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लोक सभा 

सोगकार 19 गार्य 201229 पल्गुनः 1933 (खक) 

लोक सभा पुवह्िन ग्यारह कजे समवेत Be! 

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन Fe) 

निधन संबंधी उल्लेख 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः मुदे समा को अपने पूर्वं सहयोमी श्री 

हाफिज मोहम्मद Ride के दुःखद निधन की सूचना se) 

श्री हाफिज मोहम्मद सिरीक 1984 से 1989 तक आठवीं 

लोक सभा के सदस्य रहे ओर उन्होने उत्तर प्रदेश के 

मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 

श्री सिररीक 1980 से 1984 तक उत्तर प्रदेश विधान 

सभा के सदस्य रहे। श्री fade उत्तर प्रदेश सरकार में 

राजस्व राज्यमंत्री भी रहे। 

श्री fader आठवीं लोक सभा के दौरान गैर-सरकारी 

सदस्यों के विधेयकं ओर संकल्पो संबंधी समिति के सदस्य 

रहे | 

एके समर्पित सामाजिके ओर राजनीतिक कार्यकर्ता श्री 

सिदीक ने लोगों के सामाजिक ओर शैक्षिक उत्थान 4 

महत्वपूर्णं भूमिका निभाई ओर वह विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं 

ओर सामाजिक संगठनों से जुडे we! 

श्री हाफिज मोहम्मद fete का निधन 72 वर्ष की 

आयु में 13 मार्च, 2012 को हुआ। 

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोकं व्यक्त 

करते है ओर मै अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर 

से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती 

gl अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान मेँ थोड़ी देर 

मौन खड़े eri 

पूर्वाहुन 11.01 बजे 

तत्पश्चात् सदस्यगण ast देर मौन खड़े wel 

पूर्वाहन 11.01 बजे 

अध्यक्ष BRT टिव्पणी 

wap के निल्बन करी मागि 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, Ast माननीय रेल ` 

मंत्री के कथित त्यागपत्र के बारे में सर्वश्री गुरुदास दासगुप्त, 
यशवंत सिन्हा ओर वसुदेव आचार्य से प्रश्नों & निलंबन at 

qa प्राप्त हुई है। कार्य संचालन नियम मे एसा कोई 
aida नहीं हे जिसके अंतर्गत सदस्य प्रश्न काल के निलंबन 

की मांग कर सकते हें। इसलिए मैने प्रश्न काल के निलंबन 

की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया हे। 

ta प्रतीत होता है कि श्री गुरुदास दासगुप्ते fire 

इस आशय के प्रस्ताव की भी सूचना दी है, वे लोक सभा 
के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियमं 388 के 

अंतर्गत भी प्रश्न काल के निलंबन का प्रस्ताव पेश करना 

चाहते हैँ । नियम 388 के अनुसार, कोई सदस्य, अध्यक्ष की 

सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा, कि सभा के समक्ष किसी 

खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित कर 

दिया जाये। सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव sel el नियम, 
388 के उपबंधों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

अत्तः प्रश्न काल के निलंबन का कोई प्रश्न नहीं हे। 

तथापि, विशेष मामले के रूप मे, मे सदस्यों को 
संक्षिप्त निवेदन करने की अनुमति दे रही el तत्पश्चात् 

हम लोग प्रश्न काल लेगे। 

पूर्वाहन 11.04 बजे 

सदस्यो द्वारा निकेदन 

केन्द्रीय रेल मत्री द्वारा कथिते sed के बारे में 

(अनुवाद) 

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदया, इस देश मेँ 
एक गम्भीर संवैधानिक संकट vast हो गया है। संसद 

का सात्र चल रहा है ओर यह संसद रेल मंत्री के बारे
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मं पूर्णतया अनभिज्ञ है। रेल मंत्री इस सदन में बैठे हुए 
el क्या उन्होने त्यागपत्र दे दिया है या उन्हौने त्यागपत्र 
नहीं दिया है। यदि उन्होने त्यागपत्र दे दिया है तो क्या 
प्रधान मंत्री नै उनके त्यागपत्र को स्वीकृति के लिये राष्ट्रपति 
के पास भेजा है? 

(हिन्दी 

क्या स्थिति है कि यह जानने का हक सदन कौ 
बनता है या नहीं बनता है? यह स्थिति amen नहीं 
हे। कोई मंत्री इस्तीफा दे दे, तो प्रधान मंत्री जी जो 
केबिनेट को हेड है, उनका दायित्व बनता है वह उस 
पोर्टफोलिओ को किसी ओर को दे ओर सदन को इस 
बात की सूचना ¢ कि मैने इस पोर्टफोलिओंँं को किसी 
ओर को दे दिया है। लेकिन सारी ad हम लोग अखबारों 
Hus रहे है ओर सदन को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं 
el पिले दिनों सुषमा जी ने इस seq को रेज किया 
ओर जो जवाब सरकार की तरफ से आया, सदन के नेता 
ने जो. जवाब दिया, वह असंतोषजनक था। उसके बाद दो 
दिन शनिवार-इतवार को हम लोग अखबारों में usd रहे 
fe यह हो रहा है वह हो रहा हे, एसे खीचातानी चल 
रही है, लेकिन कोई जानकारी इस सदन को नहीं हे। a 
आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सदन के नेता के लिए 
हमारे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन प्रधानमंत्री सदन के 

नेता नहीं है, होने चाहिए थे, दूसरी बात है कि नहीं बने। 
मे आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को सदन a 
आना चाहिए। वे कैबिनेट के हैड हैँ। wet wire इक्वल्स 
है, कौन मत्रिपरिषद मे है ओर कौन मंत्रिपरिषद मे नही 
है, यह बताने का काम प्रधानमंत्री का होता है। इसलिए 
भे आपके द्वारा सरकारी पक्ष से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री 
तत्काल सदन A आएं ओर सदन को विश्वास A लेकर 
बताएं कि रेल मंत्रालय का क्या हौ रहा है 

अध्यक्ष महोदयाः आप अपनी बात समाप्त कीजिए। 

श्री यशवंत सिन्ाः दिनेश त्रिवेदी जी सदन के सदस्य 
है ओर उपरिथत हैँ। मेँ मांग करता हूं कि दिनेश त्रिवेदी 
जी स्वयं उपस्थित हो कर स्थिति स्पष्ट wt अगर वे 
कुछ कहना चाहे तो वे wel 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त कीजिए। 

, श्रीं यशवंत सिन्हाः oF पूरी ओपोरचुनिटी देनी चाहिए 
कि वे इस. बात को oe! प्रधानमंत्री जी को सदन में 
तत्काल आना afer 

~ 
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अध्यक्ष महोदयाः वसुदेव जी, आप aga संक्षेप में बोलिए। 

(अनुकाद) 

श्री वसुदेव आचार्य (वांकुरा); महोदया, मै पिछले 33 
वर्षो से इस सभा का सदस्य हूं ओर मैने एसा कभी नहीं 
देखा है कि किसी रेल मंत्री को सत्र के दौरान रेल 
बजट प्रस्तुत करने के बाद अपने पद से त्यागपत्र देने के 
लिए विवश किया गया हो। हमने गत॒ शुक्रवार को इस. 
मुदे को उठाया Ml उसका उत्तर क्या मिला? सदन के 
नेता नै कहा कि सरकार, तृणमूल काग्रेस की अध्यक्ष से-. 
माननीय मंत्री को मिले पत्र पर सक्रिय रूप से विचार कर 
रही है। अब हमें समाचार पत्रों में एसी रिपोर्ट मिल रही 
है कि मंत्री जी ने त्यागपत्र दे दिया tomy हमे 
इसकी जानकारी नहीं है। सभा को इसकी जानकारी नहीं 
हे। सभा को विश्वास मेँ नहीं लिया गया है। परंपरा यह 

है कि जब कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो माननीय प्रधानमंत्री 

या संबंधित मंत्री इस संबंध में वक्तव्य देते #1 मंत्री के 
arma देने के क्या कारण हो सकते है देश मे इस 
बारे मेँ संदेह है। मेरी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री समा ` 
मेँ एक वक्तव्य देँ ओर सभा को वस्तु स्थिति की जानकारी . 
दे। हम यह जानना चाहते है कि माननीय प्रधानमंत्री को 
त्यागपत्र मिला है अथवा नहीं। सभा को विश्वास मेँ लिया 
जाना चाहिए। सभा को sem AF न किया जाए। मेरी मांग 

है कि प्रधानमंत्री तत्काल सभा a स्थिति को स्पष्ट atl 

(हिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाए! आप अपनी बात को 

बहुतः लम्बा कर देते है। 

(अनुकदा 

श्री गुरदास दासगुप्त (घाटल); महोदया, त्यागपत्न मेरे 
लिए कोई, मुद्दा नहीं है। चूंकि श्री त्रिवेदी एक विशेष 
पार्टी के प्रतिनिधि थे ओर वह राजनैतिक पार्टी एक बहुदलीय ` 
सरकार का हिस्सा है। अतः, लोकतान्त्रिक सिद्धांतों के अनुसार 
यह स्वाभाविक है कि यदि किसी aga की पार्टी उससे 
ama देने के लिए कहे तो उसे सम्मान के साथ त्यागपत्र 
देना चाहिए। उन्होने त्यागपत्र दे दिया है ओर ` उनके लिए 
यह उचित है। मेरे लिए यह कोई मुदा नहीं है। ` 

मरे लिए यह महत्वपूर्णं बात है कि इसके पीछे नाटक 
चल. रहा: है। इस बात को wan जाए कि संसद का
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सत्र चल रहा है ओर संसद को इस घटनाक्रम की जानकारी 

नहीं हे। हमं चाहते है कि प्रधानमंत्री et घटनाक्रम की 

जानकारी दे। हमे इस संबंध में कोई उत्तर नहीं मिला। 

यदि भँ गलत नहींदहूं तो श्री प्रणब मुखर्जी A यह कहा 

था कि हमे कोई त्यागपत्र नहीं मिला 21 यही बात समाचार 

wat मे भी प्रकाशित gs है। मेरा मुदा यह है कि क्या 
एक बहुदलीय सरकार को इसी तरह कार्य करना चाहिए? 

किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। यह एक बहुदलीय 

सरकार ti क्या एक बहुदलीय सरकार को इसी प्रकार 

कार्य करना चाहिए? यदि or aga सरकार अपने 

कार्यो का प्रबंध नहीं कर सकती, सरकार के अन्य veal 

की राय पर विचार नहीं करती ओर यदि इससे देश में 

इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा होती है तो इसके लिए वे 

जिम्मेदार नहीं है बल्कि यह सरकार की कमजोरी ओर 

gua को दर्शाता है। यह केवल सरकार की कमजोरी 

को दर्शाता el 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदयाः आप da जाएं। आपने अपनी बात 

we दी है। 

[STATE] 

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, श्री यशवंत 

सिन्हा ने अपनी टिप्पणी करते हए यह कहा था कि 

शुक्रवार को मेरा उत्तर सही नहीं था। मेरा उत्तर इस रूप 

मे सही था क्योकि, उस दिने तक हमे तृणमूल ae की 

अध्यक्ष से केवल एक पत्र प्राप्त हुआ था। उस समय तक 

अर्थात पिछले शुक्रवार को सभा की dow के दौरान हमं 

रेल मंत्री से कोई त्यागपत्र प्राप्त नहीं gen था। प्रधान 

मंत्री ने मुञ्चे यह बताया है fe कल शाम को त्यागपत्र 

उनके पास पहुंचा था ओर उस पर विचार किया जा रहा 

हे. तथा संवैधानिक परंपरा के अनुसार उसे रष्टरपति को 
प्रषित करना होगा। संविधान मेँ we भाषा मँ यह उल्लेख 

किया गया है कि मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने 

पद पर आसीन रहेगा ओर राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सहायता 

ओर परामर्श से यह निर्णय लेता है। 

अतः, कल रात प्रधान मंत्री को श्री दिनेश त्रिवेदी का 

त्याग पत्र मिला है ओर प्रधान मंत्री उस पर विचार कर 

रहे el जेसे ही उस पर कोई निर्णय लिया जाता हे? 

प्रधान मंत्री सभा को इसकी जानकारी देगे ओर हमें यह 
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जानकारी सबसे पहले सभा को देने का अवसर मिला दै। 

यह सत्य है कि उस समय सभा का सत्र चल रहा था 
परन्तु, आम बजट पेश होने के पश्चात सभा स्थगित हो 
गई। तत्पश्चात, शनिवार ओर रविवार को अवकाश था ओर 

उसके पश्चात् आज भँ आपको यह जाचकारी दे रहा हूं 
(व्यवधान) 

श्री यशवंत सिन्हाः महोदया, क्या वह इस समय रेल 
मंत्री है क्या वह ta बजट पर चर्चा का उत्तर 

देगे?...{व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः वह उत्तर दे चुके है। अब हम प्रश्न 

काले आरंभ करते है । उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में 

कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

(व्यवधान)...* 

पूर्वाह्न 11.13 बजे 

प्रश्नों के मौखिक पत्तर 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न सं. 61, श्री प्रताप राव गणपतराव 

जाधव | 

व्यापार घाटा 

*61. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: 

डो. किरोड़ी लाल मीणा 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे ` 
किः | 

(क) विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के 

दौरान मद-वार निर्धारित आयात ओर निर्यात संबंधी लक्ष्यो 

तथा उनकी प्रप्ि का व्यौरा क्या है ओर उनमें अन्तर, यदि 

कोई हो, के क्या कारण है 

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विशेषकर नवम्बर, 
2011 मेँ व्यापार घाटा ae है; 

(ग) यदि हां, तो aati व्यौरा क्या है ओर इसके 

कारण क्या हैः - 

"कार्यवाही वृत्तान्त A सम्मिलित नहीं किया गया।
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(घ) . क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बदरते व्यापार घाटे के 

प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; 

ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर व्यापार 

नीति की समीक्षा सहित व्यापार घाटे को कम करने के लिए 

सरकार दारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैकिए जा 

रहे है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शमम) 

(क) से 

(i) 

(ड) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हे। 

विकरण 

पिछले तीन ast ओर चालू वर्ष के दौरान देश के 
निर्धारिते एवं प्राप्त निर्यात लक्ष्य (डी.जी.सी.आई. एण्ड 

एस., कोलकाता के अनुसार) का aki नीचे दिया 

गया हे : | 

(मूल्य बिलियन अम.डा. मे) 

वर्ष नियति लक्ष्य निर्यात प्राप्ति 

2008-09 175 185.30 

2009-10 लक्ष्य निर्धारित नदीं था 178.75 

- 2010-11 200 251.14 

2011-12 300 267.41 

(अप्रैल-फरवरी) 

अनत्तिम 

(ii) 

(iii) 

मदवार निर्याति लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते 

el आयात हेतु as लक्ष्य निर्धारित नहीं किया 

जाता हे। । 

नवम्बर, 2011 माह के लिए व्यापार घाटा अक्तूबर, 
2011 (अनंतिम) के दौरान हुए 18.8 बिलियन अम.ख,. 

की तुलना मेँ 16.6 बिलियन अम.डा. का (अनंतिम) 

रहा Tl चालू वर्ष 2011:12 (अग्रैल-फरवरी) के प्रथम 

ग्यारह महीनों के लिए व्यापार घाटा पिछले वर्ष 

की समनुरूपी अवधि के दौरान हुए 115.3 बिलियन 

अम.डा. की तुलना मेँ 166.8 बिलियन अम.डा. 
(अनंतिम) रहा है, जिसमें वुद्धि प्रदर्शितं होती है। 

19 मार्च्, 2012 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(क) 

मौखिक पत्तर 8 

वैश्विक आर्थिक संकट, यूरोप मे सर्वाधिक ऋण 

संकट तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी. से 

हमारे निर्यातं के लिए मांग पर प्रतिकूल प्रभाव 
Us! है। चालू वर्ष के दौरान व्यापार घाटा पिछले 

वर्ष की तुलना मेँ उच्चतम रहा हे क्योकि आयात 

योग्य वस्तुओं की उच्चतर कीमतों ओर adt हुई 
मांग दोनों के कारण आयतां में वृद्धि हुई है। 
पदरोलियम, vdeo, सोना, खाद्य तेल आदि की 

अंतर्रष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है। उनकी मांग 4 
भी वृद्धि gg है! इनके कारण आयातो का उच्च 

मूल्य रहा था। : 

aed हुए व्यापार घाटे के प्रभाव का मूल्यांकन 

करने के लिए कोई ओपचारिक अध्ययने नर्हीं किया 

गया हे। तथापि, हमने मामले की गंभीरता को 

was! है। व्यापार घाटे को कम करने के एक 

साधन के रूप में at 2013-14 तक पण्य वस्तुओं 

कै नियतिं को दोगुना करने के लिए कार्यनीतिक 
दस्तावेज एवं कार्यनीति योजना नामक एक 

महत्वाक्षी कार्यनीति तैयार की गई है। ` 

वैश्विक परिस्थितियों मे अनिश्चितता होने के बावजूद 

भारत ने अपनी विष्व मेँ कई अन्य देशों की तुलना 

मँ काफी da सुधार किया। निर्यात में यह वृद्धि 
मुख्यतया भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वहुआयामी 

कार्यनीति के कारण हुई है। वैश्विक संकट ओर 

इसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान मेँ रखते हुए सरकार 

ने हमारे fal मे सुधार लाने के लिए वर्ष 

2009 के बाद करई कदम उठाए हैँ । निम्नलिखित 

मध्यमार्गी सुधार किए गए. है : 

अगस्त, 2009 मे घोषित उपाय 

फोकस बाजार स्कीम के ded 26 नए बाजारों को 

जोड़ा गया FI 

फोकस बाजार स्कीम के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनं 

(एफ.एम.एस.) को 2.5% से Islet 3% कर दिया 

गया है। 

फोकस बाजार BHA के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनं 

(एफ.पी.एस.) को 1.25% से बद्राकर 2% कर दिया 

गया दहै।
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(ख) 

बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.एफ.- 

पी.एस.) के अंतर्गत 13 नए बाजारों को अभिज्ञातं 

किया गया है। 

मौजूदा संयंत्र एवं मशीनरी की कार्यक्षमता wr 

के fay उनके Gad मोल्ङ्स आदि के आयात 

पर निर्यात दायित्वों को ईपी.सी.जी. स्कीम के अंतर्गत 

विशिष्ट निर्याति दायित्वं से घटाकर 50% कर दिया 

गया हे। 

ग्रीन उत्पाद के निर्यात तथा Yak `स उद्भव 

` होने वाले कुछ उत्पादों के निर्याति के लिए फोकस 

उत्पाद स्कीम के लाभ ast दिये गये है। 

मूल्यवर्धित विनिर्माण नियतिं को प्रोत्साहित करने 

के लिए ware ओथराइजेशन स्कीम के अंतर्गत 

आयातित निविष्टियों पर 15% मूल्यवर्धन निर्धारित 

किया गया हे। 

जनवरी।मार्च. 2010 मे घोषित उपाय 

एफ.पी.एस. के अंतर्गत 8 डिजिट लेवल के 112 

नए उत्पाद जोडे गये है जौ सभी बाजारों में 

नियति के लिए एफ.ओ.बी. मूल्य का 2% कौ दर 

से लाभ प्राप्त करने कै पात्र हे। 

8 डिजिट लेवल & 113 नये उत्पादों कौ सभी 

बाजारों 4 निर्यात पर विशेष एफ.पी.एस. के अंतर्गत 

निर्यातं के एफओबी. मूल्य का 5% कौ दर से 

उच्चतर लाभ दिया जाता हे। 

8 डिजिट लेवल पर एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत 

1837 नये उत्पादों को जोड़ा गया है जो विशिष्ट 

बाजारों को Pratl के एफओबी, मूल्य का 2% 

की दर से लाभ प्राप्त करने के पात्र Fl 

एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत चीन ओर जापान 

जैसी दौ नए बडे बाजारों को जोड़ा गया है। 

तिमोर cee को नये एफ.एम.एस. देश के रूपमे 

जोडा गया है जो सभी उत्पादों के नियतिं के 

एफओबी. मूल्य का 3% की दर से लाभ प्राप्त 

करने का पात्र हे। 

29 फाल्गुन, 1933 (शकः) 

(ग) 

(घ) 
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अगस्त 2010 मे घोषित किये गये उपाय 

लगभग 135 मौजूदा उत्पादों का एफ.पी.एस. के 

अंतर्गत 2% बोनस का अतिरिक्त लाभ की अनुमति 

दी गयी है। प्रमुख सेक्टरो मे शामिल है हस्तशित्प, 

रेशम के कालीन, खिलौने ओर खेलकूद का सामान, 

चमड़ा उत्पाद एवं GAS के पदत्राण, हथकरघा 

उत्पाद एवं इंजीनियरी मदं जैसे साइकिल के Wt 

ओर dfs मीडिया बाल्स शामिल हे। 

एफ.पी.एस. के अंतर्गत 256 नये उत्पादों को जोड़ा 

गया है। प्रमुख सेक्टर/उत्पाद समूह दै इंजीनियरी, 

इलेक्ट्रानिकी, रबड़ एवं रबड़ उत्पाद । 

नियतिं के एफ.ओ.बी. मूल्य का 5% की दर से 
वी.के.जी.यू.वाई. के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के 
लिए sete चाय ओर सी.एस.एन.एल. काडिनल 

को शामिल किया गया है। 

सिले-सिलाये aa क्षेत्र के लगभग 300 उत्पादों 

को एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत 27 ईयु. देशों 
को निर्यति के लिए 6 ओर माह अर्थात (अक्तूबर 

2010 से ard, 2011) के लिए प्रोत्साहन दिया 

गया el | 

भारतीय निर्यातक परिसंघ द्वारा fed गये हाल ही 

के प्रारंभिक अध्ययन से यह व्यक्त होता है कि 

इन eer खासकर फोकस बाजार स्कीम 

(एफ.एम.एस.) ओर बाजार fers फोकस उत्पाद 

स्कीम (एम.एल.एफःपी.एस.) ने भारत के निर्यात आधार 

के विपिधीकृत करने में महत्वपूर्णं भूमिका अदा की 
है । अगस्त, 2009 मेँ एफ.एम.एस. के अंतर्गत जोड़े - 

गये 27 नये देशों मे से 5 देशों को EM वाले 

निर्यातो मे वैश्विक मंदी के बावजूद प्रभावकारी वृद्धि 

दर्ज की गयी है। 

फोकस बाजार स्कीम मेँ एक नया बाजार जोड़ी 

गयी FI 

फरवरी, 2011 मे घोषित उपाय 

एम.एल.एफ.पी.एस.: 15 विशिष्ट देशों को निर्यात के 

लिए 335 नये उत्पादों को प्रोत्साहन दिया गया 

#1 £4, (27 देशों) को निर्यात के लिए 8 डिजिट
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लेवल पर अध्याय 63 (टेक्सस्टाइल मेड अप्स) के 

71 नये उत्पादों को जोड़ा गया। 

एफ.पी.एस. के अंतर्गत 8 डिजिट लेवल w बोनस 

लाभ (अतिरिक्त 2%) के लिए 147 उत्पादों को 

प्रोत्साहन fea wal अब ये fatal के wpa. 

मूल्य का 4% या 7% की दर से लाभ प्राप्त 

करने के पात्र होगि। इनमें शामिल है, अध्याय 57 

के अंतर्गत आने वाली इंजीनियरी मदै, इलेक्टोनिकी 

मदे, स्टेशनरी मदे, हाथ से बनायी गयी कालीन 

तथा अन्य wet ॒बिषछावन आदि। 

सभी बाजारों मेँ निर्यातं के एफ.ओ.बी. मूल्य का 

2% की दर सै लाभ प्राप्त करने कै लिए 57 नये 

उत्पादों को जोड़ा गया। 

अभियान्त्रिकी, ओषधीय एवं रसायन सेक्टरो के 49 

उत्पादों को कवर करते हुए एक विशेष सहायता 

के रूप में, 6 माह की अवधि अर्थात् 1-10-2011 

से 31-3-2012 तक के लिए 1% की दर से विशेष 

सहायता देने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम के 

अंतर्गत विशेष बोनस लाभ स्कीम नामक एक नई 

स्कीम की शुरुआत की गई FI 

भौगोलिक लक्ष्य के साथ. नियतिं की प्रतिस्पर्धात्सकता 

aan के उदेश्य से फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत ` 

विशेष फोकस बाजार स्कीम नामक एक नई स्कीम 

जोड़ी Tg] इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कुल 

देशों की संख्या 41 (12 देश dea अमेरिका क्षेत्र 

से, 22 देश अफ्रीकी क्षेत्र से ओर 7 देश सी.आईएस, 

क्षेत्र से) है। इन देशों कौ निर्यात किए जाने पर 

इस स्कीम में 1% का अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट 
प्रदान किया जाएगा। इसलिए इन देशों कों किया 

गया निर्यात, नियतिं के एफ-ओ.बी. मूल्य का 4% 
की दर से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार etl 

आई. टी.सी.एच.एस. वर्गीकरण के अध्याय 61 ओर 

62 के अंतर्गत शामिल निर्यात की सभी मदो अर्थात 

सिले-सिलाए परिधानों को एम.एल.एफ.पी.एस. के 

अंतर्गत प्रोत्साहन दिया गया है ओर वे यदि उनका 

निर्याति 1-04-2011 - 31-03-2012 के दौरान यु.एस.ए. 
एवं og को किया गया है तो वे नियतिं के 
एफओबी. मूल्य का 2% की दर से प्रोत्साहन 

प्राप्त कररेगे। 
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e 1-42011 से प्रभावी हुए fatal के लिए निर्याति 

के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2% की दर से शुल्क 
क्रेडिट स्क्रिप हेतु फोकस उत्पादे स्कीम में रसायन 

भेषजीय, वस्त्र, हस्तशिल्प, इंजीनियरी ओर 

इलेकद्रौनिक्स जैसे aa से विशेषकर 130 अतिरिक्त 
मदे शामिल की गई हेै। 

 एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत मदों की सूची का 

विशिष्ट देशों के लिए कृषि द्ैक्टर > 1800 सीसी. 
क्षमता वाले नए मदों को शामिल करने के लिए 

विस्तार किया गया है जो अब तुर्की को किए गए 

निर्याति के लिए शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र होगे। 

चीनी मशीनरी ओर उच्चतम प्रेशर वाइलर ब्राजील, 

कन्या, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया ओर fra के 

लिए पात्र होगे। इस स्कीम को प्रिंटिग स्याही, 

लेखन स्याही आदि के लिए सभी मौजूदा 

 एम.एल.एफ.पी.एस. देशो हेतु भी बदरा दिया गया 

है। एम.एल.एफःपी.एस. के अंतर्गत शामिल मदे निर्यात 

के. एफ.ओ.वी. मूल्य का 2% की शुल्क क्रेडिट 

Reo दर प्राप्त करने के पात्र ett 

 रटेट्स होल्डर इन्सैटिव Repu भी वर्ष 2012-13 

के लिए बढ़ा दी गयी FI | 

कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद शहर, समुद्री 

उत्पादों के लिए भुवनेश्वर ओर बांस एवं केन 

उत्पादों हेतु अगरतला को नियति उत्कृष्टता वाले 
शहर के रूप में अधिसूचित किया गया zl 

(हिन्दी) 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, दुनिया 
मे वही देश अच्छा माना जाता है जिसका नियति मूल्य. 
उसंके आयात मूल्य से ज्यादा होता है परन्तु भारत जितनां 
निर्यात करता है, उस आयात से आधे से भी कम नियति 

किया जाता है जिसके करण दुनिया मेँ हमारे एक रुपये 

का मूल्य पचास पसे से भी कम है। यह व्यापार का घाटा 
हमें रुपये की बजाए लर भे बताया जाता है जिसे आम 

आदमी wag ही नहीं सकता। सरकार ने वर्ष 2010 मेँ ` 

निर्यात का टर्गेट ही नहीं रखा। एक कारनामे की ओर 4 

सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संसद मेँ एक प्रश्न 

का जवाब है कि 2009-10 मे 53380 करोड़ रुपये का 
घाटा हुआ। इसे ईोँलर मँ 109 बिलियन Tier का व्यापार
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घाटा बताया गया। दूसरे प्रश्न मे जवाब दिया गया कि 

2010-2011 4 यह घाटा 119 बिलियन Stee था जबकि 

10 बिलियन डोँलर का यह घाटा बद्वा Wy रुपये मं 

बताते हुए इसे 4,51.544 करोड़ रुपये यानी 82000 करोड़ 

रुपये का घाटा HA बताया Wal siete A घाटा gear है 

लेकिन रुपये मेँ यह घाटा कम होता है। यह बात हमारी 

समञ्च मे नहीं आती। इस तरह से संसद ओर सांसदों को 

FRE करने का काम भी इस मंत्रालय की ओर से किया 

जाता el 

अध्यक्ष महोदया, एक अखबार मे न्यूज है कि...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूष्ठिए। 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः अध्यक्ष महोदया, इस घाटे 

से संबंधित जो मंत्री & वे गांधी परिवार के नजदीकी 

बताये जाते है ओर एक फाडव स्टार होटल में बैठकर वे 

अपने मंत्रालय का कारोबार चलाते हे।...(व्यवधान) 

। अध्यक्ष महोदयाः नर्ही, नही, यह आप क्या कर रहे 

है? प्रशन yer! 

(ITA) 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः अध्यक्ष महोदया, 4 यहां 

पर प्रश्न you wen! कपास ओर चीनी के निर्यात को 
det देकर निर्यात मूल्य को agra दिया जा सकता Zz! 

इस साल कपास ओर चीनी का उत्पादन gel परंतु कपड़ा 

मिलो के दबाव A आकर माननीय कृषि मंत्री जी एवं 

माननीय प्रधान मंत्री जी की सलाह के बिना कपास का 

निर्यात बंद कर दिया गया ।...(व्यवधानः) 

अध्यक्ष महोदयाः आपं प्रशन WET 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, भै प्रश्न 

ही YS रहा él 

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न कहां YS रहे है? 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः अध्यक्ष महोदया, मे प्रश्न 

ही ys रहा हूं कि निर्यात को ger के लिए कृषि मंत्री 

जी की सलाह नहीं ली गई ओर माननीय प्रधान मंत्री जी 
से भी बातचीत नहीं की oa) प्रधानमंत्री जी ने निर्यात बंद 

हटाया। मेरा सरकार से आपके माध्यम से प्रश्न है कि 

क्या सरकार ने व्यापार wer कम करने के लिए वाणिज्य © 
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मंत्रालय के कार्यो की समीक्षा इस आघार पर की है कि 

व्यापार घाटा कम क्यों नहीं हो रहा है? 

श्री आनन्द शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैने प्रश्न 

के उत्तर मे बहुत विस्तृत उल्लेख किया है कि क्या कारण 

है कि विश्व में आर्थिक मंदी 2008-09 आई। इसके बाद 

दुनिया मे हलचल es! दुनिया में उस क्राइसिस के बाद 

हर देश के आर्थिक विकास ओर आयात-निर्याति पर प्रभाव 

us| हर देश वही निर्यात करता है जो बनाता है ओर 

दूसरे देश के. बाजार में जिस चीज की जरूरत होती है। 

हमने विदेश व्यापार नीति के तहत स्पष्ट किया. है fh हम 

क्या लक्ष्य रखते है? यह सही है कि वर्ष 2009-10 में 

कोई लक्ष्य नहीं रखा गया Ml इसका एक कारण zl मेँ 

माननीय सदस्य को इसके बारे A बताना चाहता हू कि 

मई. 2009 4 भारत का निर्यात 1 माइनस देरिटरीमे था, 

39.4 प्रतिशत शून्य से नीचे था। तब हमने नीति बनाई कि 

किस तरह से इसे नेगेटिव eRe से बाहर निकालकर 

साल के अंत तक पोजीटिव टेरिटरी मँ at ताकि जो 
दबाव करंट अकाउंट डफिसिट ओर es एकाउंट डफिसिट 

पर पड़ता है उस पर काबू पाया जा सके। 4 माननीय 
सदस्य को बताना चाहता हूं कि wr कारण क्या है? जैसे 

आपने कहा कि आयात ज्यादा क्यो हे? . माननीय सदस्य 

अनुमवी है, oe जरूर इस बात का ज्ञान होगा कि भारत 

बड़ी मात्रा मे पेट्रोल, गैस ओर फर्टलाइजर आयात करता 

21 ये हमारे देश में संपूर्णं मात्रा 4 नहीं है इसलिए 80 

प्रतिशत एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आयात करना पड़ता है। 

विश्व मेँ तेल ओर tees की कीमतों मँ भारी उछाल 

आया है। पहले 45-50 Stax प्रति वैरल था, वर्ष 2009-10 

F 90 vier प्रति वैरल हो गया ओर अब 120 लर 

प्रति aa है। हमने आंकड़े सदन के सामने रखे FI 

पिछले वर्ष 2010-11 का हमारा लक्ष्य 200 बिलियन Siew 

था। बिलियन siex इसलिए है क्योकि व्यापार अंतरराष्ट्रीय 

see A होता है ओर ee का फ्लक्चुएशन होता रहता 

है। पिछले साल अगर मुञ्ये यह उत्तर देना होता, तब एक 

gee 45 रुपए 4 था ओर इस साल 12 मार्च से 50 

रुपए का हो गया। ये अंतरष्ट्रीय आंकड़े है, जो उन्ल्यु.टी.ओ. 
ओर आई.एम.एफ. रखता है इसलिए किसी भी देश के 

लिए रुपए ओर ईोलर A बयान देना आवश्यक Bl इस 

साल हमने लक्ष्य 300 बिलियन stax रखा था। निर्यात 21 

` प्रतिशत get है। आप आंकड़े देखें, 2000-10 मे जब विश्व 

म 12 से 14 प्रतिशत व्यापार 4 कमी आई तो विश्व के
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q बाजारों चाहे यूरोप या अमेरिका, जहां भारत निर्यात 

करता है, वहां कमी आई लेकिन फिर भी हम 175 बिलियन 

Say पर रहे। इस साल हमने 300 बिलियन डोलर का 

- टारगेट ver ol मै माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से 

बताना चाहता & fh फरवरी महीने तक लगभग 268 
बिलियन यू.एस. Stee तक निर्यात हुआ हे। मार्च के आंकड़े 

नहीं आए है, हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक बता पाएंगे 

कि 300. बिलियन ईडोलर हुआ या 298 बिलियन Siew 
हुआ। लेकिन लगभग हम अपने लक्ष्य के नजदीक हें। 

अगर इम्पोर्ट बिल बहा तो यह नहीं है किं हमारा आयात 
दुगना sl आयात दुगना नही हे। अगर आप आयात के 

आंकड़े देखे तो यह wer है कि ser है। भने ee 

Shite at का कारण की विस्तृत जानकारी उत्तर में 
भी दी हे,.सदन कोभीदीदहै कि उसके कारण क्या है? 

आप इस चीज को स्वीकार करेगे कि यह एक 

वास्तविकता है कि दूसरे देशो के बाजार 4 कितनी मांग 

हो, वह भारत का वाणिज्य मंत्रालय तय नहीं करता, वह 

वहां के बाजार तय नहीं करते। लर की कीमत क्या है 

वह हम नहीं तय करते ओर तेल कीमत en za, वह भी 

हमारे पास नहीं है। 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः अध्यक्ष महोदया, A आपके 

माध्यध्म से माननीय मंत्री जी से yea चाहूगा कि इस 
साल FUT का उत्पादन. बद्धा, मै जानना चाहता हुं कि 

कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते समय माननीय मंत्री 

जीने क्या कृषि मंत्रालय से सलाह ली थी अथवा पंत 

प्रधान जी सेः सलाह.मशविरा किया था या कपड़ा मिल 

वालों के दबाव मे आकर उन्होने कपास के निर्यात पर 

बंदी लगाई ofl 

हमारा देश एक कृषि प्रधान cael यहां के किसानों 

के उत्पाद का अगर ज्यादा प्रमाण में निर्यात किया जायेगा 

तो आज जौ कपास उत्पादक किसान हँ, पे आत्म हत्यापं 

नहीं करेगे। उन्हे कपास के ठीक दाम नहीं मिल रहे हें। 

यदि उसके निर्याति को ser मिलता है, कपास के अच्छे 

दाम मिलते हँ तो महाराष्ट्र मे जो कपास उत्पादक किसान 

आत्महत्याएं कर रहे है, उन आत्म हत्याओं we भी रोक 

लग सकती है। माननीय मंत्री जीसे मेरा सीधा सवाल है 
कि किन कारणों -से माननीय मंत्री जी नै कपास निर्यात 
पर ` प्रतिबंध लगाया था तथा क्या माननीय कृषि मंत्री जी 

से इस संबंध मेँ सलाह ली थी? उन्हें मेरे इस प्रश्न का 

जवाब देना चाहिए्। ` 

19 मार्च, 2012 मौखिक उत्तर 16 

श्री दत्ता मेघे: आप जब चाहे तब dq कर देते हें। 

अध्यक्ष महोदयाः आप जवाब सुनिये। 

श्री आनन्द शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदया, मुञ्जे मालूम 

है कि यह एक एसा विषय है, जौ aa A भी है ओर 
चिता का विषय भी है! हम मार्च महीने मेँ है, मैने पहले 

ही बड़ी विनम्रता से सदन को यह बाते amg कि मार्च 

महीना वाणिज्य मंत्रालय के लिए. अधिकारियों के लिए बड़ा 

महत्वपूर्णं महीना होता है। चूंकि हम चाहते हैँ कि हमने 
जौ अपने लक्ष्य बनाये है. we हम पूरा oe 

इसलिए...(व्यवधान) कोई भी देश a अधिकारी, वाणिज्य मंत्री 

ओर जो नीति से संबंधित व्यक्ति है ओर वह एसा कोई 

. निर्णय वास्तविकता को मदेनजर रखते हुए ओर गंभीरता 

को देखते हुए लेता है, सरकार जब नीति बनाती है, उस 
समय...(व्यवधान्) 

अध्यक्ष महोदयाः SE अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए्। ` 

(ATI 

(अनुकाद) | 

श्री आनन्द शर्माः वे मेरी वात सुनना नहीं चाहते...(व्यव्धान्) ` 

(हिन्दी 
अध्यक्ष महोदयाः आप उनकी बात सुन लीजिए। आप 

क्या चाह रहे है आप उनका जवाब तो सुन लीजिष्। 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप जवाब सुन लीजिए, आप an 

चाह रहे zl : 

| (ATA) 

(अनुकादा 

अध्यक्ष महोदयाः इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही gad 

q सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ` | 

...(व्यवधान)...* 

(हिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः उन्हे वाव देने दीजिए। आप aa 

जाइये | 

...(व्यकक्षान 

"कार्यवाही वृत्तान्त A सम्मिलित नहीं किया गया।
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[FATE] 

अध्यक्ष महोदयाः आप ga WTS 

श्री हरिन पाठकः महोदया, कृपया ga विषय पर आधे 

घंटे की चर्चा की अनुमति दें।...(व्यवधान) 

(हिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय weer, यदि आप मुञ्च 

सूचना देगे तो मे इस पर अवश्य विचार wel यह कह 
रहे रहै, अभी आप बैठ जाइये। प्लीज as जाइये! जब 
बेठेगे, तभी वह॒ जवाब Fy 

(AA) 

(अनुकाद) 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय मंत्री के कथन के अतिरिक्त 

go भी कार्यवाही वृतान्त मेँ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

...-(व्यक्छान)...* 

(हिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः इस तरह से adi चलेगा, यह नहीं 

gem! इस तरह से कैसे WAH काल चलेगा। 

(TTI) 

अध्यक्ष महोदयाः आप एसा मत कीजिए. कृपया बैठ ̀ 

- जाइये। एसे केसे प्रशन काल चलेगा] आप प्रशन दही पूछते 
vet, GE उत्तर TA देने दीजिर। 

(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइये, आप ws क्यो है। 

जब हम खड़े है. तो आप क्यों खड़े zs! आप वेदिये ओर 

शिष्टाचार fried: अगर आप लोगों को इस विषय पर 

विस्तृत चर्चा चाहिए at आप इसके लिए नोटिस दे दीजिए। 

इस पर चर्चा करवा दी जाएगी। 

...(व्यवधान) ` 

अध्यक्ष महोदयाः आप a जाइए, खड़े क्यों हो गए 

है मंत्री जी को उत्तर तो देने दीजिए। 

...(व्यकधान) 

“कार्यवाही वृत्तान्त मेँ सम्मिलित नहीं किया. गया। 
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एक माननीय सदस्यः मेडम, मंत्री जी कहानी सुना रहे 

है, उत्तर नही दे रहे FI 

अध्यक्ष महोदयाः कहानी नरह सुनाएंगे, उत्तर aie 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप खड़े क्यों हो गए है, बैठ जाइए। 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री जी, आप बोलिए्। 

| ...(व्यवधान) | 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करे। 

(हिन्दी 

श्री आनन्द शर्माः अध्यक्ष महोदया, ये प्रश्न भारत के 

आयात ओर निर्यात से संबंधित हे। जहां तक . कपास की 

बात है उस पर अलग से चर्या के लिए सरकार तैयार 

है। यह एक गंभीर स्थिति tier देश के सामने 

गंभीर Refs हे।..(व्यवधान) यह प्रश्न नहीं हे।...(व्यवधान) 

प्रश्न कपास पर नहीं है।...(व्यवधान) | 

[ATAU] - 

अध्यक्ष महोदया; =f. किरोडी लाल मीणा, अपना प्रश्न 

Uy) 

श्री आनन्द wat: यदि वे उत्तर नहीं सुनना चाहते तो 

भे कुछ नहीं कर सकता हूं ...(व्यवधान) 

(हिन्दी 

डो. किरोड़ी लाल मीणाः क्या सरकारे a भौतिक निर्यत 

अंतरष्ट्रीय मूल्यों ओर निर्याति से होने वाली आय के बरे 
मे. कोई अध्ययन करवाया हि।...(व्यवधान) 

श्री अनन्द शर्माः शरद जी, क्या आप बोलने नर्हीं 

ay? अगर आप जवाब चाहते है तो पहले शांत हो 

जाइए ।...(व्यवधान) । 

अध्यक्ष महोदयाः आप आसन की ओर देख कर बोलिरए। 

 ...(व्यवधान
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श्री आनन्द शर्माः अध्यक्ष महोदया, कपास के उत्पादन 
मे भारत दुनिया मे दूसरे नंबर पर है। जब भी कोई देश 
अपनी नीति बनाता है तो वह किसान, बाजार, निर्यात ओर 

उद्योगों को सामने रखकर ही अपनी नीति बनाता है। इस 

देश 4 कपड़ा के aa में दस करोड़ लोग काम करते है 

ओर रोजगार पाते हें। टैक्सटाइल मिल्स ओर देश के 

बुनकर...(व्यवधान्) हमारा जो कपास दै।...(व्यवधान) कपास 

की फसल...(व्यवधान) कपास की फसल उतनी ही है जितनी 

पिले छाल flan चीनं में कपास की फसल भारत 

से बहुत ज्यादा दै।...(व्यक्धान्) लेकिन चीन दुनिया के बाजार 

मे कपास नहीं दे रहा है।...(व्यवधान) हमारा 90 प्रतिशत 

कपास देश के बाहर चला गया हे।...(व्यवधान्) अगले महीने 

कै बाद asa में a कपास नहीं वचेगा।...(व्यवधान) 

भारत के अंदर टैक्सटाइल मिल्स da हो जाएंगी ।...(व्यवधान) 

हैण्डलूम सेक्टर बर्बाद हो जाएगा।...(व्यक्धान) उसके बाद 

यही लोग सरकार से इस बारे में प्रश्न WAL. wae 

आप ही लोग हमसे et कि आपने रोक al नहीं 
लगाई ।...(व्यक््ान) उस वक्त हम लोगों को भारी कीमत पर 

कपास का इपोर्ट करना पड़गा।...(व्यवधान) हमने जो निर्णय 

लिया हे, वह बिल्कुल संतुलित निर्णय. है।...(व्यवधान) हमने 

किसानों के fa मे निर्णय लिया है।...(व्यवधान) ओर कोई 
कीमत नहीं टूटी है।...(व्यवधान) मे सदनं को कीमत बता 

सकता हूं ।...(व्यवधान) कीमत वही है ।...(व्यवधान) महाराष्ट्र F 

वही कीमत है।...(व्यवधान) arr प्रदेश A भी व्ही कीमत 

हे ।...(व्यवधान) मेरे पास आंकड़े हैँ ।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप नोटिस दे दीजिए, हम इस पर 

चर्चा करा लेगे। 

...(व्यवधान्) 

अध्यक्ष महोदयाः श्री fest लाल मीणा जी, प्रश्न 

Uy | 

(LTA) 

St. किरोड़ी लाल aor: महोदया, भने प्रश्न ye लिया 
हे, जवाब चाहिए 1...(व्यवधान्) | 

अध्यक्ष महोदयाः आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, आपको 

क्या पूना है? ` | | | 

डौ. किरौड़ी लाल मीणा क्या, सरकार ने भौतिक निर्यातो 

, अंतरष्द्रीय मूल्यों ओर नियति से होने वाले वाली आय के 
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बरे A कोई अध्ययन करवाया है ओर क्या सरकार वर्ष 

2011-12 के निर्धारित लक्ष्य, 300 बिलियन अमरीकी ङोलर 

को प्राप्त करने मे सफल हौ जाएगी? 

श्री आनन्द wat माननीय अध्यक्ष महोदया, मैने प्रश्न 

के उत्तर मेँ पिछले चार साल का ब्योरा दिया है। मैने 

सदन को यह भी सूचना दी है कि हमने 300 अमरीकी 

SR का लक्ष्य बनाया है। हमने पांच वर्ष की नीति 

बनाई et जिस नीति के तहत हम वर्ष 2014 तक भारत 

के निर्यात को दो गुणा करना चाहते रै। दुमिया के 

एक्सपोट्र्स के अंदर लगभग 2 प्रतिशत पर हमारा स्थान ` 

पहुंचा है। पहले वह 1 प्रतिशत था, अव 1.9 प्रतिशत है। 

300 बिलियन Slee की हमे पूरी आशा थी, पर जो 

हमारे द्रेडिशनल बाजार हैँ, उनमें गिरावट आयी है, खास 

तौर पर युरो जोन के अन्दर wea आया है, अभी 

तक वहां पर स्थिरता नहीं आयी है ओर मांग नहीं बद्री 

हे, फिर भी हम 300 बिलियन ईोलर के करीव पहुंच रहे 

el वर्ष 2011 के जो आंकड़े है, 295-208 कहीं भी हो 

` सकते हें. मै अप्रैल के पहले सप्ताह मेँ यह जानकारी 

माननीय सदन को ओर माननीय सदस्यों को दे सकता 

i जहां तक wet की बात है, देखिए स्टडी कमीशन 

करके छह महीने मे रिपोर्ट आएगी! यहां हर दिन निगाह 

रखनी पड़ती है कि sex की कीमत क्या है, रुपए की 

कीमत क्या है, किस बाजार मे कितना रै? हर 15 दिन 

के बाद इसको ate किया जाता है, उसके मुताबिक 

रणनीति बनती है। हमने अपनी विदेश व्यापार नीति 4 

अपने एक्सपोटूर्स॑को sat करने की परी एक स्द्रैटजी 

बनायी है। हम नए बाजारों म गए है जिन बाजारों मेँ 

मांग है, हमने 41 नयी मार्कैट्स दो बड़े फैसलों मे वर्ष 

2009 में खोली है, 26 whew हमने उन बाजारों में 

खोली है जो अफ्रीका ओर afta अमेरिका मे रै ओर 
दस बाजार हमने दुनिया के दूसरे हिस्सों F खोले Fl 

उसके बाद हमने सारी समीक्षा करके जनवरी, 2010 में 

दो ओर बाजार उनमें शामिल किए गए है, उसमे चीनं 

ओर जापान @! 41 मार्केट्स 4 डाइवर्सिफिकेशन के बाद 

ही हम व्यापार मे कुछ संतुलन बना सके si अगर यह 

न करते तो अमेरिका ओर यूरोप के बाजारों 4 जो 

मंदी, आयी थी, उसका ओर भी प्रतिकूल प्रभाव भारत पर. 
पड़ता। । |
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(अनुवाद) 

कैटीन wrt डिपार्टमेट कैटीनों के लाभ 

*62. श्री अनुराग सिह ठाकुरः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कैटीन wid डिपार्टमेट (सी.एस.डी.) द्वारा 

अर्जित लाभ का 50 प्रतिशत लाभार्थियो/ग्राहकों के कल्याणार्थ 

खर्च करना अपेक्षित होता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ah क्या है; 

(ग) क्या लाभ का कुछ हिस्सा भूतपूर्वं सैनिकों के 

कल्याणार्थ भी नियत किया जाता है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ar क्या हैः 

(ड) क्या सरकार का विचार इस लाभ का एक 

हिस्सा भूतपूर्वं सैनिकों के लिए चलाई जा रही Uae. 
कैटीनों की स्थायी अवसंरचना।भवनों में सुधार हेतु उपयोग 

मे लने का है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यह 

सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यविधि अपनाए 
जानै का प्रस्ताव है कि सी.एस.डी. seri द्वारा अजितं 

लाभ का दुरुपयोग न हौ? 

रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजु); (क) 

से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया Zz 

विकरण 

लाभ का 50% जो कैटीन es अधिशेष (सी.टी.एस.) 

होता है, को भारत की समेकित निधि मेँ जमा किया जाता 

दे तथा शेष 50% को लाभार्थियो(ग्राहकों के कल्याण पर 

खर्च किया जाता है। 

कैटीन सेवाएं नियंत्रण as (बी.ओ.सी.सी.एस.) द्वारा 

विधिवत अभिपुष्ट दिशा-निर्देशोँ के अनुसार, सी.एसडी. के 

50% लाभ का इस्तेमाल नीचे बताए अनुसार तीनो tart 

की Af कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है - 

() मनश्चिकित्सीय परामर्शदाताओं की नियुकितति। 

ji) चिकित्सीय आधार पर सेवामुक्त किए गए oat 

को मासिक अनुरक्षण अनुदान। 
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(i) सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा विधवाओं के लिए वाणिज्यिक 

उद्यम शुरू करने के लिए अनुदान। 

८५५) सभी निःशक्त बच्चो को छात्रवृत्ति। 

(v) चिकित्सा उपकरण जैसे श्रवण उपकरण।कृत्रिम अंग 

तथा दील चेयर कौ खरीद के fay अनुदान। 

wi) द्वितीय विश्वयुद्ध Sahat को अनुदान। 

wi) ta रोगियों को यात्रा खर्चे की प्रतिपूर्तिं जिन्हे 

बड़ी बीमारियों मेँ इलाज के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों मे 

जाना पड़ता हे। 

(vii) मृतक सैन्य कार्मिकों की विधवाओं की बेदियों को 

अनुदान। 

ix) सेवा कै दौरान ओर tag के बाद मृत्यु होने 

पर निकटतम संबंधी को मासिक पुनर्वास अनुदान। 

(x) वरिष्ठ नागरिक गृहं को सहायता। 

५) we रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को अनुदान जो 

सेवा के दौरान दिवंगत हुए al 

i) विरचना कमांडरो/कमांडिग अफसरों द्वारा उपयुक्त 

माने गए अन्य कल्याण उपायों पर व्यय। 

(आ) लाभार्थी संगठनों के कार्मिकों तथा परिवारों के लिए 

wh अन्य कल्याण योजनाएं जो ऊपर शामिल नहीं है 

तीनों सेनाओं के कल्याण की उपर्युक्त सभी योजनाओं 

का उपयोग भूतपूर्वं सैनिक भी करते है। 

सरकार का इस लाभ के किसी भी भाग का इस्तेमाल 

भूतपूर्वं सैनिकों के लिए चलाई जा रही सी.एस.डी. Ser 

के लिए स्थाई अवसंरचना।भवनों मेँ सुधार के लिए किए 

जाने का कोई प्रस्ताव नहीं Z| 

(टिन्की 

af अनुराग सिंह ठाकुरः महोदया, जहां देश A सैनिकों 

या पूर्वं सैनिकों की बात आती है, मुञ्चे लगता है कि उस 

पर देश एकमत होता है। उस पर सदन के सदस्य भी 

एक जैसी भावनां रखते हैँ । लेकिन जब मै पूर्वं॒सैनिकों 

की बात Ra gat कईं बार दुख भी होता है कि वन 

रैक वन पशन की मांग बहुत लंबे समय से tft FI 

उस पर भी इस सरकार ने op नहीं किया। जब आदर्शं 

हाउसिंग ea जेसी बात आती है, तो लगता है कि जिस
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सरकार के साथ जुड़े हुए या ate पार्ट के जिन नेताओं 
नै उसमे से we लिये या बाकी खाये, क्या उनसे कुछ 
उम्मीद करनी चाहिए...(व्यवधान) मेँ प्रश्न भी yen, लेकिन 

जो काले कारनामे आपने fed & वे भी बताने wet 

(ATI) 

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूष्िये।| 

..-(व्यवेधान्) 

अध्यक्ष महोदयाः Ge पर प्रश्न है, आप ahd पर 

पूथिये। | 

| ... (व्यवधान) 

श्री अनुराग सिह ठाकुरः महोदया, आदर्श हाउसिंग स्फैम 
से ये अपना पीछा एसे नहीं wel सकते।...(व्यवधान्) यह 

पूर्वं सैनिकों से जुड़ी हुई बात है।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः जब चर्चा होगी, उस वक्त बात करियेगा, 

अभी प्रश्न पूष्ठिये। यह प्रश्नकाल है। 

...(व्यवधधान) 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः महोदया, जिन सैनिकों ने अपनी 
जान दे दी, उनकी ` विधवाओं के लिए. उनके अनाथ बच्चों 

के लिए जो घर बने थे, ये उसके लिए आज शर्मसार 

नहीं है, उसके ऊपर सीना चौड़ा करके कह रहे हे ।...(व्यक्धान) 

म अपना प्रश्न yen, लेकिन जब इसी सदन मेँ बवाल 
हुआ था तो आपके मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा 

था ।..व्यवक्षान) मेरा प्रश्न यह है किं लाखो पूर्वं॒सैनिक, 

जिन्हे सी.एसडी. कंटीन के माध्यम से एक सुविधा दी 
जाती है, भने प्रश्न ger था कि क्या उसका 50 प्रतिशत, 

जो लाभ होता है, एक आप कंसोलिडेशन फंड मेँ भेज देते 

है ओर 50 ade उनके वेलफेयर के ऊपर आप खर्च 
करते है। क्वांटिटेटिव डिस्काउंट, वर्ष 1955 से प्रथा है कि 

आपं लोग देते & ताकि उसमे जौ ava है या 

उनके लिए कैपिटल की जरूरत है, उसके लिए सरकार 

देती है। | 

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या सन् 
2008-09, 2009-10 के fay जो क्वांटिटेटिव डिस्काउंट ओर 

` सी.एसडी. का जो YS सरप्लस था, क्वांटिटेदटिव feta 
का जो पैसा बनता है, वह 258 करोड़ 24 लाख 6411 

रुपये है ओर Wawa, जो कटीन gs सरप्लस है 

उसके 226 करोड़ 52 लाख 83 हजार 82 रुपये बनते ZI 
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जो उनका 50 प्रतिशत हिस्सा था, क्या यह उनको दिया 

गया या नहीं fen ओर अगर नहीं दिया तो ai नहीं 

दिया? यह मेरा पहला प्रश्न है| 

(अनुकादो 

श्री एम.एम. पल्लम UE अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य 
के प्रश्न का उत्तर देने से पहले भै यह स्पष्ट करना 

चाहता दहं fe यह सरकार ओर यह मंत्रालय पूर्वं सैनिकों 
के कल्याण के लिये सबसे ज्यादा चितित रहै ओर संप्रग 

सरकार ने ही भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी 

के अधीन भूतपूर्वं सैनिक कल्याण विभाग बनाया है। 

समान रैक समान पेंशन के संबंध में मेरे विचार से 

इस सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले को 
gest लिया है ओर हमने अन्य रको की महत्वपूर्णं श्रेणी, 
जौ हमारे पूर्वं सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा है, के लिए 
भी पर्याप्त प्रयास किया है साथ ही अलग-अलग समय पर 
सेवानिवृत्त समान रैक वाले लोगों के बीच असमानता खत्म 

करने के लिए पेंशन 4 पर्याप्त वृद्धि की गयी है। यह 
लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ओर हम इस संख्या में 
काफी कमी करने मेँ सफल हुए 8! हम इस समस्या को 

लगातार Yaa रहे है ओर इस मांग पर पूरी तरह 
कार्यवाही कर रहे ठैँ। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, 

कैन्टीन went डिपार्टमेन्ट की विस्तृत सुविधा देश भर के 
सैनिकों के लिए उपलब्ध है तथा यह पूरे देश में एक 
केन्द्रीय डिपौ, 34 डिपो तथा 3,730 ईकाईयौं द्वारा. कैन्टीनों 
के माध्यम से संचालित की जा रही है। यह सुविधा देश 
भर के पूर्वं सैनिकं के लिये भी wore है।. 

एक माननीय सदस्य द्वारा सीटी.एस. के dar में 

एक वर्ष विशेष के बारे मेँ पृछा गया है। हुआ यह कि 
कैग द्वारा अपनी 2010-11 की रिपोर्ट में सी.टी.एस. के 

qe जाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया दहै तथा 
टिप्पणी की गयी है ओर आदर्श दिशा निर्देशों के बारे में 

पूषा गया है। इसी कारण उस वर्ष की सी.टी.एस. राशि 
को रोका गया है ओर जैसे ही वर्तमान वर्ष में प्रावधान 

किया जाता है तो we we भी दे दिया जायेगा 
..(व्यवधधान)* 

अध्यक्ष महोदयाः इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही 
वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

(व्यवधान)... * 

"कार्यवाही वृत्तान्त म सम्मिलित नहीं किया गया।
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रक्षा मंत्री (श्री एके. एंटोनी)ः अध्यक्ष महोदय, उन्होने 

जो कहा हे मै उसमे कुछ जोड़ना चाहता हूं! जब माननीय 
सदस्य प्रश्न पृछ रहे थे तो उन्होने कुछ एसे मुदे vad 

जिनका मुख्य प्रश्न से वास्तव 4 सम्बन्ध adi है। लेकिन 

चूंकि उन्होने ge मुदे vod है तो मुञ्चे उनका उत्तर देने 

की अनुमति प्रदान की जाये। अन्यथा यह बिना वास्तविक 

तथ्यो को शामिल किए दही कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित 

हो जायेगा। 

सबसे पहले जहां तक समान रैक-समान पेंशन का 

संबंध है। यह लगमग 23 लाख पूर्वं सैनिकों द्वारा लगातार 

की जाने वाली मांग है। लेकिन हमारी संप्रग सरकार आरंभ 
से ही पूर्वं सैनिकों की दशा सुधारने के लिए वचनबद्ध है। 

यही कारण है कि संप्रग एक कै समय पहली बार हम 
लोगों ने पूर्व-सैनिकों की पेंशन a वृद्धि की दहै। संप्रग दो 

के समान भी हमने hat की पेंशन में पर्याप्त वृद्धि 
की है। मुञ्चे पता है fe अभी भी ge मुदे है, कुछ 

अनियमितताएं हैँ । हम तथ्य को नकार नहीं रहे हँ । इसीलिये 

हम लगातार पूर्वं सैनिकों के पेंशन लाभं को बेहतर बना 
रहे ह ओर पूर्वं सैनिक संगठनों द्वारा इगिति की गयी 

विभिन्न अनियमितताओं को दूर करने की पुनः कोशिश कर 
रहे है। भै आपको आश्वस्त करना ` चाहता हू कि हमारी 

सरकार ओर हमारी पार्टी पूर्व-सैनिकों की रक्षा सुधारने हेतु 

बहुत गंभीर FI 

दूसरी बात जहां तक आदर्श ye का संबंध है, यह 
gigi है क्योकि मुख्य प्रश्न कैन्टीन ee डिपार्टमेन्ट 

के बारे में है ओर इस समय इस तरह के मुदे उठाना 
दुभग्यपूर्ण॒है। लेकिन F उत्तर देना चाहता दहं क्योकि 
उन्होने इस मुदे को उठाया है। हमारी सरकार ने, न कि 

विपक्ष ने, ओर इससे पहले कि कोई सी.बी.आई. जांच केः 
लिये कहे, मामले को सी.बी.आई. जांच हेतु देने का साहसी 
फैसला लिया हे। सी.बी.आई. अब मामले की लगातार जांच 

कर रही है। उन्होने कई जगहों पर छापे मारे है, बहुत 
से लोगों को गिरफ्तार किया है ओर उन्होने मुंबई उच्च 

न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि कुछ महीन के अंदर 

ही वे अंतिम रिपोर्ट पेश कर देगे। कृपया तब तक इंतजार 

कीजिए। यही मै कहना चाहता gl 

(हिन्वी 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः मैडम, माननीय मंत्री जी ने 

~ कहा कि वन रैक वन पेंशन के बारे मे उनकी सरकार ने 
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काफी कुछ किया हे। म केवल इतना चाहता हूं fe आज 

भी oneal... aera) ` 

अध्यक्ष महोदयाः हम लोग क्वैश्चवयन पर आ जाएं। 

स्कोप से बाहर बात जां रही Zl 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः मैडम, आज भी पूर्वं सैनिकों 

को वह लाभ नर्ही मिल पाया जितना मिलना चाहिप्।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप अब प्रश्न पर आ जाइए। 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः मै उस लोक सभा aa से 
आता हूं, जहां पर वह दिक्कत है। जहां हजारों लोग हर 
वर्ष मिलने आते है ।...(व्यवधानः) 

अध्यक्ष महोदयाः तो आपको वह प्रश्न yo चाहिए था। 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः माननीय आडवाणी जी से पहले , 

मिले, सुषमा जी मिले ओर इण्डिया गेट पर आकर अपने 

tsa वापस किए। इसलिए यह कहना कि कर दिया है. 

गलत है...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप अपने WA पर आइए। ` 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः भँ दूसरी बात कहना चाहुंगा 
...(व्यवधान) कृपया करके सैनिकं पर राजनीति न 

करे।...(व्यक्धान्) ओर दूसरी बात मै कहना चाहता Fey) 

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रशन OST! 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः मैडम, सी.बी.आई. इनक्वायरी 

करने से...(व्यवेधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूष्ठिए। 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः मेडम, मे प्रश्न पठ रहा हः 

लेकिन यह टोकाटाकी हो रही है ।...(व्यवधानः) 

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पिए, उससे बाहर मत 

जाइपए। 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः सी.बी.आई, इनक्वायरी से उन 
विधवाओं के अनाथ बच्चों को घर वापस adi मिल रहे 

#1 उस पर रोक लग गई है। इसलिए 4 कहना चाहता 

é कि स्टेटस क्या है, वह बाद मँ पूछ at लेकिन जो 
माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2009-10 का पैसा 

आपने इस लिए adi दिया, क्योकि सी.ए.जी. ने कहा zl 

लेकिन इसमे साफ शब्दों में लिखा है कि
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(अनुवाद 

दुर्भाग्य से, St. को अवमुक्त नै करने, जोकि मात्रात्मक 
we है, ओर सी.डी.एस. को गलत तरीके से कैग के साथ 
जोड़ा, गयां है, लोक लेखा समिति के समक्ष रखी गयी रिपोर्ट 
प्रारम्भिक तौर पर yard. के कैग द्वारा लेखा परीक्षा 
करने पर जोर देती है। इसे ठीक से नहीं समज्ञा गया है 
क्योकि 26 मई 2011 को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राय 

दी है कि यु.आर.सी. सरकारी उद्यम नहीं है ओर इसलिये 
इनका कैग द्वारा लेखा परीक्षा नहीं कराया गया zl 

(हिन्दी 

५ मैडम, अगर वह aifse के अंदर नहीं आती है तो 

"सरकार क्यों विलम्ब कर रही है, वह सेवाएं ओर पैसा 

देने के लिए? इसलिए 4 कह रहा हूं fe हजारों सैनिक 

उनं सुविधाओं से वंचित रह रहे हैँ। अगर यह ओपिनयन 

एक वर्ष पहले आयी थी तो फिर आपकी सरकार हाथ पर 

हाथ रखकर ai बैदी है? ud सेनिकों के साथ खिलवाड़ 
क्यों किया जा रहा है? सैकड़ों करोड़ रुपए आपने अपने 

खाते मे क्यों रखे, जो कि सैनिकों के लाभ के लिए थे, 

उनको सुविधाएं देने के लिए थे? यही भँ आपके माध्यम से 

पूना चाहता el 

(अनुवाद) 

श्री ए.के. एंटनीः महोदया, माननीय सदस्य के अनुसार 

विधि मंत्रालय ओर हमारे मंत्रालय कौ स्थिति यह है कि वह 

नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन 

नहीं है क्योकि सशस्त्र Vaal का स्पष्ट रूप से कहना है 
कि परम्परा ओर प्रक्रियानुसार इनकी नियंत्रक ओर महालेखा 

परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जाती। परन्तु यह सशस्त्र 

सेनाओं का मत है, हमारा मंत्रालय उसका समर्थन करता हि 

तथा विधिं मंत्रालय ने भी इसका अनुमोदन किया है। जबकि 

नियंत्रक ओर महालेखापरीक्षक का कहना है कि यह सार्वजनिक 
निधि है ओर इसकी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। लौक 

लेखा समिति नै भी संसद को एक रिपोर्ट् दी है कि इसकी 

लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। इसलिए, हमारा मंत्रालय अब 

इसकी जांच कर रहा है ओर जांच परी हो जाने के बाद 
हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे ओर उसे संसद मं 

प्रस्तुत eT 

(टिन्दी) 

श्री सतपाल महाराजः अध्यक्ष महोदया, मँ सबसे पहले 

माननीय -म॑त्री जी को धन्यवाद देनी mem, जिन्ोने दो 
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हजार दो सौ करोड़ रुपए की पेंशन वृद्धि की है ओर 12 

लाख भूतपूर्वं सैनिकों को tea वद्धि का लाम दिया है। 
जहां तक वन रैक वन पेंशन का सवाल है, उस पर मंत्री 

जी का ब्रा सकारात्मक रुख है! मै उत्तराखण्ड की तरफ 

आपका ध्यान आकर्षित करना ae! उत्तराखण्ड सैनिक 
बाहुल्य इलाका है। वहां रसे परिवार है, जिनके लोग सेना 

म भर्ती होते है ओर हम लोग सभी सेनिकों को सलाम 
करते है। मेँ मंत्री जी से यह yor wen कि सी.एस.डी. 
कैटीन का लाम उत्तराखण्ड के सुदूर इलाकों मे, जैसे 
देवप्रयाग, गजा, सतपुल, बीरोखल एवं नागनाथ पोखरी में 

. छोटी dived. कैटीन खोलने की सरकार की क्या कोई 

योजना है 

(अनृकादा 

श्री एम.एम. पल्लम We अध्यक्ष महोदया, नए ॒यु.आर.सी. 

खोलने के लिए निश्चित fends है ओर वह वर्तमान 

सेनिको की संख्या, मौजूदा भूतपूर्व-सेनिकों की संख्या, Zor. 
तक उनकी wa के साथ-साथ अन्य घटकों पर भी निर्भर 

है। इसके अलावा, यदि कोई नया gah. खोला जाना 
है तो यह संबंधित राज्य दारा भूमि उपलब्ध कराये जाने 
पर निर्भर होता है। इसलिए हम -इन दिशानिर्देशो का पालन 

करते ह ओर जब भी aera होती है तौ हम नई शाखा 
खोलने की स्वीकृति दे देते FI 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्यां 63 श्री अम्बिका बनर्जी 

उपस्थितं well श्री एस. पक्कीरपपा उपस्थित नर्ही। 

श्री हसन खान 

राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण 
1 — 

“63. श्री अम्बिका बनर्जी 

. श्री एस. पक्कीरण्पाः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की, 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष 

के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के dd मै विभिन्न 

राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैः 

7 tafe श्री अम्बिका बनर्जी ओर श्री एस. पक्कीरप्पा सभा मे उपस्थित 

नहीं थे, माननीय अध्यक्ष न श्री हसन खान को अनुपूरक प्रश्न पुने 

की अनुमति दी। |
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(ख) यदि हां, तो aah राज्य-वार व्यौरा क्या है 

ओर स्वीकृत किए गए अथवा लम्बित रखे गए प्रस्तावं का 

ब्योरा क्या हैः 

(ग) उक्त अवधि के दौरान wear राष्ट्रीय राजमार्गो 

के निर्माण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यो का 

air क्या है तथा विशेषकर 2011-12 के दौरान कितनी 

लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया ofr जने का प्रस्ताव दैः 

(घ) उक्त अवधि के दौरान se प्रयोजनार्थं wed 

नियत।/जारी।आबंटित की गई धनराशि का व्यौरा क्या है; 

(ड) क्या सरकार उक्त लक्ष्यो की प्राप्ति मे किन्हीं 

अड़चनो।बाधाओं का सामना कर रही है; ओर 

(च) यदि हां, a इसके क्या कारण है ओर इस 

संब॑ध मे सरकार दारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने 

का प्रस्ताव है तथा इन परियोजनाओं को कब तक प्रा 

किए जाने की सम्भावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री (डा. सी.पी. जोशी) 

(क) से (च) विवरण सभा पटल परर रख दिया गया है। 

विवरण 

(क) ओर (ख) जी ai विगत तीन वर्षो ओर चालु 

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण ओर अनुमोदन 

के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार 

व्यौरा अनुबध 1 में दिया गया है। 

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के लिए लक्ष्य स्कीमवार 

निर्धारित किए जाते है न कि राज्यवार। विगत तीन वर्षो 
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ओर चालू वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यो ओर 

उनकी उपलब्धियों का व्यौरा अनुबंध ॥ में दिया गया है। 

(घ) विगत तीन asi ओर चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय 

राजमार्गो के निर्माण।विकास के लिए आवंटित निधि ओर किए 

गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा अनुबध ॥ में दिया गया es! 

(ड) ओर (च) जी etl कार्यान्वयन में प्रगति ठेकेदारों 

के निम्न निष्पादन, वन।वन्य जीवनरिलवे स्वीकृतियां प्राप्त किए 

जाने 4 विलंब, po राज्यों मे कानून ओर व्यवस्था की 

समस्या, भूमि अधिग्रहण में विलंब आदि के कारण प्रभावित 

Be él 

सरकार ERT अपनी सभा परियोजनाओं को परा fey 

जाने मे होने वाले विलंब को न्यूनतम करने के लिए उठाए 

गए कदमो मे शामिल है - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 

हारा पर्याप्त शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित मुख्य महाप्रबंधक 

की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया जाना, 

विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिट स्थापित किया जाना, जन उपयोगी 

सुविधाओं को स्थानांतरित किए जाने, भूमि अधिग्रहण मृदो 

से संबंधित बाधाओं को दूर किए जाने के लिए रज्य 

सरकारों के मुख्य सचिवं की अध्यक्षता A उच्च अधिकार 

प्राप्त समितियों का गठन किया जाना आदि। इसके अलावा, 

विलंबित परियोजना का सघन ander ओर आवधिक 

समीक्षा, उन्हे शीघ्र पूरा किए जाने के लिए मुख्यालय ओर 

फील्ड यूनिटों A की जाती है। 

ये परियोजनाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों मेँ हँ 

ओर उनके पूरा होने की वास्तविक तारीख अभिज्ञात करना 

समय od ert! 

HAE! 

विगत तीन वर्षो 2008-09 से लेकर (29-02-2012 की Rate के अनुसार) ओर arg anf के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के 

निर्माण ओर अनुमोदन के fere विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावो का राज्यवार व्यौरा 

अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या 
करसं राज्य प्राप्त प्रस्ताव की संख्या 

1 2 4 

1. आन्ध्र प्रदेश 118 

2 अरुणाचल प्रदेश 9 
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1 2 3 4 

3. असम 58 58 

4 बिहार 24 16 

5 छत्तीसगढ़ 126 61 

6. `. गोवा 30 20 

7. गुजरात 70 55 

8. हरियाणा ` 84 74 

9. हिमाचल | परेश | 61 61 

10. जम्मू ओर कश्मीरं `. - 21 18 

11. आारखंड ॥ 72 69 

12. कर्नाटक 119 109 

13. केरल 38 38 

14. मध्य प्रदेश 110 39 

15. महाराष्ट्र 188 158 

16. मणिपुर 13 13 

17. मेघालय 16 16 

18. मिजोरम 20 20 

19. नागालैंड 11 11 

20. ओडिशा 170 123 

21. पंजाब ai 7 

22. राजस्थान 71 71 

23. सिक्किम 1 1 

24. तमिलनाडु 50 28 

25. त्रिपुरा 10 10 

26. उत्तर प्रदेश ` 325 | 183 
f 
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1 2 3 4 

27. उत्तराखंड 141 131 

28. 2 विल _______________@ बंगाल 66 56 

अनुकध ॥ 

विगत तीन वर्षो ओर arg वर्ष के दौरान निधरित किए ग़ लक्ष्यो ओर उनकी उपलबिया का व्यौरा 

2008-09 क्र. स्कीम का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्ि लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि 

(31-01-2012 

तक) 

1. wy राजमार्ग विकास परियोजना » 

(i) चार लेन मेँ चौड़ीकरण कि.मी.) 3520 2203 3165 2693 2500 1780 2500 1515 

(ji) पुलों का निर्माण (संख्या) 3 1 2 0 2 0 1 0 

(ii) वबाईपासों का निर्माण (संख्या) 417 3 13 3 12 5 7 0 

2. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 

से इत्तर 

(i) न्यून ग्रेड वाले खंडो का सुदृद्रीकरण 80 47 20 31 1 1 20 14 

कि.मी.) 

(i) चार लेन मे चौड़ीकरण (feat) 51 63 79 69 138 99 104 41 

(ii) दो लेन मेँ dietary deat) 1176 1153 1321 1234 1117. 1042 1070 513 

(iv) कमजोर पेवमेट का सुदृद्रीकरण 706 1010 1058 1013 1213 1016 1080 469 

किमी.) 

(४) सड़क गुणता सुधार (कि.मी.) 1350 2470 2510 3168 2307 2026 1872 1905 

(vi) Jel का पुनरुद्धारानिर्माण (संख्या) 92 77 132 122 187 103 129 69 

(vii) बाईपासों का निर्माण (संख्या) 8 4 6 0 15 3 7 2 

मिसिग लिंक का निर्माण (कि.मी.) 26 16 9 3 3 0 0 0 (vill) 
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HFT ॥ 

पिछले तीन वर्का ओर arg af के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो & नि्माणि्विकातत & Pre anda 

निधि ओर व्यय का राज्य^संघ-राज्य aaa व्यौरा 

(करोड़ रुपए) 

क्र राज्य का नाम आवंटन व्यय 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12^ 2008-09 2009-10 2010-11 2011-124 

(फरवरी, 

2012 तक) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आन्त्र प्रदेश 192.97. 348.39 254.77 = {67.99 196.38 348.39 = 254.77 93.91 

` 2. अरुणाचल प्रदेश 1.10 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 

3. असम 88.25 206.29 | 177.64 231.43 87.65 206.29 177.64 125.25 

4. ` बिहार 104.02 245.45 199.15 225.54 95.02 245.45 199.15 189.23 

5. चंडीगढ़ 3.39 2.95 8.81 6.00 3.39 2.95 8.81 0.57 

6. छत्तीसगढ़ 67.42 79.65 53.53 98.05 65.74 79.65 53.53 29.02 

7. दिल्ली : . 15.80 17.21 52.58 8.00 15.80 17.21 52.58 5.70 

8. गोवा 34.39 33.16 30.14 8.00 34.39 ̀ 33.16 30.14 4.79 

9. गुजरात | 102.33 150.26 111.60 124.96 101.06 150.26 111.60 75.48 

10. हरियाणा । 103.23 152.16 143.69 115.00 103.23 152.16 143.69 82.69 

11. हिमाचल प्रदेश 76.21 80.46 95.72 136.26 76.21 80.46 = 95.72 80.65 

12. आरखंड 96.41 117.90 112.70 105.00 96.41 117.90 112.70 71.81 

13. कर्नाटक 215.30 305.43 276.65 343.31 214.91 305.42 276.65 254.05 

14. केरल | | 7253 141.23 109.00 173.82 73.20 141.23 109.00 . 118.24 

15. मध्य प्रदेश 110.14 150.16 134.24 96.69 98.35 150.16 134.24 63.45 

16. महाराष्ट्र | 195.18 326.18 265.53 286.52 196.87 326.18 265.53 164.87 
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1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 

17. मणिपुर 23.77 19.65 63.88 78.28 ` 23.65 19.65 63.88 23.79 

18. मेघालय 51.60 61.54 79.08 70.55 50.77 61.54 79.08 45.12 

19. मिजोरम 13.55 5.52 24.23 60.00 13.55 5.52 24.23 20.63 

20. नागालैँड 30.60 30.46 26.94 54.00 30.60 30.46 26.94 11.97 

21. ओडिशा 209.55 333.70 230.71 313.28 20884 333.70 230.71 226.52 

22. पुड्चेरी 2.95 9.22 3.93 5.00 ‰ 2.95 9.22 3.93 4.05 

23. पंजाब 456.77 188.49 115.00 129.11 156.77 188.49 115.00 98.00 

24. राजस्थान 214.35 140.24 147.31 183.08 21654 140.23 147.31 86.96 

25. तमिलनाडु 133.77 168.40 182.13 190.37 131.96 168.40 182.13 119.54 

26. उत्तर प्रदेश 223.51 433.21 452.55 359.21 222.20 433.21 452.55 223.75 

27. उत्तराखंड 112.40 160.91 130.83 14146 112.29 160.91 130.83 41.17 

28. पश्चिम बंगाल 95.30 147.00 120.61 210.00 95.30 147.00 120.61 197.62 

29. अण्डमान ओर निकोबार 0.00 0.00 1.89 5.00 0.00 0.00 1.89 2.13 

aly समूह 

ARR 12566.47 11744.70 17918.94 28412.90 10497.21 9017.96 12563.94 20755.69 

सीमा सड़क संगठन 650.00 756.00 760.00 620.00 645.80 723.49 714.31 367.38 

एस.ए.आर.डी.पी.-एन.ई.* 1000.00 1200.00 1500.00 1600.00 643.72 658.55 1004.81 1443.86 

एल.उन्ल्यु.ई* 0.00 125.00 750.00 1200.00 0.00 5.00 718.05 862.71 

“WB वार आवंटन तैयार नहीं किये गये। 

sates. 

(हिन्दी 

श्री हसन खानः नेशनल हाईवे प्रपोजल्स के बारे में 

जो स्टेटवाइज gen आंकड़े fey है, उसमें जम्मू ओर 

कश्मीर के वारे मे लिखा है कि वहां से 21 प्रपजल्स 

आए है ओर उसमे मिनिस्टरी ओंफ नेशनल हाईवे ने 18 

ames किए #1 भ सम्मता हूं कि इन 18 प्रपोजल्स में 

से नेशनल हाईवे नम्बर -1, श्रीनगर से लदाख में जो 

जोजिला cat @ वह भी इसमे शामिल होगा, क्योकि 

मंत्री जीने हाल ही A अपनी मीटिंग के बाद बयान 

दिया, जो जम्मू-कश्मीर के तमाम लीडिंग इईग्लिश ओर uy 
पेपर्स में भी निकला कि जोजिला टनल के ERM का
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काम अगस्त मे शुरू होगा ओर इसका फाउंडेशन स्टोन 

अगस्त में ही रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद बी.आर.ओ. 

के चीफ इंजीनियर ने बयान दिया कि अभी तक. योजना 

के हाईवे के ca के बारे में डी.पी.आर. aya नहीं 
er है ओर इसमे fet हो सकता है। इस वक्त जो 

बजट पेश किया गयां है, उसमे भी इस किस्म की कोड 

चीज दिखाई नहीं देती है, जिससे यह पता चल स्के कि 
यह प्रपोजल मंजूर हुआ है ओर इसके लिए bee रखे 

गए रै ओर जिसका कंस्द्रक्शन अगस्त से शुरू होने वाला हे। 

मे मंत्री जी से सिर्फ इतना you चाहता हूँ कि यह 
प्रपोजल जो इन्होने हाईवे नम्बर-1 मे टनल. का We किया 

है, वह पास हुआ है ओर क्या यह अगस्त मे शुरू होगा 
जबकि ग्रीव वाले, जो एर्जेसी है वे कहते है कि हमारे 

पास अभी कोई डी.पी.आर, मौसूल नहीं हुआ है? 

डो. सी.पी. जोशीः अध्यक्ष महोदया, यह हमारे देश का 

सबसे महत्वपूर्णं कनैक्टिवीटी का इश्यु है! मुञ्चे कहते हुए 

प्रसन्नता है कि जोजिला.की कनैक्टिवीटी का काम हमने 

बी.आर.ओ. को दिया था, वह दो पार्ट मे कर रहे FI 

एक पार्ट की डी.पी.आर. का कोम dead करने की स्टेज 

म आ गया है। इसलिए हमने कहा है किं उस कनैक्टिवीटी 

को हम प्रारंभ करेगे ओर दूसरा डी.पी.आर. का पार्ट है, 
वह एवलांचिज ओर जिस तरह की वहां स्थिति बनी हुई 

है, उसके कारण डी.पी.आर. रिपोर्ट आने मे समय लगेगा। 

लेकिन मै माननीय सदस्य ओर. सदन को आश्वस्त करना 

चाहता हुं fe हमारी परी मंशा है कि इस कनैक्टिवीटी 
को हम तेज गति से काम करके करे, जिससे वहां के 

लोगों को कनैक्टिवीटी मिले wal मै आश्वस्त करना चाहता 

हू, जैसा भने कहा है कि अगस्त में जोजीला के फर्स्ट 

फेज का फाउण्डेशन हम ले करेगे। 

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, वैसे जो भी उत्तर 

माननीय मंत्री जी ने दिया है, 4 warn दहु कि यह 
धिसा-पिटा उत्तर है! जब भी wha द्रांसपोर्ट मंत्रालय से 

संबंधित प्रश्न ys जाते है कि प्रोजेक्ट्स कब स्वीकृत हुए? 

प्रोजेक्ट्सं कब तक पूरे हो जाएंगे तो जिस प्रकार का 
धिसा-पिटा उत्तर get दिया गया हे, एसे जवाब पहले भी 

दिए जाते रहे =| 

भै माननीय मंत्री जी से जानना ag fe आपने 

bee कि dace को पूरा होने मेँ जो डिले होता हे, 
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उसके लिए आपने. नेशनल हाइवे wih aim इण्डिया 

की रीजनल अआफिसील्ञ सेटअप कर दी है, उनको पूरा 
अधिकार ¢ दिया है, चाहे वह cvs एक्वीजीशन से संबंधित 

हो, चाहे वह fie फ यूटीलिटी से संबंधित हो, यह 
सब कामों का निस्तारण atl मै आपसे यह जानकारी 

चाहता हं fe पिछले तीन वर्षो मे कुल कितने प्रोजेक्ट्स 
स्वीकृत हुए रहै ओर पिछले तीन ai मे कुल कितनी 
किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है ओर साथ ही साथ 

मै यह भी जानना चाहंगा कि प्रति किलोमीटर सट्कों के 
निर्माण का सरकार का लक्ष्य क्या है ओर उस लक्ष्य को 

सरकार ने किस सीमा तक प्राप्त किया है। 

अध्यक्ष महोदया, मै एक उदाहरण देना aem, दिल्ली 
से गाजियाबाद, गाजियाबाद हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, 

वहां से दो aga ही प्रमुख हाइवे, एन.एच.-24 ओर एन.एच.- 

58 गुजरती Sl अब उन सड़कों के diem का प्रस्ताव, 

` -मेरी जहां तक जानकारी है कि मंत्रालय के द्वारा बहुत 

पहले तैयार कर लिया गया, लेकिन आज तक diet 

का काम एन.एच.-24 ओर एन.एच.-58 पर प्रारम्भ नहीं किया 

गया है। वहां की जनता को Wa वहां दो-दो घंटे जाम 

से Wer पड़ता है, उसे ge पड़ता है। लोग गाजियाबाद 
से दिल्ली आना नहीं चाहते हैँ, aad है, जबकि गाजियाबाद 
एक ओद्योगिक शहर है ।. इसलिए अध्यक्षं महोदया, माननीय 

मंत्री महोदय से जो मैने जो प्रश्न पूषठे है, उसके उत्तर के 
साथ ही इस प्रश्न का भी उत्तर देँ कि एन.एच.-24 ओर 

एन.एच.-58 के चौड़ीकरण का जौ प्रस्ताव मंत्रालय के पास 

हे, वह अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ है? 

अध्यक्ष महोदयाः आप कितने प्रश्न We? बहुत प्रश्न 
हो गए। 

St सी.पी. जोशीः माननीय अध्यक्ष महोदया, At इस 

बात की wana है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क के 

निर्माण के संबंध में माननीय सदस्य ने चिता व्यक्त की है। 

वह हम सभी की भी चिता है। आप स्वयं जानते है कि 

चाहे भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, चाहे यूटीलिटी शिफ्ट 
करने का सवाल हो, जब तक राज्य सरकार आगे आकर 

इसमे मदद नहीं करती है, तब तक वह कोम नहीं हो 

सकता |... IIIA) 

अध्यक्ष महोदयाः as जाइए। जवाब सुन लीजिए। उन्होने 

तो जवाब परा ही नहीं किया zl | 

(ATT `
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अध्यक्ष महोदयाः मंत्री महोदय, आप बोलिए। 

(ITAA) 

अध्यक्ष महोदयाः जवाब पूरा तो करने दीजिए, 

...(व्यवधान) 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः ओर कुछ भी कार्यवाही gaa में 

सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

...(व्यवधान) 

(हिन्दी 

डो. सी.पी. जोशीः माननीय सदस्य, आप स्वयं इस 

बात को जानते & fe अभी मंत्रालय ने जो काम किया, 

उसमें Rats 7300 किलोमीटर का sare किया, जो अभी 

तक का Row दै।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री जी, आप yt संबोधित कीजिए] 

(व्यवधान) , 

ङ. सी.षपी. जोशीः माननीय अध्यक्ष महोदया, सभी माननीय 

सदस्य जानते है कि एन.एच.ए.आई. डिक्लेयर करना ओर 

रोड कंस्द्रक्शन करने के बीच मेँ लगभग चार साल का 

समय लगता है। रोड डिक्लेयर करने के बाद रोड कौ 

बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने, फरिस्ट क्लियर करने, 

ओर युटीलिटी Roe करने का काम, राज्य सरकारों की 

मदद से ही संभव हो सकता है। कुछ जगहों पर राज्य 

सरकार अपने लोकल रीजन्स के कारण भूमि अधिग्रहण के 

कार्य को प्राथमिकता के आधार पर नहीं कर पाती है। 

वाइल्ड लाइफ की जो Rear हं. उसमे सुप्रीम कोर्ट की 

गाइडलाइन्सं के कारण दो से तीन साल लग जाते है। 

हमारा मंत्रालय पूरी तरह से इस बात के लिए भिज्ञ हे 
कि use निर्माण के कर्य को तीव्र गति से करना है। 

भूमि अधिग्रहण के संबंध मे हमने मुख्य सचिव स्तर के 

अधिकारियों की कमेटी बनाकर oe अधिकृत करनैः का 

काम किया tl हमने रीजनल जी.एम. बनाने का काम 

किया है ओर इसलिए qs यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 

पिछले साल हमने 7300 किलोमीटर अवार किया है, जो 

अभी तक Rais दै।...(व्यवधान) 
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अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ GEV मंत्री महोदय, 

आप इधर बोलिए। 

...(व्यवधान) 

डो. सी.पी. जोशीः माननीय अध्यक्ष महोदया, एन.एच.डी.पी. 

के अंतर्गत हमने 43000 किलोमीटर सड़क के काम को 

sas किया है। एस.आर.डी.पी. के अंतर्गत 3300 किलोमीटर 

के सड़क के कार्य को sas किया है, ad वैक के 

3000 किलोमीटर के सड़क के कार्य को हमने हाथ में 

लिया हे। मुञ्चे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगभग 

21500 किलोमीटर की सडक को नए कार्यक्रम में लेने के 

अंतर्गत बारहवीं योजना में एश्योर किया है कि हम बी.पीसी, 
का नया मंडल ला रहे है ओर लगभग बीस हजार 

किलोमीटर की सड़क cor की बनाएगे। अभी लगभग 
15000 किलोमीटर की सड़क सिगल लेन ओर डबल लेन 

है। एनडीए. की सरकार सिंगल लेन को उबल लेन नहीं 

कर पायी। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हँ कि हम 

अपना काम पूरा कर GY... (eee) 

माननीय अध्यक्ष महोदया, मै माननीय सदस्य को आश्वस्तं 

करना mem कि अभी तक जो सड़क बनाने का काम है, 
जिसमे हमारी सरकार ने आश्वस्त किया है कि बीस 

किलोमीटर use परी बनाएंगे। चुनाव मेँ जाने से पहले 
हम बीस किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाने के लिए आश्वस्त 

करना चाहते हे ।..(व्यवधान्) अभी तक हम लगभग पन्द्रह 

किलोमीटर use प्रतिदिन बनाने का कार्य कर रहे हैँ 

ओर 7003 किलोमीटर सड़क बनाकर हम 33 किलोमीटर 

सड़क प्रतिदिन बनाने का काम करके fea 

श्री अधीर चौधरी; अध्यक्ष महोदया, A आपके माध्यम से 

मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपको शायद यह जानकारी 

होगी कि नेशनल हाईवे-34 बंगाल की एकं लाइफ लाईन 

माना जाता है। हम लोग कई सालो से सुन रहे है कि 

ये waa लेन, फोर लेन होगी। ये काम किसी कंसेशनेयर्स 

को हडओवर किया गया, लेकिन ये जो लोग है, ये अभी 

काम शुरू करने मे सफल नहीं हुए। जब कंसेशनेयर्स को 
काम sear किया जाता है, इसकी मेटीनेस कौन करेगा, 
इसे लेकर एक सवाल खड़ा हो जाता है। वे लोग कहते 

है कि adhe करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। आम 

जनता इसमे क्या करे उनका ds एक्वीजिशन करने 4 

ओर geen करने मे जौ वक्त लगता है, उसके ved 

ये रोड sto हो जाती है। इस कारण से आम जनता
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को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है! इस बारे 

मे आप क्या सोच रहे है? क्या इसके लिए कोई मेकेनिज्म 

है? जब तक इस काम को ये am नहीं करेगे, उस 

समय तक उसका asa कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी 

किस की है? 

St सी.पी. जोशीः माननीय अध्यक्ष महोदया, मै आपके 

माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हं 

कि जब हम सड़क एन.एच.ए. डिक्लेयर करते है, तब 

स्टेट गवर्नमेट उस पर पैसा खर्च नहीं करती है, एन.एच.ए. 

खर्च करती है। जब एन.एच.ए. हमें एवा कर देते है, तब 
कंसेशनेयर्स को उस पर खर्च करना पड़ता है। यह बात 

सही है कि आज अलग-अलग प्रातो मे जो एन.एच.ए. सड़क 

डिक्लेयर हुई है, स्टेट गवर्नमेट उस पर पैसा खर्च नहीं 

कर रही है ओर हमारे पस जो Reade है, वे कम हें। 

इसलिए मै माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम 
अगले साल लगभग तीन हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था 

करके, जहां जहां एसी use है, उन सब सड़कों को 

ठीक कराने का काम WT 

भै माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आपके 

` यहां जो भी सड़क खराब हे, कृपया आप उसके लिए 

लिख कर भेजे, हम उसे ठीक कराने का काम करेगे। 

वरिष्ठ नागरिको का कल्याण 

*64, SL भोला fee: 

श्री वीरेन्द्र कुमारः 

क्या सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने महानगरों सहित देश म वरिष्ठ 

नागरिको की जनसंख्या ओर उनके द्वारा सामना की जा 

रही अन्य समस्याओं का आकलन कराया रहै; 

(ख) यदि हां, तो ada abo क्या हैः 

(ग्) वरिष्ठ नागरिको के कल्याणार्थं ` कार्यान्वयनाधीन 

योजनाओं का व्यौरा क्या है; 

घ) क्या सरकार नै वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण 

संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है; 

"कार्यवाही वृत्तान्त मेँ सम्मिलित नदीं किया गया। 
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(ड) यदि हां, तो इनमे पाई TS कमियों सहित तत्संब॑धी 

व्यौरा क्या हैः ओर 

(च) लोगों मे जागरूकता पेदा करने सहित april 

के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए ह, ताकि वरिष्ठ नागरिको के साथ उनके 

परिवार ओर समाज द्वारा दुर्व्यवहार को रोका जा सके? 

(अनुवाद) 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुलं वासनिक)ः 

(क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 

(क) ओर (ख) जनगणना 2001 के अनुसार, देश 4 

वरिष्ठ नागरिको की जनसंख्या 7.7 करोड atl वरिष्ठ नागरिको .. 

के समक्ष पेश आई मुख्य समस्याओं 4 oo निम्नलिखित हैः- 

e जीवन ओर सम्पत्ति की सुरक्षा 

® रवास्थ्य देखभाल 

e वित्तीय सुरक्षा 

दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण 

e स्वतंत्र ओर सकारात्मक जीवन निर्वाह 

 जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल ओर सहारा। 

(ग) वरिष्ठ नागरिको के कल्याण के लिए क्रियान्वित 

की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार हैः- 

1. Jeu समेकित कार्यक्रम योजना (आई.पी.ओ.पी.) 

2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 

(आई जी.-एन.ओ.ए.पी.एस.) 

3. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एन.पी.एच.- 

az) | 

उल्लिखित योजनाओं के संक्षिप्त aR dara अनुबंध 

म दिए m है। 

उल्लिखित के अतिरिक्त सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता 

मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा 

संस्थान (एन.आईएस.डी.) तथा आई.पी.ओ.पी. की योजना के 

अंतर्गत समर्थित तीन क्षेत्रीय संसाधन ओर प्रशिक्षण केन्द्र 
(आर.आर.टी.सीज) वृद्धजनो के लिए कार्यरत सेवा प्रदाताओं 
के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते है।
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(घ) ओर (ङ) ad पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, 

आई.पी.ओ.पी. का प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन 
अध्ययन कराए गए थे। इन अध्ययनं की कुछ सिफारिश 

वित्तीय मानकं में बद्धोत्तरी, समर्थित परियोजनाओं के veri 

मे gern ओर Gat में विशिष्टीकृत चिकित्सकों की नियुक्ति 
की आवश्यकता इत्यादि ft! 

उल्लिखित सिफारिशों के आलोक मे, आई.पी.ओपी. को 

1-4-2008 से संशोधित किया गया aml वित्तीय मानकों के 

संशोधन के अतिरिक्त, अनेक अभिनव परियोजनाओं अर्थात् 

seater रोग।डिमेसिया रोगियों के लिए दवा देखभाल केन्द्र, 

वृद्धजनो के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक, वृद्धजनो के लिए 

हेल्प लाइनें ओर wrest केन्द्र, क्षेत्रीय संसाधन ओर प्रशिक्षण 

केन्द्र इत्यादि को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता 

हेतु पात्रता के रूप में जोड़ा गया था। 

इन्दिरा गाधी रष्द्रीयं वृद्धावस्था पशन योजना को 

1-4-2011 से इसके तहत पात्रता न्यूनतम की आयु को 65 

वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है तथा 80 वर्ष 
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ओर इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन धनराशि 

के केन्द्रीय अंश को 200 रुपए से बद्राकर 500 रुपए 

किया गया है। 

(च) इस संबंध 4 fey गए ge उपाय निम्नलिखित हैँ 

* मीडिया मे वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधायी ओर 

कार्यक्रमो संबंधी प्रावधान का प्रचार। 

* समर्थन ओर क्षमता निर्माण के क्षेत्रों मे एन.आरईएस.डी. 

के प्रयासों को gen के लिए तीन क्षेत्रीय संसाधन 

ओर प्रशिक्षण केन्द्र की संस्वीकृति। 

ग्राही गैर-सरकारी संगठनों के बैक खातो मे सीधे 

सहायता अनुदान का ई भुगतानटेलीग्राफी अंतरण। 

प्रत्येक वर्ष एक अक्तूबर के अंतरष्ट्रीय वृद्धजन 

दिवसं मनाना तथा वृद्धजनो के कल्याणार्थं उनके 

योगदान की मान्यता में प्रमुख वरिष्ठ नागरिकीं ओर 

संस्थाओं को "वयोश्रेष्ठ सम्मान" प्रदान करना। 

HAT 

वरिष्ठ नागरिको के लिए कमी तीन महत्वदर्ण योजनाओं के संक्षिप्त AR 

करसं. योजना का नाम नोडल मंत्रालय योजना के संक्षिप्त ar 

1. Wea वृद्धजन सामाजिक न्याय ओौर 

कार्यक्रम योजना अधिकारिता मंत्रालय 

यह योजना 1992 से क्रियान्वित की जा रही है तथा 1-4-2008 

से संशोधित की थी। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्य 

सरकारोपंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायो ओर गैर- 

सरकारी संगठनों के लिए परियोजनाओं के संचालन ओर रखरखावे 

के लिए दी जाती है oR 

* Faery; 

* दवा देखभाल केन्द्र 

* चल चिकित्सा यूनिट 

* geste रोग/डिमेसियां रोगियों के लिए दवा देखभाल केन्द्र 
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 

वृद्धजन पेंशन योजना 

(आई जी.एन.ओ.ए पी.-एस.) 

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य स्वास्थ्य ओर परिवार 

देखभाल कार्यक्रम कल्याण मंत्रालय 

* वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिकः 

* वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्प लाइनें ओर परामर्श केन्द्र 

* बच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम विशेषरूप से विद्यालयों 

ओर महाविद्यालयों मे; 

* क्षेत्रीय संसाधन ओर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि। 

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले किसी 

परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयुं के व्यक्तियों के लिए 200 

रुपए प्रतिमाह की दर से तथा so वर्षं से अधिक आयु के 

व्यक्तियों के लिए soo रुपए प्रतिमाह की दर से पशन के रूप 

मेँ केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, इसमे राज्यों द्वारा कम 

से कम समान अंशदान देकर संपूरित किया जाना होता zl 

21 राज्यों मेँ 100 जिलों को कवर करने के लिए, 2010-11 मे 

आरंभ किए गए इस कार्यक्रम के प्रमुख .घटक निम्न है : 

* जिला अस्पतालो!सी.एच.सी./पी.एच.सी/उप केन्द्र | मे वरिष्ठ 

नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना; 

* वृद्धजनो के लिए 10 बिस्तर वार्ड वाले 100 जिला अस्पतालों 

मे समर्पित Bar: 

* नई दिल्ली (एम्स), चैन्नै मुम्बई, श्रीनगर, वाराणसी, जोधपुर, , 

त्रिरुवन्तपुरम ओर गुवाहाटी मेँ 30 विस्तर वाडा के साथ 

वृद्ध व्यक्तियों के लिए समर्पित त्रिस्तरीय चिकित्सा केयर प्रदान 

करने के लिए 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थाओं को सुदृद्र करना, 

ओर 

* उक्त 8 संस्थाओं में वृद्धावस्था दवाओं मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 

आरंभ करना ओर सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए 

सेवाकालीनं प्रशिक्षण। 
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(टिन्की 

अध्यक्ष महोदयाः भोला सिह जी, कृपया समय का ध्यान 

रखिएगा | | 

Si. भोला सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके आदेश 

के आलोक मे 4 माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हं 
fe आज इस देशः में लगभग दस करोड़ लोग वरिष्ठ 

नागरिक है। उनकी सुरक्षा, सम्मान सम्पदा की रक्षा के 

लिए ओर oe vasa होने से बचाने के लिए केन्द्रीय 

सरकार ने कई योजनाओं का शुभारम्भ किया है। हम 

माननीय मंत्री जी से जानना चाहते है, क्या यह बात सही 

है कि adi पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आईपी.ओ.पी. के 

प्रमाव का मूल्यांकन करने के far जो मानक अध्ययन के 
कदम उठाए गए. उस कमेटी ने सरकार से वरिष्ठ नागरिको 

के सम्मान ओर उनकी सुरक्षा के लिए क्या अनुशंसाएं की 

ओर उन अनुशंसाओं 4 कितनी अनुशंसाओं का सरकार ने 
कार्यान्वयन किया ओर जो अनुशंसाएं कार्यान्वित नहीं हुई, वे 
क्यो नहीं हुई? | 

श्री मुकुल वासनिकः माननीय अध्यक्ष महोदया, मै माननीय 
सदस्य कौ बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं किं उन्होने वृद्धजनो 

से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर रखा है। खास 
करके वृद्धजनो के जान-माल की सुरक्षा से संबंधित सरकार 

ने क्या पहल की, उसके बारे मेँ जानकारी प्राप्त करने की 
कोशिश की। सन् 1999 मे भारत सरकार ने वृद्धजनो के 

लिए एक wuss नीति बनाई, उसके पश्चात् भारत सरकार 

के गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवायजरी 

भेजी ओर इस तरह के निर्देश दिए। कानून-व्यवस्था उनके 
आधीन रहने की वजह से oo कम्परहेसिव प्लान वृद्धजनो 
की सुरक्षा के संबंध में बनाने का काम करना चाहिए। उस 

एडवायजरी मे जो ad रखी गई. उसमें we तौर पर 

कहा गया था- 

(अनुवाद 

एसे मार्केट या Sal की पहचान करना जहां अधिक संख्या 

4 वृद्ध aftr रहते हों । वृद्ध व्यक्तियों के घरों में व्यक्तिगत 

रूप से जाना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जिला स्तर 

या वृद्ध॒ व्यक्तियों के मामलों की निगरानी ओर अनिवार्य 

समीक्षा तथा हेल्पलाईन स्थापित करना। उसके बाद सन् 

2007 4 भारत सरकार ने माता-पिता ओर वरिष्ठ नागरिको 

को भरणपोषण ओर कल्याण अधिनियम बनाया। 
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(दिन्ी 

उस पर हमने सन् 2009 मेँ कुछ नियम बनाए वे नियम 

भी हमने तमाम राज्यो को Atl अब तक सिर्फ 12 एसे 

राज्य है, जिन्होने 2007 4 जो कानून बना है, उसके 

तहत सारे कदम उठाए fl हमारी कोशिश चल रही है 
कि राज्य सरकारे यह कानून नोटीफाई करे, कानून के 
तहत जो नियम है, उन्हे नोटीफाई करे ओर वृद्धजन के 

सम्बन्ध मे जहां तक जान-माल की सुरक्षा है, उनके स्वास्थ्य 

के संदर्भ मेँ जो बाते है, उन तमाम बातों को कारगर 

तरीके से लागू करे। | 

प्रश्नो के लिखित sae 

(हिन्दी 

राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव 

*65. श्री राम सिह oe: क्या wea परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश के विभिन्न 

भागों मे राष्ट्रीय राजमार्गो की असंतोषजनकं स्थिति की ओर 

ध्यान दिया है; 

ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गो पर एसे सड़क 

at का aki क्या 2: 

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो को By नुकसान 

के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण 

कराया हैः | 

(घ) यदि हां, तो तत्सं्बधी ak क्या है; ओर 

(ड) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान इस 

were आबंटित।उपयोग की गई धनराशि सहित राष्ट्रीय 

राजमार्गो के उचित रखरखाव ओर asta के लिए केन्द्र 

सरकार दारा क्या-क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का 

विचार है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री (डौ. सीपी. जोशी) 

(क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास ओर अनुरक्षण 

एक सतत् प्रक्रिया है। usta राजमार्गो की अवस्था का 

आवधिक आकलन निष्पादक एजेंसियों द्वारा क्षति के प्रकार
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ओर मात्रा को ध्यान मेँ रखते हुए उपचारात्मक उपाय किए 

जाने कै लिए किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गो को क्षतिग्रस्त 

करने वाले मुख्य कारक है - अपर्याप्त wade संरचना, 

वीयरिंग सरफेस का समय पर सुदृद्रीकरण ओर नवीकरण 

किए जाने का अभाव, वाहनों का अधिक भार, निधि आवंटन 

की सीमित उपलब्धता, जलवायु संबंधी कारक आदि। तदनुसार, 

देश मे राष्ट्रीय राजमार्गो को यातायात घनत्व ओर कार्यो 
की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर उनकी अवस्थां के 

आकलन के अनुरूप उपलब्ध संसाधनों से समय समय पर 

यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। 
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राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए 

निधि का आवंटन राष््रीय राजमार्गवार नहीं किया जाता है। 

विगत तीन ai मेँ प्रत्येक एक~ वर्ष ओर चालू वर्ष के 
दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए 

आवंटित निधि ओर किए गए व्यय का wets राज्यवार 

art संलग्न विवरण में दिया गया है। 

यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई ओर 

उनकी अवस्था के आधार पर निधि आवंटित करके अनुरक्षण 

के लिए उपलब्ध निधि का अनुकूुलतम उपयोग सुनिश्चित 

करने का प्रयास करता sl 

feavor 

गत तीन वर्ष मे ओर ag a के दौरान राज्य^संष राज्य क्षेत्र वार राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण एवं 

mma कै लिए आकंटित ओर व्यय की गई निधिया 

(राशि करोड़ रूपए मे) 

क्र.सं. राज्यासंघ राज्य क्षेत्र 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

आर्बटन व्यय आबंटन व्यय आबंटन व्यय आबंटन् व्यय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. SRT प्रदेश 83.25 97.70 56.25 63.89 67.06 64.13 65.37 46.33 

2. अरुणाचल प्रदेश 1.82 0.02 0.91 2.73 26.53 27.07 6.41 4.16 

3. असम 40.20 40.47 78.85 67.19 111.36 | 99.04 62.90 39.32 

4. बिहार 44.50 38.02 69.51 50.92 93.84 79.06 81.04 46.01 

5. चंडीगढ़ 0.68 0.80 0.75 0.67 0.66 031 0.68 0.37 

6. छत्तीसगढ़ 27.26 27.76 33.40 31.94 2266 22.66 24.91 9.82 

7. दिल्ली 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 

8. गोवा ` 5.04 4.61 5.35 4.93 4.85 1.66 9.04 1.08 

9. गुजरात 42.04 ` 41.92 43.03 41.68 82.74 82.21 66.05 54.09 

10. हरियाणा 19.64 19.79 18.97 18.61 30.06 28.15 21.62 20.50 

11. हिमाचल प्रदेश 18.84 20.94 31.37 26.43 22.25 21.69 37.39 30.97 



53 eal a 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित Fae 54 

1 2 3. 4 5 6 7 8 9 ` 10 

12. आरखंड 20.38 18.56 28.97 18.23 33.20 32.92 18.18 10.52 

13. कर्नटिक 71.24 67.04 64.76 66.98 77.61 61.43 52.59 32.38 

14. केरल 21.75 30.12 28.50 60.45 52.08 41.88 34.62 12.89 

15. मध्य प्रदेश 48.66 50.37 57.45 59.53 45.39 43.30 35.46 11.75 

16. महाराष्ट्र 62.92 53.04 66.98 65.38 104.40 99.50 99.33 80.84 

17. मणिपुर 10.24 9.72 7.24 7.61 18.68 17.46 25.30 7.70. 

18. मेघालय 17.53 17.41 14.78 17.79 48.92 44.93 47.22 22.74 

19. मिजोरम 9.20 7.40 3.58 2.22 39.69 37.44 24.42 8.13 

20. नागालैंड 10.78 12.55 12.30 10.72 14.57 12.77 51.40 36.74 

21. ओडिशा 52.55 61.88 59.50 61.83 80.77 80.77 37.48 26.17 

22. पुडुचेरी 1.10 1.47 1.63 0.89 3.46 1.64 1.51 0.19 

23. पंजाब 25.58 27.47 23.00 26.86 21.38 16.13 19.45 14.28 

24. राजस्थान 72.35 75.06 76.53 48.39 85.72 77.30 101.05 81.82 

25. तमिलनाडु 49.40 46.55 32.62 41.21 54.36 53.90 51.21 28.32 

26. उत्तर प्रदेश 55.22 61.04 73.93 84.93 97.50 97.11 103.02 69.86 

27. उत्तराखंड 21.87 20.86 25.31 23.40 73.59 59.46 64.79 27.60 

28. पश्चिम बंगाल 31.49 21.69 27.15 36.70 57.65 54.75 26.41 17.72 

29. अंडमान ओर निकोबार 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.42 0.00 

द्वीपसमूह 

30. भारतीय राष्ट्रीय 70.00 70.00 87.94 87.94 617.65 617.65 92.00 92.00 

राजमार्ग प्राधिकरण 

(एन.एच.आई.) 

31. सीमा सड़क संगठन 26.35 21.68 . 24.00 23.73 65.00 44.50 . 55.00 40.86 

(बी.आर.ओ.) 

कुल जोड़ 961.86 965.94 1,058.76 1,053.68 = 2,053.68 = 1,920.82 1,318.43 875.16 

एस - फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार 

एस - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ओर सीमा सडक संगठन के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता FI
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(अनुवाद) 

वायु प्रदूषण 

"66. श्री मंगनी लाल मंडले 

श्री पी. कुमारः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

| (क) विगत तीन वर्षो के दौरान देश के प्रमुख शहरों में 

दर्ज किए गए वायु प्रदूषण स्तर का ओसत रुख क्या हैः 

(ख) क्या यह प्रदूषण अनुमेय सीमाओं के अन्दर रहा है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या 2: 

(घ) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण होने 

वाली विभिन्न बीमारियों का पता om के लिए कोई अध्ययन 

कराया है; 

(ड) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम रहे; 

ओर 

(च) वायु प्रदूषण को कम करने तथा उसके कारण 

होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्था 

सुधारात्मक कार्रवाई की mw है। 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) से (ग) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मौनीटरिंग 

कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण 

ats (सी.पी.सी.बी.) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण sel के 

सहयोग से सत्फर डाई्ओंक्साइड (SO,) नाइद्रोजन sings 

(NO) a dy (10 meer से नीचे आकार वाले 

विविक्त पदार्थ) के संदर्भ मे सभी प्रमुख नगरों नामशः 

दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता ओर dag में नियमित रूप से 

परिवेशी वायु गुणवत्ता का मौनीटरन करता है। वर्षं 2008, 

2009 ओर 2010 के लिए उपलब्ध आंकड़ा विवरण के 

अनुसार 50, के स्तर सभी नगरों 4 निर्धारित मानकं 

(वार्षिक sia - 50 यु.जी./एम) के भीतरी है, जबकि 

NO, के स्तर मानकं (वार्षिक ओसत - 40 que) से 

दिल्ली ओर कोलकाता मै लगातार ag हे ओर PM, के 

स्तर इन सभी नगरों मेँ निर्धारित मानकं (वार्षिक ओसत - 
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60 Zvi’) से बदरे है। इस प्रकार जहां तक परिवेशी 

वायु का Wat है 50/40, ओर PM. के स्तरों की अस्थिर 

प्रवृत्ति रही है। 

(घ) ओर (ड) Wade द्वारा चितरंजन राष्ट्रीयं 

कैन्सर इन्स्टीटन्रूट कोलकाता को दो जानपदिक-रोगविज्ञान 

अध्ययनं सौपे गए थे, नामतः दिल्ली मेँ मानव स्वास्थ्य 

(वयस्क) पर वायु प्रदूषण संबंधी प्रभावों का जानपदिक- 

रोगविज्ञान अध्ययन" ओर "दिल्ली मेँ परिवेशी वायु गुणता, 

अन्तःश्वसनीय लक्षण ओर बच्चों के फेफड़ों की कार्य क्षमता ।" 

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दवारा एक ओर अध्ययन नामशः 

"पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव - हैदराबाद A मौत के कारण, 

“इन्स्टीट्यूट आफ हैल्थ सिस्टम, हैदराबाद को सौपा गया। 

उपर्युक्त उल्लिखित तीन अध्ययनं के निष्कर्षो का सार 

संलग्न विवरण-॥ मे संलग्न FI 

(च) सरकार ने परिवेशी वायु गुणता को बेहतर बनाने, 

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने ओर उनसे होने वाली 
बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न कदम उठाए हैँ 
जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल रहै ; 

(¢) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत उद्योगों 

की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन anal की 

अधिसूचना; 

(i) दिल्ली के अलावा 16 नगरों मे परिवेशी वायु गुणता 

4 सुधार के लिए कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन; 

(ii) आटो aye नीति के अनुसार स्वच्छतर ईधन Give. 

॥॥५ अनुवर्ती) की शुरुआत, 

(iv) कुछ चयनित नगरों ओर शहरों मेँ गैसीय ईधन की 

शुरुआत: 

(v) 1 अप्रेल, 2010 सरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र & अलावा 

, चयनित नगरों मे बी.एस. iv अनुवर्ती पैसेजर कारों 

की विक्री ओर पंजीकरण; 

(vi)  कोयलः आधारित ताप विद्युत dial से लाभकारी 

कोयले का उपयोगः, 

(vil) प्रयुक्त वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को रोकने 

के लिए प्रदूषण नियंत्रणाधीन' hash) साटिर्फिकेट 

स्कीम लागू करना,
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(viii) 

(ix) 

(x) 

(xi) 

दो र्द्रोक-दोपहिया ओर तिपहिया वाहनों के लिए 

2 दी पूर्वमिश्रित vst का विक्रय; 

जेनरेटर सेटो के लिए अधिक कड़े उत्सर्जन मानकं 

का कार्यान्वयन, 

छह महानगरों मे किया गया स्रोत संविभाजन अध्ययन; 

पर्यावरण संरक्षण (सी.आर.ई.पी.) हेतु सामूहिक 

उत्तरदायित्व संबंधी चार्टर की सिफारिशों का वायु 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

(xii) 

(xiii) 

(xiv) 
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प्रदूषित उद्योगों की सत्रह श्रेणियों के लिए कायन्वियनः 

राष्ट्रीय परिवेशी वायुं गुणता मौनीटरिग नेटवर्क की | 

स्थापना; 

उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए वायु प्रदूषित 

उद्योगों का निरीक्षण ओर Alters; 

चयनित नगरों मे मेट्रो रेल की स्थापना सहित 

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना। 

विक्रणः। 

भारत के चार प्रमुख TR म परिवे्छी कायु गणता की स्थिति 

(2008-2010 क्री स्थिति) 

करसं. नगर का नाम राज्य 2008 2009 2010 

एस.ओ., एन.ओ., LUA. Wat, एन.ओ., पी.एम,, एस.ओ,, एन.ओ., पी.एम., 

1. a तमिलनाडु 9 14 63 9 17 73 9 15 59 

2. दिल्ली संघशासित क्षेत्र 6 57 214 6 50 252 5 55 261 

3. मुम्बई महाराष्ट्र 9 40 127 6 41 117 4 19 97 

4. कोलकाता पश्चिम बंगाल 8 64 103 11 68 126 11 62 99 

मानक (वार्षिक ओसत)ः 

एस.ओ., - 50 एच.जी/एम. 

एन.ओ., - 40 Vaan? 

TA. - 60 एच.जी/एम. 

दिक्रणः॥ कांसिनोजीन्स को जानने के लिए जानपदिक 

वायु प्रदरुक्ण के स्वा्थ्य पर प्रभावों के ade म 

fay me अध्ययनो के निष्कर्णो का सार 

() सी.एन.सी.आई, कोलकाता द्वारा "दिल्ली मे मानव 

स्वास्थ्य पर वायु weeny: विशेषतः अन्तःश्वसनीय' 

fatter पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) ओर wer. 

रोगविज्ञान अध्ययन | 

Y अन्तःश्वसनीय लक्षणः दिल्ली के निवासियों 4 

उच्च श्वसनीय लक्षण isp ओर निम्न 

अन्तःश्वसनीय लक्षण 1.8-गुणा अधिक पाए ATI 

¢ फेफड़ों की कार्यक्षमताः 40.3% दिल्ली निवासियों 

मे desl की कार्यक्षमता नियंत्रित समूहं के
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20.1% की तुलना में कम पाई। दिल्ली के 

Parra में wash की कार्यक्षमता A कमी 

के दोनो प्रकार अर्थात् प्रतिबंधित (नियंत्रित में 

11.4% कौ तुलना A 22.5%), अवरोधक 

(नियंत्रित मे 6.6% की तुलनां A 10.7%) तथा 

(अवरोधक ओर प्रतिबंधित दोनों) काफी बटे 

(p<0.05) पाए TTI 

वायु प्रदूषण के प्रति कोशिकीय फेफड़ प्रतिक्रियाः | 

` दिल्ली के नागरिक के aw मेँ नियंत्रित समूह. ` 
मे 6.91.6 एलविओलर भक्रोफेजिज प्रतिं 

एच.पी.एफ. की तुलना मेँ 12.9#2.6 एलविओलर 

मेक्रोफेजिज एच.पी.एफ पाया गया ̀ ओर दिल्ली 

के नागरिकों में एलविओलर oot से भरा 

पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका 

के आकार मै agit el 

दिल्ली के नागरिको के थुक 4 ग्रामीण नियंत्रित 

समूह की तुलना मे बहुत से कोशिकीय परिवर्तन 

भी पाए गए। शूक कोशिका विज्ञान में परिवर्तन 

परिवेशी PM. स्तर से सकारात्मक रूप से 

सहसंवंधित थे। 
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वायु प्रदूषण का सकारात्मक संबंध स्थापित 

होता है। 

west की कार्यक्षमताः अध्ययन के परिणामं 

4 नियंत्रित समूह मं bosl की कार्यक्षमता 

मे 25.7% की कमी की तुलना A दिल्ली के 

छात्रों मे यह कमी 43.5% TE गई । दिल्ली 

के बच्चो में host की कार्यक्षमता 4 प्रतिबंधित 

(Fara समूह मे 14.3% की तुलना मेँ 20.3%) 

(नि्त्रिते समूह मे 8% की तुलना मे 13.6%) 

- ओर मिश्रित, प्रतिबंधित ओर अवरोधक दोनो) 

(नियंत्रित समूह मे 3.5% की तुलना मेँ 9.6%) ` 

कमी के दोनों प्रकार पाए ATI 

वायु प्रदूषण के प्रति कोशिकीय Gwe प्रतिक्रियाः 

दिल्ली के स्कूली बच्चों के am में 3.4-गुणा 

एलविओलर मेक्रोफेजिज (ए.एम.) पाया गया 

ए.एम. संख्या मे महत्वपूर्ण वृद्धि विविक्त प्रदूषण 

के लिए वृहत प्रभावन .ःका सूचक है चूकि 

ए.एम. श्वसनित प्रदूषकं के लिए कोशिकीय 

सुरक्षा की प्रथम रेखा का प्रतिनिधित्व करता हे। 

दिल्ली के स्कूली बच्चो मे भूक कोशिका 

(i) सी एन.सी.आई. कोलकाता द्वारा "दिल्ली मे परिवेशी 

वायु गुणवत्ता, seal मे अन्तःश्वसनीय लक्षण ओर has 

की कार्य क्षमता संबंधी अध्ययनः। 

विज्ञान मे परिवर्तन का परिवेशी PM, स्तर 

से सकारात्मक रूप से सहसंबंधित थे। 

(i) इन्स्टीटचूट ओंफ हैल्थ सिस्टम, हैदराब्राद द्वारा 

* अन्तःश्वसनीय ओर सम्बद्ध लक्षणः नियत्रिते समूह न्पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव - हैदराबाद मे. मौत के 

की तुलना मे दिल्ली के बच्चों मे उच्च श्वसनीय 

लक्षण 41.8-गुणा ओर निम्न श्वसनीय लक्षण 2- 

गुणा अधिक पाए गए थे जिससे उनमें श्वसन 

संबंधी रोग होने की संभावना बहुत अधिक 

रहती eI “ यह अध्ययन संबद्ध बीमारियों ओर मौत के 

लिए वायु प्रदूषकों की सहयोगी भूमिकां सुड 

Tat है। तथापि इस अध्ययन मे og dv 

है। मर्त्यता आंकड़ों का विश्लेषण हैदराबाद 

के अस्पतालों मे उपलब्ध Row सूचना पर 

आधारित है। वर्तमान अध्ययन अनुपलब्धता के 

कारण संबंधी अध्ययन" | 

Y यहां पंजीकृत मौतों की संख्यां ओर चिकित्सकीय 

रूप से प्रमाणित मौतों मे अन्तराल है। 

 शीतकाल के दौरान बच्चो मे ये लक्षण पाए 

गए जब वायु 4 PM, का स्तर वर्ष मे 

सबसे अधिक होता है जबकि मानसून मे जब 

विविक्त वायु प्रदूषण का स्तर सबसे कम होता 

हे, ये लक्षण कम पाए गए। इससे विविक्त
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कारण अन्य घटकों की जांच पड़ताल नहीं 

कर सकता जो कि काडिओवैसकुलर ओर 

अन्तःश्वसनीय मर्त्यता का कारण बन सकते 

थे जैसे कि समाजार्थिक स्तर, पोषणीय पैरामीटर, 

व्यवसायिक इतिहास, आदि। 

प्रभावन के मूल्यांकन मे ओर परिवर्तन निष्कर्ष 

4 सीमाओं के कारण मौजूदा अध्ययन के निष्कर्ष 

प्राथमिक अवलोकन समञ्च जाएं 

जोखिम भरे व्यवसाय मे बाल श्रमिक 

"67. श्री सुशील कुमार सिंहः 

श्री माणिकराव हौडल्या गावित्तः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) बाल sat के लिए जोखिम भरे कार्यों के रूप 

§ अधिसूचित किए गए व्यवसायों ओर प्रक्रियाओं का व्यौरा 

क्या हैः 

ख) क्या दिल्ली मे उद्योगों सहित देश ̀ के विभिन्न 

` भागो मे अनेक gel को एसे व्यवसायों 4 नियोजित किया 

जा रहा है; 

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

दौरान एसे जोखिम भरे कार्यो F मारे गए बाल श्रमिकों 

सहित नियोजित किए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार ओर 

वर्ष-वार संख्या कितना है; 

(घ) उक्त अवधि के दौरान बाल श्रमिकों कौ नियोजित 

करने वाले नियोक्ताओं कफे विरुद्ध क्या कारवाई की TE: 

ओर 

(ड) बाल sel के पुनर्वास हेतु शुरू की गई 

योजनाओकार्यक्रमो तथा बाल श्रम पर रोकं लगाने के लिए 

उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्योरा क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन GE): (क) 

बाल श्रम प्रतिषेध ओर विनियमन) अधिनियम, 1986, 18 

"व्यवसायों ओर 64 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के 

बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता हे। एसे विनिर्दिष्टं व्यवसायों 

ओर प्रक्रियाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गयी eI 
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(ख) ओर (ग) जब कभी देश के किसी भी भाग में 

प्रतिषिद्ध व्यवसाय में नियोजित बाल श्रमिकों की कोई घटना 

सरकार के ध्यान में आती है तब उपयुक्त विधायी तथा 

पुनर्वास उपाय किए जाते ol पिछले 3 वर्षो ओर चालू वर्ष 

के दौरान प्रतिषिद्ध व्यवसायो्रक्रियाओं मे कार्य करते पाए 

गए ओर बाद मेँ राष्ट्रीय बाल श्रमं परियोजना स्कीम के 

माध्यम से बचाए गएकार्य से हटाए गए तथा पुनर्वासित 

किए गए बच्चों की राज्य वार ओर वर्ष वार संख्या संलग्न 

विवरण-॥ मे दिए गए अनुसार है। राज्यौसंघ राज्य क्षेत्रो 

से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षो ओर चालू 

वर्ष के दौरान जोखिमकारी व्यवसाय मे किसी भी बाल 

श्रमिक के मारे जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई TI 

(घ) 2008-11 के दौरान की गयी कारवाई का ait 

weit विवरण-॥ A दिया गया है। 

(ड) सरकार, कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास 

के लिए देश के 266 जिलों में रष््रीय बाल श्रम परियोजना 

(एन.सी.एल.पी.) स्कीम कार्यान्वितं कर रही है। इस परियोजना 

के अंतर्गत कार्यं से हटाए गए बच्चों को विशेषं स्कूलों 4 

akan दिलाया जाता हे, जहां oe ओपचारिक शिक्षा 

प्रणाली के मुख्यधारा मेँ शामिल किए जने से पूर्वं ब्रिज 

शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य 

देख-रेख आदि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सहायता 

अनुदान (जी.आई.ए.) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम 

परियोजना के अंतर्गत शामिल न किए my जिलों A बाल 

श्रम उन्मूलन के लिए गैर-सरकारी संगठनों कौ परियोजना 

लागत के 75% की सीमा तकं सीधे ही निधियां प्रदान की 

जाती #1 बालं श्रम नीति के अंतर्गत, भारत सरकार 

निम्नलिखित तीन प्रमुख तत्वों के साथ एक बहु-आयामी 

दृष्टिकोण अपनाती दैः- 

() कानूनी कार्रवाई योजना; 

(i) बाल श्रमिकों & परिवारों के लाभार्थं सामान्य विकास 

कार्यक्रमों पर ध्यान da करना; ओर 

(ii) बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षत्रं मेँ परियोजना- 

आधारित काररवाई। 

उपर्युक्त उपायों के बाल श्रम उन्मूलन की प्रक्रिया में 

सकारात्मक परिणाम रहे है।
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विवरणः/ 

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यक्ताय ओर 

प्रकियाओं की सुची 

भाग-क 

व्यवसाय (गैर-ओद्योगिक कार्यकलाप) 

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसायः 

(1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल ओर डाक को इधर उधर 

ले जाना, 

2) रेलवे परिसरों मे निर्माण कार्य करना, srl या 

राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को 

साफ करना; 

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालय से काम 

करना, इसमे किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता दारा 

किया गया एसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक 

प्लेटफार्म॒से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा 

चलती रेलगाड़ी से Usa उतरना पडता है, 

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई 

एसा काम जो रेल asa के निकट या उनके 

बीच में किया जाना होः 

5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोर पत्तन 

प्राधिकरण, 

(6) अस्थाई लाइसेन्स प्राप्तं दुकानों में पटाखों ओर 

आतिशवाजी का सामान बेचने से संबंधित कार्य 

(?) बूचड़खाना अथवा वधशाला; 

(8) ओटोमोबाइल वर्कर्शोप ओर गैराजः 

७) ढलाई कारखाना; 

(10) विषैले अथवा ज्वलनशील पदार्थो अथवा विस्फोटकं 

की उठाई-धराई 

(11) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योगः 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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खान (जलगत एवं भूमिगत) एवं कोयला खादान, 

प्लास्टिक इकाइयां एवं फाइबर ग्लास abs: 

घरेलू कामगार अथवा नौकर; 

sea (सड़क किनारे की खाने-पीने की gar), 

रेस्टोरेट, होटल, Aca, चाय की दुकानें, Read, 

स्पा अथवा अन्य मनोरंजन de: ओर 

गोताखोरी। 

हाथियों की देखभाल | 

wba मे कार्य 

भाग-ख 

प्रक्रियाएं (ओद्योगिक कार्यकलाप) 

बीड़ी बनाना। 

कालीन बुनाई जिसमे इसकी शुरुआती ओर इससे 

जुडी प्रक्रिया शामिल है। 

सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने ai 

कपड़ा छपाई, रंगाई ओर बुनाई जिसमे इसकी 

शुरुआती ओर इससे जुडी प्रक्रिया शामिल है। 

दियासलाई (माचिस) विस्फोटक पदार्थो तथा पटाखों 

का निर्माण। 

अभ्रक काटना ओर उसके टुकड़े (विखण्डन) करना। 

चमड़ा बनाना। 

साबुन बनाना। 

चर्म/चमड़े का MATT 

ऊन की सफाई। 

भवन ओर निर्माण उद्योग जिसमे dase पत्थरों 

का प्रसंस्करण ओर पलिश किया जाना शामिलं 

el
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(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

wee पैंसिल का निर्माण (पैकिग सहित)। 

ame के उत्पादों का निर्माण art 

सीसा, मैग्नीज, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बेनजीन, 

कीटनाशक ओर एसबेस्टस जैसे जहरीले पदार्थो के 

इस्तेमाल से होने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं। 

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की 

धारा 87 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में अधिसूचित 

"खतरनाक कार्य" ओर धारा 2 (सी.बी.) में उल्लिखित 

"जोखिम पूर्णं प्रक्रियाएं" | 

कारखाना अधिनियम, 1948 की (1948 का 63) की 

धारा 2 (क) (४) में यथापरिभाषित मुद्रण। 

काजू ओर काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया। 

इलैक्टोनिक उद्योग में टांका लगाने (सोल्द्िग) की 

प्रक्रिया। 

अगरवत्ती का निर्माण। 

आटोमोबाईल मरम्मत ओर रख-रखाव जिसमे इसकी 

शुरुआती ओर इससे जुडी प्रक्रिया शामिल है, वैल्डिग 

इकाइयां (लेथवर्क डन्टिग एवं पेन्टिग)। 

gel या खपरैलों का निर्माण। 

रुई सूत की ओटाई ओर इसे दबाना, हौजरी का 

सामान बनाना। 

डिटरजेट का निर्माण। 

फैबरिकेशन वर्क्शेप फेरस एवं नान फेरस)। 

रत्न तराशना ओर उनकी पालिश कंरना। 

क्रोमाइट ओर भैगनीज अयस्कों की उठाई धराई। 

We के कपड़ों का निर्माण ओर कोर निर्माण। 

चूना भट्टा ओर चूना निर्माण । 

ताला बनाना। 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 
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एसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमे सीसा का 

उच्छादन होता है जैसे सीसा लेपित धातु को पहली 

बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिग ओर 

कटाई करना, गल्वनीकृत या fin सिलिकेट, 

पोलीविनाइल क्लोराइड की वैत्डिग करना, क्रिस्टल 

ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा 

re की बालू हटाना या खुरचना, safer वर्क्शोपां 

मे सीसे का wes, खान सीसा निकालना, नलसाजी, 

केबल बनाना, तार विषछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों 

मेँ अक्षर की gag, भण्डार टाइप सेटिग, कारों 

के yo जोड़ना, छर बनाना, सीसा कांच Fert! 

सीमेन्ट पाइप तथा dere उत्पाद ओर सीमेंट की 

अन्य वस्तुएं बनाना। 

कांच का निर्माण जिसमें चुद्धियां a, टू का 

निर्माण भी शामिल है। 

रजक (डाई) ओर रंजक द्रव्यो का निर्माण। 

कीटनाशकों का निर्माण ओर उनकी उठाई धराई। 

इलैक्टरानिक उद्योग मे जंग लगने वाले तथा विषैले 

पदार्थो का निर्माण जिसमे धातु साफ करना, फोटो 

उत्कीर्णन तथा टांका लगाना शामिल है। 

जलाऊ कोयला ओर कोयला इष्टिकाओं का Par 

खेल कूद की wh वस्तुओं का निर्माण जिसमें 

सिन्थेटिक सामग्री, रसायन ओर चमडे का उच्छदन 

शामिल है। 

फाटबर ग्लास ओर प्लास्टिक तथा साचा soles व 

प्रसंस्करण। 

aa की पिराई ओर परिष्करण। 

कागज बनाना। 

चीनी मिट्टी के बरतेन ओर सिरेमिक ver 

पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें 

पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश ओर वैल्डिग शामिल है।
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(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

एेसी कृषि प्रक्रियां जहां फसल को तैयार करने 

मे द्ैक्टरो, फसल की कटाई ओर गहाई में मशीन 

का प्रयोगं किया जाता है। | 

आरा मिल-सभी प्रक्रियाएं। 

रेशम vert 

ws के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई 

ओर प्रसंस्करण प्रक्रियाएं। 

पत्थर asa ओर पीसना। 

Tap प्रसंस्करण जिसमे wae का पेस्ट (ले) 

बनाना तथा किसी भी रूप मे उसकी उठाई ang 

शामिल 21 

टायर निर्माण, मरम्मत, री-द्रीडिग ओर ग्रेफाइट 

सज्जीकरण | 

वर्तन बनाना, पालिश करना ओर धातु की बफिंग 

करना। 

जरी का काम (सभी प्रक्रियाएं)। 

इलैक्टरोप्लेटिंग। 

ग्रेफाइट का चूर्णं करना ओर आनुषंगिकः ग्रक्रिया। 

19 मार्च, 2012 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

CCEA 

लिखित Fae 68. 

धातुओं कौ चिसाई या उन पर कांच dsr! 

हीरों की कटाई ओर पालिश। 

खानों से स्लेट का निस्तारण। 

कचरा उठाना ओर wars एकत्र करना। 

अत्यधिक गर्मी ओर सर्दी के सम्पर्क F आने से 

संबंधित प्रक्रियाएं (उदाहरणार्थं भट्टी के पास काम 

करना)। 

मशीनीकृत मछली एलन। 

खाद्य प्रसंस्करण। 

पेय पदार्थ उद्योग। 

लकड़ी प्रहस्तन ओर दुलाई। 

लकड़ी की यात्रिक कटाई। 

भंडागार कार्यकलाप। 

मुक्त सिलिका जैसे स्लेट, पिल उद्योग, पत्थर 

कटाई, स्लेट पत्थर खनन, पत्थर wer ओर गोमेद 

उद्योग के सम्पर्क वाली प्रक्रियाएं। 

क्र.सं राज्य बचाए aware लिए गए बच्चो की संख्या 

2008-09 2009-10 ` 2010-11 2011-12 

(जून, 11 तक) 

1 2 3 4 5 6 

1. असम शून्य 3685 274 227 

2. आन्ध्र प्रदेश 10779 13689 1858 4692 

3. . बिहार ` 1126 7998 8552 ` 17617 
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1 2 3 4 5 6 

4. छत्तीसगढ़ 1674 1063 5164 4914 

5. गुजरात 845 1437 2129 193 

6. हरियाणा 1164 1354 1293 CA. 

7. जम्मू ओर कश्मीर शून्य शून्य 43 CA, 

8. आरखंड 4785 1816 1015 2216 

9. कर्नाटक 4549 3217 135 278 

10. महाराष्ट्र 3495 5150 5113 3854 

11. मध्य प्रदेश 9582 9692 13344 11307 

12. ओडिशा 10283 10585 14416 उन, 

13. पंजाब 428 1023 123 149 

14. राजस्थान 11630 12326 4415 142 

15. तमिलनाडु 7950 6321 6325 2022 

16. उत्तर प्रदेश 26390 40297 28243 2794 

17. पश्चिम बंगाल 3127 13187 2215 1236 

18. दिल्लीः 356 370 508 482 

19. केरल शून्य शून्य उन उन, 

20. लक्षद्वीप शून्य oA उन, उन. 

21. मिजोरम शून्य शून्य उन, उन. 

22. त्रिपुरा शून्य शून्य उन उन. 

‘Pool के आंकड़े क्रमशः waver वर्ष (1 जनवरी - 31 दिसम्बर) 2008, 2009, 2010 ओर 2011 के FI
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किकरणः॥॥ 

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गयी कार्रवाई 

वर्ष निरीक्षण उल्लंघन अभियोजन दोषसिदधि उन्मुक्त 

2008 355629 2709 11149 742 8326 

2009 ` 295572 1719 11033 1312 307 

2010 213544 2219 8854 1226 256 

2011" 8354 239 71 उन. उन 

"अनेक राज्यो।संघ राज्य क्षेत्रों से Rare अभी प्राप्त होनी ff 

(हिन्दी 

बेरोजगारी 

*68. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 

श्री महेश्वर हजारी: 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बतामे की कृपा करेगे 

किः 

(क) सरकार द्वारा Sea रोजगारोन्मुखी योजनाओं 

का व्यौरा क्या है, 

(ख) विभिन्न राज्यो मे कार्यरत रोजगार कार्यालयों की 

राज्य-वार संख्या कितनी है; 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान रोजगार 

कार्यालयों के माध्यम से राज्य-वार कितने पंजीकृत बेरोजगार 

व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया; 

(घ) क्या देश a बेरोजगारी बद्र रही है; 

(ङ) यदि हां, तो aid राज्य-वार व्यौरा क्या है 

ओर इसके कारण क्या ® ओर 

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम vow गए? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे); (क) 

सरकार द्वारा कार्यान्वयनाधीन महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुखी योजनाओं 

का व्यौरा निम्नानुसार हैः 
*% 

(i) अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, पारंपरिक 

(ii) 

(iit) 

(iv) 

शिल्पियों तथा बेरोजगार युवाओं को संगठित करके 

अतिलघु उद्यमं की स्थापना के माध्यम से स्व 

रोजगार अवसरों के सृजन के उदेश्य से वर्षः 2008- 

09 से एक ऋण संबद्ध राजसहायता कार्यक्रम - 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) 

का कार्यान्वयन कर रहा है। । 

स्वर्णं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई ) 

एक संपूर्णं स्व रोजगार योजना है जिसका उदेश्य 

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों 

को आय अर्जक आस्तियो।आर्थिक गतिविधियों के 

माध्यम से सतत् आय उपलब्ध कराना है जिससे 

कि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। इसे अब 

पुनर्सगठित करके wuss आजीविका मिशन कर 

दिया गया है। 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 

(एम.जी.एन.आर.ई जी.ए) देश कै ग्रामीण कषेत्रं में 

परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि हेतु. प्रत्येक 

वित्तीय af मे प्रत्येक उस परिवार को जिसके 

वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के 

लिए स्वेच्छा से इच्छुक होते है, को न्यूनतम 100 

` दिनों का सुनिश्चत वेतन रोजगार creer कराता है । 

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.- 

आर.वाई.) - शहरी क्षेत्रों के लिए आवास एवं शहरी -
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गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 01-12-1997 से अखिल 

भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 

योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक ॒रोजगारोन्मुखी 

शहरी गरीवी उन्मूलन केन्द्र प्रवर्तित योजना को 

कार्यान्वितः कर रहा है। योजना शहरी बेरोजगारों 

तथा अल्प रोजगार प्राप्त निर्धनों को लाभप्रद्र रोजगार 

प्रदान करने, उन्हं स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने 

तथा साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद 

सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम 

का उपयोग कर वेतन रोजगार प्रदान करने का 

प्रयास करती #1 योजना का 2009-2010 से व्यापक 

रूप से नवीकरण किया गया zl 

(ख) WIR राज्य ATA 31-12-2011 को देश में 

कार्य कर रहे रोजगार कार्यालय की संख्या संलग्न विवरण 

मे दी गई हे। 

(ग) देश A a¥ 2008, 2009, 2010 तथा 2011 में 

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से क्रमशः 3.05 लाख, 2.62 

लाख, 5.10 लाख एवं 4.70 लाख रोजगार चाहने वालो का 

नियोजन किया गया। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से a 

2008, 2009, 2010 तथा 2011 के दौरान किए गए नियोजन 

का राज्य-वार a संलग्न विवरण-॥ मेँ दिया गया है। 

(घ) ओर (ड) रोजगार ओर बेरोजगारी के विश्वसनीय 

अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वक्षण संगठन द्वारा किए जाने 

वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए 

जाते #1 te पिछला सर्वेक्षण ̀ वर्ष 2009-10 के दौरान 

किया गया था। दो सर्वाधिक हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार 

सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की कुल 

अनुमानित संख्या, जो कि 2004-05 4 10.84 मिलियन थी 

वह 2009-10 मेँ गिरकर 9.50 मिलियन रह गई तथा 

बेरोजगारी दर भी, जौ कि 2004-2005 में 2.3 प्रतिशत थी 

वह 2009-10 मेँ कम होकर 20 प्रतिशत रह गई । 

(च) सरकार जनसंख्या के जीवनयापन स्तर मे सामान्य 

रूप से सुधार लाने के लिए उसकी आय 4 agit हेतु 

तीव्र गति से उत्पादक रोजगार पर ध्यान केन्द्रित करके 

सतत् प्रयास कर रही Fl सकल घरेलू sore (जी.डी.पी.) 

मे वृद्धि, अवसंरचना विकास मेँ निवेश, निर्यात a वृद्धि 

इत्यादि से रोजगार अवसर सृजित किए जाते हें। भारत 
सरकार अति लघु. लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 

चलाए जा रहें उद्यमी विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्ण 
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जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.); प्रधानमंत्री 

रोजगार सुजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); स्वर्णं जयंती ग्राम 

स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस वाई) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय 

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिमियम (एम.जी.एन.आर.ई जी.ए.) जैसे 

विभिन रोजगार सृजन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती 

रही है। 

विकरणः 

31-12-2011 को दे मै कार्य कर रहे रोजगार का्यलियो 

की राज्य एवं wy क्षैत्र-वार सख्या 

क्र.सं. राज्यासंघ रोजगार कार्यालयों 

शासित क्षेत्र की संख्या 

1 2 3 

1. SY प्रदेश 31 

2. अरुणाचल प्रदेश 41 

3. असम 52 

4. विहार 57 

5. छत्तीसगढ़ 18 

6. दिल्ली : 44 

7. गोवा 1 

8. गुजरात 41 

9. हरियाणा 
56 

10. हिमाचल प्रदेश 45 

11. जम्मू ओर कश्मीर | 47 

12. Fras 4 

13. कर्नाटक 40 

14. केरल 89 

15. मध्य प्रदेश 58 



Par 
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1 2 3 1 2 3 

16. महाराष्ट्र 47 27. उत्तराखण्ड 24 

17. मणिपुर 44 28. उत्तर प्रदेश 92 

18. मेघालय 12 29. पश्चिम बंगाल 77 

49. मिजोरम 3 (ख) संघ शासित aa 

amas अण्डमान ओर 20 armas 3 30. अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1 

31. चण्डीगढ 2 
21. ओडिशा 40 

| 32, दादरा ओर नागर हवेली 1 
22. पंजाब 46 । 

33. दमन ओर दीव 2 
23. राजस्थान 38 

34. लक्षद्वीप 4 
24. सिक्किमः 

35. Jeet 1 - 
25. तमिलनाद्ु 34 

कुल 966 
26. त्रिपुरा 5 | 

"इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा FI 

(हजार मे) 

क्र.सं. WIR शासित प्रदेश नियोजन 

2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 

1 ART प्रदेश 1.3 1.0 0.9 0.8 

2 अरुणाचले प्रदेश @ 0.0 0.0 0.0 

3. असम 0.7 2.9 0.6 .. 3.4 

4. विहार 0.4 4.0 3.2 2.3 

5. छत्तीसगढ़ 1.5 1.5 2.2 0.9 
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1 2 3 4 5 6 

6. दिल्ली @ @ 4.1 0.2 

7. गोवा 1.7 1.8 1.8 1.4 

8. गुजरात 217.7 153.5 202.8 223.9 

9. हरियाणा 2.4 1.8 5.8 6.9 

10. हिमाचल प्रदेश 2.1 0.3 1.1 3.2 

11. जम्मू ओर कश्मीर . 0.5 1.7 1.3 

12. आरखण्ड 1.7 2.7 12.5 8.7 

13. कर्नाटक 0.8 1.3 2.0 2.1 

14. केरल 16.6 14.2 11.5 13.5 

15. मध्य प्रदेश 5.5 5.2 9.0 6.6 

16. महाराष्ट्र 10.8 23.9 207.3 165.6 

17. मणिपुर 0.2 @ 0.6 @ 

18. मेघालय @ 0.1 0.0 @ 

19. मिजोरम @ 0.0 0.0 0.0 

20. नागालैंड @ 0.1 0.0 @ 

21. ओडिशा 2.8 4.8 5.4 2.9 

22. पंजाब 1.8 1.7 2.1 3.2 

23. राजस्थान 3.8 4.7 0.8 1.1 

24. fafa 

25. तमिलनाडु 22.3 16.4 17.4 11.2 

26. त्रिपुरा 0.3 0.7 0.7 0.9 

27. उत्तराखण्ड 2.0 5.5 1.3 1.1 

28. उत्तर प्रदेश 1.6 6.4 7.2 5.6 

29. पश्चिम बंगाल 5.1 2.6 2.5 3.0 
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1 2 3 4 5 6 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0.4 0.5 0.3 0.1 

31. चंडीगढ़ 0.3 2.2 0.0 0.2 

32, दादरा ओर नागर हवेली 0.0 0.0 0.0 0.0 

33. दमन ओर वीव 0.6 0.0 0.0 0.0 

34. लक्षद्वीप @ 0.0 0.0 0.0 

35. gal 0.4 1.3 0.5 0.1 

योग 304.9 261.5 509.6 । 469.9 

टिप्पणीः @आंकेडे पसि से कम 

"इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यं नहीं कर रहा है। 

हो सकता है Wied के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं। 

` (अनुकादा 

चीनी का नियति 

*69. श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या वाणिज्य ओर var 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने चीनी का घरेलू उत्पादन अनुमानित 

उत्पादनं से अधिक होने की स्थिति में इसके दो मिलियन 

टन के अनुमेय कोटे से अधिक का निर्यात करने की 

अनुमति देने का निर्णयं लिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ahr क्या हैः ओर 

(ग) इसके कारण क्या हैँ तथा इस संबंध मे वर्तमान 

स्थिति क्या है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्व 

शर्मा): (क) जी, ae 

(ख) प्रश्ने wel vom! 

(ग) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान उच्च 

- चीनी उत्पादन के मदेनजर सरकार ने खुला सामान्य लाइसेस 

-(ओ.जी.एल.) के अधीन नवम्बर, 2011 ओर फरवरी, 2012 

महीने के दौरान 10 लाख मी. टन के दो खेपों 4 चीनी 

की 20 लाख मी. टन के निर्यात की अनुमति दी है। 

इसके अलावा, सरकार ने द्विपक्षीय करार को पूरा करने 

हेतु मालदीव को 0.19 लाख मी. टन, संयुक्त राज्य अमेरिका 

ओर यूरोपीय संघ कौ अधिमानी कोटा के अंतर्गत 0.18 

लाख मी. टन, वर्ष 2017-12 के चीनी मौसम के दौरान 

निर्यात संवर्धन dita समान (ईपी.सी.जी.) के अंतर्गत दायित्वं 

को पूरा करने हेतु 1.16 लाख मी. टन के निर्यत की 

अनुमति प्रदान ot! अब तक वर्ष 2011-12 के चीनी मौसम 

के दौरान विभिन्ने श्रेणियों के अंतर्गत आज की तारीख तक 

11.85 लाख मी. टन की मात्रा के लिए अदेश जारी किए 

गए है। 

[fed 

वन्य जीवों कां ART जाना 

"70. श्री दत्ता मेघेः 

श्री जगदीश शर्मा 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः
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(क) क्या देश के वन्यप्राणी अभयारण्य ओर प्राणी 

विज्ञान wal मे अनेक जंगली जानवर्।अन्य जानवर मारे 

गए है अथवा मार दिए गए हैः 

(ख) यदि हां, तौ गते तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

दौरान इन जानवरों के मारे जाने के कार्ण सहित anit 

राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस da मे सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई 

की गई tat जा रही है तथा भविष्य मे एसी घटनाएं 

रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) ओर (ख) देश के वन्यजीव अभयारण्यों में 

वन्यजीवों के प्रबंधन ओर सुरक्षा का कार्य संबंधित राज्य 

संघशासिते सरकारों द्वारा किया जाता है। वन्यजीव अभयारण्यों 

मे मारे गए wea के राज्य-वार व्यौरे मंत्रालय मेँ संकलित 

नहीं किए जाते। तथापि विगत तीन वर्षो के दौरान प्राणी 

उद्यानों में मारे गए वन्यजीवों के राज्य-वार a संलग्न 

विवरण मे दिए गए हैँं। वन्यजीव अभयारण्य मेँ वन्यजीवों 

के मरने के मुख्य कारणों मेँ प्राकृतिक मौत, परभक्षण, 

समान प्रजातियो के जानवरों के बीच मुकाबले के लिए 

आपसी लड़ाई, आकरिमिक मौत, अवैध शिकार आदि शामिल 

el प्राणी उद्यानं A वन्यजीवों के मरने के प्रमुख कारणों 

मँ वृद्धावस्था, जराजीर्णता, आपसी लड़ाई, श्वासरोध, विषाक्तता 
आदि शामिल दहै। 

(ग) देश के प्राणी उद्यानं में रह रहे पशुओं के 

संदर्भ मे केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर नियम, 

2009 को मान्यता के अंतर्गत पशुओं के अनुरक्षण ओर 

स्वास्थ्य देखरेख के लिए मानदण्ड ओर मानक निर्धारित 

किए गए है जिनका अनुसरण करना सभी चिडधियाघरों के 

लिए अनिवार्य ह। यदि चिडियाघर के उचित अनुरक्षण में 

Tat की ओर से कोई चूक होती है, तब संबंधित चिड़ियाघर 

संचालक।राज्य सरकार द्वारां उचित कारवाई भी की जाती है। 

यद्यपि वन्य जीव अभयारण्य का weer संबंधित राज्य 

संघशासित सरकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन केन्द्र सरकार 

भी एेसे अभयारण्यों मे वन्यजीवों की सुरक्षा को सुदृद्र करने 

के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही हैः 

(i) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित 

करके ओर अधिक कड़ा बनाया गया हे। अपराधो 

29 फाल्गुन, 1933 (शकं) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 
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के मामलों में दण्डां को ayer गया है। इस 

अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, 

जिसका उपयोगं वन्यजीव अपराध (अपराधो) हेतु 

किया गया^ है, को जन्त करने का भी प्रावधान है। 

वन्यजीवों ओर उनके वासस्थलों को संरक्षित करने 

के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के 

उपबघों के अनुसार देश भर में महत्वपूर्ण वासस्थलों 

को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय 

उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व ओर सामुदायिक 

रिजर्व को सृजित किया गया है। 

वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने ओर उनके 

पर्यावासों मे सुधार के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित 

स्कीमो, नामशः 'वन्यजीवों areal का एकीकृत 

विकास, "वाघ परियोजना ओर "हाथी परियोजना 

को वित्तीय ओर तकनीकी सहायता प्रदान की गई 

al 

प्राणी sar के उचित प्रबंधन ओर वहां के agi 

सहवासियों के अनुरक्षण की ariel ओर निरीक्षण 

करने के लिए एक केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण 

स्थापित किया गया हे। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण 

प्राणी vat मे सुधार ओर अनुरक्षण के लिए 

वित्तीय सहायता भी प्रदान करता हे। 

वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने ओर उन पर मुकदमा 

चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई) 

को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 

शक्ति सम्पन्न बनाया गया हेै। 

राज्य।संघशासित सरकारों सरे वन्यजीव (संरक्षण) 

अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार वेश भर 

मे महत्वपूर्णं वास.स्थलो को शामिल करते हुए सुरक्षित 

aa अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व 

ओर सामुदायिक रिजर्व को सृजित किया गया है। 

वन्यजीव ओर उनके उत्पादो के अवैध शिकार ओर 
अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए कानून के प्रवर्तन 

को Yee करने हेतु वन्यजीव अपराध निरय॑त्रण ब्यूरो 

को स्थापित किया गया हे। 

वन॒ ओर वन्यजीव राज्य विभागों के अधिकारियों 

द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जाती दै।
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क्क्रिण 

विगत dit वर्णो के दौरान प्राणी sera मे मारे गए राज्यवार वन्यजीव 

क्र.सं. राज्य।संघशासित प्रदेश 2008-09* 2009-10* 2010-11* 2011-12* . 

(01-03-2012 तक) 

1 2 3 4 5 6 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 4 3 4 

2. ART प्रदेश | 124 167 188 = 4 

3. अरुणाचल प्रदेश 7 18 5 

4. असम 36 34 42 

5. बिहार 40 175 19 1 

6. छत्तीसगद् 34 50 41 0 

7. दिल्ली 38 27 109 7 

8. गोवा 1 5 7 0 

9. गुजरात 331 301 380 7 

10. हरियाणा 62 36 94 

11. हिमाचल प्रदेशं 51 43 51 

12. जम्मू ओर कश्मीर 0 5 

13. आरखंड 98 65 80 12 

14. कर्नाटक 1299 799 367 9 

15. केरल 170 ` 121 162 

16. मध्य प्रदेश 70 120 77 10 

17. महाराष्ट्र 95 92 242 9 

18. मणिपुर 15 77 25 

19. मेघालय 3 12 10 0 

20. मिजोरम 3 5 3 

21. 11 14 5 नागालैड
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1 2 3 4 5 6 

22. ओडिशा 104 116 179 6 

23. पंजाबं 78 77 113 11 

24. राजस्थान 95 90 130 

25. सिक्किम 3 4 6 

26. तमिलनाडु 182 213 233 4 

27. त्रिपुरा 31 55 61 6 

28. उत्तर प्रदेश 177 177 147 

29. wares 34 30 27 

30. पश्विम बंगाल 158 153 132 9 

कुल 3354 3069 2944 95 

“केवल संकटापन्न प्रजातियों के लिए चिडियाघर द्वारा सूचना भेजी गई है। (चिडियाघर नियम, 2009 को मान्यता के अंतर्गत यथाअधिदेशित) 

(अनुवादा 

इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण ओर विस्तार 

71. श्री कालीकेश नारायण सिह देवः 

कुमारी सरोज पाण्डयः 

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देशं में इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा 

करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा 

विभिन्न इस्पात dial के विस्तार ओर आधुनिकीकरण हेतु 

कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है, 

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित acca 

व्यौरा क्या है; 

(ग) आधुनिकीकरण के इस कार्य & परिणामस्वरूप 

प्रत्येक संयंत्र की क्षमता मेँ gfe सहित किए जाने वाले 

कुल fae वाले व्यय का संयंत्रवार ak क्या हैः 

ओर 

(घ) इन कार्यक्रमों को कब तक पूरा किए जाने की 

संभावना है? 

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद ant (क) ओर (ख) स्टील 

अर्थोरिटी site इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वर्तमान चरण में 

अपनी ps स्टील उत्पादने क्षमता को 128 मिलियन टन 

प्रति af (एम.टी.पी.ए.) से agree 21.4 मिलियन टन प्रति 

वर्ष (एम.टी.पी.ए) करने के लिए भिलाई, बोकारो, राउरकेला, 

दुर्गापुर ओर बर्नपुर स्थित अपने पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र 

तथा सेलम स्थित विशेष संयंत्र मे आधुनिकीकरण एवं विस्तार 

योजना आरंभ की हे। | 

सेल के संबंध में संकेतात्मक निवेश।व्यय 61870 करोड़ 

रुपये है जिनके आधुनिकीकरण एवं विस्तार के वर्तमान चरण 

मे होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, wane खान मं 

विकास ओर रों मेटेरियल डिवीजन (आर.एम.डी.) के तहत 

विद्यमान खानों मेँ निवेश के लिए 10.264 करोड रुपये का 

प्रावधान किया गया है। 

सेलम इस्पात संयंत्र (एम.एस.पी.) का विस्तार सितम्बर, 

2010 मेँ पूरा कर लिया गया है। अन्य dat के लिए 

सभी प्रमुख पैकेज & आर्डर दे दिए गए है ओर ये 

पैकेज क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में zi
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(ग) इसके 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र ओर सेलम स्थित 
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वृद्धि तथा संकेतात्मक निवेश।व्यय के संय॑त्र-वार aR नीचे 

विशेष संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता ओर वर्तमान दिए गए &- 

आधुनिकीकरण एवं विस्तार के परिणामस्वरूप इसमे संभावित्त 

संयंत्र उत्पाद वर्तमान क्षमता विस्तार के बाद संकेतात्मक निवेश 

(एम.टी.पी.ए) क्षमता (करोड़ रुपये) 

(एम.टी.पी.ए) 

` सेल भिलाई इस्पात संयंत्र Pe स्टील 3.93 7.0 17,266 

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र PS स्टील 1.80 2.2 2,875 

राउरकेला इस्पात संयंत्र PS स्टील 1.90 4.2 11,812 

बोकारो इस्पात संयंत्र PS स्टील 4.36 4.61 6,325 

इस्को इस्पात संयंत्र PS स्टील 0.50 2.50 16,408 

सेलम इस्पात संयंत्र ps स्टील 0.0 , .. 0.18 1,902 

घ) सेल के आधुनिकीकरण ओर विस्तार कार्य के 

वर्तमान चरण को वर्ष 2013 तक पूरा करने के सभी 
प्रयास किए जा रहे oI 

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 

72. श्री पूर्णमासी रामः 

श्री आनन्द प्रकाश परांजपेः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या अद्यतन aq Ref रिपोर्ट मे यह पाया 

गया है कि वर्ष 2009 ओर 2011 की अवधि के दौरान 

भारत मे 367 वर्ग किलोमीटर वन aa की विशुद्ध कमी 

at की गई दहै; | 

ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य ad क्या हैँ तथा 

इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; 

(ग) क्या वर्ष 2000-11 की अवधि के दौरान ana 

प्रदेश के खम्माम जिले सहित विभिन क्षेत्रं A wT का 

बड़ा भू-भाग समाप्त हो गया हैः 

घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण हैः ओर 

(ङ) देश में वनरोपण के लिए ओर क्या उपाय किए 

गए है? `. | | 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती 

` जयंती नटराजन): (क) जी हां। भारत वन र्थिति रिपोर्ट, 

2011. (आई.एस.एफ.आर. 2011) के अनुसार देश के 

वनावरण में भारत वन र्थिति रिपोर्ट, 2009 में दिए गए 

पूर्वं आकलन की तुलना मे 367 वर्गं किमी. तक कमी आ 
गई है। | 

(ख) भारत वन स्थिति रिपोर्ट की मुख्य ad निम्नवत है 

$ देश का वन तथा वृक्षावरण 78.29 मिलियन हेक्टेयर 

है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 23.81% है। इसमें 
2.76% वृक्षावरण शामिल है। 

® देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र A से 4000 मीटर 

ऊंचाई से ऊपर 183135 वर्गं किलोमीटर निकालने 

के बाद वन ओर वृक्षावरण 25.22% बैठेगा 

क्योकि ये क्षेत्र gal के विकास में सहायता नहीं 

करते। 

e देश के पहाड़ी ओर जनजातीय जिलों मे, पूर्व 

आकलन की तुलना. A वनावरण में क्रमशः 548
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at किलोमीटर ओर 679 af किलोमीटर की 

कमी सूचित की गई हे। 

® भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मे देश का एक-चौथाई 

वनावरण है। yd आकलन et तुलना 4 

वनावरण मे 549 वर्ग किलोमीटर की निवल कमी 

हुई el 

e ट्री अवधि के दौरान कच्छ वनस्पति आवरण में 

23.34 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 

e a & बाहर भारत का कुल बढ़ता हुआ वन 

ओर वृक्ष wip 6047.15 मिलियन May. 

अनुमानित है जिसमे gt के भीतर 4498.73 

मिलियन Wawa. ओर वनों के बाहर 1548.42 

मिलियन सी.यू.एम. शामिल हे। 

देश मे कुल वांस क्षेत्र 13.96 मिलियन हेक्टेयर 

अनुमानित है। 

* देश में कुल कार्बन Kip 6663 मिलियन टन 

अनुमानित है। 

(ग) भारत वन स्थित रिपोर्ट 2011 के अनुसार 13 

waits राज्य क्षेत्रों जैसे ate प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 

मेघालय, मिजोरम इत्यादि मेँ वनावरण मेँ 867 वर्ग किलोमीटर 

तक्र की कमी दर्शायी ag है। आन्घ्र प्रदेश के खम्मम जिले 

मे भी अक्तूबर, 2006 ओर मार्च, 2009 के बीच 182 वर्ग 

किलोमीटर वनाक्रण की हानि हुई el 

(घ) उन राज्यों के नाम जहां वनावरण A कमी आई 

है ओर इसके कारण, संलग्न विवरण F दिए गए él 

(ड) सरकार द्वारा देश मे वन ओर gran के 

विस्तार हेतु निम्नलिखित पहल की गई हैः 

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश 4 अवक्रमित 

wl तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने के 

लिए usta वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) की 

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा 

रहा दहै। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य स्तर 

पर राज्य वन विकास एजेंसी (एस.एफ-डी.ए.) वन 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 
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Wea स्तर पर वन विकास एजेंसी err) 

ओर ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन परबधन समितियों 

(जे.एफ.एम.सी.) के fea तंत्र के माध्यम से 

किया जाता @1 दिनांक 31-10-2011 को स्थिति 

के अनुसार, 2002 में इस स्कीम की शुरुआत से 

18.32 लाख हेक्टेयर aga को संसाधित करने 

के लिए देश में 28 राज्यों मे 800 Ws 

परियोजनापएं मंजूर कौ गई zl 

वन Weta तीत्रीकरण स्कीम (आई.आई.एफ.एम.एस.) 

के अन्तर्गत वन सुरक्षा के सुदृढीकरण जसे 

अवसंरचना, आग से सुरक्षा, वन सीमांकन, अग्रपंक्ति 

स्टाफ तथा संचार हेतु निर्माण सुविधाओं के fay 

मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों से वनावरण 

मे वृद्धि हुई है। 

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित जलवायु परिवर्तन 

dat usta कार्य योजना के अन्तर्गत 'हरित 

भारत, हेतु एक राष्ट्रीय मिशन पर चर्चा की गई 

है जिसका मुख्य उद्देश्य 5 WE वनागेर 

वन भूमि पर वनोवृक्षावरण मे वृद्धि तथा अन्य 5 

एम.एच.ए. पर॒ वनावरण की गुणवत्ता मे सुधार 

लाना हे। 

18 वित्त आयोग के निर्णय के अंतर्गत, राज्यों 

को usta ओसत के सापेक्ष राज्य मे उनके 

वनावरण के आधार पर "वन अनुदान के रूप मेँ 

5000 करोड़ रु. का अनुदान आबंटित किया गया 

है। इसके अतिरिक्त, इस पर प्रत्येक राज्य 4 

सघनता के आधार पर at की गुणवत्ता का 

आकलन करते हुए विचार किया गया हे। 

हरियाणा, तमिलनाड्, कर्नाटक, ओडिशा, हिमालय 

प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, 

तमिलनाडु ओर राजस्थान द्वारा विभिन्न बाहरी 

सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गते वनीकरण 

कार्यकलाप आरंभ किए गए el 
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देश में .वनावरण मे राज्यासंघ राज्य-वार कमी ओर उसके कारण 

क्र.सं राज्य आई.एस.एफ.आर. 2009 कमी के प्रमुख कारण 

की तुलना मं परिवर्तन 

(वर्ग कि.मी.) 

1. आन्त्र प्रदेश -281 नए PPM के बाद लघु चक्रानुक्रम वाली 
फसलों की खेती संबंधी प्रबंधन हस्ताक्षेप, कुछ अतिक्रमित 

क्षेत्रो मे वन अनुमति। 

2. मणिपुर -190 शिपिटिग कृषि चक्र मँ कमी ओर बायोटिक दबाव के 

कारण राज्य में वनावरण मेँ कमी। 

3. नागालैंड -146 शिपिटिग कृषि चक्र मे कमी ओर बायोटिक दबाव के 
कारण राज्य A वनावरण A कमी। 

4. अरुणाचल प्रदेश -74 Ritter कृषि चक्र मे कमी ओर बायोटिक दबाव के 

कारण राज्य मेँ वनावरण मे बदलाव। 

5. मिजोरम -66 fatter कृषि चक्र A कमी ओर बायोटिक दबाव के 
कारण राज्य मेः वनावरण मेँ कमी। 

6. मेघालय -46 शिफिटिग कृषि चक्र 4 कमी ओर बायोटिक दबाव के 

कारण राज्य A वनावरण में कमी। 

7. केरल -24 युकेलिष्टस, ce, एकेसिया मैगियम, रबर ओर बगीचों 
मे शेड बियरिंग gat की कटाई के कारण राज्य में 
वनावरण मे कमी। 

8. असम -19 अवैध कटाई, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों मे अतिक्रमणों ओर 

iter खेती रीतियों के कारण वनावरण में कमी। 

9. त्रिपुरा -8 रवर पौधारोपण हटाने ओर fitter खेती रीतियों के 

कारण राज्य A वनावरण में कमी। 

10. AERTS 4 | 

11. छत्तीसगढ़ -4 ` at कै निर्माण के कारण aq ast का विलय 

12. उत्तर प्रदेश -3 

13. गुजरात -1 वनौ के बाहर (टी.ओ.एफः.) में निजी कटाई के कारण 

राज्य मेँ वनावरण में कमी। | 

14. चण्डीगढ -0.22 | 

कुल 866.22 
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समुद्री मालवाड़ा प्रभारो में कमी 

73. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः 

श्री मनोहर तिरकीः 

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही में समुद्री मालभाड़ा प्रभारों में 

भारी कमी देखी गईं 2 

ख) यदि हां, तो गत दो वर्षो के दौरान इस कमी 

के अनुमान क्या हैः 

(ग) समुद्री मालभाडा WARY 4 कितनी कमी हुई है 

तथा देशो के बीच उन मार्गों का ato क्या है जौ इससे 

प्रभावित हुए है, ओर 

(घ) इसा कमी के प्रमुख कारण क्या है? 

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन); (क) जी, हां। 

29 फाल्गुन, 1933 (राक) लिखित उत्तर 94 

ख) गत दो वर्षो मेँ समुद्री माल भाड़ा दरों में 

गिरावट & अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए zl 

(ग) समुद्री माल भाड़ा प्रशुल्कों मे गिरावट की सीमा 

के साथ देशो & बीच उन मार्गो का व्यौरा जिन पर 

इसका प्रभाव पड़ा है संलग्न विवरण-॥ में दिए गए हँ। 

(घ) माल भाड़ा प्रशुल्कं में गिरावट के मुख्य कारण 

है- @ Ud का बढ़ता आकार ओर व्यापार में वृद्धि की 

तुलना मेँ उपलब्ध टनभार की जरूरत से अधिक क्षमता; 

i) war में तेजी के समय आर्डर किए गए Ud की 

went ge हो गई जिससे माल wae दरों पर दबाव 

बना; (#) चीन ओर एशिया के अन्य भागों 4 विकास की 

गति मँ कमी आने से कच्चे माल के साथ-साथ विनिर्मित 

माल की मांग मेँ कमी आ गई जिससे अंतरा-एशियाई व्यापार 

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ाः ओर (४) यूरोपीय देशौ मे मांग में 

कमी। 

विकरणः। 

गत दौ वर्गा के दौरान समुद्री माल शाडा-दर मै कमी 

orl की किस्म पोत की किस्म फरवरी, 2010 को फरवरी, 2012 को कमी % 

अनुमानित दर अनुमानित दर 

अमरीकी लर अमरीकी लर 

प्रति दिवस प्रति दिवस 

1 2 3 4 5 

1. कच्चा तेल वी.एल.सी.सी. 50000 20000 -60% 

सुएजमैक्स 39000 17000 -56% 

एफ़ाभेक्स 12000 11000 -89% 

2. Uelferay उत्पाद edt टैकर 12000 14000 17% 

क्लीन-एम.आर, 8000 5500 -31% 

क्लीन esl 17000 16000 6% 

3. शुष्क वल्क कार्गो केप साइज 33000 5000 -85% 

पैनामैक्स 25000 7700 -69% 

हैडीमेक्स 21000 8000 -62% 
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1 2 3 4 5 

4. ग्रति टी.ईयू. कंटेनर दरे (20 कंटेनर के लिए) अमेरीकी डोँलर में 

मार्गः 

चीन -उ. यूरोप - (पश्चिमी तट) 2100 1800 -14% 

चीन - उ. यूरोप 2100 700 -67% 

चीन - सिंगापुर 310 225 -27% 

चीन - अमेरीकी पूर्वी तट 3500 3000 -14% 

चीन -द. अमेरिका 2300 1550 -33% 

चीन - अँस्द्रिलिया 1200 750 -38% 

भारत-यूरोप 1500 850 -43% 

भारत-स्पेन/इटली (मूमध्यवर्ती) 1800 950 AT% 

भारत-अमेरिकी पूर्वी तट 2500 1750 -30% 

यूरोप-भारत 1300 750 -42% 

WE सागर पत्तन-भारत . 800 450 -44% 

| | विकरणः 

जल मार्गो के ak सहित wast माल शद्धे मेँ कमी करी सीमा 

कार्गोपोत की किस्म मार्ग फरवरी, 2010 को फरवरी, 2012 को दर कमी % 

दर अमरीकी stat अमरीकी stax प्रति 

प्रति दिवस दिवस 

1 2 3 4 5 

कच्चा तेल 

वी.एल.सी.सी, पी गलत्फ-दोलिंड 27000 3750 -86% 

वी.एल.सी.सी, पी गत्फ-संयुक्तं राज्य अमेरिका 21000 2300 -89% 

25000 -40% वी.एल.सी.सी. पी गल्फ-जापान 41600 
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1 2 3 4 5 

वी.एल.सी.सी. पश्चिमी अफरीका-भारत 45000 32000 -29% 

सुएक्स मैक्स पी गत्फ-यीन 27000 23000 -15% 

सुएक्स मेक्स पश्चिमी अफ्रीका-संयुक्त राज्य 26200 14300 -45% 

अमेरिका 

सुएक्स मैक्स पश्चिमी अफ़्रीका-भूमध्यवर्ती यूरोप 29000 16600 -43% 

एफ़ामेक्स पी गल्फ-संयुक्त राज्य अमेरिका 15700 12000 -24% 

एपफ़ामैक्स मैडी.-संयुक्त राज्य अमेरिका ` 2000 11200 -44% 

as बल्क कार्गो . 

केप साइज ब्रासील-हालँड 32000 10000 -69% 

केप साइज ओस्टरिलिया-जापान 30000 4200 -86% 

पैनामेक्स अस्द्रिलिया-चीन 24000 950 -96% 

पैनामेक्स द. अफ़़ीका-हौलैड 13300 2200 -83% 

सुप्रामैक्स यूरोप-सुदूर पूर्व 31000 12000 -61% 

सुप्रामेक्स सुदूर पूर्व-यूरोप 13000 3000 -77% 

सुप्रामैक्स पूर्वी तट भारत-चीन 23000 6200 -73% 

प्रति ASA कंटेनर दर (20 कंटेनर के लिए) अमरीकी sew मे 

मार्गः 

चीन - उ. अमेरिका-पश्चिमी तट 2100 1800 -14% 

चीन - उ. यूरोप 2100 700 -67% 

चीन - सिगापुर 310 225 -27% 

चीन - अमेरिका पूर्वी तट 3500 3000 -14% 

चीन -द. अमेरिका 2300 1550 -33% 

चीन - अस्द्रिलिया 1200 750 -38% 

भारत-यूरोप 1500 850 -43% 
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1 2 3 4 5 

भारत-स्पेन।इटली (भूमध्यवर्ती) 1800 950 47% 

भारत-अमेरिका पूर्वी we 2500 1750 -30% 

यूरोप-भारत 1300 750 ~42% 

भूमध्य सागर पत्तन-भारत 800 450 -44% 

(हिन्दी 

यूरोपीय संघ-भारत व्यापार शिखरवार्ता 

*74. श्री कौशलेन्द्र कुमारः 

श्री रामकिशुनः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या हाल ही में यूरोपीय deme fread 

हुई थीः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ant क्था है; ओर 

(ग) गैर-व्यापारिक मुद्दों ओर सरकारी अधिप्राप्ि के 

संबंध में भारत का रुख क्या है तथा इस संबंध मेँ यूरोपीय 

संघ की क्या प्रतिक्रिया हे? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द 

शमा): (क) ओर (ख) iad भारत ई यू शिखर वार्ता का 

आयोजन 10 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली A किया गया 

था। इस शिखर ad के दौरान परस्पर हित के करई 

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय ओर बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की agi 

(ग) भारत का विचार है कि व्यापार एवं भैर व्यापार 

मुद्दों को मिलाना नहीं चाहिए! गैर-व्यापार मुद्दों पर विशिष्ट 

sista एवं बहुपक्षीय निकायों में, जिनका भारत एक 

जिम्मेदार सदस्य है, सर्वत्तम चर्चा होती है। 

सरकारी अधिप्राप्ति के dé में हमारी स्थिति सुस्पष्ट 

है। भारत विश्व व्यापार संगठन 4 एल्यूरीलैटरल एग्रीमेंट 

आन wee प्राक्युरमेट (जी.पी.ए) का af 2010 में पर्यवेक्षक 

हुआ था। यह पी.जी.ए. का सदस्य नहीं है ओर कोई 

बाजार wa वचनबद्धता नहीं की है। तथापि भारत की 

एक उत्कृष्ट जीपी. प्रणाली है ओर इस aa की नीति 

विकसित की जा रही है। 

लडाकू विमानो की खरीद 

75. श्री पी.सी. मोहनः 

श्री नामा नागेश्वर रावः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय ag सेना 4 विमानो्रशिक्चु विमानां 

ओर हेलीरकष्टरो कौ कमी दूर करने के लिए पर्याप्त कदम 

उठाए .गए रहै 

ख) यदि हां, तो हाल ही में wie से 126 मध्यम बहु 

भूमिका वाले लड़ाकू विमान '"रेफल' सहित विभिन देशों से 

विमानोहिलीरकोष्टरों की खरीद के लिए किए जा रहे।अंतिम 

रूप fey गए del सहित तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(ग) इन पर अनुमानतः कितना व्यय होने की सम्भावना 

रय । 

(घ) tsar सहित अन्य विमानो के मुकाबले ther 

को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैँ तथा उनकी क्षमताओं 

का gree व्यौरा क्या हैः 

(ड) क्या उक्त .विमानों ने फील्ड मूल्यांकन परीक्षण के 

सभी मानदंडों को पूरा किया है; ओर 

(च) इन विमानो की सुपर्दगी कब तक ye किए जाने। 

पूरी किए जाने की संभावना है?
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रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी); (क) जी, etl नए विमानं 

को शामिल किया जाना ओर मौजूदा विमानों को हटाया 

जाना एकं सतत प्रक्रिया है ओर भारतीय वायुसेना की 
संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार 

द्वारा विभिन कदम उठाए गए हे 

(ख) ओर (ग) भारतीय वायुसेना आपके gee विमान, 

हेलिर्कोप्टर तथा परिवहन विमान बेडे 4 वृद्धि के लिए 
अतिरिक्त सुखोई-ॐ0 एम.के. | विमान, हल्के युद्धक विमान, 

मध्यम लिफ्ट हेलिर्कोष्टर, उन्नत हल्के हेलिर्कोप्टरो के साथ- 

साथ सी-130 जे तथा सी-17 परिवहन विमानो को शामिल 

fey जाने की प्रक्रिया A है। मध्यम ag भूमिका वाले 
युद्धक विमान (एम.एम.आर.सी.ए.), आक्रामक हेलिर्कौष्टरो तथा 

भारी fame हेलिर्कोष्टरों तथा पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानां 
तथा मध्यम परिवहन विमानों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों पर 

भी कार्रवाई की जा रही el अपने प्रशिक्षक as के लिए 

मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक तथा उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों की 

अधिप्रापि को अनुमोदन प्रदान किया है। बुनिदायी प्रशिक्षक 

विमानो की अधिप्राप्ति के लिए एक प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी 

के अनुमोदन प्राप्त, करने की कारवाई की जा रही है। 

उपर्युक्त अधिप्राप्तियो पर कुल खर्च का पता सभी प्रस्तावों 
को अंतिम रूप दिए जानै के बाद ही चल सकेगा। 

(घ) ओर (ड) मध्यम ag भूमिका वाले युद्धकं विमानो 

(एम.एम.आर.सी.ए) की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध 
लड़ाकू विमानं के छह विनिर्माताओं को जारी किए गए थे। 

प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर A प्राप्ते किए गए छह 

प्रस्तावों में से रेफल के लिए 4 द सौँल्ट एविएशन ओर 

यूरोफाइटर agp के लिए मै. ईए.डी.एस., जर्मनी के 

प्रस्तावों को फील्ड मूल्यांकन परीक्षण A तकनीकी अपेक्षाओं 

पर खरा पाया गया। संविदा वार्ता समिति (सी.एन.सी.) जो 

अभी चल रही & ने मै. द Gee एविएशन के प्रस्ताव 

को लागत के संदर्भ मे सबसे कम पाया। सी.एन.सी. द्वारा 

अपनी सिफारिश के प्रस्तुत किए जाने पर अंतिम निर्णय 

लिया जाएगा। 

(च) 18 विमानो वाली एम.एम.आर सी.ए. की पहली CRIS 

के संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने के 3 से 4 वर्ष के भीतर 

सेवा मे शामिल किए जाने की संभावना हे। शेष 108 विमानां 

का विनिर्माण मै. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) 

दारा लाइसेंस के अंतर्गत किया जाएगा ओर इनके अनुवर्ती 

सात वर्षो मेँ शामिल किए जाने की संभावना Zz! 
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[HATA] 

एकीकृत वस्त्र पार्क 

‘76. श्री dora पांडाः 

श्री रवनीत सिंहः 

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश के विभिन्न भागों मे स्थापित वस्त्र पार्क का 

art ओर उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ख) क्था देश 4 मौजूद वस्त्र cel के कार्य-निष्पादन 

का मूल्यांकन करने हेतु कोई आकलनासमीक्षा कौ mw हे 

ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विश्वस्तरीय अवसंरचना तथा 

रोजगार सृजन करने हेतु देश मे कुछ नए एकीकृते वस्त्र 

पार्क स्थापित करने का विचार @ ओर 

घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार पहचान 

किए गए स्थानों सहित ade ak क्या है ओर इन 

पर कितनी लागत आएगी तथा इन wel हेतु निवेश संबंधी 

क्या प्रक्रिया प्रस्तावित है? | 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शमा): 

(क) से (घ) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आईटी.पी.) के 

तहत इसके प्रारंभ से अब तक भारत में 40 वस्त्र पार्क 

स्थपित किए गए el इनमे से 24 पार्क में उत्पादन शुरू 

हो गया है। वस्त्र पार्क के कार्यन्वियन की स्थिति संलग्न 

विवरण मे दी गई हे। 

इस योजना के तहत गठित की गई परियोजना अनुमोदन 

समिति एकीकृत वस्त्र पार्क के निष्पादन का आकलन, समीक्षा 

ओर मूल्यांकन करने के लिए आदेशित है। 

सरकार ने अक्तूबर, 2011 मे 21 नए TA पार्क 

अनुमोदित किए #1 राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-॥ मे दी 

गई हे। परियोजना लागत 2338.56 करोड़ रु, अनुमानित 

निवेश 8312.12 करोड़ रु. है ओर सृजित होने वाले रोजगार 

की संख्या 3,88.363 हे।
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शिकरणः/ 

विद्यमान एकीकृत वस्त्र पाक 

क्र.सं. परियोजना का नाम स्थान अनुमोदन कौ अनुमानित भा.सर. का जारी यथाअनुमोदित अभी 

परियोजना योगदान अनुदान इकाइयों चालू 

| लागत की सं. इकाइयों 
(करोड़ रु.) कीसं. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. हैदराबाद हाई टेक विविग महबूब नगर 01-07-2006 58.00 23.20 12.00 29 - 

पार्क 

2. हिंदुपुर व्यापार ata पार्क अनंतपुर 01-07-2006 102.27 40.00 24.00 400 80 

लिमिटेड looms looms 

3700 1 unit 

Garment-. for -silk 

ing machi- reeling 

nes 2 

| Units 

3. पोचमपल्ली हैण्डलूम Ud पोचमपल्ली 01-07-2006 34.00 13.60 13.60 6 unified 500 

लिमिटेड clusters looms 

with 

2000 

looms 

4. ब्राडिक्स इंडिया अपैरल सीटी विशाखापद््टनमं 01-07-2006 134.42 40.00 40.00 17 10 

प्राइवेट लिमिटेड 

5. मास फेब्रिक्स (इंडिया) पार्क नेल्लोर 20-03-2008 254.70 40.00 12.00 16 ` - 

लिमिटेड | 

6. गुजरातं इको टेक्सटाइल पार्क सूरत, गुज.  .25-11-2005  128.75 40.00 40.00 33 24 

लिमिटेड 

7. मुद्रा सेज टैक्सटाइल एण्ड कच्छ, गुज. 03-02-2006 103.53 40.00 40.00 11 3 

अपैरल पार्क लिमिटेड 

8. फेयरडील टैक्सटाइल पार्क सूरत, गुज. 25-09-2007 105.63 40.00 24.00 53 8 

प्राइवेट लिमिटेड 
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9. व्राज इटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क खेदा, गुज. 01-07-2006 114.77 40.00 36.00 21 5 

लिमिटेड 

10. सान्या टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड सूरत, गुज. 20-03-2008 = 116.77 40.00 36.00 50 4 

11. सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड सूरत, गुज, 01-07-2006 104.76 40.00 36.00 27 2 

12. मेट्रो हाई-टैक कोआपरेटिव पार्क इवलकरजी, 25-11-2005 106.50 40.00 36.00 86 30 

लिमिटेड मप्र. 

13. Wes इंडिया कोआपरेटिव FAAP, 03-02-2006 58.19 23.28 20.95 85 71 

टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड मप्र. 

14. वारामती हाई टैक टैक्सटाइल बारामती, म.प्र. 01-07-2006 108.52 40.00 34.83 22 12 

पार्क लिमिटेड 

15. श्री Gia माने टैक्सटाइल पार्क इचलकरंजी, 01-07-2006 72.25 28.90 8.67 167 - 

को-आप सोसाइटी लिमिटेड मप्र 

16. पूर्णा ग्लोबल टैक्सटाइल पार्क हिंगोली, मप्र. 16-05-2008 91.80 36.72 22.02 41 1 

लिमिटेड 

17. दि ग्रेट इंडियन लिनन एण्ड पेरूनदुरई, 03-02-2006 149.45 40.00 12.00 20 - 

टेक्सटाइल इंफ़्ास्द्र क्वर॒ कंपनी टी.एन. 

18. सीमा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेंटर कुदालोर, टी.एन. 25-11-2005 111.60 40.00 12.00 10 . 

19. पालादाम हाई टैक विविग पार्क पल्लाडम, टी.एन. 03-02-2006 55.42 22.17 22.17 90 71 

20. कोमारापालयम हाई टैक वि्विंग कौमारपलायम, 01-07-2006 34.82 13.93 12.54 57 32 

पार्क लिमिटेड LUA, 

21. करूर इटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क करूर, टी.एन. = 21-03-2007 116.10 40.00 40.00 42 22 

22. मदुरई इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल मदुरई, टी.एन. 05-03-2007 87.30 34.92 31.43 15 5 

पार्क लिमिटेड 

23. जयपुर टैक्स fafa पार्क किशनगद्र, 25-11-2005 96.81 38.72 23.24 51 22 

लिमिटेड आर.जे. 

24. किशनगद़र हाई टैक टैक्सटाइल किशनगद्र, 01-07-2006 110.57 40.00 36.00 37 11 

पार्क लिमिटेड आर.जे. 
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25. नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली, आर.जे.  21-03-2007 = 101.40 = 40.00 = 24.00 53 - 

प्राइवेट लिमिटेड 

26. जयपुर इंटेग्रेटेड टैक्सक्राफट बागरू, आर.जे. 16-05-2008 53.53 21.41 16.29 20 - 

पार्क प्राइवेट लिमिटेड 

27. लोट्स इटेगरेटेड टैक्स Wh लुधियाना प॑. 05-03-2007 = 110.26 40.00 36.00 8 4 

28. Raq टैक्सटाइल एण्ड अपैरल नावांशहर, पं.  16-05-2008 = «125.46 40.00 24.00 14 3 

पार्क लिमिटेड 

29. लुधियाना ईटेग्रेटेड टैक्सटाइल लुधियाना, प. 18-12-2008 11.19 40.00 24.00 55 - 

पर्कं लिमिटेड 

30. ई.आई.जी.एम.एफ. अपैरल पार्क कोलकाता, पश्चिम 01-07-2006 130.50 40.00 24.00 73 - 

लिमिटेड बंगाल 

31. डोडाबल्लापुर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल डीड्डाबालापुर, 01-07-2006 80.25 32.09 30.56 72 33 

पार्क कर्नाटक 

32. सी.एल.सी. टैक्सटाइल पार्क किंदवाड़ा, एम.पी. 18-12-2008 95.65 38.26 11.48 20 ~ 

प्राइवेट लिमिटेड 

33. ING. इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल सूरत, गुज, 29-05-2008 = 106.50 40.00 36.00 579 149 

पार्क 

34. दीसन ईफ़्ास्द् क्वर प्राइवेट धूले, महा. 29-05-2008 = {03.12 40.00 12.00 50 शून्य 

लिमिटेड 

35. अस्मीता इंफ़ास्द्रक्वर प्राइवेट थाणे महाराष्ट्र 29-05-2008  200.79 40.00 4.00 65 शून्य 

लिमिटेड 

36. कांचीपुरम ए.एसी.एम. रैण्डलूम  कांचीपुरम, 42-04-2010 86.96 33.53 * शून्य 115 A. 

सिल्क पार्क टी.एन. 

37. ans हाई टैक विविग पार्क थेनी, av. 27-08-2009 65.13 24.00 2.44 90 लान 

38. इसलामपुर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल सांगली, महा. ` 16-05-2008 102.08 40.00 40.00 12 7 

पार्क प्राइवेट लिमिटेड 

39. लातूर इईटेगरेटेड टैक्सटाइल पार्क लातूर, महा. 29-05-2008 102.61 = 102.61 40.00 36 20 

प्राटवेट लिमिटेड 
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40. भारत फैबटैक्स एण्ड कारपोरेट पाली, राज, Feb-09 103.08 40.00 4.00 27 शून्य 

पार्क wisde लिमिटेड । 

Total (40) 4140.44 1487.35 954.22 

विक्रणः/ 

विद्यमान एकीकृत वस्त्र पार्क 

क्र.सं. परियोजना का नाम स्थान अनुमोदन की पार्क मे अनु. अभीतक पार्क मे अनुमानित अभीतक 

(करोड़ रु.) (करोड़ रु) रोजगार रोजगार 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 

1 2 3 4 10 11 12 13 14 

4. दैदरावाद हाई eH वि्विंग eqs नगर 01-07-2006  208.00 16.71 2500 2500 - 

पार्क 

2. हिदुपुर व्यापार ative पार्क अनंतपुर 01-07-2006 265.49 50.00 10500 22000 200 

लिमिटेड 

3. पोचमपत्ली हैण्डलूम पार्क पोचमपल्ली 01-07-2006 50.00 42.00 5000 3000 500 

लिमिटेड 

4. ब्राडिक्स इंडिया अपैरल सीटी विशाखापदट्टनेम 01-07-2006 4878.03 568.00 60000 90000 17000 

प्राइवेट लिमिटेड 

5. मास फैत्रिक्स (इंडिया) पार्क नेल्लोर 20-03-2008 1982.00 31.37 31000 15000 - 

लिमिटेड 

6. गुजरात इको टैक्सटाइल पार्क सूरत, गुज. 25-11-2005 705.00 397.75 8000 17000 1200 

लिमिटेड 

7. मुद्रा Va टैक्सटाइल एण्ड कच्छ, गुज, 03-02-2006 775.00 440.53 3077 4500 485 

अपैरल पार्क लिमिटेड 

8. फेयरडील टैक्सटाइल पार्क सूरत, गुज, 25-09-2007 312.65 = 124.46 2900 4300 458 

प्राइवेट लिमिटेड 
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9. त्रान इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क खेदा, गुज, 01-07-2006 550.00 94.76 6250 12500 291 

लिमिटेड 

10. सान्या टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड सूरत, गुज. 20-03-2008 298.61 96.58 3155 4733. 219 

11. सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड सूरत, गुज, 01-07-2006 230.56 130.80 1000 2000 50 

12. Fel हाई-टैक कोआपरेटिव पार्क इचलकरंजी, 25-11-2005 335.00 125.50 5000 5000 1230 

लिमिटेड मप्र 

13. प्राइड इंडिया कोआपरेटिव इचलंकरंजी, 03-02-2006 203.00 110.00 1500 2500 2800 

टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड मप्र. 

14. बारामती हाई टैक टैक्सटाइल बारामती, मप्र. 01-07-2006 250.00 150.00 5500 6000 2883 

पार्क लिमिटेड 

15. श्री धैर्यशील माने टैक्सटाइल पार्क इचलकरंजी, 01-07-2006 376.55 16.10 3300 5000 - 

को-आप सोसाइटी लिमिटेड मप्र 

16. पूर्णा ग्लोबल टैक्सटाङ्ल पार्क हिंगोली, मप्र. 16-05-2008 = 205.00 50.00 1100 550 200 

लिमिटेड 

17. दि ग्रेट इंडियन लिनन एण्ड पेरूनदुरई, 03-02-2006 418.05 18.08. 5000 7500 - 

टैक्सटाइल इफ्रास्द्रक्वर कंपनी टी.एन. 

18. सीमा टैक्सटाइल wei सेंटर कुदालोर, टी.एन. 25-11-2005 475.00 17.46 5000 15000 - 

19. पालादाम हाई टेक विविंग पार्क पल्लाडम, टी.एन. 03-02-2006 161.34 110.00 2500 3500 1950 

20. कोमारापालयम हाई टैक विविग कोमारपलायम, 01-07-2006 125.66 53.00 1500 1500 800 

पार्क लिमिटेड टी.एन, 

21. करूर gees टैक्संटाईलं पार्क करूर, टी.एन.  21-03-2007 227 125 3000 ` 4000 1320 

22. मदुराई getes टैक्सटाइल मदुरई, टी.एन.  05-03-2007 = 409.76 93.00 3000 4000 1100 

पार्क लिमिटेड 

23. जयपुर टैक्स विर्विंग पार्क किशनगद्र, 25-11-2005 250.00 61.15 3000 9000 450 

लिमिटेड आर.जे. 

, 24. किशनगद्र हाई टैक टैक्सटाइल fhe, 01-07-2006 416.72 134.11 4000 8000 600 

पार्क लिमिटेड, आर.जे. 
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25. नेक्स्ट जेन टैक्सटाइल पार्क पाली, आर.जे. 21-03-2007 416.18 42.00 9450 10000 - 

प्राइवेट लिमिटेड 

26. जयपुर इंटेग्रेटेड CRM बागरू, ARG  16-05-2008 45.92 42.74 4400 8800 - 
पार्क प्राइवेट लिमिटेड 

27. लोट्स gees टैक्स पार्क लुधियाना पं. 05-03-2007 847.71 = 250.00 2400 2950 1000 

28. रिदम टैक्सटाइल एण्ड अपैरल नावांशहर, पं, 16-05-2008 339.84 68.40 11000 14000 137 

पार्क लिमिटेड 

29. लुधियाना इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल लुधियाना, पं. 18-12-2008 217.00 51.00 10000 10000 - 

पार्क लिमिटेड 

30. ई.आई जी.एम.एफ. अपैरल पार्क कोलकाता, पश्चिम 01-07-2006 460.00 40.52 10000 30000 ~ 

लिमिटेड बंगाल 

31. डोडाबल्लापुर इईटैग्रेटेड टैक्सटाइल डोड्डाबालापुर, 01-07-2006 132.73 160.25 2000 2000 250 

पार्क कर्नाटक 

32. सी.एल.सी. टैक्सटाइल पार्क छिदवाड़ा, Vat. 18-12-2008 301.73 16.48 2000 1000 ~ 

प्राइवेट लिमिटेड 

33. ANUS. ईटेग्रेटेड टैक्सटाइल सूरत, गुज. 29-05-2008 Crores = 105.52 4270 6405 943 

पार्क 

34. दीसन gree प्राइवेट धूले, महा, 29-05-2008 721.68 33.37 4410 6615 शून्य 

लिमिटेड 

35. अस्मीता दफ़रास्टरक्वर प्राइवेट थाणे AERTS 29-05-2008 673.23 110.80 7634 11451 शून्य 

लिमिटेड 

36. कोंचीपुरम ए.ए.सी.एम. हैण्डलूम कांचीपुरम, 12-04-2010 119.86 1.53 18000 - लान 

सिल्क पार्क टी.एन. 

37. amg हाई टैक fafa पार्क थेनी, CLT. 27-08-2009 145.22 1.70 6080 लान, 

38. इसलामपुर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल सांगली, महा.  16-05-2006 = 334.28 = 323.00 10000 - 1844 

पार्क, प्राइवेट लिमिटेड , 

39. लातूर इटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क लातूर, महा.  29-05-2008 = 257.42  163.00 10000 742 

प्राइवेट लिमिटेड 
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40. भारत thatee ws कारपोरेट पाली, राज. Feb-09 416.54 ` ~ 9450 - . 

पार्क प्राइवेट लिमिटेड 

Total (40) 19237.76 4466.67 297876 352304 38652 

पार्क निरस्त कर दिए गए हैँ। 

विक्रणः॥ 

21 नए अनुमोदित पाकं - 

क्र.सं. परियोजना का नाम राज्य परियोजना लागत अनुमानित निवेश अनुमानित रोजगार 

(करोड़ रु. मेँ) (करोड़ & मे) की सं. 

1 2 3 4 5 6 

1. लीपाक्शी denies टेक्सटाइल ` आन्ध्र प्रदेश 103.98 659.63 15000 

पार्क, अनंतपुर | 

2. व्हाइटगोल्ड shifts स्पेनटेक्स आन्प्र प्रदेश 105.01 578.98 6500 

पार्क, रंगा, रेड्डी जिला | 

3. केजरीवाल इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल गुजरात 113.59 401.86 5198 

पारकं प्रा.लि. सूरत 

4. हिमाचल टेक्सटाइल्स पार्क, ऊना हिमाचल प्रदेश 103.90 ` 335.46 ` 12100 

5. जम्मू ओर कश्मीर इंटिग्रेटिड जम्मू ओर कश्मीर 47.11 141.95 10083 

टेक्सटाइल्स पार्क, कथुआ 

6. गुलबर्ग टेक्सटाइल्स, पार्क, गुलबर्ग कर्नाटक 49.09 18.11 10955 

7. खेड टेक्सटाइल पार्क, पुणे महाराष्ट्र 104.67 | 974.56 9250 

8. बिरला ईटिग्रेटिड टैक्सटाइल पार्कः, महाराष्ट्र | 121.40 305.28 11935 

अमरावती 

9. कागल इईडस्द्रीयल टेक्सटाइल्स महाराष्ट्र । | 106.83 ` 289.00 5000 

टेक्नोलौँज्ी पार्क, कोल्हापुर 
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10. सुन्दराराव सोर्लंकी कोआपरेटिव महाराष्ट्र 105.81 430.76 3400 

टेक्सटाइल पार्क, बीड 

11. काल्लापना आवड़ टेक्सटाइल्स पार्क, महाराष्ट्र 109.45 £326.83 = ` 2224 

कोल्हापुर 

12. एसिएटिक कोआपरेटिव पावरलूम महाराष्ट्र 101.03 330.00 2500 

टेक्सटाइल्स पार्क, शोलापुर 

13. राजस्थान sens अपेरल सिरी, राजस्थान 296.51 552.37 91000 

भिवंडी 

14. मेवाड़ इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल्स पार्क, राजस्थान 112.00 220.00 27600 

भीलवाड़ा 

15. जयपुर कालीन पार्क fe, दौसा राजस्थान 101.94 118.94 88550 

16. हिमांडा इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल्स राजस्थान 111.59 375.08 15000 

पार्क, बलोतरा 

17. एस.एल.एस. टेक्सटाइल पार्क, बागलपुर तमिलनाडु 126.20 145.22 21030 

18. पल्लावाडा टेक्नीकल टेक्सटाइल्स तमिलनाडु 117.07 335.77 26300 

पार्क लि. चेन्नई 

19. एडीसन इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल्स पार्क, त्रिपुरा 63.22 211.67 5258 

अगरतला 

20. श्री लक्ष्मी कोटसायन fel, कानपुर उत्तर प्रदेश 119.08 1102.65 7000 

21. हौजरी पार्क, हावड़ा पश्चिम बंगाल 119.08 458.00 12600 

2338.56 8312.12 388363 

fey (क) गत तीन at के दौरान सशस्त्र बलों की तीनो 

“77. 

सशस्त्र बलों मे महिलापं 

श्री भूदेव dient: 

श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

सेनाओं मे सेवा-वार् ओर वर्ष-वार महिलाओं की वास्तविक 

संख्या कितनी थी; | 

(ख) उक्त अवधि के दौरान सेवा-वार ओर ator 

कितनी महिलाओं की भर्ती की गर्हः 

(ग) क्या लड़ाकू विमानं अरर दुं, det अन्य कार्यो 

के निर्वहन के विषु हिका माग्रलेटों की भर्ती करने का
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कोई प्रस्ताव है ओर यदि ad, तो इसके क्या कारण 

हैः 

घ) क्या सरकार का सशस्त्र बलों मे महिलाओं की 

संख्या बढ़ाने तथा इस संबंध में ग्रामीण महिलाओं के लिए 

विशेष adi अभियान चलाने का भी विचार है ओर यदि 

हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः ओर 
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(ड) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने संबंधी 

प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी): (क) सशस्त्र बलों में 

महिलाओं की अफसरों के रूप में adi की जाती है। गत 
तीन वर्षो के दौरान दीनों सेनाओं ओर सशस्त्र सेना चिकित्सा 

सेवाओं मे महिलाओं की संख्या इस प्रकार रै. 

वर्ष सेना नौसेना वायुसेना सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं 

सेना चिकित्सा सेना दंत चिकित्सा सैन्य नर्सिग 

कोर कोर सेवा 

2009 1030 176 915 801 90 3067 

2010 999 191 889 872 91 3634 

2011 1055 288 936 893 99 3626 

(ख) वर्ष 2009 सरे 2011 के दौरान कमीशन प्राप्त महिला अफसरों का ब्योरा इस प्रकार हैः 

वर्ष सेना नौसेना वायुसेना सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं 

सेना चिकित्सा सेना दंत चिकित्सा सैन्य नर्सिग 

कोर कोर सेवा 

2009 70 24 125 109 03 202 

2010 93 39 , 145 59 ` 03 | 606 

2011 ` 164 68 134 46 09 97 

(ग) भारतीय वायुसेना 4 लड़ाकू पायलट सहित रक्षा. 
बलों में युद्ध संबंधी कार्यो (समाघात डयूटियो) में महिलाओं 
को भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2005 मेँ एकीकृत 
रक्षा स्टाफ मुख्यालय ओर वर्ष 2011 मे तीनों सेनाओं की 

उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन ने महिलाओं को 
समाधान इयूटियों मेँ शामिल करने की सिफारिश नहीं की हे। 

(घ) महिला अफसर सहित अफसरों की भर्ती एक 

निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सशस्त्र बलों में महिला 

अफसरों की भर्ती के लिए कोई अलग स्वीकृत नफरी नहीं 
हे ओर we अपनी-अपनी सेना मे अफसरों की कुल प्राधिकृत 
नफरी में से ही भर्ती किया जाता है। अफसरों की भर्ती 

अखिलं भारतीय आधार पर योग्यता के आधार पर की 

जाती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग रौ कोई विशेष 

भर्ती अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(ड) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों को स्थायी 

कमीशन प्रदान करने संबंधी नीति दिनांक 11 नवंबर, 2011
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के सरकारी नीति पत्र 4 निम्नानुसार निर्धारित की गई 

हैः- 

() अल्प सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अफसरौ के स्राथ 

अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला अफसर तीनों 

सेनाओं की विशेष शाखाओं अर्थात जज एडवोकेट 

जनरल ओर सेना के सैन्य शिक्षा कोर ओर 

नौसेना ओर वायुसेना मे उनकी अनुरूपी शाखाओं; 

नौसेना मे नौसेना कंस्टरक्टर ओर वायुसेना मे लेखा 

शाखा मे स्थायी कमीशन प्रदान करने हेतु विचार 

किए जाने के लिए पात्र होगी; 

(i) उपर्युक्त के अलावा, वायुसेना A अल्प सेवा कमीशन 

प्राप्त पुरुष अफसरों के साथ अल्प सेवा कमीशन 

प्राप्त महिला तकनीकी, प्रशासन, संभारिकी ओर 

मौसम विज्ञान शाखाओं मे स्थायी कमीशन प्राप्त , 
करने हेतु विचार किए माने के लिए पात्र होगी; ` 

स्थायी कमीशन, उम्मीदवार की इच्छा ओर सेवा विशेष ` 

की आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धत्ता, उपयुक्ता, 

उम्मीदवार की योग्यता जैसा कि प्रत्येक सेवा द्वारा निर्धारित 

किया गया हो, के अध्यधीन प्रदान किया जाता Zz 

सरकार, महिला अफसरों को ज्यादा से ज्यादा. गैर- 

समाघात शाखाओं A स्थायी कमीशन प्रदा करने के मामले 

मे संदेवनशील रै। 

इसके अलावा, सेना A महिला अफसरों को स्थायी 

कमीशन प्रदान wea संबंधी मामला उच्चतम न्यायालय के 

निर्णयाधीन है। 

वाहनों पर कर 

"78. श्री वीरेन्द्र कश्यपः क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में वाहनों 

पर लगाए जा रहे अलग-अलग पंजीकरण ओर अन्य करों 

की ओर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ahr क्या हैः; 

(ग) क्या सरकार का एसे wi को लगाए जाने में 

एकरूपता सुनिश्चित करने का विचार है; ओर 

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्ररे देश में एक समान 

पंजीकरण कर कब तक लागू किए जाने की ware है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री (डो. सी.पी. जोशी): 

(क) ओर (ख) सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न 

राज्यों मै वाहनों पर लगाए गए al मे एकरूपता नहीं है। 

राज्यो।संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर लगाए 

गए करो का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया zl 

(ग) सभी waite राज्य क्षेत्रों मे मोटर वाहनों पर 

लगाए जाने वाले करो A एकरूपता लाने के लिए परिवहन 

विकास परिषद के कार्य बल के अधीन गिति समूह ने 
दुपहिया, कार, हल्के मोटर वाहन, टैक्सी, AR कैब, दस 

टन तक कै सकल यान भार ae माल वाहनों के लिए 

विक्री मूल्य के न्यूनतम 5 प्रतिशत दर की सिफारिश की हे। 

उक्त सिफारिशों पर, 13 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली 

मे माननीय सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता 

मे gf सड़क विकास परिषद की थवीं dow में विचार किया 

गया था। बैठक की अनुवर्ती कारवाई के रूप में मोटर वाहन 

करों के युक्तिकरण के मुदे के संबंध मेँ राज्य परिवहन 
मंत्रियों के एक aero समूह का गठन किया गया हे। 

(घ) सभी राज्यौसंघ राज्य क्षेत्रो मे एकरूप पंजीकरण 

कर के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नर्हीकी 

जा सकती क्योकि यह मुदा राज्यो!संघ राज्य sal के क्ेत्राधिकार 

मे आता है ओर उनमें आपसी सर्वसम्मति अपेक्षित होगी। 

व्क्रिण 

राज्य ओर संध राज्य ay वार मोटर यान करो करी वरे 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बस THA यान, SAT ओर Fae दुपहिया 

1 2 3 4 

अन्ध प्रदेश स्टेज कैरिज EH: आधारः एल डब्ल्यू एक बारगी टैक्स 

(मार्च, 2011) एपी.एस.आर.टी.सी.- वीसी का 9% 
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2 3 4 

. 
मुफसिल Bae: सकल यातायातं Ve. SRY, टैक्स (रु) दूसरे यान की स्थिति में 12% 

आय का 7% (किग्रा) 

शहरी Bay: सकल यातायात 300 तक 404 

आय का 5% प्राइुवेटः- 12,000-15,000 2,967 

नगर सेवाः > 15,000 2,967 रु.+ 

सामान्य सेवाएः 330 र. से 15,000 किमा. 

660 रु. (दैनिक किमी पर) से अधिक प्रत्येक 

एक्सप्रेस Wa: 822 रु. 250 feat के 

मुफसिलं सेवाएं लिए 66 रु. 

सामान्य सेवाएं; 441 रु. SAR: 

से 948 रु. (दैनिक किमी VHS, टैक्स (रु) 

पर) | (foam 
एक्सप्रेस Bare: 1,092 से 

3,500 रु, 762 तक 230 

wigde कैरिज 3,048 से 4,000 690 

अलि इंडिया टूरिस्ट परमिट- 

3,675 रु. प्रति सीट प्रति 

तिमाही 

राज्य व्यापी परमिट-2,625 > 4,000 345 रु + प्रत्येक 

रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 250 किग्रा प्रति 

जिला परमिट-1,207 ©. तिमाही के लिए 

प्रति सीट प्रति तिमाही 40 रु. 

आइडल काटरक्ट कैरिज-850 रु. टरैक्टरः 

प्रति सीट प्रति तिमाही एल.डन्ल्यू टैक्स (रु) 

(किग्रा) 

762 तक 230 

3,048 से 4,000 690 

> 4,000 690 रु. + प्रत्येक 

250 fem के लिए 

80 र. 

अरुणाचल प्रदेश 

(मार्च 2009) 

=H: 2,960 र. प्रति वर्ष 

दैक्टरः 400 रु. प्रति वर्ष 

Sar: 350 रु. प्रति वर्ष 

एक at टैक्स 40,000 रु. एक बारगी टैक्स 

(5 वर्ष) 400 रू. 



125 Weal के 29 फाल्गुन, 1933 (शकः) लिखित उत्तर 126 

असम 

(मार्च 2011) 

आधारः dot की क्षमताः 

व्यक्तियों 

कीस. 

टैक्स (रु) 

7,500 रु. प्रति 

वर्ष 1,900 रु. 

प्रति तिमाही 

11,000 रु. प्रति 

वर्ष 2800 रु. 

प्रति तिमाही 

14 से 12.000 -रु. प्रति 

10 तक 

13 तक 

30 वर्षं रु. 3,000 

प्रति तिमाही 

>30 12,000 रु. प्रति 

वर्ष+3ॐ0 से अधिक 

प्रत्येक अतिरिक्त 

सीट के लिए 110 

रु. 3,000 रु. प्रति 

तिमाही + 30 से 

अधिक, प्रत्येक 

अतिरिक्त सीट के 

लिए 28 रु. 

ओमनी टूरिस्ट बसः 15,000 रु. 

प्रति वर्ष 3,750 रु. प्रति तिमाही 

डीलक्सासुपर डीलक्स/एक्सप्रेस 

Ta: 12,000 रु. प्रति वर्ष+ 

31 से अधिक प्रत्येक सीट के 

gD: 

आधारः अधिकृत क्षमता 

क्षमता (एम.टी.) टैक्स (रु) 

2,000 रु. प्रति 

aq 500 रु. प्रति 

तिमाही 

1-3 4,000 रु. प्रति 

वर्ष 1,000 रु. प्रति 

तिमाही 

3-9 4,000 रु. प्रति वर्ष+ 

3 एमटी से अधिक 

प्रत्येक अतिरिक्त 

एक एमटी प्रति वर्ष 

800 रु. 1,000 रू. 

प्रति तिमाही + 3 

एमटी सै अधिक 

प्रत्येक अतिरिक्त 

एक एमटी प्रति 

वर्ष 200 रु. 

>9 9,000 रु. प्रति 

ay + 12 एमरी 

से अधिक प्रत्येक 

1 तक 

अतिरिक्त एक एमदटी 

के लिए 300 रु. 

रु. 2,250 प्रति 

तिमाही + 9 एमटी 

से अधिक प्रत्येक 

अतिरिक्त एक एमदटी 

के लिए 80 रु. 

>12 11,500 रु. प्रति 

वर्ष + 12 एमटी 

से अधिक प्रत्येक 

अतिरिक्त एक एमटी 

के लिए 400 रू. 

आघारः यू.एल.डब्ल्यू -एक बारगी 

टेक्स- 

ZV. Sey, टैक्स (रु) 

(fan 

65 तक 2,600 

65-90 3,600 

90-135 5,000 

135-165 5,500 

>165 6,500 

टैलर^संबद्ध साइड कारः 1500 रु. 

पुराने यानो को अन्य राज्यों से 

अंतरित किए जाने पर असम 4 

पंजीकृत कराना अपेक्षित होता है। 

एक बारगी टैक्स का निर्धारण मूल्य 

हास अनुमत किए जाने के बाद 

किया जातादहैः 

आयु के वर्ष दर @ (%) 

5 तक 7 

5-10 10 

>10 12 
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विहार (मार्च 

2011} 

लिए 120 रु. 3,000 सु. प्रति 

तिमाही+31 से अधिक प्रत्येक 

सीट के लिए 30 रु. afta 

असम सुपर डीलक्स का्ैक्ट 

कैरिजः 50,000 रु. प्रति वर्ष 

12,500 रु. प्रति तिमाही 

आघारः Jaq की क्षमता 

व्यक्तियो टैक्स प्रति 

कीसं वर्षं 

13-26 1,583.50 रु. + 

प्रत्येक अतिरिक्त 

व्यक्ति के लिए 

105.50 रू. 

27-32 3,036 रु. + प्रत्येक 

अतिरिक्त व्यक्ति 

के लिए 79 रु. 

33 अथवा 3,485 रु. + प्रत्येकं 

अधिक अतिरिक्त व्यक्ति 

के लिए 53 रु. 

टैक्टरः 

क्षमता (एमटी) 

2 तक 

2-5 

>9 

द्रकः आघार आर्.एल.डब्ल्यु 

आर.एल.डन्ल्यु 

(किग्रा) 

500 तक 

500-2,000 

2,000-4,000 

000 रु. प्रति 

तिमाही+12 wad} 

से अधिक प्रत्येक 

अतिरिक्त एक 

एमटी 100 रु. 

टैक्स (रु) 

1,000 रु. प्रति वर्ष 

250 रु. प्रति तिमाही 

2,000 रु. प्रति वर्ष 

500 रू. प्रति तिमाही 

4,000 रु. प्रति वर्ष 

1,000 रु, प्रति 

तिमाही 

6,000 रु. प्रति ay 

1,500 रु. प्रति 

तिमाही 

कुल लागत का 3%, 3 

टैक्स प्रति वर्ष 15 वर्ष की आवधिकता 

298.50 रु. 

298.5 रु. + 34 

रु. 500 fem से 

अधिक तत्संवंधी 

भाग के अतिरिक्त 

250 fem के लिए 

502.50 रु. + 51.50 रु. 

2,000 feat से 

अधिक तत्संबंधी 

भाग के अतिरिक्त 

250 किग्रा के लिए 
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छत्तीसगढ़ (मार्च श्रेणी टैक्स 

160 रु. प्रति सीट 

प्रति वर्ष 

230 रु. प्रति सीट 

प्रति वर्ष 

180 रु. प्रति सीट 

प्रति वर्ष 

2011) साधारण 

डीलक्स 

एक्सप्रेस 

गोवां (मार्च, 50 रु. 

2011} प्रति सीट प्रति वर्ष; 

यात्री टैक्स 

4,000-8,000 838.50 रु. + 51.50 

रु. 4,000 frat से 

अधिक तत्संबंधी भाग 

के अतिरिक्त 250 

किग्राके लिए 

1,662.50 रु. + 

136.50 रु. 8,000 

किग्रा से अधिक 

तत्संबंधी भाग के 

अतिरिक्त 250 fer 

के लिए 

>8,000 

दैक्टरः वीसी का 1%, de सहित 

fae: एकं बारगी टैक्स 

आर.एल-डी. (किग्रा) टैक्स 

3,000 तक 

>3,000 

4,000 ©. 

6,000 रु. 

द्रकः आधार जी.वी.डल्ल्यू. 2,000 किग्रा एलटीटीः वीसी का 4% 

तक 300 रु. प्रति तिमाही, 500 feu 

से अधिक तत्संब॑धी भाग के अतिरिक्त 

75 रू. प्रति तिमाही 

दरैक्टर कृषि प्रयोजन के fey: आधार 

यू.एल.डन्ल्य 

यू.एल.उन्लयू.यू. (किग्रा) टैक्स प्रति तिमाही 

175 रु. 

255 रु. प्रति तिमाही 

1,000 fem तक 175 रु. प्रति तिमाही 

1.000-2.000 किग्रा 255 रु. प्रति तिमाही 

1000 तक 

1,000-2,000 

दरेलरः 75 रु. प्रत्येक 200 किग्रा 

7,500 रु. प्रति वर्ष 150 रु. प्रति वर्ष 

खनन 9,000 रु. प्रति ay 
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श्रेणी यात्री टैक्स (2 

पीएस 

स्टेज कैरिज 30 

 द्ररिस्ट परमिट 50 

aia इंडिया 150 

परमिट 

गुजरात (मार्च, आधारः बैठने की क्षमता द्रकः आधार vid. sey, विक्री मूल्य का 6% | 
2011) कादरेक्ट कैरिज 

वैठने की क्षमता टैक्स प्रति वर्ष डी.वी.डन्ल्यू टैक्स 

12 तक 1,200 रु. प्रति (foam 

वर्ष 7,500 तक विक्री मूल्य का 6% 

12-20 3,000 रु. >7,500 विक्री मूल्य का 6%+ 

>20 3,600 रु. प्रति 4,000 fear से ' 

वर्ष अधिक तत्संबंधी भाग 

स्लीपर ओमनी बस के अतिरिक्त 650 रू. 

बैठने की क्षमता टैक्स प्रति वर्ष प्रति वर्ष 

20 तक रु. 9,000 प्रति = 7,500-12,000 विक्री. मूल्य का 8% 

सीट प्रति वर्ष 

>20 रू. 12,000 प्रति >12,000 विक्री मूल्य का 12% 

सीट एति वर्ष Carey: 

2 टन से अधिकः 2,000 रु. प्रति वर्ष + 

1,000 fea से अधिक अतिरिक्त 400 रु. 

लक्जरी ओमनी बस प्रत्येक 1,000 fear अथवा 2 feo से 

बैठने की क्षमता टैक्स प्रति वर्ष अधिक तत्संवंधी भाग a लिए 

20 तक 4,620 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

>20 6,000 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

हरियाणा (मार्च, स्टेज कैरिज द्रकः आधार जी.वी.डन्ल्यू. 90.72 किग्रा-150 रु. तक 

2009) दुपहिया (¢ किराए के लिए चलने वाले wal sey, टैक्स रु. प्रति यू.एल.उल्ल्यु. के साथ दुपहिया के 
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वाहनों ओर कार 

संबंधी मोटर 

यान कराघान 

वही हे जो 

जनवरी, 2011 

मे al 

हिमाचल प्रदेश 

(ard, 2011) 

ओर यात्रियों के परिवहन के 

लिए उपयोग होने वाले-550 

रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

अधिकतम 35,000 रु. के 

अध्यधीन 

(i) फरीदाबाद ओर गुड़गांव शहर 

प्राइवेट बस सर्विस योजना के 

अंतर्गत जारी किए गए परमिट 

के अधीन किराए के लिए चलने 

वाले - 18,000 रु. प्रति ay 

(आधी बोंँडी बस के लिए) ओर 

30,000 रु. प्रति वर्ष (पूरी बोडी 

बस के लिए) 

काटरैक्ट कैरिज 

(i) फरीदाबाद ओर गुड़गांव शहर 

प्राइवेट बस सर्विस योजना, 2004 

के अंतर्गत जारी किए गए परमिट 

के अधीन चलने वाले - 18,000 

रु. प्रति वर्ष (आधी बडी बस के 

लिए) ओर 30,000 रु. प्रति वर्ष 

(पूरी बस के लिए) 

(i) किसी धार्मिक संस्था दारा 

स्वामित्वे वाले ओर इसका उपयोग 

केवल अपने कार्मिक ओर भक्तों 

जैसाभी मामलादहो, को लाने ले 

जाने के लिए किया जाता है. 

200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष। 

स्टेज कैरिजः 500 रु. प्रति सीट 

प्रति वर्ष 

काटिक्ट कैरिजः 1,000 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

1.2 तक 300 

1.2-6 | 1,200 

6-16.2 2,400 

16.2-25 3,500 

>25 4,500 

=m: 

एल.जी.वी.; 1,500 रु. प्रति at 

एम.जी.वी.; 2,000 रु. प्रति वर्ष 

एच.जी.वी.; 2,500 रु. प्रति वर्षं 

caer ite cay: 

1,500 रु. प्रति वर्ष 

लिए एक मुश्त एक बारीय कर 

90.72 feat से अधिक युएलडन्ल्यू 

के साथ दुपहिया के लिए, दर 

निम्नलिखित हैः 

वीवी (लाख रु) करकी दर 

{वीवी का %) 

0.60 तक 2 

0.60-4 4 

>4 5 

15 वर्ष की अवधिकता के लिप 

va. ch. 

आधारः इंजन क्षमता 

इंजन क्षमता टैक्स 

50 तक सीसी मूल्य का 3% 

>50 सीसी मूल्य का 4% 
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1 2 3 4 

जम्मू ओर कश्मीर 1,100 रु. प्रति तिमाही 1,100 रु. प्रति तिमाही एक बारगी टैक्स 

(मार्च्, 2011) मोटर साइकिलः 4,000 रु. 

स्कृटरः 2,400 रु, 

Bras (मार्च, आधारः बैठने की क्षमता दरक आधारः आर.एल.ङन्ल्यु. एक बारगी टैक्स 352 रु. 

(2011) | 
व्यक्ति ore WB. FR USA. SRY, टैक्स (रु) 

प्रति वर्ष (fara 

27-32 3,036 + 27 व्यक्तियों <500 253 रु. प्रति वर्ष + 

से ज्याता परन्तु 500 far से ज्यादा 

32 व्यक्तियों तक 250 किग्रा अथवा 

प्रत्येक अतिरिक्त इसके भाग के लिए 

व्यक्ति के लिए 29 ©, 

79 रु. 2,000-4,000 , 432 रु. प्रति वर्ष + 

2000 किग्रा से 

ज्यादा 250 किग्रा 

अथवा इसके भाग 

के लिए 40 रु. 

4,000-8,000 760 रु. प्रति वर्ष + 

250 किग्रा अथवा 

इसके भाग के लिए 

>32 व्यक्ति - 3,485 + 33 49.50 रु. 

व्यक्तियों से | 

ज्यादा प्रत्येक 

अतिरिक्त 

व्यक्त्ति के लिए दैक्टरः 100 रु. प्रति वर्ष 

53 रु. ar: > 8,000 किग्रा आर.डन्ल्यु.: 

1,568.00 रु. + 8000 किग्रा से ज्यादा 

250 fem अथवा इसके भाग के लिए 

120 रु. 

कर्नाटक (मार्च 8 >सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गो Ta: एक बारगी टैक्स 

2010) पर ही चलने वाले 12 यात्री ` आधारः आर.एल.डन्ल्यु. 

सिटिंगः 300 रु. प्रति सीट प्रति आर.एल.डन्ल्यू रु. वीसी टैक्स (%) 

तिमाही | (fear) 
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1 2 3 4 

स्टेडिगः 100 रु. प्रति सीट प्रति 2,000 तक 10,000 एक बारगी 50,000 रु. तक 10 

तिमाही टैक्स 

>12 यात्री: 2,000-3,000 15,000 एक बारगी लगभग 50,000 12 

600 प्रति रु. तिमाही टैक्स रु. 

स्टेडिगः रु. 100 प्रति सीट 3,000-5,500 20,000 एक बारगी रु. 125 प्रति तिमाही 

तिमाही टैक्स 

>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले 5,500-12,000 1,800 प्रति तिमाही बिजली पर चलने वाले मोटर 

केरल (मार्च, 

2009) 

काद्रैक्ट कैरिज, कर्नाटक मोटर 

यान नियमावली, 1989 के नियम 

151 (2) का अनुपालन करने वालैः 

1,000 रु. प्रति तिमाही 

>12 व्यक्त्तियौ को ले जानि वाले 

कादरैक्ट कैरिजः 2,500 रु. प्रति 

तिमाही ; 

>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले 

काटैक्ट कैरिज, कर्नाटक मोटर 

यान नियमावली, 1989 के नियम 

151८2) का अनुपालन करने वाले 

ओर मोटर यान अधिनियम, 1988 

की धारा 88८8) के अंतर्गत जारी 

किए गए विशेष परमिट द्वारा कवर 

किए my: 1,000 रु. प्रति तिमाही 

>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले 

कीट्रैक्ट SRG, मोटर यान 

नियमावली, 1989 के नियम, 128 

का अनुपालन करने वालेः 2,750 

रू. प्रति तिमाही 

स्टेज कैरिज 

(i) साधारण सेवाएं - प्रत्येक बैठे हुए 

यात्री (द्वाइवर ओर कंडक्टर के 

अलावा) 600 रु. प्रति सीट प्रति 

तिमाही + सिटी सर्विस टैक्स के 

अनुसार 210 रु. प्रति as यात्री 

साइकिलः 4% site वीसी 

12.000-15,000 2,200 प्रति तिमाही 

>15,000. 2,200 प्रति तिमाही + 

| 15,000 किग्रा से 

ज्यादा 250 किग्रा 

अथवा इसके भाग के 

लिए 75 रु, 

Sees 1.500 रु. एक बारमी टैक्स 

SOR 500 रु. एक बारगी टैक्स 

आधारः यू.एल.डन्ल्यू 15 वर्ष के लिए एक ae टैक्स 

मूल्य 6% 

यू एल.डन्ल्यु टैक्स (रू. प्रति पुरानी मोटर साइकिल 

(किग्रा) तिमाही) 

300 तक 135 सीसी टैक्स 

1,000 तक 220 95 से कम 280 (2 वर्ष 

4,000-1,500 420 के fer 
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1 2 3 4 

प्रति तिमाही 1,500-2,000 550 >95 360 (2 वर्ष 

(i) फास्ट यात्री ओर एक्सप्रेस 2,000-3,000 705 के लिप) 

सेवाए- प्रत्येक बैठे हुए यात्री 3,000-4,000 840 

(डाइवर ओर कंडक्टर के अलावा) 4,000-5,500 1,210 

600 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही + 5,000-7,000 1,430 

सिटी सर्विस टैक्स के अनुसार 7,000-9,000 1,760 

210 रु. प्रति खड़े यात्री प्रति 9,000-9,500 1,870 

तिमाही 9,500-10,500 2,090 

aida कैरिज 10,500-11,000 2,310 

व्यक्तियों की टैक्स रु. प्रति 11,000-12,000 2,530 

सं. तिमाही 12,000-13,000 2,750 

12-20 530 43,000-14,000 2,970 

>20 780 14,000-15,000 3,080 

>15,000 3,080 + 15,000 

अंतररज्यीय मार्गो पर यान संचालन किग्रा से ज्यादा 250 

प्रत्येक यात्री -के लिए 1,540 रु. . किग्रा अथवा इसके ` 

प्रति तिमाही So ˆ भाग के लिए 110 रू, 

दैक्टरः 880 रूः रतिं वर्ष 
| dor: 155 रु. प्रति तिमाही 

मध्य प्रदेशः बस की श्रेणी स्पेयर टैक्स प्रति बगैर न्युमेटिक.टायर के माल यानः आधार आधारः यू.एल.उन््ु 

(मार्च, 2011). ` सीट प्रति वर्ष SR. TAS, 

रुपए) आर.एल.उन्ल्यू ` रुपए प्रति यू एल.डन्ल्यू रुपए प्रति 

एसी, 230 (एमटी) तिमाही (किग्रा) तिमाही 

डीलक्स 230 2 तक 600 ` 70 तक 18 

एक्सप्रेस 180 2-4 900 >70 28 

साधारण 160 4-6 1,300 | 

स्टेज HR (प्राइम रूट) 6-8 1,700 

8-10 2,100 
बस की श्रेणी टैक्स (प्रति सीट 10.12 2.500 

प्रति वर्ष रुपए) 12-14 2,900 

watt. प्रथम 100 किमी के 14-16 3,300 

लिए 250 रु. + प्रत्येकं 16-18 3,700 

10 किमी के लिए >18 3,700 + र. 500 

20 रु. प्रति तिमाही 
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1 ` 2 3 4 

डीलक्स प्रथम 100 किमी न्युमेटिक टायर के साथ सभी यानः 

एक्सप्रेस के लिए 250 रु.+ मूल स्लैब का 1.5 गुना 

प्रत्येक 10 किमी के माल यान (न्धूमेदिक टायर के बगैर 

लिए 15 रु. 180 अन्य राज्य); मूल स्तैव का 85% 

साधारण प्रथम 100 किमी के द्रैलरः आधार यू.एल.डन्ल्यु. 

लिए 240 रु. + 

प्रत्येक 10 किमी के कृएल-उन्लयूः रुपए प्रति 
लिए 10 रु (किग्रा) तिमाही 

1,000 तक 28 

>1,000 66 

स्टेज GRA (साधारण रूट) 

aa ot श्रेणी 

एसी. 

डीलक्स 

एक्सप्रेस 

साघारण 

टैक्स (प्रति सीट 

प्रति वर्ष रुपए) 

प्रथम 100 किमी के 

लिए 200 ₹. + प्रत्येक 

10 किमी के लिए 

15 रु. 

प्रथम 100 किमी के 

लिए 180 रु. प्रत्येक 

10 किमी के लिए 

10 र. 180 

प्रथम 100 किमी के 

लिए 160 रु. प्रत्येक 

10 किमी के लिए 

10 रु. 

स्टेज कैरिज (दूरस्थ रूट) 

बस की श्रेणी 

एसी, 

टैक्स (प्रति सीट 

प्रति वर्ष way) 

प्रथम 100 किमी के 

लिए 160 रु. + 

प्रत्येक 10 किमी के 

लिए 10 र. 
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1 3 4 

डीलक्स प्रथमं 100 किमी के 

एक्सप्रेस लिए 140 रु. + 

` `. - प्यकं 10 किमी के 
ति = 1 

साधारण प्रथमः 100 किमी 
| .कृ. लिए 120 रु. + 

रत्येकं 10 किमी के 
लिए ` 

स्टेज कैरिज 

बस की श्रेणी टैक्स (प्रति सीट 

प्रति वर्ष रुपए) 

 4से6 50 

7-12+1 150 

>12+4 800 

महाराष्ट्र (ATE, आधारः उठाने की क्षमता द्रकः आधारः जी.वी.डन्ल्यु. एल.टी.टी. वीसी का 7% 

2011) स्टेज da, एम.एस.आर.टी.सी.. 

AS vara. ओर अन्यः 71 रु. डी.वी.डन्ल्य. कः 

पी.पी.पी.ए+नगर निगम aa मेँ (fan 

3.5% का यात्री टैक्स ओर किराया एल.एम.वी. ` एक बारगी टैक्स के. 

संग्रहण परं अन्य क्षेत्र A 17.5% रूप मेँ 5,400 रु. प्रति 

वर्ष, अथवा 37,800 रु. 
काददरैक्ट कैरिजः साधारण ओमनी बसः एम.जी.वी एक aah टैक्स के 

व्यक्ति टैक्स रूप में 7,500 रु. 

6-12 1,000 रु. पी.पी.पी.ए. प्रति वेर्ष अथवा 

12-24 1,700 रु. पी.पी.पी.ए. वार्षिक दर का7 

>24 1,900 रु. पी.पी.पी.ए, गुना 

एच.जी.वी, एक बारगी टैक्स के 

atte: 5,500 रु. पी.पी.पी.ए. एसी रूप A 12,150 रु. 

टूरिस्ट बसः 6,500 रु. पी.पी.पी.ए. प्रति वर्ष अथवा 

नौँन-एसी स्लीपर बर्थ कोचः 5,000 वार्षिक दर का 

रु. प्रति. बर्थ प्रति वर्ष 7 गुना 

एसी स्लीपर बर्थ कोचः 7,000 रु. oa: 

प्रति बर्थ प्रति वर्ष माल उठाने के लिए प्रयोगः 
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साधारण gat के लिए चलने के लिए 

विशेष परमिटः 5,000 रू. पी.पी.पी.ए्. जीवी.डनल्यू टैक्स (रु, 
प्रति वर्ष) 

16,500 तक 12,150 

>16,500 12,150 + प्रति 

500 किग्रा अथवा 

इसके भाग के 

लिए 450 रु. 

कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोगः 

जी.वी.डन्ल्य टैक्स (रु. 

प्रति वर्ष) 

4,500-7,500 1,500 

>7,500 3,000 

कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किए 

जा रहे द्क्टरो को Ge! 

मणिपुर (मार्च, 16 सीटों तक 1,000 रु. प्रति दकः किग्रा टैक्स (रु. 

2006) वर्ष प्रत्येक अतिरिक्त सीट के 5 टन तक ओर प्रत्येकं अतिरिक्त टन प्रति वर्षी 

लिए 80 रु. + 960 रु. यात्री के लिए 320 रु. + माल WS की 100 तक 60 

टैक्स (16 यात्रियों तक) ओर कीमत पर अथवा एकमुश्त आधार पर >100 100 

मेघालय, (मार्च, 

2011) 

प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 

80 रू. 

बैठने की कर (रुपए 

क्षमता प्रति वर्ष) 

30 तक 5,250 

>30 5,250 + प्रत्येक 

अतिरिक्त सीट 

के लिए 60 रु. 

>5 1,500 

प्रति रु. 6 पैसे माल टैक्स 

टैक्टरः 80 रु. प्रति वर्ष 

द्रेलरः 60 रु. प्रति वर्ष 

द्रकः 

3 Alea टन से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 

1 मीट्रिक टन के लिए 2,250 रुपए प्रति 

ay ओर 525 रुपए 

टैक्टरः 

मीद्रिक टन रुपए प्रति वर्ष 

2 तक 450 

2-5 900 

>135 2,850 

10 वर्ष & लिए बारगी कर 

किग्रा कर (रु) 

65 तक 1,050 

65-90 1,725 

90-135 2,400 

लागत का 2.5 प्रतिशत 
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ear: 10 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स 

ear रुपए प्रति वर्ष 

हल्के 450 

` मध्यम 1,125 

भारी 1,875 

मिजोरम (मार्च, 100 र. प्रति सीट प्रति वर्ष टकः 150 प्रति वर्ष 

2011) यात्री टैक्स: 1,400 रु. प्रति वर्ष एक wad. से ज्यादा Ta ढोने के लिए 

नागालैड (मार्च, 

2011) 

ओडिशा (मार्च, 

2011) 

प्राधिकृत वाहनों के लिए 840 रु. प्रति वर्ष, 

प्रत्येक % एम.टी. के लिए 205 रु. प्रति वर्ष 

माल टैक्सः 2,900 रु. प्रति वर्ष 

दैक्टरः आधारः उठाने की क्षमता 

उठाने की क्षमता 

(एम.टी.) 

> 2 

2-3.5 

>3.5 

टैक्स (रु) 

125 

250 

700 

dar: 250 रु. प्रति वर्ष 

ओंल इंडिया टूरिस्ट 300 रु. 

प्रति सीट प्रति वर्ष + 2,500 रू. 

यात्री टैक्स. 
वहन क्षमता 

(एमी) 

ग्रामीण ओर शहरी TH: 120 रु, <2 

प्रति सीट प्रति वर्ष + 2,000 रु, 2-5 

यात्री टैक्स | 5-10 

10-20 

20-30 

>30 

द्रकः 304 रु. x VSL + रु. 188 

प्रति वर्ष माल टैक्स 

एक बारमी टैक्स 15 वर्ष & लिए 

मूल मूल्य का 5% 
i 

र. 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

कुषि gaex: 580 रु. प्रति वर्ष 

आधारः क्षमता, प्रति दिन कवर की 

गई दूरी ओर माहवार सेवा की दरक के लिए दर 

पंजीकृत लादान भार (आर.एल.डल्ल्यू.) <19किग्रा ए.एल.उल्ल्यु.; 150 रु. 

प्रति वर्ष 
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प्रकृति >91 किग्रा यू.एल.डन्ल्यु.; 200 रु. 

दूर (किमी) टैक्स W.Va. SEY, प्रति वर्ष प्रति वर्ष 

wart. 

160 तक 172 रु. प्रति वर्ष 1 तक 540 रु. 

अतिरिक्त 576 रु. 1-2 2,356 रु. 

(साधारण) 895 रु. 2-5 2,446 रु. + 444 रु. 

(एक्सप्रेस) अतिरिक्त टैक्स 

160-240 196 रु. प्रति वर्ष 3,773 रु. + 1,182 रु, 

अतिरिक्त 720 रु. 5-10 अतिरिक्त टैक्स 

(साधारण) 4,120 10-13 5,363 + 1,816 रु. 

(एक्सप्रेस) 
240-320 रु. 245 प्रति वर्ष अतिरिक्त टैक्स 

अतिरिक्त 955 रु. 13-16.2 78,00 रु. + 2,640 

(साधारण) 1,550 रु. रु. अतिरिक्तं टैक्स 

(एक्सप्रेस) >16.2 7,800 रु. + 2,640 

>320 294 रु. प्रति वर्ष रु. अतिरिक्त टैक्स + 

अतिरिक्त 1,146 रु. 120 रु./अति. 500 

(साधारण) 1,746 रु. frat 

(एक्सप्रेस) tox कै लिए दर 

प्रत्येक खड़े हुए यात्री के लिएः 1 तक एमटी 196 रू. प्रति वर्ष 

152 रु. प्रति वर्ष अतिरिक्त 96 रु. 

1-3 एमटी 750 रु. प्रति वर्ष 370 

अतिरिक्तरु. 

स्टेज कैरिज से भिन्न यान >3 एमटी 1,500 रु. प्रति वर्ष 

738 रु. 

alert (सं.) टैक्स 

25 तक 307 रु. प्रति वर्ष 

अतिरिक्त 413 रु, 

>25 768 ©. प्रति वर्ष 

अतिरिक्त 1,032 रु. 

पंजाब (मार्च स्टेज केरिज आधारः Ui Seq, मोटर का मूल्य एकमुश्त 

2007 साधारण बस-2.25 रु. प्रति किमी (रु) टैक्स 

प्रति दिन WAL Sey, टैक्स (रु. 15,000 तक मूल्य का 3% 

साधारण Vast. ए.सी. बस (3x2 (टन) प्रति वर्ष) > 15.000 मूल्य का 4% 
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सीट)-1.00 रु. प्रति किमी प्रति दिनं 

इंटीगरल कोच (2x2 सीट बस). 

0.50 रु. प्रति किमी प्रति दिन 

दूसरे Weal से आने वाले स्टेज 

कैरिज बसः- 

रेसीप्रोकल करारो के अंतर्गत 

प्रति हस्ताक्षरित बस-3.70 रु. 

प्रति किमी प्रति दिन 

रेसोप्रोकल ER के अंतर्गत 

प्रति हस्ताक्षरित बस-5.00 रु. 

प्रति किमी प्रति दिन 

मिनी दस 30,000 रु. प्रति वर्षं 

सिटी बस सर्विस 60 रु. प्रति ` 

सीट प्रति तिमाही 

नगर सीमाओं के बाहर चलने ` 

वाली सिटी बसें 

साधारणं FA: 4.50-रु. प्रति 

किमी प्रति दिन 

एच.वी. wat. बसः 2.00 रु. 

प्रति किमी प्रति बस प्रति दिन 

काटैक्ट कैरिज 

टूरिस्ट बसः- 

साधारण ओर डीलक्स 6,000 

प्रति सीट प्रति वर्ष 

वातानुकूलित-5,000 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

इंटिग्रल कोच-4,000 रु. प्रति 

सीट प्रति ag 

ओंल इंडिया टूरिस्ट परमिटं 

साधारण बेस-2,000 रु. प्रति 

वाहन प्रति दिन 

 डीलक्स बस-3,000 रु. प्रति 

वाहन प्रति दिन 

वातानुकूलित-4,000 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

3. ओमनी बसं 150 रु. प्रति 

दिन 

3 4 

1.2 तक 3000 

12-6 4,000 

6-16.2 5,000 

16.2-25 8,000 

>25 15,000 

परमिट होल्डर के आवास के स्थान 

से 25 किमी की दूरी के भीतर 

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग 

किए जा रहे दरौली वाले टैक्टर के 

परमिट होल्डर-2,000 रु. प्रति ad 
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राजस्थान 

(मार्च्, 2011) 

वाहन का 0-2 लाख 

मूल्य 

सम्पूर्ण वाहन वाहन की 

केरूपमें 

खरीदा गया 12% 

लागत का 

चेसिस के रूप 0.7% 

मे खरीदा 

गया 

2.01 से 

4 लाख 

वाहन की 

लागत का 

15% 

0.7% 

>4 लाख 

वाहन कीं 

लागत का 

1.5% 

चेसिस की 

लागत का 

0.8% 

आधारः चेसिस का मूल्य 

(सी.ओ.सी.) 

इंजन की क्षमता-एक बारगी 

टैक्स 

आर्टिकुलेटेड वाहनः 

सी-ओ.सी. 

(लाख रु.) 

10 तक 

>10 

इंजन at टैक्स 

क्षमता 

(सीसी) 
आर.टी. के रूप <100 

मे होस की 2% ` 4% 

लागत + एस >100 

आर.टी. के रूप 8% 

मे 0.40% 

सी.ओ.सी, 

20,000 रुपए + 

50 रुपए प्रति 1 

लाख अथवा आरटी 

के रूपमे 10 

लाख रुपए से 

अधिक लागत का 

तत्संबंघधी भाग तथा 

4,000 रुपए + 50 

रुपए प्रति 1 लाख 

अथवा एस.आर.टी. 

के रूपमे 10 

लाख रुपए से 

अधिक लागत का 

तत्संबंधी भाग 

टैक्स (रु) 

आर्टिकुलेटिड से भिन्न 

सी.ओसी, 

(लाख रू.) 

3 तक 

टैक्स (रु) 

ard, के रूपमे 

1.5% सी.ओ.सी. 
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3 लाख 

रु. से 

6 लाख 

रु. तक 

6 लाख 

रु. से 

10 लाख 

रु. तक 

10 लाख 

रु. से 

ऊपर 

एस.टी. अधिकतम 

2250 रुपए + 

एस.आर.टी. के 

रूप में 1.0% 

सी.ओ.सी. 

2250 रु. + आर.टी. 

के रूपमे 3 लाख 

रु. से ऊपर 0.75% 

+ 2000 रु. + 

एस.आरटी. के 

रूप मे 3 लाख रु. 

ऊपर 0.35% 

सी.ओ.सी. 

4500 र. + आर टी. 

के रूपमेँ 6 लाख 

रु. से ऊपर 0.95% 

+ 3050 र. + 

एस.आर.टी. के रूप 

मँ 6 लाख रु. ऊपर 

0.5% सी.ओ.सी. 

8300 र. + आर.टी, 

के रूप मे 10 लाख 

रु. लागत अथवा 

इसके भाग के लिए 

प्रति 1 लाख रु. 

50 रु. + 5050 रु, 

+ एस.आर.टी. के 

रूप मेँ 10 लाख रु. 

से ऊपर लागत 

अथवा इसके भाग 

के लिए 50 रु. प्रति 

1 लाख रु 
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सिकिकिमः* (सितम्बर 

2011) 

गैर-परिवहन यान अथवा 

Nee dana sat के 

रूप मे पंजीकृत ओमनी 

qe: 

वैठने की कर (रु) 

क्षमता 

10 तक 2,000 

>10 2,000 + प्रत्येक 

अतिरिक्त सीट 

के लिए 200 रु. 

gH: आधारः जी.वी.डन्ल्यू 

जी.वी.डन्ल्यू, 

(किगरा) 

500 तक 

500-2,000 

2,000-4,000 

4,000-8,000 

आधारः इंडन की क्षमता 

कर {रु} इंजन की कर रु, 

क्षमता प्रति वर्ष 

1,000 (सीसी) 

प्रत्येक अतिरिक्त 80 तक 150 

250 feat अथवा 80-170 300 

500 feat से अधिक  170-250 450 

उसके भागके लिए >250 600 

1,000 + 110 रु. 

प्रत्येकं अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

2000 किग्रा से अधिक 

उसके भाग के लिए 

1,620 + 130 ©. 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

4000 fem से अधिक 

उसके भाग के लिए 

2,660 + 85 रु. 

78,000 प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किया अथवा 

8000 frat से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 4,021 + 

110 रु. 

दैक्टरः आधारः FV. Sey, 

Aven sey कर (रु.) 

(किग्रा,) 

500 तक 500 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 feat अथवा 

500-2.000 
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2,000- 

4,000 

4,000- 

8,000 

>8,000 

SOR: आधारः 

जी.वी.डन्ल्यू 

(किग्रा.) 

1.00 तक 

1,000- 

2,000 

500 किग्रा से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 500+120 

रु. 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

2000 fat से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 1,220+ 

125 रु. 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 far अथवा 

4000 fa से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 2,220+ 

290 रु. 

प्रत्येकं अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

8000 किग्रा से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 6,860 + 

320 रु. 

जी.वी.डल्ल्यू 

` कर (रु) 

500 | 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

1000 किग्रा से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 500+50 रु. 
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तमिलनाड् (मार्च, 

2011) 

त्रिपुरा" (मार्च, 

2011) 

स्टेज कैरिजः 400 रु. प्रति सीट 

प्रति तिमाही 

टैक्स का 25% अधिमार 

टूरिस्ट ओमनी बसः बैठने की क्षमता 

<35+1: 35+1 अथवा अधिक वाहन 

के फ्लोर क्षेत्र के प्रत्येक वर्ममीटर 

के लिए 4,900 रु. प्रति तिमाही 

35 + 1 ओर अधिकः 3,000 र. 

प्रति सीट प्रति तिमाही 

42 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

2,000- 

4,000 

4,000- 

8,000 

>8,000 

आधारः AN. Yel. Sey. 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

2000 fem से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 700+ 

80 रु. 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 feat अथवा 

4000 fem से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 1,340 + 

150 रु, 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

8000 fear से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 3,740 + 

200 रु. 

एक बारगी टैक्स मूल्य पर 8% 

आर.एल.डन्ल्यु. 

(किग्रा मे) 

3,000 19,200 एल.टी. 

3,001-5,500 950 प्रति तिमाही 

5,501-9,000 1,500 प्रति तिमाही 

9,001-12,000 1,900 प्रति तिमाही 

12,001-13,000 

13,001-15,000 

2.100 प्रति तिमाही 

2,500 प्रति तिमाही 

टकः 4,200 रु. प्रति वर्ष 

टैक्टरः प्रथम 500 के लिए किग्रा रु. 

500 + प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा 

के लिए 200 ©. 

रु. 110 प्रति वर्ष 
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॥ 2 3 4 

sore: प्रथम 500 fear के लिए 400 

रु. + प्रत्येक अतिरिक्त 200 fra के 

लिए 50 रु, 

उत्तराखंड तिमाही ट्रकटिक्टरद्रैलरः एक बारगी टैक्स 800 रु 

(मार्च, 2011) 20 सीट तक 350 रु. + 35 सीट एक क्षेत्र के लिए प्रति एम.टी. 70 रु. ओर 1,500 रु, 

| तक 30 रु. प्रति सीट 590 रु. + एक क्षेत्र से ज्यादा के लिए प्रति wet. 

35 रू. प्रति सीट 85 रु. 

यात्री टैक्सः 160 रु. प्रति सीट माल टैक्सः मैदानी मार्गो कै लिए प्रति 

प्रति माह काटरैक्ट कैरिज एमटी अथवा इसके भाग के लिए 210 

रु. प्रति तिमाही ओर प्रति एम.टी. 85 रु. 

उत्तर प्रदेश <5 वर्ष पुरानैः 110 रु. प्रति FRR: आधारः जी.वी.डल्ल्यु एक att टैक्स वाहन के मूल्य 

(मार्च, 2011) सीट प्रति माह प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके का 7% 

330 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही भाग के लिए प्रति वर्ष 230 रु. 

1,200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके 

5-10 वर्ष पुरानेः भाग के लिए प्रति वर्ष 850 रु. 

115 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष कृषि द्रेलरों को cay SY we 

345 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही द्रेक्टरः आधारः यू.एल.डन्ल्यू 

1,250 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष ` प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके 

>10 वर्षं WRT: भाग के लिए प्रति वर्ष 500 रु. 

120 रु. प्रति सीट प्रति माह प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके 

360 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही भाग के लिए प्रति वर्ष 1800 रु. 

1,300 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष कृषि द्रैक्टर af cay Vues 

पश्चिम बंगालः स्टेज कैरिज द्रकः आधारः आर.एल.डन्ल्यु. (तिमाही) आजीवनं कर 

(मार्च, 2011) आधारः बैठने की क्षमता प्रति 

तिमाही 31.25 रुपए प्रति सीट TWA. SY, कर (रु) इंजन की क्षमता कर (रु) 

प्रति तिमाही + 10% तिमाही (किग्रा) (सीसी) | 

कुल कर 2,000 तक 150 80 1,560 

2,000-3,500 262.50 80-170 3,125 

3,500-5,500 525 170-250 4,685 

5,500-7,000 712.50 250 6,250 

7,000-9,000 862.50 

9,000-12,000 1387.50 

12,000-14,000 1875 
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14,000-15,000 

15,000-16,250 

>16,250 

25,000 

26,400 

31,000 

दरैलर 

आर.एल.डन्ल्यू 

(किग्रा) 

2,000 तक 

2,000-4,000 

4,000-6,000 

6,000-8,000 

8,000-10,000 

10,000-12,000 

12,000-13,000 

13.000-14.000 

14,000-15,000 

>15,000 

2062.50 

2325 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 fem के 

लिए 1550 रु. 

प्रति तिमाही + 

37.50 रू. प्रति 

तिमाही कर का 

+ 50% 

4293.75 

4631.25 

5643.75 

कर प्रति तिमाही 

(रु.) 

437.50 

587.50 

756.25 

981.25 

1337.50 

1862.50 

2218.75 

2481.25 

2743.75 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा ओर 

15000 से अधिक 

के लिए 2743.75 

प्रति तिमाही+ रु. 

50 प्रति तिमाही 
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दरैक्टर 

यूएल.डन्ल्यु कर प्रति तिमाही 

(किग्रा) (रु) 

500 1,600 

750 1,705 

1,000 1,810 

1,250 4,915 

1,500 | 2,020 

1,750 2,125 

2,000 2,230 

2,250 2,380 

2,500 2,530 

2,750 2,680 

3,000 2,830 

3,250 2,980 

3,500 3,130 

3,750 3,280 

4,000 3,430 

4,250 3,955 

4,500 4,480 

5,000 5,005 

5,250 5,530 

5,500 6,055 

5,750 6,580 

6,000 7,105 

6,250 7,630 

6,500 8,155 

6,750 8,680 

7,000 9,205 
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1 2 3 4 

7,250 9,730 

7,500 । 10.255. 

7,750 10,780 

8,000 11,305 

10.000 11,830 

15,000 16,630 

20,000 28,630 

25,000 40,630 

30,000 52,630 

अंडमान ओर 100 रु. प्रति वर्ष दरक ओर द्रैक्टरः 150 ©. प्रति वर्ष 25 रु. प्रति वर्ष 

निकोबार 

(31-3-2011 की 

स्थिति के अनुसार) 

चंडीगद़र (दुपहिया आधारः बैठने की क्षमता आधारः यू.एल.उनल्ल्यु. आधारः मोटर वाहन का मूल्य 

ओर कार/जीप 

5-2-2011 की सीटकीसं. रू. प्रति वर्ष यू.एल.डन्ल्यू. रु. प्रति वर्ष मोटर वाहन टैक्स 

स्थिति के अनुसार, 30 तक 3,000 (टन) का मूल्य 

शेष 31-3-2009 >30 4,200 तकः 337 1 रु. लाख मोटर वाहन 

की स्थिति के 1-2 660 तक की लागत 

अनुसार है) 2-3 840 का 3% 

3-4 1,200 >1 रु. लाख मोटर वाहन 

>4 1,500 की लागत 

दवैक्टरः 840 रु. प्रति वर्ष का 4% 

दादर ओर नगर 

हवेली 

(31-3-2011 कीं 

स्थिति के अनुसार) 

दमन ओर दीव 

-(31-3-2011 कीं 

स्वीकृते कुल दैनिक किमी के 

1.50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

प्रति किमी 

अथवा 

ओंपिरेटर के विकल्प पर 24 रु. 

प्रति सीट प्रति माह 

स्वीकृत कुल दैनिक किमी के 

1.50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

gh: आघार आर.एतल.डनल्ल्यू 

डीजल से भिन्न अन्य ईधनः 

20 र. प्रति 100 fear 

आर.एल.डन्ल्यु. 

डीजलः 25 रु. प्रति 100 किग्रा 

आर.एल.डब्लयू 

द्रकः आधारः आर.एल.डब्ल्यू 

डीजल से भिन्न अन्य ईधनः 

आधारः एक बारगी टैक्स 

ar का 2.5% 

आयातित वाहनों के लिए 5% 

आधारः एक बारगी टैक्स वीसी का 

का 2.5% । 



; 
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स्थिति के अनुसार) अथवा 

ओपरेटर के विकल्प पर 24 रु. 

प्रति सीट प्रति माह 

20 रु. प्रति 100 fe. 

आर.एल.डन्ल्यू 

डीजल: 

25 रु. प्रति 100 fea 

आयातित वाहनों के लिए 5% 

ORY. SRY, 

राष्ट्रीय राजधानी आधारः SoA की क्षमता टकः एक बारगी का आधारः वीसी 

क्षेत्र दिल्ली 

(फरवरी 2012) बैठने की क्षमता टैक्स रु. प्रति टन कर रु. प्रति वर्ष वीसी (रु) कर 

कंडक्टर ओर ag 1 तक 665 25,000 तक वीसी का 2% 

इाइवर को 1-2 940 25,000-40,000 dit का 4% 

छोड़कर 2-4 1,430 40,000-60,000  वीसी का 6% 

दोसे 305 4-6 1.915 >60,000 वीसी का 8% 

अनधिक 2 6-8 2,375 

2-4 605 8-9 2,865 

4-6 1,130 9-10 3,320 

6-18 1,915 >10 प्रति अतिरिक्त 

18 से अधिक रु. 1,915 + टन के लिए 

रु. 280 प्रति 3,790 प्रति वर्ष 

art प्रति वर्ष + रु. 470 

fae: 10 टन कै अतिरिक्त + cay 

कै 2 टन से कम - रु. 3,790 + 

470 रु. प्रति टन + 465 रु. 10 

टन के अतिरिक्त के लिए + cor 

के 2 टन से अधिक - रु. 3,790 + 

470 रु. प्रति टन + रु. 925 

पुड्चेरी स्टेज केरिज शहरीः रु. 150 आधार A. Vet. Sey, आधारः इंजन क्षमता 

(1-10-2010 की प्रति सीट प्रति तिमाही | 

स्थिति के अनुसार) अंतर-राज्यः रु. 260 प्रति सीट आर.एल.डन्ल्यू रू. इंजन क्षमतां टैक्स 

प्रति तिमाही (Pam (सीसी) 
अंतर-राज्य साधारणः रु. 360 3,000 तक 2,000 प्रति वर्ष 55 {तक शून्य 

प्रति सीट प्रति तिमाही 5,500 800 प्रति तिमाही 5675 रु. 60 प्रति 

BARAT एक्सप्रेसः रु. 370 9,000 4,200 प्रति तिमाही | ay रु. 450 
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1 2 3 4 

प्रति सीट प्रति तिमाही 12,000 1,700 प्रति तिमाही एल.टी.टी. 

aed कैरिजः 13,000 2,000 प्रति तिमाही 75-170 रु. 110 प्रति 

15,000 2,200 प्रति तिमाही ag रु. 850 

व्यक्त्ति रू. > 15.000 प्रत्येक 1,000 fear एल.टी.टी. 

6-10 4.500 प्रति वर्ष के लिए रु. 200 >170 रु. 160 प्रति 

10-13 6,500 प्रति वर्ष SHEN: । वर्ष रु. 1,200 

13-27 325 प्रति सीट <2,500 किग्रा यू.एल.उन्ल्यू.; रु. 120 एल.टी.टी. 

प्रति तिमाही प्रति तिमाही 

>27 375 प्रति सीट > 2,500 किग्रा यू.एल.डन्ल्यू.: रु. 150 

प्रति तिमाही प्रति तिमाही 

Stora काद्ैक्ट Ro (54 व्यक्ति 

तक): र. 900 प्रति सीट प्रति तिमाही 

साधारण काटैक्ट कैरिज (54 व्यक्ति 

तक): रु. 450 प्रति सीट प्रति तिमाही 

राज्य।संघ PRT टेक्सीकिब आटोरिक्शा।तिपहिया 

राज्य क्षेत्र 

1 5 6 ॥ 

आन्ध्र प्रदेश एक बारगी टेक्स एक बारगी टैक्स टेक्स aifet (4 सीट); 110 रु. प्रति यान 

मार्च, 2011 वीसी का 9%; वी.सी. (र) प्रति तिमाही sifel (6 सीट): 200 

दूसरे स्थान की स्थिति में 12% 10 लाख से कम aa. का 12% रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 

>10 लाख वी.सी. का 14% 

अरुणाचल प्रदेश 

(मार्च, 2009) 

असम (मार्च, 

2011) 

एक ait टैक्स (5 वर्ष) 

2000 रु. 

आधारः वी.सी.-एक बारगी 

टैक्स-एल.टी.टी. 

वी.सी. (लाख मूल लागत 

रू.) का % 

4 तक 4 

4-6 5 

1,400 रु. प्रति ag 

6 व्यक्तियों तकः एक शहर या 

या क्षेत्रः 4,000 रु. प्रति वर्ष 

1,000 प्रति तिमाही, 6 व्यक्तियों 

तक संपूर्णं राज्यः 6,500 र. प्रति 

तिमाही 

एक बारगी टैक्स 450 रु. प्रत्येक 

तीन वर्ष 

एक aft टैक्स गैर परिवहन 

6,000 रु, 

आधारः यात्री वाहक क्षमता; 

व्यक्ति टैक्स | 

3 तक 1,500 रु. प्रति , 

वर्ष 400 © 

प्रति तिमाही 
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1 5 6 7 

12-15 6.5 4-7 3,000 रु. प्रति 

15-20 7 af 800 रु. 

>20 8 प्रति तिमाही 

पुराने यानो को अन्य राज्यो से 

अंतरित किए जाने पर असम में 

पंजीकृत कराना अपेक्षित होता 

हे । मूल्यह्ास का आकलन उसी 

श्रेणी के यानो के लिए देय कर 

के अनुसार चालू लागत मूल्य 

पर प्रति वर्ष रूप से किया जाना है। 

. आयु के वर्ष दर @ (%) 

5 तक 7 

5-10 10 

>10 12 | 

बिहार (मार्च, कुल लागत का 3% wa (7 सीट तक): 7,500 रु. यात्री ओर मालः 5,000 रु. 

2011) 45 वर्षं की आवधिकता 10 वर्ष के लिए | 7,500 रु. 10 वर्ष 

अगले 5 वर्ष के तिए 10 वर्ष के बाद, 5,000 र. अगले 

5 वर्ष के लिए 

छत्तीसगढ़ (मार्च, we chet. वीसी का % साधारणः 150 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष यात्रीः एल.टी.टी. वीसी का 2% 

2011) (बीसी. रु. लाख) संपूर्ण भारतः 200 रु. प्रति सीट प्रति (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण 

5 तकं 5 वर्ष लेकर वाहन खरीदे गए ओर राज्य 

सरकार दारा यथा निर्धारित शर्ते >5 6 

ओर अनुसूचित जाति, अनुसूचित 

जन जाति, अन्य पिडा at ओर 

अल्पसंख्यक समुदाय से संबधित 

किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले) 

एल.टी.टी. @ वीसी का 5% (जहां 

वाहनों को अन्य व्यक्तियों दारा 

खरीदा गया ओर उनका स्वामित्व) 
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मालः 

वी.सी. (रु. ah. ar 

लाख) % 

2.5 तक 12 

>5 10 

गोवा (मार्च, कारः | aia इंडिया afte यात्रीः 155 रु. प्रति वर्ष 

2011) ` dle at a. टैक्स (रु. .. नोन एसी: 125 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष मालः 800 रु. प्रति वर्ष 

प्रति वष). ata इंडिया परमिदं 

3 तक 300 एसी. रु. 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

4 तक 350 

5 तक 400 

गुजरात (मार्च, 

2011) 

हरियाणा' (मार्च, 

2009) दुपहिया 

वाहनों ओर कार 

संबंधी मोटर यान 

कराधान वही है 

जो जनवरी, 2011 

म था। 

हिमाचल प्रदेश 

(मार्च, 2011) 

जीप; 900 रु. प्रति वर्ष 

विक्री मूल्य का 6% 

आधारः कार का मूल्य एल.टी.टी. 

वी.वी. rae) कर (वीवी. का 

%) 

5 तक 2 

5-10 4 

10-20 6 

>20 8 

15 वर्ष के लिए एल.टी.टी. ` 

आधारः इंजन क्षमता 

कार. ओर oft: 

इंजन क्षमता वी.सी. का % 

(सीसी) 

1,000 तक 2.5 

1,000 से अधिक 3 

विक्री मूल्य का 6% 

भेक्सीकिबः 

बैठने की क्षमता विक्री मूल्य (%) 

7-12 12 

मोटर-कैबः 100 रु. प्रति सीट प्रति वर्षं 

मैक्सी-कैबः 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

वैठने की टैक्स (बिक्री 

क्षमता मूल्य का %) 

3 तक 2.5 

3-6 6 

यात्रीः 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

मालः 1,500 रु. प्रति वर्ष 
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वाणिज्यिक पिक-अप जीप 1,500 

रु. प्रति वर्ष 

जम्मू ओर कश्मीरं 600 रु. प्रति वर्ष 250 रु. प्रति तिमाही आधारः बैठने की क्षमता 

(मार्च 2011) यात्री 250 रु. प्रति तिमाही 

मालः 400 रु. प्रति तिमाही 

आरखंड (मार्च, आधारः बैठने की क्षमता आधारः बैठने की क्षमता रु. 5 यात्रीः 352 र. अतिरिक्त व्यक्ति 

2011) 5 व्यक्तियों के लिए 616 रु. व्यक्तियों के लिए 616 रु.+ 5 से के लिए 105.50 प्रति वर्ष 

+ 5 से ज्याता प्रत्येक अतिरिक्त ज्यादा प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के मालः 253 रु. प्रति वर्ष + 500 

व्यकिति के लिए 105.50 रु. लिए 105.50 रु. foo से ज्यादा 250 किग्रा अथवा 

इसके भाग के लिए 29 रु. 

कर्नाटक (मार्च, एक वारगी टैक्स 5 यात्री तकः 100 रु. प्रति तिमाही यात्री: 2,500 रु. (एक वारगी टैक्स) 

2010) वीसी (लाख रु) टैक्स (%) मीटर टैक्सीः 60 र. प्रति तिमाही मालः जी.वी.डन्ल्यू. 1,500 किग्राः 

5 तक 13 मोटर ha ओर मैक्सी केव को 6 2,500 रु. तक 

5-10 14 यात्री ले जाने की अनुमतिः 750 रु. 

10-20 17 प्रति तिमाही 

>20 18 

बिजली पर चलने वाले यानः 

4% वीसी 

केरल (मार्च, 15 वर्ष के लिए एक at टैक्स पैट्रोल यानः 980 रु. प्रति वर्ष यात्रीः 

2009) मूल्य 6% quwasey टैक्स 

पुरानी मोटर कार डीजल यानः 1,040 रु. प्रति वर्ष (किग्रा) 

GVA Sey, टैक्स भैक्सी कैव (उठाकर 7-12 प्रति 750-1,500 3,440 (2 वर्ष 

750 से कम 2,320 (2 वर्ष यात्री) - 310 रू. प्रति तिमाही के लिए) 

के लिए) प्रति यात्री >1,500 4,240 (2 वर्ष 

750-1,500 3,440 (2 वर्ष के लिए) 

के form उठाने की क्षमता 2 तक 

प्रति यात्री: 240 रु. प्रति वर्ष 

` 3 यात्री 480 रु. प्रति वर्ष 

मालः 880 रु. प्रति वर्ष 

` मध्य प्रदेशः आधारः यु.एल.डन्त्यू. आधारः बैठने की क्षमता यात्री 

(मार्च, 2011) यू.एल.डन्ल्यू रुपए प्रति क्षमता । वैठने की रुपए प्रति सीट 

(किग्रा) - तिमाही वैठने की क्षमता रुपए प्रति सीट क्षमता प्रति तिमाही 
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800 तक 64 प्रति तिमाही 3 तक + 1 40 

800-1,600 94 386+4 150 4-6 60 

4,600-2,400 112 7 से 12+1 450 

2,400-3,200 132 

>3,200 150 

महाराष्ट्र (मार्च, वीसी (लाख टैक्स ` टैक्सी केव ओर कूल Sa: वाहनौ की वाहनों की संबंधित श्रेणी के लिए 

2011) रु.) संबंधित श्रेणी के लिए अदा किए जाने अदा किए जाने वाले टैक्स वार्षिक 

10 तक वी.सी. का 7% वाले टैक्स वार्षिक दर का 11 गुना। दर का 11 गुना। 

10-20 वी.सी. का 8% 

>2-0 वी.सी. का 9% 

बिना मीटर वाली टैक्सी कैब 

सीट टैक्स 

5 550 प्रति वर्ष 

6 650 प्रति वर्ष 

7 642 पीपी. 

8 562 dt. 

9 500 रु. 

10 450 रु, 

11 409 रु. 

12 375 रु. 

टूरिस्ट टैक्सी नौनि-ए.सी.; 1,000 रु. 

TART. 

लक्जरी कैबः 4,000 रु, 

ए.सी. टूरिस्ट cae: 2,000 रु. पी.पी.पी.ए. 

टूरिस्ट टैक्स बिना val: 3,000 रु. 

पी.पी.पी.ए. 

मणिपुर (मार्च, पेट्रोल कारः 320 रु. प्रति वर्ष 400 रु. प्रति वर्ष + 800 रु. प्रति यात्री यात्रीः 

2006) डीजल कारः 400 रु. प्रति वर्ष टैक्स प्रति वर्ष डीजल यानः 

350 रु. प्रति वर्ष + 800 रु. यात्री 

टैक्सके wo a 

delet यानः 

200 रु. प्रति वर्ष + 300 रु. यात्री 

टैक्स के रूप a 
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मालः 

डीजल वाहनः 300 रु. प्रति वर्ष + 

500 रु. माल टैक्स के रूप में 

प्रति ag 

पेट्रोल यानः 

200 रु. प्रति वर्ष + 500 रु. माल ` 

टैक्स के रूप में प्रति वर्ष 

मेघालय (मार्च 10 वर्ष & लिए एक बारगी कर 1,950 रु. प्रति वर्ष यात्री; 1,350 रु. प्रति वर्ष 

2011) 

मिजोरम (मार्च, 

2011) 

नागालैंड (मार्च, 

2011) 

ओडिशा (मार्च, 

2011) 

3,000 रु, 

3 लाख रु. तक के लिए मूल 

लागत मूल्य - मूल्य लागत का 

2% 

10 वर्ष के लिए एक बारगी कर 

4,500 रु. 

3 लाख रु. से अधिक ओर 15 

लाख रु. तक मूल लागत-मूल 

लागत का 2.5 प्रतिशत 

700 रु. प्रति वर्ष + 600 रु. यात्री 

टैक्स 

500 रु. प्रति ad 

स्थानीयः 600 रु. प्रति वर्ष + 1,000 रु. 

यात्री टैक्स 

जोनलः 800 रु. प्रति वर्ष + 1,000 रु. 

यात्री टैक्स 

स्थानीय भैक्सी ee: 4,000 रु. प्रति 

वर्ष + 1,250 रु. यात्री टैक्स 

ए.आई.आई.टी.ई. FR ora: 

6,000 रु. प्रति वर्ष + 1,500 रू. 

यात्री टैक्स 

एक बारी टैक्स 15 वर्ष के 

लिए मूल मूल्य का 5% 

वाहन मूल्य का 5% लागू लागू नही 

मालः 1,125 र. प्रति वर्ष, 1 Alea 

टनकीदर प्र 

यात्री; 250 रु. प्रति वर्ष + 400 

रु. यात्री टैक्स 

मालः 

350 रु. प्रति वर्ष + 400 रु. माल 

aR 

यात्री: 300 रु. प्रति वर्ष + 750 

रु. ah टैक्स 

लागू नहीं 
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पंजाब (मार्च, 

2007) 

राजस्थान (मार्च, 

2011} 

मोटर वाहन के मूल्य का 2% 

आधारः वैठने की क्षमता तक 

10 (चालक सहित) 

वीसी (लाख रू) टैक्स 

<2.5 वी.सी. का 2.5% 

2.5-6 वी.सी. का 5% 

6-10 वी.सी. का 8% 

>10 वी.सी. का 10% 

उपर्युक्त वाहनों द्वारा खीचे जाने 

वाले टेलर अथवा साइड कारः 

वाहन जिससे ट्रेलर जुड़ा हुआ है, 

की लागल का 0.3% 

सिक्किम (सितम्बर आधारः इंजनं की क्षमता 

2011 

काद्रैक्ट केरिजः 

Fa ओर मोटर कैबः 

750 रु. प्रति de प्रति वर्ष 

ओँल इंडिया टूरिस्ट परमिटः 

मैक्सी कैवः रु. 600 प्रति दिनं 

मोटर कैबः 300 रु. प्रति दिन 

टूरिस्ट परमिट यानः 

मैक्सी ओर मोटर Ha: 

एसीर्नोन-ए सी. टैक्स (रु. प्रति 

सीट प्रति ad) 

नैनि-एसी. 750 

एसी. 500 

मोटर/^भैक्सी कैव 

आधारः बैठने की क्षमता 

व्यक्ति टैक्स 

6 तक वी.सी. का 10% 

6-12 

i. चेसिस के रूप चेसिसर की त्प्रगत 

मे खरीदा गया का 20% 

ii, संपूर्ण बोडी वी.सी. का 15% 

के साथ खरीदा 

गया 

आधारः वैठने की क्षमता 

यात्रीः 400 रु. पी.एस.सी.ए 

आधारः वी.सी. ओर चेसिस. मूल्य 

लागत (लाख टैक्स दर (%) 

र) 

वी.सी. 1.5 तक 3% ओंफ dhe. 

वी.सी.> 1.5 वी.सी. का 4% 

सी.ओ.सी. 1.5 सी.ओ.सी. का 

तक 3.75% 

सी.ओ.सी. >1.5 सीओसी, का 5% 

वाहनचेसिस ओर एस.शी. की खरीद 

के मूल्य परं anna सड़क कर 

एकं बारगी कर एस.सी. (3): 8% 

सी.ओ.वी. अधिकत्तम 3,000 रु. के 

अध्यधीन एस सी. (4): 9% सी.ओ.वी. 

अधिकतम 6,000 रु. के अध्यधीन 

एस.सी. (45): 10% सी.ओ.वी. 

अधिकतम 8,000 रु. के अघ्यधीन 

आधारः बैठने की क्षमता 300 र. 

प्रति वर्ष 
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इंजन की क्षमता कर रु व्यक्ति कर रु. प्रति 

cate) प्रति वर्ष ag 

900 तक 1,500 4 तक ` 700 

900-1,490 1,800 >4 900 

1,490-2,000 3,000 

>2000 4,5000 

तमिलनाडु (मार्च कार एवं जीपः एक बारगी टैक्स टैक्सीः 5 वर्ष के लिए 4,000 रु, यात्रीः 1,400 रु. 
2011) 

त्रिपुरा" (मार्च 

2011) 

उत्तराखंड (मार्च, 

2011) 

मूल्य (लाख रु.) 

10 तक 

>10 

करिः 

रु. 275 प्रति ag 

जीपः 

रु. 560 प्रति ay 

टैक्स 

मूल्य का 10% 

मूल्य का 15% 

एक IRA टैक्स का मूल्य 2-5% 

टूरिस्ट oa: 5 वर्ष के लिए 6,500 रु. 

रु. 440 प्रति वर्ष 

आधारः बैठने की क्षमता 

सीट टैक्स रु. प्रति 

तिमाही 

6 तक 230 + यात्री 

टैक्स 85 रु. 

प्रति सीट प्रति .. 

मालः 

आर.एल.डब्ल्यू. रु 

(किग्रा) 

3,000 19,200 एलटी 

3,001-5,500 950 प्रति 

तिमाही ` 
5,501-9,000 1,500 प्रति 

तिमाही 

9,001-12,000 1,900 प्रति 

तिमाही 

12,001-13,000 2,100 प्रति 

तिमाहीः 

13,001-15,000 2,500 प्रति 

| तिमाही 

यात्रीः रु. 150 प्रति वर्ष 

माल रु. 105 प्रति वर्ष 

यात्रीः . 

सीट टैक्स रु. प्रति 

तिमाही 

3 तक 95 + 30 यात्री 

CRI 

46 185 + 30 यात्री 



189 ea के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 190 

4 5 6 7 

माह टेक्स 

7-12 350 + यात्री मालः 

टैक्स 125 रू एक क्षेत्र कै लिए प्रति एम.टी. 70 

प्रति सीट प्रति रु. + प्रति Tact. अथवा इसके भाग 

माह के लिए 210 रु. ओर मैदानी मार्गो 

उत्तर प्रदेश (मार्च, 

2011) 

पश्चिम sire 

(मार्च, 2011) 

कारः 

एक बारगी टैक्स वी.सी. का 7% 

जीप 

एक बारगी टैक्स वी.सी. का 7% 

2350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

5 वर्ष के लिए एकं बारगी कर 

इंजन की क्षमता कर (रु) 

(सीसी) 

900 तक 10,550 

(+4,000 ©, 

विशेष कर) 

900-1,490 13,900 

(7,500 रु. का 

विशेष कर) 

1,490-2,000 21,800 

(+10,000 रु, 

का विशेष कर) 

2,000-2,500 28,000 

(+12,500 ©. 

660 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 

अथवा 2350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

5 सीट तक के लिए 1600 रु. प्रति वर्ष 

के लिए प्रति wad. 85 रू। 

एक क्षेत्र से अधिक के लिए प्रति 

Waal. 85 रु. + प्रति एम.टी. अथवा 

इसके भाग के लिए 210 रु. ओर 

मैदानी मार्गो के लिए प्रति vad. 

85 रु.। 

यात्रीः 

600 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

एक बारगी टैक्स 5400 रु. प्रति 

सीट 

माल टैक्सः प्रति टन अथवा इसके 

भाग के लिए प्रति वर्ष 850 रु. 

एक बारगी टैक्स प्रति टन अथवा 

इसके भाग के लिए 7000 रु. 

यात्रीः 

4 सीट तक -के लिए 660 रु. प्रति 

वर्ष 

मालः 

2000 जी.वी.डन्ल्यू. तक के लिए 

600 रु. प्रति वर्ष 
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दादरा ओर नगर 

हवेली (31-3-2011 

की स्थिति के 

अनुसार) 

2.5% आयातित वाहनों के लिए 

डीजल यानः एक बारगी टैक्स 

वीसी 

(लाख रु) 

तकं 10 

>10 

टैक्स 

दर 

2.5% 

air 

वी.सी. 

3% 

ओफ 

वी.सी. 

आयातित 

वाहनो के 

लिए कर दर 

5% 

6% 

4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 

4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त 

यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक . 

9 से अधिकं प्रति अतिरिक्त यात्री 

के लिए 40 रु. वार्षिकं 

191. प्रश्नो के 19 मार्च, 2012 

1 5 6 7 

का विशेष कर) 

>2,500 30,000 

(+15,000 ©. 

का विशेष कर) 

अंडमान ओर 60 रु. प्रति वर्ष 75 रु. प्रति वर्ष 60 रु. प्रति वर्ष 

निकोबार 

(31-3-2011 

की स्थिति के 

अनुसार) 

चंडीगढ़ (दुपहिया आधारः मोटर वाहन की लागत 100 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 320 रु. प्रति वर्ष 

ओर कार/जीप 

5-2-2011 की मोटर वाहन टैक्स 

स्थिति के अनुसार, का मूल्य 

शेष 31-3-2009 6 रु. लाख तक मोटर वाहन के 

की स्थितिके ` मूल्य का 2% 

अनुसार है). . 6-20 रु. लाख मोटर वाहन के 

तक मूल्य का 3% 

>20 रु. लाख मोटर वाहन के 

मूल्य का 4% 

डीजल यान के अलावा; वीसी. का आधारः वैठने की क्षमता ara: 

आधारः वैठने की क्षमता 

4 यात्रियों तक 400 रु. afta 

4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति 

अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. 

वार्षिक 

9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री 

के लिए 40 रु. वार्षिक 

मालः डीजल से भिन्न अन्य ईधन: 

20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल. 

डब्ल्यू. 

डीजलः 25 रु. प्रति 100 fear 

आर.एल.डल्ल्यु , 
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दमन ओर दीव , 

(31-3-2011 at 

स्थिति के अनुसार) 

राष्ट्रीय राजधानी 

aa, दिल्ली" ` 

(फरवरी 2012) 

Tent 
(1-10-2010 की 

डीजल यान के अलावाः वी.सी. का 

2.5% आयातित वाहनों के लिए 

5% । 

डीजल यानः एक बारगी टैक्स 

वीसी. टैक्स आयातित 

(लाख रु) दर वाहनों के 

लिए कर 

दर 

10 तक drt 5% 

का 

>10 ari 6% 

3% 

एक बारगी कर आधारः वी.सी 

वी.सी. कर 

(लाख रु.) 

6 तक वी.सी. का 4% 

6-10 वी.सी. का 7% 

>10 वी.सी. का 10% 

आधारः यू.एल.डन्ल् 

आधारः बैठने की क्षमता 

4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 

4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति 

अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 

9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के 

लिए 40 रु. वार्षिक 

उपलब्य नहीं 

माल टैक्सः आर.एल.डन्ल्यु. के 

1,000 किग्रा तक 37.50 रु. 

माल CR: आर.एल.डन्ल्यू के 

1,000 farm से अधिक कै fay 

60.00 रु, 

यात्रीःआधार बैठने की क्षमता 

4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 

4 से अधिक 9 यात्रियों तकं प्रति 

अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. 

वार्षिक 

9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री 

के लिए 40 रु. वार्षिक 

मालः डीजल से भिन्न 

अन्य ईधनः 

20 रु. प्रति 100 fea 

आर.एल.डन्ल्य 

` डीजलः 25 रु. प्रति 100 fea 

आर.एल.डन्ल्ु 

माल टैक्सः आर.एल.डन्ल्यू. के 

1,000 किग्रा. तक 37.50 रु. 

माल टैक्सः आर.एल.डब्ल्यु. के 

1,000 fm. से अधिक के लिए 

60.00 रु. 

उपलब्धं Fei
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स्थिति के अनुसार) यु.एल.डच्ल्यू ` टैक्स (रु) 

(किग्रा) 

तक 700 रु. 550 प्रति ay 

| रु. 4,800 एल.टी.टी. 

700-1,500 रु. 710 प्रति वर्ष 

रु. 6,000 एल.टी.टी, 

1,500-2,000 रु. 910 प्रति वर्ष 

र, 8,000 एल.टीटी, 

2,000-3,000 रु. 940 प्रति वर्ष 

रु. 8,000 एलदीटी. 

>3,000 रु. 960 प्रति वर्ष 

रु. 8,000 एल.टी.टी. 

“संशोधित दरं जो कि संबंधित राज्यो के परिवहन विभागं तथा परिवहन विभागो की वेबसाइट से प्राप्त हुई है। | 

संक्षिप्त अक्षरः | । 

he: प्रति वर्ष | waa: आजीवन टैक्स ` एल.डच्ल्यू: लदान भार ` ओ.टीटी.; एक बारगी कर 
आर.एल.डल्ल्यू.- पंजीकृत लदान भार Cha: प्रति तिमाही पी.एस.: प्रति सीट पी.एमः प्रति माह 

सी.ओ.सी. ara की लागत यू.एल.उनल्ल्यू.: लदान रहित भार वी.सी.; वाहनं लागत पी.पी.: प्रति यात्री 
वी.वी. यान मूल्य SAS: मालं यान भार आर.टीः ASH कर ` ` एस.आर.टी.; विशेष सड़क कर 

(अनुवाद) | | (घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

पियो दौरान we दी गई सहायता सहित तत्संब॑धी ब्योरा क्या 
प्रवासी पक्षियों का संरक्षण & ओर | 

"79. श्रीमती मेनका गाधी: (ङ) देश मेँ प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने ओर 
श्री गोपाल सिंह शेखावतः उनका संरक्षण करनं के लिए सरकार द्वारा क्या कदम ` 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः उठाए गए है? | 
(क) उन पक्षी-विहारों ओर अन्य स्थानों के राज्य-वार पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नामं क्या है जहां प्रवासी पक्षी आते हैः नटराजन): (क) प्रवासी यक्षी देश के अधिकांश भागों में 

(ख) क्या देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या आते है ओर कुछ eal तक ही सीमित नही ई। तथापि । 
म तेजी से गिरावट आई है ओर यदि हां तो सी पक्षी देश में ge महत्वपूर्णं क्षेत्र जहां प्रवासी पक्षी अते है, 
प्रजातिं का ब्योरा क्या हः जिनमें नमभूमियां ओर वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में 

अधिसूचित aa है, संलग्न विवरण में दिए गए #1 
(ग) क्या पक्षी विशिष्ट अध्ययन करने हेतु विशिष्टता 

प्राप्त संस्थाओं को कोई वित्तीय ओर तकनीकी सहायता (ख) भारत मे प्रवासी पक्षियों की लगभग 370 प्रजातिं 
प्रदान की जाती है | की सूचना हे। इनमें से, 175 प्रजातियां मध्य॒ एशियाई उदान
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मार्गं (सी.ए.एफ.) क्षेत्र का प्रयोग करके लम्बी दूरियां तय 

करती है जिनमे मध्य साइबेरिया, मंगोलिया, मध्य॒ एशियाई 

गणराज्य, ईरान तथा अफगानिस्तान, खाड़ी के देश तथा 

ओमान ओर भारतीय उप-महाद्वीप शामिल है। केन्द्र'राज्य 

सरकारो, वन विभागों द्वारा निधियन प्राप्त चुनिंदा वैज्ञानिक 

संस्थानों ओर नमभूमि एवं प्रवासी पक्षियों हेतु कार्यरत गैर- 

सरकारी संगठनों द्वारा भारत मे लम्बी दूरी तय करने वाले 

इन प्रवासी पक्षियों की स्थिति की निगरानी की जा रही 

el 'वेटलैड्स इन्टरनेशनल' दारा समन्वित नवीनतम "एशियाई 

जलीय पक्षी गणना के अनुसार, इस aa मेँ संकटग्रस्त 

प्रवासी पक्षियों की संख्या कम हो रही है अथवा स्थिर Bi 

सी.ए.एफ. कार्य योजना में डाइवर्स, dea, पेलिकन, 

ame, et, wth, इविसेस, weft, wales, oa, 

रेल, Wwe, जकाना, क्रैबप्लोवर, ओयस्टरकैचर, इविस बिल, 

स्टिल्ट तथा एवोसेट, Mew, प्लोवर, स्कोलोपेसिड, गल 

तथा टर्न की 175 प्रजातियां शामिल है जिनमें से इजिष्टियन 

वल्वर OA परक्रोपटेरस), aud were (अथेया बायरी), 

येलो aes shen fara ओरियोला), व्हाइट tos. ईगल 

(हलियासीटस अलबिसिला), इभ्पेरियल ईगलः (अकीला हेलिकल) 

Ades Ca (मारमोरोनेटा अंगुर्टिरोस्टरिस), फेरोगिनस tras 

(आइथाइया Agen, डालमेशियन पेलिकन (पिलिकैनस क्रिसपस), 

सोशिएबल प्लोवर (वेनेलस ग्रेगारियस), waa सेन्डपाइपर 

(यूरिनोहिन्कस पिगमियस), jer Ga (अनस gk, नोडमेन्स 
wee fen गटीफर), सोशिएबल duet (वनैलस ग्रेगारियस), 

व्हाइट हेडेड डक (अविसियूरा ल्यूकोसेफाला), पालस fer 

ईगल (हेलियाईटस ल्युकोराइफस) भारत के संकट ग्रस्त प्रवासी 

पक्षी है जो प्रवासी प्रजातियों संबंधी कर्न्वेशन (सी.एम.एस.) 

के परिशिष्ट। मे सूचीबद्ध है । daa ग्रीनशैन्क को छोड़कर, 
अन्य सभी प्रजातियों मे भारत सहित एशिया में कमी पाई 

गई | | 

(ग) ओर (घ) महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियो तथा उनके 

पर्यावास की संख्या की निगरानी करने के लिए विभिन्न 

अध्ययन हेतु भारत सरकार द्वारा विशिष्ट संस्थाओं जैसे 

सालिम अली सेन्टर फोर आर्निथोलोजी एंड नेचुरल feet 

(एस.ए.सी.ओ.एन.), वाइल्डलाइफ इंस्टीटयूट ओंफ इंडिया 

(उन्ल्यू.आई.आई.) बम्ब नेचुरल fest सोसाइटी (बी.एन.एच.एस.), 

आदि को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई 
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जा रही है। पिछले तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्ष के दौरान 

भारत में महत्वपूर्ण पक्षी विशिष्ट अध्ययनों हेतु भारत सरकार | 

द्वारा विशिष्ट संस्थाओं, गर सरकारी संगठनों, आदि को उपलब्ध . 

कराई गई वित्तीय सहायता का व्यौरा संलग्न fearon में 

दिया गया हे। 

(ड) भारत में प्रवासी पक्षियों को संरक्षित तथा आकर्षित 

करने के fay उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे fey गए 

हैः | 

(i) प्रवासी. पक्षियों सहित दुर्लभ एवं संकटापन्न पक्षियों को 

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-। 

मे शामिल करके we उच्चतम संरक्षण दिया 

गया हे। 

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के wus के 

उल्लंघन के लिए इस अधिनियम में कठोर दंड 

की व्यवस्था की गई zi 

(i) पक्षियों तथा उनके पर्यावासौं के बेहतर संरक्षण तथा ` 

सुरक्षा के लिए प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों के 

महत्वपूर्ण पर्यवासों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमः, 

1972 के अन्तर्गत संरक्षित क्षत्र के रूप मे अधिसूचित 

किया गया है। 

(iv) संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु राज्यासंघ 

राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय तथा तकनीकी 

सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 

(v) वन्यजीव तथा उनके अंगों एवं उत्पादों के अवैध 

व्यापार कौ नियंत्रित करने & लिए वन्यजीव अपराध 

नियंत्रण ब्यूरो कौ स्थापना की गई है। 

(vi) भारत, रामसर कन्येशन (नवभूमि संबंधी कन्वेशन) 

का एक अनुबंध पक्षकार है ओर भारत में 25 

नमभूमियों को रामसर स्थलों के रूप मे अधिसूचित 

किया. गया है 

(vii) पयविरण एवं वन मंत्रालय ने देश मेँ नमभूमियों के 

बेहतर संरक्षण हेतु नमभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) 

नियम, 2010 अधिसूचित किए हैँ।
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fear} 

संरक्षित aa ओर ममभ्रमि सरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचानी ग्ड 

नमभ्रुमियां जहा प्रवासी पक्षी अ है, 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षत्र क्र.सं. नमभूमि का नाम जेसी पहचान की गई है 

1 2 3 4 5 

1. अन्त्र प्रदेश 1. कोल्लेरु नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

2. असम 2. दीपार बील नमभूमि 

3. उरपद बील नमभूरमिं 

3. विहार 4. काबर नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

5. बरिल्ला नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

6. कुशेश्वर स्थान नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

4. गुजराते 7. नलसरोवर नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

8. ग्रेट रन aie कच्छ नमभूमि ओर राष्ट्रीय उद्यान 

9, थोल as सेंचुरी नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

10. खिजादिया ae at नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

11. लिटिल रन्न ओंफ कच्छ नमभूमि ओर राष्ट्रीय उद्यान 

12. पारीज . ` नमभूमि 

13. वाधवना नमभूमि 

14. नानीकाकराड़ नमभूमि 

5. हरियाणा 15. सुल्तानपुर नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

16. भिंडवास नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

6. हिमाचल प्रदेश | 17. ` रेनुका नमभूमि 

18.  पांग डम नममूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

19. चन्द्रतल नमभूमि 
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1 2 3 4 5 

20. रेवालसर नमभूमि 

21. खज्जीयार नमभूमि 

7. जम्मू ओर कश्मीर 22. वुल्लर नमभूमि 

23. सो मोरारी नमभूमि 

24. तिसगुल सो एंड चिसुल मारशेज नमभूमि 

25. होकरसर नमभूमि 

26. मन्सर-सुरीनसर नमभूमि 

27. रंजीतसागर नमभूमि 

28. पांगोग सर नमभूमि 

8. आरखंड 29. उधवा नमभूमि 

30. तिलया डम नमभूमि 

9. कर्नाटक 31. मग्धी नमभूमि 

32. गुदावी बड सेचुरी नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

33. बोनल नमभूमि 

34. हीदकल एंड घाटप्रभा नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

35. हिग्गेरी नमभूमि 

36. रंगनथीट्दू नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

37. के.जी. कोप्पा वेटलंड नमभूमि 

10. केरल 38. अष्टामुदी नमभूमि 

39. सस्थामकोट्टा नमभूमि 

40. कोट्टूली नमभूमि 

41. कडुलांदी नमभूमि 

42. वेम्बनद कोल नमभूमि 

11. मध्य प्रदेश 43. बरना नमभूमि 

44, aera सागर नमभूमि 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

महाराष्ट्र 

मणिपुर 

मिजोरम 

ओडिशा 

पंजाब 

राजस्थान 

वेटलेंड ओंफ केन रीवर 

नेशनल चम्बल सेंचुरी 

घाटीगांव 

रतापानी 

देनवा तवा deeds 

कान्हा टाइगर रिजर्व 

पेच टाइगर रिजर्व 

सख्यासीगर 

 दीहेला 

गोपिंदसागर 

उज्जनी 

जयाकावड़ी 

नलगंगा वैटलैड 

लोकटक | 

तामदिल 

पलक 

चिल्का 

॑। -कुआंरिया des 

कंजिया dds 

दाहा वैटलैड 

हरिके 

रोपड़ 

कांजली 

सांभर 

नमभूमि 

नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

नमभूमि ओर बाघ रिजर्व 

नमभूमि ओर बाध रिजर्व 

नमभूमि ओर बाध रिजर्व 

नमभूमि 

नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

नमभूमि 

नमभूमि 

नमभूमि 

नमभूमि 

नमभूमि 

नमभूमि 

नमभूमि 

नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

नमभूमि 

नमभूमि ओर राष्ट्रीय उद्यान 

नमभूमि 

नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

नमभूमि 

नमभूमि 

नमभूमि 
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1 2 3 4 5 

18. सिक्किम 69. खेचुपेड़ी होली लेकः नमभूमि 

70, तामजे deeds नमभूमि 

71. तेम्बो वैटलैड कम्पलेक्स नमभूमि 

72. wast वैटलैड रकोम्पलेक्स नमभूमि 

73. गुरुदोकमर deeds नमभूमि 

74. सोमगो seeds नमभूमि 

19. तमिलनाडु 75. प्वांट कैलीमर नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

76. कलीवेली नमभूमि 

77. पल्लाइकरनी नमभूमि 

20. त्रिपुरा 78. रुद्रसागर नमभूमि 

21. उत्तर प्रदेश 79. नवाबगंज नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

80. सांदी नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

81. लख बाहोशी नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

82. समसपुर नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

83. Hert deeds नमभूमि 

84. सेमारई लेक-नगारिया लेक कम्पलेक्स॒ नमभूमि 

85. कीथम लेक नमभूमि ओर वन्यजीव अभयारण्य 

86. शेखा वैटलेड नमभूमि 

87. समन बड सेंचुरी एंड सरसाई नमभूमि ओर पक्षी अभयारण्य 

नवार ॒कम्पलेक्स 

22. उत्तरांचल 88. बन गंगा अिलमिल ताल नमभूमि 

23. पश्चिम बंगाल 89. इस्ट कलकत्ता dees नमभूमि 

90. सुन्दरबन्स नमभूमि ओर जैव मंडल रिजर्व 

91. अहीरोन बील नमभूमि 
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1 2 3 4 5 

92. रसिक बील नमभूमि 

93. संतरागाची नमभूमि 

24. संघ राज्य क्षेत्र (चण्डीगष्ट) 94. सुखना नमभूमि 

WATT के पास Tyee सूचना के अनुसार संकलित प्षी अभयारण्य जिनमे प्रवासी पक्षी आए है। 

अंडमान 

करसं नाम जिला aa (at किमी.) 

1 2 3 4 

1. वत्तीमालवे निकोबार 2.23 

2. महात्मा गाधी मरीन wath अंडमान 281.5 

3. मेगापोडे निकोबार 0.12 

4. नारकोडुम निकोबार 6.812 

5. नार्थं रीफ निकोबार 3.484 

6. Fame हरीत with. अंडमान 46.62 

7. रानी art writ. अंडमान 256.14 

8. Osa पीक wt, अंडमान 32.54 

9. लैडफाल आइसंलैड डन्ल्यू.एल.एस, अंडमान 29.48 

10. इईटरव्यु आइसलैंड डच्ल्यू.एल.एस. अंडमान 133.87 

11. साउथ सेन्टीनेल सेंचुरी अंडमान 48.61 

12. तिलांगचौग डउन्ल्यू.एल.एस, अंडमान 16.83 

आन्ध प्रदेश 

1. कोरिंगा ईस्ट गोदावरी 235.7 

2 कौल्लेर Re गोदावरी 673.00 
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1 2 3 4 

3. ART मेडक 20.00 

4. नेल्लापट्टू नैल्लौर 4.59 

5. पुलीकैट नेल्लौर 600.00 

6. रोल्लापाद् कुरनूलप्रकाशमल 614.19 

7. श्री लंकामल्लेश्वरा कुददपाह 464.42 

8. तेलीनीलापुरम श्रीकाकुलम 4.6 

अरुणाचल प्रदेश 

1. इगल्स नेस्ट वेस्ट कर्मांग 217.00 

2. सीसा afes सेंचुरी वेस्ट HAM 100.00 

3. OM उन्ल्यू.एल.एस, वेस्ट सियांग 55.00 

असम 

1. बरोडेबुम बीलमुखं लक्ष्मीपुर/दीमाजी 11.248 

2. दीपर बील कामरूप 4.14 

3. पानीदीहिंग शिवसागर 33.93 

4. भेरजन-बोरजन-पोदुमोनी उन्ल्यु.एल.एस. तिनसुकिया 7.74 

5. चक्रशिला डन्ल्यू.एल.एस धुबरी ओर कोकरा्ञार 53.00 

बिहार 

1. बरेला ste पक्षी अभयारण्य 1.95 

2. कन्वर gle बेगुसराय 63.11 

3. नागी बांध मुंगेर 1.91 

4. नकटी बांध मुंगेर 3.32 

5. उदयपुर चम्पारन 8.87 

6. विक्रमशिला भागलपुर 0.5 

चण्डीगढ 

1. चण्डीगढ सिटी as Werte 0.029 
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1 2 3 4 

गोवा 

1. चोराओ (डौ. सालिम अली) गोवा 1.78 

गुजरात 

1. गागा (जी.आई.बी.) जामनगर 3.33 

2. खिजाड़िया जामनगर 6.05 

3. कच्छ Res कच्छ 2.03 

4. मेरीन एन.पी, जामनगर 162.89 

5. मेरीन डन्ल्यु.एल.एस. जामनगर 457.93 

6. नलसरोवर अहमदाबाद ओर सुरेन्द्रनगर 120.82 

7. रतनमहल पच-महल 55.85 

8. थोल मेहसाना 6.99 

9. बेलवादर ब्लैक बक अभ्यारण्य भावनगर 34.08 

10. लाला RES डन्ल्यू.एल.एस. कच्छ 500.00 

हरियाणा 

1, भिंडबास रोहतक 4.12 

2. सुल्तानपुर गुडगांव 1.43 

हिमाचल प्रदेश 

1. वांदली मंडी 41.32 

2 WT डम लेक कांगड़ा 307.29 

3. रेणुका सिरमौर 4.02 

4. FIR डब््यू.एल.एस. सिरमौर 56.15 

5. गोविंद सागर बिलासपुर 223.34 

जम्मू ओर कश्मीर 

1. बलतल (थाजवास) श्रीनगर 203.00 
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1 2 3 4 

2. होकरसर श्रीनगर 10.00 

3. ओवरा-अरु अनंतनाग 32.00 

4. YAR मानसर जम्मू 39.13 

इारखंड 

1. waa साहवबगंज 5.65 

कर्नाटक 

1. अङीचुनचुनागिरी मंडी 0.84 

2. अरवबिथिद्दु मैसूर 13.5 

3. अत्तीवेरी उत्तर कनाडा ओर धारवाड़ 2.226 

4. घटप्रभा बेलगम 29.78 

5. गुदावी शिमोगा 0.73 

6. रनेबेनूर gas 119 

7. रंगानथिदू मेसूर 0.67 

8. तालकवेरी कोडगू 105.59 

केरल 

1. थटक्कड इदुकी 25.16 

2. चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य Prax 90.00 

3. चुलननूर मोर अभयारण्य 

मध्य प्रदेश 

1. गाधी सागर मंदसौर 368.62 

2 चाटीगांव ग्रेट इंडियन aes ग्वालियर 512.33 

3. करेरा ग्रेट इंडियन बस्टाई शिवपुरी 202.21 

4. केन घड़ियाल पन्ना छत्तरपुर 45.2 

AERTS 

१ te इंडियन wer (ननग) सोलापुर।/अहमदनगर 8496.44 
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1 2 3 4 

2. करनाला रायगढ़ 4.48 

3. कोयना सतारा 423,55 

4. नईगांव मयुर उन्ल्यु.एल.एस, 29.89 

मणिपुर 

1 ge लम्जो इम्फाल(बिशनपुर 40 

ओडिशा 

1. चिल्का (नालबन) पुरी 15.53 

` 2.. भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य केन्द्रपाड़ा 672.00 

3... भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क केन्द्रपाड़ा 145.00 

| 4. गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी केन्द्रपाड़ा 1,435.00 

पंजाब ` | 

1. हरिके site फिरोजपुर | 86 

राजस्थान 

1. Sad नेशनल पार्क जैसलमेर 3162 

2. केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर ` 428.73 

3. जवाहर सागर कोटा 153.41 

तमिलनाडु 

1. चितरागुडी रामनाथयुरम 0.47 

2. Teh -आफ FAR मेरीन तूतीकोरिन एंड रामनाथनपुर 6.23 

3. कांजीरंकुलम ag अन्ना | 1.04 

4 करीकिली चगलपट्टू 0.61 

5. कूनठंकुलम।/कंदनकुलम पक्षी तिरुनेलवेली 1.29 

6. मेलासनुवंनूर-किलासेल्वनूर पक्षी रामनाथपुरम 5.93 

7. प्वाइंट केलीमर | sonia 17.26 



217 Wed के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 

1 2 3 4 

8. पुलीकट पक्षी तिर्वेल्लौर 153.67 

9. उदयमारथंडपुरम पक्षी बी326 तिरुवरुर 0.45 

10. वदूवूर तिरूवरुूर 1.28 

11. वेदनथंगल पक्षी चेगलपट्टु 0.3 

12. वेल्लोद पक्षी Sequel. We. इरोड 0.77 

13. वेतंगुडी शिवगंगा 0.38 

उत्तर प्रदेश 

1 बखीरा बस्ती 29 

2. लाख बहोसी फरुखाबाद 80 

. 3. नवाबगंज उन्नाव 2 

4. ओखला याजियाबाद 4 ` 

5. पार्वतीअरगा गोंडा 10.84 

6. पटना एटा 1.09 

' 7. समन मैनपुरी 5 

8. समसपुर राय बरेली 8 

9. सांडी गारदीउ | 3 

10. सुराहतल बलिया 0.32 

11. सूरसरोवर आगरा 4.03 

12. विजय सागर हमीरपुर 2.62 

पश्चिम बंगाल 

1. tells 24-परगना 5.95 

2. लोथियान आइसलंड 24 परगना 38 

3. नरेन्द्रपुर 24 परगना 0.1 
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1 2 3 4 

4. रायगंज वेस्ट दीनापुर ` 1.3 

5. सजनाखली 24 परगना 362.4 

कुल 23720.699 

श्विरणः॥ 

पिले तीन वर्णो ओर वर्तमान af & दौरान महत्वयुर्ण पक्षी विथिष्ट ser हेतु वैज्ञानिक संस्थाओं ओर 

गैर.सरक्रारी संगठनों को भारत सरकार ERT उषलब्य कराई गई वित्तीय सहायता 

(धनराशि रुपये मे) 

वर्ष 2009-2010 वर्ष 2010-2011 क्र.सं. परियोजना का नाम वर्षं 2008-2009 वर्ष 2011-2012 कुल 

मे जारी मे जारी मे जारी मे जारी 

धनराशि धनराशि धनराशि धनराशि 

1 2 3 4 5 6 7 

1. वर्ल्ड Bic एसोसिएशन द्वारा - - 79,860 79,860 1,59,720 

पश्चिमी असम मे मनीपुर 

बुश - कुएल का सर्वेक्षण 

2. बी.एन.एच.एस. द्वारा पुलि्कत efter - 1,35.485 - - 1,35.485 

मे जलीय पक्षियों का एक 

पारिस्थितिकीय परिकलन। 

3. इनवायरोसर्च दारा सहयाद्री हिल्स, ~ - 2,26.860 2,26,860 

महाराष्ट्र A पक्षियों के वितरण 

एवं स्थिति का अध्ययन ओर 

उनकी रउत्तरजीविका के संकट ` 

का मूरल्याकन। 

4. जी.ई ई आर. फाठउनडेशन ERT - - - 1,01.943 1,01,943 

गुजराते A संघचारी प्रजनक 

जलीय पक्षियों का सर्वक्षण। 
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5. सालिम अली सेन्टर wR - 

आर्निथोलोजी एंड नेचुरल fer 

(एस.ए. सी.ओ.एन.) ERT भारत में 

पक्षियों मे पर्यावरणीय संदूषकों की 

निगरानी। 

6. एस.ए.सी.ओ.एन. द्वारा नरकोनदामी - 

द्वीप, भारत मे नरकोन्दम होौँ्नविल 

एसेरेज नरकेनदामी की स्थिति, 

पारिरिथतिकी ओर संरक्षण। 

7. बी.एन.एच.एस. द्वारा शीतकालीन 9,08,000 

पक्षियों मे एवियन इन्फ्लुएंजा 

की निगरानी 

8. गुजरात 4 ग्रेट इंडियन बस्टाई 1,50.000 

की स्थिति, वितरण ओर पर्यावास 

सर्वैक्षण का अध्ययन 

14,50,898 - 14,27,365 28,78,263 

1,82,160 - 1,82,160 

9,08,000 

1,50,000 

वर्ष के लिए कुल 10,58,000 15,86,383 2,62,020 18,36,028 47,42,431 

नए बाई-पासो का निर्माण 

80. श्री ए. सम्पतः 

श्रीमती जे. शांताः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मे राष्ट्रीय राजमार्गो के 

विभिन wel पर ago का निर्माण शुरू किया है; 

ख) यदि हां, तो गतं तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष ओर 

चालू वर्षं के दौरान राज्य-वार ओर राष्ट्रीय राजमार्ग-वार 

तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इसी अवधि के दौरान विशेषकर केरल ओर कर्नाटक 

राज्यों से इस संबंध में प्राप्तस्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार 

ब्योरा क्या है तथा स्वीकृत किए गए बाइ-पासों की वर्तमान 

स्थिति क्या है; ओर 

(घ) इन पर होने वाले व्यय का a क्या है तथा 

इन बाइ-पासों का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना 

है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री (डौ. सी.पी. जोशी) 

(क) जी, हां। 

ख) से (घ) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

दौरान usta राजमार्गं पर निर्माण के लिए शुरू की गई 

agora परियोजनाओं का राज्य वार ओर usta राजमार्ग 

वार व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया Zz!
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विकरण 

पिछले ठीन वर्णो ओर arg वर्गे अति वर्ण 2008-09 से आगे ओर वर्ण 2011-12 (फरवरी, 2012) तक के दौरान राज्यवार 

ओर राष्ट्रीय राजमार्गाकार राष्ट्रीय राजमार्गो फर निर्माण के लिए शुरू की गई aura परियोजनाए़ं 

क्र.सं राज्य बाईपास का नाम ` रारा सं. संस्वीकृति लागत वर्तमान स्थिति 

(करोड़ रुपए) 

1 2 3 4 5 6 

1. आन्ध्र प्रदेश मडानपल्ले टाउन 205 ओर 219 13.67 पूर्ण 

2. असम गुवाहाटी विश्वविद्यालय बाईपास 37 57.71 प्रगति पर 

नागोन बाईपास 37 230 पूर्ण 

तिनसुकिया बाईपास 37 70.71 प्रगति पर 

मोहनबरी, चौबा . बाईपास अन्य 

ओर गवि | 37 133.4 प्रगति पर 

माकुम बाईपास 38 32.46 प्रगति पर 

सिल्वर वाईपास 53 103.89 प्रगति पर 

कटलीचेरा बाईपास । 154 38.26 प्रगति पर 

3. हिमाचल प्रदेश पालमपुर बाईपास 20 5.39 प्रगति पर 

हमीर argent | 88 27.51 प्रगति पर 

कुफरी बाईपास 22 2.9 प्राति पर 

4 जम्मू कश्मीर श्रीनगर बाईपास . । 1A 60.66 प्रगति पर 

5. oiler | तुमकुर बाईपास ` | 4 83 पूर्ण 

| fragt बाईपास 4 164 पूर्ण 

6. केरल कलीकुट बाईपास 17 प्रगति पर 

कोडुंगलूर माईपास | 17 39.16 प्रगति पर 

7. महाराष्ट्र सांगामर बाईपास 50: 66.76 प्रगति पर 

अकोला बारईपास 6 97.64 ` पूर्ण 
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1 2 3 4 5 6 

मध्य प्रदेश।/महारष्टर सीमा से चार् 

लेन आई!सी कैम्पटी. कानून ओर 

नागपुर बाईपासं (बाईपास लम्बाई 

44 कि.मी.) 7 1170.52 प्रगति पर 

8. मेघालय शिलोग-वाईपास 40 ओर 44 226 प्रगति पर 

9. राजस्थान विलारा बाईपास 112 27.38 प्रगति पर 

चित्तौड़गद्र बाईपास 76 ओर 79 133.03 पूर्ण 

10. तमिलनाडु मदुर बाईपास 7 567.38 पूर्ण 

चैन्ने बाईपास 4, 5 ओर 45 480 पूर्ण 

Brit की दो लेन - 

कराइकुडी ओर त्रिची 

agora (बाईपास लम्बाई 

26.1 कि.मी.) 67 ओर 210 374 प्रगति पर 

11. उत्तर प्रदेश इलाहाबाव बाईपास 2  975.32 पूर्ण 

at बाईपास 25 158.06 पर्ण 

दाल का आयात 

691. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या वाणिज्य ओर उद्योग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या चालू वर्ष में दालौँं की अच्छी पैदावार होने 

के बावजूद सरकार का दाल आयात करने का विचार है 
जिससे सरक्रारी wo पर अतिरिक्त बोद्ध पडेगा; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण हैः ओर 

(ग) उक्त आयात कब तक जारी रहेगा? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) ओर (ख) सरकार द्वारा 

मांग एवं घरेलू आपूर्ति के बीच. के अंतराल को पाटने के 

लिए दालों का आयात किया जाता है। मंडियों में रबी 

फसल की आवक की प्रवृत्ति को देखने के बाद मौजूदा 

ay a आयात के संबंध मे कोई निर्णयं लिया जाएगा। 

(ग) वर्तमान में (31-3-2012 तक) शून्य शुल्कं पर आयात 

किए जाते है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमं द्वारा WSL. 

के अंतर्गत राज्यों को वित्तरण हेतु भी acl का आयात 

किया जाता है जो दिनांक 31-03-2012 तक वैध है। 

गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिव तक सड़क 

692. श्री सुखदेव सिंहः क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब 

तक सड़क बनाने का विचार है ताकि deat दुष्कर 

पैदल यात्रा से वच सके; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्सं्वधी व्यौरा क्या है ओर यदि 

नहीं तो इसके क्या कारण रैः
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सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद); (क) ओर (ख) यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय 

राजमार्गो के विकास ओर अनुरक्षण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार 

है। उत्तराखंड 4 गोविन्दधाट से हेमकुण्ड साहिब तक की 

सडक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का भाग नहीं है। इस सडक 

का विकास ओर अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी हे। 

राजमार्ग क्षेत्र मे चीनी कंपनियों द्वारा निवेश 

693. श्री विक्रमभाई अर्जनिभाई मादमः क्या सड़क परिवहन 

ओर राजमार्गे मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार राजमार्ग क्षेत्र मे चीनी कंपनियों 

द्वारा अधिक निवेश करने को प्रोत्साहन दे रही हैः 

(ख) यदि हां, तो एसी चीनी कंपनियों के संबंध में 

व्यौरा क्या है जिनमें सरकार 4 रुचि प्रदर्शित की तथा 

राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश का अवसर प्रदान किया हैः 

(ग) क्या सरकार ने इन चीनी कंपनियों को सुरक्षा 
संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी हैः ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है ओर राजमार्ग 

परियोजनाओं मे इन चीनी कंपनियों का चयन किए जानै के 

क्या मानदण्ड है? 

use परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री 
जितिन ware): (क) ओर (ख) एन.एच.ए.आई, की परियोजनाओं 
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के लिए चीनी व्यक्तियों द्वारा निविदा दिए जाने के संबंध 

मँ कोई प्रतिबंध नहीं है एवं एन.एच.एआई. की परियोजना 

अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी निविदाओं के आधार पर सौंपी जाती 

है जिनमें चीन सहितं सभी देशों की फर्म भाग ले सकती 

है। चीनी कम्पनियों ने भारत में सड़क परियोजनाओं में 

निवेश किए जाने के प्रति पहले ही रुचि प्रदर्शित कर दी 

है। 4 जिगासु प्रोविंशियल द्रान्सपोर्टेशन इंजीनियरिंग ग्रुप 
क.लि. जे.पी.टी.ईसी.) ने भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त 

` उपक्रम में श्रीनगर-बनिहाल-उधमपुर-रामबन-ऊधमपुर ओर 

पीपराकोटी-मोतीषहारी-रक्सौल नामक चार परियोजनाओं के 

आ.एफ.पी. मेँ भाग लिया है। 

जम्मू ओर कश्मीर मे श्रीनगर-बनिहाल परियोजना मे. 
रामकी PRP faa जे.पी.टी.ईसी. (जे.वी.) को सौपी 
गई है ओर बिहार मे पीपराकोठी-मोतीहारी-रक्सौल परियोजना 

मै. तान्तिया कन्सद्रक्शन लि. ओर मै. जे.पी.टीरईसी. जे.वी.) ` 

को सौपी गई ft चीनी कम्पनियों द्वारा कार्यान्विति at om 

रही एन.एच.ए.आई. की परियोजनाओं का व्यौरा संलग्न विवरण 

मे दिया गया है। | 

(ग) ओर (घ) जी, etl जम्मू ओर कश्मीर तथा बिहार 
मे dit गई परियोजनाओं में चीनी फर्मो को लगाए जाने 

के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त कर ली दहै। 

फर्मो का चयन अन्तररष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा ओर प्रस्ताव 

के लिए अनुरोध।अर्हता के लिए अनुरोध दस्तावेजों 4 निर्धारित 

चयन मानदंडों के आधार पर किया जाता है। 

favor 

चायनीज कम्पनियों द्वारा का्यन्वियनाधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्य प्राधिकरण की एरियोजनाए़ं 

राज्य राराक्र. कुल पूर्ण की गई वित्त: प्रारम्भ पूर्ण होने कुल wat wei क्र.सं. खण्ड 

लम्बाई लम्बाई पोषति की की सम्भावित परियोजना. ` की 

~. (fea) (feat द्वारा तिथि तिथि . लागत राष्ट्रीयता 

(करोड़ 

Buy) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. arent रक्सौल ` विहार 280 68.79 6 

कोदो लेन पेव्ड . . 

बी.ओ.टी. अक्टूबर अप्रैल 375.09 टनटीया- भारत. 

2011 2014 RRA चीन (IV) 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

शोल्डर से बनाना (जे.वी.) wat, 

(अनुमोदित लम्बाई 

67 कि.मी.) 

2. अहमदाबाद-गोदरा गुजरातं 59  117.6 42 aid. दिसंबर- जून-2013 10085 ई.एस.एस.- भारत. 

कोचारलेन का 2010 ई.एल. इन्फ़रा चीन 

बनाना (अनुमोदित ओर सी.आर. 

लम्बाई 210 कि.मी.) 18 

कन्सोरटीयम 

3. श्रीनगर से बनीहाल जम्मू ओर 1ए 67.76 0 वार्षिकी सितम्बर 2010 F 11007 रामकी इन्फ़रा भारत- 

कश्मीर . एल.ओ.ए. जारी ओर चीन 

किया गयां जे.पी.टी.ईजी. (जवी) 

4. बडकनचेरी.त्रिशूर केरल 47 30 0 बी.ओटी. फरवरी अक्टूबर, 617 के.एम.सी. भारत- 

खंड को छह लेन 2010 2013 निर्माण चीन 

का बनाना - लिमिटेड 

सी.आर. 18 

जी 

कोनसोटोरियम 

5. पनवेल-इन्दापुर महाराष्ट्र 17 84 0० बी.ओ.टी. अक्टूबर 2010 मँ 94269 सूप्रीमी भारत- 

एल.ओ.ए. जारी prea चीन 

किया गया इण्डिया- जे.वी, 

महावीर 

रोड ओर 

FRC FAT 

प्राईवेट लि. 

चीन राज्य 

निर्माण 

इंजीनियरिंग 

Bert लि. 

6. जयपुर-रीगस राजस्थान 11 54 34 बी.ओ.टी. अगस्त- फरवरी. 267.81 आर.आई.एल.- भारत- 

(अनुमोदितं लम्बाई 2010 2013 ए.ए.ए-जे.टी- चीन 

52.65 कि.मी.) जी. जेवी. 

कोन्सटोरियम 
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(ठिन्दी 

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय संहायता 

694. श्री इज्यराज सिंहः 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 

श्री हरीश चौधरी: 

श्री अंजनकुमार एम. यादवः 

क्था वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) राजस्थान ओर देश के अन्य राज्यो।संघ राज्य 

aan के किन-किन भैर-सरकारी संगठनों को विगत तीन 

वर्षो के दौरान विभिन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता 

fra रही है ओर तत्संबंधी योजना-वार तथा राज्य-वार!संघ 

waaay ak क्या है; 

` (ख) क्या उक्त गैर-सरकारी संगठनों कै कार्यकरण में 

कोई अनियमितताएं पाई गई है, 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर त्रुटिकर्ता 

गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकार ने क्या सुधारात्मक 

उपाय किए है, 

घ) क्या सरकार ने एसे गैर-सरकारी संगठनों के 

कार्यकरण की कोई समीक्षा की है जिन्हे विगत तीन ast 

के दौरान seared संबंधी ओर अन्य विभिन्न योजनाओं के 

अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है; ओर 

(ड) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ओर इस 

पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया टै 

वस्त्र मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) 

से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ओर सदन के पटल 

पर रख दी जाएमी।. 

[STATE] 

ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का खोला जाना 

695. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हरियाणा 

के कतिपय स्थानों मेँ ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) 
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खोले जाने कौ घोषणा के बावजूद, कुछ परियोजनाओं को 

क्रियान्वित नहीं किया जा सका हैः 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैः ओर 

(ग) उक्त प्रस्ताव को हरियाणा सरकार के सहयोग 

से कब तक क्रियान्वितं किए जाने की संभावना है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरग): (क) से 

(ग) सरकार "कौशल विकास योजना" नामक योजना के 

कार्यान्वयन पर विचार कर रही है जिसके तहत सार्वजनिक 

निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति में 1500 नए ओद्योगिक 

प्रशिक्षण संस्थानों कौ स्थापित करिया जाना प्रस्तावित 21 ये 

संस्थान देश भर मे मुख्यतः सेवारहित क्षेत्रों मेँ स्थापित 

किए ant) हरियाणा राज्य भी इस योजना के तहत. 
शामिल है। यह अनुमोदन की प्रक्रिया में है ओर योजना 

आयोग के परामर्श से इस योजना के सार्वजनिक निजी 

भागीदारी cia को अंतिम रूप fea जा रहा है। 

(हिन्दी 

भारत-ओमान रिफाइनरी 

696. श्री भूपेन्द्र सिंहः क्या पर्यावरण -ओर वन मंत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के बीना में स्थित 

भारत-ओमान Rost तथा इसके सहायक ore से 

निकलने वाले प्रदूषित जल ओर. वायु के मानव-जीवन।भस- 

पास के वातावरण पर ust वाले प्रभाव का आकलन करने 

के. लिए कोई अध्ययन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त कारखानों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए 

सरकार ने क्या कदम उठाए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

॥ नटराजन): (क) से (ग) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण as 

(एम.पी.पी.सी.बी.) द्वारा प्रदत्त सूचनां के अनुसार भारत ओमान 

रिफाइनरी लिमिटेड (बी.ओ.आर.एल.) का. valerie प्रभाव 

मूल्यांकन अध्ययन राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग रिसर्च संस्थान 
(नीरी), नागपुर द्वारा किया गया था। ई.आई.ए. अध्ययन में
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रिफाइनरी स्थल के 10 कि.मी. के आस-पास वायु, ध्वनि, 

जल, भूमि ओर पर्यावरण के समाजार्थिकं घटकं का विस्तृत 

वर्गीकरण शामिल है। इस रिपोर्ट मे मौजूदा स्थिति, विभिन्न 
प्रचालनों के प्रभावों का अभिनिर्धरण ओर परिमाणन ओर 

पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए अपनाए 
जाने वाली अतिरिक्त नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को रेखांकित 

करते हुए पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी शामिल है। 

एम.पी.पी.सी.बी. की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग ने जुन, 

2010 से परीक्षण उत्पादन शुरू किया ओर हाल ही में 

इसने प्रचालन शुरू किया है जो कि स्थिरीकरण के तहत 

ol एमपी.पीसीवी. द्वारा बी.ओ.आर.एल. को संमय-समय पर 

बेहतर पर्यावरण बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हेै। 

बी.ओ.आर.एल. ने ओन साइट्ओफ साईट आपातकालीन योजनां 

बनाई ¢ ओर सुरक्षित ओर पारि हितैषी प्रौद्योगिकी अपनाई 

हे। रिफाइनरी के प्रचालन के कारण वायु, जल, ध्वनि, 

भूमि आदि जैसे विभिन्नं पर्यावरणीय घटकों संबंधी प्रभाव का 
न्यूनीकरण करने के लिए बी.ओ.आर.एल. द्वारा उठाए गए 

ee उपायों में शामिल हैः () वायु उत्सर्जन को कम करने 

के लिए उच्च क्षमता के कम नाइट्रोजन ओंक्साइड (NO) 

वाले oR की afeat में व्यवस्था की जा रही है, (ii) 

सभी afsal में कम सल्फर वाला ईधन प्रयुक्त किया जाता 

हि, (ii) केपेटिव विद्युत संयंत्र में धूल नियंत्रण प्रणाली प्रयोग 

की जा रही हे, (५) प्रदूषकों के पर्याप्तं निपटान को सुनिश्चित 

करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई के Ral (सी.पी.सी.बी. adsl 

के अनुसार) की व्यवस्था की. गई है, (४) स्टीम इंजेक्शन 

सुविधा के साथ एलिवेटिड प्रोसेस wee की व्यवस्था कीं 

गई हे, wi) भटी Roe के लिए सतत् आऊटलाइन Wet 

गैस मौँनीटरिंग व्यवस्था का weer किया गया, wil) रिफाइमरी 

परिसरों मे चार wel पर आस-पास के गांवों मे मौनीटरन 

के लिए मोबाइल वैन के साथ सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता 

की मेनिीटरिंग की जा रही है, will) अस्थायी sari को 

कम करने के लिए प्राथमिक ओर द्वितीयकं सीलं के साथ 

कच्चे तेल eal सहित फ्लोटिग रूफ cai का प्रबंध far 
गया, (ix) ओंफ ude क्लोज al डाऊन ओर प्रचालनों से 

वोलाटाइल anita कार्बन (बी.ओ.सी.) उत्सर्जनं को न्यूनतम 
करने के लिए प्रक्रिया इकाइयों का प्रबंध किया गया, 0 

Sat. की सभी प्राथमिक शोधन इकाइयों पर बी.ओ.सी, 

संग्रहण व्यवस्था की संस्थापन की व्यवस्था की गई हे, (श) 

उपस्करो मे शोर को कम करने के लिए जहां आवश्यक 

हो साइलेसर्ख ओर ध्वनिक satel का प्रयोग करना, (xii) 
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Roser से उत्पन्न are जल के शोधन के लिए 

उन्नत बहिस्राव शोधनं aaa की व्यवस्था| 

(अनुवाद) 

विश्व da से ऋण 

697. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

श्री नरहरि महतोः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या विश्व वैकं ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 

प्राधिकरण (एन.एच.ए.आर्ई) को उसकी कुछ परियोजनाओं 

हेतु ऋण उपलब्ध कराने से मना कर दिया हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी at क्या है; 

(ग) क्या एन.एच.ए.आई. द्वारा सड़क परियोजनाओं के 

अकुशल कार्यान्वयन की ̀ वजह से इन परियोजनाओं की 

लागत काफी बद्र गई हे; ओर 

(घ) यदि हां, तो विश्व बैक की ओर से कोई ऋण 

उपलब्ध न होने की दशा मे, एन.एच.ए.आई. उक्त परियोजनाओं 

को किस प्रकार पूरा करने कां विचार रखता है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद); (क) ओर (ख) विश्व वैक ने भारतीय राष्ट्रीय 

राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को ऋण उपलब्ध कराने 

से कभी भी इंकार नहीं किया el 

(ग) विलंब के कारण हुई वृद्धि का भुगतान ठेका 

wart के अनुरूप किया जाता है ओर यह केवल मद 

दर oa के ddr में ही लागू होता sl यदि ठेकेदार 

की वजह से परियोजना विलंबित होती है तब परिसमापन 

क्षति लगाई जाती है ओर किसी वृद्धि का भुगतान नहीं 

किया जाता। वृद्धि का भुगतान केवल तभी किया जाता 

है जब विलंब ठेकेदार के नियंत्रण के बाहर हुआ ai 

विलंब आदि के कारण होने वाली सम्पूर्ण वृद्धि का आकलन 

केवल परियोजना पूरी हो जाने के बाद ही किया जा 

सकता है। 

(घ) उक्त (क) ओर (ख) के उत्तर के मदेनजर यह 

प्रश्न der नहीं होता।
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fe-ah 

रक्षा-उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

` 698. श्री पन्ना लाल पुनियाः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का रक्षा-उत्पादन के sa A प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश को बद्वाने/कम करने का विचार 2: 

ख) यदि हां तो ade व्यौरा क्या हैः ओर 

(ग) इसे कब ap ॒क्रियान्विति किया जाएगा? 

रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु) 

(कं) Var कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन ate 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठते। 

[FATE] 

aa नीति के अंतर्गत रखे गए क्षेत्र 

699. श्री चंद्रकांत Qe: क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कोयला उत्पादन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा 

(नो-गो) नीति के अंतर्गत रखा गया हैः 

ख) यदि हां, तो ast ako क्या है; ओर 

(ग) कोयला-क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित वन क्षेत्रो को संरक्षित 

रखने के लिए सरकार दारा क्या कदम vow गए है 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 
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कोयला मंत्रालय" के Ya पर कोयला खनन परियोजनाओं 

के लिए वनभूमि के अपवर्तन संबंधी उदेश्य को सुसाध्य 
बनाने के लिए संसूचित ओर पारदर्शी निर्णय लेते हुए नौ 
प्रमुख कोयला क्ष्रों नामशः तलचर, aed. घाटी, मण्डीरायगद्र, 

सौहागपुर, वर्धा, सिंगरौली, उत्तरी करनपुरा, पश्चिमी बोकारो 

ओर हसदेव का, इन कोयला aal मे स्थित कोयला ब्लोक 
को निम्नलिखित दो श्रेणियों मे वर्गीकृत करने के लिए 

संयुक्त रूप से अध्ययन कियाः 

(क) अखंडित वन भू-परिदृश्य सकल वन क्षेत्र (जी.एफ.सी.) 

30% से अधिक ओर भारित वन क्षेत्र (उनल्ल्यु.एफ.सी.) 

10% से अधिक हो उसे she अथवा 'नो-गो 

क्षेत्र का नाम दिया गया 

(ख) खंडित वन भू-परिदृश्य जिनका जी.एफ.सी. 30% से 
कम हो ओर डन्ल्यु.एफ.सी. 10% से कम हो AH 
ख अथवा गो क्षेत्र का नाम दिया गया। 

उक्त अध्ययन के अंतर्गत शामिल क्षेत्र के विस्तार के 

ar ओर गो नो-गौ के रूप में वर्गीकृत aa संलग्न 
विवरण में दिए गए है। 

(ग) वनों पर, कोयला खनन परियोजनाओं सहित वनेत्तर 

उदेश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन के प्रभावों को कम 
करने के लिए केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 
1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान ̀ करवे समय उचितं शर्ते 

निर्धारित की है जैसे प्रतिपूरक वनीकरण का निर्माण ओर 
प्रबंधन वन्यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्वयन ओर वनो 

के संरक्षण, सुरक्षा ओर विकास के लिए प्रयोक्ता wR से 

अपवर्तित वन भूमि आदि से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) 

की प्रापति। 

विविरण 

देख के नौ प्रमुख कोयला क्त्र मै कोयला saree ओर पदविरण एवं वन मेत्रालय द्वारा संयुक्त रुप स किए WT अध्ययन 
के अनुसार Waa कै रूप मे वर्गक्रित aa ओर उक्त अध्ययन के sata शामिल क्षेत्र मे किए me विस्तार 

क्र.सं. कोयला क्षेत्र राज्य कुल sia "नो-गो के रूप में "गो के रूप a 

वर्गकृत ब्लोक ¦ वर्गीकृत site 

व्लोकों क्षेत्र (हे.) ital aa (हे) व्लोकों क्षेत्र (हे) 
की सं. की सं. कीसं. 

1 2 3 4 6 7 ` 8 9 

1. तलचर ओडिशा 82 80,400 07 10,200 . 75 70,200 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

2. आई.बी. वैली ओडिशा, छत्तीसगढ़ 49 51,600 16 21,300 33 30,300 

3. मण्डीरायगद्ध wis 80 1,18,200 48 77,900 32 40,300 

4. सोहागपुर छत्तीसगद्/मध्य 110 1,27.550 12 | 22,550 98 1,05.000 

प्रदेश 

5. वर्धा महाराष्ट्र 113 82,900 09 34,900 | 104 48,000 

6. सिगरौली मध्य प्रदेश।उत्तर 46 66,800 20 ` 31,000 26 35,800 

प्रदेश 

7. उत्तरी OAR  आारखंड 63 60,600 12 21,300 51 39,300 

8. पश्चिमी बोकारो आरखंड 39 14,800 9 3,300 30 11,500 

9, हसदेव छत्तीसगढ़ 20 45,883 20 45,883 9 0 

कुल 602 6,48.733 153 ` 2,68.333 449 3,80,400 

(हिन्दी मे "वन प्रबंधन तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु क्षमता विकासः 

वनरोपण परियोजनाओं का कार्यकरण 

700. श्री मारोतराव सैनुजी ward: क्या पर्यावरण ओर 

वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मे विदेशी dot की सहायता से oe 

वनरोपण परियोजनाएं संचालित दैः 

(ख) यदि हां, तो ane राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

ओर 

(ग) उक्त तीन वर्षो के दौरान ओर आज तक aaa 

का क्षेत्रफल राज्य-वार कितने वर्ग किलोमीटर बदरा रै? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन) (क) ओर (ख) जी el ya समय 6859 करोड़ 

रु. के निवेश सहित बारह राज्य क्षेत्र वानिकी परियोजनापं 

ग्यारह राज्यों में waa की a है ओर केन्द्रीय क्षेत्र 

नामक एक अन्य परियोजना 225 करोड़ रु. के परिव्यय 

सहित देश & विभिन राज्यों मे कार्यान्विति की गई है। ये 

सभी प्ररियोजनाएं जापान इंटरनेशनल कोर्ओपरेशन एजेंसी 

(जी.आई.सी.ए.) जापान सरकार द्वारा वित्तपोषित ह। इसका 

ant संलग्न विवरण+। में दिया गया है। 

(ग) बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु वनावरण 

मेँ परिवर्तन का कोई पृथक आकलन नहीं है। वेश के 

लिए वनावरण का आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह 

से प्राप्त चित्रं की व्याख्या के अनुसार द्विवार्षिकं आघार पर 

किया जाता है ओर एफ.एस.आई. वन तथा वृक्षावरण के 

आकलन हेतु भारत वन Refs रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर.) 

नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नवीनतम आई.एस.एफ.आर. 

2011 के अनुसार वनावरण A आई.एस.एफ.आर. 2009 की 

तुलना में 367 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। राज्यवार 

वनावरण का kt संलग्न विवरण-॥ मेँ दिया गया है।
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fear 

TAT परियोजना का कार्यकरण 

लियित उत्तर 240 

क्र. परियोजना का कार्यान्वयन लागत निधियन' परियोजना उदेश्य संघटक परियोजना 

सं. नाम wry (करोड़ Tot अवधि. 

राज्य रुपए मै) | 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल 406 जे.आई.सी.ए. संस्थागत क्षमता विकास †. वनीकरण 2014-12 

वानिकी ओर सहित संयुक्त वन weet ). जैवविविधता संरक्षण से 

जैवविविधता दृष्टिकोण के माध्यम से # समुदाय विकास 2019-20 

संरक्षण वनीकरण, पनर्सुजन ओर ५. संस्थागत क्षमतां 

परियोजना वन्यजीव प्रबंधन कार्य । 

कलाप आरंभ करते हुए 

वन पारिप्रणाली में सुधार 

ओर जैवविविधता का 

संरक्षण करते हुए पश्चिम ` 

बंगाल के पर्यावरणीय 

संरक्षण ओर सदभावना- 

पूर्णं सामाजिक-आर्थिक 

विकास में योगदान देना। 

2. राजस्थान वानिकी राजस्थान 1152 जे.आई.सी.ए. संयुक्त वन प्रधन दृष्टि- ॥ वनीकरण 2011-12 

ओर जैवविविधता | कोण के माध्यम से i, कृषि वानिकी से 

परियोजना वनीकरण, ओर जैव- iii, जल संरक्षण संरचनाएं 2018-19 

(चरण-॥) विविधता उपाय आरंभ iv. जैवविविधता संरक्षणं 

करते हुए वन क्षेत्र ओर ५ समुदाय सक्रियता 

वन आश्रित लोगों के vi. गरीबी उन्मूलन ओर 

जीविका अवसरों में वृद्धि जीविका सुधार 

तथा जैवविविधता का vii, क्षमता विकास, प्रशिक्षण 

संरक्षण करते हुए ओर अनुसंधान 

राजस्थान के पर्यावरणीय ५. मानीटरिंग ओर 

' संरक्षण ओर सामाजिक- मूल्यांकन 

आर्थिक विकास में ix. परामर्श सेवाएं 

योगदान देना। 

3. तमिलनाडु जैव- तमिलनाडु 686 जे.आईसी.ए. पारि-प्रणाली तथा प्रबंधन  }. जेवविविघधता संरक्षण 2011-12 

विविधता संरक्षण क्षमता A सुधार ओर ॥. प्राकृतिक संसाधन से 
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ओर हरित 

परियोजना 

4. सिक्किम जैव- 

विविधता संरक्षण 

ओर वन प्रबंधन 

परियोजना 

5. वन प्रबंधन ओर 

कार्मिकों के 

प्रशिक्षण के लिए 

क्षमता का विकास 

सिक्किम 

केन्द्रीय क्षेत्र 

परियोजना 

330 

225 

जे.आईसी.ए 

जे.आई सी.ए. 

साथ दही दर्ज किए गए 

वन क्षेत्रों के बाहर 

वृक्षारोपण द्वारा जैव- 

विविधता संरक्षण कौ 

सुदृढ करते हुए 
तमिलनाद् के 

पर्यावरणीय संरक्षण 

ओर सदभावनापूर्ण 

सामाजिक-आर्थिक 

विकास 4 योगदान 

देना। 

समुदाय विकास हेतु 

पारि.पर्यटन सहित 

वहनीय जैवविविधता 

संरक्षण, वनीकरण ओर 

आय सुजन कार्यकलापों 

कौ बढ़ावा देते हुए 

जैवविविधता संरक्षण 

कार्यकलापों तथा वन् 

प्रबंधन क्षमता को 

Gs करने ओर वन 

आश्रित स्थानीय art 

की जीविका मे सुधार 

करते हुए सिक्किम के 

पर्यावरणीय संरक्षण 

ओर सदभावनापूर्ण 

सामाजिक-आर्थिक 

विकास में योगदान 

देना। 

राज्य वन प्रशिक्षण 

संस्थानों के पुनरुद्धार 

के माध्यम से ओर 

संयुक्त वन प्रबंधन पर 

बल देते हुए अग्रणी 

आधार में वृद्धि 

ii, संस्थागत क्षमता 

विकास 

iv. परामर्शी सेवाएं 

i वन ओर जैवविविधता 

संरक्षण 

i, पारि-पर्यटन 

ii, संयुक्त वन प्रबंधन 

iv. सहायक कार्यकलाप 

५. परामर्श सेवाएं 

। राज्यों के पुनरुद्धार 

के माध्यम से अग्रणी 

कर्मचारियों के लिए 

प्रशिक्षण परिवेश में 

सुधार करना।. 

2018-19 

2010-11 

से 

2019-20 

2008-09 

से 

2013-14 

(5 वर्ष 

ओर 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

वानिकी कर्मचारियों का i. वन प्रशिक्षण संस्थान महीने) 

क्षमता निर्माण करके ओर संयुक्त वन प्रबंधन : 

अग्रणी कर्मचारियों के (जेएफ.एम.) पर बल 

लिए प्रशिक्षण परिवेश देते हुए अग्रणी वानिकी 

में सुधार करना, एतद् कर्मचारियों का क्षमता 

द्वारा सतत वन प्रबंधन निर्माण, एतद् द्वारा 

के लिए मानव संसाधन मानव संसाधन को 

विकास को मजबूती qe करना, सतत 
प्रदान करना। ` वन प्रधन के लिए 

विकास 

6. उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश 575 जे.आरई.सी.ए. विकृत वनो को पुनः i. वृक्षारोपण, वनो का 2008-09 

सहभागी वन हरा-भरा करना, वनं पुनरुद्धार आदि से 

wert ओर संसाधनों को बदढ़ाना i, पी.एम.यू/डी.एम.यू/ 2015-16 

गरीबी उन्मूलन ओर सतत वन प्रबंधन, एफ.एम.यू. का संस्थागत 

परियोजना जिसमे जे.एफ.एम. सुदृद्रीकरण 

| बागान शामिल है, तथा ॥. लखनऊ मे वन | 

सामुदायिक विकास के प्रशिक्षण पुनर्वास 

द्वारा वनो पर निर्भर संस्थान 

स्थानीय जनता की ES ओर ` 

आजीविका मे सुधार प्रकाशन 

करना ओर उन्हें ५. मोनीटरन ओर 

सशक्त बनाना, इस मूल्यांकन 

प्रकार पर्यावरण मे vi. वास्तविकं कन्टीजेन्मी 

सुधार करनी ओर vi, परामर्शी सेवा 

गरीबी दूर करना। 

7. गुजरात वन गुजरात 830 जे.आई.सी.ए. विकृत वनो को पुनः . प्रारंभिक कार्य 2007-08 

विकास हरा-भरा करना ओर i. विभागीय वन विकास सै 

परियोजना सतत वन प्रबंधन, ओर प्रबंधन 2014-15 

फेज-॥ जिसमे जे.एफ. एम ii, जे.एफ.एम. वन 

बागान शामिल रै, तथा 

सामुदायिक जनजातीय 

विकास के द्वारा वनं 

पर निर्भर स्थानीय 

जनता की आजीविका 

विकास ओर प्रबंधन 

५. सामाजिक वानिकी 

विकास ओर प्रर्बधन 

४. वन अनुसंधान 

vi, संसूचना ओर 
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मेँ सुधार करना ओर प्रकाशन 

Se सशक्त बनाना, vi, वन्य जीव संरक्षण 

इस प्रकार पर्यावरण ओर प्रबंधन 

में सुधार करना ओर vii. मोनीटरन ओर 

गरीबी दूर करना। मूल्यांकन 

ix, फेज आउट वर्कं 

x. परामर्श सेवाएं (मूल्य 

तथा फिजिकल कंटेट 

सहित) 

8. त्रिपुरा वन त्रिपुरा 460 जे.आई.सी.ए. विकृत वनो का पुन- i. विकृत भूमि का 2007-08 

पयविरण ओर रुद्धार करना ओर पुनरुद्धार से 

गरीबी उन्मूलन ग्रामीणों तथा पारंपरिक  ॥. विकृत ओर उपलब्ध 2014-15 

परियोजना स्थानांतरण खेती में गैर-वन भूमि का पुन- 

लगे जनजातीय परिवारो रुद्धार 

के आजीविका संबंधी ii, निजी जोत क्षेत्र मे 

पहलुओं मे सुधार फार्म वानिकी 

करना तथा जे.एफ.एम, iv. प्रारि-विकास 

के अध्ययन के सतत ५. सेवा संबंधी 

वन Weer को बढ़ावा सहायता 

देना; एतद् द्वारा vi. FA खेती करने 

पर्यावरण में सुधार वाले परिवारों का 

करना तथा गरीबी पुनर्वास 

दूर करना। vi, अंतरापृष्ठ वानिकी 

विकास 

9. स्वान नदी हिमाचल प्रदेश 162 जे.आईसी.ए. वनो का पुनःस्थापन, i, वनरोपण 2006-07 

एकीकृत जल- कृषि भूमि को बचाना ii, मृदा ओर नदी से 

विभाजक परबधन ओर स्वान नदीके प्रबंधन के लिए सिविल 2013-14 

परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य कार्य 

के आवाह aa 4 ii, मृदा-संरक्षण ओर 

कृषि एवं वन उत्पादन भूमि-उद्धार 

की agri, इसके लिए 

एकीकृत जल विभाजक 

प्रव॑धन कार्यकलाप 

करना ओर मृदा एवं 

iv. आजीविका में सुधार 

५. संस्थागत विकास 
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40, ओडिशा वानिकी ओडिशा 660 

aa विकास 

परियोजना 

11. कर्नाटक वहनीय कर्नटिक 745 

वन-प्रवंधन ओर 

जैव-विविधता 

संरक्षण | 

प्ररियोजना 

जे.आईसीए 

नदी प्रबंधन, मृदा 

संरक्षण ओर भूमि उद्धार 

के लिए वनरोपण ओर 

सिविल कार्य करना; 

एतद् द्वारा आवाह क्षेत्र 

मे रहने वाली गरीब 

जनता सहित लोगों के 

जीवन-स्तर मे सुधार 

करना। 

अवक्रमित वनो का पुन- 

रुद्धार करना ओर सतत 

वन प्रबंधन को बढावा 

देकर ग्रामीणों की आय 

में सुधार करना, जिसमें 

जे.एफ.एम. बागान ओर 

सामुदायिकाजनजातीय 

 . विकास शामिल है। 

जे.आई.सी.प. 

एतद् ERT पर्यावरण 

में सुधार करना तथा 

गरीबी दूर करना। 

पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार 

के लिए वनो का पुनः 

स्थापना ओर कर्नाटक 

राज्य मेँ संयुक्त वन 

योजना एवं प्रबंधन 

(जे.एफ.पी.एम.) के 

माध्यम से वनरोपण 

करके परियोजनागत 

गांवों के निवासियों 

i. वनं जैव-विविधता 

का संरक्षण ओर सुरक्षा 

॥. प्राकृतिक वनो की 

उत्पादकता में सुधार 

करना 

ii, लोगों को आजीविका 

के लिए विकल्प उपलब्ध 

कराना (वी.एस.एस. का 

समर्थन) 

iv. पारि-विकास ओर 

पारि-पर्यटन कार्यकलाप 

५. वाणिज्यिक ओर 

ओद्योगिक मांग को पूरा 

करना 

vi वनं विभाग की क्षमता 

निर्माण 

i. वनरौपण 

i, गरीबी उन्मूलन के 

लिए आय-अर्जन संबंधी 

कार्यकलाप 

ii, जेव-विविधता संरक्षण 

iv. ies कार्य के लिए 
मूलभूत बुनियादी 

सहायता का प्रावधान 

४. वन-परधन (अनुसंधान 

2006-07 | 

a 

2012-13 ` 

2005-06 

a 

2012-13
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की आजीविका में एवं प्रशिक्षण परामर्श) 

सुधार करना, जिससे ओर भौगोलिक सूचना 

गरीबी कम होगी ओर प्रणाली (जी.आई.एस.) 

aa मे जैव-विविधता तथा प्रबंधन सूचना 

संरक्षण किया जा प्रणाली (एम.आई.एस.) 

सकेगा। को बढ़ावा देने के लिए 

सहायक कार्यकलाप 

12. तमिलनादु तमिलनाडु 567 जे.आई सी.ए्. पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार \. एकीकृत जल 2005-06 

वनीकरण के लिए वनं का पुनः विभाजकं विकास से 

परियोजना स्थापन ओर तमिलनाडु ॥ एकीकृत जनजातीय 2012-13 

फेज-॥ राज्य मे संयुक्त वन विकास 

प्रबंधन के माध्यम से iii, वानिकी विस्तार 

वन-रोपण करके iv. शहरी वानिकी 

परियोजनागत गांवों ५. क्षमता निर्माण 

के निवासियों की अनुसंधान सहायता 

आजीविका मे सुधार vi. मानव संसाधन 

करना, जिससे क्षेत्र विकास 

मे गरीबी कम करने vi, आधुनिक नर्सरियों 
“ मे मदद मिलेगीं। ` की स्थापना 

vii, बुनियादी सुविधाओं 
4 सुधार 
#६. प्रशासन-व्यवस्था 

x. मौनीटरन ओर 

मूल्यांकन 

13. हरियाणा में हरियाणा 286 जे.आई.सी.ए. क. पारिस्थिकीय वहनीय + मृदा ओर जल 2004-05 

एकीकृत रीति से वन-भूमि का संरक्षण से 

प्राकृतिक पुनरुद्धार करना i, बागान मोडल ओर 2010-11 

संसाधन ख. ग्रामवासियों की नर्सरी विकसित करना 

प्रवधन ओर जीवन की गुणवत्ता में iii, गरीबी कम करना 

गरीबी उन्मूलन ओर सभी समीपस्थ ओर संस्थागत निर्माण 

परियोजना वनो मे सुधार करना। iv. तकनीकी सहायता 

५. सहायक कार्यकलाप 

vi, प्रशासन कर्मचारी 

कुल 7084 
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दिकरणः॥ 

भारत मे राज्यो^संघ राज्य क्षेत्रों मै वनाक्रण । 

| † क्षेत्रफल वर्गं किलोमीटर मे) 

राज्यसंघ राज्य भौगोलिक 2011 मेँ वनावरणं TERRA, 09 

क्षेत्र क्षेत्र | की तुलना में 

अत्यधिक मध्यम सघन खुले वन कुल वास्तविक 

` सघनं वन वन | परिवर्तन 

1 2 3 4 5 6 7 

आन्प्र प्रदेश | 275069 850 26242 19297 46389 -281 

अरुणाचल प्रदेश 83743 20868 31519. 15023 67410 -74 ` 

असम ` 78438 ` 1444 11404 14825 27673 | -19 

बिहार 94163 231 3280 3334 6845 41 

छत्तीसगढ़ | 135191 4163 34911 16600 55674 -4 

दिल्ली 1483 7 49 120 176 0 

गोवा | 3702 | | 543 585 1091 2219 7 

गुजरात ` ^ 19602 376 5231 9012 14619 1 

हरियाणा ि 44212 ट 457 1124 = 1606 14 

हिमाचल प्रदेश 55673 3224 6381 | 5074 ` 14679 | | 11 

जम्मू भौर कश्मीर 222236 4140 ` धि 8760 ` 9639 7 22530 `` ` | ` 2 

आरखंड. . ` 79714 ` ` ` 2590 ` 9817 10470 22977 । 83 

कर्नाटक ` | 191791. | 7 20179 14238 36194 | 4 

केरल 7 : 38863 1442 ` 9394 .. 6464 17300 | -24 

मध्य प्रदेश तः । 3082465 - 6640 34986 - 26074 77700 0 

महाराष्ट्र |  307713 ̂ = - 8736 . = 20815 =, . 21095 50646 ,. -4 . 
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1 2 3 4 5 6 7 

मणिपुर 22327 730 6151 10209 17090 -190 

मेघालय 22429 433 8775 | ` . 7067 17275 -46 

मिजोरम 21081 134 . ; ‘aot 12897 19117 66 

नागालैण्ड 16579 1293 | 4931 7094 13318 -146 

ओडिशा 155707 7060 21366 20477 48903 48 

पंजाब 50362 . 0 736 1028 1764 100 

राजस्थान 342239 72 4448 11567 16087 51 

सिक्किम 7096 500 2161 698 3359 0 

तमिलनाडु 130058 2948 10321 10356 23625 74 

त्रिपुरा 10486 109 4686 ` 3182 7977 -8 

उत्तर प्रदेश 240928 1626 4559 8153 14338 -3 

उत्तराखंड 53483 4762 14167 5567 24496 1 

पश्चिम बंगाल 88752 2984 4646 5365 12995 1 

अंडमान ओर निकोबार 8249 3761 2416 547 6724 62 

द्वीपसमूह 

चण्डीगढ़ 114 1 10 6 17 0 

दादरा ओर नगर हवेली 491 0 114 97 ` 211 0 

दमन ओर दीव 112 0 0.62 5.53 6 0 

लक्षद्वीप 32 9 17.18 9.88 27 1 

पुडुचेरी 480 0 35.37 14.69 50 0 

कुल योग 3287263 83471 320736 287820 692027 -367 

"उपर्युक्त तालिका मे व्याख्यात्मक परिवर्तनं को शामिल करने के बाद 2009 के आकलन को देखते हुए क्षेत्रफल मे परिवर्तन दर्शाया 

गया है।
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(अनुवादा 

वन्यप्राणी अभयारण्य 

701. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः 

श्री रायापति सांबासिवा रावः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार का देश. मे स्थित सभी वन्यप्राणी 

अभयारण्य को परस्पर vist के उदेश्य से एक सूचना 

प्रौद्योगिकी परियोजना शुरू करने का विचार हैः 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ar क्या है; ओर 

(ग) sa संबंध A सरकार दारा क्या कदम उठाए 

गए है 

पयविरण ओर वनं मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) वर्तमान A Var कोई प्रस्ताव पर्यावरण एवं 

वन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

प्रशिक्षुओं कौ वेतन 

702. श्री सी. शिवासामीः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या रक्षा wast को प्ररे वेतन का भुगतान 

नहीं किया जा रहा है; 

ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस ddr में 
अभ्यावेदने प्राप्त हुए हैः ओर 

(ग) यदि हां, तो ae ak क्या है ओर इन 

पर क्या कार्यवाही की गई है? 

रक्षा मत्री श्री एके. vet: (क) से (ग) विभिन प्रशिक्षण 

अकादमियोँ मेँ कमीशन-पूर्वं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे deel 
को ote प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षण के आखिरी वर्ष 

मे प्रति माह 21.000 रुपए का निर्धारित वजीफा प्रदान 

किया जाता है। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक परा होने पर 

इस वजीफे को सभी weal हेतु वेतन मेँ बदल दिया 
जाता है ओर सभी स्वीकार्य भक्तौ के बकाया का भुगतान 

किया जीता है। छठा केन्द्रीय वेतन आयोग सेनाओं की इस 
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मांग से सहमत नहीं था कि प्रशिक्षण के आखिरी वर्ष में 
पूर्णं a एवं भत्तो सहित अनंतिम कमीशन प्रदान किया 

जाए ओर एक कमीशन्ड रैक के सभी सम्बद्ध लाभ भी 
fey जाएं क्योकि रक्षा बलों मे कमीशन प्रदान करने के 
लिए कमीशनःपर्वं॒ प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पस करना एक 
पूवपिक्षा होती है। 

(हिन्दी 

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 

703. श्री ए.टी. नाना पाटीलः क्या पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के 

अंतर्गत कई परियोजनाएं सरकार के पास लंबित रहै; 

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित ॒तत्संब॑धी राज्य-वार 

ब्योरा क्या हैः 

(ग) इनके त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए है; ओर 

(घ) इस Wat मे सरकार दारा अब तक किए गए 

कार्य का ak क्या है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) वनं (संरक्षण) अधिनियम, 1980 

के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के उपयोग 
के लिए पूर्वं अनुमोदन प्रदान करने हेतु लंबित प्रस्तावों का 

राज्य-वार व्यौरा संलग्न में दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रस्तावों 

के शीघ्र निपटान हेतु विभिन्न कदम उठाए है। उठाए गण 

कदमों मे कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों मेँ 1 हेक्टेयर तक 

ओर वामपंथ अतिवाद (एल.उन्ल्यु ई.) से प्रभावित जिलों में 2 

हेक्टेयर तक सरकारी विभागों द्वारा alfa जनोपयोगी 

एरियोजनाओं के लिए तथा एकीकृत कार्य योजना के कार्यन्वियन 

हेतु पहचान किए गए 60 एल.उल्ल्यु.ई. प्रभावित जिले के 
लिए.5 हेक्टेयर तक् के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग 
करने के लिए सामान्य अनुमोदन हेतु प्रावधान शामिल हैं। 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने खनन ओर अतिक्रमण के 

विनियमन के अलावा 5 हेक्टेयर से कम वन भूमि वाले 
प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियां 

. प्रत्यायोजित की है। dara के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 40
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हेक्टेयर तक की वनं भूमि वाले प्रस्तावों पर कारवाई की 
जाती है। केवल 40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि ओर 
खनन तथा अतिक्रमणं के विनियमन वाले प्रस्तावं पर वन 
सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है ओर इसकी 

सिफारिश पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया 

जाता zl 

favor 

वन (सरक्षण) अधिनियम 1980 के state 

लंबित राज्यवार प्रस्ताव 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य मंत्रालय ओर इसके 
aa का नाम aaa कार्यालयों 4 

लंबित प्रस्तावों 

की संख्या 

4 2 3 

1. अंडमान ओर निकोबार - 4 

द्रीपसमूह 

2. आन्ध्र प्रदेश 21 

3. अरुणाचल प्रदेश 10 

4. असम 2 

5. बिहार 8 

6. छत्तीसगढ़ | 8 

7. दादरा ओर नगर हवेली, 3 

दमन ओर दीव 

8. गोवा 4 

9. गुजराते 41 

10. हरियाणा 33 

11. हिमाचल प्रदेश 28 

12. आरखंड 16 

13. कर्नाटक | 21 
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1 2 3 

14. केरल 5 

15. मध्य प्रदेश 27 

16. महाराष्ट्र 18 

17. मणिपुर 3 

18. मिजोरम 7 1 

19. ओडिशा ` 6 

20. पंजाब | 18 

21. राजस्थान 5 

22. सिक्किम 3 

23. तमिलनाडु 3 

24. त्रिपुरा 1 

25. उत्तर प्रदेश `. | 6 

26. उत्तरांचल । 4 

कुल 296 

राजस्थान मे भू-अर्जन 

704. श्री भरत राम मेघवालः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के हनुमानगढ़ 

जिले मे काफी बड़े yaa का अर्जन किया था लेकिन भू- 

स्वामियों को अब तक इसका मुआवजा प्रदान नहीं किया 

गया दहै; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैः 

(ग) भुगतान प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(घ) भू.स्वामियों को pt मुआवजा कब तक प्रदान 

किए जाने की संभावना है?
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\ रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी); (क) जी, नहीं। 

| (ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते। 

| (अनुगा 

` लक्षद्वीप मँ सैन्य-अङ्डा 

705. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि; 

(क) क्या हाल ही मे लक्षद्वीप के संघ राज्यक्त्र मे 

सोमाली जलदस्युओं द्वारा व्यापारिक जलपोतोँं का अपहरण ` * 

किए जाने के प्रयासों के मदेनजर, वहां एक स्थायी सैन्य 

अड्डा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि. हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः ओर 

(ग) यवि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एटनी)ः (क) से (ग) संघ. राज्यक्षत्र ` 

लक्षद्वीप मेँ सैन्य वेस की स्थापना sive उसमें वृद्धि तटीय 

सुरक्षा ओर व्यापारिक पोतो के uml की अवधारणा के 

विश्लेषण तथा अनुमान तथा सामरिक परिग्रे्य की आवश्यकता 

पर आधारित है। यह एक निरन्तर तथा सतत् प्रक्रिया हे। 

इस समय नौसेना की एक टकी कवरत्ती द्वीप पर 

कार्यरत दहै। | 

खाड़ी देशो & साथ व्यापार 

706. श्री पी.के. बिच: 

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी; 

क्या वाणिज्य ओर vert मंत्री यह बतानै की कृपा 

करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो 4 प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष 

के दौरान भारत, खाड़ी देशों ओर अन्य अरब देशों के 

बीच कितने मूल्य का ओर वस्तु-वार कितना व्यापार हुआ; 

(ख) क्या उक्त अवधि कै दौरान भारत, खाड़ी देशों 

तथा अन्य अरब देशों के बीच व्यापारे बद्वा है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2: 
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(घ) क्या सरकार अपने भावी लक्ष्यो ओर मांगो को 

पूरा करने के क्रम मँ खाड़ी देशों व अरब देशों के साथ 

व्यापार को दोगुना करने का विचार रखती है; 

(ड) यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित देशों के 

साथ किए गए विशेष wail का ak क्या हैः ओर 

(च) आगामी पंचवर्षीय योजना में खादी देशों के साथ 

व्यापार age के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए है? 

, ` वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) भारत, खाड़ी तथा अन्य 

अरब देशों के बीच व्यापार का पिछले तीन वर्षो तथा 

वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यवार ओर पिछले तीन ai के 

लिए वस्तु-वार atk क्रमशः संलग्न विवरण. ओर ॥ में 

दिया गया है। 

i (ख) ओर (ग) जी, atl भारत तथा wet एवं अन्य 

अरब देशों के बीच कुल व्यापार वर्ष 2008-09 मेँ 113.94 

बिलियन अम.डा. से agar TE 2010-11 मेँ 144.02 बिलियन 

TAS. हो गया है। चालू वित्त at 2011-12 (अप्रैल-नवम्बर) 

, के दौरान 116.33 बिलियन अम.डा. का व्यापार हुआ है। 

(घ) से (च) भारत तथा खाड़ी एवं अन्य अरब देशों 

के बीच द्विपक्षीय व्यापार को asm के लिए सरकार सतत् 

प्रयास करती है। वस्तु, सेवा एवं निवेश मेँ द्विपक्षीय व्यापार 

को बद़राने के उदेश्य से भारत खाड़ी सहयोग परिषद के 

देशों के साथ एक मुक्त व्यापार करार THAT) की 

स्थापना हेतु वार्ता कर रहा oi भारत तथा AER देशों 

के शीर्ष वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बरो, निर्यात संवर्धन परिषदो 

तथा अन्य व्यापार निकायो की एक-दूसरे के व्यापार मेलो, 

क्रेता-विक्रेता toot ओर अन्य व्यापार कार्यक्रमों मेँ भागीदारी 

को Ig देकर सरकार उक्त देशौ के साथ व्यापार का 

संवर्धन करती है। द्विपक्षीय व्यापार को gr के लिए 

द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित yet के समाधान हेतु नियमित 

अंतराल पर संबंधित देशो के साथ संयुक्त आयोग sad 

संयुक्त व्यापार एवं आर्थिक समिति की aod भी आयोजित ` 

की जाती है।
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विकरणः 

wet तथा अन्य देशो के साथ द्विपक्षीय व्यापार 

लिखित Fae 262 

(मूल्य मिलियन अम.डा. मे) 

करसं. देश का नाम 2008-09 2009-10 

निर्यात आयात कुल व्यापार नियति आयात कुल व्यापार 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. अल्जीरिया 653.08 1,052.57 1,705.65 574,19 995.32 1,569.51 

2. बहरीन 286.52 1,442.82 1729.34 250.21 502.86 753.07 

3. कौमर्योस 25.54 0.33 25.86 9.29 0.68 9.97 

4. forge 359.96 3.66 363.62 265.84 1.17 267.01 

5. fre 1,699.86 2,121.33 3,821.20 1,403.88 1,692.36 3,096.23 

6. इराक 437.43 7,709.94 8147.37 477.13 7,026.93 7504.06 

7. जोन 431.83 1776.57 2208.4 245.62 823.43 1069.05 

8. कुवैत 797.5 9593.74 10391.24 782.45 8249.49 9031.95 

9. लेबनान 132.75 13.2 145.95 131.33 6.78 138.11 

10. लीविया 128.68 684.61 813.29 221.98 622.64 844.62 

11. मरीशानिया 35.81 4.53 40.34 30.64 1.6 32.24 

12. मोरक्को 242.85 948,15 1191 250.47 861.51 1111.98 

13. ओमन 779.04 1,205.46 1,984.50 1,032.93 3,499.89 4,532.82 

14, कतर 674.37 3498.91 4173.28 536.97 4648.52 5185.49 

15. Weal अरब 5110.38 19972.74 25083.12 3907 17097.57 21004.57 

16. सोमालिया 70.73 6.59 77.32 17.38 4.06 21.44 

17. सूडान 485.07 415.53 900.6 461.06 475 936.06 

18. सीरिया 364.5 157.92 522.42 345.43 144.69 490.13 

19. ट्यूनीशिया 213.07 601.77 814.84 213.55 252.83 466.38 

20. यूएई, 24,477.48 23,791.25 48268.73 23,970.40 19,499.10 43469.5 

21. यमन 787.29 754.61 1541.9 727.39 1,575.55 2302.94 

कुल 38193.74 75,756.23 1,13,949.97 35855.14 67981.98 1,03,837.13 
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करसं. देश का नाम 2010-11 2011-12 (अप्रैल-नव.) 

नियति आयात कुल व्यापार निर्यात आयात कुल व्यापार 

1 2 9 10 11 12 13 14 

1. अल्जीरिया 1,066.89 1,816.19 2,883.08 553.97 4,417.32 1,971.29 

2. बहरीन 912.18 641.25 1,553.43 . 283.26. 523.04 806.30 

3. DARTH 8.81 8.56 17.37 6.09 1.19 7.28 

4. frat 368.64 2.41 371:04 281.69 1.16 282.85 

5. मिस्र 2,257.92 1,354.56 3,612.47 1,333.60 2113.53 3,447.13 

6. इराक 738.65 9,008.30 9,746.95 411.02 12,034.26 12,445.28 

7. WS 484.07 818.93 1303 491.7 895.82 1387.52 

8. कुवैत 1959.48 10313.64 12273.13 735.92 , 9185.73 9921.65 

9. लेबनान 172.5 18.31 190.8 136.41 12.77 149.18 

10. लीबिया 136.11 969.09 1,105.20 16.79 0.85 17.64 

11. मोरीशानिया 32.56 1.95 34.51 28.88 1.5 30.38 

12. मोरक्को 339.38 839.64 4179.02 220,39 4051.91 1272.3 

13. ओमन ` 1,151.70 4,002.07 5,153.77 599.02 2,700.73 3,299.75 

14. कतर 381.77 6819.87 7201.64 572.07 8192.16 8764.23 

15. सउदी अरब 5227.19 20385.28 25612.46 3707.65 19751.69 23459.33 

16. सोमालिया 172.43 9.24 181.67 82.38 2.31 84.69 

17. सूडान 502.37 613.78 1,116.15 491.65 358.71 850.36 

18. सीरिया 523.03 35.61 558.64 343.11 87.68 430.79 

19. दयूनीशिया 269.08 301.15 570.23 170.29 400.98 271.26 

20. यूएई 34,349.10 32,753.16 67,102.26 22,873.15 23,499.63 46,372.78 

21. यमन 514.37 1,743.90 2,258.27 398.84 667.29 1,066.13 

92,456.89 1,44,025.09 33737.88 82,600.26 116,338.12 कुल 51,568.23 



विकरणः 

ay 2010-11 के दौरान eet तथा अन्य ara देशो के साथ भारत का 

RY -कार व्यायार (मूल्य भिलियन अमः डो. मे) 

निर्यत वस्तुं आयात वस्तुपएं 

1 2 ` 

अल्जीरिया 

वस्तु का नाम परिवहन मशीनें एवं अन्यं कुल पेद्रौलियम- अलौह धातुं चर्म अन्य कुल 

उपस्कर उपकरण अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

मूल्य 617.56 120.11 93.2 236.02 1,066.89 1,789.77 11.65 5.47 9.30 1,816.19 

बहरीन 

वस्तु का नाम प्रसंस्कृत खनिज परिवहन मशीनें एवं अन्य कुल पेद्रोलियम- धात्विक अयस्क  अलौह अन्य कुल 
| उपस्कर उपकरण अपरिष्कृत एवं धातु छीलन धातुं 

एवं उत्पाद 

मूल्य . 562.12 120.37 42.07 187.62 912.18 218.18 199.15 81.76 142.16 641.25 

| कोमोरोस 

वस्तु का नाम मांस एवं सूती यार्न, प्राथमिक एवं अन्य कुल परिवहन मसाले धात्विक अयस्क अन्य कुल 
विनिर्मितियां कैच्रिक्स एवं अर्ध-प्रसंस्कृत उपस्कर एवं धातु छीलन 

मेड अप्स लौह एवं इस्पात 

मूल्य 4.76 , 1.32 0.39 2.34 8.81 7.14 0.98 0.41 0. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

डि जिवूती 

वस्तु का नाम प्राथमिक एवं SUGAR मशीन एवं अन्य कुल चर्म॑ धात्विक अयस्क कच्ची खाल . अन्य कुल 

अर्ध-प्रसंस्कृत उपकरण एवं धातु छीलन एवं चमड़ा 

लौह एवं इस्पात 

मूल्य 63.41 57.66 50.65 196.92 ` 368.64 0.71 0.62 0.48 0.6 2.41 

Pre 

वस्तु का नाम पेद्रोलियम- प्रसंस्कृत मांस एवं अन्य कुल पेद्रोलियम- VaR, Het कच्चा: अन्य कुल 

अपरिष्कृत एवं खनिज विनिर्भितियां अपरिष्कृत परिष्कृत रकम्बि/अनर्कम्ब। 

उत्पाद एवं उत्पाद वेस्ट 

मूल्य 387.86 307.13 222.82 ` 2,257.92 1,075.82 89.43 42.29 147.02 1,354.56 

इराक 

वस्तु का नाम धातुओं का इलैक्द्रानिक मशीनें एवं अन्यं कुल पेद्रोलियम- wpe एंड नट कच्ची उन अन्य कुल 

विनिर्माण मदे उपकरण अपरिष्कृत काजू गिरि 

एवं उत्पाद को छोडकर 

मूल्य 309.35 107.4 85.22 236.68 738.65 8,954.66 50.42 1.43 1.79 9,008.30 

जेरडन 

वस्तु का नाम मांस एवं पेद्रोलियम- ओषध, भेषज अन्य कुल उर्वरकं wae, धात्विकं अयस्क अन्य कुल 

विनिर्मितियां अपरिष्कृत एवं फाइन विनिर्माता अपरिष्कृत एवं धातु छीलन 

एवं उत्पाद केमिकल्स 

मूल्य 106.69 83.62 33.69 260.07. = 484.07 425.57 350.9 16.79 25.67 818.93 

कुवैत 

वस्तु का नाम धातुओं का. मशीन एवं चावल-बासमती अन्य कुल पेद्रोलियम- कार्बनिक धात्विक. अयस्क अन्य कुल 
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विनिर्माण 

मूल्य 609.96 

वस्तु का नाम मांस एवं 

विनिर्मितियां 

मूल्य ` 24.87 

वस्तु का नाम परिवहन 

उपस्कर 

मूल्य 43.65 

वस्तु का नाम sea यार्न 

फैत्रिक्स, मेड 

इत्यादि 

मूल्य 15.55 

वस्तु का नाम scr यार्न 

` फैत्रिक्स, मेड 

arog इत्यादि 

मूल्य 61.35 
(मिलियन 

अम.डा.मे) 

उपकरण 

570.84 

परिवहन 

उपस्कर 

20.39 

इलेवटोनिक 

वस्तुएं 

15.04 

ओषध, भेषज 

एवं फाइन 

रसायन 

2.77 

इलेक्टोनिक 

वस्तुं 

44.93 

223.28 

मशीने एवं 

उपकरण 

16 

मशीनें एवं 

उपकरण 

14.85 

इलेक्टोनिक 

वस्तुपएं 

2.14 

परिवहन 

उपस्कर 

40.97 

555.4 

अन्य 

111.24 

अन्य 

62.57 

अन्य 

12.1 

अन्य 

192.13 

1959.48 

लेबनान 

कुल 

172.5 

लीविया 

कुल 

136.11 

मारूतानिया 

कुल 

32.56 

मोरक्को 

कुल 

339.38 

अपरिष्कृत रसायन एवं धातु छीलन 

एवं उत्पाद 

9,727.63 346.05 99.36 140.60 

अकार्बनिक धात्विक sat  अलौह अन्य 

रसायन एवं धातु छीलन धातुं 

5:98 5.53 2.52 4.28 

पेद्रोलियम- कार्बनिक सल्फर एवं अन्य 

अपरिष्कृत रसायन अनरोर्टेड 

एवं उत्पाद आयरन पायरेट 

961 3.35 2.04 2.7 

धात्विक अयस्क अन्य मदे चर्म अन्य 

एवं धातु छीलन 

1.35 0.18 0.15 0.27 

अकार्बनिक उर्वरक उर्वरक अन्य 

रसायन विनिर्माण अपरिष्कृत 

544.34 153.7 88.37 53.23 

10313.64 

कुल 

18.31 

कुल 

969.09 

कुलं 

1.95 

कुल 

839.64 
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ओमान 

वस्तु का नाम पेदटोलियम- धातु मशीन एवं अन्य -कुल पेद्रोलियम- उर्वरक अलौह अन्य कुल 

(मिलियन अपरिष्कृत विनिर्माण उपकरण अपरिष्कृत  विनिर्माण धातुएं 

 अम.डा. मे) एवं उत्पाद एवं उत्पाद 

मूल्य 387.83 161.91 158.57 443.39 1,151.70 3,293.14 348.78 . 90.71 269.44 4,002.07 . 

कतर a 
| 4 

वस्तु का नाम इलेक्ट्रौनिक मशीनरी एवं धातु अन्य कुल पेट्रोलियम- कार्बनिक कृत्रिम रेजिन, अन्य कुल 

सामान उपकरण विनिर्माण अपरिष्कृत रसायन प्लास्टिक 

एवं उत्पाद सामान इत्यादि 

मूल्य 67.68 50.66 42.4 221.03 381.77 6,060.91 273.13 205.63 280.20 6819.87 

सऊदी अरब 

वस्तु का नाम धातु विनिर्माण येद्रोलियम- चावल- अन्य कुल पेद्रोलियम- adie कृत्रिम रेजिन, अन्य कुल 

अपरिष्कृत बासमती अपरिष्कृत रसायन प्लास्टिक सामान 

एवं . उत्पाद एवं उत्पाद इत्यादि 

मूल्य 859.32 674.41 637.26 3056.2 5227.19 17,931.82 1,009.29 648.11 796.06 20385.28 

सोमालिया 

वस्तु का नाम चीनी ओषध, भेषज प्राथमिक एवं अन्य कुल wat कच्ची खाल चमड़ा अन्य कुल 

\ एवं परिष्कृत ad निर्मित asa एवं WAST 

रसायन लौह एवं 

इस्पात 

मूल्य 157.07 3.61 3.39 8.36 172.43 , 7.21 1.08 0.52 0.43 9.24 
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वस्तु का नाम मशीन एवं 

उपकरण 

मूल्य 75.82 

वस्तु का नाम मशीन एवं 

उपकरण 

मूल्य 83.7 

वस्तु का नाम इलेक्ट्रिक 

Ae 

मूल्य 35.39 

वस्तु का नाम रत्न एवं 

आभूषण 

मूल्य 16,642.89 

परिवहम प्राथमिक एवं 

उपस्कर अर्दधनिर्मित लौह 

एवं इस्पात 

65.65 51.12 

मानव निर्मित मांस एवं 

यार्न, फैव्रिक्स, विनिर्मितियां 

मेड अप्स 

74.94 43.69 

प्लास्टिक एवं जी.एल.एसजी.- 

लिनोलियम एल.एस.डन्ल्यु. 

आर.आई/सी.- 

ई.आर.एम.सी, 

एस.आई.आर.सी। 

सी-एम.एन.टी.आई. 

32.45 28.88 

पेद्रोलियम- अन्य मदे 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

4,696.48 3,903.03 

सूडान 

अन्य कुल 

309.78 = 502.37 

सीरिया 

अन्य कुल 

320.7 523.03 

ट्यूनिशिया 

अन्य कुल 

172.36  269.08 

यू.एई. 

अन्य कुल 

9,106.70 34,349.10 

पेद्रोलियम- धात्विक अयस्क काष्ठ एवं 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

566.75 

चर्म 

11.29 

अकार्बनिक 

रसायन 

194.48 

Tey 

13,328.42 

एवं धातु काष्ठ 

छीलन उत्पाद 

25.05 8.33 

sap, फल एवं गिरि 

अपरिष्कृत काजू गिरि 

को छोड़कर 

10.65 3:97 

उर्वरक पेद्रोलियम- 

विनिर्माता अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

81.11 8.95 

मोती, बेशकीमती पेद्रोलियम- सोना 

अपरिष्कृत 

उत्पाद 

9,395.43 7,508.26 = 

अन्य 

13.65 

अन्य 

9.7 

अन्य 

16.61 

अन्य 

2,521.03 

कुल 

613.78 

Pa 

35.61 

कुल 

301.15 

कुल 

32,753.16 
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यमन 

वस्तु का. नामं पेट्रोलियम- चावल. चीनी अन्य कुल te अलोह कच्ची खाल अन्य कुल 
“` ` ˆ अपरिष्कृत बासमती । अपरिष्कृत धातुएं एवं चमड़ा 

एवं उत्पाद एवं उत्पाद 

मूल्य. . . 98.02 57.85 51.42 307.08 514.37 1,722.89 9.63 4.76 6.62 1,743.90 

af 2009-10 & ahr ast एवं अन्य arg देशो के साथ भारत का वस्तु कार व्यापार (मूल्य मिलियन FAST. मै) अनुक्ध-॥ (जारी) 

निर्याति aeqy आयात वस्तुं 

| अल्जीरिया 

वस्तु का नाम धातु विनिर्माण परिवहन मशीनरी एवं अन्य कुल पेद्रोलियम- TAH, अलौह अम्य कुलं 

. उपस्केर उपकरण अपरिष्कृत ` अपरिष्कृत धातुएं 

एवं उत्पाद 

मूल्य 237.99 114.29 81.4 140.51 574.19 966.95 12.79 4.8 10.78 995.32 

बहरीन 

` वस्तु.काःनाम मशीनरी एवं इलेक्टोनिक प्रसंस्कृत अन्य कुल पेद्रोलियम- sacle afar अयस्क अन्य कुल 

। उपकरण वस्तुं खनिज अपरिष्कृत धातुएं एवं धातु छीलन 

एवं उत्पाद 

मूल्य ̀ . 45.11 37.31 16.54 151.25 250.21 245.51 77.13 69.24 110.98 502.86 

कोमोरोस 

Ra नाम माँस एवं act यान, इतैक्टरोनिक अन्य कुल मसाले इलेक्ट्रोनिक धात्विक अयस्क अन्य कुल 

विनिर्मितियां फेत्रिक्स, मेड agg वस्तुएं एवं धातु छीलन 

अप्स इत्यादि 

. मूल्य 4.28 1.49 0.65 2.87 9.29 0.68 0 0 0 0.68 
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वस्तु का नाम प्राथमिक एवं 

अर्द्धं प्रसंस्कृत 

लौह एवं 

इस्पात 

मूल्य 74.45 

वस्तु का नाम पेद्रोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

मूल्य 195.36 

वस्तु का नाम धातुओं का 
विनिर्माण 

मूल्य 146.51 

वस्तु का नाम मांस एवं 

विनिर्मितियां 

मूल्य 44.24 

वस्तु का नाम चावल 

बासमती 

मूल्य 216.61 

धातुओं का 

विनिर्माण 

46.95 

मशीनरी एवं 

उपकरण 

166.04 

seri 

वस्तुएं 

75.97 

ओषध, भेषज 

एवं रसायन 

27.33 

मांस एवं 

विनिमिर्तियां 

82.2, 

मशीनरी एवं अन्य 

उपकरण 

22.21 122.23 

परिवहन अस्य 

उपस्कर 

121.52 920.96 

मशीनरी एवं अन्य 

उपकरण 

55.85 198.8 

इलेक्टोनिक अन्य 

सामान 

19.55 154.5 

धातुओं का अन्य 

विनिर्माण 

60.47 423.17 

डिजिबूती 

कुल 

265.84 

मिस्र 

कुल 

1,403.88 

इराक 

कुल 

477.13 

245.62 

782.45 

चर्म 

0.34 

पेदरोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

1,382.20 

पेद्रोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

6,981.32 

उर्वरक 

विनिर्माण 

463.15 

पेदरोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

7,909.72 

धात्विक अयस्क कच्ची खाल अन्य 

एवं धातु छीलन एवं चमा 

0.3 0.31 0.22 

UN, wey कच्चा; अन्य 

अपरिष्कृत रकम्ब/अनर्कोम्ब। 

वेस्ट 

93.01 46.44 170.71 

फल एवं ऊन, कच्चा अन्य 

गिरि, काजू 

गिरि को 

छोडकर 

42.46 1.45 1.7 

उर्वरक अकार्बनिक अन्य 

अपरिष्कृत रसायन 

309.92 31.18 19.18 

कार्बनिक कृत्रिम रेजिन, अन्य 

रसायन प्लास्टिक सामान 

इत्यादि 

119.21 75.46 145.1 

Ll
] 

1,692.36 

कुल 

(b
lz
) 

६6
6 

"2
1५

0 
6ट
 

7,026.93 

कुल 

823.43 

8249.49 

8८
८ 



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

लेबनान 

वस्तु का नाम मांस एवं मशीनरी एवं प्रसंस्कृत अन्य कुल धात्विक अयस्क कच्ची खाल अन्य कुल 

विनिर्मितियां उपकरण खनिज एवं धातुं छीलन एवं WAST 

मूल्य 16.81 11.4 9.8 93.32“ 131.33 _ 1.89 1.21 2.31 6.78 

लीबिया 

वस्तु का नाम मशीनरी एवं परिवहन धातुओं का अन्य कुल पेद्रोलियम- लोहा एवं प्राथमिक इस्पात, अन्य कुल 

उपकरण उपस्कर विनिर्माण अपरिष्कृत पिग॒ आयन 

: एवं उत्पाद बेस्ड मदं 

मूल्य 81.89 34.22 20.33 85.54 221.98 613.06 2.49 0.37 622.64 

-  मारूतानिया 

वस्तु का नाम set यार्न, ओषध, भेषज रंजक।मध्यवर्ती अन्य He धात्विक अयस्क अन्य मदे अन्य कुल 

hire, AS एवं परिष्कृत कोर तार एवं धातु छीलन 

अप्स इत्यादि रसायन रसायन 

मूल्य 16.25 3.94 1.62 8.83 30.64 1.3 0.04 0.06 1.6 

मोरक्को 

वस्तु का नाम मानवं निर्मित परिवहन मशीनरी एवं अन्य कुल अकार्बनिक TANG, अन्य कुल 

यार्न, फेब्रिक्स, उपस्कर उपकरण रसायन अपरिष्कृत 

मेड अप्स 

मूल्य 40.95 33.06 29.33 147.13 250.47 597.59 113.05 30.81 861.51 

ओमान 

वस्तु का नाम we मशीनरी एवं धातु विनिर्माण अन्य कुल पेद्रोलियम- - मशीनरी एवं अलौह अन्य कुल 

अपरिष्कृत उपकरण अपरिष्कृत धातुं 

एवं उत्पाद एवं उत्पाद 

मूल्य 255.86 161.74 144.28 1,032.93 2,900.84 53.47 3,499.89 471.05 167.96 
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वस्तु का नाम 

मूल्य 

वस्तु का नाम 

मूल्य 

वस्तु का नाम 

मूल्य 

वस्तु का नाम 

मूल्य 

वस्तु का नाम 

मूल्य 

मशीनरी एवं 

उपकरण 

202.48 

पेदरोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

960.68 

अन्य अनाज 

3.59 

मशीनरी एवं 

उपकरण 

98.44 

मशीनरी एवं 

उपकरण 

48.25 

पेटोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

51.77 

चावल- 

बासमती 

694.68 

ओषध, भेषज 

एवं परिष्कृत 
रसायन 

3.66 

प्राथमिक एवं 

ae Pita 

लोहा एवं 

52.16 

मानव निर्मित 

यार्न फैब्रिक्स, 

मेड अप्स 

47.56 

धातु 

विनिर्माण 

44.95 

अलौह 

धातुएं 

251.75 

vas विनिर्माण 

उत्पाद फुटवियर 

को छोडकर 

3.03 

ओषध, भेषज 

एवं परिष्कृत 

रसायन 

46.62 

ओषध, भेषजं 

एवं परिष्कृत 

रसायन 

35.69 

अन्य 

237.77 

अन्य 

1999.89 

अन्य 

7.1 

अन्य 

263.84 

अन्य 

213.93 

कतर 

कुल 

536.97 

सऊदी अरब 

कुल 

3907 

सोमालिया 

कुल 

461.06 

सीरिया 

कुल 

345.43 

पेटोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

4,101.64 

पेद्रोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

15,387.6 

अयल सीड्स 

2.61 

कृत्रिम रेजन अकार्बनिक 

प्लास्टिक रसायन 

सामान 

129.1 112.22 

कार्बनिक कृत्रिम रेजन, 

रसायन प्लास्टिक सामान 

इत्यादि 

690.1 375.53 

चर्म कच्ची खाल 

एवं चमड़ा 

0.87 0०.44 

पेद्ोलियम- धात्विक अयस्क कोष्ठ एवं 

अपरिष्कृत एवं धातु छीलन 

एवं उत्पाद 

436.08 

पेद्रोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

108.04 

24.3 

चर्म 

15.59 

काष्ठ 

उत्पाद 

5.66 

फल एवं गिरि 

काजू गिरि 

को छोड़कर 

6.25 

अन्य 

305.56 

अन्य 

644.32 

अन्य 

0.14 

अन्य 

8.96 

अन्य 

14.81 

4648.52 

कुल 

17097.57 

4.06 

कुल 

475 

कुल 

144.69 
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टदयूनिशिया 

वस्तु का नाम ` इलेक्ट्रिक पेद्रोलियम्- प्लास्टिक एवं अन्य कुल अकार्बनिक उर्वरक पेद्रोलियम- अन्य कुल 

मदे अपरिष्कृत लिनोलियम रसायन विनिर्माण अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद उत्पाद एवं उत्पाद 

मूल्य 25.8 25.4 23.34 139.01 213.55 177.07 59.03 7.34 9.39 252.83 

यूएई. 

ag का नाम् रत्न एवं पेद्रोलियम- चावल अन्य कुल पेद्रोलियम- सोना मोती, बेशकीमती अन्य कुल 

| आभूषण अपरिष्कृत बासमती अपरिष्कृत पत्थर 

एवं उत्पाद एवं उत्पाद 

मूल्य 12,410.61 4,232.62 652.09 6675.08 23,970.40 6,420.0 5,495.82 5,519.15 2064.06 19,499.10 

यमन 

वस्तु का नाम पेद्रौलियम- चावल मानव निर्मितं यार्न, अन्य कुल पेट्रोलियम. अलौहं कच्ची खाल अन्य कुल 

अपरिष्कृत बासमती फेत्रिक्स, मेड अप्स अपरिष्कृत ay एवं चमड़ा 

एवं उत्पाद a एवं उत्पाद 

मूल्य (मिलियन 357.72 62.38 39.05 268.24 727.39 ` 1,563.09 4.86 3.24 4.36 1,575.55 

Fst मे) 

वर्षे 2008-09 के दौरान art एवं अन्य arg दे के साथ भारत का RG कार व्याफ़ार (मूल्य मिलियन was. मै) अनुकधः॥ (जारी) 

| अल्जीरियां 

वस्तु कां नाम परिवहन धातुभों का इलेक्ट्रौनिक अन्य कुल पेद्रोलियम-  उर्वरक, चर्म अन्य कुल 

। उपस्कर विनिर्माण वस्तुएं अपरिष्कृत अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

मूल्य 267.66 149.79 49.06 186.57 653.08 28 942.8 101.69 2.83 5.25 1,052.57 
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वस्तु का नाम 

मूल्य 

वस्तु का नाम 

मूल्य 

वस्तु का नाम 

मूल्य 

वस्तु का नाम 

मूल्य 

वस्तु का नाम 

मूल्य 

मशीनरी एवं 

उपकरण 

40.98 

इलेक्टोनिक 

वस्तुएं 

11.83 

पेद्रोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

93.44 

पेद्रोलियम- 

अपरिष्कृत 

उत्पाद 

383.06 

धातुओं का 

विनिर्माण 

147.94 

धातुओं का प्राथमिक एवं 

विनिर्माण ae निर्मित 

लौह एवं इस्पात 

27.37 19.1 

मांस एवं चावल (बासमती 

विनिर्मितियां से इतर) 

4.86 4.6 

प्राथमिक-अर्द्ध धातुओं का 

निर्मित इस्पात विनिर्माण 

एवं स्टील 

49.53 43.93 

परिवहन मशीनरी एवं 

उपस्कर उपकरण 

160.52 150.09 

इलेक्ट्रोनिक मशीनरी एवं 

वस्तुएं उपकरण 

93.85 57.28 

बहरीन 

अन्य कुल 

199.07 286.52 

कोमोरसि 

अन्य कुल 

4.25 25.54 

डिजिबृूती 

अन्य कुल 

173.06 359.96 

मिस्र 

अन्य कुल 

1006.19 1,699.86 

इराक 

अन्य कुल 

138.36 437.43 

पेद्रोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

1,214.16 

मसाले 

0.3 

धात्विकं अयस्क कच्ची खाल 

अलौह धात्विक अयस्क अन्य 

धातुएं एवं धातु छीलन 

54.19 47.88 126.59 

धात्विक अयस्क परिवहन अन्य 

एवं धातु छीलन उपस्कर 

0.03 0 0 

रजक, टैग अन्य 

एवं धातु छीलन एवं स्किन कलरिंग सामान 

1.73 

पेद्रोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

1,573.45 

पेदोलियम- 

अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

7,660.78 

0.83 0.39 0.71 

परिवहन उर्वरक अन्य 

उपस्कर विनिर्माता 

234.99 79.15 233.74 

फल VW स्फर एवं अन्य 

गिरि, काजू अनरोस्टेड 

को छोडकर आयरन पाइ्रेट 

17.6 19.22 12.34 

1,442.82 

0.33 

कुल 

3.66 

कुल 

2,121.33 

कुल 

7,709.94 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

जोन 

वस्तु का नाम अन्य अनाज इलेक्ट्रौनिक परिवहन अन्य कुल उर्वरक उर्वरक,  अकार्बनिक अन्य कुल 
Oo वस्तुं उपस्कर विनिर्माता अपरिष्कृत रसायन 

मूल्य 45.24 37.76 34.64 314.19 431.83 948.54 496.14 180.06 151.83 1776.57 

कुवैत 

, वस्तु का नाम चावल-बासमती मांस एवं मशीनरी एवं अन्य कुल पेदोलियम- wear एवं wd अन्य कुल 
विनिर्मितियां उपकरण अपरिष्कृते अनरोस्टेड रसायन 

एवं उत्पाद आयरन पायरेट 

मूल्य 165.73 83.72 59.9 488.15 797.5 9,193.52 111.91 97.48 190.83 9593.74 

लेबनान 

वस्तु का नाम मांसं एवं परिवहन मशीनरी एवं अन्य कुल अकार्बनिक धात्विकं अयस्क अन्य वस्तुएं अन्य कुल 
विनिर्मितियां उपस्कर उपकरण . रसायन एवं धातु छीलन 

मूल्य 15.58 12.88 12.31 91.98 132.75 7.89 2.24 1.3 1.77 13.2 

लीबिया 

वस्तु का नाम मशीनी एवं इलेव्टरँनिक धातुओं का अन्य कुल पेद्रोलियम- कच्ची खाल पल्प एवं अन्य कुल 
उपकरण वस्तुं... . विनिर्माण. अपरिष्कृत एवं स्किन रदी कागज 

` ` ` ` एवं उत्पाद 

मूल्य 36.03 18.33 12:04 62.28 128.68 684.12 0.19 0.16 0.14 684.61 

मारूतानिया 

वस्तु का नाम set यार्न ओषध, भेषज इलैक्ट्रनिक अन्य कुल धात्विक अयस्क seria अन्य अन्य कुल 
फत्रिक्स, मेड एवं फाइन वस्तुप्ं एवं धातु छीलन वस्तुएं वस्तुपएं 

अप्सं इत्यादि . केमिकल 

मूल्य 17.61 6.38 2.92 8.9 35.81 4.51 ` 0.02 0 0 4.53 

८8द
ट्

 
€ 

fe
b 

८0
८ 

‘pi
k 

6। 
AB
A 

९2
//
 

88
2



वस्तु का नाम मानव निर्मित परिवहन मशीनरी एवं 

यार्न, ‘free, उपस्कर उपकरण 

मेडअप्स 

मूल्य 38.45 20.71 19.45 

वस्तु का नाम मशीनरी एवं धातुओं का gif 

उपकरण विनिर्माण अपरिष्कृत 

एवं उत्पाद 

मूल्य 182.87 301.96 20.73 

वस्तु का नाम मशीनरी एवं धातुओं का इलेकद्रौनिक 

उपकरण विनिर्माण मदं 

मूल्य 177.76 41.28 43.48 

वस्तु का नाम पेद्रोलियम- चावल-बासमती मशीनरी एवं 

अपरिष्कृत उपकरण 

एवं उत्पाद 

मूल्य 1,356.28 507.69 272.74 

ओषध, भेषज एवं इलेक्टरोनिक 

फाइन रसायन वस्तुएं 

मूल्य 56.05 2.98 0.04 

वस्तु का नाम चीनी 

अन्य 

164.24 

अन्य 

273.48 

अन्य 

411.85 

अन्य 

2973.67 

अन्य 

11.66 

मोरक्को 

कुल 

242.85 

ओमान 

कुल 

779.04 

कतर् 

कुल 

674.37 

सऊदी अरब 

कुल 

5110.38 

सोमालिया 

कुल 

१ 

अकार्बनिक उर्वरक, धात्विक अयस्क 

रसायन अपरिष्कृत एवं धातु छीलन 

830.9 67.36 19.94 

पेदटोलियम- उर्वरक अन्य मदे 

अपरिष्कृत विनिर्माता 

एवं उत्पाद 

624.7 327.06 23.44 

पेट्रोलियम- उर्वरक कार्बनिक 

अपरिष्कृत विनिर्माता रसायन 

एवं उत्पाद 

2,889.89 111.1 157.93 

पेद्रोलियम- कार्बनिक अकार्बनिक 

अपरिष्कृत रसायन रसायन 

एवं उत्पाद 

18,366.26 560.07 237.15 

ओयल Vise कच्ची खाल अन्य Ae 

एवं चमड़ा 

4.81 1 | 0.36 

अन्य कुल 

29.95 948.15 

अन्यं ` कुल 

230.26 1,205.46 

अन्य कुल 

339.99 3498.91 

अन्य कुल 

809.26 19972.74 

अन्य कुल 

0.42 6.59 
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सूडान 4 
; ` , , ॐ वस्तु कानाम मशीनरी एवं प्राथमिक ओर परिवहन अन्य कुल पेद्रोलियम- afte अयस्क ict कच्चाः अन्य कुल 

उपकरण अद्ध निर्मित लौह उपस्कर | अपरिष्कृत एवं धातु छीलन eraser 
एवं इस्पात एवं उत्पाद | वेस्ट 

मूल्य 117.12 48.83 27.82 291.3 485.07 369.59 12.85 6.1 26.99 415.53 

सीरिया 

वस्तु का नाम मानव निर्मित मशीनरी एवं परिवहन अन्यं कुल पेद्रोलियम- चर्म सल्फर एवं अन्य कुल 
यार्न, tire, उपकरण उपस्कर अपरिष्कृत अनरोर्टेड 

मेड अप्स एवं उत्पाद आयरन पायरेट 

मूल्य 55.96 38.87 11.82 257.85 364.5 119.74 4.98 0.23 32.97 157.92 . 
0 

ट्यूनिशया च 
वस्तु का नाम इलेक्टरनिक प्लास्टिक एवं मशीन एवं अन्य कुल अकार्बनिक उर्वरक धात्विक अयस्क अन्य कुल शि 

Tye लिनोलियम उत्पाद उपकरण रसायन एवं धातु छीलन ट 
मूल्य 43.72 23.27 17.45 128.63 213.07 317.68 275.66 4.52 3.91 601.77 

Arg. 

वस्तु का नाम रत्न एवं पेद्रौलियम- धातुओं का अन्य कुल पेद्रोलियम- मोती, सोना अन्य कुल 
आभूषण अपरिष्कृत विनिर्माण अपरिष्कृत. बेशकीमती 

एवं उत्पाद एवं उत्पाद पत्थर 

मूल्य 10,967.06 4,896.20 774.31 7839.91 24,477.48 10,309.76 4,278.01 3,830.79 5372.69 23,791.25 

यमन 

वस्तु का नाम पद्रौलियम- अन्य मानव निर्मित अन्य कुल पेद्रोलियम- कच्ची खाल अलौह . अन्य- कुल ठ | 
अपरिष्कृत अनाज यार्न, फैत्रिक्स, अपरिष्कृत एवं FAST धातुएं ध 
एवं उत्पाद ̀ मेडअप्स एवं उत्पाद र 

मूल्य 375.87 48.53 , 44.42 318.47 787.29 745.02 2.64 2.3 4.65 754.61 
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(हिन्दी) 

राष्ट्रीय राजमार्गो की मरम्मत हेतु 

अतिरिक्त धनराशि 

707. श्री मुरारी लाल fee: क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या ver कोई प्रावधान है जिसके तहत राज्य 

सरकारों को भारी वर्षो के कारण क्षतिग्रस्त usta राजमार्गो 

की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या हे; 

(ग) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारी वर्षा के 

कारण afd राष्ट्रीय राजमार्गो की मरम्मत के लिए केन्द्र 

सरकार से अतिरिक्त धनराशि मांगी हैः 

घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह राशि कब तक 

जारी किए जाने की संभावना दहै; ओर 

(ड) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद): (क) ओर (ख) सरकार वर्षा ओर ae आदि 

के कारण क्षतिग्रस्त हुए usta राजमार्गो के खंड की मरम्मत 

किए जाने के लिए राज्य सरकारों को उन क्षतियों के आकलन 

ओर उपलब्ध संपूर्ण आवंटन के आधार पर अनुरक्षण ओर 
Rad के अंतर्गत वार्षिक रूप से निधि उपलब्ध कराती है। 

(ग) से (ङ) वर्ष् 2011-12 के दौरान किए गए मूल्यांकन 
के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य 4 राष्ट्रीय राजमार्गो के afar 

खंडं की अस्थाई बहाली किए जाने के लिए 2.00 करोड़ रु, 

की राशि अपेक्षित है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण 

ओर मरम्मत के लिए धन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए 

वर्ष 2011-12 के दौरान ode राज्य सरकार को राष्ट्रीय 

राजमार्गो के इन क्षतिग्रस्त Gel की अस्थाई बहाली किए जाने 

के लिए 0.53 करोड रु. का आवंटन किया गया al 

कार्बन-उत्सर्जन संबंधी मानक 

708. श्री सुरेन्द्र सिह नागरः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या यूरोपीय संघ का अपने aa मे उड़ान भरने 

वाले तथा बाहर से वहां आने वाले सभी विमानौ (जिनमें 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) वियित उत्तर 294 

एयर इण्डिया के विमान शामिल है) पर कार्बन-उत्सर्जन संबंधी 

मानक लागू करने का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो क्या उत्सर्जन संबंधी उक्त ay fret 

से भारत से वहां के लिए विमान सेवा देने वाली विमान 

कंपनियों की लागत व अन्य खर्च बढ़ जाएगे 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है; 

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना का प्रतिरोध करने 

हेतु कोई उपाय करने का विचार है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या हे? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन) (क) से (ग) यूरोपीय संघ (ई.यू.) ने अपनी उत्सर्जन 

दरेडिग स्कीम में 1 जनवरी, 2012 से अंतरराष्ट्रीय नागरिक 

विमान से होने वाले उत्सर्जन शामिल कर लिए है, जिसके 

बाद यूरोपीय संघ मेँ आने जाने वाले भारतीय विमानो सहित 
सभी विमान उत्सर्जनं की एक सीमा के अधीन होगे ओर 

wet एक निश्चित सीमा तक ईय्. प्राधिकारियों से उत्सर्जन 

परमिट खरीदने et! इस स्कीम के अंतर्गत केवलं उन 

विदेशी विमानों को we की अनुमति होमी जिनकी उड्ानों की 

संख्या प्रति सप्ताह a या उससे कम हो। ईयू. उपाय के 
परिणामस्वरूप एक संरक्षणकारी अनुमान पर, भारत से यूरोप 

एक उड़ान के आने ओर जाने पर 6-8 यूरो तक प्रति यात्री 

अतिरिक्त लागत आने की संभावना हे। 

घ) ओर (ङ) भारत का विचार है fe ईयू. द्वारा 

उठाया गया कदम एक एकपक्षीय उपाय है ओर शिकागो 

कन्वेशन तथा जलवायु परिवर्तन wae संयुक्त राष्ट्र baad 

कन्वेशन (यू.एन.एफ.-सी.सी.सी.) के उपवंधों का उल्लंघन FI 

सरकार ने यूरोपीय संघ से बहुपक्षीय ओर दिपक्षीय दोनों 

स्तरों पर इस एकपक्षीय उपाय पर अपनी गंभीर चिता व्यक्त 

की है। भारत अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आई सी.एओ.) 

के समान विचार वाले सदस्य देशो के एक समूह द्वारा 

दिल्ली ओर मास्को मेँ जारी संयुक्त घोषणाओं मे एक पक्षकार 

है जो eq के निर्णय के विरोध 4 gl मास्को मे जारी 
संयुक्त घोषणा A pe उपायों का Ysa दिया गया है, जो 

$q. उपाय के विरुद्ध संबंधित देश द्वारा किए जा सकते FI 
इन उपायों मे शिकागो one के अंतर्गत विवाद समाधान 

तंत्र का अवलम्ब लेना, एयरलाइंस को ईयू स्कीम में भागीदारी 

करने से रोकना, आंकड़ो।उडान विवरण का प्रस्तुतीकरण तथा 

दविपक्षीय वायु सेवा समञ्जतो की समीक्षा करना शामिल ह।
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(अनुवाद) 

केन्द्रीकृत कौल-सेन्टर की स्थापना 

709. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या सडक परिवहन ओर 

` राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकारा/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 

का सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी देने, सड़क यात्रा के 

दौरान होने वाली समस्याओं का समाधान करने ओर राष्ट्रीय 

राजमार्गो से संबंधित अन्य मुद्दों में सहायता करने की 

दृष्टि से एक केन्द्रीकृत कोल-सेन्टर स्थापित करने को प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त पहल देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गो 

पर सेवा देने में सक्षम होगी; ओर 

घ) यदि हां, तौ ade व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (ड. 

तुषार चौधरी); (क) से (घ) सड़क परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्रालय एकं मोडल पर काम कर रहा & RRA प्रत्येक 

राज्य सरकार अपनी स्वयं की आपत्ति प्रतिक्रिया सेवाएं विकसित 

कर सकेगी जिसमें सडक दुर्घटना पीडितों के लिए सामान्य 

टोल wt नंबर वाला 247? कौल Bex होगा ओर इसकी 

सहायता के लिए परा-चिकित्सा स्टाफ सहित wget का 

बेडा ओर अभिघात केन्द्र et वर्तमान में, 11 राज्य सरकारे 

एक एसी प्रणाली संचालित कर रही है जहां अपने संबंधित 

राज्यो मे सामान्य टोल wt नंबर दहै। मंत्रालय ने शेष 

राज्यो को अपने संबंधित राज्यों मँ सदृश तंत्र स्थापित 

करने के लिए कहा है। 

।हिन्दी 

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 

710. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या वाणिज्य ओर उद्योगं 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) नई दिल्ली के प्रगति aaa पर आयोजित किए 

जाने वाले भारतीय अंतररष्द्रीय व्यापार acl के उदेश्य are: 

(ख) क्या उक्त व्यापार मेले वांछित veal को पूरा 

करने F सफल हुए हैः 
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(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

घ) क्या कारीगरों के for gaa संख्या में ea 

आबेटन हेतु आरक्षित किए जाते है, 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है ak यदि 

नही, तो इसके क्या कारण रहै 

(च) क्या कारीगरों के लिए आबंटन हेतु Kiel के 

आरक्षण में अनियमितताएं ओर दलालों की संलिप्तता की 

घटनाएं सामने आयी & ओर 

छ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध 

सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ओर भविष्य में 

एेसी घटनाएं रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिधिया); (क) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 

मेला घरेलू एवं अंतरष्ट्रय कम्पनियों को बाजार पहुंच एवं 

tte संवर्धन हेतु उनके उत्पादों एवं सेवाओं के प्रदर्शन के 

लिए एक मंच उपलब्ध axa है। es कम्पनियां नए उत्पादों 

को बाजार में लाने के लिए इस अवसर का उपयोग 

करती है। राज्य सरकारे अपने राज्यों का पवेलियन स्थापित 

करती ह ओर अपने राज्यों 4 हुए ओद्योगिक विकास एवं 

चल रहे तथा नए कार्यक्रमों के वारे मेँ जागरूकता a 

प्रचार-प्रसार करती है। यह व्यवसाय-सह-व्यवसाय ओरं लोक 

दिवसो पर व्यवसाय-सह-उपभोक्ता संवाद का अवसर भी उपलब्ध 

कराता है। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के पहले पांच 

दिन अनन्य रूप से व्यावसायिक आंगतुकों के लिए आरक्षित 

होते है ओर शेष नौ दिन आम जनता के लिए भी खुले 

होते el 

(ख) ओर (ग) जी, ail जैसा fe बार-बार भाग लेने 

के इच्छुक प्रदर्शकों की बड़ी संख्या ओर मेले के दौरान 

प्रदर्शनी स्थल के उच्च उपयोग से देखा जा सकता है, 

भारत अंतररष्ट्रय व्यापार मेला अपने उदेश्य की प्रापि में 

सफल रहा zl 

(घ) ओर (ड) दस्तकारों की भागीदारी काडंसिल or 

एडवान्समेट sie पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोर्लोजी (सी.ए- 

पी.ए.आर.टी.), अति लघु. लघु एवं मंञ्मोले उद्यम (एम.एस.एम.ई), 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आईसी.) तथा सामाजिक 

न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती 

है। इन विभागों को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ओर्गिनाइजेशन दारा
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आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले मे बड़ी जगह दी 

जाती है। 

च) ओर छ) लघु एवं date उद्यमो (एस.एम.ई.) 

तथा दस्तकारों की भागीदारी ओर उनका चयन संबंधित 

विभागों द्वारा किया जाता zz! 

एशियाई शेरो का पुनर्वास 

711. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश के वन्यजीवन संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं 

का कथन है किं मध्य प्रदेशं स्थित पालपुर-कुनौ अभयारण्य 

एशियाई शेर के पुनर्वास हेतु उपयुक्त स्थान है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर उन्होने 

sa बारे मे क्या सिफारिशे की ह ओर प्रत्यक किए गए 

कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई 

(ग) सरकार द्वारा एशियाई wi के पुनर्वास हेतु उठाए 

गए कदमों का ah क्या है; ओर 

(घ) उक्त wi को कब तक पुनर्वासित किए जाने 

की संभावना है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) से ग) भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एशियाई 

ml को गिर, गुजरात के बाहर वैकल्पिक क्षेत्रों मे पुनः 

स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों की पहचान करने के 

लिए एक adem किया। राजस्थान में तीन weil नामतः 

ate वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य तथा 

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य ओर मध्य प्रदेश म Hal 

पालपुर अभयारण्य का अभिनिर्धरिण शेरो को छोड़ने हेतु 
किया गया। इन चार में से, कुनो-पालपुर अभयारण्य को 

इसके क्षेत्रफल, आकृति ओर वनस्पति के कारण सर्वाधिक 

उपयुक्त स्थल पाया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 

1995 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट A ga aa मे wi 

के पुनः स्थापन से पर्वं किए जाने हेतु निम्नलिखित कार्यो 

की सिफारिश कीः 

(i) संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार 

द्वारा शेरो के पुनः स्थापन हेतु प्रस्ताव की संपूर्ण 

स्वीकृति; 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 298 

(ji) Sl के पुनः स्थापन हेतु स्थानीय समुदाय की 

सहायता तथा भागीदारी के लिए कुनो-पालपुर क्षेत्र 

मे जागरूकता तथा पारि-विकास स्कीम आरंभ करना, 

(ii) लगभग 700 वर्ग किमी. क्षेत्रफल मै कुनो राष्ट्रीय 

उद्यान की संस्थापना, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र 

से सभी मानवीय Rese को हटाना ओर इसमें 

मवेशियों के चरने को रोकना शामिल है; 

(iv) स्कीम के कार्यान्वयन ओर इस क्षत्रे का पर्याप्त 

संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु वन विभाग के समुचित 

रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों के एकं विशेष दल 

का गठन करना; 

(vy) खरपतवार को हटाने सहित पर्यावास .सुधार उपाय 

करना, ओर जल की उपलब्धता तथा वितरण 

को बढाना; 

vi) Bre गए Wi हेतु पर्याप्त शिकार आधार उपलब्ध 

कराने के लिए अतिरिक्त संख्या में daa ओर 

नीलगाय रखकर स्थानिक वन्य खुरदारों की संख्या 

को agri! 

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुनो-पालपुर अभयारण्य 
से 1545 परिवारों के पुनर्वास हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार 

को अब तक 1545.00 लाख रु. की राशि जारी की Fl 

wrt में सुधार ओर अभयारण्य के प्रबंधन हेतु विभिन्न 

उपाय करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को पिछले 

तीन वर्षो के दौरान 168.435 लाख रु. की राशि जारी की 

गई हे। 

(घ) शेरों के पुनःस्थापन के लिए कोई विशिष्ट समय 

सीमा निर्धारित नहीं की mg sl १. 

राष्ट्रीय राजमार्गो का उन्नयन 

712. श्री मधुसूदन यादवः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः ' 

(क) क्या लेफ्ट विंग उग्रवाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ 
मेँ चार ws राजमार्गो की 177 किमी लम्बाई ओर 4 

राज्यीय राजमार्गो की 124 किमी लम्बाई के उन्नयन का 

प्रस्ताव हैः 

(ख) यदि हां, तो amet व्यौरा क्या है; ओर
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(ग) उक्त प्रस्ताव के तहत निधियां कब तक आवंटित 

किए जानै की संभावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री श्री 
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जितिन प्रसाद): (क) ओर (ख) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 

aa में सड़कों के विकास के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत 

छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए संस्वीकृत कार्यो 

का ant नीचे दिया गया हैः 

सड़क की श्रेणी कार्यो की संख्या लंबाई किमी में लागत करोड रुपए 

राष्ट्रीय राजमार्ग 6 237 । 434 

राज्यीय wea 41 1710 2149 

जोड़ 47 1947 2583 

(ग) उपर्युक्त विकासं के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान, 

175 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई शी ओर 

वर्ष 2011-12 के दौरान, 275 करोड़ रुपए की धनराशि 

आबंटित की गई ofl 

वन क्षेत्र हेतु मानदंड 

713. श्रीमती ऊषा वर्मा 

श्री महेश्वर हजारी: 

श्रीमती सीमा. उपाध्यायः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ भूमि की न्यूनतम सीम 
रेज में वन क्षेत्र के संबंध A कोई ards नियत्त किए है, 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर सरकार 

द्वारा देश में विशेष तौर पर मध्य प्रदेश मेँ निर्धारित Adel 

के अनुरूप वन क्षेत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम 

उठाए गए teow जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ग) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष में देश 4 कितने 
पेड काटे गए तथा उक्त अवधि के दौरान कितने पेड़ 
लगाए गए? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) जी हां। 

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 A देश के कुल भौगोलिक 

क्षेत्र के न्यूनतम 1⁄3 भाग पर वन तथा वृक्ष लगाने को 

राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया हे। पहाड़ी तथा पर्वतीय 

क्षेत्रों में उदेश्य यह दै कि 23 भाग पर वन तथा वृक्ष 
लगाए जारं। । 

मध्य प्रदेश सहित देश A वन तथा gal का विस्तार 

करने के उदेश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित ved की 

गई हैः 

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ant देश में अवक्रमितं 

वनों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का पुनरूद्धार करने के 
लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.एपी.) की 

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा 

रहा Sl इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य स्तर 

पर राज्य वन विकास एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.), वन 

प्रमंडल स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफ.डी.ए.) 

ओर ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों 

(जे.एफ.एम.सी.) के विकेन्द्रित तंत्र के माध्यम से 

किया जाता है। दिनांक 31-10-2011 की स्थिति 

के अनुसार, 2002 में इस स्कीम की शुरुआत से 

18.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को संसाधित करने 

के लिए देश में 28 राज्यों में 800 WHS. 

परियोजनाएं मंजूर की गई oI 

(i) मंत्रालय द्वारा वन प्रबंधन तीत्रीकरण स्कीम (आई. 

आई.एफ.एम.एस.) के अन्तर्गत ॒ वन सुरक्षा -के 

सुदृद्रीकरण जैसे अवसंरचना, आग से सुरक्षा, वन 

सीमांकन, safer स्टाफ तथा संचार हेतु निर्माणः 

सुविधाओं के लिए fa जारी की जाती हैँ 

जिससे वनावरण 4 वृद्धि हुई है।
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(iii) 

(iv) 

केन्द्रीय wer द्वारा घोषित जलवायु परिवर्तन 

संबंधी usta कार्य योजना के अंतर्गत हरित 

भारतः हेतु एक राष्ट्रीय मिशन पर चर्चा की गई 

है जिसमे वनीकरण के साथ-साथ अवक्रमित वनं 

मे सुधार लाना महत्वपूर्ण उदेश्य है। 

3d fra आयोग के निर्णय के अंतर्गत, राज्यों 

को राष्ट्रीय ओसत के सापेक्ष राज्य मे उनके 

वनावरण के आधार पर WA अनुदान' के रूप में 

5000 करोड रु. का अनुदान आवंटित किया गया 

29 फालुन, 1933 (रक) 

(५) 
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है। इसके अतिरिक्त इस पर प्रत्येक राज्य में 
सघनता के आधार पर a की गुणवत्ता का 

आकलन करते हुए विचार किया गया है। 

12 राज्यों द्वारा विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परि- 

योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण संबंधी कीर्यकलाप 

किए गए él 

(ग) देश मँ तीन ai के लिए वृक्षां तथा वृक्षारोपणो 

की कटाई के व्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-। ओर ॥ मे 

दिए गए है। 

विकरणः 

वर्ष 2008-09, 2009-10 ओर 2010-11 के लिए वृक्षौ की अवैध कटर की Roe की गं सख्या 

करस. राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 

1 2 3 4 5 

1. आन्त्र प्रदेश 38492 28222 - 

2. विहार - - - 

3. Bikes - . . 

4. गोवा 237 207 - 

5. गुजरात 5482 5585 4463 

6. हरियाणा 6317 - ~ 

7. हिमाचल प्रदेश 2168 2691 1781 

8. जम्मू ओर कश्मीर - - - 

9 आरखंड 192 114 - 

10. कर्नाटक 4077 2301 - 

11. केरल  - - - 

12. मध्य प्रदेश - - 16554 

13. महाराष्ट्र - - - 

14. ओडिशा 65221 - - 
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1 2 3 4 5 

15. पंजाब - - ~ 

16. राजस्थान 11662 9879 - 

17. तमिलनाडु - - - 

18. उत्तर प्रदेश ~ - - 

19. उत्तराखंड - ~ ~ 

20. पश्चिम बंगाल 1094 581 - 

21. अरुणाचल प्रदेश 43 51 94 

22. असम 2971 3299 1954 

23. मणिपुर - - . 

24. मेघालय 798 614 - 

25. मिजोरम - - . 

26. Ais - - 

27. सिक्किम - - 

28. त्रिपुरा - - - 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 2 - 

30. चण्डीगढ . - - 

31. दादरा ओर नगर हवेली - - - 

32. दमन ओर दीव - - . 

33. wed - - ~ 

34. दिल्ली - - - 

35. ` Jeet - - - 

53546 24846 कुल 138754 
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विकरणः 

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत af 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के fag 

रिपोर्ट किए me वृक्षारोपण का विवरण (eat) 

क्र.सं राज्य क्षेत्र हेक्टर में 

2009-10 2010-11 2011-12 

॥ 2 3 4 5 

1. आन्प्र प्रदेश 4182 2341 5453 

2. बिहार 3475 0 5647 

3. छत्तीसगढ़ 8450 1177 8370 

4. गोवा 0 0 0 

5. गुजरात 4920 1760 11150 

6. हरियाणा 5526 1100 3145 

7. हिमाचल . प्रदेश 1255 1646 2566 

8. जम्मू ओर कश्मीर 3550 0 0 

9 आरखेड 9980 0 0 

10. कनटिकं 2200 9 9523 

11. केरल 1095 666 2947 

12. मध्य प्रदेश 6188 13000 10219 

13. महाराष्ट्र 7219 0 7934 

14. ओडिशा 1745 0 7410 

15. पंजाब 547 0 625 

16. राजस्थान 6800 400 3300 

17. तमिलनाडु 4025 0 2984 

18. उत्तर प्रदेश 9664 3340 12435 

19. उत्तराखंड 4065 5167 5058 
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॥ 2 3 4 5 

20. पश्चिम बंगाल 615 2815 2360 

कुल योगं (अन्य राज्य) 85501 33412 | 101126 

21. अरुणाचल प्रदेश 1750 3125 0 

22. असम . 3625 0 0 

23. मणिपुर 1525 3599 1945 

24. मेघालय 800 4800 3930 

25. मिजोरम 2700 2370 2600 

26. Aes 4050 2000 4500 

27. सिक्किम 2225 1549 2230 

28. त्रिपुरा 1380 6271 6220 

कुल योग पूर्वोत्तर राज्य) 18055 23714 21425 

कुल ` 103556 57126 122551 

आरक्षित ait के लिए कौशल विकास 

714. श्री नरेन्द्र सिह तोमरः क्या श्रम ओर रोजगार 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार o विचार अ.जा/अ.ज.जा. छात्रो 

ओर बेरोजगार युवकों के कौशल विकासं हेतु कोई कार्यक्रम 

oad करने का है ताकि वे उच्चतम अनुसंधान ओौर 

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में आसानी से दाखिला ले aE: 

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार aki क्या है 

ओर इसके क्या परिणाम रहे; ओर 

(ग) क्या सरकार wi संस्थाओं मे अ.जा+अ.ज.जा. के 

अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश दिलाने हेतु कोई कार्यक्रम 

शुरू कर रही है जहां उनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं 
अथवा वहां उनका न्यूनतम प्रतिनिधित्व है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) (क) से 

(ग) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय Gig.) के 

माध्यम से श्रम ओर रोजगार मंत्रालय देश भे निम्नलिखित 

तीन मुख्य कौशल विकास योजनाओं का oar कर 

रहा हैः 

1. 9447 सरकारी तथा निजी ओद्योगिक प्रिक्षण 

संस्थानों (आई टी.आईज) के माध्यम से कार्यान्वितं 

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। 

2. 26,200 प्रतिष्ठानों के माध्यम से कार्यन्वित प्रशिष्षुता 

प्रशिक्षण योजना। 

3. 6891 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वी.टी. वीज) 

के माध्यम से कार्याग्वित कौशल विकास पहले 

(मेड्यूलर रोजगारपरक कौशल), 

इन योजनाओं का मुख्य उदेश्य अनुसूचित जाति।अनुसूचित 

जनजाति सहित विद्यार्थियों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए 

बेहतर रोजगार दहेतु उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि कर 

उनके उपयुक्त कौशलों का विकास करना है। व्यावसायिक 
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प्रशिक्षण समवर्ती सूची का विषय होने के कारण ये योजनाएं 

राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ संयुक्त रूप से 

कार्यान्विति की जाती el 

Sl प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, 

आरखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, 

राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम 

बंगाल राज्य तथा अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसमूह. संघ 

राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा 18 जनजातीय शोध संस्थान स्थापित 

किए गए हे। | 

अनुसूचित जाति,अमुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के 
लिए (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जन ` 

जातीय कार्य मंत्रालय की वित्तीय सहायता से) विश्वविद्यालय 

अनुदान अयोग (यूजी.सी.) राजीव गांधी wea फैलोशिप ` 
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नामक योजना चला रहा है जिसमें चुने गए अ.जा+अ.ज.जा, 

के उम्भीदवारों को विश्वविद्यालयो।संस्थानोंमहाविद्यालयो जिनमें 

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी शामिल है, को एम. fhe 

पी.एच.डी. करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती 

है। इस योजना के अंतर्गत किए गए चयन से संबंधित 

राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए él 

यू.जी.सी. ने अ.जाअ.ज.जा. हेतु. इन योजनाओं की 
समीक्षा हेतु तथा उच्चतर शिक्षा में उनकी अधिक भागीदारी 

हेतु उपाय gam के लिए दौ समितियों का गठन किया 

है। इस ̀ कवायद का बुनियादी प्रयोजन विद्यमान योजनाओं 

को उनकी रूपरेखा तथा सुपूर्दगी तंत्र के संदर्भ A वीं 

` योजनावधि के दौरान ओर सुदृढ करना ओर ` नई पहल 

Gar हेै। 

विवरण 

af 2011-12 के दौरान राजीव गाधी राष्ट्रीय फैलोशिप के अंतर्गत foe गए 

चयन से संधित राज्य.कार wes 

राज्य/संघ शासित प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कुल योग 

4 बब. + 2 3 4 

ST प्रदेश 200 79 279 

अरुणाचल प्रदेश | - 25 25 

असम 24 35 ` 59 

बिहार । 68 4 72 

arte 3 - 3 

छत्तीसगढ़ 30 13 43 

दिल्ली. 37 37 

गोवा | - 2 2 

गुजरात 43 28 71 

हरियाणा 57 - 57 

हिमाचल प्रदेश | 23 12 35 
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1 2 3 4 

जम्मू ओर कश्मीर 10 15 25 

ारखण्ड 17 44 | 61 

कर्नाटक 134 ` 42 176 

केरल ` ` 46 | 4 [ि 5 

लक्षद्वीप - 2 2 

मध्य प्रदेश 127 | 64 191 

महाराष्ट्र | | 148 | 13 161 

मणिपुर | 8 | 68 76 

| मेघालय | _ ` , , श 27 

मिजोरम | [स - 23 23 

नागालैण्ड ` | ` - a | ॐ0 30 ` 

ओडिशा ` | ` ` 4. ` 108 

पुड्चेरी 3 - | 3 

पंजाब | 84 ~ 84 

राजस्थान 118  . 60 | ` 178 

सिक्किम् | ~ 5 | 5 

, तमिलनाडु | ` 241 | 7 | 248 

त्रिपुरा | | | , 5 | - 4 9 

उत्तर प्रदेश ` | 371 वि 5 376 

उत्तराखंड ¦ - | 2 ` 3 ` 23 | 

पश्चिम बंगाल । | 109 | 19 | 128 

कुल योग 2000 667 2667 

[FFAG] : (क) विगत पांच वर्षो a देश के fat राज्यों में 

स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल कितनी लम्बाई निर्मित की 7g, 

715. श्री ओम प्रकाश यादवः क्या wea परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः ओर 

(ख) क्या स्वर्णिम apis परियोजना प्री हो चुकी हैः
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(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के तहत 

विगत पचः वर्षो मे किए गए निर्माण कार्यो का ae 

क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद}: (क) विभिन योजनाओं के अंतर्गत पच वर्षो 

29 फाल्गुन, 1933 (शक). लिखित उत्तर 314 

के दौरान परी की गई राष्ट्रीय राजमार्गं लंबाई का राज्यवार 

व्योरा संलग्न विवरण-। में दिया गया zl 

ख) ओर (ग) 11 किमी. की लंबाई के सिवाय 5846 

किमी. लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण पूरा कर लिया 

गया है, जिसका व्यौरा संलग्न विवरण-॥ मे दिया गया है। 

विकरणः 

fied पाच वर्षो के दौरान निर्गित राष्ट्रीय राजमार्ग लना का राज्यवार BRT 

क्र.सं राज्य निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई (कि.मी. मे) 

2006-07 2007-08 2008-09  2009-10 2010-11 

1 ` 2 3 4 5 6 7 

1. आन्् प्रदेश 135.80 175.56 263.18 423.83 247.81 

2. अरुणाचल प्रदेश 10.89 5.25 0.00 16.43 32.00 

3. असम 33.53 32.52 88.42 229.70 268.41 

4. बिहार 48.08 119.73 131.50 241.51 219.91 

5. Binns 83.35 104.46 147.09 188.87 99,30 

6. गुजरात 312.40 329.40 238.54 163.48 112.82 

7. हरियाणा 65.79 161.65 122.99 196.23 173.80 

8. हिमाचल प्रदेश 75.63 121.75 67.92 28.34 61.84 

9. जम्मू ओर कश्मीर 59.22 63.61 176.93 221.07 125.82 

10. आरखंड 40.94 98.50 68.59 88.12 113.36 

11. कर्नाटक 121.55 88.66 166.51 323.71 291.00 

12. केरल 0.00 22.00 49.94 19.90 20.20 

13. मध्य प्रदेश 162.00 246.48 295.83 449.62 223.81 

14. महाराष्ट 175.46 397.92 265.36 190.85 343.84 

15, मणिपुर 35.09 21.80 19.65 14.20 36.50 
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1 2 3 4 5 6 7 

16. मेघालय 7.13 4.90 0.00 0.00 0.00 

17. मिजोरम 13.76 8.40 | 32.61 ' 18.63 1.85 

18. नागालैंड 8.92 16.00 57.00 74.00 67.98. 

19. ओडिशा 173.21 79.78 132.11 293.99 238.03 

20. पंजाब 123.30 137.57 151.67 185.86 134.69 

21. राजस्थान 221.80. 674.68 710.97 134.30 163.48 

22. तमिलनाडु 148.26 363.22 602.27 513.19 265.43 

23. त्रिपुरा | 35.26 11.33 9.14 5.46 14.00 

24. उत्तर प्रदेश 184.66 | 223.23 377.56 721.93 523.63 

25. उत्तराखंड 25.60 21.31 | 140.52 84.50 41.16 

26. पश्चिम बंगाल - 15.97 42.50 104.00 158.84 91.15 



विकरणः 

aq स्वर्णिम agga परियोजनाएं (29-02-2012 की स्थिति के अनुसार) 

क्र.सं. खंड राज्य रारा सं, कुल पूरी की वित्त प्रारंभ संविदा पूरा होने कुल एल.ओ.ए. | 

arg लंबाई पोषित की के कौ परियोजना at 

(कि.मी.) (कि.मी. तारीख अनुसार प्रत्याशित लागत तारीख 

मे) मे) पूरा तारीख (करोड़ 

होने की रु.) 

तारीख 

1. हरिहर-चित्रदुर्गा कर्नटिक 4 77 7 ALT. अक्तू- जून- मार्च 207.56 मार्च-2002 

: 2008 2010 2012 

2. हावेरी-हरिहर कर्नाटक 4 56 56 भा.राराप्र जुलाई मार्च 196.65 मार्च-2002 

2010 2012 

3. रगंजम-इच्छानुरम ओडिशा 5 50.8 50.67 भा.रा.राप्र जुलाई- नवं मई- 263.27 जून-2001 

(ओ.आर --\/॥॥) 2006 2008 2012 

4. सुनाखला-गंनजम ओडिशा 5 55.713 45.79 भा.रा.रापर. अक्तू- अक्त जुलाई 241.53 अगस्त-2001 

(ओ.आर -\/॥) 2009 2011 ` 2012 

5. भुवनेश्वर-खुर्दा ओडिशा 5 27.15 27.15 ARI. जन. जन.- मार्च 140.85 जन-2001 

(ओ.आर.-) 2001 2004 2012 

6. बालासोर-माद्रक ओडिशा 5 62.64 62.61 भा.रा.राप्र, दिसं. दिसं. जुलाई- 228.7 मई-2001 

(ओ.आर.-॥) 2008 2010 2012 

7. आगरा-शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश 2 50.83 50.76 Wa. मार्च- मार्च- जून- 367.49 मार्च-2002 

` (जी.टी.आर.आर.आई.पी.॥-ए) | 2002 2005 2012 

8. पुल खंड (उन्ल्यू बी.-॥) पश्चिम बंगाल 6 1.732 0.48 ALR. समाप्त 81 जन.-2001 
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न्यूनतम मजदूरी 

. 716. . श्रीः प्रताप सिह बाजवाः क्या श्रम ओर रोजगार 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मे प्रदान की जा रही न्यूनतम मजदूरी 

anima मानकों के समान है जो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य 

मे उपयुक्त रूप से जीवनयापन करने के लिए पर्याप्त है; 

(ख) इस संबंध मे fear cay कान्फ़रस' की सिफारिश 

क्या हैः 

(ग) क्या न्यूनतम मजदूरी को कर्मकारों के परिवारों 

के लिए कैलोरी को आवश्यकता के आधार पर समायोजित 

करने का प्रस्ताव @ ओर 

घ) यदि हां, तो adel व्यौरा क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन Uh: (क) 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उद्देश्य खासकर 

असंगठित क्षेत्र में कामगारों के हित का प्राथमिक रूप से 

संरक्षण करना है। अनुसूची मे शामिल किए ay विभिन्न 

नियोजित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय 

भारतीय श्रम सम्मेलन (आई.एल.सी.) 1957 द्वारा अनुशंसित 

मानकं ओर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रेष्टाकौस एण्ड 

कंपनी बनाम इसके कामगारों के मामले में दिए गए निर्णय 

को ध्यान मेँ रखा जाता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, 
भुगतान करने की क्षमता, उत्पादकता, स्थानीय परिस्थितियो, 

उपभोग की वस्तुओं मे अंतर, विनियम दरों आदि 4 अंतर 

के कारण देश के अंदर ओर sista रूप से न्यूनतम 

मजदूरी मे बड़े पैमाने पर अंतर FI 

इसे ध्यान में रखते हुए देश मेँ न्यूनतम मजदूरी की 
aia मानकं से तुलना करना संभव नहीं है। | 

(ख) न्यूनतम मजदूरी से संधित श्रम ` सम्मेलन में 
किए गए विचार-विमर्श का सार संलग्न विवरण मेँ दिया 

गया है| 

| | (ग) ओर (घ) वर्षः 1957 मेँ आयोजित भारतीय श्रम 

सम्मेलन (आई.एल.सी.) द्वारा अनुशंसित मानकों को न्यूनतम 

मजदूरी निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है। ये 

निम्नलिखित हैः 

(i) एक अर्जक के लिए 3 उपभोग इकाइयां। 
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di) प्रति aha भारतीय वयस्क 2700 कैलोरी की. 

न्यूनतम आहार संबंधी आवश्यकताएं । 

qi) प्रति- परिवार 72 गज प्रति वर्ष कपड़े की 

आवश्यकतापं। ` 

(iv) सरकार की ओद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत 

प्रावधान किए गए न्यूनतम aa के अनुरूप किराया। 

(v) ईघन, प्रकाश तथा व्यय की अन्य विविध मदे जौ 

कुल न्यूनतम मजदमरी का 20% atl 

favor 

न्यूनतम मजदूरी ओर उससे संबंधित मुद्दों पर fem. 
विमर्श करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के 44वे सत्र 

की एक सम्मेलन समिति का गठन किया गया था। इनं 

मुद्दों मे, अन्य बातों के साथ-साथ, मजदूरी की न्यूनतम 

दरो, परिवर्तीं महंगाई wa (वी.डी.ए.), राष्ट्रीय wae स्तर 

की न्यूनतम मजदूरी आदि के निधररिण।संशोधन संबंधी मानदंड 

शामिल हैं! व्यापक विचार-विमर्शं के आधार पर निम्नलिखित 

बिन्दु उभरकर ag! 

1.. इस पर मतेक्य था कि सरकार 15वे भारतीय 

श्रम सम्मेलन (1957) द्वारा अनुशंसित मानदण्डो। 

मानकों ओर माननीय उच्चतम न्यायालय केः निर्देशों 

(रेष्टाकोसं कम्पनी बनाम कामगार संघ) 1992 के 

अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है। 
तदनुसार, सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है। 

2. यह Gara दिया गया था कि न्यूनतम मजदूरी 

अधिनियम के. अंतर्गत सभी रोजगार शामिल fey 

जाने चाहिए ओर केवल अनुसूचित नियोजनों पर 
 . इसकी अनुप्रयोज्यता हेतु विद्यमान प्रति्बध का लोप 
कर दिया जाना afew! यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम् 

संगठन के अभिसमय. संख्या 131 के अनुसमर्थन 
मे भी भारत के लिए सहायक होगा। 

3 इस पर. व्यापक सहमति -थी कि पुरे देश के 
सभी नियोजनों पर लागू किए जाने हेतु राष्ट्रीय ` 

न्यूनतम मजदूरी होनी aed! | 

4. यह उल्लेख किया गया था कि प्रशिक्षुओं को 

भुगतान को अन्य श्रेणियों से अलग माना जाना 

चाहिए।
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5. समिति ने नोट किया कि वर्तमान में 12 राज्य 
संघ राज्य क्षेत्र एसे है जिन्होने परिवर्तं महंगाई 

ad को अंगीकार नहीं किया है। इस पर॒ सहमति 

थी कि सभी राज्यो।संघ राज्य क्षेत्रों को परिवर्तौ 

महंगाई A को अंगीकार करना चाहिए। 

6. यह भी अनुशंसा की गई थी कि न्यूनतम मजदूरी 

का भुगतान बैको/डाकघरों आदि के माध्यम से 

किया जाना चाहिए। 

7. यह महसूस किया गया था कि प्रवर्तन एजेंसियों 

को न्याय-निर्णयन की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए 

ओर अतएव इस प्रस्ताव की पुनः जांच की जानी 

चाहिए। 

8. अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित दण्डित उपबंध 

के बारे मे यह महसूस किया गया कि धारा 22 

ओर 22-के के अंतर्गत कारावास संबंधी खण्ड 

नियोजकों के लिए कठोर है तथा इसकी पुनः 

जांच की जाए। इसके अतिरिक्त, यह महसूस 

किया गया था किं रजिस्टर न रखने के मामले 

मे कारावास नहीं होना चाहिए। 

9. केन्द्र अथवा राज्य मे समान नियोजन के संबंध 

4 भिन्न-भिनन न्यूनतम मजदूरी के भुगतान संबंधी 

प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 

(हिन्दी 

वनौ के दोहन पर wie 

717. श्री गोपीनाथ मुंडः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ पर्यटन को बढावा देने के नाम पर 

पूरे देश में विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों FA का 

अंधाधुध दोहन किया जा रहा है; 

ख) यदि हां, तो ada ak क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए सभी संबंधित 

राज्यों को शामिल करते हुए इस संबंध मे कोई योजना 

तेयार की है 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः ओर 
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(ड) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) जी नर्ही। 

(ख) से (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान 

मं रखते हुए प्रश्न नहीं vou 

वस्त्रो ओर उपस्करो की कमी 

718. श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों 

के लिए विशेष वस्त्रौ ओर उपस्करो की कमी दै; 

ख) यवि हां, तो aed a क्या है ओर इसके 

क्या कारण & ओर 

(ग) सरकार द्वारा सैनिकों के लिए इन मदों की 

पर्याप्त ओर समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 

क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव दै? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. एंटनी): (क) जी, Ae 

(ख) प्रश्न नहीं vou! 

(ग) प्राधिकार के अनुसार इन मदों की खरीद करना 

एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन मदं की खरीद 

मे तेजी लाने के लिए अगस्त 2007 मे सक्षम वित्तीय 

प्राधिकारयुक्त मास्टर जनरल आयुध (एम.जी.ओ.) की अध्यक्षता 

मे एक अधिकार प्राप्ते समित्ति afoa की गई ol इसके 

अलावा, सेना मुख्यालय में विशेष वस्त्रादि तथा पर्वतारोहण 

उपस्कर पर्याप्त मात्रा में रिजर्व मे रखे जाते है ताकि इन 

 मदों की कमी न atl 

(अनुवाद) 

संरक्षित क्षेत्र 

719. श्री एमबी. राजेशः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने wag मे 'सेवरी मैनग्रोव पार्क 

को संरक्षित क्षेत्र dita कर दिया है; 

(ख) यदि हां, तो anit व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण रहै; ओर
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(ग) सरकार ने इस क्षेत्र मे पर्यावरण संबंधी हानि 

न्यूनतम स्तर तक लाने के fay क्या कदम vo है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) ओर (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना 

के अनुसार उन्होने अब तक एसी कोई घोषणा नहीं की 

है। तथापि, मुंबई मे Gat में wd सं. 865 A 14.82 

हेक्टेयर क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधान 

के अंतर्गत संरक्षित aa घोषित किया गया zl 

(ग) राज्य सरकार ने यह भी सूचना दी है कि 

उन्होने राज्य मँ कच्छ वनस्पति क्षेत्रो के संरक्षण तथा प्रबंधन 

हेतु 37 पदों के साथ मुख्य वन संरक्षकं की अध्यक्षता में 
एक पृथक कच्छ वनस्पति ` प्रकोष्ठ का . सृजन किया है। इस 

प्रकोष्ठ का मुख्यालय मुंबई में है ओर इसका कार्य aa 

महाराष्ट्र के तटीय aa Si इस प्रकोष्ठ को तटीय जैवविविधता 
संरक्षण की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। 

कच्छ वनस्पति को महाराष्ट्र ga कटाई (विनियमन) 

अधिसूचना, 1964 के अंतर्गत भी संरक्षण प्राप्त है ओर यह 
उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची मे शामिल की गई eI 
इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र. सहित देश के समूचे तटीय क्षेत्र 
मे कच्छ वनस्पति को सी.आर.जैड. अधिसूचना 2011 ओर 
दवीप सुरक्षा क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के प्रावधान के अंतर्गत 
संरक्षित किया गया हे। 

वन संसाधनो. का नियंत्रण 

720. श्री जी.एम. सिदृदेश्वरः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करगेकिः 

(क) क्या सरकार का विचार एक एसा प्रस्ताव लाने 

का है जिससे देश में वन संसाधनों पर नियंत्रण में स्थानीय 

समुदायों की भी भागीदारी हो; 

(ख) यदि हां, तौ तत्संव॑धी ahr क्या हैः 

५ (ग) सरकार ने इस संबंध में देश में, कर्नाटक सहित 

क्या कदम उठाए है, 

पयावरण ओर मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ग) जी vet तथापि, वनं का प्रब॑घन 

"केयर एण्ड शेयर" के सिद्धान्त के आधार पर स्थानीय 

समुदायो की सहभागिता से किया जाता el दिनांक 01 

जून, 1990 को मंत्रालय द्वारा wl के प्रबंधन ओर संरक्षण 
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मे स्थानीय समुदायो की सहभागिता के लिए संयुक्त वन 

प्रबंधन जारी किया गया al तत्पश्चात् कर्णाटक सहित 

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) 

हेतु संकल्प भी तैयार किए गए Fl लगभग 2,31,365 वर्ग 

कि.मी. वन क्षेत्र के प्रबंधन के लिए लगभग 1.05 लाख 

जे.एफ.एम. समितियां ह जिनके लिए जे.एफ.एम.सी. के सदस्य 

राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार 

स्थानीय समुदायो के साथ wt से उत्पन्न होने वाले ani 

`का पूर्वनिर्धारित शेयर प्राप्त करते है। 

ओद्योगिक विकास ओर निर्यात हेतु सब्सिडी 

721. श्री जगदीश ठाकोरः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगेकिः | 

(क) क्या ओद्योगिक विकास ओर निर्यात हेतु सर्कार 

ari प्रदान की गई सब्सिडी विश्व. व्यापार संगठन ` 

(डन्ल्यू.टी.ओ.) के नियमों के अनुरूप हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सब्सिडी को डन्त्युटी.ओ. के 
नियमों के अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए 

है/उठाए जा रहे हैः 

(घ) क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की 

गई है; ओर 

(ड) यदि हां, तो amet alk क्या है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां। 

(ख) pon निर्यात संवर्धन स्कीमे & आयकर अधिनियम 

की धारा 10 क क के तहत Vagus. इकाइयों को 

आयकर छट; फोकस उत्पाद स्कीम, वस्त्र क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी 
उन्नयन निधि स्कीम जैसी werd इत्यादि। 

(ग) से (ड) प्रश्न नहीं उठते। 

श्रम आयुक्तो के कार्यालयों का कार्य निष्पादन 

722. श्री एस. अलागिरीः 

श्री एम. अंजनकुमार यादवः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगेकिः



325 प्रश्नौ फे 

(क) क्या प्रमुख श्रम आयुक्त के कार्यालयों 4 कार्य 

निष्पादन का अपर्याप्त होने का आकलन किया गया है; 

ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो F आज की 

स्थिति के अनुसार प्रमुख श्रम आयुक्तों के कार्यालयों में 

कार्यलय-वार कितने कार्य निष्पादनों का आकलन किया गया 

ओर we अपर्याप्त पाया गया; | 

(ग) उक्त अवधि मे कितने चूककर्ता प्रवर्तन अधिकारियों 

का पता चला; ओर 

(घ) उक्त अवधि मे एसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या 

कार्रवाई की गई तथा उसके क्या परिणाम रहै 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे)ः (क) 

मुख्य ॒श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों 

के कार्य निष्पादन की अपर्याप्तता तथा वांछित मानकं से 

कम होने का पता लगाने हेतु उनका आवधिक रूप से 

अनुवीक्षण किया जा रहा है; 

(ख) विगत तीन ast के दौरान. समूह 'क' अधिकारियों 

कै कार्यं निष्पादन के अपर्याप्त पाए जाने की संख्या निम्नानुसार 

ant गयी हैः 

2008-09 58 

2009-10 56 

2010-114 45 

(ग) विगत तीन ai के दौरान समूह w प्रवर्तन 

अधिकारियों को चूककर्ता पाए जाने कौ संख्या निम्नानुसार 

दर्थायी गयी हैः 

2008-09 45 

2009-10 43 

2010-11 44 

(घ) when अधिकारियों को geod कर्मचारियों 

के कारण बताने तथा बेहतर कर्य निष्पादन की प्राप्ति 

हेतु उसका ठीक से अनुवीक्षण करने कौ सलाह दी 

गयी eI 
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(टिन्ती) 

अन्य fest श्रेणी सूची मे शामिल करना 

723. श्री विष्णु पद रायः क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका से प्रत्यावर्तत लोगो 

बर्मा अधिवासियो, केरल अधिवासियो, पूर्व-सैनिकों, रांची 
अधिवासियों को अन्य पिछड़ श्रेणी में शामिल करने के लिए 

कदम उठाए हैः ओर 

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वितं किए जाने 

की संभावना है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

(श्री डी. adem: (क) ओर (ख) राष्ट्रीय पिडा वर्ग 

आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 9(1) के अनुसार, जातियो 

समुदायो को use fer वर्ग आयोग की सलाह पर 

अन्य ftes of की केन्द्रीय सूची म शामिल किया ame 

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अन्य पिषछड़ा वर्गो की 

केन्द्रीय सूची में प्रश्न मे वर्णित श्रेणियों मे समावेशन के 
लिए कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई el 

(अनुवाद) 

बेरोजगार युवा 

724. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः क्या श्रम ओर रोजगार 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में पिछले pe वर्षो 4 शिक्षित, अशिक्षित, 

कुशल, अर्ध-कुशल ओर अकुशल बेरोजगार युवकों की संख्या 

मे agent हुई हैः 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

दौरान तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या रोजगार कार्यालयों में लम्बे समय से नाम 

दर्ज करवाने के बावजूद भी इन्हें रोजगार नहीं मिल पायाहैः 

(घ) यदि हां, तो swe क्या कारण हैः 

(ड) क्या सरकार का विचार कोई एेसी योजना लागू 

करने का है जिससे नाम दर्ज कराने के बाद एक निश्चिते 

अवधि के भीतर रोजगार प्रदान किया जा सके; ओर
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(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) ओर 

(ख) रोजगार ‘orator मेँ पंजीकृत 15-29 वर्ष के आयु 

समूह मेँ रोजगार चाहने वाले युवाओं, जिसमें यह आवश्यक 

नहीं कि सभी बेरोजगार हो, की संख्या 2008 4 26.97 

मिलियन से घटकर 2009 मेँ 25.89 मिलियन हो गई हे। 

पिछले पांच वर्षो 4 रोजगार चाहने वाले युवाओं की संख्या 

निम्नानुसार हैः- | 

वर्ष युवा (मिलियन मे) 

2005 27.83 . 

2006 29,08 

2007 27.91 

2008 26.97 

2009 25.89 

शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अरदधकुशल एवं अकुशल रोजगार चाहने वाले 

युवाओं की संख्या का केन्द्रीय रूप मसे रखरखाव नहीं किया जाता है। 

(ग) ओर (घ) ओसतन पिछले पच वर्षो के दौरान 

युवाओं सहित लगभग 57.67 लाख रोजगार चाहने वालो ने 
पंजीकरण हेतु रोजगार कार्यालयों से संपर्क किया ओर युवाओं 

सहित लगभग 3.62 लाख रोजगार चाहने वालो को प्रत्येक 

वर्ष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया 

गया। रोजगार कार्यालय उनको अधिसूचित की गई Peal 
के विरुद्ध नियोक्ताओं को उपयुक्त अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तुत 

करते . हें । पिछले पांच ai के दौरान पंजीकरण एवं नियोजन 

के a निम्नानुसार हैः 

वर्ष पंजीकरण नियोजन | 

(लाख मे) (लाख मे) 

1 2 3 

2007 54.34 2.64 

2008 53.16 3.05 
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1 2. 3 

2009 ॥ 56.94 = ` ` ` 2.62 

2010 61.86 5.10 

2011 62.05 4.70 

(ड) ओर (च) किसी एसी योजना के कार्यान्वयन हेतु 

कोई ta प्रस्ता सरकार के विचाराधीन नहीं है। संबंधित 

राज्य सरकार।संघ शासित प्रशासनं के अधीन कार्यरत रोजगार 

कार्यालय नियोक्ता एवं रोजगार चाहने वालों के बीच बातचीत 

को YX बनाते है ओर अपने आप से कोई रोजगार 

उपलब्य नहीं कराते ©) तथापि, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 

रोजगार चाहने वालों के नियोजनों की संभाव्यता बढ़ाने के 

लिए कार्य मेलो!रोजगार मेल का आयोजन, ई-आजीविका 

सम्मेलन, स्व रोजगार योजनाओं का dada, रोजगार चाहने 

वाले के आंकड़ों को वेवसाइट।इंटरनेट पर डालने जैसे विभिन्न 

उपाय करने हेतु राज्य सरकारी को मनाया जा रहा FI 

लवासा परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति 

725. श्री राजू शेट्टीः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन Gay) 

अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत लवासा परियोजना के प्रथम 

चरण को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी है; 

(ख) यदि हां, तो amet ar क्या दै; 

(ग) क्या स्वीकृति सरकार द्वारा 16 नवम्बर, 2010 

कौ जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप प्रदान की गई है; 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैः ओर 

(ड) सरकार ने इस dda F क्या कदम उठाए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) ओर (ख) ग्राम Fat ओर aes तालुकः 

जिला पुणे, महाराष्ट्र में teh लवासा ake aad 

 एल.सी.एल.) की हिल स्टेशन परियोजना के प्रथम चरण 

(2000 हे.) के विकास के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति, दिनांक
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09 नवम्बर, 2011 को विभिन  पर्यावरणीय सुरक्षा उपायो को 

विनिर्दिष्ट करते हुए प्रदान की गई थी। 

(ग) से (ड.) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 16 

नवम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप, महाराष्ट्र 

सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन 

कै लिए ted एल.सी.एल. के विरुद्ध कारवाई करने के 

लिए अनुरोध किया था। तदनुसार, दिनांक 4-11-2011 को 

पुणे में मुख्य न्यायिक मजिस्द्रेट के न्यायालय मे राज्य 

सरकार द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई ffl 

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 मे संशोधन 

726. श्री हरिभाऊ जावलेः क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या क्या सरकार का विचार प्रशिक्षु अधिनियम, 

1961 में संशोधन करने का है; 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी alk क्या है; ओर 

(ग) उक्त अधिनियम कब तक संशोधित किए जाने 

की संभावना है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन Gt): (क) जी, 

हां। | 

(ख) निम्नलिखित संशोधन सरकार के विचाराधीन हे; 

(i) उन संगठनों में Rea प्रशिक्षण योजना का 

कार्यान्वयन, जो चार से अधिक राज्यों मे व्यापार, 

व्यवसाय चला रहे है, केन्द्र सरकार के पास 

रहगा। 

(i) उन नियोक्ताओं को कारावास दिया जाए जिनके 

वारे मे यह "सिद्ध हो-जाता है कि वे गम्भीर 

उल्लंघनों के जान-बूञ्कर चूककर्ता हे । छोटे-छोटे 

उल्लंघनौ के मामलों में जुर्माना लगाया जाना 

afer | 

(i) ore की परिभाषा मे परिवर्तन। 

iv) विशिष्ट उद्योग अथवा we F रोजगार अवसर 

खुलने की स्थिति मे उन Rast को रोजगार 

दिए जाने a waa दी जायेगी जिन्होने उस 

विशिष्ट उद्योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 

29 फाल्गुन, 1933 (रक) fer उत्तर 330 

(ग) अंतर-मंत्रालय परामर्श पूरा कर लिया गया है 

ओर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय के विचारार्थं भेजा जा 

रहा ॒हे। 

(हिन्दी 

भंग ओष्ठ ओर तालू प्रभावित व्यक्तियों को शारीरिक 

रूप से विकलांग सूची मे शामिल करना 

727. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतोः क्या सामाजिक न्याय 

ओर अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार भंग ओष्ठ ओर तालू 
प्रभावित व्यक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग सूची 4 

शामिल करने का हे; ओर 

ख) यदि हां, तो ae व्यौरा क्या है ओर Wa 

कव तक किए जाने की संभावना है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(श्री डी. नैपोलियन): (क) इस समय, ta कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(ख) प्रश्न न्ह उठता। 

[ATA] 

समुद्रवतीं क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास 

728. श्री अशोक तंवरः क्या पोत-परिवहन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः | 

(क) क्या सरकार के पास समुद्रवर्ती क्षेत्रों मे प्रोद्योगिकीय 

विकास का कोर प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैः 

(ग) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी 4 सुधार हेतु अन्य 

देशों के साथ किन्हीं तकनीकी करारों पर हस्ताक्षर किए 

हैः ओर 

(घ) यदि हां, तो await व्यौरा क्या है ओर इस 

बारे मेँ अनुवर्ती कारवाई की गई दै? 

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां। 

(ख) तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उन्नत सूचना एवं संचार 

प्रोदयोगिकी, शिपिंग ओर उससे संबंधित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय
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परिवर्तन अर इसके साथ व्यापार की ओर कड़ी मांगों से 

. उत्पन्न `चुनौतियो का सामना .करने के लिए. पोत परिवहन 

मंत्रालय ने saris मानकों के बराबर डिलैवरी प्रणाली 

की दक्षता को सुधारने ओर सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने की 

दृष्टि से पत्तनौ की अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए 

¦ विभिन्न परियोजनाओं की डिजाइन ओर कार्यान्वयन कार्य मे 
लगातार लगा हुआ है। wal के आधुनिकीकरण के लिए 

अपनाए गए उपाय इस प्रकार हैः 

- नए बर्थो/टर्मिनलों का निर्माण 

- मौजूदा wi का विस्ताराउन्नयन 

~ नए ओर आधुनिक उपकरणों की स्थापना 

- कार्गो सम्भलाई प्रचालनों का यंत्रीकरण 

- पत्तन प्रचालन में स्वचालन को प्रोत्साहित करने 

के लिए विभिन्न कम्प्यूटर सहायता प्राप्त प्रणालियां 

जलयानोँ के सुचारु आवागमन के लिए जलयान 

यातायात प्रबंधन प्रणाली (वी.दटी.एम.एस.) की स्थापना 

- वैव आधारित पत्तन समुदाय प्रणाली का कार्यान्वयन 

इसके अलावा, स्वदेशी पोत डिजाइन ओर अनुसंधान 

तथा पोत परिवहन ओर da निर्माण aa मे विकास कौ 

प्रोत्साहित करने के लिए. पोत परिवहन मंत्रालय के पास 

eq, Sf, ओंफशोर जलयान इत्यादि को प्रोत्साहित करने 

& लिए आधारभूत डिजाइन ओर जांच सुविधाओं का विकास 

करने, डिजाइन के मानकीकरण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं 

विकास गतिविधियां ओर पोत निर्माण में अध्ययनं को संचालित 

के लिए शैक्षिक ओर अनुसंधान संस्थानों के लिए अनुदान 

सहायता योजना है। 

(ग) भारत का ge देशों से अर्थात् नीदरलैड, दक्षिण 
ample, संयुक्त राज्य अमेरिका, मोरक्को, चीन, ईरान, सिंगापुर, 

रूसी संघ, तुर्की, बुल्गारिया, जर्मन संघीय गणराज्य, STAT, 

फिरलैड ओर पोलैड के साथ समुद्रीय क्षेत्रे A सहयोग के 

लिए द्विपक्षीय करार/समद्मोता ज्ञापन है। इन ening 

ज्ञापन मे, अन्य बातों के साथ-साथ, wala aa में प्रद्योगिकीय 

सहयोग शामिल el 

(घ) देश में wate प्रौद्योगिकी का विकास करने की 

दृष्टि से भारत पोत निर्माण ओर मरम्मत, पत्तन ओर बंदरगाह 
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अवसंरचना, समुद्रीय उपस्कर ओर अपतटीय प्रौ्यौगिकियो, 

निष्पादन ओर उत्पादकता वृद्धि, मानव संसाधन आवश्यकताओं 

ओर क्षमता निर्माण आदि मेँ पारस्परिक सहयोग ओर तकनीकी 

जानकारी के आदान-प्रदान के लिए इन देशों के ` साथ 

मिलकर सतत रूप से कार्य करता रहा है। 

ffe-dh 

शराब कम्पनियों द्वारा अनियमितताएं 

729. श्री अशोक अर्गलः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि 

(क) क्या सरकार ने शराब उत्पादक कम्पनियों द्वारा 

की जा रही पर्यावरण संबंधी अनियमितताओं को रोकने के 

लिए कोई उपाए fey है, 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन ai मँ इन कम्पनियों 

मे किए गए निरीक्षण का ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) निरीक्षण के दौरान सरकार द्वारा पाई गई 

अनियमितताओं का वब्यौरा क्या है ओर इस बारे म क्या 

कार्रवाई की गई है? 

` पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती . 

नटराजन): (क) पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निगमित उत्तरदायित्व 

 (सी.आरईपी.) 2003 पर चार्टर के अनुसार, शीरा परर आधारित 

आसवनियों को प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपायों में 

से किसी एक अथवा दो उपायों के समुच्चय का अनुपालन 

करना हैः 

1. प्रेस मंड से कम्पोर्टिग। 

2. Tie ओर स्पेन्ट dae को सुखाना/भस्मीकरण। 

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण as (सी.पी.सी.बी.)पर्यावरण 
एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) दारा निर्धारित 

मानकं के अनुसार frag हेतु बाये-मीथेनेशन के 

माध्यम से स्पेन्ट वश का शोधन जिसके पश्चात 

दो अवस्थाओं में द्वितीयक शोधन ओर शौधित 

बहिस्राव का data जल के साथ अवमिश्रण। 

4. स्पेन्ट de का बायो-मीथेनेशन के माध्यम से शोधन 

जिसके पश्चात राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के 

साथ विचारविमर्शं से राज्य प्रदूषण नियंत्रण ate
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(एस.पी.सी.बी.)/सी.पी.सी.बी. द्वारा अनुमित स्थल पर 

उचित जलमग्न समुद्री मुहाने के माध्यम से समुद्र 

मे नियंत्रित स्राव। 

इसके अतिरिक्त, जून, 2008 मे क्र नि. बोई ने अपेक्षित 

पर्यावरणीय मानदंडो का अनुपालन न कर रहे मौजूदा 

आसवनियो (एकल ओर चीनी इकाइयों से संबद्ध दोनों) को 

कंम्पौर्टिग, फर्टी-सिचाई ओर ee वश के एक समय भू. 

अनुप्रयोग की मौजूदा प्रीद्योगिकियो से उभरती हुई प्रोद्योगिकियों 

(वाष्पीकरण, wen, विद्युत उत्पादन हेतु ere वश का 

भरमीकरण) मे समयबद्ध पद्धति से बदलने का अनुरोध कियादहै। 

इसके अतिरिक्त af 2010 मे सीमेट vel मे आसवनियों 

के we ds wen को सहसंसाधित करने कै लिए 

दिशानिर्देश प्रारूपित किए है। 

ख) ओर (ग) केप्रनि.बो. ने अपने पर्यावरणीयं निगरानी 

दस्ता (ईएस.एस.) कार्यक्रम के अंतर्गत आसवनियों का निरीक्षण 

किया है। विहित बहिस्राव मानकोदिशानिर्देशों का महत्वपूर्ण 
रूप से उल्लंघन करते हुए पाई गई आसवनियो को निदेश 

जारी किए गए थे। अधिकांश मामलों मे, आसवनियां, निर्धारित 
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भण्डारण क्षमता से अधिक मात्रा मे श्लौ में एकत्रित we 

a का भण्डारण करते हुए पाई गई etl विगत तीन 

वर्षो के दौरान किए गए निरीक्षणों ओर उन पर की गई 

कारवाई का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

विकरण 

 सी.पी.सी.वी. द्वारा इसके पर्यावरणीय निगरानी दस्ता 

कार्यक्रम के अंतर्गत आसवनियो का किया गया 

निरीक्षण 

ay निरीक्षणों की संख्या 

2008-09 के दौरान 28 

2009-10 के दौरान 29 

2010-11 के दौरान । 11 

अप्रेल 2011 के दौरान- ̀ 16 

दिसम्बर 2011 तक 

॥. सी.पी.सी.बी. द्वारा आसवनियो को जारी किए गए निदेशो की संख्या 

ay पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, जल अधिनियम की धारा 18८1) (ख) 

1986 की धारा 5 के अंतर्गत के अंतर्गत एस.पी.सी.बी.पी.सी.सी. 

जारी निदेश को जारी निदेश 

2008-09 के दौरान 07 05 

2009-10 के दौरान 00 02 

2010-11 के दौरान 21" 01 

29* 10 अप्रेल, 2011 के दौरान-दिसम्बर, 2011 तक 

‘ana निदेश शामिल है। 

आयुध निर्माणियों मे आग ` 

730. श्रीमती रमा देवीः 

श्री एम. अंजनकुमार यादवः 

श्री राकेश सिहः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या. सरकार ने जबलपुर स्थित, खमरिया आयुध 

निर्माणी सहित अन्य आयुध निर्माणियों मेँ आग लगनेविस्फोटों 

की बढ़ती हुई घटनाओं का संज्ञान लिया हे; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एसी दुर्घटनाओं के 

कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की. है,
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(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; 

(घ) सरकार ने एसी प्रत्येक जांच के आधार पर क्या 

कार्रवाई की है; ओर 

(ड) स्टाफ को पर्याप्त अग्नि शमन प्रशिक्षण प्रदान 

करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे है? 

` रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री एम.एम. पल्लम राजु) 

` (क) आयुध निर्माणी as ने आयुध निर्माणियों मे आग लगने! 

विस्फोटों की सभी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इनकी 

पुनरावृत्ति को रोकने & लिए निरोधक उपाय किये है। 

fect दो वर्षो के दौरान, आयुध निर्माणी, खमरिया 
` जबलपुर में कोई. आग लगनेधविस्फोट की घटना नहीं Bee 

` - (ख) आयुध निर्माणी संगठन ने आग लगनेविस्फोट की 

प्रत्येक घटना की प्रारंभिक जांच की हे तथा एसी घटनाओं 
seri का पता लगाने ओर सुधारात्मक उपाय सुञ्चाने 
के लिए समुचित विचारार्थं विषयों के साथ एक सांविधिक 
जांच as गठित किया हे। 

(ग) अधिकतर मामलों मे यह पाया गया है कि दुर्घटना 

का कारण या तो उपकरण की यात्रिकी का फेल होना या 

उस समय पर॒ संबंधित व्यक्ति द्वारा सुरक्षा नियमों का 

पालन न करना रहा है। 

, (घ) समुचित प्राधिकारी द्वारा मंजूर करने के पश्चात 

सांविधिकः जच as द्वारा yay गए सभी सुघारात्मक उपाय 

एक निश्चित समय-सीमा मेँ लागू fed जा रहे gi एसी 

घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा 

जांच भी की जाती हेै। | 

(ड) सभी स्टाफ को आग, विस्फोटक ओर पर्यावरण 
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सुरक्षा वेन्द्र, नई दिल्ली द्वारा आग से लड़ने का पर्याप्त 
निमित एवं सतत् प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों को 
चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, फरीदाबाद स्थित आर.एल.आई. 

क्षेत्रीय श्रम संस्थान) ओर मुम्बई स्थित सी.एल.आई. (केन्द्रीय 

श्रमं संस्थान) दारा संचालित एकवर्षीय डी.आई एस. (ओद्योगिक 

सुरक्षा मे डिप्लोमा) पाठ्यक्रम करने के लिए भेजा जा रहा 
है। इस समय आयुध निर्माणी até में 67 अधिकारियों के 
पास ओद्योगिक सुरक्षा डिप्लोमा हे। 

(अनुवाद) 

aim का निर्यात | 

731. श्री आर. ga नारायणः क्या वाणिज्य ओर उद्योग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान at के निर्यात 

मे धीमी वृद्धि हुई हैः | ` ` 

ख) यदि हां, तो तत्संबधी वर्ष-वार ओर मूल्य-वांर 

art क्या हैः 

(ग) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष के दौरान aint के 

निवल निर्यात मे वृद्धिकमी का प्रतिशत क्या हेः ओर 

(घ) उक्त अवधि के दौरान विशेषरूप से कर्नाटक से. 

इसके निर्यात से wear कुल कितना राजस्व अजित 

हुआ है? 

वाणिज्य ओर vert मंत्रालय मै राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव fete: (क) से (ग) मात्रा, मूल्य 

ओर प्रतिशत विभिन्नता के रूप मे amt के नियति का 

विवरण निम्नलिखितं &- 

वर्ष . कुल ot निर्यात 

मात्रा टन मेँ पूर्ववत वर्ष की तुलना 4 | मूल्य 

मात्रा में हुई प्रतिशत 

वृद्धि।कमी करोड़ रुपये मिलियन अम.डा. 

1 र. 2 3 4 5 

2008-09 ` 196762 -10.1 2238.41 505.21 

2070.68 426.81 196002 -0.4 -2009-10 `
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4 2 3 4 5 

2010-11 297808 52 3343.33 724.03 

2011-12" 321537 8 4518.13 972.36 

*अनन्तिम, निर्यात परमिटो पर आधारित (2 मार्च्, 2012 तको) 

2007-08 ओर 2008-09 के दौरान हुई उत्पादकता में 

कमी के कारण वर्ष 2008-09 ओर 2009-10 को aint 

निर्याति 4+ गिरावट आयी हे। तत्पश्चात यह ag रही है ओर 

2010-11 के दौरान चरम पर veg गई । वर्ष 2011-12 के 

दौरान निर्यातो की वर्तमान प्रवृत्ति सकारात्मक है। 

घ) aol का उत्पादन देश के विभिन्न राज्यों में 

किया जाता- है ओर विविध नियतिकोव्यापारियों द्वारा इसका 

निर्यात किया जाता है ओर चूंकि att निर्यातं का राज्यवार 

ब्योरा नहीं रखा जाता है इसलिए कर्णाटक द्वारा अर्जित 

कुल राजस्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं Fl 

भूमि अर्जन एकक 

732. श्री एस. सेम्मलईः क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः. 

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों ओर जिला स्तर 

के अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए भूमि अर्जन एकको 

की स्थापना की है; 

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए गए तथा कार्यरत 

भूमि अर्जन एककों का राज्यवार व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इन भूमि अर्जन एकको हारा अब तक क्या प्रगति 

हुई दहै? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) से (ग) जी, हां। सरकार नै जिला 

स्तर के अधिकारियों से समन्वय करने के लिए 154 विशेष 

भूमि अधिग्रहण इकाइयों की स्थापना की हे। राज्यवार ब्योरा 

निम्नानुसार हैः 

PU. राज्य का नाम इकाईयों की सं, 

1. तमिलनाडु 73 

2. केरल 34 

3. ओडिशा । 28 

4. कर्नटिक 11 

5. अन्ध्र प्रदेश 04 

6. हिमाचल प्रदेश 01 

7. मध्य प्रदेशं 03 

कुल 154 

विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयां ऽए ओर 3डी अधिसूचनाओं | 

ओर भूमि की मुआवजे ओर oat के संबंध में भूमि अधिग्रहण 

संबंधी सक्षम अधिकारी को सहयोग देने के लिए उत्तरदायी है। 

अन्य राज्यों A भूमि अधिग्रहण संबंधी सक्षम प्राधिकारी 

भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कार्मिक 

संसाधन सहित राज्य सरकारों से नियुक्त किए गए Fl 

(हिन्दी) 

विदेशो मे इस्पातापरियोजनापएं 

733. श्री बद्रीराम cree: क्या इस्पात मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) विदेशो मे स्थापित विभिन्न परियोजनाओं का व्यौरा 

क्या है जिनमे सरकारी aa की इस्पात कंपनियां शामिल है
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ओर उन देशों के नाम क्या है जहां ये परियोजनापएं अवस्थित 

है, ओर 

(ख) अब तक इन परियोजनाओं 4 नियोजित व्यक्तियों 

की संख्या कितनी है ओर भविष्य मे कितने व्यक्तियों को 

नियोजित करने का प्रस्ताव है? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद aah: (क) ओर (ख) वर्तमान 

मे इस्पात मंत्रालय के अधीन इस्पात का निर्माणं करने 

वाली किसी भी सार्वजनिक aa की कम्पनी के पास विदेश 

मे कोई परियोजना नहीं है। अतः इस संबंध में अपेक्षित 

QR प्रदान करने का प्रश्नं नहीं Goal 

(अनुकाद) 

त्यौहारो पर प्रतिबंध 

734. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या पर्यावरण ओर 

वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या WOR. A wel wee त्योहार परर प्रतिबंध 

लगा दिया है जो कि ग्रामीण तमिलनाडु की परम्परा ओर 

संस्कृत रही है, 

(ख) यदि हां, तो -तत्संब॑धी ak क्या है ओर इसके 

कारण क्या हैः ओर 

(ग) सरकार द्वारा राज्य की परम्परा ओर संस्कृति 

पर से प्रतिबंध हटाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए है ` 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती ` 

नटराजन): (क) से (गो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नै दिनाक 

11-7-2011 की अधिसूचना सं. 384 द्वारा करतब करने वाले 

पशुओं के रूप 4 भालुओं, बन्दरो, बाधो, तेदुभो, शेर ओर 
asl की प्रदर्शनी ओर प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाया है। 

इस अधिसूचना को वर्ष 2011 की Re याचिका सं 

15167 मेँ मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय मदुरई वैच 

मेँ चुनौती दी गई है। यह मामला न्यायाधीन है। 

निजी कत्र भँ अनुसूचित जातियों का नियोजन 

735. श्री रामसिह wea: क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

19 मार्च, 2012 
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(क) क्या सरकार ने निगमित उद्योग के संगठनो।संघों | 

को मार्च, 2011 के अंत तक अपने वार्षिक प्रतिवेदन में 

नियोजित किए गए अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से संबंधित 

आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए कहा है; ओर 

(ख) यदि ह, तो इस पर निगमित उद्योग के संगठनो। 

संघों द्वारा क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री 

(श्री डी. नैपोलियन); (क) ओर (ख) दिनांक 14-07-2007 को 

सम्पन्न सकारात्मक कारवाई संबंधी समन्वय समिति की दूसरी 

वैठक में उद्योग मंडल ier आधार पर कम्पनियों की 

वार्षिक Riel मे अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति नियोजन 

संबंधी आंकड़े सूचित करने के लिए सहमत हुए Fl 

भारतीय वाणिज्य ओर उद्योग Asa संघ, भारतीय 

वाणिज्य ओर उद्योग एसोसिएटिड मंडल, भारतीय उद्योग 

परिसंघ ओर पी.एच.डी. वाणिज्य ओर उद्योग मंडल ने अपने. 

अपने सदस्यं द्वारा अंगीकार करने के लिए सकारात्मक 

कारवाई के संबंध A अपनी-अपनी आचार संहिताएं तैयार 

कर ली है। हालांकि जिसके अंगीकरण की प्रक्रिया धीमी है। 

(हिन्दी) 

राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल 

736. श्री हरि ais: क्या भ्रम. ओर रोजगार मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे कि 

(क) क्या सरकार देश मेँ सभी रोजगार कार्यालयों को 

राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल से जोडे जाने के लिए एकं कार्य 

योजना तैयार करनै पर विचार कर रही हैः 

(ख) यदि हं, तो क्या उक्त पोर्टल पर निजी क्षेत्र में 

रिवित्तयोँ आदि के बारे में सूचना मुहैया कराए जाने का कोई 

प्रस्ताव है; | 

(ग) क्या सरकार बेरोजगार को बेरोजगारी भक्ता दिए 

जाने पर विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ait क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन GT): (क) जी 

(ख) जी Bil
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(ग) ओर (घ) बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता विकरण 

प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन मे ल्थलों मे 
नही है। केरल राज्य मे दुर्घटना स्थलों के रुप मै 

चिद्हितःताए TT स्थान^सडके 

[ATA] 

; क्र.सं जिला दुर्घटना स्थलक्षेत्रज॑क्शन 
सड़क दुर्घटना पीडित 

737. श्री के. सुधाकरणः क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग ' 2 3 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
द्षटनाओों स each 1. कोड्मीकोड वैद्यरंगादी 

(क) क्या सरकार नै सड़क दुर्घटनाओं मे पीडित व्यक्तियों 

को प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराए जाने के fay सभी कुंडेथोडे जंक्शन 

राज्यों मे एक निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया है; TACO 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ahr क्या हैः antes जंक्शन 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सभी wat को प्रत्येक 

राज्य मै दुर्घटना-प्रवण 25 स्थानों की पहचान किए जाने 

ओर रिपोर्ट किए जाने की सलाह दी है, 

अञ्जीनिजील्लम जंक्शन 

ईरानीपलम जंक्शन 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर पावंगद 

(ड) केरल राज्य मेँ दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र के रूप में FRR 

पहचान की गयी ओर रिपोर्ट किए गए स्थलो।सड़कों का पथाम्माइल मोड़ 

art क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ 

मीनाचंदा बाइपास 

तुषार चौधरी); (क) ओर (ख) जी, नहीं। AGTH 

(ग) ओर (घ) 13 जनवरी, 2012 को देश A उच्चतम START RTT 

दुर्घटना दर ओर मौतों (देश में हौ रही दुर्घटनाओं ओर पलाकुट्टी 

Alea के कारण का went वाले 13 राज्यों के प्रमुख सचिवो नीलमकैडी मोड 

(यातायात)/परिवहन आयुक्तो ओर यातायात अपर महानिदेशकं 

के साथ es बैठक मे, उनको ate aiel की पहचान wags 

करने ओर समाधान किए जाने के लिए अत्यन्त गम्भीर िकूवंगूर 

स्थलों के साथ-साथ उन स्थानों पर mar होने वाली 

दुर्घटनाओं के कारणों का उल्लेख fey जाने का अनुरोध चीमनचेरी 

किया गया था। मुराद पलम 

(ङ) केरल राज्य में दुर्घटना संभावित sat ओर दुर्घटना ` अयनीक्कड 

संभावित स्थानो!सड़कों की पहचान का ब्यौरा संलग्न विवरण 
नाडापुरम 

मेँ दिया गया दै। 
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1 2 3 1 2 3 

2. मलप्ुरम कांचीकाकड 6. IRAs वेल्लारामकुन्नू वलाऊ 

पुकीपरंब पाथिरी पलम | 

मंजरी Wea जंक्शन कालपेट्टा पर अग्नि शमन 

केन्द्र के निकट पुल 
धुराक्कल se 

कृष्णागिरी पलम बेट 

worry मीनागडी एफ.सी.आरई. 

EIS | रोलगापारा ` 

पलूंडा 
पत्तनौ को पर्यावरणीय मंजूरी 

वटटापारा 
| .. , , 738. श्री केपी. धनपालनः क्या पर्यावरण ओर वन भंत्री 

` रल | यह बताने की कृपा करेगेकिः 

3. पलक्कड यक्कारा पुल (क) क्या सरकार ने केरल में विज्हिजम पत्तनं का वि 

मनदकरा कार्य शुरू किए जाने के लिए प्राथमिक पर्यावरणीय मंजूरी 

जारी की है/करने का प्रस्तावे किया हैः 

स्वाति ज॑क्शन ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः ओर 

PAR (ग) इस Wer 4 अंतिम निर्णय कब तके लिए जाने 

थाचमपारा-कल्लारीकोड की संभावना है? : | 
मोड पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्यं मंत्री (श्रीमती जयंती 

नोटामल्ला मोड़ नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 

4. AR Agneta 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करने ओर 
| जन सुनवाई करने के लिए ted विजर्हिंजम पत्तन लिमिटेड 

वलापट्टनमपलम से चेराक्कल द्वारा विजर्हिजम, केरल मे विजहिंजम अंतरष्ट्रीय कन्टेनर 
कीचेरी से कलियासेरी हाई crake टर्मिनल के विकास को दिनांक 10-06-2011 

-- स्कल. को विचारार्थं विषय (टी.ओ.आर.) प्रदान किया गया था। 
। fad विज्हिंजम पत्तन लिमिटेड को इस परियोजना कौ 

चंडाला मोड़ ` पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु ओर विचार करने के 
वोथाईुककू | लिए जन grag मे उठाए गए मुद्दों का निराकरण करने 
MTR के बाद अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत 

5. कासरगोड माविनकट्टे करनी है। 

(हिन्दी) 

आयुध कारखाना मे पेंशन योजना 

739. श्री राकेश सिंहः. क्या रक्षा मंत्री यह वताने की 

कृपा करेगे किः
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(क) क्या जबलपुर स्थित आयुघ कारखाने सहित आयुध 
कारखानों 4 एक नई पेंशन योजना लागू की गई हैः 

(ख) यदि हां, तो क्या इसमे कार्य कर रहे कर्मचारी उक्त 

योजना 4 कतिपय त्रुटियों के कारण इसका विरोध कर रहे हैः 

(ग) यदि हां, तो तत्संव॑धी ater क्या 2: 

(घ) क्या सरकार का पुरानी पेंशन स्कीम को लागू 

करने पर विचार करने का प्रस्ताव & ओर | 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या दै? 

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु); (क) 

जी, हां। जबलपुर स्थित सभी आयुध निर्माणियों सहित सभी 

आयुध निर्माणियोँ में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई 21 

(ख) ओर (ग) एच.वी.एफ. एन.पी.एस. रिफोर्मेशन 

एसोसिएशन, आवडी ने सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन 

योजना के कार्यान्वयन को असंवैधानिक ओर भारतीय संविधान 

के अनुच्छेद 14, 16 ओर 21 का उल्लंघन करने वाला बताते 

हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण मद्रास पीठ के समक्ष एक 

ओ.ए. दायर किया है जिसमे, अन्य के साथ-साथ, यह तर्क 

दिया गया कि ag पेंशन योजना कर्मचारियों के निवेश पर 

कोई न्यूनतम प्रतिफल की गारंटी wet देती। नई पेंशन योजना 

को समाप्त करने की संयुक्त रूप से मांग करते हुए aio 

इंडिया एम्पर्लोइिज teem, इंडियन नेशनल fete ade 
फैडरेशन ओर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा 28-02-2012 
को हड़ताल का आह्वान किया गया था। 

(घ) ओर (ड) आयुध निर्माणियो में पुरानी पेंशन योजना के 

कार्यन्वियन पर विचार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

वृक्षों को काटने पर रोक 

740. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या पर्यावरण ओर वनं मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या देश में gal को काटने की घटनाएं ag 
रही है, 

ख) यदि हं, तौ वृक्षों को काटने के संबंध मेँ क्या 

प्रावधान ओर शर्ते निर्धारित की गई हैँ ओर गत तीन वर्षो 

ओर चालू वर्ष के दौरान इन प्रावधानों के उल्लंघन का राज्य 
वार व्यौरा क्या हैः ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस dae में क्या कार्रवाई की 

गयी है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) जी, नहीं| 

(ख) वन भूमि पर वृक्षो को काटने हेतु प्रक्रिया, अनुमोदित 

वन कार्य योजनाओं में निर्धारित है जबकि वनेत्तर क्षत्रं के 
लिए विभिन राज्योसंघ शासित प्रदेशों के पास वृक्ष परिरक्षण 
अधिनियम है जो कि वृक्षों की कटाई हेतु प्रक्रिया को शासित 
करते है। वर्ष 2010-11, 2009-10 ओर 2008-09 के लिए 

वृक्षों की अवैध कटाई के ak संलग्न विवरण में fay mgs! 

(ग) राज्य सरकारे वन आवरण A अवनति को रोकने 

के लिए सुरक्षा उपाय करती दै जिसके लिए केन्द्र सरकार 
वनो की सुरक्षा हेतु वन प्रबंधन स्कीम का तीद्रीकरण 
(आई.एफ.एम.एस.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम. के अंतर्गत 

Waves शासित प्रदेशो को frat प्रदान करती है। इन 

निधियो का उपयोग aay की गश्त करने, शिविरों की स्थापना, 

अग्नि बुर्ज का निर्माण, अग्नि रेखा के सृजन ओर रखरखाव, 
दावानल नियंत्रण, वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण ओर सीमांकन ओर 

वन अवसंरचना के सुदृद़ीकरण आदि के लिए किया. जाता 
है। गत दो दशकों में "संयुक्त वन प्रबंधन" (जे.एफ.एम.) के 
अंतर्गत वन प्रबंधन ओर संरक्षण मे लोगों की सहभागिता ने 

wl से अवक्रमण ओर वृक्षों की अवैध कटाई को कम करने 

मेँ सहायता की है। 

विवरण 

गत तीन asf मे वृक्षो की अवैध कटाई 

क्र.सं. 2008-09 2009-10 2010-11 

| 2 3 4 5 

1 आन्ध्र प्रदेश 38492 28222 

2. विहार 
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1 2 3 4 5 

3. छत्तीसगढ़ - - - 

4. गोवा 237 207 - 

5. गुजरात 5482 5585 4463 

6. हरियाणा 6317 - - 

7. हिमाचल प्रदेश 2168 2691 1781 

8. जम्मू ओर कश्मीर - - - 

9. आरखंड 192 114 - 

10. कर्नाटक 4077 2301 - 

11. केरल . - . 

12. मध्य प्रदेश, - - 16554 

13. महाराष्ट्र - . - 

14. ओडिशा 65221 - - 

15. पंजाब - - ~ 

16. राजस्थान 11662 9879 - 

17. तमिलनाडु . - . 

18. उत्तर प्रदेश - - . 

19. उत्तराखंड - ॥ ; 

20. पश्चिम बंगाल 1094 581 - 

कुल 134942 49580 22798 

पूर्वोत्तर राज्य 

1. अरुणाचल प्रदेश 43 51 94 

2. असम 2971 3299 1954 

3. मणिपुर - - . 

4. मेघालय 798 614 - 

5. मिजोरम - ~ . 
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1 2 3 4 5 

` 6. . नागालैंड - . 

7. सिक्किम - 

8. त्रिपुरा ` - 

कुल 3812 3964 2048 

संघ शासित प्रदेश 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 2 

2. ashe - ~ 

3. दादरा ओर नगर हवेली - 

4. दमन ओर दीव - 

| 5. लक्षद्वीप 9 ~ 

6. दिल्ली - 

7. «gat 

कुल 0 2 0 

महायोग 138754 53546 24846 

(अनृकाद)ा (हिन्दी) 

रक्षा परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति 

741. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) आजे की तारीख तक पर्यावरण संबंधी स्वीकृति 

की प्रतीक्षा कर रही रणनीतिक महत्व की रक्षा परियोजना 

का व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) शीघ्र स्वीकृति के fay पर्यावरण ओर वन मंत्रालय 

की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए है? 

रक्षा मंत्री श्री एकै. एंटनी): (क) ओर (ख) सूचना एकत्र 

की जा रही है ओर सभा पटल पर रख दी जाएगी। 

राज्यों को धनराशियो का आवंटन 

742. श्रीमती कमला देवी ved: क्या सामाजिक न्याय 

ओर अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृषा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को गत तीन ai के दौरान वृद्ध 

व्यवित्तयों के लिए दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना समेकित 

कार्यक्रम तथा मद्यपान ओर नशाखोरी. के निवारण की योजना 

के लिए छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव 

प्राप्त हुआ है; 

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हे ओर उक्त 

अवधि के दौरान संस्वीकृत।जारी निधियों का योजना-वार व्यौरा 

क्या है;
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(ग) क्या सरकार द्वारा. कुछ निधियां अभी भी जारी 

नहीं की गयी &. ओर 

(घ) यदि हां, तो सरकार दारा शेष राशि को कब 

तक जारी किए जाने की संभावना है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री 

(श्रीः डी. नैपोलियन): (क) जी, हां। 

(ख) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना st. 

OR), ge व्यक्तियों के लिए संमेकित कार्यक्रम ओर 
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मद्यपान एवं नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत 

विगत तीन वर्षो के दौरान स्वीकृताजारी निधियों का ब्योरा 

क्रमशः संलग्न विवरण, ॥ ओर ॥ में दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) किसी वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त सभी 

पूर्णं प्रस्ताव, जो योजना के, मानदण्ड कौ पररा करते है, 
पर उसी वर्ष मेँ कारवाई की जाती है, ae कि निधि 

उपलब्ध ॒हो। शेष प्रस्तावों पर सामान्य वित्तीय नियम 

के प्रावधानों के अनुरूप अगले वित्त वर्ष मेँ विचार किया 

जाता Fl 

feo] 

विगतं तीन वर्णो के दौरान डीडीआरण्स के अतर्गत स्वीकृत एवं जारी तिधयां 

(लाख रुपए में) 

क्र. राज्य।संघ राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 

सं. क्षेत्र का नाम i 

1 2 3 4 5 

1. अन्दर प्रदेश 1317.78 1586.81 2063.86 

2. बिहार | 87.75 45.48 100.57 

3. छत्तीसगढ़ 76.69 31.52 ` 20.07 

4. गोवा 13.09 18.30 14.05 

5. गुजरात 82.20 57.40 50.88 

6. हरियाणा . ) 127.92 78.36 107.58 

7. हिमाचल प्रदेश 40.83 17.99 52.39 

8. जम्मू ओर कश्मीर 27.93 7.19 , ` 21.92 

9. आरखंड 10.06 12.01 24.02 

10. कर्नाटक 814.66 857.24 1057.62 

11. केरल 378.40 386.96 789.99 

12, मध्य प्रदेश 170.35 99.56 | 175.81 

13. महाराष्ट्र 254.23 150.51 | ` . 217.50 

14. ओडिशा 367.34 448.66 591.15 
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1 2 3 4 5 

15. पंजाब † 94.00 35.38 130.28 

16. राजस्थान 93.14 168.81 179.45 

17. तमिलनाडु | 474.37 366.18 ` 421.49 

18. उत्तर प्रदेश | 700.21 718.82 612.36 

19. उत्तराखंड 63.02 53.60 132.60 

20. पश्चिम aa 641.12 543.22 591.74 

पूर्वोत्तर क्षेत्र 

21. अरुणाचले प्रदेश 7.37 6.72 ` 3.36 

22. असम 121.92 87.40 184.57 

23. मणिपुर 196.76 130.14 305.91 

24. मेघालय 75.65 25.64 73.60 

25. मिजोरम 19.60 6.58 40.45 

26. त्रिपुरा 10.81 21.36 6.20 

संघ राज्य क्षेत्र 

27. चंडीगढ़ 0.00 10.50 0.00 

28. दिल्ली 193.55 170.24 249.67 

29. पुदुचेरी 15.63 13.36 6.55 

कुल 6476.38 , 6155.94 8225.64 

विक्ट्णः// 

विगत तीन क्वो के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए समोकित कार्यक्रम योजना के 

अतति स्वीकृत एवं जारी Prat 

(लाख रुपए मे) 

क्र. VRPT राज्य । 2008-09 2009-10 2010-11 

सं. aa का नाम । 

1 2 3 4 5 

1 आ प्रदेश 413.12 454.26 423.82 

2. विहार 2.76 4.88 1.73 
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4 2 3 4 5 ` 

3. छत्तीसगढ़ 5.97 5.08 7.76 

4. हरियाणा ,. 29.10 74.40 56.73 

5. हिमाचल प्रदेश 0.60 0 9.51 

6. कर्नाटक 196.47 213.10 233.40 

7. केरल 0 0 21.07 

8. मध्य प्रदेश 9.00 13.20 7.25 

9. महाराष्ट्र 49.92 47.07 99.05 

10. ओडिशा 293.92 330.19 355.50 

11. पंजाब 10.00 17.47 15.87 

12. राजस्थान 7.48 16.66 14.89 

13. तमिलनाडु 209.62 260.32 263.80 

14. उत्तर प्रदेश 40.31 87.09 118.68 

15. उत्तराखंड 5.54 0 12.01 

16. पश्चिम बंगाल 261.85 205.04 142.82 

पूर्वोत्तर क्षेत्र 

17. अरुणाचल प्रदेश 1.15 

18. असम 87.29 94.58 102.32 

19. मणिपुर 120.16 118.74 140.73 

20. मिजोरम 3.87 1.29 0 

21. त्रिपुरा 4.30 10.85 (13,75 

` संघ WoW aT 

22, दिल्ली 20.83 17.88 25.29 

1772.10 1972.10 2067.47 कुल 
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विवरणः॥॥ 

विगत तीन वर्षो के aera मद्यपान एवं नीली war दुंरुययोग निकारण योजना के 

अतिर्गत स्वीकृत एवं जारी frat 

(लाख रुपए मै) 

क्र WRIT राज्य 2008-09 ` 2009-10 2010-11 

a. क्षेत्र का नाम 

1 2 3 4 5 

1. आन्प्र प्रदेश 86.75 76.82 133.63 

2. बिहार 105 47.19 105.37 

3. छत्तीसगद्ध 20.41 12.66 7.80 

4. गोवा 0 8.89 7.50 

5. गुजरात 18.83 37.21 22.66 

6. हरियाणा 27.03 90.76 98.34 

7. हिमाचल प्रदेश 11.51 14.19 4.35 

8. जम्मू ओर कश्मीर 14.24 8.89 0.00 

9 आरखंड 0 0 1.40 

10. कर्नाटक 170.2 274.67 246.50 

11. केरल 156.83 176.44 190.73 

12. मध्य प्रदेश 66.7 66.28. ` 38.60 

13. महाराष्ट्र 259.25 327 398.35 

14. ओडिशा 181.22 233.74 226.18 

15. पंजाब 71.6 53.4 283.12 

16. राजस्थान 60.1 64.32 124.65 

17. तमिलनादु 69.35 279 253.12. 

18. उत्तर प्रदेश 333.82 ` 61 188.85 

19. उत्तराखंड 37.79 31.26 43.38 
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1 ` 2 3 4 5 

20. पश्चिम बंगाल 86.33 65.09 62.42 

21, चंडीगढ़ 0 0.77 0.00 

कुल 1787.36 1990.13 2517.86 

1. अरुणाचल प्रदेश 6.86 9.32 9.78 

2. असम 26.3 25.07 33.55 

3. मणिपुर 157.66 172.39 238.76 

4. मेघालय 18.75 6.35 11.25 

5. मिजोरम 51.67 43.77 65.75 

6. नागालैंड 35.67 21.94 48.97 

7. सिक्किम 6.54 9.95 4.98 

कुल (पूर्वोत्तर) 303.45 288.79 413.04 

संघ राज्य क्षेत्र 

1. दिल्ली 10.4 60.55 80.91 

कुल योग 2090.81 2278.92 2930.90 

(अनुवादो (ड) क्या इस संबंध मे राज्य सरकारों के साथ कोई 

सड़क.कर 

743. श्री असादूदीन ओवेसीः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या वर्तमान में सड़क-कर अलग-अलग राज्यों 4 

अलग-अलग हैः | 

ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गठित एक 

पैनल ने देश में wea पथ-कर के रूप में mica की 

. विक्री-मूल्य के सीधे-सीधे 6 प्रतिशत की सिफारिश की हैः 

(ग) विभिन राज्यों मे इस समय लागू दर क्या है; 

(घ) क्या खरीदार कम परथ-कर वाले राज्यों से गाङधियों 

की खरीद को प्राथमिकता देते है 

परामर्श किया गया हैः ओर 

(च) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे ओर इस 

संबंध मेँ अंतिम. निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (ST. 

तुषार चौधरी); (क) पंजीकरण के समय वाहनों पर ` वसूल 

किए गए कर राज्यों 4 भिन्न-भिनन होते हे। 

(ख) राज्यो!संघ राज्य क्षेत्रों मेँ मोटर वाहनों प्र वसूल 

किए गए al मे एकरूपता लाने के लिए परिवहन विकास 

परिषद के कार्यदल कै तहत गित समूह ने 10 टन के 

कुल वाहन भार तक quien, कारो, हल्के मोटर वाहनों, 

टैकिसिय, tat det, माल वाहनों के लिए विक्री मूल्य के 

6% की न्यूनतम दर की सिफारिश की है।
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(ग) वर्तमान मै, राज्यों में कर की दर 2% से 18% 

तक अलग-अलग है। विभिन्न प्रकार के वाहनों पर वसूल 

गए al का राज्य-वार ak संलग्न विवरण मे दिया 

गया हे। 

(घ) किसी राज्य विशेष में किसी क्रेता द्वारा वाहन 

खरीदने के निर्णय को कोई एकल कारण नहीं माना जा 

सकता क्योकि यह बहुत से oral पर निर्भर करता है 

जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ राज्य मूल्यवर्धित कर, मोटर 

वाहन कर, सड़क नेटवर्क की Rafe, आय के स्तर आदि 

शामिल =| 

(ड) ओर (च) मोटर वाहनों पर करो के युक्तिकरण 
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संबंधी उपायां की सिफारिश करने हेतु परिवहन विकास 

परिषद् के कार्य दल के तहत गठित समूह A गुजरात, 

कर्णाटक, AERTS, पंजाब ओर उत्तर प्रदेश की सरकारों 

के परिवहन विभागों के प्रतिनिधि शामिल el इस समूह की 

सिफारिशों पर 13 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली मे माननीय 

ase परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता मे आयोजित 

परिवहन विकास परिषद की थवीं वैठक में चर्चा की गई 

शी। परिवहन विकास परिषद की बैठक की अनुवर्ती कारवाई 

के रूप मेँ मोटर वाहन करौं के युक्तिकरण के मुद्दे के 

संबंध मेँ राज्य परिवहन मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 

का गठन किया गया है। 

तिकिरण 

मोटर यान करी की दरे - राज्य ओर संघ राज्य क्षत्र 

राज्य/संघ बस ZH AA, aX ओर दुपहिया 

राज्य क्षेत्र दरैक्टर 

1 2 3 4 

oT प्रदेश स्टेज कैरिज EH: आधारः Vor. Sey, ९क बारगी टेक्स 

(मार्च, 20111) ए.पी.एस.आर.टी.सी.- ) वीसी का 9% 

मुफसिल सेवाएः सकल यातायाते एल-डन्ल्य टैक्स (रु) दूसरे यान की स्थिति मं 12% 

आय का 7% (rm 

शहरी सेवाएः सकल यातायात 

आय का 5% Wede:- 300 तक 404 

12,000-15,000 2,967 

नगर सेवाः > 15,000 2,967 रु.+ 

सामान्य Bat 330 रु. से 15,000 feat. 

660 रु. (दैनिक किमी पर) से अधिकं प्रत्येक 

एक्सप्रेस Vay: 822 रु. 250 fat के 

मुफसिल Bary: लिए 66 रु. 

सामान्य Way: 441 रु. टेलरः 

से 948 रु. (दैनिक किमी एल.डन्लय टैक्स (रू) 

पर) (Pram 
एक्सप्रेस Gare 1,092 से 

3,500 रु. | 762 तक 230 
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1 3 4 

काट्रेक्ट कैरिज 3,048 से 4,000 690 

ओंल इंडिया टूरिस्ट परमिट- > 4,000 345 रु + प्रत्येक 

3,675 रु. प्रति सीट प्रति 250 किग्रा प्रति 

तिमाही ° तिमाही के लिए 

राज्य व्यापी परमिट-2,625 40 रु. 

रु. प्रति सीट प्रति तिमाही टरेक्टरः 

जिला परमिट-1.207 रु. एल-डन्ल्य टैक्स (र) 

प्रति सीट प्रति तिमाही (कगरा | | 

आइडल Bigs कैरिज-850 रु. 

प्रति सीट प्रति तिमाही 762 तक 230 

| 3,048 से 4,000 690 

> 4,000 690 रु. + प्रत्येक 

अरुणाचल प्रदेश 

(मार्च 2009) 

असम 

(मार्च 2011) 

एक बारगी टैक्स 40,000 रु. 

आघारः वैठने की क्षमता 

व्यक्तियों 

कीस. 

10 तक 

13 तक 

14 से 

30 

>30 

टैक्स (रु) 

7,500 रु. प्रति 

वर्ष 1,900 रु. 

प्रति तिमाही 

11.000 रु. प्रति 

वर्ष् रु. 2800 

प्रति तिमाही 

12,000 रु. प्रति 

वर्ष रु. 3,000 

प्रति तिमाही 

12,000 रु. प्रति 

वर्ष् +30 से अधिकः, 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 feat के लिए 

80 रु, 

TH: 2,960 रु. प्रति वर्ष 

दैक्टरः 400 रु. प्रति वर्ष 

far: 350 रु. प्रति वर्ष 

oH: 

आधारः अधिकृत क्षमता 

क्षमता (एम टी.) 

1 तक 

1-3 

3-9 

टैक्स (रु) 

2,000 रु. प्रति 

वर्ष 500 रु. प्रति 

तिमाही 

4,000 स. प्रति 

वर्ष 1,000 रु. प्रति 

तिमाही 

4,000 रु. प्रति वर्ष+ 

3 एमटी से अधिक 

प्रत्येक अतिरिक्त 

एक एमटी प्रति वर्ष 

800 रु. 1,000 रु. 

प्रति तिमाही + 3 

एक बारगी टैक्स 

(5 वर्ष 400 रू) 

आघारः FASS बारगी 

टैक्स- 

यू एल.डन्ल्यू CRT (रु) 

(किग्रा) 

65 तक 2,600 

65-90 3,600 

90-135 5,000 

135-165 5,500 

>165 6,500 

द्रेलरासंबद्ध साइड कारः 1500 रु. 

पुराने यानो कौ अन्य राज्यों से 

अंतरित किए जाने पर असम मे, 

पंजीकृत कराना अपेक्षित होता । 

एक बारगी टैक्स का निर्धारण मूल्य- 
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2 4 

सीट के लिए 110 एमटी से अधिक हास अनुमत किए जाने के बाद 

रु. 3,000 रू. प्रति प्रत्येक अतिरिक्त किया जाता हैः 

तिमाही + 30 से एक एमटी प्रति 

अधिक, प्रत्येक वर्ष 200 रु. आयु के वर्ष दर @ (%) 

अतिरिक्त सीट के >9 9,000 रु. प्रति 5 तक 7 

लिए 28 रु, वर्ष + 12 एमटी 5-10 10 

से अधिक प्रत्येक >10 12 

अतिरिक्त एक एमदटी 

के लिए 300 रु, 

रु. 2,250 प्रति 

तिमाही + 9 एमटी 

से अधिक प्रत्येक 

अतिरिक्त एक एमदटी 

के लिए 80 रु 

ओमनी टूरिस्ट TA: 15,000 रु. >12 11,500 रु. प्रति 

प्रति वर्ष 3,750 रु. प्रति तिमाही वर्ष + 12 एमटी 

डीलक्स/सुपर डीलक्स/एक्सप्रेस से अधिक प्रत्येक 

Ta: 12,000 रु. प्रति वर्ष+ अतिरिक्त एक एमटी 

31 से अधिक प्रत्येक सीट के के लिए 400 रु. 

लिए 120 र. 3,000 रु. प्रति 3,000 रु. प्रति 

तिमाही +31 से अधिक प्रत्येक तिमाही+12 एमटी 

सीट के लिए 30 रु. ala से अधिक प्रत्येकं 

असम सुपर डीलक्स काद्रेक्ट अतिरिक्त एक 

कैरिजः 50,000 रू. प्रति वर्ष TAT 100 रु, 

12,500 रु. प्रति तिमाही suey: ) 

क्षमता (एमटी) टैक्स (रु) 

2 तक 1,000 रु. प्रति ay 

250 रु. प्रति तिमाही 

2-5 2,000 रु. प्रति वर्ष 

500 रु. प्रति तिमाही 

5-9 4,000 रु. प्रति वर्ष 

4,000 रु. प्रति 

तिमाही 
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1 3 4 

>9 6,000 रु. प्रति वर्ष 

1,500 रु. प्रति 

तिमाही 

विहार (मार्च आधारः वैठने की क्षमता EH: आधार A.V. Sey, कुल लागत का 3%, 3 

2011) व्यक्तियो टैक्स प्रति आर.एल.डन्ल्यू. टैक्स प्रति वर्ष 15 वर्ष की आवधिकता 

कीसं वर्ष (किग्रा) 

13-26 1,583.50 रु. + 500 तक 298.50 रु. 

प्रत्येक अतिरिक्त 500-2,000 298.5 रु. + 34 

व्यक्ति के लिए रु. 500 feat से 

105.50 रु. अधिक तत्संबंधी 

27.32 3,036 रु. + प्रत्येक भाग के अतिरिक्त 

अतिरिक्त व्यक्ति 250 fea a लिए 

के लिए 79 रु. 2,000-4,000 502.50 ©. + 

33 अथवा 3.485 रु. + प्रत्येक 51.50 रु. 

अधिक अतिरिक्त व्यक्ति 2,000 किग्रा से 

के लिए 53 र. - अधिक तत्संबंधी 

भाग के अतिरिक्त 

| | 250 किग्रा के लिए 

4,000-8,000 838.50 रु. + 51.50 

रु. 4,000 feat से 

अधिक तत्संबंधी भाग 

के अतिरिक्त 250 

fam & लिए 

>8,000 1,682.50 रु. + 

136.50 रु. 8,000 

किग्रा से अधिक 

तत्संब॑धी भाग के 

अतिरिक्त 250 किग्रा 

के लिए 

टैक्टरः वीसी का 1%, वैट सहित 

ट्रेलर: एक बारगी टैक्स 

आर.एल.डी. (fan टैक्स 
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छत्तीसगढ़ (मार्च 

2011) 

गोवा (मार्च, 

2011) 

गुजरात (मार्च 

2011) 

श्रेणी टैक्स 

160 रु. प्रति सीट 

प्रति वर्ष 

230 रु. प्रति सीट 

प्रति वर्ष 

180 रु. प्रति सीट 

प्रति वर्ष 

साधारण 

डीलक्स 

एक्सप्रेस 

50 रु, 

प्रति सीट प्रति वर्ष; 

यात्री टैक्सः 

श्रेणी यात्री टैक्स रु 

पी.एस 

स्टेज कैरिज 30 

टूरिस्ट wie 50 

aia इंडिया ` 150 

afte 

आधारः 'वैठने की क्षमता 

कांटरेक्ट कैरिज 

वैठने की क्षमता टैक्स प्रति वर्ष 

12 तक 4,200 रु. प्रति 

ay 

12-20 3,000 ©. 

3000 तक 4,000 र. 

>3,000 6,000 रु. 

द्रकः आधार जी.वी.डन्ल्यू. 2,000 किग्रा एलटीटीः वीसी का 4% 

तक 300 रु. प्रति तिमाही, 500 किग्रा 

से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 

75 रु. प्रति तिमाही 

दरैक्टरः कृषि प्रयोजन के लिए आधार 

GV. Seg, 

यू एल.डन्ल्यू (किग्रा) टैक्स प्रति तिमाही 

1000 Th 175 रु. 

1,000-2,000 255 रु. प्रति तिमाही 

1,000 fear तक 175 रु. प्रति तिमाही 

1,000-2,000 किग्रा 255 रु. प्रति तिमाही 

eae: 75 रु. प्रत्येक 200 fra 

7,500 ©. प्रति वर्ष 150 रु. प्रति वर्ष 

खनन 9,000 स. प्रति वर्ष ` 

टकः आधार जी.वी.उच्ल्यु. बिक्री मूल्य का 6% 

जी.वी.डन्ल्यू. टैक्स 

(fea 

7,500 तक बिक्री मूल्य का 6% 

>7,500 विक्री मूल्य का 6%+ 
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>20 3,600 रु. प्रति 1,000 किग्रा से अधिक 

वर्ष तत्संब॑धी भाग-के अतिरिक्त 

स्लीपर ओमनी बस 650 रु. प्रति वर्ष | 

dod at क्षमता टैक्स प्रतिवर्ष 7,600-12.000 विक्री मूल्य का 8% 

„0 तक रू 9.000 प्रति >12,000 विक्री मूल्य का 12% 

सीट प्रति वर्ष aE: 

>20 रु. 12,000 Wa 2 टन से अधिकः 2,000 रु. प्रति वर्ष + 

सीट प्रति वर्ष 1,000 किग्रा. से अधिक अतिरिक्त 400 रु. 

लक्जरी ओमनी बस प्रत्येक 1,000 किग्रा अथवा 2 fea से 

` हरियाणा' (मार्च, 

2009) दुपहिया 

वाहनों ओर कार 

संबंधी मोटर 

यान कराधान 

वही दहे जौ 

जनवरी, 2011 

मे था। 

वैठने की क्षमता टैक्स प्रति af 

20 तक 4,620 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

>20 6,000 र. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

स्टेज कैरिज 

(i) किराए के लिए चलने वाले 

ओर यात्रियों के परिवहन के 

लिए उपयोगं होने वाले-550 

रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

अधिकतम 35,000 रु. के 

अध्यधीन 

(i) फरीदाबाद ओर गुड़गांव शहर 

प्राइवेट बस सर्विस योजना के 

अंतर्गत जारी किए गए परमिट 

के अधीन किराए के लिए चलने 

वाले - 18,000 रु. प्रति वर्ष 

(आधी बोडी बस के लिए) ओर 

30,000 रु. प्रति वर्ष (पूरी बडी 

बस के fey 

कट्रैक्ट कैरिज 

(i) फरीदाबाद ओर गुड़गांव राहर 

अधिक तत्संबंधी भाग के लिए 

द्रकः आधार जी.वी.उल्ल्यू. 90.72 किग्रा-150 रु. तक 

जी.वी.डन्ल्यु टैक्स रु. यू.एल.ङन्ल्यु. के साथ दुपहिया के 

एमटी वर्ष लिए एक मुश्त एक बारीय कर 

1.2 तक 300 90.72 fom से अधिक युएलडनल्ल्यू 

1.2-6 1,200 के साथ दुपहिया के fey, दर 

6-16.2 2,400 , निम्नलिखित हैः 

16.2-25 3,500 | GA. (aS) करकी दर 

>25 4,500 (idl. का %) 

| 0.60 तक 2 
0.60-4 4 

>4 5 



373 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) विधित उत्तर 374 

हिमाचल प्रदेश 

(मार्च, 2011) 

जम्मू ओर कश्मीर 

(मार्च, 2011) 

आरखंड (मार्च, 

(2011) 

प्राइवेट बस सर्विस योजना, 2004 

के अंतर्गत जारी fer गए परमिट 

के अधीन चलने वाले - 18,000 

रु. प्रति वर्ष (आधी बोडी बस के 

लिए) ओर 30,000 रु. प्रति वर्ष 

(पूरी बस के लिए) 

Gi) किसी धार्मिक संस्था दारा ` 

स्वामित्व वाले ओर इसका उपयोग 

केवल अपने कामिकं ओर भक्तों ` 

जैसा भी aren Bt, al aM ले 

जाने के लिए किया जाता है - 

200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष। 

स्टेज कैरिजः 500 रु. प्रति सीट 

प्रति वर्ष 

aicae कैरिजः 1,000 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

4,100 रु. प्रति तिमाही 

आधारः बैठने की क्षमता 

व्यविति टैक्स रू. 

प्रति वर्ष 

27-32 3,036 + 27 व्यक्तियों 

| से ज्याता परन्तु 
32 व्यक्तियों तक 

प्रत्येक अतिरिक्त 

व्यक्ति के लिए 

79 रु. 

>32 व्यक्त्ति 3,485 + 33 

KD: 

एल.जी.वी.; 1,500 रू. प्रति वर्ष 

एम.जी.वी.; 2,000 रु. प्रति ag 

एच.जी.वी.; 2,500 रु. प्रति वर्ष 

दैक्टर ओर टेलरः 

4,500 रु. प्रति वर्ष 

1,100 रु. प्रति तिमाही 

दरक आधारः AN. Yel Sey, 

आर.एल.डन्ल्यु 

(किग्रा) 

<500 

2,000-4,000 

15 वर्षं की आवधिकता के लिए 

एल.टी.टी. 

आधारः इंजन क्षमता 

इंजन क्षमता टैक्स 

50 तक सी.सी. मूल्य का 3% 

>50 सी.सी. मूल्य का 4% 

एक बारगी टैक्स 

मोटर Ursa: 4,000 र. 

स्कुटरः 2,400 रु. 

एक बारगी टैक्स 352 रु. 

टैक्स (रु) 

253 रु. प्रति वर्ष + 

500 किग्रा से ज्यादा 

250 किग्रा अथवा 

इसके भाग के लिए 

29 रु. 

432 रु. प्रति वर्ष + 

2000 fea से 
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व्यक्तियों से ज्यादा 250 fora 

ज्यादा प्रत्येक ` अथवा इसके भाग 

अतिरिक्त | के लिए 40 ©. 

afta के fer 4,000-8,000 760 रु. प्रति ay + 

53 ©. / 250 किग्रा अथवा 

| इसके भाग के लिए 

49.50 रु. 

eer: 100 रु. प्रति ag 

Gor: > 8,000 fem आर.डल्ल्ू 

1,568.00 रु. + 8000 किग्रा से ज्यादा 

250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 

120 रु. 

कर्नाटक (मार्च >सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गो ट्रकः एक बारगी टैक्स 

2010) पर ही चलने वाले 12 यात्री आधारः ACV SRY, | | 

सिटिगः 300 रु. प्रति सीट प्रति आर.एल.डन्ल्यू रु. वी.सी. टैक्स (%) 

तिमाही (fara) । 

स्टेडिंगः 100 रु. प्रति सीट प्रति 2,000 तक 10,000 एक बारगी 50,000 रु. तक 10 

तिमाही | टैक्स 

>12 यात्री 2,000-3,000 15,000 एक बारगी लगभग 50,000 12 

600 प्रति रु. तिमाही टैक्स रु. 

स्टेडिगः रु. 100 प्रति सीट 3,000-5,500 20,000 एक बारगी रु. 125 प्रति तिमाही 

तिमाही टैक्स 

>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले 5,500-12,000 1,800 प्रति तिमाही ` बिजली पर चलने वाले मोटर 

कांटरैक्ट कैरिज, कर्नाटक मोटर 

यान नियमावली, 1989 के नियमं 

151 (2) का अनुपालन करने वालः 

1,000 रु. प्रति तिमाही 

>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले 

कादरैक्ट HRA: 2,500 रु. प्रति 

तिमाही 

>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले 

कट्रैक्ट कैरिज, कर्नाटक मोटर 

यान नियमावली, 1989 के नियम 

12,000-15,000 2,200 प्रति तिमाही 

2.200 प्रति तिमाही + 

15,000 fear से 

ज्यादा 250 किग्रा 

>15,000 

अथवा इसके भाग के 

लिए 75 र. 

asthe: 4% aie वीसी 
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केरल (मार्च, 

2009) 

151(2) का अनुपालन करने वाले 

ओर मोटर यान अधिनियम, 1988 

की धारा 88(8) के अंतर्गत जारी 

किए गए विशेष परमिट द्वारा कवर 

किए- गएः 1,000 रु. प्रति तिमाही 

>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले 

, कद्रैक्ट GRU, मोटर यान 

नियमावली, 1989 के नियम, 128 

का अनुपालन करने वाले; 2,750 

रु. प्रति तिमाही 

स्टेज कैरिजि 

(i) साधारण सेवाएं - प्रत्येक बैठे हुए 

यात्री (द्वाइवर ओर कंडक्टर के 

अलावा) 600 रु. प्रति सीट प्रति | 

तिमाही + सिटी सर्विस टैक्स के 

अनुसार 210 रु. प्रति खड़े यात्री 

प्रति तिमाही 

(i) फास्ट यात्री ओर एक्सप्रेस 

San. प्रत्येक बैठे हुए यात्री 

(द्वाइवर ओर कंडक्टर के अलावा) 

600 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही + 

सिटी सर्विस टैक्स के अनुसार 

210 रु. प्रति खड़े यात्री प्रति 

तिमाही 

काद्रैक्ट कैरिज 

व्यक्तियों की टैक्स रु. प्रति 

a. feat 

42-20 530 

>20 780 

storia मार्गो पर यान संचालन 

प्रत्येकं यात्री के लिए 1,540 रु. 

प्रति तिमाही 

टैक्टरः 1,500 रु. एक बारगी टैक्स 

foe: 500 रु. एक aR टैक्स 

आधारः यू.एल.डन्ल्यू 

OVA. SRY, 

(किग्रा) 

300 तक 

1,000 तक 

4,000-1,500 

4,500-2,000 

2,000-3,000 

3,000-4,000 

4,000-5,500 

5,000-7,000 

7,000-9,000 

9,000-9,500 

9,500-10,500 

10,500-11,000 

11,000-12,000 

12,000-13,000 

43,000-14,000 

14,000-15,000 

>15,000 

15 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स. 

मूल्य 6% । 
टैक्स (रु. प्रति पुरानी मोटर साइकिल 

तिमाही) 

135 सी.सी. टैक्स 

220 95 से कमं 280 (2 वर्ष 

420 के लिप) 

550 >95 360 (2 वुर्ष 

705 के लिए) 

840 ^ 

1,210 

1,430 

1,760 

1,870 

2,090 

2,310 

2,530 

2,750 

2,970 

3,080 

3,080 + 15,000 

किग्रा से ज्यादा 250 

किग्रा अथवा इसके 

भागं के लिए 110 रु. 
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दैक्टरः 880 रु. प्रति वर्ष 

gare: 155 रु. प्रति तिमाही 

मध्य प्रदेशः बस की श्रेणी स्पेयर टैक्स (प्रति बगैर न्युमेटिकं टायर के माल यानः आधार आधारः यू.एल.डब्त्यू. 

(मार्च, 2011) । सीट प्रति वर्ष आर.एल.डन्ल्यु. | 

रपर) आर.एल.डन्ल्यू रुपए प्रति UVa Tey, रुपए प्रति 

एसी. 230 (एमटी) तिमाही (किग्रा) तिमाही 

 डीलक्स 230 2 तक 600 70 तक 18 

एक्सप्रेस 180 2-4 900 >70 28 

साधारण 160 4-6 1,300 

स्टेज SRA प्राइम रूट) 6-8 1,700 

8-10 2,100 
बस की श्रेणी टैक्स (प्रति सीट 10-12 2.500 

`प्रति arf way) 12-14 2,900 

एसी, प्रथम् 100 किमी के 14-16 3,300 

लिए 250 रु. + प्रत्येकं 16-18 3,700 

10 किमी के लिए >18 3,700 + रु. 500 

20 रु. प्रति तिमाही 

डीलक्स ` प्रथम 100 किमी न्युमेटिक टायर के साथ सभी यानः 

एक्सप्रेस के लिए 250 रु.+ मूल स्लैब का 1.5 गुना 

प्रत्येक 10 किमी के माल यान (न्यूमेटिक टायर के बगैर 

लिए 15 रु. 180 अन्य राज्य); मूल KIT का 85% 

साधारण प्रथम 100 किमी के See: आधार यू.एल.डन्ल्यु. 

| लिए 240 रु. + 

प्रत्येक 10 किमी के ANAS रुपए प्रति 
लिए 10 रु (fram तिमाही 

1,000 तक 28 

| >1,000 66 

स्टेज HRA (साधारण रूट) 

बस की श्रेणी टैक्स (प्रति सीट 
प्रति वर्ष रुपए 

एसी, प्रथम 100 किमी के 

लिए 200 रु, + प्रत्येक 

10 किमी के लिए 
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एक्सप्रेस 

साघारण 

15 स, 

प्रथम 100 किमी के 

लिए 180 रु. प्रत्येक 

10 किमी के लिए 

10 रु. 180 

प्रथम 100 किमी के 

लिए 160 रु. प्रत्येक 

10 किमी के लिए 

10 रु. 

स्टेज कैरिज (दूरस्थ रूट) 

बस की श्रेणी 

एसी. 

डीलक्स 

एक्सप्रेस 

साधारण 

स्टेज कैरिज 

बस की श्रेणी 

4 से 6 

7-12+1 

>12+1 

टैक्स (प्रति सीट 

प्रति वर्ष रुपए) ` 

प्रथम 100 किमी के 

लिए 160 रु. + 

प्रत्येक 10 किमी के 

लिए 10 रु. 

प्रथमं 100 किमी के 

लिए 140 रु. + 

प्रत्येक 10 किमी के 

लिए 5 रु. 180 

प्रथम 100 किमी 

के लिए 120 रु. + 

प्रत्येक 10 किमी के 

लिए 

टैक्स (प्रति सीट 

प्रति वर्ष रुपए) 

50 

150 

800 
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महाराष्ट्र (मार्च, आधारः उठाने की क्षमता Sh: आधारः जी.वी.डल्ल्यु. एल.टी.टी. वी.सी. का 7% 

2011} स्टेज कैरिज, एम.एस.आर टी.सी., 

बी.ई-एस.टी. ओर अन्यः 71 रु. Tah sey, रु. 

पी.पी.पी.-ए+नगर निगम क्षेत्र मेँ ` 0किग्र) 

3.5% का यात्री टैक्स ओर किराया एल.एम.वी. एक वारगी टैक्स के 

संग्रहण पर अन्य Aa मे 17.5% 

काद्ैक्ट कैरिजः साधारण ओमनी बसः 

व्यक्ति टैक्स 

6-12 1,000 रु. पी.पी.पी.ए 

12-24 1,700 रु. Udy. 

>24 , 1.900 रु. पी.पी.पी.ए. 

afte: 5,500 रु. पी.पी.पी.ए. एसी 

टूरिस्ट बस: 6,500 र. पी.पी.पी.ए 

नँनि-एसी स्लीपर बर्थ कोचः 5,000 

रु. प्रति वर्थ प्रति वर्ष 

एसी. स्लीपर बर्थ कोचः 7,000 रु. 

परति बर्थ प्रति वर्ष 

साधारण बसो के लिए चलने के लिए 

विशेष परमिटः 5,000 रु. पी.पी.पी.ए. 

रूप में 5,400 र. प्रति 

वर्ष, अथवा 37,800 रु. 

एम.जी.वी. एक बारगी टैक्स के 

रूप में 7,500 क. 

प्रति वर्ष अथवा 

वार्षिक दर का7 

गुना 

एच.जी.वी. एक बारगी टैक्स के 

| रूप में 12.150 रु. 

प्रति वर्ष अथवा 

वार्षिक दर का 

7 गुना 

| aR: 

माल उठाने के लिए प्रयोगः 

जी.वी.डन्ल्यू टैक्स (रु. 

प्रति ad) 

` 16,500 Th 12,150 

>16,500 12,150 + प्रति 

500 किग्रा अथवा 

इसके भाग के 

लिए 450 रु, 

कृषि प्रयोजनं के लिए प्रयोगः 

जी.वी.डन्लयू टैक्स (रु. 

प्रति वर्षी 

4,500-7,500 1,500 

>7,500 3,000 

कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किए 

जा रहे द्रैक्टरो को Bel 
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मणिपुर (मार्च, 16 सीटों तक 1,000 रु. प्रति टकः किग्रा टैक्स (रु. 

2006) ag प्रत्येक अतिरिक्त सीट के 5 टन तक ओर प्रत्येक अतिरिक्त टन प्रति वर्षी 

लिए 80 रु. + 960 रु. यात्री के लिए 320 रु.+माल भाट़ेकी 100 तक 60 

टैक्स (16 यात्रियों तक) ओर कीमत पर अथवा एक मुश्त आधार पर >100 | 100 

मेघालय" (मार्च, 

2011) 

मिजोरम (मार्च, 

2011) 

प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 

80 रु, 

वैठने की कर (रुपए 

क्षमतां प्रति ad 

30 तक 5,250 

>30 5,250 + प्रत्येक 

अतिरिक्त सीट 

के लिए 60 रु. 

>5 4,500 

dae: 10 वर्ष के लिए एक बारगी cae 

दैलर रुपए प्रति वर्ष 

हल्के 450 

मध्यम 1,125 

भारी 1,875 

प्रति रु. 6 पेसे माल टैक्स 

टैक्टरः 80 रु. प्रति वर्ष 

टेलरः 60 रु. प्रति वर्ष 

टकः 10 वर्षं के लिए बारगी कर 

3 मीटिक टन से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 

1 मीदविक टन के लिए 2,250 रुपए प्रति कगरा कर (रु) 

ay ओर 525 रुपए 65 तक 1,050 

दरैक्टरः 65-90 1,725 

90-135 2,400 

Wea टन रुपए प्रति वर्ष लागत का 2.5 प्रतिशत 

2 तक 450 

2-5 900 

,>135 2,850 

द्रकः 150 प्रति वर्ष 1.00 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

यात्री टैक्स: 1,400 रु. प्रति वर्ष एक wad. भे ज्यादा बोद्ध eM के लिए 

प्राधिकृत वाहनों के लिए 840 रु. प्रति वर्ष, 

प्रत्येक % wad. के लिए 205 रु. प्रति वर्ष 

माल टैक्स: 2,900 रु. प्रति वर्ष 

टैक्टरः आधारः उठाने की क्षमता 

उठाने की क्षमता टैक्स (रु) 

caret.) 

>2 125 
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2-3.5 250 

>3.5 | 700 

areas (मार्च, 

2011) . 

ओडिशौ (मार्च, 

2011) 

sita इंडिया दूरिस्टः 300 रु. 
प्रति सीट प्रति वर्ष + 2,500 रु. 

यात्री टैक्स. 

ग्रामीण ओर शहरी बसः 120 ©. 

प्रति सीट प्रति वर्ष + 2,000 रु. 

यात्री टैक्स 

आधार क्षमता, प्रति दिन कवर की 

गई दूरी ओर माहवार 

सेवा की प्राकृति 

दूर (किमी) टैक्स 

172 रु. प्रति वर्ष 

अतिरिक्त 576 रु. 

(साधारण) 895 रु, 

(एक्सप्रेस) 

196 रु. प्रति वर्ष 

अतिरिक्त 720 रु. 

(साधारण) 1,120 

(एक्सप्रेस) 

रु. 245 प्रति वर्ष 

अतिरिक्त 955 रु. 

(साधारण) 1,550 ©. 

(TRE) 
294 रु. प्रति वर्ष 

160 तक 

160-240 

240-320 

>320 

अतिरिक्त 1,146 रु. . 

fax: 250 रु. प्रति वर्ष 

टकः 304 रु. x Tat + रु. 188 

प्रति वर्षं माल टैक्स 

वहन क्षमता 

(wat) 

<2 

2-5 

5-10 

10-20 

20-30 

>30 

कृषि Ser: 580 रु. 

पंजीकृत लादान ओर 

दरक के लिए दर 

आर.एल.डन्ल्यु. 

यू. weal. 

1 तक 

1-2 

5-10 

10-13 

13-16.2 

>16.2 

एक बारमी टैक्स 15 वर्ष के लिए 

मूल मूल्य का 5% 

@. 

500 

1,000 

1,500 

` 2,000 

2,500 

3,000 

प्रति ay 

(ANNA. SEY) 

प्रति वषं 

<19किग्रा ए.एल.डन्त्यू. 150 रु. 

>91 किग्रा यु.एल.डच्लयू; 200 रु. ` 
प्रति af प्रति वर्ष 

540 स. 

2,356 रू, 

2,446 रु. + 444 रु. 

रु. अतिरिक्त टैक्स 

3,773 रु. + 1,182 रु, 

अतिरिक्त टैक्स 

5,363 + 1,816 ©. 

अतिरिक्त टैक्स 

78,000 रू. + 2,640 

रु. अतिरिक्त टैक्स 

7,800 रु. + 2,640 

रु. अतिरिक्त टैक्स + 

120 रु/अति. 500 
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(साधारण) 4,746 रु. fem 

(एक्सप्रेस) gar के लिए दर 

प्रत्येक खड़े हुए यात्री के fo: 1 तक Vat. 196 र. प्रति वर्ष 

152 रु. प्रति वर्ष अतिरिक्तं 96 रु. 

1-3 Wad. 750 रु. प्रति वर्ष 

अतिरिक्त रु. 

स्टेज कैरिज के भिन्न यान >3 Wad, 1,500 रु. प्रति वर्ष 

738 रु. 

व्यवित्त (सं) टैक्स 

25 तक 307 रु. प्रति वर्ष 

अतिरिक्त 413 रु. 

>25 768 रु. प्रति वर्ष 

अतिरिक्त 1:032 रु. 

पंजाब (मार्च, स्टेज कैरिज आधारः जी.वी.डन््यु. मोटर का मूल्य एकमुश्त 

2007 साधार बस-2.25 रु. प्रति किमी टैक्स 

परति दिन जी.वी.डन््यु टैक्स (रु 15,000 तक मूल्य का 3% 

साधारण एच.बी. ए.सी. बस (3x2 (टन) प्रति वर्ष मूल्य का 4% 

सीट)-1.00 रु. प्रति किमी प्रति दिन 1.2 तक 3,000 

इंटीगरल कोच (2x2 सीट बस)- 12-6 4,000 

0.50 रु. प्रति किमी प्रति दिन 6-16.2 5,000 

दूसरे राज्यों से आने वाले स्टेज 16.2-25 8,000. 

कैरिज बसः- >25 15,000 

रेसीप्रोकल करारों के अंतर्गत 

प्रति हस्ताक्षरित बस-3.70 रु 

प्रति किमी प्रति दिन 

रेसोप्रोकल Sri के अंतर्गत 

प्रति हस्ताक्षरित बस-5.00 रु. 

प्रति किमी प्रति दिन 

मिनी बस 30,000 रू. प्रति वर्ष 

सिटी बस सर्विस 60 रु. प्रति 

सीट प्रति तिमाही 

नगर सीमाओं के बाहर चलने 

वाली सिटी बसें 

साधारण FA: 4.50-रु. प्रति 

परमिट होल्डर के आवास के स्थान 

से 25 किमी की दूरी के भीतर 

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग 

किए जा रहे दरौली वाले द्रेक्टर के 

, परमिट होल्डर-2,000 रु. प्रति वर्ष 
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WATT 

किमी प्रति दिन 

एच.वी. एसी. Ta: 2.00 रु. 

प्रति किमी प्रति बस प्रति दिन 

काद्रैक्ट कैरिज 

टूरिस्ट बसः- 

साधारण ओर डीलक्स 6,000 

प्रति सीट प्रति ag 

वातानुकुलित-5,000 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

इंटिग्रल कोच-4.000 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

ओंल इंडिया टूरिस्ट परमिट 

साधारण बस-2,000 रु. प्रति 

वाहन प्रति दिन 

डीलक्स बस-3,000 रु. प्रति 

वाहनं प्रति दिन 

वातानुकूलित-4,000 रु. प्रति 

सीट प्रति वर्ष 

3. ओमनी बस 150 रु. प्रति 

दिन 

वाहन का 0-2 लाख 2.01 से >4 लाख 

(मार्च्, 2011) मूल्य 

सम्पूर्णं वाहन 

के रूपमे 

वाहन की 

लागत का 

खरीदा गया 12% 

चेसी के रूप 0.7% 

मे खरीदा 

गया 

4 लाख 

वाहन की 

लागत का 

15% 

0.7% 

वाहन की 

लागत का 

15% 

चेसिस की 

लागत का 

0.8% 

आधारः चेसिस कां मूल्य 

(सी.ओ.सी.) 

आर्टिकुलेटेड वाहनः 

सी.ओसी, 

(लाख रु 

टैक्स (रु) 

aR. के रूप 

मे होस की 2% 

लागत + एस 

आरटी के रूप 

मे 0.40% 

सी.ओ.सी. 

10 तक 

इंजन की क्षमता-एक बारगी 

टैक्स 

इंजन की टैक्स 

क्षमता 

(सीसी) 

<100 वी.सी. का 

>100 बी.सी. का 
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>10 20.000 रुपए + 

50 रुपए प्रति 1 

लाख अथवा आरदटी 

के रूपमे 10 

लाख रुपए से 

अधिक लागत का 

तत्संब॑धी भाग तथा 

4,000 रुपए + 50 

रुपए प्रति 1 लाख 

अथवा एस.आर.टी. 

के रूपमे 10 

लाख रुपए से 

अधिक लागत का 

तत्संबंधी भाग 

आर्टिकुलेरिड से भिन्न 

सी.ओसी. टैक्स (रु.). 

(लाख रु.) 

3 तक आर.टी. के रूपमे 

1.5% सी.ओ.सी. 

एस.टी. अधिकतम 

2250 रुपए + 

एस.आर.टी. के 

रूप में 1.0% 

सी.ओ.सी, 

3 लाख 2250 रु. + act. 

रु. से के रूपमे 3 लाख 

6 लाख रु. से ऊपर 0.75% 

रु. तक +2000 रु. + 

एस.आर.टी. के 

रूपमे 3 लाख रु. 

ऊपर 0.35% 

सी.ओ.सी. 
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6 लाख 4500 र. + आर.टी. 

रु. से के रूपमे 6 लाख 

10 लाख रु. से ऊपर 0.95% 

रु. तक + 3050 रु. + 

एस.आरटी. के रूप 

मे 6 लाख रु. ऊपर 

0.5% सी.ओ.सी. 

10 लाख 8300 रु. + Sta. 

रु. से के रूप में 10 लाख 

ऊपर रु. लागत अथवा 

सिक्किम (सितम्बर गैर-परिवहन यान अथवा 

2011) शैक्षिक संस्थान बसो के 

रूप में पंजीकृत ओमनी 

बसे 

aot की कर (रु) 

क्षमता 

10 तक  2,000 

>10 2,000 + प्रत्येक 

अतिरिक्त सीट 

के लिए 200 रु. 

द्रकः आधारः जी.वी.उन्लयु. 

इसके भाग के लिए 

प्रति 1 लाख रु. 

50 रु. + 5050 रु. 

+ एस.आंर.टी. के 

रूप में 10 लाख रू. 

से ऊंपर लागत 

अथवा इसके भाग 

के लिए 50 रु. प्रति 

1 लाख रु. 

आधारः इंडन की क्षमता 

जी.वी.डन्ल्यू कर (रु. इंजन की TB 

(किग्रा) क्षमता प्रति वर्ष 

500 तक 1,000 (सीसी) 

500-2,000: प्रत्येक अतिरिक्त 80. तक 150 

250 किग्रा अथवा 80-170 ` 300 

500 किग्रा से अधिक 170-250 450 

उसके भाग के लिए >250 600 

1,000 + 110 ©. 

2,000-4,000 प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

2000 fem से अधिक 

उसके भाग के लिए 

1,620 + 130 रु, 
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4,000-8,000 प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

4000 किग्रा से अधिक 

उसके भाग के लिए 

2,660 + 85 रु. 

>8.000 + प्रत्येक अतिरिक्त 

‘250 किया अथवा 

8000 fra से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 4,021 + 

110 र. 

दैक्टरः आधारः ZV. Seq, 

यू.एल.डन्ल्यू कर (रु) 

(किग्रा) 

500 तक 500 

500-2,000 प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

500 fea से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 500+120 

रू. 

2,000- प्रत्येक अतिरिक्त 

4,000 250 किग्रा अथवा 

2000 किग्रा से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 1,220+ 

125 रु, 

4,000- प्रत्येक अतिरिक्त 

8,000 250 किग्रा अथवा 

4000 किग्रा से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 2,220+ 

290 रु, 
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>8,000 प्रत्येक अतिरिक्त. 

250 किग्रा अथवा 

8000 fur से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 6,860 + 

320 ©. 

` द्रैलरः आधारः जी.वी.डन्ल्यू. 

जी.वी.डन्ल्य्ू कर (रु) 

(किग्रा) 

1.00 तक 500 

4,000- प्रत्येक अतिरिक्त 

2,000 250 किग्रा अथवा 

1000 fem से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 500+50 

रु. 

2,000- प्रत्येक अतिरिक्त 

4,000 250 किग्रा अथवा 

2000 frat से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 700+ 

80 रु 

4,000- प्रत्येक अतिरिक्त 

8,000 250 किग्रा अथवा 

4000 feat से 

अधिक उसके भाग 

के लिए 1,340 + 

150 रु. 

>8.000 प्रत्येक अतिरिक्त 

250 किग्रा अथवा 

8000 faa से 
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तमिलनाडु (मार्च 

2011) 

त्रिपुरा" (मार्च, 

2011) 

CRS 

(मार्च, 2011) 

उत्तरं प्रदेश 

(मार्च, 2011) 

स्टेज कैरिजः 400 रु. प्रति सीट 

प्रति तिमाही 

टैक्स का 25% अधिभार 

टूरिस्ट ओमनी बसः बैठने की क्षमता 

<35+1: 35+1 अथवा अधिक वाहन 

के फ्लोर क्षेत्र के प्रत्येक वर्गमीटर 

के लिए 4,900 रु. प्रति तिमाही 

35 + 1 ओर अधिकः 3,000 रु. 

प्रति सीट प्रति तिमाही 

42 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

तिमाही 

20 सीट तक 350 रु. + ॐ5 सीट 

तक 30 रु. प्रति सीट 590 रु. + 

35 रु. प्रति सीट 

यात्री टैक्स; 160 रु. प्रति सीट 

प्रति माह कटरैक्ट Ro 

<5 वर्ष पुरानेः 110 रु. प्रति 

सीट प्रति माह 

330 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 

1,200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

5-10 वर्ष पुराने 

अधिक उसके भाग 

के लिए 3,740 + 

200 रू. 

आधारः AR Vet. Sey. एक बारगी टैक्स मूल्य पर 8% 

आर.एल.डन्ल्यु रु. 

(किग्रा मे) 

3,000 19,200 एलटी 

3,001-5,500 950 प्रति तिमाही 

5,501-9,000 1,500 प्रति तिमाही 

9,001-12,000 1,900 प्रति तिमाही 

12,001-13,000 2,100 प्रति ferret 

13,001-15,000 2,500 प्रति तिमाही 

दकः 4,200 रु. प्रति वर्ष रु. 110 प्रति वर्ष 

्ैक्टरः प्रथम 500 के लिए fem रु. 

500 + प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा 

के लिए 200 रु. 

oor: प्रथम् 500 fe के लिए 400 

रु. + प्रत्येक अतिरिक्त 200 किग्रा के 

लिए 50 रु. 

SHIVA: एक बारगी टैक्स 800 रु. 

एक aa के लिए प्रति एम.टी. 70 रु. ओर 1,500 रु. 

Ye aa से ज्यादा के लिए प्रति एमटी. 

85 रु. 

माल cae: मैदानी मार्गों के लिए प्रति 

Tad. अथवा इसके भाग के लिए 210 

रु. प्रति तिमाही ओर प्रति एम.टी. 85 रु. 

CHCA: आधारः Vd Sey, एक बारगी टैक्स वाहन के मूल्य 

प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके का 7% 

भाग के लिए प्रति वर्ष 230 रु. 

प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके 

भाग के लिए प्रति वर्ष 850 रु. 
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115 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

345 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 

1,250 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

>10 वर्ष पुराने 

120 रु. प्रति सीट प्रति माह 

360 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 

1,300 रु. एति सीट प्रति वर्ष 

ot geri कोटैक्ससेष््टहै 

SX: आधारः FLAS, 

प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके 

भाग के लिए प्रति at 500 रु. 

प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके 

` भाग के लिए प्रति वर्षं 1800 रु. 

कृषि द्ैक्टर को टेक्ससेष्ुटहै 

पश्चिम बंगाल" स्टेज कैरिज EP: आधारः ARV Sey, (तिभाही) आजीवन कर 

(मार्च, 2011) आधारः बैठने की क्षमता प्रति | 

तिमाही 31.25 रुपए प्रति सीट WR USA. SHY, कर (रु) इंजन की क्षमता कर (रु) 

प्रति तिमाही + 10% तिमाही (किग्रा) (सीसी) 

कुल कर 2,000 तक 150 80 1,560 

2,000-3,500 262.50 80-170 3,125 

3,500-5,500 525 170-250 4,685 

5,500-7,000 712.50 250 6,250 

7,000-9,000 862.50 

9,000-12,000 1387.50 

12,000-14,000 1875 

14.000-15.000 2062.50 

15.000-16.250 2325 

>16,250 प्रत्येक अतिरिक्त 

250 fem के 

लिए 1550 रु, 

| प्रति तिमाही + 

| 37.50 ©. प्रति 

तिमाही कर का 

+ 50% 

25,000 4293.75 

26,400 4631.25 

31,000 5643.75 

दैलर | 

आर.एल.डन्ल्यु. कर प्रति तिमाही 

५ (fan (रु) 
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2,000 तक् 

2,000-4,000 

4,000-6,000 

6,000-8,000 

8,000-10,000 

10,000-12,000 

12,000-13,000 

13,000-14,000 

14,000-15,000 

>15,000 

दैक्टरं 

आर.एल-डन्ल्यू 

(fran 

500 

750 

4,000 

1,250 

1,500 

1,750 

2,000 

2,250 

2,500 

2,750 

3,000 

3,250 

3,500 

3,750 

4,000 

437.50 

587.50 

756.25 

981.25 

1337.50 

1862.50 

2218.75 

2481.25 

2743.75 

प्रत्येक अतिरिक्त 

250 fem ओर 

15000 से अधिक 

के लिए 2743.75 

प्रति तिमाही + रु. 

50 प्रति तिमाही 

कर प्रति at 

(रु.) 

1,600 

1,705 

1,810 

1,915 

2,020 

2,125 

2,230 

2,380 

2,530 

2,680 

2,830 

2,980 

3,130 

3,280 

3,430 
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1 2 3 4 

4,250 3,955 

4,500 4,480 

5,000 5,005 

5,250 5,530 

5,500 6,055 

5,750 - 6,580 

6,000 7,105 

6,250 7,630". 

6,500 8,155 

6,750 8,680 

7,000 9,205 

7,250 9,730 

7,500 10,255 

7,750 10,780 

8,000 11,305 

10,000 11,830 

15,000 16,630 

20,000 28,630 

25,000 40,630 

30,000 52,630 

अडमान ओर 100 रु. प्रति वर्ष दरक ओर द्रैक्टरः 150 रु. प्रति वर्ष 25 सु. प्रति वर्ष 

निकोबार 

(31-3-2011 की 

स्थितिफे अनुसार) 

चंडीगढ़ (दुपहिया आधारः बैठने की क्षमता आधारः यु.एल.डन्ल्यू आधारः मोटर वाहन का मूल्य 

ओर कार/जीप | 

5-2-0011 at सीटकीसं. रू. प्रति at यू.एल.डन्ल्यू. रु. प्रति af मोटर वाहन टैक्स 

स्थिति के अनुसार, 30 तक 3,000 (टन) का बल्य 

शेष 31-3-2009 >30 4,200 तक 337 1 रु. लाख मोटर वाहन 

की स्थिति के 1-2 660 तक ` की arid 

अनुसार है, 2-3 840 का 3% 

3-4 1,200 >1 रु. लाख  - मोटर वाहन 

>4 1,500 | की लागत 

, weer: 840 रु. प्रति वर्ष का 4% 
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दादर ओर नगर 

हवेली 

(31-3-2011 की 

स्थिति के अनुसार) 

दमन ओर दीव 

(31-3-2011 की 

स्थिति के अनुसार) 

राष्ट्रीय राजधानी 

क्षेत्र दिल्ली 

{फरवरी 2012) 

स्वीकृत कुल दैनिक किमी के 

1.50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

प्रति किमी 

अथवा 

ओंपरेटर के विकल्प पर 24 रु. 

प्रति सीट प्रति माह 

स्वीकृत कुल दैनिक किमी के 

1.50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

अथवा 

ओंपरेटर के विकल्प पर 24 रु, 

प्रति सीट प्रति माह 

आधारः वैठने की क्षमता 

Fh: आधारः ALVA. Sey, 

डीजल से भिन्न अन्य ईधनः 

20 रु. प्रति 100 fem 

आर.एल.डब्ल्यु. 

डीजल 25 रु. प्रति 100 fra 

आर.एल.डन्ल्यु. 

EH: आधारः AR Ve. Sey, 

डीजल से भिन्न अन्य ईघनः 

20 रु. प्रति 100 fea 

आधारः एक बारगी टैक्स 

वी.सी. का 2.5% 

आयातित वाहनों के लिंए 5% 

आधारः एक बारगी टैक्स वीसी. का 

का 2.5% 

आयातित वाहनों के लिए 5% 

एक बारगी का आधारः वी.सी, 

410 

वैठने की क्षमता 

कंडक्टर ओर 

डाइवर को 

छोड़कर 

दोसे 

अधिक 2 

2-4 

4-6 

6-18 

18 से अधिक 

टैक्स रु. प्रति 

वर्ष 

305 

605 

4,130 

4,915 

रु. 1,915 + 

रु. 280 प्रति 

यात्री प्रति वर्ष 

आर.एल.डब्ल्यू 

डीजलः 

25 रु. प्रति 100 किग्रा 

आर.एल.डन्ल्यू 

द्रकः 

टन कर रु. प्रति वर्ष 

1 तक 665 

1-2 940 

2-4 4,430 

4-6 1,915 

6-8 2,375 

8-9 2,865 

9-10 3,320 

>10 प्रति अतिरिक्त 

टन केलिए 

3,790 प्रति वर्ष 

+ र. 470 

sar: 10 टन के अतिरिक्त + FAK 

के 2 टन से कम - रु. 3,790 + 

470 रु. प्रति टन + 465 र. 10 

टन के अतिरिक्त के लिए + ger 

के 2 टन से अधिक - रु. 3,790 + 

470 रु. प्रति टन + रु. 925 

वी.सी. (रु) कर 

25,000 तक GM. का 2% 

25,000-40,000  वी.सी,. का 4% 

40,000-60,000  वी.सी. का 6% 

60.000 वीसी. का 8% 
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1 2 3 4 

पुड्चेरी स्टेज Ra शहरी: रु. 150 आधार आर.एल.उच्ल्यु आधारः इंजन क्षमता 

(1-10-2010 की प्रति सीट प्रति तिमाही | | 

स्थिति के अनुसार) अंतर-राज्यः रु. 260 प्रति सीट W.VA. SRY, रु. इंजन क्षमता टैक्स 

प्रति तिमाही (fea | (सीसी) 

अंतर-राज्य साधारणः रु. 360 3,000 तक 2,000 प्रति वर्ष 55 तक शून्य 

प्रति सीट प्रति तिमाही 5,500 ` 800 प्रति तिमाही 56-75 रु. 60 प्रति 

FARA एक्सप्रेस: रु. 370 9,000 1,200 प्रति तिमाही वर्ष रु. 450 

प्रति सीट प्रति तिमाही 42,000 1,700 प्रति तिमाही एल.टी.टी. 

13,000 2,000 प्रति तिमाही 75-170 रु. 110 प्रति 

काटैक्ट कैरिजः 15,000 2,200 प्रति तिमाही वर्ष रु. 850 

व्यकित्त रू. >15,000 प्रत्येक 1,000 किग्रा एल.टी.टी, 

6-10 4,500 प्रति ay के लिए र. 200 >170 रु. 160 प्रति 

10-13 6,500 प्रति वर्ष STEN: वर्ष रु. 1,200 

13-27 325 प्रति सीट <2,500 fem यु.एल.ङल्ल्यु.: रु. 120 4 vet AL. 

प्रति तिमाही प्रति तिमाही 

>27 375 प्रति सीट > 2,500 किग्रा यू.एल.डन्ल्यु.; रु. 150 

प्रति तिमाही प्रति तिमाही 

डीलक्स कादरैक्ट Hot (54 व्यक्ति 

तक): रु. 900 प्रति सीट प्रति तिमाही 

साधारण कोदरक्ट HR (54 व्यक्ति 

तकं): र. 450 प्रति सीट प्रति तिमाही 

राज्यसंघ कार/जीप  टैक्सीकिव आटोरिक्शातिपहिया 

राज्य क्षेत्र 

1 5 6 7 

आन्ध्र प्रदेश एक बारगी टैक्स एक बारमी टैक्स टैक्स ओंटो (4 सीट): 110 र. प्रति यान 

मार्च, 2011 वी.सी. का 9%; वीसी. (रु). प्रति तिमाही sitet (6 सीट); 200 

दूसरे स्थान की स्थिति A 12% 10 लाख से कम वी.सी. का 12% रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 

>10 लाख वी.सी. का 14% : | 

अरुणाचल प्रदेश 

(ard, 2009) 

एक बारगी टैक्स (5 वर्ष) 

2000 र. 

1,400 रु. प्रति वर्ष एक बारगी टैक्स 450 रू. प्रत्येक 

तीन वर्ष 
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असम (मार्च, 

2011) 

विहार (मार्च, 

2011) 

छत्तीसगढ़ (मार्च, 

2011} 

आधारः वी.सी.-एक area 

टैक्स-एल.टी.टी. 

वी.सी. (लाख मूल लागत 

रु.) का % 

4 तक 4 

4-6 5 

6-12 6 

12-15 6.5 

15-20 7 

>20 8 

पुराने यानो कौ अन्य राज्यों से 

अंतरित किए जाने पर असम में 

पंजीकृत कराना अपेक्षित होता 

है । मूल्यहाास का आकलन उसी 

श्रेणी के यानो के लिए देय कर 

के अनुसार चालू लागत मूल्य 

6 व्यक्तियों तकः एक शहर या 

या क्षेत्रः 4000 रु. प्रति वर्ष 

1,000 प्रति तिमाही, 6 व्यक्तियों 

तक संपूर्णं राज्यः 6,500 रु. प्रति 

ay 1,650 प्रति तिमाही 

पर प्रति वर्ष रूप से किया जाना है। 

arg के वर्ष दर @ (%) 

5 तक 7 

5-10 10 

>10 12 

कुल लागत का 3% 

15 वर्ष की आवधिकता 

एल टी. 

Stata. ae. ar % 

(रु. लाख) 

5 तक 5 

>5 6 

केव (7 सीट तक): 7,500 रु 

10 `वर्ष के लिए। 7,500 रु. 

अगले 5 वर्ष के लिए 

साधारणः 150 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

संपूर्ण भारतः 200 v. प्रति सीट प्रति 

ay 

एकबारगी टैक्स गैर परिवहन 

6,000 ©. 

आधारः यात्री वाहक क्षमताः 

व्यक्ति टैक्स । 

3 तक 1,500 रु. प्रति 

वर्ष् 400 रु 

प्रति तिमाही 

4-7 3,000 ©. प्रति 

af 800 रु. 

प्रति तिमाी 

यात्री ओर मालः 5,000 र. 

10 वर्ष 

10 वर्षु के बाद, 5,000 रु. अगले 

5 वर्ष के लिए 

यात्रीः एल.टी.टी. वी.सी. का 2% 

(विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण 

लेकर वाहन खरीदे गए ओर राज्य 

सरकार द्वारा यथा निर्धारित we 

ओर अनुसूचित जाति, अनुसूचित 

जन जाति, अम्य पिछड़ा at ओर 

अल्पसंख्यक समुदाय से संबधित 
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1 5 6 7 

किसी व्यवित्ति क स्वामित्व वाले) 

एल-टी.टी. @ वी.सी. का 5% (जहां 

वाहनों को अन्य व्यक्तियों दारा 

खरीदा गया ओर उनका स्वामित्व) 

मालः 

Ax. (रु. Sa. or 

लाख) % 

2.5 तक 12 

>5 10 

गोवा (मार्च, कारः aia इंडिया परमिट यात्री: 155 र. प्रति वर्ष 

2011) सीटकीसं टैक्स (रू नोन एसी; 125 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष मालः 800 रु. प्रति वर्ष 

प्रति a ara इंडिया परमिट । 

3 तक 300 vet: रु. 200 रु. प्रति te प्रति वर्ष 

4 तक 350 

5 तक 400 

गुजरात (मार्च, 

2011) 

earn (मार्च, 

2009) दुपहिया 

वाहनी ओर कार 

संबंधी मोटर यान 

कराधान वही है 

जौ जनवरी, 2011 

` में था। 

हिमाचल प्रदेश 

(मार्च, 2011) 

जीपः 900 रु. प्रति वर्ष 

विक्री मूल्य का 6% 

आधारः कार का मूल्य एल.टी.टी. 

HA (लाख रु) कर (वी.वी. का 

%) 

5 तक 2 

5-10 4 

10-20 6 

>20 8 

15 वर्ष के लिए एल.टी.टी. 

आधारः इंजन क्षमता 

कार ओर जीपः 

विक्री मूल्य का 6% 

भैक्सीकिबः 

बैठने की क्षमता विक्री मूल्य (%) 

7-12 12 

मौोटर-कैबः 100 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

मैक्सी-कैवः 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

350 रू. प्रति सीट परति वर्ष 

वैठने की टैक्स (विक्री 

क्षमता मूल्य का %) 

3 तक 2.5 

3-6 6 

यात्री; 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्षः 

मालः 1,500 रु. प्रति वर्ष 
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इंजन क्षमता वी.सी. का % 

(सी.सी.) 

1,000 तक 2.5 . 

जम्मू ओर कश्मीर 

(मार्च 2011) 

आरखंड (मार्च, 

2011) 

कर्नाटक (मार्च, 

2010) 

केरल (मार्च, 

2009) 

1,000 से अधिक 3 

वाणिज्यिक पिक-अप जीप 1,500 

रु. प्रति ag 

600 रू. प्रति ay 

आधारः dod की क्षमता 

5 व्यक्तियों के लिए 616 र. 

+ 5 से ज्याता प्रत्येक अतिरिक्त 

व्यक्ति के लिए 105.50 रु. 

एक बारगी टैक्स ` 

वी.सी. (लाख रु) टैक्स (%) 

5 तक 13 

5-10 14 

10-20 17 

>20 18 

बिजली पर चलने वाले यानः 

4% वी.सी. 

15 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स 

मूल्य 6% 

पुरानी मोटर कार 

UV. SEY, टैक्स 

750 से कम 2,320 (2 वर्ष 

के लिए) 

750-1,500 3,440 (2 वर्ष 

के लिए) 

250 रु. प्रति ferret 

आधारः बैठने की क्षमता रु. 5 

व्यक्तियों के लिए 616 रु. +5 से 

ज्यादा प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के 

लिए 105.50 रु, 

5 यात्री तकः 100 रु. प्रति तिमाही 

मीटर टैक्सी: 60 रु. प्रति तिमाही 

मोटर कैब ओर AR कैब को 6 

यात्री ले जाने की अनुमतिः 750 रु. 

प्रति तिमाही 

पैट्रोल यानः 980 रु. प्रति वर्ष 

डीजल यानः 1,040 रु. प्रति वर्ष 

taht कैब (उठाकर 7-12 प्रति 

यात्री) - 310 रु. प्रति तिमाही 

प्रति यात्री 

आधारः वेठने की क्षमता 

यात्री 250 रु. प्रति तिमाही 

मालः 400 रु. प्रति तिमाही 

यात्रीः 352 रु. अतिरिक्त व्यक्ति 

के लिए 105.50 प्रति ay 

मालः 253 रु. प्रति वर्ष + 500 

fem से ज्यादा 250 किग्रा अथवा 

इसके भाग के लिए 29 रु. 

यात्री; 2,500 रु. (एक aN टैक्स) 

मालः जी.वी.डन्ल्यु. 1,500 किग्राः 

2,500 रु. तक 

यात्रीः 

 यूएल.डन्त्यु. टैक्स 

(किग्रा) 

750-1,500 3,440 (2 वर्ष 

के लिए) 

>1,500 4,240 (2 वर्ष 

के लिए) 

उठाने की क्षमता 2 ag 

प्रति यात्री; 240 रु. प्रति वर्ष 
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मध्य प्रदेशः 

(मार्च, 2011) 

महाराष्ट्र (मार्च, 

2011) 

ae 

मणिपुर (मार्च, 

2006) 

आधारः यू.एल.डच्लयु. 

यूएल.डन्ल्यू 

(किग्रा) 

800 तक 

800-1,600 

1,600-2,400 

2,400-3,200 

>3,200 

वी.सी. (लाख 

रु.) 

10 तक 

10-20 

>2-0 

रुपए प्रति 

तिमाही 

64 

94 

112 

132 

150 

टैक्स 

वी.सी. का 7% 

वी.सी. का 38% 

वी.सी. का 9% 

पेट्रोल कारः 320 रु. प्रति वर्ष 

डीजल कारः 400 रु. प्रति वर्ष 

आधारः बैठने की क्षमता 

क्षमता 

वैठने की क्षमता 

3 से 6+1 

7 से 12+1 

रुपए प्रति सीट 

प्रति तिमाही 

150 

450 

टैक्सी कैब ओर कूल oe: वाहनों की 

संबंधित श्रेणी के लिए अदा किए जाने 

वाले टैक्स वार्षिकं दर का 11 गुना। 

बिना मीटर वाली टैक्सी कैब 

टैक्स 

550 प्रति वर्ष 

650 प्रति वर्ष 

642 पी.पी. 

562 पी.पी. 

500 रु. 

450 रु. 

409 रु. 

375 रु. 

टूरिस्ट टैक्सी नौँनि-एसीः 1,000 रु. 

पी.पी.पी.ए, 

लक्जरी कैव; 4,000 रु 

एसी टूरिस्ट टैक्स: 2,000 रु. पी.पी.पी.ए. 

टूरिस्ट टैक्स बिना ए.सी.; 3,000 रु. 

पी.पी.पी.ए 

400 रु. प्रति वर्ष + 800 रु. प्रति यात्री 

टैक्स प्रति वर्ष 

3 यात्री 480 रु. प्रति वर्ष 

मालः 880 रु. प्रति वर्षं 

यात्री 

वैठने की 

क्षमता 

3 तक + 1 

4-6 

रुपए प्रति सीट 

प्रति तिमाही 

40 

60 

वाहनों की संबंधित श्रेणी के लिए 

अदा किए जाने वाले टैक्स वार्षिक 

दर का 11 गुना। 

यात्री 

डीजल यानः 
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मेघालय' (मार्च 

2011) 

मिजोरम (मार्च, 

2011) 

anes (मार्च, 

2011) 

10 a8 के लिए एक बारगी कर 

3,000 र. 

3 लाख रु. तक के लिए मूल 

लागत मूल्य - मूल्य लागत का 

2% 

10 वर्ष के लिए एक बारगी कर 

4,500 र. 

3 लाख रु. से अधिक ओर 15 

लाख रु. तक मूल लागत-मूल 

लागत का 2.5 प्रतिशत 

500 रु. प्रति वर्ष 

एक बारगी टैक्स 15 वर्ष के 

लिए मूल मूल्य का 5% 

1,950 रु. प्रति वर्ष 

700 रु. एति वर्ष + 600 रु. यात्री 

टेक्स 

स्थानीयः 600 रु. प्रति वर्षं + 1,000 रु. 

यात्री टैक्स 

जोनल; 800 रु. प्रति वर्ष + 1,000 रु. 

यात्री टैक्स 

350 रु. प्रति वर्ष + 800 रु. यात्री 

टैक्सके रूपमे 

पेट्रोल यानः 

200 रु. प्रति वर्ष + 300 रु. यात्री 

टेक्सकेरूपमें 

मालः 

डीजल वाहनः 300 रु. प्रति वर्ष + 

500 रु. माल टैक्स के रूप में 

प्रति वर्ष 

पेट्रोल यानः 

200 रु. प्रति वर्षं + 500 र. माल 

टैक्स के रूपमे प्रति वर्ष 

at 1,350 रु. प्रति वर्ष 

मालः 1,125 रु. प्रति वर्ष, 1 मीटिक 

टन की दर पर . 

art: 250 रु. प्रति वर्ष + 400 

रु. यात्री टैक्स 

मालः 

350 रु. प्रति वर्ष + 400 रु. -माल 

टैक्ये 

arf: 300 रु. प्रति वर्ष + 750 

रु. यात्री टैक्स 
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` स्थानीय मैक्सी da: 4,000 रु. प्रति 

वर्षं + 1,250 रु. यात्री टैक्स 

ए.आई.आई.टी.ई. भेक्सी Sa: 

6,000 रु. प्रति वर्ष + 1,500 रु. 

यात्री टैक्स 

ओडिशा card, वाहन मूल्य का 5% लागू नहीं लागू नहीं 

2011) | 

पंजाब (मार्च, मोटर वाहन के मूल्य का 2% काट्रैक्ट कैरिजः यात्रीः 400 ©. पी.एस.सी.ए. 

2007) tert ओर मोटर oa: 

राजस्थान (मार्च, 

2011) 

आधारः बैठने की क्षमता तक 

10 (चालक सहित) 

वीसी (लाख रु) टैक्स 

<2.5 वी.सी. का 2.5% 

2-5-6 वी.सी. का 5% 

6-10 वी.सी. का 8% 

>10 वी.सी. का 10% 

उपर्युक्त वाहनों द्वारा खीचे जाने 

वाले ear अथका साइड कारः 

वाहन जिससे Fae जुड़ा हुआ है, 

की लागत का 0.3% 

750 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

ata इंडिया टूरिस्ट परमिटः 

मैक्सी ca: रु. 600 प्रति दिन 

मोटर कैब: 300 रु. प्रति दिन 

टूरिस्ट परमिट यानः 

Fatt ओर मोटर कैवः 

ए.सी.नोन-ए सी. टैक्स (रु. प्रति 

सीट प्रति ad 

नोन-एसी, 750 

एसी. 500 

मोटर^भिक्सी केव 

आधारः बैठने की क्षमता 

व्यक्ति far 

6 तक वी.सी. का 10% 

6-12 

i. afta के रूपे चेसिस की लागत 

मे खरीदा गया का 20% 

ii, संपूर्ण बोडी वी.सी. का 15% 

के साथ खरीदा 

गया 

आधारः वी.सी. ओर चेसिस मूल्य 

लागत (लाख टैक्स दर (%) 

रू) 
वी.सी. 1.5 TH 3% ओफि वी.सी. 

वी.सी.> 1.5 वी.सी. का 4% 

सी.ओ.सी. 1.5 सी.ओ.सी. का 

तक 3.75% 

सी.ओ.सी. >1.5 सीओरी. का 5% 

वाहनधचेसिस ओर एस सी. की खरीद 

के मूल्य पर. आधारित सड़क कर 

एक वारगी कर एस.सी. (3): 8% 
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सिक्किम (सितम्बर 

2011 

तमिलनादु (मार्च 

2011) 

त्रिपुरा" (मार्च 

2011) 

आधारः इंजन की क्षमता 

इंजन की क्षमता करर. 

cha) प्रति at 

900 तक 1,500 

900-1,490 1,800 

1,490-2,000 3,000 

>2000 4,5000 

कार एवं जीपः एक बारमी टेक्स 

मूल्य (लाख रु.) टैक्स 

10 तक मूल्य का 10% 

>10 मूल्य का 15% 

कारः 

रु. 275 प्रति वर्ष 

जीपः 

रु. 560 प्रति वर्षं 

आधारः वैठने की क्षमता 

व्यक्ति कर रु. प्रति 

वर्ष 

4 तक 700 

>4 900 

caf. 5 वर्ष कै लिए 4,000 ©. 

टूरिस्ट tae: 5 वर्ष के लिए 6,500 रु. 

रु. 440 प्रति वर्ष 

सी.ओ.वी. अधिकतम 3,000 रु, के 

अध्यधीन एस.सी. (4): 9% सी.ओवी. 

अधिकतम 6,000 रु. के अध्यधीन 

एससी. (45); 10% «baat 

अधिकतम 8.000 रु. के अध्यघधीन 

आधारः बैठने की क्षमता 300 रु. 

प्रति वर्ष 

यात्री; 1,400 रू. 

मालः 

HGH SHY, रू. 

(किग्रा मे) 

3,000 19,200 एलदी 

3,001-5,500 950 प्रति 

तिमाही 

5,501-9,000 1,500 प्रति 

तिमाही 

9,001-12,000 1,900 प्रति 

तिमाही 

12,001-13,000 2,100 प्रति 

तिमाही 

13.001-15,000 2,500 प्रति 

तिमाही 

यात्री: रु. 150 प्रति वर्षं 

माल रु. 105 प्रति वर्ष 
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उत्तराखंड (मार्च, एक बारगी टैक्स का मूल्य 2-5% आधारः वैठने की क्षमता यात्रीः 

2011) सीट टैक्स रु. प्रति सीट टैक्स रु. प्रति 

तिमाही तिमाही 

6 तक 230 + यात्री 3 तक 95 + 30 यात्री 

CHI 85 रु. टैक्स 

प्रति सीट प्रति 4-6 185 + 30 यात्री 

माह टैक्स 

7-12 350 + यात्री मालः | 

टैक्स 125 रु. एक aa के लिए प्रति एम.टी. 70 

प्रति सीट प्रति रु. + प्रति एम.टी. अथवा इसके भाग 

माह के लिए 210 रु. ओर मैदानी मार्गो 

उत्तर प्रदेश (मार्च, 

2011) 

पश्चिम Mer 

(मार्च, 2014} 

कारः 

एक बारगी टेक्स वी.सी. का 7% 

जीप 

एक बारगी टैक्स वी.सी. का 7% 

2350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

5 वर्ष के लिए एक् बारगी कर 

इंजन की क्षमता कर (रु) 

(सीसी. 

900 तक 10,550 

| (+4,000 रु, 

विशेष कर) 

900-1,490 13,900 

(7,500 रु. का 

660 र. प्रति सीट प्रति तिमाही 

अथवा 2350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

5 सीट तक के लिए 1600 रु. प्रति वर्ष 

के लिए प्रति एम.टी. 85 रु! 

एक aa से अधिक के लिए प्रति 

एम.टी. 85 रु. + प्रति एम.टी. अथवा 

इसके भाग के लिए 210 .रु. ओर 

मैदानी मार्गो के लिए प्रति एम.टी. 

85 रु.। 

यात्रीः ` | 

600 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

एक aft टैक्स 5400 रु. प्रति 

सीट | 

माल टैक्स प्रति टन अथवा इसके 

भाग के fer प्रति af 850 रु. 

एक बारगी टैक्स प्रति टन अथवा 

इसके भाग के लिए 7000 रु. 

| यात्रीः 

4 सीट तक के लिए 660 रु. प्रति 

वर्ष 

मालः . 

2000 जी.वी.डन्ल्यू. तक के लिए 

600 रु. प्रति वर्ष 



ओर कार/जीप 

5-2-2011 की 

स्थिति के अनुसार, 

शेष 31-3-2009 

की स्थिति के 

अनुसार हे) 

दादरा ओर नगर 

हवेली (31-3-2011 

की स्थिति के 

अनुसार) 

मोटर वाहन टैक्स 

का मूल्य 

6 रु. लाख तक मोटर वाहन के 

मूल्य का 2% 

6-20 रु. लाख मोटर वाहन के 

तक मूल्य का 3% 

>20 रु. लाख मोटर वाहन के 

मूल्य का 4% 

डीजल यान के अलावा; वी.सी. का 

2.5% आयातित वाहनों के लिए 

डीजल यानः एक बारगी टैक्स 

वीसी टैक्स आयातित 

(लाख रु) दर वाहनो के 

लिए कर वर 

तक 10 25% 5% 

100 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 

आधारः बैठने की क्षमता 

4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 

4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त 

यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 

9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री 

के लिए 40 रु. वार्षिक 
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विशेष कर) 

1,490-2,000 21,800 

(+10,000 रु. 

का विशेष कर) 

2,000-2,500 28,000 

(+12,500 रु, 

करा विशेष कर) 

>2,500 30,000 

(+15,000 रु. 

कां विशेष कर) ̀ 

अंडमान ओर 60 रु. प्रति वर्ष 75 रु. प्रति वर्ष 60 रु. प्रति वर्ष 

निकोबार 

, (31-3-2011 

की स्थिति के 

अनुसार) 

चंडीगढ़ (दुपहिया आधारः मोटर वाहन की लागत , 320 रू. प्रति वर्ष 

यात्री: 

आघारः बैठने की क्षमता 

4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 

4 से अधिकं 9 यात्रियों तक प्रति 

अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. 

वार्षिक 

9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री 

के लिए 40 ₹. वार्षिक 
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1 5 6 7 

वी.सी, मालः डीजल से भिन्न अन्य ईधनः 

>10 3% 6% 20 रु. Ufa 100 fat आर.एल. 

aie Sey, 

aH. ghia: 25 र. प्रति 100 fem 

दमन ओर दीव 

(31-3-2011 की 

स्थिति के अनुसार) 

राष्ट्रीय राजधानी 

ara, दिल्ली 

(फरवरी 2012) 

Site यान के अलावाः वी.सी. का 

2.5% आयातित वाहनौ के लिए 

5% | 
डीजल यानः एक बारगी टैक्स 

वी.सी. टैक्स आयातित 

(लाख रु) दर वाहनो के 

लिए कर 

दर 

10 तक वीसी 5% 

का 

2.5% 

>10 वीसी 6% 

का 

एक बारगी कर आधारः वी.सी. 

वीसी. कर 

(लाख रु) 

6 तक वी.सी. का 4% - 

आधारः वेठने की क्षमता 

4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 

4 से अधिक 9 यात्रियों तकं प्रति 

अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 

9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के 

लिए 40 रु. वार्षिक 

उपलब्ध नीं 

आर.एल.डन्त्यू 

माल th: आर.एल.उल्ल्य्. के 

1,000 किग्रा तक 37.50 रु. 

माल OR आर.एल.डन्ल्यू. केः 

1,000 fom से अधिक के लिए 

60.00 रु. 

यात्रीःआधार बैठने की क्षमता 

4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 

4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति 

अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. 

वार्षिक 

9 से अधिक प्रति अतिरिक्तं यात्री 

के लिए 40 रु. वार्षिक 

मालः डीजल से भिन्न 

अन्य ईधन: 

20 रु. प्रति 100 किग्रा 

आर.एल.डन्ल्यू 

डीजलः 25 रु. प्रति 100 fea 

AR VA. SKY, 

माल CRE: आर.एल.उन्ल्यू. के 

1,000 किग्रा. तक 37.50 रु. 

माल CR: आर.एल.उल्ल्यु. के 

1,000 fer, से अधिक के लिए 

60.00 रु. 
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1 5 6 ॥ 

6-10 वी.सी. का 7% 

>10 वी.सी. का 10% 

पुुचेरी . आधारः UTA SKY, उपलब्ध नहीं 

(1-10-2010 की 

स्थिति के अनुसार) यू.एल.डन्ल्यू. टैक्स (रु) 

(किग्रा.) 

तक 700 रु. 550 प्रति ay 

रु. 4,800 एल.टी.टी. 

700-1,500 रु. 710 प्रति वर्ष 

रु. 6,000 एल.टी.टी, 

1,500-2,000 रु, 910 प्रति वर्ष 

रु. 8,000 एल.टी.टी, 

2,000-3,000 रु. 940 प्रति वर्ष 

रु. 8,000 एल-टी.टी. 

>3,000 रु. 960 प्रति वर्ष 

रु. 8,000 एल.टी.टी, 

"संशोधित at जो कि संबंधित राज्यों के परिवहन विभागो तथा परिवहन विभागों की वेबसाइट से प्राप्त हुई है। 

संक्षिप्त अक्षरः 

Ty: प्रति वर्ष 

आर.एल.डन्ल्यु: पंजीकृत लदान भार 

सी.ओ.सी.; चेसिस की लागत 

वी.वी.; यान मूल्य 

एल.टी.टी.; आजीवन टैक्स 

Gay: प्रति तिमाही 

यू.एल.डन्ल्यू; लदान रहित भार 

डी.वी.डन्ल्यू: माल यान भार 

कोट्टारकारा ओर पुनालूर मे बाईपास 

744. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगेकिः 

(क) क्या सरकार को केरल के कोल्लम जिले 4 

कोट्टारकारा ओर पुनालूर में रष््रीय राजमार्ग संख्या 744 

पर ago के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार से 

कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; ओर 

(ख) यदि हां, तो ae ar क्या हैः ओर इस 

पर सरकार द्वारा क्या कारवाई की गयी है? 

एल.उल्ल्यू ; लदान भार | 

पी.एस. प्रति सीट 

वी.सी.: वाहन लागत 

आर.टीः सडक कर 

aac: एक बारगी कर 

पी.एमः प्रति माह 

पी.पी.: प्रति यात्री 

Wa: विशेष सड़क कर 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(श्री जितिन प्रसाद}; (क) ओर (ख) सरकार को राष्ट्रीय 

राजमार्ग विकास परियोजना चरण iv के अन्तर्गत केरल 

मे wus राजमार्ग 208 के कोल्लम-कष्युथुर्ती खंड के 

परियोजना खंड के लिए साध्यता अध्ययन रिपोर्ट पर 

आधारित राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त gg & जिनमें 

कोट्टारक्कारा के स्थान पर पुनालूर पर वार्हपास के लिए 

प्रस्ताव शामिल है। तथापि, उक्त परियोजना के परियोजना 

मूल्यांकन।अनुमोदन दस्तावेज केरल राज्य सरकार सौ प्राप्त 

नहीं हुए हे। 
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(RA 

सामुद्रिक क्षरण पर रोक 

745. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः क्या पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में तटीय क्षेत्र में सामुद्रिकातटीय क्षरण 

की संभावना as गयी हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने भरूच ओर सौराष्ट्र के साथ के 

समुद्र dl पर सामुद्रिक क्षरण परर रोक के लिए कोई ` 

कदम उठाया है; 

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षो. ओर चालू वर्ष के 

दौरान acide} at क्या है; ओर 

` @ यदि नही, तो इस पर सरकार की क्या 
प्रतिक्रिया है? | 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) से (ङ) गुजरात के लिए तट रेखा परिवर्तन 

का आकलन, राष्ट्रीय सतत तट प्रबंधन केन्द्र जिसने उच्च, 

मध्यम, निम्न क्षरण फैलाव ओर स्थिर तटों की रूपरेखा 

प्रस्तुत की है, के माध्यम से किया गया था। 

तटीय विनियमन क्षत्र अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत, 

वैज्ञानिक अध्ययनं पर आधारित ओर राज्य सरकार अथवा 

संघ शासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श से. पर्यावरण एवं वन 

मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात उच्च क्षरण tend मै महत्वपूर्ण 

ओर रक्षा संबंधी उन वर्गीकृत परियोजनाओं को छोड़कर, 

पत्तन ओर बंदरगाह परियोजनाओं का विकास निषिद्ध है। 

तदनुसार, उच्च क्षरण फेलावों मे पत्तन ओर बंदरगाह का 

विकास अनुमित नहीं है। मध्यम/कम क्षरण thera ओर 

Ree ael मे, पत्तन ओर बंदरगाह परियोजना का विकास 

केवल तट सुरक्षा उपायों अर्थात् तट विकास, ds बाय- 

पासिग आदि ओर तट रेखाओं के नियमित aries पर 

विशिष्ट wal के साथ अनुमित है। 
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[HAFAN] 

वस्त्र उद्योग का योगदान 

746. श्री नवीन fea: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की 

कृपां करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 

वस्त्र उद्योग के योगदान का aki क्या है; 

ख) देश में चालू वस्त्र fel की संख्या कितनी हे 

ओर वस्त्र उद्योम भे नियोजित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या 

कितनी 2: 

(ग) गत तीन asf के दौरान बंद हुए मिलो | 

की संख्या कितनी दै ओर इनके de होने के क्या कारण 

हैः 

(घ) क्या सरकार ने वस्त्र उत्पादों के शुल्क रहित 

आयात के लिए dienes के साथ किसी aad पर 

हस्ताक्षर किया है; 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हे; | 

. (चच) क्या सरकार ने भारतीय वस्त्र विनिमति एककं 

पर उक्त wala के प्रभाव का विश्लेषण किया हैः ओर 

(छो यदि हा, तो acd व्यौरा क्या है 

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनवाका लक्ष्मीः (क) ` 

कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) मेँ वस्त्र उद्योग का 
योगदान वर्ष 2007-08 मेँ 2.28%, 2008-09 में -2.25% ओर 

2009-10 मेँ 2.22% al 

देश से कुल निर्यातों a वस्त्र एवं क्लोदिग उद्योग का 

योगदान वर्ष 2008-09 मेँ 11.46%, 2009-10 मेँ 12.54% . 

ओर . 2010-11 A 10.63% रहा। वस्त्र एवं क्लोदिग कां 

निर्यात वर्ष 2008-09, 2009-10 ओर 2010-11 मेँ क्रमशः 

` 21.22 बिलियन अमरीकी डालर, 22.42 बिलियन अमरीकी 

डालर ओर 26.82 बिलियन अमरीकी ोलर का रहा। 

(ख) देश में चालू वस्त्र fel की संख्या ओर इन 

aa मिलो में नियोजित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या 

31-01-2012 की Rafe के अनुसार नीचे दी ag हैः
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क्र.सं राज्य मिलो की सं. कामगार 

1. ST प्रदेश 130 | । | 41572 

2 दादरा ओर नागर हवेली । 11 | 4784 

3. गोवा | 1 72 

4. गुजरात | 44 54550 

5. हरियाणा | 31 | 8193 

6. हिमाचल प्रदेश | | 15 12788 

7. जम्मू ओर कश्मीर 1 | 5934 

8. आरखंड | 1 707 

9. कर्नाटक 21 9971 

10. केरल | 20 7578 

11. मध्य प्रदेश 38 | 30749 

12. महाराष्ट 130 63487 

13. ओडिशा | 1 417 

14. WB | - 9 4942 

15. पंजाब | 81 56527 

16. राजस्थान | ि 37 55531 

17. तमिलनाडु  , 783 180787 

18. उत्तर प्रदेश | 417 | ` 7206 

19. उत्तराखंड | | 7 ` 3723 

20. पश्चिम बंगाल 7 । 15 9749 

कुल | 1393 559267 

(ग) 31-01-2012 की स्थिति के अनुसार उन वस्त्र की संख्या जो पिछले 3 asi के दौरान बंद हो. mea 

मिलो (कोटन।मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल-गैर एस.एस.आई) उनके बंद होने के कारणों का athe नीचे दिया गया हैः
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क्र.सं, राज्य बंद मिलो की सं बंद होने के कारण 

श्रमिक समस्या तालाबंदी वित्तीय समस्या 

1. आब्र प्रदेश 4 0 0 4 

2. बिहार 2 0 0 2 

3. दादरा ओर नागर हवेली 1 0 0 1 

4. दमन ओर दीव | 1 0 0 4 

5. गुजरात 11 0 0 11 

6. हरियाणा 6 0 0 6 

7, हिमाचल प्रदेश - 1 0 0 1 

8. pated | 6 0 0 6 

9. केरल 2 0 0 2 

10. मध्य प्रदेश 6 0 0 6 

11. . महाराष्ट्र 22 0 0 22 

12. ओडिशा 1 0 0 1 

13. पंजाब . 7 0 0 7 

14. राजस्थान 3 0 0 3 

15. तमिलनाडु 35 2 0 33 

16. उत्तर प्रदेश 12 0 1 11 

17. पश्चिम बंगाल 3 1 0 2 

कुल 123 3 1 | 119 

घ) से छ) विशेष रूप से बंगलादेश के साथ किसी 

wage पर हस्ताक्षर नहीं किए गए है! बंगलादेश, साउथ 

एशियन wt ee wile (साफ्टा) का एक सदस्य देश है 

ओर दिनांक 01-01-2008 से बंगलादेश सहितं न्युनतम विकसित 

देशों (एल.डी.सी.) के लिए टैरिफ को घटाकर शून्य प्रतिशत 

कर दिया गया है। कुछ वस्त्र मदो, जो साफ्टा के तहत 

न्यूनतम विकसित देशों (एल.डी.सी.) के लिए भारत की 

संवेदनशील सूची मेँ रहै, को दिनांक 09-11-2011 से सूची 
मे से हटा दिया गया है जिससे इन मदों पर बंगलादेश 

को शून्य शुल्क पर भारत को नियति की अनुमति होगी। 

इस शुल्क मुक्त आयात के प्रभाव का कोई विश्लेषण नहीं 
किया गया है क्योकि बंगलादेश से एसे शुल्क रहित आयात
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के प्रभाव का मूल्यांकन करना जल्दबाजी हौगा। 

(हिन्दी) 

केन्द्रीय wea निधि के अधीन 

Aft का आवंटन ` 

747. श्री मकन सिंह सोलंकीः क्या सडक परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपां करेगे किः 

(क) वर्ष 2009.10 तथा 2010-11 के दौरान सड़क 

निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अधीनं 

राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गयी हे; 

(ख) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान इस स्कीम 

के अधीन मध्य प्रदेश के खारगांव ओर बारवानी जिलों को 

आबंटित राशि कितनी है ओर निर्मित सड़कों के नाम क्या है; 
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(ग) क्या इस वर्ष के बजट मे इस योजना के अधीन 

मध्य प्रदेश के उक्त जिलों हेतु कोई प्रावधान किया गया 

हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ak क्या हे; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके कारण क्या है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क 

निधि के अंतर्गत वर्ष 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान 

आवंटित राज्यवार राशि संलग्न विवरण मेँ दी गई है। 

(ख) केन्द्रीय सडक निधि से राज्यों को निधि का 

आवंटन राज्यवार किया जाता है न कि जिलावार। 

(ग) से (ड) प्रश्न पैदा नहीं होता। 

विकरण 

वर्क 2009-10 ओर 2010-11 के लिए केन्द्रीय सडक निधि गै से 

राज्यों राज्य कषत्रं की santa राशियाँ 

(करोड़ रुपए) 

क्र.सं. राज्य।संघ राज्य 2009-10 2010-11 

aa का नाम 

1 2 3 4 

1. SPT प्रदेश 148.91 170.33 

2. अरुणाचल प्रदेश 31.38 35.42 

3. असम 35.05 38.91 

4. बिहार 46.28 53.61 

5. छत्तीसगढ़ 58.43 66.39 

6. गोवा 5.87 6.19 

7. गुजरात 107.48 119.81 

8. हरियाणा 47.55 55.35 

9. हिमाचल प्रदेश 24.81 27.48 
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1 2 3 4 

10. जम्मू ओर कश्मीर 88.81 96.97 

11. आरखंड 39.44 44.13 

12. कर्नाटक 105.84 118.45 

13. केरल 36.54 40.26 

14. मध्य प्रदेश 133.63 152.33 

15. महाराष्ट 174.92 119.75 

16. मणिपुर 8.90 10.07 

17. मेघालय 10.40 11.81 

18. | मिजोरम 8.20 9.29 

19. नागालैड 6.61 7.35 

20. ओडिशा 70.56 79.74 

21..` पंजाब | 48.69 50.71 

22. राजस्थान 458.91 117,30 

23. सिक्किम 2.99 3.48 

24. . तमिलनाडु 93.98 109.16 

25. त्रिपुरा 4.62 5.22 

26. उत्तराखंड 25.74 28.84 

27. उत्तर प्रदेश 140.65 157.93 

28, ` पश्चिम बंगाल 53.02 59.23 

29. अंडमान ओर निकोबार द्ीपसमूह ` 3.50 3.94 

30. चंडीगढ़ 3.75 4.23 

31. दादरा ओर नगर हवेली 1.75 1.98 

3ॐ2. दमन ओर दीव 1.33 1.50 

33. दिल्ली ` 51.78 58.40 

34. लक्षद्वीप 0.13 0.15 

35. Yea 8.11 9.15 
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(अनुवाद) 

सी.डी.एम. परियोजनापएं 

748. श्री निलेश नारायण wr: क्या पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने कीः कृपां wrt fe: 

(क) देश मे स्वच्छ विकास तंत्र (सी.डी.एम.) परियोजनाओं 

का ब्यौरा क्या है fire यू.एन.एफ.सी.सी. द्वारा अनुमोदित कर 

दिया गया है ओर fire मेजवान देश का अनुमोदन है, 

ख) सीडीएम. के माध्यम से अर्जित कार्बन क्रेडिट 

का व्यौरा क्या है ओर अमेरिकी ste मे इनका मूल्य 

कितना है; ओर 

(ग) इस सी.डी.एम. नीति से लाभ अर्जित करने वाले 

सरकारी क्षेत्र के उद्यमो के नाम क्या है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) ओर (ख) दिनांके 09-03-2012 तक भारत 

की 795 परियोजनाओं को संयुक्त we जलवायु परिवर्तन 

ade कन्वेशन (यू.एन.एफ.सी.सी.) द्वारा पंजीकृत किया 

गया है। अब तक, अनुमोदित भारतीय परियोजनाओं को 

जारी किए गए प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण (सी.ई.आर.) 

136,436,516 है । राष्ट्रीय स्वच्छ विकास कार्यतंत्र प्राधिकरण 

(एन.सी.डी.एम.ए) ने वर्ष 2012 तक 712 मिलियन सी.ई.आर. 

उत्सर्जित करने के संभाव्य वाली 2195 परियोजनाओं को 

मेजवान देश अनुमोदन (एच.सी.ए.) प्रदान किए Fl 

7 यु.एस. stor प्रति सी.ई.आर. के ओसत मूल्य पर 

पंजीकृत परियोजनाआं का 955,754,912 यू.एस.डी. उत्सर्जित 

करने का ua है। यह संभाव्य, यू.एन.एफ.सी.सीसी. रो 

पंजीकृत की जा रही परियोजनाओं की बड़ी संख्या के 

अनुसार Is सकता FI 

(ग) अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम SLT. 

परियोजनाओं A शामिल होने के कारणं लाभान्वित हुए है, 

जिनमे से कुछ हँ तेल एवं प्राकृतिक गेस निगम (ओ.एन.जी.सी.) 

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.), राष्ट्रीय जल विद्युत 

निगम (एन.एच.पी.सी.), भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड 

(जी.ए.आई.एल.), भारतीय तेल लिमिटेड (आई.ओ.एल.), हिन्दुस्तान 

पेद्रोलियम निगम लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), राष्ट्रीय इस्पात 
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निगम लिमिटेड (आर.आईएन.एल.), भारतीय इस्पात प्राधिकरण 

लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.), भारतीय कृषक एवं उर्वरक सहकारी 

लिमिटेड (आई.एफ.एफ.सी.ओ.), भारत seats लिमिटेड 

(बी.ई.एल.) ओर हिन्दुस्तान ae लिमिटेड (एच.जेडएल.)। 

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर भी अनेकं उद्यम है जिन्होने 

सी.डी.एम. गतिविधियों मे भाग लिया zi 

(हिन्दी) 

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.45 

749. श्री देवजी एम. पटेलः क्या . सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या गुजरात में सीमा से aya तक राष्ट्रीय 

राजमार्ग सं-15 के Re का कार्य निधि की कमी के 

कारण रुक गया दै 

ख) यदि हा, तो ade ahr क्या है; ओर 

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

7 8? 

ase परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (ait 

जितिन प्रसाद); (क) से (ग) राजस्थान मे राष्ट्रीय राजमार्ग. 

15 के सीमा (गुजरात सीमा कि.मी. 297/100) से गंधव 

(कि.मी. 25900) तक के खंड की स्थिति को ध्यान में 

रखते By राज्य पी.डन्ल्यु.डी. दवारा संचोर शहर 4 मौजूदा 

2 लेन का 4 लेन में चौड़ीकरण किए जाने सहित किमी. 

2590 (गांधव) से 286/600 कि.मी. तक ओर कि.मी. 290/ 

600 से कि.मी. 297/100 (सीमा) तक ts शोल्डर के 

निर्माम सहित मौजूदा कैरिजवे के सुदृद़ीकरण के लिए एक 

प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया 8! इस प्राक्कलन पर मंत्रालय 

मेँ वार्षिकं योजना 2011-12 के अंतर्गत 70 करोड़ रु.. की, 

राशि की संस्वीकृति के लिए विचार किया जा रहा दहै। ` 

कठोर जल उपचार संयंत्र योजना 

750. श्री नारायण सिंह अमलावेः क्था पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश की नदियों के किनारे बसे 

weed से नदियों में बहने वाले कचरे ओर मलत्याग 

को रोकने के लिये कठोर जल उपचार dard उपचार 

हेतु कोई योजना बनाई है;



447 प्रश्नो के 

(ख) यदि हां, तौ anit ahr क्या हैः ओर 

(ग) यह योजना कब से कार्य करना शुरू करेगी? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण 

योजना (एन.आर.सी.पी.) जिसे 1985 F शुरू किया गया था 

ओर जो अब भी जारी है, के माध्यम से नदी संरक्षण में 

राज्य सरकारों के प्रयासों मे सहायता कर रही है। वर्तमान 

मँ इस योजना मेँ 20 राज्यों F फले हुए 190 नगरों की 

, 40 नदियां शामिल 1 die अनुपचारित अपशिष्ट जल को 

गडा जाना, नदियों के प्रदूषण भार का मुख्य कारण है 
अतः सीवेज का अवरोधन ओर दिशा परिवर्तन, सीवेज उपचार 

संयंत्र की स्थापना, इस स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वितं प्रदूषण 
उपशमन स्कीमों के मुख्य घटक रहे FI 

अन्य केन्द्रीय योजनाओं जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय 

शहरी नवीकेरण मिशन, छोटे एवं wale नगरों हेतु शहरी 

अवसंरचना विकास योजना तथा राज्य की योजनाओं के 

अंतर्गत सीवेज प्रबंधन ओर निपटान हेतु नागरिक अवसंरचना 

निर्माण के सृजन जैसे नदी संरक्षण कार्यकलाप भी कार्यान्वित 

किए जा रहे है। 

(अनुवादो 

डी.ईपीवी. योजना 

751. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या वाणिज्य ओर उद्योग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगेकिः 

(क) क्या sacl पात्रता पासं qe (डी.ई.पी.बी.) योजना 

हाल ही में समाप्त कर दी गई है, 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके 

क्या कारण रहै, 

(ग) क्या सरकार को विभिन्न उद्योगों से उक्त योजना 

का ओर विस्तार करने हेतु कतिपय अनुरोध प्राप्त हुए हैः 

ओर 

घ) यदि हां, ते इस परर सरकार की क्या प्रतिक्रियाहैः 

वाणिज्य ओर चद्योग मंत्रालय A राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माघधवराव सिंधिया): (क) से घ) जी, हां। सरकार 

ने 1-10-2011 से Deda योजना कौ वापस ले लिया 
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है। यह निश्चय किया गया था कि संशोधित शुल्क वापसी 

दरो को उन मदं परर भी लागू किया जाएगा जो डी.ईपी.बी. 

स्कीम में थी। शुल्क वापसी योजना, जो 2011-12 के लिए 

20-9-2011 को घोषित की गई शी (1-10-2011 से प्रभावी), 

मे 1096 नई मदे Sl पहले इस स्कीम का 30-06-2011 

से तीन माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात 30-09-2011 तक 

बढ़ाया गया था ताकि डी.इ.पी.बी. स्कीम को एक बार 

चरणबद्ध रूप से समाप्त हो जाने के उपरान्त सुगम gai 

सुलभ हो Wel सरकार को डी.ईपी.बी. स्कीम का विस्तार 

करने के लिए विभिन्नं उद्योगों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। 
Bes. को चरणबद्ध ठंग से समाप्त करने के निर्णय 

पर पुनर्विचार नहीं किया गया है। | 

पूर्व-पश्चिम सड़क परियोजनाओं मे विलंब 

752. श्री संजय दिना पाटीलः 

ड. संजीव गणेश नाईकः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या पूर्व-पश्चिम सड़क परियोजनाओं जैसे जोगेश्वरी- 

विक्रोली लिंक रोड तथा संताक्रूज-चांबूर लिक रोड मे विलंब 

हो रहा है; 

ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ग) इन परियोजनाओं मे तेजी ताने के लिए सरकार 

ERI क्या कदम vot जा रहे रहै? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय भे राज्य मंत्री श्री 

जितिन ware): (क) जी, हां, 

(ख) जोगेश्वरी-विक्रोली लिक रोड तथा सांताक्रूज चाम्बुर 

लिक रोड को पूरा करने 4 विलम्ब होने के कारण भूमि 

अधिग्रहण में विलम्ब, पेड की कटाई, जन-सुविधाओं का 

स्थानान्तरण, पुनर्वास तथा पुनरस्थापना तथा धार्मिक cid की 

हटाया जाना है। 

(ग) मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण तथा 

महाराष्ट राज्य सडक विकास निगम, संबंधित अभिकरणों के 

साथ इस मामले पर तत्परता से कारवाई कर रहे Fl
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तटीय क्षेत्रो मे जोखिम रेखा 

753. at पी.टी. थमस: क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगेः 

(क) क्या सरकार का देश के तटीय क्षेत्रों मे जोखिम 

रेखा का अंकन किये जाने deel कोई प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तौ acdsee व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध मे wd ओंफ इंडिया 

के साथ किसी समद्मौते पर हस्ताक्षर किये हैः 

(घ) यदि हां, तो ade ब्योरा क्या है; ओर 

(ड) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए meV? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) जी, हां। 

(ख) मंत्रालय ने समुद्र स्तर A वृद्धि, ज्वार भाटा, 

लहरों ओर समुद्र तट मे परिवर्तन के कारण आने वाली 

ae को ध्यान 4 रखते हुए तटीय aal में जोखिम रेखा 

के सीमांकन के लिए एक परियोजना शुरू की हे। एकीकृत 

तटीय जोन प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत जोखिम रेखा afin 

एक घटक हे। तट रेखा के साथ-साथ बनाई गई जोखिम 

रेखा का प्रयोग तटीय क्षेत्रों के समीप विकास संब॑धी 

कार्यकलापों की योजना बनाने ओर विनियमितीकरण के लिए 

किया जाएगा। 

(ग) जी, हां। 

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ.) ने सात 

da मीटरों नामतः उत्थापन, भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, 

समुद्र स्तर का wan, क्षेतिज समुद्र तट रेखा विस्थापन, 

(कटाव।अभिवृद्धि) ज्वारीय रेज ओर लहर की ऊचाइयों को 

ध्यान मे रखते हुए तटीय क्षत्रं की संपूर्णं मुख्य भूमि के 

लिए अंतः ज्वारीय aa सहित भारत की 7 कि.मी. det 

तटीय पट्टी के साथ-साथ जोखिम रेखा की मैरपिंग, चित्रण 

ओर सीमांकन के लिए 12 मई, 2010 को भारतीय सर्वेक्षण 

के साथ समद्मोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। 

(ङ) स्टीरियो डिजीटल एरियल फोटोग्राफी (एस.डी.ए.पी.) 

भँ गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 60,000 वर्गं कि.मी. क्षेत्र. 
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सहित 11000 कि.मी. की आर्कं तटीय रेखा शामिल arf 

पांच वर्षो की अवधि मे भारत की मुख्य भूमि तट पर 

जोखिम रेखा की Aft, चित्रण ओर सीमांकन किया जाएगा। 

इसमे पिछले 40 वर्षो मे बाढ़ रेखाओं की पहचान करते 

हुए आंकड़ों का एकत्रीकरण ओर प्रस्तुतीकरण (जिसमें समुद्री 

स्तर 4 वृद्धि के प्रभाव शामिल रहै) ओर अगले 100 वर्षो 

मे होने वाले भू-कटाव की भविष्यवाणी करना शामिल होगा। 

जोखिम मेप 110,000 पैमाने पर तैयार किए जाएंगे ओर 

भूमि की जांच के पश्चात जोखिम रेखा का सीमांकन कर 

ay खड़े किए ai! 

(हिन्दी) 

खाद्य निर्यात नीति 

754. श्री SS. देशमुखः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) खाद्य वस्तुओं wa चावल, चीनी, प्याज आदि के 

संबंध में सरकार की निर्यत नीति क्या है तथा गत दो 

asi के दौरान निर्यात की गई खाद्य वस्तुओं का ahr 

क्या है; 

ख) क्या गत दो वर्षो के दौरान सरकार को श्रीलंका 

ओर अन्य देशों से चीनी एवं चावल की खरीद हेतु प्रस्ताव 

प्राप्त हुए हो; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इस 

पर क्या कार्यवाही की गई ओर 

(घ) इन उत्पादों के निर्यात को अनुमति प्रदान करने 

के लिए परी की जाने वाली adi का व्यौरा क्या हे? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) बासमती चावल की निर्यात 

नीतिः न्यूनतम निर्याति कीमत meh) (मौजूदा wet. 

700 अम.डा. प्रति टन दै) के अध्यधीन बासमती चावल का 

निर्यात मुक्त है। goo अन्य ad ह fore दिनांक 21-02 

2012 की अधिसूचना सं. 9 के जरिए अधिसूचित किया 

गया दै। 

गैर-बासमती चावल की नियति नीतिः सीमा शुल्क 

ई.डी.आई. weal के जरिए गैर-बासमती चावल का निर्यत 

मुक्त है। एेसे नियति निजी पक्षो द्वारा निजी रूप से रखे
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गए wie से लिए जाते है। gon अन्य शर्ते है AR 
दिनांक 23-02-2012 की अधिसूचना सं. 98 द्वारा अधिसूचित 
किया गया है। 

चीनी की निर्यात नीतिः चीनी निदेशालय, खाद्य एवं 
सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार नै निर्गम अदेश 

` के अध्यधीन चीनी का नियतिं मुक्त है। प्रति वर्ष 10.000 
Aer जैविक चीनी के निर्यात के लिए निर्गम अदेश अपेक्षित 
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नहीं होता हि। 

प्याज की निर्यात नीतिः राज्य व्यापार veri wads) 

के जरिए प्याज के निर्यत का सरणीकरण किया जाता है। 

न्यूनतम निर्याति कीमत (एम.ई.पी.) (मौजूदा एम.ई.पी. सामान्य 

श्रेणी के प्याज के लिए 125 अम.डा. प्रति मीटन तथा 

बंगलौर रोज एवं कृष्णापुरम प्याज के लिए 250 अम.डा. 

प्रति मी.टन है) के अध्यधीन निर्यात की अनुमति है। 

पिछले at वर्षो के दौरान चावल, चीनी ओर प्याज के निर्यात का व्यौरा निम्नानुसार हैः 

(मात्रा ठन मेँ ओर मूल्य करोड़ रुपए मेँ 

2011-12 (नवम्बर, 11 तक) मव 2009-10 2010-11 

मात्रा .. मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

बासमती चावल 2016869 10889.60 2183507 10578.68 1761569.00 8723.21 

` गैर-बासमती चावल 139544 “ ̀  365.30 99286 222.21 1236643.00 ` 2801.53 ` 

चीनी 44735 110.21 1713816 5418.91 1599447.00 5251.05 

1677166 2320.51 1780.25 843990.28 4194.07 प्याज 1138283 

श्रीलंका तथा अन्य देशों को चावल के निर्यात हेतु प्रदत्त 
अनुमति "का व्यौरा निम्नानुसार हैः 

, ख) से (घ) ae चीनी. का निर्यात मुक्त हे, अतः 

श्रीलंका या किसी अन्य देश a चीनी के नियति के लिए 

कोई विशिष्ट अनुमति नहीं दी गई है। पिछले दो वर्षो मे 

अनुमति का ब्योरा देश 

श्रीलंका दिनांक 15-03-11 की अधिसूचना सं. 33 द्वारा संशोधित 03-03-10 की अधिसूचना 

सं. 33 के जरिए पी.ईसी. द्वारा 20,000 मी.टन चावल (पोन्नी साम्बा) के 

निर्यात की अनुमति दी ag! 

नेपाल दिनांक 03-03-10 की अधिसूचना सं. 33 के द्वारा एम.एम.टी.सी. के जरिए 

25,000 मी.टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गरई। 

बांग्लादेश (i) दिनांक 06-08-10 की अधिसूचना सं. 55 जिसे ii) 30-08-10 की अधिसूचना 

सं. 3 तथा (ili) 10.02-2011 की अधिसूचना सं. . 20 द्वारा संशोधित किया 

गया, के जरिए एफ.सी.आई. के केन्द्रीय पल ein से स्टोक उठाकर मै.  एसटी.सी, 



453. ee 29 फाल्गुन, 1933 (शकः) लियित उत्तर 454 

देश अनुमति का व्यौरा 

एवं ae द्वारा 3 लाख टन सेला गेर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति 

दी गई। : 

भूटान दिनांक 05-03-2012 की अधिसूचना सं. 104 द्वारा संशोधित 05-12-2011 की 

SM ओफ अफ्रीका (केन्या, 

सोमालिया एवं जिबूती) 

यमन गणराज्य 

अधिसूचना सं. 87 के जरिए प्रति वर्ष (कैलेण्डर वर्ष के अनुसार) 21,200 

Hea गैर-बासमती चावल का निर्यात भारत द्वारा लगाए गए किसी निर्यात 

प्रतिबंध से मुक्त हि| 

दिनांक 12-12-2011 की अधिसूचना सं. 88 के जरिए 20,689.50 रुपए प्रति 

टन की किफायती लागत पर एफ.सी.आई. के केन्द्रीय ga ef से 10.000 

टन गैर-बासमती चावल के निर्यातं की अनुमति है। 

दिनांक 06-02-2012 को मानवीय सहायता के रूप में किफायती ama प्रर 

एफ.सी.आई. के केन्द्रीय ya ein से. 2650 मी.टन गैर-बासमती चावल के 

निर्यात की अनुमति दी गई FI 

हिमालयन रेजिमेन्ट 

755. ड. राजन सुशांतः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सीमावर्तीं राज्यो विशेषकर हिमाचल प्रदेश 

तथा जम्मू ओर कश्मीर के लिए हिमालयन रेजिमेन्ट की 
स्थापना करने का ws प्रस्ताव & ओर 

ख) यदि हां, तो उक्त रेजिमेन्ट की स्थापना कब 

तकं किये जाने की संभावना है तथा इसके कब तक कार्य 

करने शुरू करने की संभावना है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी); (क) जी, नही। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

नई जातियों को anon. सूची मे सम्मिलित किया जाना 

756. श्री शैलेन्द्र कुमारः क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या बिहार ओर उत्तर प्रवेश A लगभग एक 

दर्जन जातियों की अनुसूचित जातियों की सूची A शामिल. ` 

करने का कोई प्रस्ताव काफी समय से लंबित है, 

त्व) यदि हां, तो तत्संब॑धी ako क्या है ओर विलम्ब ` 

के क्या कारण है; ओर 

(ग) नई जातियों को कब तक अनुसूचित जाति की 

सूची मे सम्मिलित किये जाने की संमावना है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(श्री डी. नैपोलियन): (क) ओर (ख) वर्ष 2011 के दौरान 

प्राप्त विहार के लिए अनुसूचित जातियों की yt A दो 
जातियों अर्थात् तांती (ततु) ओर or के समावेशन संबंधी 

प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। 

उत्तर प्रदेश की सरकार से उस राज्य के लिए 

अनुसूचित जातियों की सूची मेँ किसी समुदाय के समावेशन 
के लिए मंत्रालय मं कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। 

(ग) कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट करना संभव 

नहीं है। 

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 
छात्रावास सुविधा 

757. श्री अशोक कुमार रावतः क्या सामाजिकं न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थानों मे अनुसूचित 

जाति के विद्यार्थियों को पर्याप्त छात्रावास सुविधा प्रदान करने 

के लिए कोई प्रभावी योजना बनाई है; 

ख) यदि हां, तो क्या आज तक सरकार को जन 

प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संगठन से कोई Ysa 

प्राप्त हुआ है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ake क्या हैः ओर 

घ) इस daa मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की 

गईकिये जाने का विचार है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मै राज्य मंत्री 

(श्री डी. नैपोलियन); (क) जी, stl एक केन्द्रीय प्रायोजित 

योजना, नामतः "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" राज्यो 
संघ राज्य क्षेत्र तथा अन्य कार्यान्वयन wiftal के लिए 

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण। 
विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके कार्यान्वित 

की जा रही Fl 

(ख) से (घ) इन छात्रावासों 4 पर्याप्त सुविधाएं प्रदान 

करने संबंधी ओर उनके समुचित रखरखाव के dda में 

कतिपय Yara प्राप्त हुए है। die छात्रावासों का रखरखाव 

ओर प्रबंधन राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का 
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उत्तरदायित्व है, इसलिए we इस dd मे उपयुक्त सलाह 

दी गई है। 

अनुवाद) 

ओडिशा मे राष्ट्रीय राजमार्गो का 

निर्माण एवं Tara 

758. श्री हेमानंद विस्वालः क्या सड़क परिवहन ओरं 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो एवं चालू वर्षं के दौरान ओडिशा 

मे राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण एवं रखरखाव पर किए गए 

व्यय का व्यौरा क्या है; 

(ख) आज की तिथि के अनुसार ओडिशा के उन 

राष्ट्रीय राजमार्गो का ब्यौरा क्या है जिनका अनुरेक्षण एवं 
रखरखाव ठीक नहीं है तथा इसके क्या कारण हँ; ओर 

(ग) इस संबंध मेँ सरकार द्वारा क्या कदम vo 

गए geod जा रहे है; 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन ware): (क) गत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान 

ओडिशा राज्य मेँ राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण एवं रखरखावं 

पर किए गए व्यय का ak इस प्रकार हैः 

(राशि करोड रुपए) 

शीर्ष 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 (चालू वर्ष) 

निर्माण 415.04 347.86 546.00 

अनुरक्षण 67.89 126.35 36.86 

474.21 582.86 जोड 482.93 

(ख) ओर (ग) राष्ट्रीय राजमार्गो का अनुरक्षण एक 

सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार, ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गो 

को उनकी स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध 

संसाधनों के भीतर समय-समय पर यातायात अनुकूल परिस्थिति 

मै बनाए रखा जाता है जौ यातायात सघनता ओर कार्यो 

की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है। 

` उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 

759. श्री पी.आर. नटराजनः 

श्री विक्रम भाई अर्जनभाई मादमः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः |
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(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहरों एवं ग्रामीण 

aa में खाद्य वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 

ब्योरा क्या हैः 

(ख) क्या सरकार कोई नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 

तेयार कर रही 2: 

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली से क्या अतिरिक्त लाभ 

होने का अनुमान है; ओर 

(घ) नये उपभोक्ता मूल्य सूचर्कांक से प्रत्येक कारक 

को किस सीमा तक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा तथा इसका 

आधार क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे); (क) से 

(घ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम ॒क्रियान्वयन मंत्रालय दारा उपलब्ध 

करायी गयी सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय 

(सी.एस.ओ.) ने आधार वर्ष 2010=100 के साथ 18 फरवरी, 

2011 को नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई) जारी 

कर दिया गया है। नए सूचकांक मे ग्रामीण ओर शहरी 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 458 

दोनों से शहर शामिल होते है। 

ओद्योगिक कामगारों, कृषि श्रमियों ओर ग्रामीण set 

के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इन art द्वारा उपभोग 

की गयी वस्तुओं ओर सेवाओं की कीमत के स्तर में 

परिवर्तन प्रतिबिम्बित ara है। नई शुंखलाएं व्यापक आधार 

वाली है ओर सम्पूर्णं ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या को 

शामिल करती S| 

नई भुंखलाओं मे उपभोग पैटर्न वर्ष 200405 के दौरान 

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए उपभोक्ता 

व्यय सर्वेक्षण के परिणामों से लिए गए di सर्वेक्षण में 

प्रयुक्त ग्रामीण, शहरी ओर संयुक्त अखिल भारतीय भारण 

संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अखिल-भारतीय उपभोक्ता 

मूल्य सूचकांक ग्रामीण), उपभोक्ता मूल्य Tania (शहरी) 

ओर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मेँ खाद्य समूह ART 

क्रमशः 59.31%, 37.15% ओर 49.71 हे। शेष भारणं अखोद्य 

समूहो अर्थात आवास, ईधन व प्रकाश, वस्त्र तथा जूते ओर 

विविध समूह के लिए =I 

विकरण 

उपभोक्ता मूल्य Yaain (Aang) की नई शृंखलां - अखिल भारतीय ART 

चीनी आदि 2.41 

उप-समूह।/समूह ग्रामीण शहरी संयुक्त (ग्रामीण+शहरी) 

॥ 2 3 4 

अनाज ओर उत्पाद 19.08 8.73 14.59 

ae ओर उत्पाद 3.25 1.87 2.65 

दुग्ध ओर दुग्ध उत्पाद 8.59 6.61 7.73 

तेल व वसा 4.67 2.89 3.90 

अंडा, मछली ओर मांस 3.38 2.26 2.89 

सब्जियां 6.57 3.96 5.44 

फल 1.90 1.88 1.89 

1.26 1.91 
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1 2 3 4 

मसाले 2.13 1.16 1.71 

नशा रहित पेय 2.04 2.02 2.03 

तेयार भोजन आदि 2.57 3.17 2.83 

पान, तम्बाकु ओर मादक पदार्थ 2.73 1.35 2.13 

भोजन, पेय पदार्थं ओर तम्बाकु .. 59.31 37.15 49.71 

ईधन ओर प्रकाश 10.42 8.40 9.49 

वस्त्र ओर विस्तर 4.60 3.34 4.05 

जूते ... 0.77 0.57 0.68 

वस्त्र, विस्तर ओर जूते. 5.36 3.91 4.73 

आवास - 22.53 9.77 

2.71 4.18 3.35 

चिकित्सा SILA 6.72 4.34 5.69 

मनोरंजन ओर मनोविनोद 1.00 1.99 1.43 

परिवहन ओर संचार 5.83 9.84 7.57 

व्यक्तिगत देख-रेख तथा प्रभाव 3.05 2.74 2.92 

परिवार हेतु आवश्यक वस्तुं 4.48 3.92 — 4.30 

अन्य 1.12 0.99 1.06 

विविध 24.91 28.00 ` 26.31 

सभी समूह 100.00 100.00 100.00 

कामगारो का प्रत्रजन 

760. श्री नित्यानंद प्रधानः 

श्री वैजयंत पांडा: | 

श्री रघुवीर सिंह मीणाः 

(क) देश में दैनिक मजदूरों की संख्या कितनी हैः 

(ख) उनके तथा sae परिवारों के लिए चलाई जा 

रही योजनाओं का aki क्या 2: 

(ग) क्या अनेक ` श्रमिक एवं विद्यार्थी गरीबी सूखा, 
सरकार प्रायोजित कार्यक्रमो के अभाव के कारण पड़ोसी 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा ay fH राज्यों मे चले जाते है; 

\
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घ) यदि हां, तौ गत तीन वर्षो के दौरान इस प्रकार 
के Ter का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ड) इस संबंध A सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक 

उपाय किये गये; ओर 

(च) देश, के इन दुर्गम क्षेत्रों मे गरीबी रेखा से नीचे 

रहने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) को किस सीमा तक राहत 

प्रदान की जा रही है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरग); (क) 

केन्द्रीय स्तर पर दैनिक मजदूर की संख्या weet किसी 
aos का अनुरक्षण नहीं किया जाता FI 

(ख) दैनिक ag तथा उनके परिवारों के लिए 
विशेष रूप से कोई योजना नहीं है। 

(ग) से (ड.) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भाग 

मे प्रवास करने का अधिकार है। तथापि, सरकार का प्रयास 

विपत्तिजन्य प्रवास को रोकने का है। सरकार ने महात्मा 

गांधी wt ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का 

अधिनियमन किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण dal मेँ रहने 
वाले लोगों की जीविकोपार्जन सुरक्षा मेँ वद्धि करने के 

लिए वित्त वर्षं मेँ ग्रामीण परिवारो, जिनके axe सदस्य 

अकुशल शारीरिक कार्यं करने को इच्छुक है कौ 100 दिनों 

का मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करने कीः गारंटी देना 
है। अधिनियम के अनुसार, रोजगार, गांव के 5 किलोमीटर 
की परिधि 4 होगा जहां आवेदक आवेदन करने कै समय 

निवास करता हो। उक्त परिधि से बाहर रोजगार प्रदान 

करने के मामले में इसे व्लाकं के भीतर प्रदान करना 

अनिवार्य है तथा sat को 10% . अतिरिक्त मजदूरी का 
भुगतान करना होगा। वस्तुतः परिवारों की मांग के अनुसार 

स्थानीय रोजगार प्रदान करने से जबरी प्रवास कम किया 

जा सकता है। 

प्रवासी कामगारों के हितों की संरक्षा के उदृदेश्य से 

सरकार ने अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का 

विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 लागू किया है, 

जिसमे अन्य बातो के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, 

यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, रिहायशी आवास, चिकित्सा सुविधाएं 

तथा रक्षात्मक कपडो आदि की व्यवस्था शामिल ze! 

केन्द्रीय स्तर पर प्रवास संबंधी वर्षवार तथा राज्य-वार 

आंकड़ों का अनुरक्षण नर्हीं किया जाता हे। 
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(च) सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 

स्तरोन्नयन एवं कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय 

स्वारथ्य बीमा योजना इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, 

इंदिरा आवास योजना आदि की शुरुआत की FF 

आर.ओ.बी. तथा आर.यूबी, 

761. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: 

श्री एस.अलागिरीः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) उन रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) तथा रेल अन्डर 

त्रिज (आर.यू.बी.) परियोजनाओं का राज्य-वार ओर परियोजना- 

वार ब्यौरा क्या है जिनमे राज्य सरकार के पास निधियों 

की कमी के कारण विलंब हुआ दै; 

(ख) आर.ओ.बी+आर.यू.बी. की इन विलंबित परियोजनाओं 

की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन परियोजनाओं को समय 
से पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई 

तथा इसके बाद इस संव॑ध A क्या प्रगति हुई है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री | 

जितिन प्रसाद); (क) जहां तक केन्द्रीय सड़क निधि, आर्थिक 

महत्व एवं अंतर-राज्य सड़क सम्पर्क जैसी केन्द्रीय प्रायोजित 

स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग ओर राज्य सड़क पर 

रेल ओवर ब्रिज तथा रेल अंडर ब्रिज का Waa है राज्य 

सरकारों के पास निधि की कमी के कारण कोई भी रेल 

ओवर ब्रिज तथा रेल अंडर ब्रिज विलंबित नहीं हुआ है। 

(ख) प्रश्न ver नहीं होता। 

(हिन्दी ` 

सड़कों के नवीकरण हेतु वित्तीय सहायतां 

762. श्री घनश्याम अनुरागीः 

श्री od. नाना पाटीलः 

क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों 

के लोक निर्माण विभागों (पी.डन्ल्युडी.) से अपने राज्यों 4



463 प्रश्नो के 

सडकों की मरम्मत।नवीकरण कै लिए वित्तीय सहायता की 

मांग हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए होः 

ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश 

हेतु तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के लोक निर्माण 

विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमति दी गई हैः ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ak क्या है तथा यदि 

नही, तो इसके क्या कारण है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सड़कों 

ओर पुलँ के विकास के लिए राज्यों ओर संघ राज्य क्षेत्रो 
को वित्तीय सहायता वित्त अधिनियम, 2005 ओर सी.आर.एफ, 

(राज्यीय सड़क) नियमावली 2007 द्वारा यथासंशोधित केन्प्रीय 

सडक निधि (सी.आर.एफ.) अधिनियम 2000 के प्रावधानों के 

अनुरूप आर्थिक महत्व ओर अन्तर-राज्य use संपर्क wit 

के अंतर्गत उपलब्ध कराती है। जहां अंतर-राज्य सड़क संपर्क 

स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का पूरा वित्तपोषण केन्द्रीय 

सरकार द्वारा किया जाता है वहीं आर्थिक महत्व की स्कीम 

के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण अनुमोदित परियोजना 

लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा ओर शेष 50 
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प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारो।संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन 

किया जाता है। 

आर्थिक महत्व ओर अंतर-राज्य सड़क संपर्क स्कीमों 

के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रति वर्ष निधि का आवंटन 

संस्वीकृत कार्यो ओर संस्वीकृति के लिए प्रस्तावित नवीन 

कार्यौ के लिए राज्य सरकारो।संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष के 

दौरान आकलित निधि की अपेक्षा, निधि की संपूर्णं उपलब्धता 
आदि के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान 

राज्य सरकारों को निधि की पहली किस्त आवश्यकता के 

आधार परर जारी की जाती है। तदनन्तर किस्त कार्यो की 

प्रगति ओर निष्पादक wit द्वारा सूचित वास्तविक व्यय के 

आधार पर जारी की जाती हैँ। 50 प्रतिशत वित्तपोषित 

कार्यो (अर्थात् आर्थिक महत्व की परियोजनाएं) के लिए जारी 

निधि राज्य सरकारों के संसाधनों से किए जाने वाले प्रस्तावित 

व्यय के समतुल्य होती है। 

उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 

निधि की आवश्यकता के प्रस्तावों ओर आर्थिक महत्व एवं 

अंतर-राज्य सडक संपर्क स्कीमों के अंतर्गत उन्हे वर्षं 2011 

12 के दौरान किए गए आवंटन का राज्यवार व्यौरा संलग्न 

विवरण मँ दिया गया है। 

किकिरिण 

उत्तर प्रदे सहित विभिन्न राज्य worl से प्राप्त निधि की आवश्यकता के प्रस्तावं ओर आर्थिक महत्व एवं 

अतस्राज्य सपक स्कीमो के अंतर्गत उन्हे af 2011-12 के दौरान fey आक्टन का राज्यवार ahr 

(राशि करोड़ रुपए मे) 

क्र.सं राज्य आवश्यकता आवंटन 

1 2 3 4 

1. अन्ध प्रदेश 104.14 46.27 

2. अरुणाचल प्रदेश 22.00 9.61 

3. असम 3.00 0.47 

4. बिहार 4.38 0.27 

5. छत्तीसगढ़ 12.26 1.32 

6. गोवा 0.00 0.00 
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1 2 3 4 

7. गुजरात 20.00 8.60 

8. हरियाणा 49.95 22.73 

9. हिमाचल प्रदेश 30.00 6.82 

10. जम्मू ओर कश्मीर 36.00 13.06 

11. आरखंड 24.14 6.85 

12. कर्नाटकं 23.60 9.66 

13. केरल 66.44 4.44 

14. मध्य प्रदेश 45.50 15.27 

15. महाराष्ट्र 45.95 5.94 

16. मणिपुर 13.00 4.70 

17. मेघालय 3.70 0.69 

18. मिजोरम 5.20 1.74 

19. नागालैंड | 38.00 15.97 

20. ओडिशा 25.00 0.59 

21. पंजाब 3.00 0.47 

22. राजस्थान 32.63 13.61 

23. सिक्किम 30.20 12.48 

24. तमिलनादु ` ` 95.28 19.35 

25. त्रिपुरा ` 0.40 0.00 

26. उत्तराखंड 2.00 0.04 

27. उत्तर प्रदेश 50.00 13.39 

28. पश्चिम बंगाल 5.20 2.16 

जलवायु परिवर्तन श्री कमल किशोर 'कंमांडो 

763, श्री अधीर चौधरीः श्री राजय्या सिरिसिल्लाः 

श्री निशिकांत दुवे श्री रायापति सांबासिवा रावः 

श्री इज्यराज सिंहः ` क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

श्री हरीश चौधरीः किः
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(क) क्या सरकार ने ग्लोबल DTT के कारण होने 

वाले जलवायु परिवर्तनां तथा इसका. देश पर पड़ने वाले 

प्रतिकूल प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन कराया हैः 

(ख) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) आंतरिकृबाह्य एजेंसियों की सहायता के माध्यम से 

इस मुदे के समाधान हेतु क्या कार्य-योजना शुरू की गर 
या शुरू किये जाने की. संभावना है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का 

मूल्यांकन करने के लिए. वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया 

है तथा "जलवायु परिवर्तन ओर भारतः 44 आकलन - 

2030 के लिए क्षेत्रीय ओर आंचलिकं विश्लेषण" शीर्षक से 

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की 
, गई थी। इस रिपोर्ट मेँ भारत के चार जलवायु संवेदनशील 

क्षेत्रो नामतः हिमालयी aa, पश्चिमी uel, तटीय क्षेत्र ओर 
पूर्वोत्तर क्षेत्र 4 भारतीय अर्थव्यवस्था कै चार मुख्य कषतर 
अर्थात कृषि, vie, प्राकृतिक पारि-प्रणालियों ओर जेव विविधता ` | 
एवं स्वास्थ्य पर॒ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन 

किया गया eI 

इस अध्ययन मेँ जलवायु पैरामीटरों ओर संगत क्षेत्रो 

ow संबंधित प्रभावं के लिए जटिलताओं की मिली-जुली 
तस्वीर पेश की गई. है। सभी aa की समग्र afin 

प्रस्तुत की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी 
क्षेत्र पांच से. दस दिनों तक वर्षा 4 वृद्धि का अनुभव 
करेगे। हिमालयी क्षेत्र मे पानी बढ़ने की संभावना है जबकि 
अन्य तीन ast मे इसके परिवर्तनशीलं होने की संभावना 

है) सभी क्षेत्रों मे fey गए अध्ययनों से यह अनुमान 

लगाया गया. है कि ai ओर निवल प्राथमिक उत्पादकता 

के संघटन मेँ परिवर्तन हुआ है। नए क्षेत्रो मे मलेरिया 
फैलने की ओर dala मेँ इसके संचरण के जोखिम की 

संभावना है। 

(ग) भारत सरकार को जलवायु परिवर्तन के कारण 

हो रही विभिन्न जटिलताओं की जानकारी है ओर उसने 
30 जून, 2008 ̀ को जलवायु परिवर्तन we WS ad 
योजना (एन.एपी.सी.सी.). शुरू की है। एन.एपीसी.सी. 4 
सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता मेँ वृद्धि, सतत पर्यावास, जल, 

हिमालयी पारि-प्रणाली को सतत रूप से बनाए रखने, हरित 

भारत, सततं कृषि ओर जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक 
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ज्ञान के विशिष्ट क्षेघ्रों में आठ मिशनों कीः रूपरेखा तैयार 

की गई है। एन.एपीसी.सी. के अंतर्गत इन आठ राष्ट्रीय 

मिशन को जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद ने 

अनुमोदित कर दिया gl इन el के अंतर्गत कार्यकलाप 
विभिन्न जारी ओर योजनाबद्ध स्कीमो द्वारा राष्ट्रीय ओर 

राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं द्वारा कार्यान्विति fay 

जाते #1 इसमें 2005 के स्तर की तुलना मे 2020 तक 

TAR. की उत्सर्जन मात्रा मे 20-25% तक की कमी 

करने मे सफलता पाने की कार्यनीति भीः शामिल है। 

सारनाथ से लुम्बिनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 

764. श्री दारा सिंह चौहानः क्या सड़क परिवहन ओर 
राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सारनाथ से लुम्बिनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 

जीर्ण-शीर्णं स्थिति A है; 

(ख) यदि हां, तो acd व्योरा क्या हैः 

(ग) क्या इसे चार लेन 4 परिवर्तित करके इसका 

उन्नयन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन 

हैः 

(घ) यदि हां, तो aie ako क्या है तथा इसकी 

वर्तमान स्थिति क्या है; ओर - 

(ड) उक्त प्रस्ताव के लंबित होने के क्या कारण हैँ 

तथा इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्रीं 

जितिन प्रसाद): (क) ओर (ख) सारनाथ से लुंबिनी तक कां 

राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में है। रष्ट्रीय राजमार्गो 

का विकास ओर रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है ओर यह 

यातायात, निधि की उपलब्धता ओर कार्यो की पारस्परिक . 

प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। 

(ग) से (ड) घागर पुल से वाराणसी तक की सडक 

के खंड को 4 लेन से विभक्त कैरिजवे मेँ उन्नयन करने 

का प्रस्ताव किया गया है! पी.पी.पी.एसी. ने दिनांक 
17-02-2012 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदन 

दे दिया है। अर्हताःपूर्वं की निविवाएं प्राप्त हो गई है ओर 
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उनका मूल्यांकन 

किया जा रहा है। |
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राष्ट्रीय परमिट शुल्क 

765. श्री रामसुन्दर दासः 

श्री लालचंद कटारियाः 

श्री उदय प्रताप सिंहः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या नई राष्ट्रीय whe योजना के क्रियान्वयन 

के बाद राज्य सरकारों के राजस्व में गिरावट आई 2: 

(ख) यदि हां, तो at aki क्या है तथा इस 

संबंध में सरकार ERT क्या कदम vor गये हे; 

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय whe eg समेकित 

शुल्क में वृद्धि करने का है; 

घ) यदि हां, तो इससे संबंधित प्रस्तावों का ak 

क्या हैः 

(ड) क्या सरकार ने इस संबंध 4 विभिन एजेंसियों 

के साथ भी विचारविमर्शं किया है; ओर 

(च) यदि हां, तो awe ब्योरा क्या है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री डौ 

तुषार चौधरी): (क) ओर (ख) जी ail पुरानी स्कीम 4 

राष्ट्रीय परमिट पर समेकित शुल्क के अंतर्गत राज्यों द्वारा 

राजस्व संग्रहण की तुलना मे, दिनांक 08-05-2010 से नई 

राष्ट्रीय whe योजना के कार्यान्वयन के बाद, 19 राज्य 

सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों मेँ उनके usta परमिट खाते में 

राजस्व संग्रहण मे कमी नोट की गई zs! गिरावट की 

प्रवृत्ति नोटिस करने के बाद, नई राष्ट्रीय परमिट योजना 

के अंतर्गत वार्षिक समेकित शुल्क की समीक्षा करने का 

निर्णय लिया गया था। 

(ग) से (च) दिनांक 13-02-2012 को आयोजित परिवहन 

विकास परिषद् की dom में राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित 

शुल्क को बढ़ने के संब॑ध मे विचार-विमर्थं किया गया था 

ओर राज्य सरकारो।संघ राज्य क्षेत्रों ओर अन्य हितधारियों 

के साथ परामर्शं करके प्रति दरक प्रति वर्ष 15.000 रु. के 

राष्ट्रीय परमिट शुल्क को बढ़ाकर 16,500 रु. करने का 

निर्णय लिया गया था। 
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(अनुकाद) 

सी.आर.एफ. ओर आई एस.सी. ओर fons. के 

अंतर्गत गुजरात के प्रस्ताव 

766. श्री ane. पाटिलः क्या सडक परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगेकिः 

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार नै केन्द्रीय सड़क 

निधि (सी.आर.एफ.) तथा अंतर्राज्यीय संपर्क एवं आर्थिकं महत्व 

की योजनाओं (आई.एस.सी.ई आई) के अंतर्गत 343.38 करोड़ 

रु. के 51 कार्यो हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; 

ख) यदि हां, तो anal व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार विभिन राज्यों के लिये विभिन्न 

Hava. अपना रही हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ak क्या है तथा इसके 

क्या कारण है; ओर 

(ड) इन प्रस्तावों के सरकार द्वारा कब तक मंजूर 

किये जाने की संभावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद): (क) गुजरात राज्य सरकार से चालू वित्तीय 

वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) तथा 

अंतररष््रीय संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं (आई एस.सी, 

तथा gang) के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ Zl 

ख) से (ड) प्रश्न नहीं उठता। 

स्कूल ओंफ आर्टिलरी 

767. श्री समीर भुजबलः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या नासिक जिले के wa ate आर्टिलरी, 

देवलाली की विस्तार योजनाओं मेँ समस्याएं खड़ी हो गई 

है क्योकि किसानों ने इस परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण 

किए जाने का विरोध किया है; 

ख) यदि हां, तो क्या सैन्य प्राधिकारियों ने भूमि 

अधिग्रहण किए जाने की व्यवहार्यता की जांच की है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर
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(घ) इस dar में प्राधिकारियों द्वारा क्या वैकल्पिक 

योजनाएं तैयार की गई है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी): (क) जी, नहीं। 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते। 

नये वाहन संबंधी मानदंड 

` , 768. श्री राधे मोहन fee. क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान विशेषकर 

महानगरों मे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश में 

fm एवं वाहन संबंधी नये मानदंडों को कार्यान्वितं करने 

का विचार है; 

ख) यदि हां, तो इस दिशा 4 सरकार द्वारा क्या 

प्रविधि तैयार की ag @ ओर 

(ग) प्रदूषण को रोकने भे यह किस सीमा तक लाभकारी 

होगा? | 

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमत्ती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) मोटर वाहन. अधिनियम, 1988 के 

अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.- 

Ava) को विभिन्न श्रेणियों के मोटर aeat के लिए 

उत्सर्जन मानक निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है। 

एम.ओ.आर.टी.एच. इंजन प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, परीक्षण 

. ,. .एजेसियों के पास उपलब्ध अवसंरचना ओर तेल कंपनियों 

द्वारा उपलब्ध कराए गए ईधन की गुणवत्ता पर निर्भर करते 

हुए समय समय पर उत्सर्जन मानकों मे संशोधन भी करताहे। 

पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम.ओ.पी. ww 

एन.जी.) द्वारा स्थापित ओँटोफ्यूल पौलिसी कमेटी द्वारा संस्तुत 

उत्सर्जन मानकों की रूपरेखा के अनुसार केन्द्रीय मोटर 

वाहन नियमावली, 1989 A किए गए प्रावधान से आज की 

तारीख तक निम्नलिखित मानक कार्यान्विति किए गए FI 

(क) चार पहिया वाहनों के for 

() राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ओर मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, 

अहमदाबाद, हैदराबाद (सिकन्दराबाद सहित), बंगलौर, 
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कानपुर, पुणे, सूरत, आगरा, शोलापुर ओर लखनऊ 

में भारत स्टेज WV उत्सर्जन मानक । 

ji) देश के अन्य भागों में भारत स्टेज ॥ उत्सर्जन 

मानकं। 

(ख) दो पहिया ओर तिपहिया वाहनों के लिए पूरे 

देश मे भारत स्टेज ॥ उत्सर्जन AMG 

(ग) देश के शहरी क्षेत्र मं परिवेशी वायु प्रदूषण कम 

करने हेतु acl ईधन गुणवत्ता इंजन विनिर्देश ओर उत्सर्जनों 

के लिए इन मानकों के कार्यान्वयन की आशा की जाती 

है। वाहनीय प्रदूषण न केवल सल्फरडाइई sings, नाइद्रोजन 

dass ओर पर्टिकुलेट मेटर जैसे प्राथमिक प्रदूषकों को 
उत्सर्जित करता है अपितु द्वितीय प्रदूषकों को भी, इन सभी 
पर उक्त हस्तेक्ेपों के माध्यम से कारवाई की जा रही है। 

छह मुख्य शहरों मं स्रोत संविभाजन अध्ययन कराया गया 

है जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि वाहनीय प्रदूषण 
मेँ परिवेशी पर्टिकुलेट मेटर का योगदान 5.76% से 41.01% el 

चीन सै सस्ता आयात 

769. श्री डो. संजीव गणेश नाईकः 

श्री संजय दिना पाटीलः 

St. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः 

श्री जोसं के. मणिः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या चीन के विनिर्माता लगातार लोकप्रिय भारतीय 

उपभोक्ता वस्तुओं ओर अन्य उत्पादों की नकल कर रहे हैँ 
जिससे घरेलू उद्योगं ओर use राजकोष को भारी हानि 

हो रही हैः 

(ख) यदि हां, तो ade ako क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे को चीन के 

प्राधिकारियों कै साथ उठाने का दहै; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ओर यदि 

नही, तो इसके क्या कारण हैः ओर 

(ड) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या सुधरात्मक कदम 

उठाए गए tea जा रहे है |
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वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिधिया): (क) ओर (ख) कुछ मामलों 

मे जहां भारतीय उत्पादों की नकल की जा रही है ओर 

चीन में बेचे जा रहे tam देशों को चीन से निर्यात किए 
जा रहे है, सरकार की जानकारी मँ आया है। तथापि, 

एसे नकली उत्पादों का कोई विशिष्ट मामला जिसे भारतीय 

बाजार में बेचा जा रहा है, सरकार की जानकारी मे नहीं 

आया है। चीन की कंपनियों द्वारा भारतीय ब्रांडोउत्पादों के 

खिलाफ कापीराइट/द्रेडमार्क के उल्लंघन A शामिल होने की 

कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। एसे मामलों का AR अनुबंध- 

1 मे संलग्न है। 

(ग) से (ड) अनुच्छेद मे उल्लिखित सभी मामलों को 

चीन मे संगत सरकारी wiftal के समुचित स्तर पर 

उठाया गया है ओर इन पर बीजिग में हमारे दूतावास के 

जरिए कार्यवाही की जा रही 21 

1. आहूजा रेडियोज - 4. आहूजा रोडियोज, नई दिल्ली 
द्वारा भारतीय दूतावास (ई.ओ.आई.) बीजिग A एक शिकायत 

दर्ज कराई थी कि चीन की कंपनियों द्वारा og देशों a 

Te ब्रांड उत्पाद की विनिर्माणं ओर विक्री की जा रही 

हे। चीन की एक कंपनी ने भारत मे sneer द्रेडमार्क के 
पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया हे। 

भारतीय दूतावास बीजिग ने संबंधित चीन की कंपनियों 

कै विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध के साथ वाणिज्य 

मंत्रालय, चीन जन गण के साथ मामले को उठाया Zz 
भारतीय कंपनी मे. आहूजा रेडियोज ने भी चीन के न्यायालय 

मेँ चीन कौ कंपनी के विरुद्ध एकं मामला दायर किया है। 

दोनों कंपनियों ने बाद में न्यायालय से बाहर समञ्मौता 

कर लिया ओर चीन की कंपनी tend के पंजीकरण के 

लिए आवेदन ओर इसके फलस्वरूप भारतीय कंपनी को 

हस्तांतरित करने पर सहमत हो गई ze 

2. हिदुस्तान पेसिल लिमिटेड के sewer ate ais 

की नकल - भारतीय दूतावास बीजिग में जुलाई, 2007 4 

चीन में हिन्दुस्तान पेंसिल लिमिटेड की प्रसिद्ध 'नटराज' की 

नकल के बारे मेँ एक शिकायत प्राप्त a थी। चीन की 

नटराज पेंसिल मेँ अप्रमाणिक ots लैडन पेट का उपयोग 
हुआ है। बाद मे यह शिकायत चीन मै गुणवत्ता ब्रांड 

संरक्षण समिति के पास दर्ज की गई of 

3. बोरोप्लस के tear का उल्लंघन - अगस्त, 2010 

म भारतीय दूतावास बीजिग में रूस ओर अन्य पड़ोसी देशो 
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मे विनिर्माण किए जा रहे ओर बेचे जा रहे "बोरोप्लस' 

चीन द्रेडमार्क के अंतर्गत अप्रमाणिक एन्टिसेष्टिक क्रीम की 

एक शिकायत प्राप्त हुई है जो हू-ब-हू समान dof ओर 
शावदिक प्रकार रंग-रूप, डिजाईु देखने ओर बनावट में 

मूल बोरोप्लस जैसी लगती हे। 

4. ररेमंड' gear ओर जे. के. weet तथा टूल्स का 

उल्लंघन 

भारतीय दूतावास मे रेम॑ंड, जे.के. फाइल्स एण्ड टूल्स 

as ओर काम सूत्र ब्रांड तथा अन्य देशो को चीन से 

निर्यात किए जा रहे इन sist के अंतर्गत नकली उत्पादों 

की नकल की at 2007 में मै. रेमंड लिमिटेड A एक 

शिकायत प्राप्त हुई Ml यह पाया गया था कि इस नकली 

उत्पाद का चीन के og प्रातो मे विनिर्माण किया जा vers 

5. ओनिडा द्रेडमार्क का उल्लंघन - भारत के कन्सुलेट 

जनरल, ats A ओनिडा' ब्रांड के teak का चीन में 

उल्लंघन के बारे में एक शिकायत प्राप्त eg ofl चीन की 

एक कंपनी नै safer sis की नकल की ओर चीन में 

अपने नाम से द्ेडमार्क का पंजीकरण कराया। 

6. भारतीय सुगंधित अगरदत्तियो की नकल करना - भारतीय 
दूतावास, बीजिग में चीन की एक कंपनी भै. सिचुआन 
इंडियास्की कल्वरल gee & लि. जो भारतीय अगरबत्तियी 

seater मदो, aka एवं उपस्कर का पंजीकृत आयातक 
हे, से एक शिकायत प्राप्त हुई है किं चीन की एक कंपनी 
मै. dng हीवन आर्ट, ond एवं cs कं. लि. नै दिया, 
Sha, राज, नाग, चंपा आदि जैसे अनेक भारतीय सुगंधित 

rad के ब्रांडों के पंजीकृत cea डिजाइन की नकल 

की है ओर set अपने नाम से चीन के gene प्राधिकरण 

के पास पंजीकृत कराया है। 

(eh 

प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रधन ओर आयोजना 

प्राधिकरण योजना के अंतर्गत निधियां 

770. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः 

श्री अर्जुन रायः 

श्री दिनेश चन्द्र यादवः 

श्री अनंत कुमार हेगडे 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः



475 Wea के 

(क) क्या सरकार ने प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रब॑धन 

ओर योजना प्राधिकरण (सी.एएम.पी.ए) का गठन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ako क्या है ओर गत 

तीन wi ओर चालू वर्ष के दौरान इस संब॑ध में आवंटित 

धनराशि का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इस संबंध में धनराशि का समुचित उपयोग 

किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर उक्त 

अवधि के दौरान प्रयुक्तअप्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार ब्योरा 

क्या है; 

(ङ) क्या उक्त धनराशि के समुचित उपयोग की निगरानी 

करने के लिए कोई निगरानी तंत्र हैः ओर 

(च) यदि हां, तो ave ake क्या है ओर सरकार 

दारा इस संबंध A क्या कदम उठाए गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) सभी संबंधित wea राज्य क्षेत्र सरकारों 

नै भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन से 
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15 जुलाई, 2009 को oe परिचालित दिशानिर्दो के अनुसार 

राज्य काम्पा का गठन किया है। 

ख) राज्य काम्पा को वर्ष 2009-10, 2010-11 ओर 

2011-12 मे जारी की गई निधियों का at संलग्न विवरण 

मे दिया गया हे। 

(ग) ओर (घ) इन fence के अनुसार, पहले, धन 

जारी करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की 

सहमति प्राप्त करने सहित सभी उपाय करने का कार्य 

ओर राज्य ora से जारी किए गए धन से कार्यान्वित 

किए जा रहे कार्यो का पर्यवक्षण करना राज्य स्तरीय कार्यकारी 

समिति के डोमेन मेँ al 

(ड) ओर (च) ग्रीन वाच" [पहले एकीकृत काम्पा के 

नाम से जाना जाने वाला marae मानीटरिंग एंड. एवेलुएश्न 

सिस्टम] नामक परियोजना, नेशनल इनफारमेटिक dex जिसने 

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्किम ओर त्रिपुरा 

राज्यो मे, राज्य काम्पा को जारी की ag Aa से 

कार्यान्वित किए जा रहे कार्यो के लिए रीयल-टाइम अनि- 

लाइन मनीटरिंग ओर मूल्यांकन प्रणाली के प्रारंभिक चरण 

का कार्यान्वयन किया हे, को ditt गई हे। 

विकरण 

राज्य काम्पा कौ विगत तीन वर्णो मे जारी की ग निधियां 

क्र. राज्यासंघ राज्य 2009-10 2010-11 5011-12 

सं. aa 

दिनांक धनराशि दिनांक धनराशि दिनांक धनराशि 

(रुपए) (रुपए) (रुपए) 

1 2 3 4 6 7 8 

1, अंडमान ar. 28-08-2009 10,990,000.00 01-10-2010 7,869,000.00 

निकोबार gia 

समूह 

2. आच्छ प्रदेश 28-08-2009  897,832,000.00 01-10-2010 1.207,444,000.00 = 23-08-2011 = 1,185,700,000.00 

3 अरुणाचल प्रदेश 03-04-2010 163,676,000.00  22-11-2010 177,882,000.00 08-09-2011 411,900,000.00 

25-10-2011 
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4 2 3 4 5 6 7 8 

09-11-2011 

29-11-2011 

4. असम 17-08-2009 67,174,000.00 01-10-2010 104.487,000.00 

5. विहार 20-11-2009 77,300,000.00 18-01-2011 86,674,000.00 25-11-2011 80,400,000.00 

6. चण्डीगढ़ 47-08-2009 1,765,000.00 01-10-2010 1,296,000.00 

7. छत्तीसगढ़ 17-08-2009 1,232,135,000.00 = 01-10-2010 1,341,066,000.00 08-09-2011 = 995,439,000.00 

8. दादरा ओर 04-09-2009 1,682,000.00 28-10-2011 1,536,000.00 

नगर हवेली 

9. दमन ओर gta 

10. दिल्ली 21-01-2010 18,471,000.00 18-01-2011 13,991,000.00 

11. गोवा 17-08-2009 121,197,000.00 01-10-2010  102,468,000.00 

12. गुजरात 19-08-2009 = 249,647,000.00 01-10-2010 = 291,568,000.00  08-09-2011 = 263,000,000.00 

13. हरियाणा 17-08-2009 191,141,000.00 01-10-2010  188,909,000.00 

14. हिमाचल प्रदेश  21-08-2009  366,771,000.00 = 01-10-2010 421,656,000.00 = 23-08-2011 = 571,262,400.00 

09-12-2011 

15. जम्मू ओर 

कश्मीर 

16. आरखंड 12-03-2010 = 950.028.000.00 01-10-2010 1,031,622,000.00 24-11-2011 624,989,300.00 

17. कर्नाटक 19-08-2009  585,573,000.00 01-10-2010  509,160,000.00 30-08-2011 = 415,700,000.00 

09-09-2011 

18. केरल 12-03-2010 17,509.000.00 

19. लक्षद्वीप 

20. मध्य प्रदेश 17-08-2009  530.482.000.00 = 01-10-2010  509,656,000.00 09-01-2012  535,209,000.090 

21. महाराष्ट 22.02-2010  893,549,000.00 = 18-01-2011 = 854,893.000.00 = 16-11-2011 = 826,300,000.00 

22. मणिपुर 08-12-2009 7,456,000.00  01-10-2010 13,350,000.00 

23. मेघालय 20-04-2010 967,000.00 
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24. मिजोरमं 

25. नागालैण्ड 

26. ओडिशा 21-08-2009 1,310,618,000.00  18-01-2011 1,401.753,000.00 23-08-2011 1,660.210.050.00 

27. Feat 

28. पंजाब 08-12-2009 330,547,000.00  01-10-2010 = 265,215,000.00 15-09-2011 94,078,382.00 

21-09-2011 

29. राजस्थान 07-01-2010  325,908,000.00 18-01-2011 420,698,000.00 11-11-2011  318,913,000.00 

30. सिक्किम 17-08-2009 80,092,000.00 01-10-2010 102,334,000.00 02-09-2011  , 90,400,000.00 

22-11-2010 12-10-2011 

31. तमिलनाडु 08-12-2009 19,713,000.00 01-10-2010 17,032,000.00 

32, त्रिपुरा 12-03-2010 35,418,000.00 18-01-2011 25,848,000.00 

33. उत्तर प्रदेश 10-05-2010 470,962,000.00 

34. उत्तराखण्ड 17-08-2009 816,532,000.00 01-10-2010  827,488,000.00 

35. पश्चिम बंगाल 08-12-2009 52,957,000.00 01-10-2010  62,760,000.00 09-03-2012 48,436,000.00 

22-11-2010 

wis 9,828,092,000.00 9.987,119,000.00 8,123,473,132.00 

(अनुवाद (ग) सरकार द्वारा इस बाघ अभ्यारण्य के संरक्षण हेतु 

नीलगिरी का संरक्षण 

771. श्री एसएस. रामासुब्ूः क्या पर्यावरण. ओर वन मंत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(कं) क्या बिलिगिनी ̀ रंगास्वामी मंदिर (बी.एस.टी.) बाघ 

अभ्यारण्य के संवेदनशील क्षेत्रों मे पत्थर के खनन से नीलगिरी 

वाघ अभ्यारण्य का गंभीर खतरा. पैदा. हो रहा है ओर इस 
संरक्षित aa -म ` वन्यजीवों or जीवन खतरे मे पड़ र्हा हैः 

(ख). यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या हैः ओर वि 

क्या कदम उठाए गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 

बिलिगिरी रंगानाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में पत्थर 

खनन नहीं हो रहा zl 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) बाघ प्ररियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 
के अंतर्गत बिलिगिरी रंगानाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य 

को सुरक्षा ओर प्रब॑धन के लिए निधिकरण सहायता उपलब्ध 

कराई जाती हे।
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पर्यावरण के संरक्षण हेतु मानदंड 

772. श्री जगदानंद सिंहः क्या पयविरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या, तीव्र ओद्योगिकीकरण 

ओर बढ़ते शहरीकरण से पर्यावरण पर काफी गंभीर प्रभाव 

पड़ रहा है, 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है, 

(ग) क्या प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग ओर 

उन्हे उत्सर्जित विषैले gal से बचाने के लिए कोई उपाय 

ओर unde निर्धारित किए गए रहै; 

घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी at क्या है; ओर 

(ड) नदियों, जलाशयो, sel ओर अन्य जल निकायो 

के जल के सुरक्षित उपयोग ओर निर्धारित मानदंडों के 
अनुसार उनमें समुचितं स्तर तक जल को बनाए रखने 

संबंधी भावी योजनापं क्या है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) बढ़ती हुई जनसंख्या, तीव्र 
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ओद्योगीकरण ओर aed शहरीकरण से पर्यावरण पर गंभीर 

प्रमाव पड़ा है। बढ़ती जनसंख्या ओर अनियोजित ओद्योगीकरण 

तथा शहरीकरण के कारण ओर अधिक पर्यावास स्थान, 

जल उपभोग, ऊर्जा, उनके आवागमन के लिए परिवहन 

ओर रोजगार हेतु अवसंरचना की मांग है जिसके परिणाम- 

स्वरूप ओर अधिक घरेलू अपशिष्टे जल, ठोस अपशिष्ट, 

उत्सर्जन ओर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। 

(ग) ओर (घ) प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग 

के लिए निर्धारितं किए गए मानक संलग्न विवरण में दिए 

गए él 

(ड) जलाशयो के संरक्षण के लिए मंत्रालय A ag 

स्कीमे कार्यान्विति की जा रही & जिनमे शामिल रहै (i 

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) जिनमे 20 राज्यों 

मे फैले 190 शहरो की 39 नदियों का प्रदूषण उपशमन 

शामिल है, ¢) गंगा नदी के संरक्षण के लिए usa गंगा 

नदी बेसिन प्राधिकरण (एन. जी.आर.बी.ए.) ओर di) प्रदूषित 

ओर santa लो के संरक्षण ओर प्रबंधन के लिए 

राष्ट्रीय जलील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.)। इसके अतिरिक्त, 

सी.पी.सी.बी. ने परे देश म जलाशयो के बारे मे are 

स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया है। मौजूदा नेटवर्क में 

27 राज्यों ओर 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 2000 स्टेशन शामिल है। 

विकरण 

राष्ट्रीय oR कायु गुणवत्ता मानक CLOT AE) 

क्र.सं. प्रदूषणकारी समय परिवेशी वायु मेँ सघनता मापन की विधियां 
आधारित | 

ओसत ओद्योगिक, पारिस्थितिकीय 

आवासीय, रूप से 

ग्रामीण ओर संवेदनशील 

अन्य क्षेत्र क्षेत्र (केन्द्र 

सरकार द्वारा 

अधिसूचित) 

1 2 3 4 5 6 

1. सल्फर डाडर्ओंक्साइड वार्षिक 50 20 1. संशोधित वेस्ट ओर गीक 

24 Her 80 80 2. TR फ्लूरोसेस (Raat), poe? 
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2. नाइद्रोजन डईर्ओक्साइड वार्षिकः 40 30 1. मोडिफाइड vor ओर होछिसर 

` (एन), ५७/एम 24 ue 80 80 (एन.ए-आर्सीनाइट) 

2. चेमिलुमिनेसेंस 

3. पार्टिकुलेट मैटर (आकार< वार्षिकः 60 60 1. ग्रेवीमेद्धिक 

10 ym) या पीएम, ght? 24 घंटे" 100 100 2. HAST. 

3. बीटा अटेनुएशन 

4. पार्टिकुलेट मैटर (आकार< वार्षिक 40 40 1. ग्रेवीमेद्रिक 

2.5 um) या पीएम. ॥0/एमः 24 घंटे" 60 60 2. टी.ओ.ई एम. 

3. बीटा अटेनुएशन 

5. ओजोन Gi), pol? 8 घंटे 100 100 1. Aa. फोटोभेद्रिक 

1 घंटा 180 180 2. चेमिलुमिनेसेस 

3. रासायनिक विधि 

6. लेड (पवी), 0/एमः वार्षिकः 0.50 0.50 4. ईपी.एम. 2000 या समान फिल्टर 

24 den 1.0 1.0 पेपर का उपयोग करते हुए सेम्पलिग 

के पश्चात एए.एस+आई सी.पी. विधि 

2. टेफ्लोन फिल्टर का उपयोग करते 

हुए ई.डी-एक्स.आर.एफ. 

7. कार्बन मोनोर्भक्साइड 8 घंटे 02 02 aia डिसपर्मिव इनफ़ा रेड (एन.डी. 

(सी.ओ.), एम.जी/एमः 1 घंटा 04 04 आई.आर.) स्येक्ट्रोस्कोर्ष 

8. अमोनिया (एन.एच,), वार्षिकः 100 100 1. चेमिलुमिनेसेस 

"एम् 24 घंटे“ 400 400 2. इनडोफर्नौल ब्लू विधि 

9. वेजीन ea), pot? वार्षिक" ` 05 05 1. गसं क्रोमेटोम्राफी आधारित Pea 
विश्लेषक 

2. जी.सी. विश्लेषणं के पश्चात् 

अडरसोरष्टन ओर डीअडरसोरष्शन 

10. at (क) पाइरीन (बीए.पी.)- वार्षिकः 01 01 एच.पी.एल.सी+जी.सी. विश्लेषण पश्चात 

केवल पार्टिकुलेट फेज, सौल्वेट पृथ्ककरण 

एन.जी./एमः 

11. आर्सनिक (ए एस.), Tris वार्षिके 06 06 ईपी.एम. 2000 या समान फिल्टर पेपर 

एम का उपयोग करते हुए सैम्पलिग के 

पश्चात CUTS, विधि 
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12. निकल (एन.आई.), एन.जी, वार्षिकः 20 20 ई.पी.एम. 2000 या समान फिल्टर पेपर 

एमः का उपयोग करते हुए सैम्पलिग के 

पश्चात एएएस.^आरई सी.पी. विधि 

“वर्ष मे एक बार एक विशेष स्थान पर 24 घंटे समान अंतराल पर सलाह मे दो बार लिए गए न्यूनतम 104 मापन का वार्षिक योगात्मक माध्य। 

“24 घटा 08 या 01 घंटा मोनीटर किया मान, जैसा भी लागु हो, एक ay के 98% समय मेँ संकलित fear जाएगा। वे 2% समय सीमा ब्रा 

Wed है परंतु मौँनीटरिंग कै दो लगातार दिनों मे नही। 

` टिप्पणीः जब कभी ओर जहां कहीं संबंधित श्रेणी के लिए दौ लगातार दिनों का मोँनीटरिग परिणाम विनिर्दिष्ट मोनीटरिग सीमाओं से अधिक a तो 
इसे नियमित या निरंतर ममौनीटर्गि शुरू करने ओर आगे की जांच पड़ताल के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा। 

अभिनिर्धारित सर्वोत्तम उपयोग वर्गीकरण 

अभिनिर्धारित सर्वोत्तम उपयोग पानी की श्रेणी मानदंड 

1 2 3 

परंपरागत उपचार के बिना परंतु विसंक्रमण क कुल कलीफोर्म आर्गेनिज्म 50 एम.पी.एन./100 
के पश्चात पेयजल ala एम.एल. अथवा उससे कम होगा 

पी.एच. 6.5 ओर 8.5 के वीच 

घुलित ओंक्सीजन 6 एम.जी/एल. या उससे अधिक 

जैवरसायन ओंक्सीजन मांग 5 दिन 207d) 2एम.जी, 

एल या कम 

आउटडोर स्नान (सुव्यवस्थित) ख कुल eles आर्गनिज्म 500 एम.पी.एन./100 

परंपरागत उपचार ओर विसंक्रमण के पश्चात् 

पेयजल स्रोत 

ग् 

एम.एल. अथवा उससे कम होगा 

पी.एच. 6.5 ओर 8.5 के बीच 

घुलित ओंक्सीजन 5 एम.जी/एल. या उससे अधिक 

जेवरसायन ओक्सीजन मांग 5 दिन 20्सी 2एम.जी 

एल या कम 

कुल oles आर्गेनिस्म 5000 एम.पी.एन./100 

एम.एल. अथवा उससे कम होगा | 
पी.एच. 6 ओर 9 के बीच 

घुलित ओँक्सीजन 4 एम.जी/एल. या उससे अधिकं 

जैवरसायन ओक्सीजन मांग 5 दिन 207 2एम.जी. 

एल या कम 
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वन्यजीव ओर फिशरीज का प्रजनन घ पी.एच. 6.5 ओर 8.5 के बीच 

gid sR 4एम.जी/एल. या उससे अधिक 

qed अमोनिया (एन.के अनुरार) 1.2 एम.जी. 

Va या कम 

सिचाई, ओद्योगिक प्रशीतन, नियंत्रित अपशिष्ट ड पी.एच. 6.0 ओर 8.5 के बीच 

` निपटान 25°! माईइक्रो एम.एच.ओ.एस./सी.एम. अधिकतम 

ea कम 

2250 पर विद्युत संवाहकता सोडियम अवशोषण दर 

अधिकतम 26 बोरान अधिकतम 2 एम.जी./एल. 

ए. बी, सी, डी ओर ई ames को पूरा नहीं 

करते। 

इस्पात संयंत्र का विस्तार ओर आधुनिकीकरण 

773. श्री विश्व मोहन कुमारः क्या इस्पात मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) 

ओर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने अपने wal के 

आधुनिकीकरण हेतु कोई नई नीति तैयार की दहै; 

खे) यदि हां, तो तत्संबंधी ak क्या है, 

(ग) इस आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर होने वाले कुल 

निवेश।व्यय का संय॑त्र-वार ब्योरा क्या है; 

(घ) आशरुनिकीकरण प्रक्रिया के पूर्णं होने के पश्चात् 

निवल उत्पादन 4 संयंत्र-वार कुल कितनी वृद्धि होने की 

संभावना हैः ओर 

(ड) सेल ओर Wet द्वारा लगाए जा रहे संयुक्त 

उद्यम का BRI क्या 2? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद aah: (क) ओर (ख) सेल 

नै वर्तमान चरण में अपनी अपरिष्कृत इस्पात की उत्पादन 

क्षमता को 128 एम.टी.पी.ए. से 21.4 wad तक 

dem के लिए भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर ओर 

वर्नपुर Ret अपने पांच एकीकृत इस्पात dual ओर सेलम 

स्थित एक विशेष संयंत्र पर आधुनिकीकरण एवं विस्तार 

प्रारंभ किया Fl 

सेल के संबंध 4 सोकेतिक Powe जो आधुनिकीकरण 

एवं विस्तार के वर्तमान चरण के दौरान होना है, लगभग 

61870 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, wae खान में 

रो मटेरियल डिवीजन (आर.एम.डी.) एंड sate के तहत 

वर्तमान खानों मेँ निवेश के लिए 10264 करोड रुपये का 

प्रावधान किया गया है! इसी प्रकार आर.आई.एन.एल. 

(विशाखापहूनम स्टील प्लांट) के आधुनिकीकरण एवं विस्तार 

के wddx मेँ सांकेतिक Powers लगभग 12000 करोड़ 

रुपये होना है। 

(ग) ओर (घ) वर्तमान उत्पादन क्षमता ओर चालू 

आधुनिकीकरण एवं विस्तार के परिणामस्वरूप संभावित वृद्धि 

तथा संभावित faved का संयंत्र-वार aki नीचे दिया 

गया हैः- |
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वर्तमान क्षमता विस्तार के बाद सांकेतिक निवेश संयंत्र उत्पाद 

(एम.टी.पी.ए.) क्षमता (एम.टी.पी.ए.) (करोड़ रुपये) 

सेल भिलाई इस्पात संयंत्र PS स्टील 3.93 7.0 17,266 

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र PS स्टील 1.80 2.2 2,875 

राउरकेला इस्पात संयंत्र gS स्टील 1.90 4.2 11,812 

बोकारो इस्पात संयंत्र ge स्टील 4.36 4.61 6,325 

इस्को इस्पात संयंत्र pe स्टील 0.50 2.50 16,408 

सेलम इस्पात संयंत्र Pe स्टील 0.0 0.18 1,902 

आर.आई.एन.एल, विशाखापटडनम इस्पात संयंत्र लिक्विड स्टील 2.9 6.3 12,000 

(लगभग) 

(ड) वर्तमान 4 ओडिशा A सेल ओर पोस्को के बीच करने की योजना है; 

किसी भी संयुक्त उद्यम की परिकल्पना नहीं हे। 

(अनुवाद) 

बाल श्रम का उन्मूलन 

774. श्री एन.एस.पी. चितनः 

श्री रुद्र माधव रायः 

श्री पी. कुमारः 

श्री रेवती रमण सिहः 

श्री एस.एस. WATE: 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश मँ सभी व्यवसायों 

ओर wast मे बाल श्रम पर पर्ण प्रतिबंध लगाने का है; 

ख) यदि हां, तो इस संबंध मे की गईप्रस्तावित 

नीतिगत पहलों का व्यौरा क्या हैः 

(ग) बाल श्रम पर निर्भर हस्तशिल्प, बुनकर, कालीन 

ओर एेसे अन्य उद्योगो पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की 

संभावना है ओर इन उद्योगों की क्षतिपूर्तिं किस प्रकार 

(घ) क्या सभी कननूनों मे एकरूपता लाने & लिए 

बाल श्रम की परिभाषा में संशोधन करने ओर 18 वर्ष तक 

के सभी कार्य करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक के रूप 

मे चिन्हित करने का कोई प्रस्ताव हैः ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे); (क) 

ओर (ख) बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 4 

14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी प्रकार के बाल श्रम 

पर प्रतिबंध लगाने सहित कतिपय संशोधन सरकार के 

विचाराधीन है। 

(ग) कालीन बुनने, हथकरघा,. जरी आदि कार्य पहले 

से ही उन 18 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं मे शामिल है 

जिनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो का नियोजन प्रतिषिद्ध 

हे। < 

(घ) जी, नहीं । वर्तमान 4 बाल श्रम की मौजूदा परिभाषा 

मेँ परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 

के विचाराधीन रहीं हे। 

(ड) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
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सीमावर्ती सड़कों की स्थिति 

775. शेख सैदुल हकः 

श्री पी. करुणाकरनः 

ड. रामचन्द्र डोमः 

श्री इज्यराज सिंहः 

श्री वसुदेव आचार्यः 

श्री हरीश चौधरीः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सामरिक सीमावर्ती सड़कों सहित सीमा सड़क 

संगठन की सड़क परियोजनाएं समय से de चल रही & 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ak an है ओर विलंब 

से चल रही सड़क परियोजनाओं का ak क्या है तथा 

इसके क्या कारण है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को अविलंब पूरा 

कराने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. eth: (क) ओर (ख) जी, aT 

सीमा सडक संगठन क्रो ffs सीमा अवधियों सहित 

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 499 सड़कों के निर्माण।सुधार 

का जिम्मा सौपा गया हैः दीर्घं अवधि वाली संदर्शी योजना. 

॥ को 2022 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम el संसाधनों 

को जुटाने हेतु हेलिकँटर err हवाई प्रयासों मेँ कमी, ay 

वन्य जीवन की तरफ से स्वीकृति मेँ विलंब, सीमित कार्य 

अवधि तथा खराव जमीनी परिस्थितियां कुछ Ce मुख्य कारण 

है जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों मेँ अवसंरचना का विकास प्रभावित 

हुआ हे। | 

(ग) कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए निम्नलिखित 

कदम उठाए गए है 

9 वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने वाले मामलों की 

नियमित मानीटरी, जिला, राज्य एवं पर्यावरण एवं 

वन मंत्रालय स्तर पर एक ही जगह से स्वीकृति 

प्रदान करने की प्रणाली की स्थापना, वन ओर 

वन्य जीवन दोनों से स्वीकृति के लिए एक फर्म 

के प्रयोग हेतु सरल we बनाना जिसके 

परिणामस्वरूप इन सड़कों की वन सं्बधी स्वीकृति 

शीघ्रता से प्राप्त हुई है। 
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@ भारतीय वायुसेना के साथ निकट समन्वय बनाने 

के माध्यम से हवाई प्रयासों की उपलब्धता को 

qe गया zl 

e नई मशीनो।उपकरणों की अधिप्राप्ति. हेतु अनुमोदन 

दे दिया गया है। आवंटन ver गया है ओर 

कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए अलग से 

एक उपकरण वैक की भी स्थापना की गई 2! 

चार नई परियोजनाओं को शामिल किया गया 

eI | 

® सीमा सड़क संगठन की क्षमता को Is हतु 

आउटसोर्सिग की अनुमति दी गई है। 

(हिन्दी 

खतरनाक पार्थो का ओयात 

776. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या वाणिज्य ओर उद्योग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में मेलामाइन सहित नकली उत्पादों 

ओर अन्य विषैले पदार्थो का आयात किया जा रहा है; 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण हैः 

(ग) क्या सरकार नै एसे aaa के विरुद्ध कानूनी 

कार्यवाही करने के लिए कोई कदम उठाए हैः ओर 

(घ) यदि हं, तो तत्संबंधी ar क्या है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माघधवराव ff: (क) से (घ) आईटी.सी. 

(एच.एस.) वर्गीकरण के एक्जिम कोड 2933 61 00 के 

अंतर्गत मेलामाइन का आयात मुक्त el पिछले तीन वर्षो 

के दौरान मेलामाइन के आयात का ah निम्नानुसार हैः 

वर्ष मात्रा (कि.ग्रा. मे) मूल्य (करोड़ मे) 

2008-09 41869390 77.49 

2009-10 17241550 “100.04 

2010-11 27471690 . 184.66 
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भारत मे सभी आयातिते aeqy घरेलू कानूनौ, नियमों 

आदेशो, विनियमो, तकनीकी विनिर्दैशनों, पर्यावरण एवं सुरक्षा 

मानदण्डों के अध्यधीन हँं। ये विनियम निर्याति एवं आयात 

मदो के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण मे अधिसूचित किए 

जाते हैं। किसी स्रोत से आयातित वस्तुओं से इन विनियमो 

का उल्लंघन होने ओर मानव, पशु या पौध जीवन अथवा 

स्वास्थ्य को खतरा होने के मामले F सरकार दारा कार्रवाई 

की unt है। उन विशिष्ट मामलों में जहां सीमा शुल्क 

विभाग को नकली(जहरीली वस्तुओं के आयात की जानकारी 

मिलती है, एेसी वस्तुं जब्त करके सीमा शुल्क अधिनियम, 
1962 के wade के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही शुरू की 

जाती el 

चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों 4 मेलामाइन संदूषण 

के संबंध 4 चिता के कारण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं 

मानक प्राधिकरण की सिफारिश पर सरकार ने चीन से 

चौँकलेट एवं चोकलेट उत्पादों तथा कैण्डीजामिष्ठानदूध या 

दुग्ध ठोस का घटक के रूप में प्रयोग करने वाली खाद्य 

विनिर्मितियों सहित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का आयात निषिद्ध 

कर दिया हे। इसके अतिरिक्त facial के आयात को 

विशिष्ट तकनीकी vd सुरक्षा मानकं की पूर्तिं के अध्यधीन 

लाया गया eI 

(अनुवाद) 

श्रमिक संघो द्वारा हड़ताल 

777. श्री गुथा Bax रेड्डी 

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 

श्री प्रहलाद जोशी; 

श्री Stal. चन्द्रे गोडाः 

श्री हंसराज गं. अहीरः 

कुमारी सरोज पाण्डेयः 

क्या श्रमं ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ सभी बड़े श्रमिक संघ हाल ही 4 

एक दिन की हड़ताल पर गए थे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ahr क्या है ओर इसके 

क्या कारण दहै; 
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(ग) क्या सरकार ने इन श्रमिकों संघों के व्यापारियों 

के साथ कोई परामर्श किया है; 

घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) श्रमिक संघों at मांगों के मद्देनजर सरकार ने 

क्या उपचारात्मक उपाय करने शुरू किए है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन Ue): (क) 

प्रमुख केन्द्रीय os यूनियनों यथा-ईंडियन नेशनल द्ेड यूनियन 

काग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, सेंटर आफ इंडियन os युनियन्स, 

आल इंडिया gs यूनियन oe, हिन्द मजदूर समा, यूनाइटेड 

es यूनियन सेंटर तथा उनके संबद्ध यूनियनों ने 28 फरवरी, 

2012 को देशव्यापी सामान्य हड़ताल की। 

(ख) हड़ताल का आद्वान निम्नलिखित 10 बिन्दुओं 

की मांग परर जोर देने के उद्देश्य से किया गया थाः 

(1) मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपाय, 

2) रोजगार संरक्षण के लिए उद्यमियों को रियायत। 

प्रोत्साहन पैकेज से जोड़ने के ठोस उपाय, 

(3) सभी मूल कानूनौ का बिना किसी अपवाद अथवा 

we के ose से प्रवर्तन एवं श्रम orl के 

उल्लंघन के लिए कठोर सजा के प्रावधान, 

(4) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक 

सामाजिक सुरक्षा कवर, 

(5) केन्द्र तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो 

मे विनिवेश कौ रोकना, 

(6) स्थायी।सतत प्रकृति के कर्य के लिए ठेकाकरण 

का विरोध, 

(7) अनुसूचियों के बावजूद तथा 10,000/- रुपये से 

अन्यून सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण द्वारा 

सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित कंरने के लिए न्यूनतम 

मजदूरी अधिनियम में सेशोधन करना, 

(8) बोनस का भुगतान एवं उसकी पात्रता, भविष्य 

निधि, उपदान की मात्रा मे वृत्रि की सभी उच्चतम 

सीमाओं को हटाना, 

9) सभी के लिए सुनिश्चित पशन,
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(10) 45 दिनों की अवधि के भीतर सभी ts यूनियनों 
का अनिवार्य पंजीकरण ओर आई.एल.ओ. अभिसमय 

संख्या 87 ओर 98 का तत्काल अनुमोदन, 

(ग) ओर (घ) केन्द्रीय aa से संबंधित हडताल की 

नोटिस प्राप्त होने पर सभी उप-मुख्य श्रमायुक्त (केि.) तथा 

aa के सभी क्षेत्रीय श्रमायुक्त के.) ने मामले मे हस्तक्षेप 

किया। 

(ड) ` सरकार द्वारा उदाएशुरू किए गए कुछ उपाय 

निम्नवत हैः 

() सरकार ने मूल्यवृद्धि को रोकने के विभिन्न राजकोषीय 

उपाय के साथ-साथ प्रशासनिक उपाय किए है जिसके 

परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि कम हुई है; 

(i) जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रवर्तन 

का प्रश्न है एक सुपरिभाषित प्रभावी तंत्र श्रम 

प्रवर्तन अधिकारियों (के.) सहायक श्रमायुक्तो (के.), 

क्षेत्रीय swage के.) तथा उप-मुख्य श्रमायुक्तों 

(के) के रूप में विद्यमान है! इसी प्रकार कर्मचारी 

राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य संगठन 

का भी अपना स्वयं का प्रवर्तन da मौजूद है। 

राज्य क्षेत्र मे श्रम Sr के प्रवर्तन के लिए 

इसी प्रकार की व्यवस्था राज्यों मे भी उपलब्ध रहै, 

(ji) असंगठित क्षेत्र के उपक्रमौ तथा संसदीय स्थायी 

समिति के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों 

को ध्यान मेँ रखते हुए सरकार ने असंगठित 

कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का 

अधिनियमन किया है। सरकार ने 1000 करोड़ 

रूप्ये की कायिक निधि वाली ude समाजिकं 

सुरक्षा निधि भी स्थापित की है। राष्ट्रीय सामाजिकं 

सुरक्षा निधि भी स्थापित की el ude सामाजिक 

सुरक्षा योजनाओं के बारे मेँ परामर्श देता है। 

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत सार्वभौमिक 

रोजगार कवरेज सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम 

मे संशोधन करने का प्रस्तावे पहले दही रखा 

गया है। 10,000- रुपये से अन्यून सांविधिक 

न्यूनतम मजदूरी के feu के संबंध में मामले 

पर 14-15 फरवरी, 2012 को आयोजित 44d 
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भारतीय श्रम सम्मेलन 4 विचार्-विमर्श किया गया 

था परन्तु इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई 

थी | 

८) जहां ae भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत 

मजदूरी की उच्चतम सीमा को हटाने का प्रश्न 

हे, इस मामले पर 14-15 फरवरी, 2012 को 

आयोजित 44वे भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार- 

विमर्श किया गया था ओर एक व्यापक सहमति 

बनी कि मजदूरी की उच्चतम सीमा को वर्तमान 

स्तर॒ 6500 रुपये से बढ़ाकर 10.000/- रुपये 

अथवा 15,000/- रुपये किया जापए्। 

विद्युत HET बुनकर 

778. श्री wale पुरकायस्थः 

श्री सुरेश काशीनाथ Tar: 

श्री ए. गणेशमूर्तिः 

श्री अर्जुन रायः 

श्री जयवंते गंगाराम आवलेः 

श्री एल. राजगोपालः 

डो. मुरली मनोहर जोशी 

श्री अशोक तंवरः 

श्री एस. Pare: 

श्री देवजी एम. पटलः 

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेगेकिः 

(क) क्या विद्युत करघा बुनकर ओर उद्यमियों की 

स्थिति बदतर होती जा रही है ओर क्या समुचित निर्यात 

नीति के अभाव।असंतुलित बाजारों ओर अंतररष्ट्रीय gist की 

लगातार बढ़ती हिस्सेदारी के कारण देश में विशेष रूप से 

पूर्वोत्तर राज्यों ओर असम मेये dq होने की कगार पर 

हैः | 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर देश 

मँ लगाए wee हुए विद्युत करघों ओर. रोजगार a 

वाले लोगों की संख्या कितनी है;
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(ग) गत दो वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान राज्यवार 

विद्युत करघा aa के विकास ओर पुनरुद्धार हेतु समूह 

बीमा योजना सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं ओर आवंटित 

निधियों का व्यौरा क्या है; 

(घ) सरकार ने अंतरष्ट्रीय बाजारोविद्युत करघा ओर 

मिल क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे विद्युते 

करघा बुनकरों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैः 

(ड) गत दो वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान देश में 

वस्त्र क्षेत्र के कुल उत्पादन में हथकरघा ओर विद्युत करघा 

क्षेत्रों के योगदान का व्यौरा क्या है; ओर 

(च) सरकार द्वारा वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों के पुनर्गठना 

उनके निष्पादन की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने 
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की संभावना sen अध्ययन किया गया हि? 

वस्त्र मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) 

जी, नहीं। 

(ख) देश मेँ 22.92 लाख विद्युतकरघे हैँ! देश में 

विद्युतकरघों के बंद होने तथा अपना रोजगार Eh वाले 

व्यक्तियों की संख्या के बारे मे कोई सूचना नहीं हे। 

(ग) ब्योरा संलग्न विवरण. में दिया गयां हे। 

(घ) ahr संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है। 

(ङ) पिछले 2 वर्षो तथा चालू वर्षं के दौरान देश में 

वस्त्र उत्पादों के कुल उत्पादन मे विद्युतकरघा क्षेत्र के 

योगदान का ब्योरा नीचे दिया गया हैः 

ay wt क्षेत्रो 4 विद्युतकरघा कुल कपड़ा हथकरघा कपड़ा कुल कपड़ा 

- कुल कपड़ा कपड़ा उत्पादन उत्पादन के संदर्भ उत्पादन उत्पादन के 

उत्पादनं (मि. वर्ग मी.) में विद्युतकरघा (मि. वर्ग मी.) संदर्भ में 

(मि. वर्ग मी.) कपड़ा उत्पादनं हथकरघा 

कपड़ा उत्पादन 

का % 

2009-10 60333 36997 61.32% 6806 11.28% 

2010-11 62559 38015 60.77% 6907 11.04% 

2011-12 50492 31402 62.19% 5775 11.43% 

(अप्रल-जन.) 

क्िविरणः/ (च) सिंथेटिक एवं आर्ट fee मिल्स Raed एसोसिएशन, 

मुई द्वारा वर्ष 2010 में किए गए अध्ययन की सिफारिशों 

के आधार पर विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए कार्यस्थल योजना 

मेँ सामूहिक कार्यस्थल के लिए 120/ प्रति वर्गं फीट की 

निर्माण लागत सन्सिडी को बढ़ाकर 160/- रु. प्रति वर्ग 

फीट करने सहित, अपेक्षित संशोधन fey गए el चालू 

योजनाओं की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा 

हथकरघा aa के संबंध मेँ गठित किए गए कार्यक्रल 4 

अपनी रिपोर्ट/सुञ्ञाव योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिए zl 

विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास, पुनरुद्धार ओर कल्याण के 

लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्विति कर रही zl 

(1) एस.एस.आई. विद्युतकरघा इकाइयां के लिए ॒विनिर्दिष्ट 

मशीनरी मे निवेश पर टी.यू.एफ.एस. के तहत 

5% व्याज प्रतिपूर्ति, 15% मा्जिन मनी सन्तिडी 

के स्थान पर 20% मार्जन मनी सब्सिडी (एम.- 

एम.एस.)।
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(2) सामूहिक कार्यस्थल योजना 

(3) एकीकृत विद्युतकरघा समूह विकास योजना 

(4) 

वियित- Fae 500 

विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना 

समूह बीमा योजना का व्यौरा नीचे दिया गया हैः 

प्रीमियम 

भारत सरकार द्वारा एल.आईसी. द्वारा विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा कुल 

150/- रु. 100/ रु, 80/ रु, 330/ रु, 

लाभः 

प्राकृतिक मूल्य दुर्घटना मूल्य कुल स्थायी विकलांगता आंशिक स्थाई विकलांगता 

60,000/- रु, 1,50,000/- रू. 1,50,000/- रु, 75,000/- ©. 

उपर्युक्त के अलावा, जे.वी.आई., के अधीन शिक्षा सहयोग 

योजना (एस.एस.वाई) के तहत कामगार अधिकतम 4 वर्ष 

की अवधि के लिए of से वीं तक की कक्षा मे पढ़ने 

वाले दो बच्चों के लिए 600/ रु. प्रति बच्चा।अर्दधवार्षिक के 

शैक्षणिक अनुदान कं लिए भी पात्र होगा। 

पिछले दो वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान आवंटित 

निधि (राज्यवार नहीं रखा गया) का व्यौरा निम्नानुसार हैः 

(करोड़ रु. मे) 

वर्ष समूह बीमा समूह कार्यस्थल एकीकृत विद्युतकरघा 20% मार्जन मनी 

योजना योजना aa विकास योजना सब्सिडी * 

2009-10 | 2.60 2.764 8.28 ` 30.57 

2010-11 2.40 । 4.50 11.10 17.72 

2011-12 2.40 4.50 11.10 13.04 

(फरवरी, 2012 तक) 

विकरणः माल सहायता, स्वास्थ्य देखरेख आदि w विशेष का बल 

सरकार को विद्युतकरघा बुनकरो, जो अंतररषटरय बाजारों, 

विद्युतकरघा ओर मिल क्षत्र से कड़ी प्रतिस्पर्घा का सामना 

करते है द्वारा सामनां की जा रही कठिनाइयों की जानकारी 

है। इसे ध्यान मे रखते हुए सरकार क्षमता निर्माण, अवसंरचना 

सहायता, डिजाइन एवं गुणवत्ता उन्नयन, विपणन एवं कच्चा 

देते हुए iid योजना 4 निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित | 

कर रही 

(i) 

(ii) 

(iii) 

हैः- 

एकीकृत हथकरघा विकास योजना 

विपण एवं निर्यात dada योजना 

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना
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(४) मिल गेट मूल्य योजना 

(v) विविधिकृत हथकरघा विकासं योजना 

इसके अलावा, विद्युतकरघा ओर मिल क्षेत्र से मुकाबला 

करने के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता तथा सस्ते 

हैक यार्न की उपलब्धता के मुद्दे पर समाधान करने के 

लिए निम्नलिखित पहल की गई हैः 

() सरकार ने 3834 करोड रु. के कुल परिव्यय से 

बुनकर सहकारी समितियां ओर afer के लिए 

ऋण माफी हेतु 31-3-2010 को वित्तीय पैकेज 

अनुमोदित किया है। इससे बुनकर सहकारी 

समितियौ ओर व्यक्तिगत बुनकरों का अवरुद्ध ऋण 

माध्यम प्रशस्त होगा। 

ji) इसके अलावा, वित्तीय पैकेज A कवर नहीं होने 

वाले हथकरघा बुनकर को ऋण की आसान 

उपलब्धता के लिए सरकार 4200- रु. प्रति बुनकर 

की दर से माजिन मनी सहायता, सूक्ष्म एवं लघु 

उद्यमो के लिए क्रेडिट गारंटी फंड exe (सीजी.टी.- 

एम.एस.ई) के द्वारा प्रथम संवितरण की तारीख 

से 3 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की व्याज 

सहायता।/ओर ऋण गारंटी, जिसके लिए सरकार 

आवश्यक गारंटी फीस ओर वार्षिक सेवा फीस 

अदा करेगी। 

(ii) सस्ते हैक यार्न की उपलब्धता के लिए. हथकरघा 

aa को सबन्सिडाइज्ड यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित 

करने के लिए सरकार द्वारा रेशम ओर कोटन 

हैक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी प्रदान की 

जाएगी | 

(iv) ईधन लागत में वद्धि को दूर करने की दृष्टि से 

सरकार ने हथकरघा क्षेत्र द्वारा उपयोग किए जा 

रहे विभिन्न प्रकार के यार्न की दुलाई के लिए 

भाड़ा प्रतिपूर्ति मे बढ़ोत्तरी अनुमोदित की zl 

(v) वस्त्र मंत्रालय की पहल w वित्त मंत्रालय ने 

घरेलू एवं आयातित कच्ची रेशम के अत्यधिक 

मूल्यों के कारण रेशम बुनकरों को राहत प्रदान 

करने की दृष्टि से कच्ची रेशम पर मौजूदा बेसिक 
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सीमा शुल्के को 30% से घटाकर 5% कर दिया 

है जिससे रेशम यार्न के मूल्यों मे कमी हुई है। 

निवेश हेतु पेशन निधि 

779. श्रीमती मीना सिंहः क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः | 

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन निधि का 

उपयोग विदेशी प्रत्यक्ष निवेशं ओर राष्ट्रीय राजमार्गं परियोजनाओं 

मे करने का निर्णय लिया है; 

ख) यदि हां, तो क्या इस dda मे कर्मचारियो। 

श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सहमति ली गईं हे; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है ओर इससे 

पेशनभोगियों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; 

(घ) क्या सरकार ने निवेश मे हानि em की स्थिति 

मे कर्मचारियों की निधियों या पेशनभोगियो की सुरक्षा के 

लिए किसी विनियामक निकाय की स्थापना की है; ओर 

(ड) यदि हां, तो aa ae क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन Uh: (क) 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निधियां श्रम ओर रोजगार 

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09-07-2003 की सां-आ,. 

2126 द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की 

जाती है। 

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त निवेश स्वरूप के दायरे से 

बाहर रहै। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.- 

wang.) के sige 4 निवेश अधिसूचित निवेश स्वरूप के 

अंतर्गत शामिल है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आदिनांक 

एन.एच.ए.आई के aga में कोई निवेश नहीं किया है। 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगतं 

प्रश्न नहीं soc 

(घ) ओर (ड) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निधियां 

भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश स्वरूप के अनुसार 

निवेश की जाती हैँ। यह पद्धति जोखिम कम से कम 

करने के लिए प्रतिभूतियों की विनिर्दिष्टं श्रेणियों मे निवेश 

की अनुमति देती है।
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कर्मचारी भविष्य निधि के Pat की केन्द्रीय न्यासी 

as, कर्मचारी भविष्य निधि की वित्त एवं निवेश समिति 

दवारा भी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। 

कौशल विकास मिशन 

780. श्री पी. करुणाकरनः 

श्री जी.एम. सिदेश्वरः 

श्री रामसिह राठवाः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा wrt fe: 

(क) सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान आरंभ 

किए गए कौशल विकास fea का व्यौरा ओर उसकी 

क्या स्थिति है an इस मिशन पर अब तक कितनी 

धनराशि खर्च की गई हैः 

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भारत 

के युवाओं ओर श्रमिकों 4 कोशल का विकास करने के 

लिए. केन्द्रीय रणनीति बनाने के लिए किसी राष्ट्रीय कौशल 

विकास परिषद का गठन किया हैः; 

(ग) यदि हां, तो परिषद का ak क्या है ओर एसे 

व्यक्तियों के प्रशिक्षण के संबंध मे परिषद की भिन्न-भिन्न 

रणनीतियों का व्यौरा क्या है; 

(घ) एेसे कार्यक्रम मे राज्य सरकारों ओर गैर-सरकारीः 

संगठनों की क्या भूमिका हैः ओर 

(ड) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता ओर 

उपलब्धता की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है? 

| श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन ae): (क) 

सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 4 निम्नलिखित तीन 

स्तरीय sia के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ 

किया: 

। देश में नीति निर्देशन ओर कौशल विकास प्रयासों 

की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता 

के अंतर्गत प्रधानमंत्री रष््रीय कौशल विकास 

परिषद् | 

॥. प्रधानमंत्री परिषद् के निर्णयो को कार्यान्विति करने 

के लिए कार्यनीति्यां बनाने हेतु योजना आयोग 

19 मार्च, 2012 विचित्त Fat 504 

के उपाध्यक्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास 

समन्वय बोई (एन.एस.डी.सी.बी.)। 

॥. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक गैर- 

लाभकारी कंपनी, ust कौशल विकास निगम 

(एन.एस.डी.सी.)। निगम का वित्तपोषण "राष्ट्रीय 

कौशल विकास निधि" न्यास द्वारा किया जा रहा 

है जिसमें सरकार नै 149510 करोड़ रु. की 

धनराशि का अंशदान किया हे। 

अब तक मिशन के तहत कौशल विकास प्रयासों की 

समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री परिषद् की चार aad आयोजित 

की गई 8 

एन.एस.डी.सी.बी. की सात soe आयोजित की गई हे 

जिनमे कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं पर योजना आयोग 

द्वारा स्थापित निम्नलिखित 5 कार्यकारी समूहो की रिपोर्ट. 

पर विचार-विमर्श किया गया है तथा विभिन्न अन्य निर्णय 

लिए गः 

भारते की शिक्षुता योजना का Frc, 

व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 

संकल्पना, 

® प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण प्रणालियों मे सुधार, 

e सतत आधार पर Vera का पुनर्भिमुखीकरण, तथा 

e वास्तविक समय आधार पर कौशल सामग्री तथा 

कौशल मैप की सूचना तक पहुंच उपलब्ध करवाने 

हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना करना। 

29 फरवरी, 2012 तक एन.एस.डी.सी. ने लगभग 1214 

करोड़ की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता से संबंधित 52 प्रस्तावों 

का अनुमोदन किया है। इसमें से, 17936 करोड़ रू. का 

वितरण कर दिया गया है। अब तक वास्तव मे प्रशिक्षित 

व्यक्तियों की संख्या 104712 है । 

(क) ओर (ग) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद 

की संरचना संलग्न विवरण मे दी गई है तथा इसके कार्य 

निम्नानुसार हैः 

i कौशल विकास के संवर्धन हेतु समग्र व्यापक 

नीति उद्देश्यों, कार्यनीतियों, वित्तपोषण एवं शासी 

प्रतिमानों को निर्धारित करना।
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i. अवधिक wa से कौशल विकास से संबंधित मैप प्रदान करती है। 
कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करना तथा (घ) कौशल विकास की समस्त प्रमुख योजनाएं राज्य 

कायन्वयनाधीन चाद योजनाओं के हिस्से अथवा सरकारों के संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम 
संपूर्ण a मं॑परिवर्तनों सहित पाठ्यक्रम & से कार्यान्विति की जाती हैँ। सरकारी विभागोमंत्रालयों के 
बीच मे संशोधन प्रदान करना। कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों 

ii, सहयोगात्मक कारवाई के std में सार्वजनिक aay (एन.जी.ओ.एस.) को भी शामिल किया जा रहा zl 

निजी क्षेत्र प्रयासो को समन्वित करना। (ङ) प्रमुख क्षेत्रो में कौशल आवश्यकता तथा उपलब्धता 
भारत के युवाओं मे कौशलं के विकास तथा देश के की राज्य-वार स्थिति उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय कौशल 

विभिन भागों a श्रमिकों हेतु परिषद् द्वारा निम्न प्रमुख विकास नीति नै 2015 तक 81-83 मिलियन कुशल जनशक्ति 
निर्णय लिये गये हैँ की आवश्यकता को इन क्षेत्रं मेँ इगिति किया है यथा, 

ओंटो, निर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, बैकिंग एवं वित्तीय 

सेवाएं, सृजनात्मक उद्योग तथा लौजिस्टिक्स। नीति ने 2022 

तक 300 मिलियन वर्तमान मानव संसाधन आवश्यकता को 

भी इन क्षेत्रों मे इंगित किया है यथा, खान एवं खनिज, 

() वर्ष 2022 तक soo मिलियन कुशल व्यक्तियों 

को तैयार करने के लिए कारवाई को दिशा देने 

हेतु संकल्पना, कार्यनीति एवं मूलभूत प्रचालन सिद्धांतों 

को तेयार करना। निर्माण, Soiree, वैकिंग एवं वित्त, दवा एवं फार्मा, बायोटेक, 

(i) se कौशल विकास नीति का अनुमोदन जो स्वास्थ्य देखभाल, वस्त्र, आईटी. एवं आई.टीज, पर्यटन, कृषि 
देश मँ कौशल विकास के प्रयासों के लिए रोड एवं खाद्य प्रसंस्करण, कागज एवं रसायन तथा उर्वरक। 

favor 

प्रधानमत्री राष्ट्रीय कौशल tere परिषद् की सरचना निम्नानुसार है. 

1. प्रधानमंत्री अध्यक्ष 

2. मानव संसाधन विकास मंत्री सदस्य 

3. वित्त मंत्री सदस्य 

4. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री सदस्य 

5. ग्रामीण विकास मंत्री सदस्य 

6. आवास एवं शहरी गरीबी उपञशमन मंत्री सदस्य 

7. sq vd रोजगार मंत्री सदस्य 

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सदस्य 

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सदस्य 

10. युवा कार्य एवं खेल मंत्री | सदस्य 

11. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | सदस्य 

12. उपाध्यक्ष, योजना आयोग । सदस्य 
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13. अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्घात्मकता परिषद् सदस्य 

14. राष्त्रीय कौशल विकासं निगम के अध्यक्ष सदस्य 

15. श्री एस. रामादोराई, टी.सी.एस. के उपाध्यक्ष सदस्य 

16. श्री नन्दन निलेकानी, यूनीक आईडेटीफिकेशन अथोरिटी ओंफ इंडिया के अध्यक्ष सदस्य 

17. श्री मनीष सब्बरवाल, सी.ईओ., टीम लीज सदस्य 

18. श्रीमती con तैयबजी, दस्तकार की अध्यक्ष सदस्य 

19. श्रीमती रेनाना अवबवाला, राष्ट्रीय समन्वयक, एस.ई.डन्ल्यु.ए. सदस्य 

20. श्री राजेन्द्र॒ पवार, एन.आई.आई.टी. समूह के अध्यक्ष एवं सह संस्थापक सदस्य 

21. प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव सदस्य सचिव 

एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

781. श्री प्रदीप Arsh: 

श्री असादूद्दीन ओवेसीः 

श्री किसनभाई वी. wea: 

श्री प्रताप सिंह बाजवा 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या हाल ही मेँ सरकार नै देश में एकल ब्रांड 

खुदरा व्यापार मेँ शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

(एफ.डी.आई.) की अनुमति प्रदान की है; 

ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों 

की मुख्य विशेषताएं क्या हैँ ओर इस वर्ष के दौरान प्रत्याशित 

ओर वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्वाह का व्यौरा 

क्या है तथा भारत 4 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को 

कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं अब तक कितने प्रस्तावों को 
स्वीकृत किया गया है; 

। (ग) क्या सरकार नै छोटी कंपनि्यो^खुदरा विक्रेताओं 

से wien आवश्यकताओं का कोई कोटा निर्धारित किया है; 

ओर 

घ) यदि हां, तौ तत्संबधी ako क्या है ओर सरकार 

ने देश में छोटे खुदरा विक्रेताओकिसानों के संरक्षण के 

लिए क्या कदम उठाए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माघधवराव सिंधिया); (क) जी, हां। 

(ख) ओद्योगिक नीति ओर संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 

10-01-2012 को जारी किए गए 2012 के प्रेस नोट संख्या 

1 के द्वारा, निम्नलिखित विनिर्दिष्टं wai के अध्यधीन सिंगल 

gis खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशते तक एफ.डी.आई. की 

अनुमति सरकारी अनुमोदन मार्ग के जरिए दी गई हैः 

(i) बेचे जाने वाले उत्पाद केव्ल सिंगल sis के 

होने चाहिए। 

(ji) उत्पादों को अन्तरष्ट्रीय स्तर पर एक ही ais 

के तहत बेचा जाना चाहिए अर्थात् भारत के 

अलावा एक अथवा अधिक देशों में उत्पाद को 
एक ही ब्रांड के अन्तर्गत oa जाना चाहिरए। 

(i) सिंगल ste उत्पाद खुदरा व्यापार में केवल वे 

ही उत्पाद शामिल होगे जिन्हे विनिर्माण के दौरान 

aifes किया जाएगा। 

(iv) विदेशी निवेशक sis का स्वामी होना चाहिषए्। 

vy) 51 प्रतिशत से अधिकं एफ.डी.आई वाले प्रस्तावो 

के संबंध मे, बेचे गए उत्पादों के मूल्य की 
न्यूनतम 30 प्रतिशत खरीद अनिवार्य रूप से भारतीय 
लघु varios ओर कुटीर उद्योगो, शिल्पकारों
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ओर दस्तकारों से करनी होगी। "लघु उद्योगो 

की परिभाषा होगी कि ta उद्योग जिनका संयंत्र 

एवं मशीनरी मे कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरिकी 

डालर से अधिक नहीं हे। इस मूल्यांकन का 

तात्पर्य अवमूल्यन के संबंध में प्रावधान के बिना 

स्थापना के समय के मूल्य से हे। इसके अलावा, 

यदि किसी भी समय, यह भूल्यांकन aga है 
तो उद्योग इस प्रयोजन के लिए ay उद्योग के 

रूप मेँ पात्र नहीं होगा। इस शर्तं का अनुपालन 

कम्पनी द्वारा स्व-प्रमाणन & आधार पर सुनिश्चित 

किया जाएगा, जिन्हे बाद में विधिवत प्रमाणित 

लेखाओं, जिनका रख-रखाव कंपनी द्वारा किया 

जाना अपेक्षित है, से वैधानिक लेखा परीक्षकों दारा 

जांचा जाएगा। 

उपयुक्तं विधान की अधिसूचना के बाद, सिंगल ब्रांड 

खुदरा व्यापार aa में प्रत्याशित एफ.डी.आई. अंतर्वाहों के 

लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया हे। उपर्युक्त प्रेस 

नोट के जारी होने के बाद से एफ.आई.पी.बी. ने अभी तक 

Ra ब्रांड Ge व्यापार में 100 प्रतिशत के किसी भी 

प्रस्ताव पर विचार नहीं किया el 

(ग) ओर (घ) 51 प्रतिशत से अधिक एफ-डी.आई, 

वाले प्रस्तावों के संबंध, में बेचे जाने वाले उत्पादों कै मूल्य 

के न्यूनतम ॐ प्रतिशत की खरीद भारतीय "लघु उद्योगो 

ग्राम ओर कुटीर उद्योगो, शिल्पकारों ओर दस्तकारों से करनी 

होगी। 

अमरीका के साथ व्यापार को दुगुना 

करने की रणनीति 

782. श्रीमती अन्नू टन्डनः 

श्री सुरेश कुमार शेटकरः 

श्री जी.वी. हर्ष कुमारः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपां 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै आगामी तीन वर्षो के दौरान 

निर्यात को दोगुना करने के लिए कोई नई रणनीति अपनानी 

शुरू की है; 

(ख) यदि हां, तो anit व्योरा क्या है; 
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(ग) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक निर्यात को 

बढावा देने के लिए कोई विशेष उपाय करने का है, 

घ) यदि हां, तो aad ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ने इस संबंध मे चालू वित्त वर्षं के 

दौरान मद-वार ओर देश-वार क्या कदम उठाए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माघवराव सिंधिया); (क) ओर (ख) वाणिज्य विभाग 

ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि में, भारत के पण्य 

वस्तु निर्यातं को, जो वर्ष 2010-11 मे 246 बिलियन अम.डा. 

के हुए थे, से 201314 मे दौ गुना तक बढ़ाकर 500 

बिलियन ss. करने हेतु एक कार्यनीति पत्र तैयार किया 

है। यह दस्तावेज विभाग की वेबसाइट {५५५५५५/.01166.116.॥1)} 

पर उपलब्ध हे। 

(ग) से (ड) उच्च मूल्य मदो, जिनका एक मजबूत 

विनिर्माण आधार है, के लिए एक आक्रामक उत्पाद संवर्धन 

रणनीति समग्र विकास रणनीति का मुख्य भाग है। बाजार 

रणनीति का मुख्य ध्यान परंपरागत बाजारों मे उपस्थिति 

तथा बाजार हिस्सा बनाए रखना, विकसित देशों की बाजारों 

मे निर्यात उत्पाद प्रदान कर मूल्य Fae का संवर्धन करना 

तथा इन नए बाजारों मेँ बाजार एवं नए उत्पाद दोनों के 

रूप मेँ नए परिदृश्य खोलना। प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आर. 

एवं डी. के क्षेत्र मे फोकस के मुख्य क्षेत्र & ओषधियां, 
sae, ओंटोमोबाइल्स, Payer तथा सफ्टवेयर आधारित 

ware अभियांत्रिकी, पर्यावरण संबंधी उत्पाद आदि। वाणिज्य 

विभाग रणनीति को प्रभावी dr से लागू करने के fay 

संगत पणधारियों के साथ कार्य कर रहा zl 

वाणिज्य विभाग ने विदेश व्यापार नीति पर अपने वार्षिक 

परिशिष्ट में दिनांक 13-10-2011 को स्पेशल बोनस लाभ 

स्कीम, स्पेशल फोकस बाजार स्कीम, फोकस उत्पाद स्कीम 

ओर बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम जैसी स्कीम के 

अंतर्गत कुछ aa विशिष्ट तथा देश विशिष्ट उपायों की 

घोषणा की है। नियतिं को बढ़ावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय 

व्यापार dea के लिए निर्यात बंधु स्कीम का भी सूत्रपात 

किया गया। इसके अतिरिक्त, वस्त्र निर्यातं को बढ़ावा देने 

के लिए away तथा ईयू. बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद 

स्कीम बढ़ाने का निश्चय लिया गया है। फिरोजाबाद, भुवनेश्वर 

तथा अगरतला को निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में 

अधिसूचित किया गया हे।
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पारस्परिक हित. के लिए अपने व्यापारिक साद्येदारों के 

साथ व्यापार sr सरकार का निरंतर प्रयास रहा ZI 

इस संदर्भ मे भारत विभिन्न देशौ के साथ व्यापक आर्थिक 

सहयोग समञ्योते (सी.ई सी.ए), मुक्त व्यापार wget (एफ.टी.ए.), 

अधिमानी व्यापार समञ्मौते (पी.टी.ए) आदि जैसे विभिन veel 

कर रहा हेै। 

ईरान को निर्यात 

783. श्री guia fae: 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री आनंदराव अडसुलः 

श्री अघलराव पाटील शिवाजीः 

. क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह ` बताने of 

कृपा करेगै किः 

(क) क्या सरकार का विचार, संयुक्त राज्य अमेरिका 

ओर यूरोप के कुछ देशों द्वारा ईरान पर हाल ही मे 
लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में ईरान के साथ द्िपक्षीय 

व्यापार को बढावा देने का है, 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में ईरान F साथ 

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कोई व्यापक रणनीति 

तैयार की है; 

(घ) यदि हां, तो निर्यातकों को ईरान & साथ द्विपक्षीय 

व्यापार में प्रतिभागिता के लिए दिए गए प्रोत्साहन,सुविधाओंं 

का व्यौरा क्या हे; 

(ड) क्या इस da म ईरान के साथ कोई समञ्मौता 

किया गया दहै; ओर 

(च) यदि हां, तो ade ak क्या हे ओर सरकार 

ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माघवराव सिंधिया): (क) ओर (ख) भारत ने हाल 

¦ ही मँ 2014 तक नियतिं को दुगुना करने हेतु अपनी 

 कार्यनीति की घोषणा की है। इस कारण व्यापारिक भागीदारों 

को बढ़ाने तथा दुनियाभर में निर्यातं का संवर्धन करने पर 
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ध्यान केन्द्रित किया जा रहा el अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ 

पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्णं बाजार के रूप A है। वर्तमान 

मे, ईरान के साथ भुगतान संतुलन मे अत्यधिक व्यापार 

घाटा है, अतः ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने हेतु 

कदम उठाए जा रहे zl 

(ग) ओर (घ) ईरान भारत कां एक महत्वपूर्णं व्यापारिक 

afar है तथा खाद्य वस्तुओं, ओषधियो, चिकित्सा उपकरण 

आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अच्छे अवसर है। भारतीय 

Pate संगठन परिसंघ (फिओ) ने ईरान को भारतीय निर्यात 

(अस्वीकृत वस्तु) बढ़ाने के संबंध में व्यापारिक सहयोग का 

पता लगाने हेतु 10-15 मार्च, 2012 के मध्य॒ एक उच्च 

स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का आयोजन किया 

है जिससे कि fete व्यापारिक घाटे को कम किया जासके। 

(ङ) उपर्युक्त पैरा (ग) एवं (घ) के संदर्भ मे अभी 

तक कोई सम्मता नहीं किया गया हे। 

(च) प्रश्न नहीं उठता। 

समान न्यूनतम मजदूरी 

784. श्री अधलराव पाटील शिवाजीः 

श्री गुरुदास दास गुप्ताः 

श्री eta यादवः 

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः 

श्री गजानन ध. SER: 

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः 

श्री आनन्दराव अडसुलः 

श्रीमती जे. शांताः 

श्री हमदुल्लाह सर्वः 

श्री guia far: 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा Gr fH: 

(क) क्या अकुशल satel ओर कृषि sgt सहित 

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी 

जाती है; 

ख) यदि हां, तो क्या किसी उद्यम F लगे हुए 

श्रमिकों की संख्या पर विचार किए बिना "नेशनल फ्लोर
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लेवल मिनिमम वेजेज' (एन.एफ.एल.एम.डन्ल्यू) को सांविधक 

दर्जा प्रदान करने ओर उसे oat करने का कई 

प्रस्ताव है, 

(ग) यदि हां, तो इस day मे अंतिम निर्णय कब 

तक लिए जाने की संभावना हैः; 

(घ) देश में न्यूनतम मजदूरी की राज्यवार वर्तमान दर 

क्या है ओर इसका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के 

लिए क्या तेत्र है; 

(ड) क्या सरकार को निजी संगठनों द्वारा न्यूनतम 

मजदूरी दिशा-निर्देशों को स्वीकार न किए जाने के संबंध में 

श्रमिक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ओर यदि हां, 

तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(च) नई दिल्ली मेँ हाल दही में सम्पन्न श्रम सम्मेलन 
मे हुए विचारविमर्शं का व्यौरा क्या है ओर मजदूर संघों 

ने इस dda F क्या मांगें रखी थी; ओर 

(छ) सरकार ने इस संबंध में असंगठित क्षेत्र के sot 

के हितों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन UR): (क) मुख्य 

रूप से असंगठित क्षेत्र मे लगे कामगारों के हितों की रक्षा 

करने हेतु वर्ष 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियमित 
किया गया था। यह अधिनियम कामगारों को विधि के अंतर्गत 

निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के fay नियोक्ताओं 

को बाध्य करता हे। 

“न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपवं्धो के अंतर्गत 
केन्द्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित क्षेत्राधिकरों के अंतर्गत 

अनुसूचित नियोजनो मे नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम 

मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने, संशोधित करने तथा 

प्रवर्तित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारे दोनों ही समुचित 

सरकार है। 

ख) ओर (ग) जी, हां। राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम 

मजदूरी को साविधिक बनाने का प्रस्ताव है! तथापि, इस 

स्तर पर इसके लिए कोई विशिष्ट समय सीमा दर्शना 

संभव नहीं है। । 

घ) से (छ) राज्यों मे अकुशल sami के लिए 

न्यूनतम मजदूरी की दरों को दशनि वाले विवरण की एकं 

प्रति संलग्न विवरण में दी गई FI 
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केन्द्रीय क्षेत्र मे प्रवर्तन केन्द्रीय ओद्योगिक dda तंत्र 

(सी.आई.आर.एम.) के रूप मे पदनामित मुख्य श्रमायुक्त (के.) 

के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम 4 सुनिश्चित किया जाता 

है, राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालम राज्य प्रवर्तन तंत्र के 

माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ये अधिकारी नियमित 

निरीक्षण करते है तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न 

करने अथवा उससे कम भुगतान करने के किसी मामले के 

पाये जाने पर ये अधिकारी नियोक्ताओं को शेष मजदूरी का 
भुगतान करने की सलाह देते el इसका अनुपालन न 

करने के मामले मे चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ शास्ति 
उपबंध लगाये जाते है। वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय एवं राज्य 

aa में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन से 
संबंधित व्यौरा संलग्न विवरण-॥ मे दिया गया है। 

सरकार को निजी संगठनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी दिशा- 

निर्देशों का अनुमोदन न करने संबंधी श्रम संगठनों से कोई 

अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ zs 

म्यूनतम मजदूरी से संबंधित श्रम सम्मेलन म आयोजित . 
विचार-विमर्श का सार संलग्न-॥ विवरण में दिया गया zl 

विकरणः/ 

विभिन weedy राज्य dal मे अकुशल कामगार 

के fry न्युनतम मजदुरी की रेज 

क्र.सं. WRITE राज्य अकुशल कामगारौं के लिए 

aa ` न्यूनतम मजदूरी की रेज 

(रुपये प्रतिदिन मे) 

1 2 3 

केन्द्रीय क्षेत्र 156.00-256.00 

राज्य क्षेत्र 

1. अन्ध प्रदेशः 68.96-231.71 

2. अरुणाचल प्रदेश 134.62-153.85 

3. असमः 100.42 

4. विहार" 138.00-144.00 
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1 2 3 1 2 3 

5. छनत्तीस गदर" 104.60-151.04 21. पंजाब 147.73 

6. गोवा 150.00-157.00 22. राजस्थानः 135.00 

7. गुजरात" 180.00 23. सिक्किम् 100.00 

8. हरियाणा 173.19 24. तमिलनाद्धु" 88.29-222.35 

9. हिमाचल प्रदेश 110.00 | 25. त्रिपुरा 65.77-130.00 

10. जम्मू ओर कश्मीर 110.00 26. उत्तर प्रदेश" 100.00-160.15 ` 

11. आारथण्डः 127.00 27. उत्तराखंड* 98.67-200.77 

12. कर्नाटक 111.92-167.00 28. पश्चिम बंगाल" 112.50-169.30 

13. केरलः 85.20-353.00 29. अंडमान ओर Pretax द्वीप समूह  212.00-229.00 

14. मध्य प्रदेशः 163.00-174.80 30. ashe" 219.23 

15. महाराष्ट्रः 100.00-248.15 31. दादरा ओर नगर हवेली, 156.20 

16. मणिपुर 122.10 32. दमन एवं दीव" 143.60 

17. मेघालय | 100.00 33. दिल्ली 247.00 

18. मिजोरम 132.00 34. लक्षद्वीप" 200.00 

19. Ares 80.00 35. agent ` 100.00-205.00 

20. ओडिशा 92.50 
‘Ay. पद्धति प्रचलन में FI 

विकरणः 

वर्ण 2009-10 के दौरान न्यूनतम Faget अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन 

क्र.सं. राज्य।संघ राज्य किए गए अनियमिततापएं दावे अभियोजन मामले दी गई प्रतिपूर्ति जुमनि की राशि 

कत्र का नाम निरीक्षण राशि (हजार (हजार रु. मे) 

रु. मे) 

पाई गई दूर दायर निपटाए लंबित दायर निर्णीत अधिरोपित वसूल 

की गई किएगए गए किए गए गए 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 

केन्द्रीय क्षेत्र # 15951 161562 173225 2724 2046 51542 5599 3415 9801 2342 ~ 

राज्य क्षेत्र 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Sy प्रदेश 65115 7368 4461 8504 7723 356 720 186 3571 67 10 

2. अरुणाचल 29 शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य 

प्रदेश 

3. असम 8683 5589 3659 80 71 18 8 3 1018 शून्यं शून्य 

4. विहार 241509 49925 48258 25596 14361 1296 275 4 10704 2218 - 

5. छत्तीसगढ़" 6522 1076 633 156 231 11721 1094 375 25 120 371 

6. दिल्ली 5522 5359 4365 263 132 उन. 876 87 7385 165 165 

7. गोवाः 971 7003 98 2 9 17 9 3 शन्य 12 - 

8. गुजरात 19462 81374 54209 0 0 46383 3514 4987 13566 5792 5792 

9. हरियाणा 1612 316 316 231 175 1126 217 214 6602 79 - 

10. हिमाचल 3043 3043 2947 14 10 9 6 131 168 86 - 

प्रदेश 

11. जम्मू ओर 1981 120 - 2 1 548 269 168 - 1 - 

कश्मीर 

12. अआारखंड 39162 13206 4788 18252 728 669 26 1 2327 1 - 

13. कर्नाटक 21168 21168 2186 1480 1855 2028 1443 944 13994 1270 - 

14. केरल 32786 68861 24274 307 109 690 1567 1384 2412 1481 1481 

15. मध्य प्रदेश 6681 2307 2724 233 205 3218 1049 501 524 227 52 

16. महाराष्ट्र 50537 55774 41074 5 1 1808 230 172 8459 148 38 

17. मणिपुर 1284 8 8 शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य 

418. मेघालय - 238 शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य 

19. मिजोरम शून्य शून्य MW शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शूम्य शून्य aa 

20. ames 30 शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य 

21. ओडिशा 20751 16786 9999 97 1 10700 681 7 शून्य 2 - 

22. पंजाब 14624 2818 2209 250 142 4996 335 211 130 143  - 

23. राजस्थान 8577 146 88 348 193 838 45 43 7339 ` 23 - 
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4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

24. सिक्किम 8250 - - - - - ~ - - - - 

25. तमिलनाडु 152084 3597 2 950 737 2557 163 107 19518 92 42 

26. त्रिपुरा 19444 शून्य शून्य शून्य शून्य 88 शून्य शून्य शून्य 230 शून्य 

27. उत्तराखंड 3398 1007 328 153 133 286 342 210 913 57 57 

28. उत्तर प्रदेश 38683 13247 1081 4573 5361 5377 1224 1300 1864000 304 - 

29. पश्चिम बंगाल 8695 2980 1896 - - 102 275 83 - 43 - 

30. अंडमान ओर 48 240 240 शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य 

निकोबार 

द्वीप समूह 

31. dere 375 77 56 26 21 - 21 27 29 11 - 

 32.. दादरा ओर 21 4 4 1 1 2 1 - 9 - - 

नगर हवेली 

33. दमन ओर दीव 395 - - - - - - - - ~ ~ 

34. लक्षद्रीप - - - - - - - - - - ~ 

35. yout 7010 185 185 शून्य शून्य 1 शून्य 1 शून्य 0.5 0.5 

#अनंतिम 

"कैलेंडर वर्ष अर्थात् 2009 से संबंधित 

विवरण-।॥ 

न्यूनतम मजदूरी तथा संबंधित मामलों परर चर्चा करने 
के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के 44 सत्र मे एक सम्मेलन 

समिति का गठन किया गया था। इन मामलों मेँ अन्य 

बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी की दरो, परिवर्ती महंगाई 

भत्ता (वी.डी.ए.), राष्ट्रीय wik स्तर की मजदूरी आदि का 
निर्घारणासेशोधन के लिए wat का निर्धारण शामिल है। 

विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित मुदे सामने 

आः 

1. इस बात पर व्यापक सहमति थी किं सरकार 

15वीं भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) द्वारा अनुशंसित 

शर्ते/मानदंड तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 

Queer एंड कंपनी बनाम कामगार संघ) के 

1992 के मामले मे दिए गए निर्देशो के अनुसार 

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर सकती 21 

तदनुसार, सरकार आवश्यक कदम उठा सकती 

है। 

यह Yara दिया गया था कि न्यूनतम मजदूरी 

अधिनियम मं सभी नियोजनं को शामिल किया 

जाना चाहिए ओर वर्तमान में इसकी अनुप्रयोज्यता 

को सिर्फ अनुसूचित नियोजनं तक सीमित करने 

को हटाया जाना चाहिए। इससे आई.एल.ओ. 
अभिसमय संख्या 131 के अनुसमर्थन मेँ भी भारत 

को सहायता मिलेगी।
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3. इस बात पर व्यापक सहमति थी कि राष्ट्रीय 

न्यूनतम मजदूरी देश भर के सभी नियोजनं पर 

लागू होनी चाहिए। 

4. यह विषय उदाया गया था प्रशिष्षुओं को किया 

जाना वाला भुगतान अन्य श्रेणियों से अलग होना 

चाहिए। 

5. समिति ने यह नोट किया कि वर्तमान म 12 

राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों ने AAT को अंगीकार 

नहीं किया हे। इस बात पर सहमति थी कि 

संभी wR राज्य क्षेत्र की वीडीए को अंगीकार 

करना चाहिए। 

6. यह सिफारिश भी की गई थी कि न्यूनतम मजदूरी 

का भुगतान बैको(डाकघरों आदि के माध्यम से 

किया जाना चाहिए। 

7. यह महसूस किया गया कि प्रवर्तन करने वाली 

एजेंसियों को न्याय-निर्णयन का अधिकार नहीं दिया 

जाना चाहिए ओर इस प्रकार इस प्रस्ताव की 

पुनः समीक्षा की जानी afer 

8. इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए दांडिक उप॑धों 

के संबंध 4 यह महसूस किया गया fe धारा 

22 ओर 226 के अंतर्गत कैद के प्रावधान वाला 
खंड कठोर हे ओर इसकी पुनः समीक्षा की जा 

सकती है। इसके अतिरिक्त, यह भी महसूस किया 

गया किं रजिस्टरों के अननुरक्षण के fay कैद 

की सजा नहीं होनी afer 

9. समान रोजगार के लिए केन्द्र तथा राज्यों में 

न्यूनतम मजदूरी के अलग-अलग भुगतान के प्रस्ताव 

को हटाया जाना चारहिए। 

seria जलक्षेत्र मे डकैती 

785. श्री रुद्रमाघव रायः 

श्री प्रताप fire बाजवाः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा at fe: 

(क) क्या भारत-चीन ने अंतरष्टरीय जल aa मे sad 

पर रोकथाम लगाने के fee fed संधि पर हस्ताक्षर 

किए; 

29 फाल्गुन, 1933 (रक) लिखित Fae 522 

(ख) यदि हां, तो इसकी निबंधन ओर शर्ते क्या हैँ 

ओर इसके अंतर्गत कौन-कौन से aa शामिल किए जाने & 

(ग) क्या सरकार की योजना आतंकवादी गतिविधियों 

का मुकाबला करने ओर समुद्री डकैती पर रोक लगाने के 

लिए अन्य पड़ोसी देशों के साथ एसी dea पर हस्ताक्षर 

करने की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः ओर 

(ड) यदि हां, तो इस We में अन्य क्या उपाय 

किए जा रहे है 

रक्षा मंत्री (श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) समुद्री उकैती 

से निपटने के लिए भारत ओर चीन के बीच किसी as 

ते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए है। तथापि, भारत, चीन 

ओर जापान, अदन की खाड़ी 4 वाणिज्यिकं पोतो की रक्षा 

के लिए तैनात अपने नौसेना पोतों के ब्रीच बेहतर समन्वय ` 

करने के लिए हाल ही मे सहमत हो गए él 

(ग) से (ड) एेसे wast पर हस्ताक्षर करने की 

कोई योजना नहीं है। तथापि, पिछले वर्षो में तटीय रक्षा 

के लिए सुरक्षा ओर निगरानी da में agent की गई है। 

इसके अलावा, आवश्यकताओं ओर बदलते हुए सुरक्षा परिदृश्य 

ओर खतरे की अवधारणा को देखते हुए तटीय सुरक्षा तंत्र 

का सुदृद़ीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 

[fe-dy 

राष्ट्रीय राजमार्गं की मरम्मत हेतु निधियां 

786. श्री प्रेमचंद Jeg: क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन ot ओर चालू वर्ष के दौरान ने 

राजमार्गो के निर्माण ओर उनके मरम्मत के लिए केन्द्र 

सरकार दारा मध्य प्रदेश को आबंटित धनरशि का a 

क्या है; ओर 

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश 4 निर्मित 

ओर मरम्मत की ग्ड सड़कों ओर आबंटित निधियों का 

art क्या है? | 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) ओर (ख) राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण। ` 
सुधार के लिए मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा



523 प्रश्नों के 

विगत तीन वर्षौ ओर चालू वर्ष के दौरान 2374.36 करोड़ 
रु. की निधि आवंटित।संस्वीकृत की गई है ओर उक्त अवधि 
के दौरान लगभग 870 कि.मी. लंबाई Wi की जा चुकी है। 

इसके अलावा, लगभग 1235 कि.मी. लंबाई को शामिल करते 

हुए 9827.21 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर 9 

कार्य भी निर्माण, प्रचालन ओर अंतरण आधार पर राष्ट्रीय 

राजमार्गो के विकास के लिए सौपे गए है, gay से अभी 

तक लगभग 190 कि.मी. लंबाई का कार्य पूराहो चुका है। 

राष्ट्रीय राजमार्गो की मरम्मत के लिए 413.39 करोड़ रु. की 

निधि आर्वंटित।संस्वीकृत की गई है, इसमें से 341.44 करोड़ 

रु. उक्त अवधि के दौरान खर्च fey जा चुके él 

चमडा उद्योग 

787. श्री सुरेश काशीनाथ war: क्या वाणिज्य ओर उद्योग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे चमड़ा उद्योग को ser देने के लिए 

क्या कदम उठाए गए है 

| (ख) वैश्विक बाजार मे भारतीय चमा आधारित उद्योगों 

की हिस्सेदारी क्या हैः ओर 

(ग) सरकार दारा Bast VET को geal देने के 

लिए गत तीन वर्षो के दौरान प्रदान की गई+उपयोगं की 
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Ts Fa को राज्यवार व्यौरा क्या टै?. 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) ओद्योगिक नीति ओर 

संवर्धन विभाग (डी.आईपी.पी.) द्वारा देश मे wast उद्योग 

को बढ़ावा देने के लिए उद्योगो को कुशल श्रमशकित्ि उपलब्ध 

कराने, ढांचागत सुविधाओं तथा पर्यावरण संबंधी चिताओं का 

समाधान करने एवं चमड़ा इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं 

उन्नयन करने के जरिए भारतीय ars विकास कार्यक्रम 

क्रियान्विति किया जा रहा el 

भारतीय चमड़ा क्षेत्र को सरकार से सहायता 9वीं 

योजनावधि से सीमित तरीके से शुरू हुई, जब चर्मशोधनशालाओं 
के आधुनिकीकरण हेतु 25 करोड रुपए का प्रावधान किया 

गया था। 

10वीं योजनावधि (2002-07) के दौरान 400 करोड़ 

रुपए के परिव्यय से एक योजना. कार्यक्रम "भारतीय FAST 

विकास कार्यक्रम (आई.एल-डी.पी.) आरंभ किया गया। 

योजना आयोग ने भारतीय ws क्षेत्र को Use बनाने 

के लिए 14वीं योजना के दौरान आई.एल.डी.षी. के कार्यान्वयन 

हेतु 4300 करोड़ रुपए अबंटित fey Fl कार्यान्वयन हेतु 

1251.29 करोड़ रुपए के कुल परिव्ययं से 13 उप-स्कीमें 

अनुमोदित की mg! akt नीचे दिया गया हैः- 

(रुपए करोड़ मे) 

क्र.सं. 14वीं योजना के दौरान जारी उप-स्कीमं 14वीं योजना का 

परिव्ययं 

1 2 3 

1. एकीकृत चमड़ा विकास क्षेत्र (आई.डी.एल.एस.) 253.43 

2. मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) 60.00 

3. कारीगरौं को सहायता 40.00 

4. जीनसाजी विकास 10.00 

5. चमड़ा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु ठंचागत सुविधाओं का उन्नयन 200.00 

300.00 6. लेदर चार्कमिगालेदर क्लस्टर का विकास 
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1 2 3 

7.  चमड़ा काम्पलेक्स, नेल्लोर 29.00 

8. फुटवेयर डिजाइन ओर विकास संस्थान, फुरसतगंज 7.17 

9. फुटवेयर काम्पलेक्स, चेन्नई 3.00 

10. मिशन मोड 10.00 

11. संस्थागत सुविधाओं का उन्नयन तथा स्थापना 300.07 

12. मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 24.85 

13. एफ.डी.डी.आई, फुरसतग॑ंज में अतिरिक्त बालिका छात्रावास 13.77 

योग 1251.29 

कौशल विकास प्रशिक्षण नामतः एच.आर.डी. तथा 

शिल्पकार सहायता, टढांचागत सुविधा विकास स्कीमों नामतः 

आई.डी.एल.एस., मेगा लेदर क्लस्टर ओर पर्यावरण मुदं के 

लिए 12d} योजना के दौरान परिव्यय sem गए zg) आर 

एंड डी कार्यक्रम का परिव्यय भी बढ़ाया गया है। इसके 

फलस्वरूप चमड़ा उद्योग मे कुशल व्यक्तियों की मांग परी 

करने तथा ढांचागत सुविधाओं एवं पर्यावरण संबंधी बाधाओं 

का समाधान करने A मदद मिलेगी। ओद्योगिक नीति ओर 

संवर्धन विभाग ने वीं योजना मँ आईएल.डी.पी. के तेहत 

2420 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया Fz 

वाणिज्य विभाग द्वारा WAST उद्योग के निर्यात को 

ga देने के लिए अनेक स्कीम कार्यान्विते की जा रही 

हैँ जिनमें अन्य के साथ शामिल है - fea वर्ष 4 निर्यति 
आय के 3 प्रतिशत तक एफओबी. मान कर इयूटी प्री 
ge wee के तहते अधिसूचित निवेशो का शुल्कं मुक्त 

आयात करने की अनुमति; VR प्रमोशन कैपीटल Ysa 

(ई.पी.सी.जी.) स्कीम के तहत titra माल का जीरो इयूटी 

आयाते, अधिसूचित waist उत्पादों, फुटवेयर के लिए 4 
प्रतिशत sacl क्रेडिट र्क्रिप स्कीम; फोकस प्रोडक्ट स्कीम 

के तहत 2 प्रतिशत sacl क्रेडिट Rew स्कीम। इसके 

अलावा, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियो, मेलों, सेमिनारो, बायर-सेलर 

We, विजनेस-दटू-बिजनेस Ae, आदि मे बाजार विकास सहायता 

(ST) तथा बाजार पहुंच पहल स्कीम (एम.ए.आई.) के 

तहत wast निर्यात परिषद को वित्तीय सहायता प्रदान की 

जाती 1 

वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यतिोन्मुख ढांचागत सुविधाएं निर्मित 

कर निर्यात बढ़ने के लक्ष्य से निर्यात की chara सुविधा 

विकास हेतु राज्यों को सहायता नामक स्कीम भी कार्यान्वित 

की जा रही है। ए.एस.आईडी.ई. स्कीम के केन्द्रीय घटक 

के तहत चमड़ा निर्यात परिषद तथा फुटवेयर डिजाइन ओर 

विकास संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदानं की गई ofl 

चमड़ा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण ओर डिजाइनिंग तथा परीक्षण 

क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से एफ.ङी.डी.आई. को भी std 

योजनावधि के दौरान 178.80 करोड रुपए की वित्तीय सहायता 

उपलब्ध कराई गई oft! tdi योजना मे एफ-डी.डी.आई, 

अन्य संस्थानों तथा कार्यकलापों के लिए 952 करोड़ रुपए 

परिव्यय का प्रस्तावे 2! 

(ख) वर्ष 2009-10 मेँ कुले वैश्विकं आयात मे भारतीय 

ws व॒ ws की वस्तुओं के आयात का हिर्सा 2.95 
प्रतिशत था। 

(ग) आई एल-डी.पी. की उप.स्कीमों को कार्यान्वितं करने 

वाली विभिन्न एजेंसियों कों free तीन वर्षो (2008-09, 

2009-10 तथा 2010-11) के दौरान वाणिज्य ओर उद्योग 

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई/उपयोग की गई राज्यवार 

निधियों का व्यौरा निम्न प्रकार हैः
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वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए 
1 2 

राज्य का नाम जारी की गई राशि 

(करोड रुपए मे) तमिलनाडु 55.87 

उत्तर प्रदेश 14.17 

| ; पश्चिम बंगाल 28.95 

ST प्रदेश 15.25 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 

हरियाणा 21.47 आन्ध्र प्रदेश 0.33 

कर्नाटक 0.68 अरुणाचल प्रदेश 0.11 

केरल 0.85 विहार 1.04 

मध्य प्रदेश | 4.97 चंडीगढ़ 0.26 

महाराष्ट्र 0.26 हरियाणा 32.60 

नई दिल्ली 2.21 हिमाचल प्रदेश 0.34 

पंजाब 4,39 । कर्नाटक . 0.27 

राजस्थान | 273 केरल 0.09 

तमिलनाडु 40.66 मध्य प्रदेश 12.12 

. उत्तर प्रदेश | 11.91 महाराष्ट्र 1.16 

पश्चिम बंगाल 25.74 नई दिल्ली | 2.05 

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ओडिशा 0.37 

चंडीगढ़ 0.11 पंजाब 1.77 

गुजरात 0.50 राजस्थान 3.58 

हरियाणा | 25.30 तमिलनाडु 59.63 

कर्नाटक 0.03 उत्तर प्रदेश 16.06 

केरल 0.10 उत्तराखंड 0.49 

मध्य प्रदेश 6.57 पश्चिम बंगाल 41.62 

महाराष्ट्र 0.76 
(महाराष्ट्र, अन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक ओर हिमाचल प्रदेश के 

नई दिल्ली | 2.76 पांच राज्यों मे उप-स्कीम मानव संसाधन विकास qa) के 

कार्यान्वयन हेतु आई.एल. एंड एफ.एस., नई दिल्ली को 0.94 करोड़ 
पंजाब 0.81 

रुपए की राशि दी गई है) 
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(अनुकाद) 

अर्द्रभूमि का संरक्षण 

788. श्रीमती प्रिया दत्तः 

श्री अनन्त वेकटरामी test 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे प्रमुख अरद्रभूमियों का राज्य-वार ब्योरा 

क्या हैः 

(ख) क्या सरकार को देश में रष्ट्रीय ay संरक्षण 

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुक खामियों का पता चला है, 

(ग) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार 

दारा क्या कदम उठाए गए है 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) यद्यपि देश A अलग-अलग आकार की Hg 

नमभूमियां है मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम 

(एन.उन्त्यु सी.पी.) के अंतर्गत संरक्षण कार्यकलाप शुरू करने 
के लिए देश मे 115 नमभूमियों की पहचान की el इन 
पहचान की गई नममूमि की राज्य-वार सूची dam विवरण 

मे दी गई zl 

(ख) ओर (ग) जी, et! विभिन राज्यों मेँ पहचान की 

गई नमभूमियों मे राष्ट्रीय ममभूमि संरक्षण कार्यक्रम निष्पादित 
करते समय कतिपय कमियां पाई गई है। इनमें तदर्थ प्रबंधन 
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कार्य योजनाएं wart) की प्राप्ति, प्रबंधन कार्य योजनाओं 

के निष्पादन के लिए अपर्याप्त समेकित अनुसंधान डाटबेस, 

राज्य सरकारों के पास अवसंरचना ओर विशेषज्ञता की 

कमी, अपर्याप्त वित्तीय सहायता का दबाव ओर नमभूमि के 

महत्व ओर कार्यो की जानकारी के प्रति संवेदना का अभाव 

शामिल हे। 

(घ) इन offal के निराकरण के लिए मंत्रालय इनं 

पहचान की गई नमभूमियो मे संरक्षण कार्यकलाप के लिए 

100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है, जिसके 

लिए आज की तारीख तक विभिन राज्य सरकारों को 

113.70 करोड रु. जारी किए गए है। विशेषज्ञता ओर 

अवसंरचना की कमी वाले राज्यो के लिए व्यापक प्रबेधन 

कार्य योजनाएं (एम.ए पी.) तैयार करने हेतु परामर्शदाता रखने 

के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 

प्रबंधन कार्य योजनाओं के निष्पादन हेतु लोगं को प्रशिक्षित 

करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए 

जाते है। मंत्रालय ने इस क्षेत्र मे प्रबंधन कार्यं योजनाओं के 

निष्पादन के लिए femmes भी तैयार है तथा अधिक 

परिणामोन्मुख ठंग से कार्य योजनाओं का निष्पादन करने के 

लिए प्रमुखता वाले अनुसंधान क्षेत्रो की पहचान की है। 

दिसंबर, 2010 में नमभूमि (संरक्षण ओर प्रधन) नियम 

अधिसूचित किए गए & ताकि नमभूमि का उनकी वहन 
क्षमता से अधिक उपयोग करने की अनुमति नदी ony! 

राज्य सरकारों को नमभूमि विकास प्राधिकरण (उन्ल्यू.डी.ए.) 

गठित करने ओर नमभूमि नियमावली के अंतर्गत सभी नमभूमि 

को अधिसूचित करने की सलाह भी दी गई है। 

विकरण 

VENT की गर ayy की राज्यवार सुची 

करसं, weary राज्य aa क्र.सं. नमभूमि के नाम 

4. आश्र प्रदेश 

2. असम 
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1 2 3 4 

4. सोन बील 

3. बिहार 5. कांवर 

6. बरिला 

7. कुशेश्वरस्थान 

4. गुजरात 8. नलसरोवर 

9. ग्रेट रन ओंफ कच्छ 

10. et पक्षी अभयारण्य 

11. खिजाद्िया पक्षी अभयारण्य 

12. लिटिल रन ath कच्छ 

13. पेरियज 

14. वधवाना 

15. ननीककराड 

5. हरियाणा 16. सुल्तानपुर 

17. भिंडावास 

6. हिमाचल प्रदेश 18. रेणुका 

19. UM डम 

20. चन्द्रताल 

21. रिवल्सर ¦ 

22. खज्जिआर 

7. जम्मू ओर कश्मीर 23. Far 

24. सो मोरारी 

25. तिसगुल त्सो ओर चिसुल मारशेस 

26. होकरसर 

27. मानसर-सुरिंसर 
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1 2 3 4 

28. रणजीतसागर 

29. Unit त्सार 

ॐ0. घराना 

31. हाईगम 

32. मिरगुंड 

33. शालबघ | 

34. चुशुल ओर हानली 

8. आरखंड 35. उधवा 

36. तिलैया बांध 

9. कर्नाटक 37. मागधी 

38. गुदावी पक्षी अभयारण्य 

ॐ9. बोनाल 

40. हिदकल ओर घाटाप्रभा 

41. हिगिरी 

42.  रंगनाथिट्दु 

43. के.जी. कोपा अर्द्र भूमि 

10. केरल 44. अष्टमुडी 

45.  सस्थामकोटा 

46. कोटुली 

47. काडुलांडी 

48. वेम्बनाड कोल 

11. मध्य प्रदेश 49. बरना 

50. यशवंत सागर 

51. केन नदी आद्र भूमि 
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52. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य 

53. घाटी गांव 

54. रातापानी 

55. दिनयः तबा आद्र भूमि 

56. कान्हा बाघ रिजर्व : 

57. `. पेच बाघ रिजर्व ` । 

58. शाख्यासागर . 

59. दिहायला | 

60. गोविंद सागर 

61. सरपुर . ` 

12. महाराष्ट्र 62. ¦ उजनी 

63. - जयकवाड़ी 

64. - नाल ` गंगाः अर्द्र भूमि. `. : ` 

13. ` मणिपुर 65. लोकतक ̀ ``. ` 

14. मेघालय ~ ` ` 66. .` उमियाल इल ¦ 

15. मिजोरम `` 67.  तमदिल 

68. ` पलक | 

18. ओडिशा ` ` 69. चिल्का 

_ 70.  कुानरी अद्र भूमि. 

71. ` कंजिया अद्र भूमि 

72, ` . दाहा आर्द्रं भूमि 

- 73. अनुसपा ̀ 

17. पंजाब ~ | ` 74. हरिके. ̀ 

75. रोपड़ 
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1 2 | 3 4 

76, कंजली 

77. नांगल 

18. राजस्थान 78. सांभर 

19. सिक्किम 79. RUT पवित्र site 

80. तमजी आद्र भूमि 

81. dans आर्द्र भूमि काम्प्लैक्स 

82. ei आद्र भूमि काम्प्टैक्स 

83. गुरु डोकमार्क as भूमि 

84. सोमगो आर्द्र भूमि 

20. तमिलनाडु 85. प्वाइंट केलिमर 

86. कालीवेली 

87. पल्लायकरनी 

21. त्रिपुरा 88. Sean 

89. गुमटी श्जर्ायर 

22. उत्तर प्रदेश 90. नवाबगंज | 

० सांडी ` 

92. लाख यहोसी | 

93. समसपुर 

94. अलवारा आर्द्र भूमि 

95. eam डील 

96. wa ्ील 

97. leq fa 

93. Ge ase भूमि 

समन veil अभयारण्य 
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1 2 3 4 

100. Wey Wa 

101. पतना पक्षी अभयारण्य 

102. चंदोताल 

103. ताल भघेल 
j । 

1 04. ताल र्गभीरवन ओर ताल सलोना 

105. आदि जल जीव डील 

. 23. उत्तरांचल 106.  बाणर्गगा facie ताल 

| 107. असन 

24. पश्चिम बंगाल 108. ईस्ट कोलकाता आर्द्र भूमि 

109. सुन्दरबन 

110. अहीर बील 

111. रसिक बील 

112. संतरागाछठी 

113. पटलाखवा-रासोमती 

25. चण्डीगढ (संघ राज्य क्षत्र) ` 114. YG 

26. पुडचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) 115.  आखस्टेरी sitar 

भ्रम आयुक्त का कार्यालय 

789. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगेकिः 

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नैकोयंबटूर मे मुख्यालय 

वाले श्रम कल्याण आयुक्त का अलग कार्यालय तमिलनाडु 

मँ स्थापित करने का है; 

ख) यदि हां, तो aah व्यौरा क्या हे; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मलिकार्जुन wep: (क) से 

(ग) श्रम कल्याण प्रभाग तथा इसके क्षेत्रीय घटकों को नया 

रूप देने के लिए 2007 4 एक ॒कार्यबल गठित किया गया 

था। इसकी एक सिफारिश उप कल्याण आयुक्त, तिरुनेलवेली 

(तमिलनाडु) के कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर कल्याण आयुक्त 

कार्यालय करके चेन्नई में Roe कंरना eft! तथापि, बीड़ी 

तथा चूना पत्थर कामगार की तिरनेलवेली मे अधिकता तथा 

तमिलनाडु बीड़ी कामगार परिसंघ (सीद्) के seme के 

कारण उप कल्याण आयुक्त के कार्यालय को चेन्नई में 

चलाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। इसके दृष्टिगतं फिलहाल 

उक्त कार्यालय को चेन्नई में शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव 

` नहीं है।



541. Wea के 

(हिन्दी 

सड़क दुर्घटना के शिकार हुए 

लोगो को मुआवजा 

790. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः 

श्री ada लागुरीः 

डो. संजय सिहः 

श्रीमती रमा देवीः 

श्री अंजनकुमार एम. यादवः 

! क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सडक दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को 

मुआवजा प्रदान करने का कोई प्रावधान हैः 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के 

दौरान मुआवजा प्राप्त कर चुके लोगो की राज्य-वार संख्या 

कितनी है तथा दुर्घटनाओं की संख्या तथा दुर्घटना मे मारे 

गए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी & ओर 

(ग) उक्त अवधि के दौरान एसे मामलों की संख्या 

कितनी है fad पीडित लोगों को मुआवजा नहीं दिया 

गया तथा इसके क्या कारण है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (ST. 

तुषार चौधरी): (क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 के 

wart के विभिन्न mal के अंतर्गत सडक दुर्घटना 

पीडितं, मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र el मोटर यान 

अधिनियम, 1988 की धारा 165 मे यह प्रावधान है कि 

राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र मेँ अधिसूचना द्वारा, दुर्घटनाओं 
जिसमें मोटर यान & प्रयोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई 

हो अथवा उसे शारीरिक चोट पहुंची हो अथवा किसी अन्य 

पक्षकार की संपत्ति को क्षति हुई हौ अथवा दोनों के संबंध 

मे मुआवजे के लिए दावों का अधिनिर्णय करने कै प्रयोजन 

के लिए अधिसूचना मे यथा-विनिर्दिष्ट wa क्षेत्र के लिए एक 

अथवा एक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणं गदित 

कर सकती है। अतः, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की 

कार्यप्रणाली, संबंधित राज्य सरकार।संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन 

के अधिकार क्षेत्र मेँ आती हे। दुर्घटनाओं की संख्या ओर 

प्रदान किए yr का ब्योरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा 

जाता है ओर इसलिए. यह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। 
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(अनुवाद) 

ओद्योगिक वृद्धि 

791. श्री जी.वी. हर्ष कुमारः 

श्री असादूद्दीन ओवेसीः 

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: 

श्री जोस के. मणिः 

श्री एस.एस. WIT 

श्री गणेश fete: 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या ईधन मूल्यों में वृद्धि, ब्याज दरों मे वृद्धि 

तथा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ओद्योगिक वृद्धि की 

दर कम हो गई हैः 

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ako क्या है तथा विनिर्माण, 

कोर तथा अवसंरचना aa सहित ओद्योगिक वृद्धि का चालू 
वर्ष की तुलना मेँ पिछले दो ai के दौरान का a 

क्या है; 

(ग) क्या अन्य देशों के विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में 

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की समानुपातिक वृद्धि कम है; 

घ) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित नयी विनिर्माण नीति 

से हाल के af मेँ विनिर्माण aa की वृद्धि तेज होने की 

संभावना है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः 

(ङ) क्या संयुक्त we ओद्योगिक विकास संगठन 

(यू. एन.आई.डी.ओ.) की रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण मे भारत 

का स्थान नीचे आया है; 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(छ) अगले af के लिए ओद्योगिक वृद्धि लक्ष्यो को 

बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) ओर (ख) ओद्योगिक 

उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) की दृष्टि से मापने पर 

पिछले दो वर्षो तथा वर्तमान at के दौरान fata, कोर 

तथा अवसंरचना के लिए क्षेत्र-वार ओद्योगिक वृद्धि क्रमशः 

संलग्न विवरण-, ॥ तथा ॥ में दी गई है। ओद्योगिक वृद्धि 

ag 2009-10 मे 5.3 प्रतिशत से बदरकर वर्ष 2010-11 में
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8.2 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान वर्ष A अप्रैल-जनवरी, 

2011-12 के दौरान ओद्योगिक वृद्धि पिछले वर्ष की इसी 
- अवधि में 8.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में गिरकर 4 प्रतिशत 

हो गई tl यद्यपि इनका. एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित 
नहीं. किया: जीं सकता है, फिर भी ओद्योगिक वृद्धि 4 
wR के कारणों मे खपत व्यय की वृद्धि दर में 

कमी, विनिर्माण क्षेत्र a केम निष्पादन, व्याज दरों में वृद्धि 

तथा वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़राव आदि कारक शामिल sl 

(ग) यह प्रतीत होता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी ने 

अपना प्रभाव भारत सहित विभिन देशों की विनिर्माण वृद्धि 

पर डाला है संयुक्त we ओद्योगिक विकासं संगठन (युनिडो) 

की ओद्योगिक विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2005 ओर 

2009 के बीच भारत सहित अनेक देशो में जी.डी.पी. में 
विनिर्माण मूल्य वर्धन कै हिस्से मेँ गिरावट आई है जो 
नीचे तालिका मे दर्शि ag है, 
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1. 2 3 

मलेशिया धि 32.39 27.92 

दक्षिण अफ्रीका 16.39 15.59 ` 

mgs 35.91 | 37.35 

स्रोतः ओद्योगिकं विकास रिपोर्ट 2011, art 

(घ) सरकार ने जीडीपी. मे विनिर्माण का हिस्सा 

एक दशक मेँ 25 प्रतिशत करने ओर 100 मिलियन रोजगार 

` सृजित करने के उद्देश्य से रष्ट्रीय विर्माण नीति घोषित 

की dl इस नीति का उद्देश्य स्व-विनियमन के माध्यम सै 
उद्योग से अनुपालन भार को कम करना तथा उद्योग को 

वेशिविक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाना है। 

(ङ) ओर (च) संयुक्त राष्ट ओद्योगिक विकास संगठन 

(are की ओद्योगिक विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 

अर्थव्यवस्था जीडीपी मे विनिर्माण मूल्य वर्धन 2010 4 1.8 प्रतिशत के विनिर्माणं मूल्य वर्धन (एम.वी.ए.) 

का हिस्सा (प्रतिशत) हिस्से के साथ विनिर्माण क्षेत्र के निष्पादन में भारत 144 

स्थान से of स्थान पर आ गया हे। 

2005 2009 (छ) ओद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार 

द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए है, जिनमे, अन्य बातों के 

1 2 3 साथ-साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; व्यवसाय वातावरण में सुधार, 

सार्वजनिक-निजी भागीदारी veel के माध्यम से ओद्योगिक 

भारत 14.13 13.74 तथा अन्य अवसंरचना -का विकास; अनुसंधान एवं विकास के 

ania लिए प्रोत्साहन ओर उद्योग dai कोशलों का विकास सहित 

चर 6.00 a ओद्योगिकीय निवेश को संवर्धित करना तथा सुकर -बनाना 
चीन 34.11 35.70 शामिल दहै। ओद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तर 

रूस 48.96 15.80 के उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखितानुसार सरकार ने हाल ` 

. ही मेँ एक use विनिर्माण नीति की भी घोषणा की है। 

विकरणः, 

ओद्योगिक उत्पादन मै वृद्धि ae: विनिमणि ata का 2 डिजिट वर्गीकरण 

| (प्रतिशत मे) 

कोड उद्योग समूह भार 2010-11 2010-11 2011-12 
(अप्रेल-जनवरी) (अप्रेल-जनवरी) 

1 2 3 4 5. 6 

15. खाद्य उत्पाद ओर पेय पदार्थ ) 72.76 7.0 धि 4.0 28.3 
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^ ॥ 

1 2 3 4 5 6 

16. tap उत्पाद 15.7 2.0 4.2 4.5 

17. वस्त्र 61.64 6.7 6.8 -2.6 

18. dak 27.82 3.7 3.4 -3.8 

19. लगेज, हैडबेग आदि 5.82 8.1 7.3 4.0 

20. लकड़ी ओर लकी के उत्पाद 10.51 -2.2 -1.1 1.4 

21. कागज ओर कागज उत्पाद 9.99 8.6 8.5 5.0 

22. प्रकाशन, मुद्रण, ओर रिकाडिंड मीडिया 10.78 11.2 11.1 24.2 

का पुनः उत्पादन 

23. कोक, Rugs पेट्रोलियम उत्पाद ओर 67.15 -0.2 -0.6 3.0 

परमाणु ईधन 

24. रसायन ओर रासायनिक उत्पाद 100.59 2.0 0.7 -0.4 

25. रबर ओर प्लास्टिक उत्पाद 20.25 10.6 13.3 -1.3 

26. अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद 43.14 4.1 4.1 5.0 

27. मूल धातुर 113.35 8.8 8.2 9.8 

28. फैत्रिकेटिड धातु उत्पाद 30.85 15.3 13.8 13.8 

29. मशीनरी ओर उपकरण एन.ई सी. 37.63 29.4 30.9 -3.0 

30. कार्यालय, लेखांकन, ओर कंप्यूटिग मशीनरी 3.05 -5.3 -8.5 4.1 

31. इलैविदरिकल मशीनरी ओर उपकरण 19.8 2.8 6.3 -21.9 

32. . रेडियो, Ad. ओर संचार उपकरण ओर तत्र॒ 9.89 12.7 12.9 5.2 

33. चिकित्सा, सटीक ओर ओंष्टिकल उपकरण, 5.67 6.8 5.1 12.8 

ufsat ओर दीवार ufsar 

34. मोटर वाहन ओर द्ेलर 40.64 30.2 32.4 12.1 

35. अन्य परिवहन उपकरण एन.ई.सी. 18.25 23.2 23.2 14.3 

36. फर्मीचिर 29.97 -7.5 -6.5 -1.8 

10. खनन एवं Ger 141.57 5.2 6.3 -2.6 

15-36. विनिर्माण 755.27 9.0 8.9 4.4 

40. विद्युत 103.16 5.5 5.3 8.8 

सामान्य सूची 1000 8.2 8.3 4.0 

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यन्वियन मंत्रालय



547 प्रश्नो के 19 मार्च, 2012 ` वियित उत्तर 548 

विकरणः 

तालिका : आठ कोर geht मै वृद्धि 

(प्रतिशत मे) 

क्षेत्र भार 2010-11 अप्रेल-जनवरी 2011-12 अप्रेल-जनवरी 

| 2011-12 

समग्र सूची 37.9 5.8 | 5.7 4.1 

कोयला \ 4.4 -0.2 0.6 | -1.5 

कच्चा तेल 5.2 11.9 11.9 1.5 

प्राकृतिक गैस | 1.7 10.0 14.4 -8.8 

रिफाडइनरी उत्पाद 5.9 3.0 2.4 3.1 

उर्वरक 1.3 0.0 -0.8 0.1 

इस्पात | 6.7 8.9 8.4 7.0 © 

सीमेट 2.4 4.5 4.1 6.0 

. ` विद्युत 10.3 ` 5.6 5.2 8.6 

तिवरणः॥॥ 

तालिका- 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान अकसंरचना aa निष्यादन 

2009-10 ` 2010-11 अप्रैल-दिसम्बर, अप्रैल-दिसम्बर, 2011-12 

। - 2010-11 

लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविकं arden वास्तविक लक्ष्य 

1 2 3 4 | 5 6 7 8 

1. विद्युते उत्पादन (दी.यू) 

थर्मल उत्पादन |  648.480 639.706 690.856 665.001. (484.860. 524.362 517,618 

परमाणु उत्पादन , ~: 19.000 18.636 22.000 26.266 17.854 18.951 23.811 

Bigg) उत्पादन 7 415.468 103.896 111.352 114,257 90.169 90.355 107.545 

भूटान से आयात 6.564 , 5.359 6.548 ` 5.611 5.360 5.361 5.057 

कुल . . 789.512 767.597 830.756 ` 811.135 598.243 639.029 654.031 
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2. कोयला उत्पादन (मी.ट.) 

कोल इंडिया लि । 435.00 431.26 460.50 431.32 299.44 312.03 291.24 

। सिगारेणी 44.50 50.43 46.00 51.33 36.33 37.45 35.26 

अन्य 46.33 44.58 65.87 43.50 34.00 42.00 33.29 

- कुल 525.83 526.27 572.370 526.150 369.77 391.48 359.79 

3. तैयार इस्पात का उत्पादन (000 टन) 

।. मुख्य उत्पादककर्ता 

(i) सेल 9928.6 10058.2 9901.0 10195.7 7357.0 7395.7 6564.7 

(ii) ` टाटा स्टील 5103.0 5019.0 5333.0 5157.0 3825.0 «4111.0 4073.0 

(ii) वी.एस.पी. 2680.0 2960.0 2730.0 2928.0 2109.0 2072.0 2080.0 

कुल 17711.6 18037.2 = 17964.0 18280.7 13291.0 13578.7 12717.7 

॥. प्रमुख (द्वितीय) उत्पादनकर्ता - 51092.8 - 57461.3 42356.0 ` - 46119.3 

कुल (॥ + ॥) 17711.6 69130.0 17964.0 75742.0 55647.0 13578.7  58837.0 

4. सीमेट उत्पादन (मी.ट.) 

सीमेट उत्पादन tc) उपलब्ध नहीं 207.06 उपलब्ध नहीं 215.98 156.99 उपलब्ध नहीं 165.00 

5. Uden उत्पादन (000 टन) 

(i) नाईट्रोजनं 12084.6 11900.4 12480.8 12156.6 9132.1 9361.5 9224.5 

(ii) फास्फेट 4131.1 4320.9 4834.3 4222.7 3283.7 3738.8 3127.7 

कुल 16215.7 16221.3 17315.1 16379.3 12415.8 13100.3  12352.2 

6. पेद्रोलियम 

(i) कच्चा तेल (मी.ट.) 38.003 33.690 37.955 37.711 . 28.174 28.647 28.701 

(i) रिफाडुनरी उत्पादन (मी.ट.) 153.176 160.034 158.610 164.851 121.266 120.963 126.197 

0) प्राकृतिक भैस उत्पादन 52167 47496 53589 52221 39682 38576 36195 

(एम.सी.एम.) 
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^ 1 2 3 4 5 6 ` 7 8 

7. weed (कि.मी.) 

4h) VATE. 

 चार/छ/आठ लेन के लिए मरम्मत/ 3165.00 2673.94 2500.00 1784.00 1155.54 1629.64 1258.89 

age बनानामोजूदा कमजोर पटरी 
` (कि.मी) 

(ख) राज्य पी.डन्ल्यू. तथा सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ) 

निम्न ग्रेड भाग का सुधार (कि.मी.) 20.00 30.67 0.30 1.29 1.00 1.00 10.80 

मौजूदा कमजोर पटरी का सुदृद्रीकरण 1058.00 1012.70 1213.41 1015.82 687.13 ~ 650.00 448.52 

किमी.) | 

चार लेन के लिए मरम्मत (कि.मी.) 79.50 68.64 137.55 98.85 68.30 70.00 39.54 

दो लेन के लिए मरम्मत (कि.मी.) 1321.00 4233.85 1116.97 1042.07 763.53 700.00 476.79 

8. रेलवे 

राजस्व आय समान परिवहन 890.00 887.99 924.00 921.51 673.31 730.95 704.81 

(मी.ट.) 

9. जहाज 

(i) प्रमुख पत्तनो पर 581.330 561.090 598.280 569.908 416.581 451.270 418.184 

कार्गो हैंडलिग 

(i) कोयले का Bea 83.990 71.709 उपलब्ध 72.755 53690 उपलब्ध 58398 

Rite hz) नहीं नहीं 

10. नागरिक उड्डयन 

।. चायु वत्तनों पर कार्मो estert (मी.ट.) 

0) निर्याति wrt * 599009 ^ 679459 628931 681581 621738 

(i) आयात कार्गो * 464234 * 559898 488687 659225 495541 

॥. यात्री परिवहन हैन्डल्ड (संख्या लाख मे) 

(i) अंतरष्ट्रीय टर्मिनल * 231.76 * 258.46 28095156 30061814 30107221 

(i) घरेलू टर्मिनल * 492.29 * 571.77 77469676 85216643 91055982 
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1 2 3 5 6 7 8 

11. दूरसंचार 

(i) स्वीचिग क्षमता में निवल 

वृद्धि (000 लाइन) * 13880.220 ॥ 13157.772  10635.771 * 768.119 

(ji) प्रदान किए गए निवल कैनैक्शन * -1007.928 * -2226.835 -1866.624 * -2044.638 

(000 सं.) 

(i) निवल सेलफोन (नए) ote 

(000 सं) - * 192562.833 # 227271.915 167876.633 ॥ 82267.161 

कुल HAH (+) (000 सं.) - 191554.905 - 225045.080 166010.009 80222.523 

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यन्वियन मंत्रालय 

aq: बिलियन यूनिट dhe: मिलियन टन एम.सी.एम. मिलियन क्यूबिक मीटर 

"मासिक एवं संधित लक्ष्य निर्धारित wet किए जाते ह $; अनुपात के अनुसार पहले केवल पांच प्रमुख वायु पत्तनं के आंकड़े प्रदान किए गए थे। 

मई, 2011 से सभी वायु पत्तनं (सम्पूर्णं भारत) के कुल aes! 

वन भूमि का विपथन 

792. श्री महेन्द्र्सिह पी. चौहाणः 

श्री हरिन पाठकः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) तथा वन भूमि के बड़ क्षेत्रं को खनन उद्देश्यों 

के लिए विपथित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश 

में पारिस्थितिक असंतुलन vast हो गया हैः 

ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के 

दौरान देश मे खनन उद्देश्यों हेतु विपथित वन भूमि का 

aint क्या है; ओर 

(ग) देश में खनन उद्देश्यों हेतु वन भूमि का विपथन 

रोकने के लिए सरकार दारा क्या कदम उठाए गए है? 

` पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन 

asi ओर वर्तमान af (अर्थात 01-01-2009 से 15-03-2012 

तक) के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 

खनन परियोजनाओं हेतु 34,474 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन 
हेतु 296 स्वीकृतियां प्रदान कौ है। 

खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन से 
पारिस्थितिकी ओर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम 

करने के fay, केन्द्र सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 

के तहत स्वीकृति प्रदान करने समय उपयुक्त शर्ते निर्धारित 

करती है जैसे कि ai ओर वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा 

ओर विकास हेतु प्रतिपूरक वर्गीकरण का सृजन ओर रख. 
रखाव, वन्यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्वयन ओर उपभोक्ता 

अभिकरण से अपवर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य 

(एन.वी.पी.) की वसूली । 

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र 

सरकार के पूर्वानुमोदन संबंधी प्रस्तावों की प्रमावी ढंग से 
छटनी a सुकर बनाने हेतु केन्द्र के साथ-साथ राज्यसंघ 

शासित प्रदेश की सरकारों दोनों के स्तर पर एक विस्तृत 
संस्थागत कार्यतंत्र स्थापित किया गया हे। खनन परियोजनाओं 

` हेतु वन भूमि के अपवर्तेन संबंधी प्रस्तावों को बहुत ध्यानपूर्वक 
जांचा जाता है ओर de सरकार दारा केवल वही प्रस्ताव 

स्वीकृत किए जाते हँ जहां वन भूमि का अपवर्तनं नगण्य 

ओर अपरिहार्य हो।



555 प्रश्नो के 

(हिन्दी 

राष्ट्रीय राजमार्ग 

793. श्री उमाशंकर सिंहः 

श्री बालकृष्ण खांडराव शुक्लाः 

श्री चन्द्रकांत यरे 

श्री रघुवीर सिंह मीणा 

श्री महेश्वर हजारी: 

श्री हरिश्चन्द्र Wer: 

क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन ai तथा चालू वर्षं के दौरान राजस्थान 

सहित देश भे अब तक निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गो (एन.एच.) 

का राज्य-वार ak क्या है तथा राष्ट्रीय राजमार्गो (एन.एच) 

के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य feat) में क्या है; 

^ (ख) इसी अवधि के दौरान विभिन राज्य सरकारों 
विशेषकर राजस्थान से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का 
राज्य-वार व्यौरा क्या है तथा इस उदेश्य हेतु Amy 

आबंटित राशि कितनी हैः 

(ग) सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत 

विशेष तौर पर अनुमोदित प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय राजमार्गो के 

निर्माण के संबंध मे ge प्रगति का aki क्या है तथा इस. 

dda मे मंत्रालय द्वारा मांगी गई. यदि कोई ष्टो तो, विशेष 

रियायतो का व्यौरा क्या है; 

(घ) एसी रष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (विशेषकर 

Ferm मै) का राज्य-वार व्यौरा क्या है जिनकी समय- 

सीमा तथा लागत ज्यादा हो गयी है तथा महाराष्ट्र में 

प्रत्येक परियोजना की लागत वृद्धि के ak सहित इस्के 

क्या कारण हैः. 

ॐ) इस संबंध में. सरकार द्वारा fey गप्रस्तावित 

सुधारात्मक उपाय क्या हँ तथा कव तक सभी लंबित एवं 
facta परियोजनाओं को मंजूरी मिलने तथा परा किए 
जाने की संभावना है; ओर 

(च) राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी 

प्रगति के बारे मे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 
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सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट का ak तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

दौरान राजस्थान राज्य सहित देश में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 

लम्बाई का राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया 

है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किए जानै के लिए लक्ष्य स्कीमवार 

निर्धारत किए जाते है नकि राज्यवार। 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान राजस्थान 
राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त use राजमार्यो 

के निर्माण ओर अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ak संलग्न 

विवरण-॥ में दिया गया है। विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष 
के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माणविकासं के लिए आवंटित 

निधि ओर किए गये व्यय का राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण-॥ 

मे दिया गया है। | 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान सुपुर्दगी 

की सार्वजनिक प्राइवेट werent विधि के अन्तर्गत शुरू की. 

गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का aki संलग्न विवरण 

iv में दिया गया है। इस संबंध मे मंत्रालय द्वारा किसी 

विशिष्ट we की मांग नहीं की me है। 

(घ) से (च) महाराष्ट्र राज्य सहित कार्यन्वयानाधीन 

ओर विलम्बित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्यवार 

 व्यौरा संलग्न विवरण-४ मेँ दिया गया है। इन परियोजनाओं 

पर वास्तविक लागत वुद्धि का पता इन परियोजनाओं के 

पूरा होने के बाद ही लग सकेगा। यह विलम्ब विभिन्न 

कारणों से हुआ है जैसे fe भूमि अधिग्रहण, जन उपयोगी 
सुविधाओं के स्थानान्तरण, पर्यावरण, वन स्वीकृतियां ओर 

रेलवे अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलम्ब, ठेकेदारों दारा 

अल्प निष्पादन ओर कुछ राज्यों मे कानून ओर व्यवस्था की 

समस्या। अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा किए जाने में 
होने वाले विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए सरकार दारा 
उठाए गएउठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमो मे शामिल 

है - एन.एच.ए.आई, दवारा पर्याप्त शक्तियों के प्रत्यायोजन 
सहित मुख्य महाप्रबन्धकों की अध्यक्ष में क्षेत्रीय कार्यालय 

स्थापित किया जाना, विशेष भूमि अधिग्रहण gic स्थापित 

किया जाना, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानान्तरण, भूमि 
अधिग्रहण के मुदे आदि से संबेधित asad को दूर करने 
के लिए राज्य worl के मुख्यमंत्रियो की अध्यक्षता 4 

उच्वाधिकार प्राप्त समितियां गठित किया जाना। इसके अलावा,
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विलम्बित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जानै के 
लिए उनका अनुवीक्षण ओर आवधिक समीक्षा मुख्यालय ओर 

फील्ड स्तर पर की जाती है। 

प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (सक) निचित Fak 558 

यह परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न चरणों में है 

ओर इसीलिए उनके पूरा होने की वास्तविक तारीख का 
पता लगाया जाना समय पूर्वं होगा। 

किवरणः/ 

गत कीन वर्क मौ ओर ag at के दौरान निर्मित किए गष राज्यवार राद्टीय राजमार्गो का BRT 

क्र. राज्यासंघ राज्य राष्ट्रीय राजमार्गो की निर्मित लंबाई (किमी. मे) 
सं. aa 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 (फरवरी, 

2012 तक afer) 

1 2 3 4 5 6 

1. ST प्रदेश 263.18 423.83 247.81 282.94 

2. अरुणाचल प्रदेश 0.00 16.43 32.00 0.00 

3. असम 88.42 229.70 268.41 152.04 

4. ` विहार 131.50 241.51 219.91 250.57 

5. छत्तीसगढ़ 147.09 188.87 99.30 38.30 

6. दिल्ली 6.40 2.90 29.80 7.95 

7. गुजरात 238.54 163.48 112.82 148.85 

8. हरियाणा 122.99 196.23 173.80 127.16 

9. हिमाचल प्रदेश 67.92 28.34 61.84 81.84 

10. जम्मू ओर कश्मीर 176.93 221.07 125.82 63.29 

11. आरखंड 68.59 88.12 113.36 38.50 

12. कर्नाटक 166.51 323.71 291.00 278.51 

13. केरल 49.94 19.90 20.20 12.95 

14. मध्य प्रदेश 295.83 449.62 223.81 179.08 

15. महाराष्ट 265.36 190.85 343.84 235.93 

16. मणिपुर 19.65 14.20 36.50 32.70 

17. मिजोरम 32.61 18.63 1.85 12.46 
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18. नागालैड 57.00 74.00 ` 67.98 29.55 

19. ओडिशा ` 132.41 ` 293.99 238.03 हि 

20. . पंजाब 151.67 185.86 134.69 72.37 

21. राजस्थान  710.97 | 134,30 163.48 ` | 227,60 

22. afters 602.27 a 51849 65.43 155.86 

23. त्रिपुरा : । 94 | 546 ` 14.00 | 34 

24. उत्तर प्रदेश ` 377.56 72198 = 52968 = ` ।  194.3 

25. उत्तराखंड | ` 14052 | &450 ` | 41.16 | 255 

26. . पचिम बंगाल ` 404.00 व 158.84 ` , 91.15 ` | 106.79 

विक्रणः॥ 

गते तीन. af अथात् 2008-09 & कादं ओर ag af के दौरान विभिन राज्य सरकारों से प्राप्त ओर 
अनुमोदित TRA का राज्य-कार BRT (29-02-2012 क्री स्थिति के अनुसार) 

, करसं राज्य . `. `  .. rere की संख्या ` अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या 

१. aT प्रदेश  . ` `. a 137 at 

` 2 अरुणाचल प्रदेश . | ~. | ` 2 | ` .: ` - -.9. 

3 असम . . ` oe । a gg ` `, ` 5 

५. विहार ` । ~ हि - re ` `` .. 16 

6. छत्तीसगढ़ ` ` . ~“ [ि : ` ` ` 126 , ~. | - 6 

6. गोवा `. ` ` ` . ` ` ` 3 . . .-. . : . 2 | 

7. गुजरात  . ` ~ a “| 70. । ~, 7 55 

8. ` हरियाणा ^ 7 [पि 8 . . | 24 ̀ 

9. ` हिमाचल प्रदेश ~ ` 6: | . ~ ~ ` न 

10. जम्मू ओर कश्मीर ̀ ` ि 2 . `." . . 18 

411. आरखंड : `" ` “` ` 72  . | .  . 69 
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1 2 3 4 

12. कर्नाटक 119 109 

13. केरल 38 38 

14. ABT प्रदेश 110 . 39 

15. महाराष्ट्र ` 188 158 

16. मणिपुर 13 13 

17. मेघालय 16 16 

18. मिजोरम | 20 | 20 

19. . नागालैड 11 11 

20. ओडिशा ` | । 170 | 123 

21. पंजाब | | 77 71 

22. राजस्थान । ` 71. | 71 

23. सिविकम 1 1 

24. तमिलनाडु | 50 28 

25. त्रिपुरा | ` 10 ` । 10 

26. उत्तर प्रदेश ` | 325 =. ` . 183 

27. उत्तराखंड 7 M4 ` 131 

28. पश्चिम बंगाल  . ¦ 6 ` 56 

विकरणः 

गत तीन वर्षमे ओर arg वर्ष के दौरान asia worl के निमणिविकास & लिए 
आवंटित fiat ओर उन एर व्यय की गरड fiat का राज्य-कार BART 

(करोड़ रुपए) 

क्र. राज्य।संघ क्षेत्र ,  आबंटन | । व्यय 

सं. का नाम --- । । 

` 2008-09 = 2009-10 2010-11 = 2011-12^ = 2008-09 = 2009-10 = 2010-11 = 2011-12/ 

| | (फरवरी 12 

. तक) 

1 2 3 4 5 ` 6. 7 8 9 10 

1. OT प्रदेश 192.97 348.39 254.77 167.99 196.38 348.39 204.77 93.91 
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4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. अरुणाचल प्रदेश 1.10 0.00 0.00 0.00 1.10 _ 0.00 000 0.00 

3. असम . 88.25 206.29 177.64 231.43 87.65 206.29 ` 477.64 125.25 

4. er 404.02 245.45 199.15 225.54 95.02 245.45 199.15 189.23 

5. ashi 3.39 2.95 8.81 6.00 3.39 2.95 8.81 0.57 

6. छत्तीसगढ़ 67.42 79.65 53.53 98.05 65.74 79.65 53.53 29.02 

7. दिल्ली 15.80 17.21 52.58 8.00 15.80 17.21 52.58 5:70 

8. गोवा 34.39 33.16 30.14 8.00 34.39 33.16 30.14 4.79 

9. गुजरात 102.33 150.26 111.60 124.96 101.06 150.26 111.60 75.48 

10. हरियाणा 103.23 152.16 143.69 115.00 103.23 452.16 143.69 82.69 

11. हिमाचल प्रदेश 76.21 80.46 95.72 136.26 76.21 80.46 95.72 80.65 

12. ` aes 96.41 117.90 112.70 105.00 96.41 117.90 112.70 71.81 

13. कर्नाटक 215.30 305.43 276.65 343.31 214.91 305.42 276.65 25405 

14 केरल 72.53 141.23 109.00 = 173.82 73.20 141.23 109.00 118.24 

15. मध्य प्रदेश 110.14 150.16 134.24 96.69 98.35 150.16 134.24 63.45 

, 16. AERTS 195.18 326.18 265.53 286.52 196.87 326.18 265.53 164.87 

17. मणिपुर 23.77 19.65 63.88 78.28 23.65 19.65 63.88 23.79 

18. मेघालय 51.60 61.54 79.08 70.55 50.77 61.54 79.08 45.12 

19. मिजोरम 13.55 5.52 24.23 60.00 13.55 5.52 24.23 20.63 

20. नागालैंड 30.60 30.46 26.94 54.00 30.60 30.46 26.94 11.97 

21. ओडिशा 209.55 333.70 230.71 313.28 208.84 333.70 230.71 226.52 

22. wget 2.95 9.22 3.93 5.00 2.95 9.22 3.93 4.05 

23. पंजाब 156.77 188.49 115.00 129.11 156.77 188.49 115.00 98.00 

24. राजस्थान 214.35 140.24 147.31 183.08 216.54 = 140.23 147.31 86.96 

25. तमिलनाडु 133.77 168.40 ` 182.13 190.37 131.96 168.40 182.13 119.54 

26. उत्तरं प्रदेश 223.51 433.21 452.55 359.21 222.20 433.21 452.55 223.75 

27. ` उत्तराखंड 112.40 160.91 “ˆ 130.83 141.46 112.29 160.91 136.83 41.17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. पश्चिमी बंगाल 95.30 147.00 120.61 210.00 95.30 147.00 120.61  197.62 

29. अण्डमान ओर 0.00 0.00 1.89 5.00 0.00 0.00 1.89 2.13 

निकोबार द्वीपसमूह 

भारतीय रष्ट्रीय 12566.47 11744.70 17918.94 28412.90 10497.21 9017.96 12563.94 20755.69 

राजमार्ग प्राधिकरण 

सीमा सड़क संगठन 650.00 756.00 760.00 620.00 645.80 723.49 714.31 367.38 

एस.ए.आर.डी.षी. 1000.00 . 1200.00 1500.00  1600.00 643.72 658.55 1004.81 1443.86 

एन.-ई.* 

एल.डन्ल्यु ई.* 0.00 125.00 750.00  1200.00 0.00 5.00 718.05 862.71 

"राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता हे। 

^अनंतिम 

विवरणः/८ 

गत तीन af मे ओर ag वर्णे के दौ aye की सार्वजनिक निकी भागीदारी (फीणी, 

विधि से शुरु की me राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 

क्र. खंड रारा कुल लंबाई पूर्णं कर वित्तपोषण dict की वर्तमान स्थिति राज्य 

सं. सं. (किमी. a) ली गई परियोजना तारीख 

लंबाई लागत 

(कि.मी. (करोड़ 
मे) रुपए) 

1 2 3 4 5 6 8 10 

2008-09 

1. कुडप्पा-मेदुकुर- 18 188.752 49 fad. 1585 फरवरी. कार्यान्वयन आन्ध्र प्रदेश 

कुरनूल 2009 के अधीन 

2. बदरपुर उव्थापित 2 4.4 4.4 sandy. 340 जून-2008 पूर्ण दिल्ली 

राजमार्ग (2.7) 

हरियाणा 

(1.7) 

3. गुजरात।महाराद्र 6 132.9 34 बी.ओ.टी. 1509.1 फरवरी. कार्यान्वयन गुजरात 

सीमा-सूरत-हजीरा 2009 के अधीन 

पत्तन खंड 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. वडक्कनचेरी.त्रिशुर 47 30 0 बी.ओटी. 617 फरवरी. कायन्वियन केरल 

खंड 2009 के अधान 

5. पुणे शोलापुर 9 110.05 55 बी.ओ.टी. 1110 फरवरी. कार्यन्वियन महाराष्ट्र 

2009 के अधीन 

6. पिपलगांव-नासिक- 3 60 31 बी.ओ.टी, 940 जनवरी- कार्यान्वयन महाराष्ट्र 

गौडे 2009 के अधीन 

7. मध्य प्रदेश।महाराष्ट्र 3 98 70 HAVA. 835 जनवरी- का्यन्वियन महाराष्ट्र 

सीमा-धुले 2009 के अधीन 

8. day पोर्ट से 4 19 o atid 1655 जनवरी. का्यन्वयन तमिलनाडु 

मदुरावोयल तक 2009 के अधीन 
4 तेन का नया 

उत्थापित मार्ग 

2009-10 

9. हैदराबाद-यदगिरि 202 35.65 22.68 RC Koll 388 दिसम्बर- कार्यान्वयन ary प्रदेश 

2009 के अधीन 

10. हैदराबाद-विजयवाड़ा 9 181.63 104.448 बी.ओ.टी. 1740 मई-2009 कार्यान्वयन आन्प्र प्रदेश 
| 

के अधीन 

11. अरमूर-कडलूर 7 59 44.675 बी.ओकटी. 390.56 मई-2009 कार्यान्वयन IP प्रदेश 
येल्लारेखडी के अधीन 

12. पटना-मुजपफ्फरपुर 19 63 14 वार्षिकी 671.3 नवम्बर- कार्यान्वयन विहार 

ओर 2009 के अधीन 

77 

13. पणजी-गोवा।कर्नाटक 4ए 69 0 बी.ओ.टी. 471 जनवरी कायन्वयन गोवा 

सीमा 2010 के अधीन 

14. कांडला-मुंदड़ा WT 8ए 71.4 0 बीओटी. 953.88 | aa कार्यान्वयन गुजरात 

2010 के अधीन 

15. गोधरा-गुजरात।मध्य 59 87.285 0 ard 7355 waa कार्यान्वयन गुजरात 

प्रदेश सीमा को 4 2010 के अधीन 

लेन का बनाया 

जाना 

16. अहमदाबाद-गोधरा 59 117.6 0 बी.ओ.टी. 1008.5 जनवरी- कार्यन्ययन गुजरात 

| 2010 के अधीन 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. समखियाली-गांधीधाम 8ए 56.16 o बी.ओकटी. 805.39 जनवरी. कार्यान्वयन गुजरात 

2010 के अधीन 

18. पानीपत-रोहतक 71ए 80.858 0 बी.ओटी. 807 जनवरी- कार्यान्वयन हरियाणा 

2010 के अधीन 

19. रोहतक-बावल 71 82.553 17.216 बी.ओ.टी. 650 फरवरी. कार्यान्वयन हरियाणा 

2010 के अधीन 

20. हजारीबाग-रांची 33 75 28 वार्षिकी 625.07 अगस्त- कार्यान्वयन areas 

2009 के अधीन 

21. बीजापुर-हुगुंड खंड 13 97.22 74.56 बी.ओ.टी, 748 फरवरी. कार्यान्वयन कर्नाटक 

2010 के अधीन 

22. हैदराबाद-बंगलौर 7 22.12 0 बी.ओ.टी, 680 फरवरी- कार्यान्वयन कर्नाटक 

खंड 2010 के अधीन 

23. कंडापुर-सूरतकल 17 90 12.81 बी.ओ.टी. 671 नवम्बर- कार्यान्वयन कर्नाटक 

ओर मंगलौर- 2009 के अधीन 

कर्नाटकौकिरल सीमा 

24. हगुंड-होसपेट 13 97.89 36.02 aad. 946 फरवरी- कार्यान्वयन कर्नाटक 

2010 के अधीन 

25. कुन्नूर वेगलेम 17 81.5 o tad 1312 जुलाई कार्यान्वयन केरल 

कुद्टीपुरर्म 2009 के अधीन 

26. कुन्नूर dc 17 83.2 0 fad 1366 जुलाई कार्यान्वयन केरल 

कुद्ीपुरम 2009 के अधीन 

27, चरथलई-ओचिरा 47 83.6 0 बी.ओ.टी. 1535 जनवरी- कार्यान्वयन केरल 

2010 के अधीन 

28. इंदौर-देवास 3 45.05 0 बी.ओटी. 325 मार्च-2010 कार्यान्वयन मध्य प्रदेश 

के अधीन 

29. इदौर-्याबुआ-गुजरात। 59 155.15 47.5 बी.ओटी. 1175 दिसम्बर कार्यान्वयन मध्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश 2009 के अधीन 

30. पुणे शोलापुर पैकेज-॥ 9 105 0 stand. 835 अगस्त- कार्यान्वयन महाराष्ट्र 

2009 के अधीन 

31. तालेगांव-अमरावती 6 67.8 0 बी.ओ.टी 567 अगस्त- कार्यन्वयन महाराष्ट्र 

2009 के अधीन 
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32. पुणे-सतारा 4 140.35 0 बी.ओ.टी. 1724.55 जनवरी. कार्यान्वयन महाराष्ट्र 
2010 के अधीन 

33. काम्पटी कानून ओर 7 95 4 बी.ओ.टी. 1170.52 ` अगस्त- कार्यान्वयन FAERIE 
नागपुर बाइपास 2009 के अधीन 

सहित मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र सीमा से 

नागपुर तक 

34. अमृतसर-पठानकोट 15 106 10.63 बी.ओ.टी 705 जुलाई- कार्यान्वयन पंजाब 
2009 के अधीन 

35. किशनगद्र-अजमेर- 8 82 51.5 बी.ओटी. 795 अप्रेल- कार्यान्वयन. राजस्थान 

व्यावर 2009 के अधीन 

36. जयपुर-रीगस 11 54 106 बी.ओ-टी. 267.81 अक्तूबर- कार्यान्वयन राजस्थान 
2009 के अधीन 

37. जयपुर-टौक-देवली 12 150 34 बी.ओ.टी. 792.06 अक्तूबर- कार्यान्वयन राजस्थान 
2009 के अधीन 

38. चंगापल्ली से 47 54.83 22 बी.ओ.टी. 852 जनवरी- कार्यान्वयन तमिलनाडु 

कोयम्बतूर बाइपास 2010 के अधीन 

ओर कोयम्बतूर 
बाइपास के छोर 

से तमिलनादुकेरल 

सीमा तक 

30. कृष्णागिरी-वालजापेट 46 148.3 0 ate. 1250 मार्च-2010 कार्यान्वयन तमिलनाडु 

खंड ` | के अधीन 

40. मुरादाबाद-बरेली 24 121 25 dad. 1267 दिसम्बर कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

2009 के अधीन 

41. गाजियाबाद-अलीगद़ 91 126 1 «oad 1141 दिसम्बर- कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

2009 के अधीन 

42. मुजफ्फरनगर-हरिद्वार 58, 80 0 बी.ओटी. 754 दिसम्बर- कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

72 2009 के अधीन (21) 
उत्तराखंड 

(59) 

43. हरिद्रार-देहरादून 72 39 0 वार्षिकी 478 दिसम्बर- कार्यान्वयन उत्तराखंड 

: 2009 के अधीन | 
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रायगंज-डलकोला 34 50 फरवरी कार्यान्वयन पश्चिम 

2010 के अधीन बंगाल 

रायगंज-जलकोला 34 103 फरवरी- कार्यान्वयन पश्चिम 

2010 के अधीन बंगाल 

बरहमपुर-फरक्का 34 103 फरवरी- कार्यन्वियन पश्चिम 

2010 के अधीन बंगाल 

2010-11 

47. नैल्लूर-चिल्कालूरिपेट 5 183.52 0 Mand 1535 मई-2010 कार्यान्वयन आप्र प्रदेश 

के अधीन 

48. पटना-बखितियारपुर 30 50.6 0 बी.ओटी, 574 दिसं.-2010 कार्यान्वयन बिहार 

के अधीन 

49. मुजप्फरपुर-सोनवबरसा 77 86 2.5 वार्षिकी 511.54 जुलाई कार्यान्वयन विहार 

2010 के अधीन 

50. खगङ़्िया-पूर्णिया 31 140 0 वार्षिकी 664 फरवरी. कार्यान्वयन बिहार 

2011 के अधीन 

51. मोतिहारी-रक्सौल 28ए 68.79 0 बी.ओ-टी. 37509 जनवरी. कार्यान्वयन बिहार 

2011 के अधीन 

52. फोरविसर्गज-जोगवानी 57ए 9.258 0 वार्षिकी 73.55 मई-2010 कार्यान्वयन विहार 

के अधीन 

53. छपरा-हाजीपुर 19 65 0 वार्षिकी 575 मई-2010 कार्यन्वियन बिहार 

के अधीन 

54. मोकामा-मुंगेर 80 69.27 9 वार्षिकी 35154 मई2010 कार्यान्वयन बिहार 

के अधीन 

55. गोपालगंज-छपरा 85 92 0 वार्षिकी 325 फरवरी. कार्यान्वयन विहार 

2011 के अधीन 

56. वाराणसी-ओरंगाबाद 2 192.4 0 बी.ओटी. 2848 अप्रेल-2010 कार्यान्वयन बिहार 

के अधीन (135) उत्तर 

प्रदेश 

(57.4) 
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57. महाराष्टर/गोवा सीमा- 17 139 0 Ta. 1872 मई-2010 कार्यान्वयन गोवा 
पणजी गोवा।कर्नाटक के अधीन 
सीमा 

58. रारा-8डी का gst 123.45 0 बी.ओकटी. 828 सितम्बर- कार्यान्वयन गुजरात 
जेतपुर-सोमनाथ 2010 के अधीन 
खंड 

59. दिल्ली-आगरा 2 179.5 0 बी.ओ.टी. 1928.22 मई-2010 कार्यान्वयन हरियाणा 

के अधीन (74) उत्तर 

प्रदेश 

(105.5) 

60. श्रीनगर से बनिहाल 1ए 67.76 0 वार्षिकी 11007 सितम्बर- कार्यान्वयन जम्मू 
° 2010 के अधीन कश्मीर 

61. जम्मू-उधमपुर 1ए 65 0 वार्षिकी 1813.76 अप्रेल-2010 कार्यान्वयन जम्मू 
। के अधीन कश्मीर 

62. काजीगुंड-बनिहाल 1ए 15.25 0 वार्षिकी 1987 अप्रैल-2010 कार्यान्वयन जम्मू 

के अधीन कश्मीर 

63. चेनाली-नसरी 1ए 12 0 वार्षिकी 2159 मई-2010 कार्यान्वयन जम्मू 
के अघीन कश्मीर 

64. बरही-हजारीबाग 33 41.314 0 Fare. 398 मई-2010 कार्यान्वयन  आरखंड 

के अधीन 

65. रांची-रारगांव- 33 163.5 0 वार्षिकी 1479 मार्च-2011 कार्यान्वयन आरखंड 
जमशेदपुर के अधीन 

66. देवीहल्ली-हासन 48 77.23 0 बी.ओटी. 453 ave-2010 कार्यान्वयन कर्नाटक 

के अधीन 

67. चित्रदुर्ग-तुमकुर 4 114 0 बी.ओ.टी. 839 मई-2010 कार्यान्वयन कर्नाटक 
बाइपास के अधीन 

68. बेलगाम-धारवाड़ 4 80 5.96 बी.ओ.टी, 480 मई-2010 कार्यान्वयन कर्नाटक 

के अधीन 

69. बेलगाम-खानपुर खंड au 81.89 0 . Hard. 359 जुलाई- कायन्वियन कर्नाटक 

(कि.मी. 0.00 से कि.मी, 2010 के अधीन 
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का बनाया जाना ओर 

खानपुर-कर्नाटकः!गोवा 

सीमा (कि.मी. 30.00 

से 84.120) 

70. कर्नाटककिरल UA 17 126.6 0 बी.ओ.टी. 1157.16 मई-2010 कार्यान्वयन केरल 

कुन्तूर खंड के अधीन 

71. मोपाल-सांची 86 53.78 0 वार्षिकी 209 मई-2010 कार्यान्वयन मध्य प्रदेश 

विस्तार के अधीन 

72. नागपुर बेतुल 69 176.3 0 वार्षिकी 2498.76 मई-2010 कार्यान्वयन मध्य प्रदेश 

के अधीन (120, 

महाराष्ट्र 

(56.3) 

73. पनवेल-इंदापुर 17 84 0० बी.ओटी. 942.69 अक्तूबर- कार्यान्वयन महाराष्ट्र 

2010 के ` अधीन 

74. शिलांग aga 40 50 0 वार्षिकी 226 मई-2010 कार्यान्वयन मेघालय 

ओर के अधीन 

44 

75. जोरबाट-बारापानी 40 61.8 0 वार्षिकी 536 मई2010 कार्यान्वयन मेघालय 

के अधीन 

76. सम्बलपुर-बारागद़्- 6 88 o बीओटी 909 मई-2010 कार्यान्वयन ओडिशा 

छत्तीसगद्ओडिशा के अधीन 

सीमा 

77. रिमूली-रौक्सी- 215 96 0 बीओटी 586 अप्रेल- कार्यान्वयन ओडिशा 

राजमुंडा 2010 के अधीन 

78. चंडीखोल-जगतपुर- 5 67 0 बीओदटी 1047 ariel कार्यान्वयन ओडिशा 

भुवनेश्वर 2010 के अधीन 

79. भुवनेश्वर-पुरी 203 67 0 बीओटी 500.29 मरई2040 कार्यान्वयन ओडिशा 

के अधीन 

80. लुधियाना-तलवंडी 95 78 0 बीओटी 479 दिसम्बर- कार्यान्वयन पंजाब 

खंड 2010 के अधीन 

81. रीगस-सीकर 11 43.887 0 वार्षिकी 333.51 मार्च-2011 कार्यान्वयन राजस्थान 

के अधीन 
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82. देवली-कोटा 12 83 बीओटी 593 अप्रल- कार्यान्वयन राजस्थान 
2010 के अधीन 

83. डिंडीगुल-पेरिगुलम- 220 134 वार्षिकी 485 मई-2010 . कार्यान्वयन  तमिलनादु 

थेनी-कुमली के अधीन 

84. होसूर-कृष्णागिरि 7 59.87 बीओटी 535 मई-2010 कार्यान्वयन तमिलनाडु 

के अधीन | 

85. त्रिची-करईकुडी ओर 210 110.372 वार्षिकी 374 मई-2010 कार्यान्वयन तमिलनाडु 

त्रिची बाइपास ओर के अधीन 

67 

86. तिरूपति-तिरूथानी- 205 124.7 बीओटी 571 अप्रैल- कार्यान्वयन तमिलनाडु 

चेन्ने 2010 के अधीन (61.47) 
SY प्रदेश 

(63.23) 

87. आगरा-अलीगढ़ 93 79 बीओटी 250.5 नवम्बर- कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

2010 के अधीन 

88. कानपुर-कबरई 86 123 बीओटी 37347 नवम्बर- कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

2010 के अधीन 

89. रायबरेली से 24बी 119 बीओटी 291.36 दिसम्बर- कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

इलाहाबाद 2010 के अधीन 

90. अलीगद़-कानपुर 91 268 बी.ओ.टी. 723.68 दिसम्बर कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

2010 के अधीन 

91. बरेली-सीतापुर 24 151.2 Hsia. 1046 अप्रेल- कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

2010 के अधीन 

92. बारासात-कृष्णानगर 34 84 वार्षिकी 867 फरवरी. कार्यन्वियन पश्चिम 

2011 के अधीन बंगाल 

93. कृष्णानगर-बरहमपुर 34 78 वार्षिकी 702.16 फरवरी- कार्यान्वयन पश्चिम 

2011 के अधीन बंगाल 

94. दनकुनी-खडगपुर ` 6 111.4 बी.ओ.टी. 1396.18 फरवरी- erat पश्चिम 

खंड | 2011 के अधीन बंगाल 

2011-12 

95. पटना-बक्सर 30 124.85 बी.ओ.टी. 1129.11 नवम्बर- aaa विहारः 

ओर 84 2011 
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96. मुजप्फरपुर-बरौनी 28 107.56 0० बी.ओ-टी. 356.4 अक्तूबर- कार्यान्वयन बिहार 

2011 के अधीन 

97. ओडिशो।छत्तीसगढ़ 6 150.4 0 बी.ओ.टी 1232 अगस्त कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ 

सीमा-ओरंग खंड 2011 के अधीन 

98. रायपुर-बिलासपुर 200 126.53 0 aid 1216.03 नवम्बर- कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ 

2011 के अधीन 

99. अहमदाबाद से 8 102.3 0 aad) 2125.24 अप्रैल- कायन्वियन गुजरात 

वदोदरा खंड 2011 के अधीन 

100. रोहतक जीद 71 48.6 0 aid. 283.25 ar कार्यान्वयन हरियाणा 

2011 के अधीन 

101. बरवा ASSIS 2 122.88 0० बी.ओटी. 1665 मई-2014 कार्यान्वयन IRSA) 

के अधीन पश्चिम 

बंगाल 

[79.88] 

102. होस्पेट.बेल्लारी-कर्नाटक। 63 95.44 0 बी.ओटी. 910.08 अक्त कार्यान्वयन कर्नाटक 
आन्ध्र प्रदेश सीमा 2011 के अधीन 

103. होस्पेट-चित्रदुर्ग 13 120.03 0 वी.ओ.टी. 1033.66 नवं. कार्यान्वयन कर्नाटक 

2011 के अधीन 

104. महा./कर्नाटक सीमा 9 145 0 बी.ओ.टी. 1266.6 नवं. कार्यन्वयन कर्नाटक 

से संगारेडडी 2011 के अधीन 

105. जबलपुर . से लखनादोन 7 80.82 0 बी.ओ.टी. 776.76 जुलाई- कार्यान्वयन मध्य प्रदेश 

2011 के अधीन 

106. शिवपुरी-देवास ̀ 3 330.21 0 बी.ओ.टी. 2815 सितं. कार्यान्वयन मध्य प्रदेश 

2011 के अधीन 

107. ग्वालियर-शिवपुरी 3 125.03 0 बी.ओटी. 1055 सितं. कार्यान्वयन मध्य प्रदेश 

2011 के अधीन 

108. जबलपुर-कटनी-रीवा 7 225.686 0 बी.ओ.टी. 1895.45 अगस्त- कार्यान्वयन मध्य प्रदेश 

खंड 2011 के अधीन 

109. नागपुर-वैनगंगा पुल 6 45.43 0 बी.ओटी. 484.19 मई कार्यान्वयन महाराष्ट्र 

2011 के अधीन 
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110. पानीखोली-रिमोली 215 163 0 बी.ओ.टी 1410 अगस्त- कार्यान्वयन ओडिशा 

2011 के अधीन 

111. कटक-अंगुल 42 112 0 ard. 1123.69 74-2011 कार्यान्वयन ओडिशा 

के अधीन 

112. अंगुल-संबलपुर 42 153 0 बी.ओ.टी. 1220.32 नव.-2011 कार्यान्वयन ओडिशा 

के अधीनं 

113. कोटा-्आालावाड़ 12 88.09 0 बी.ओ.टी. 530.01 अप्रेल-2011 कार्यान्वयन राजस्थान 

के अधीन 

114. व्यावर-पाली-पिंडवाड़ा 14 244.12 0 बी.ओटी. ` 2388 मई-2011 कार्यान्वयन राजस्थान 

के अधीन 

115. किशनगट्र-उदयपुर- 7पए, 555.5 0 बी.ओ-टी. 5387.3 सितं.-2011 कार्यन्वियन राजस्थान 

अहमदाबाद ` 79, के अधीन [५34.5} 

76 गुजरात 

ओर 8 (121 

116. कृष्णागिरि-टिडीवनमं 66 176.51 0 वार्षिकी 624 मई-2011 कार्यान्वयन तमिलनाद्ु 

के अधीन 

117. लखनरऊ-सुलतानपुर 56 125.9 0० बी.ओ.टी. 1043.51 . अक्तू-2011 कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

के अधीन 

118. मेरठ-बुलंदशदहर 235 66.482 0 बी.ओ.टी. 508.57 सितं-2011 कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

के अधीन 

119. लखनऊ-रायबरेली 24बी 70 0 वार्षिकी 635.9 नवं-2011 कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

के अधीन 

120. इटावा-चकेरी 2 160.2 0 बीओटी. 1573 नवं-2011 कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

के अधीन 

121. आगरा-इटावा बाइपास 2 124.52 0 बी.ओ.टी. 1207 नवं.-2011 कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश 

के अधीन 

122. रामपुर-काठगोदाम 87 93.23 0 far. 754 नवं -2011 कार्यान्वयन उत्तराखंड 
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ककरण!“ 

राष्ट्रीय waar के किकिास & लिए ae मे विलंब 

29 फाल्गुन, 1933 (शकः) 

सरे चल vel राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओ की संख्या 

क्र.सं. राज्य विलंब से चल रही 

राष्ट्रीय राजमार्ग 

परियोजनाओं 

की संख्या 

4 2 3 

1. आन्द्र प्रदेश 5 

2. असम 19 

3. बिहार 20 

4. छत्तीसगढ़ 15 

5. गुजरात 3 

6. हरियाणा 3 

7. हिमाचल प्रदेश 8 

8. जम्मू ओर कश्मीर 5 

9. आरखंड 16 

10. कर्नाटक 4 

11. केरल 2 

12. मध्य प्रदेश 13 

13. महाराष्ट्र 12 

14. मणिपुर 1 

15. मेघालय 1 

16. नागालैंड 1 

17. ओडिशा 11 

18. पंजाब 4 

19. राजस्थान 4 

20. तमिलनाद्धु 7 

लिखित Fae 586 

1 2 3 

21. उत्तर प्रदेश 20 

22. उत्तराखंड 4 

23. पश्चिम बंगाल 7 

(अनुवाद) 

कोयले के रिष्कर्षण के लिए लाइसेस 

794. श्री इन्दर सिह नामधारीः क्या इस्पात मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने आरखंड मे कोयले के निष्कर्षण 

के लिए करई कंपनियों को asta जारी किए हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2: 

(ग) क्या ये कंपनियां सहमति ज्ञापन की शर्तो का 

अनुपालन नहीं कर रही दहेः 

घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि 

नही, तो इसके क्या कारण हैः ओर 

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक 

कदम उठाए गएजा रहे है? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा); (क) ओर (ख) कोयला 

मंत्रालय ने आारखंड राज्य मे विभिन्न सरकारीनिजी क्षेत्र 

की कम्पनियों को 41 कोयला site आबंटित किये FI 

(ग) कोयला wel के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय 

ओर add कम्पनियों के बीच किसी समद्मौता ज्ञापम पर 

हस्ताक्षर नहीं किए गए zl 

(घ) ओर (ड) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं 

उठता। 

(हिन्दी 

खद्योगों की स्थापना 

795. डो. रतन सिह अजनाला: 

श्री भूपेन्द्र सिंहः
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श्री हरिन पाठकः 

श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: 

श्रीमती ज्योति ee: 

राजकुमारी रत्ना सिंहः 

डो. एम. तम्बिदुरईः 

` श्री सज्जन वर्मा 

श्री विश्व मोहन कुमारः 

श्री फ़रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः 

डो. क्रुपारानी किल्लीः 

श्रीमती श्रुति चौधरी 

श्रीमती परमजीत कौर गुलशनः 

कुमारी सरोज पाण्डेयः 

श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 

श्री apatite सोलंकीः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) पिछली तीन ai तथा चालू वर्ष के दौरान, 

विशेष रूप से एसे क्षेत्रं मे, जहां उद्योगों की कमी है 

तथा लोगों का warm महानगरों की ओर हो रहा है, 

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नव॒ सृजित राज्यो।पिष्ठड़े 

क्षेत्रो के लिए विशेष पैकेज सहित स्थापित उद्योगं का 

राज्य-वार ak क्या द; 

ख) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों A तथा विशेष 

रूप से एसे राज्यों मे, जहां अधिकांशतः अनुसूचित जाति। 

अनुसूचित जनजाति तथा गरीब बेरोजगार लोग रहते है, 
ओद्योगिक विकास के dda में क्षेत्रीय असंतुलनो का पता 

लगा है; 

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ओद्योगिक रूप से 

पिछडे राज्योक्षत्रोजिलों के व्यापक विकास के लिए उनकी 

पहचान करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; 

(घ) देश में विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में 

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनी केन्द्रीय प्रायोजित 

योजनाओं का राज्य-वार aki क्या है; ओर 
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(ङ) नयी उदारीकरण।ओद्योगिक नीति के अंतर्गत देश 

के fies जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए जा रहे हैः 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री of 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) ओद्योगिक नीति ओर 

संवर्धन विभाग के ue उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 

तीन वर्षो के दौरान दर्ज किए गए ओद्योगिक उद्यम ज्ञापनं 

(आईई.एम.), आशय-पत्रो (एल.ओ.आई जारी किए गए प्रत्यक्ष 

ओद्योगिक लाइसेसों (डी.आई एल.) की दृष्टि से निवेश के आशयो 

का राज्य-वार aki संलग्न विवरण में दिया गया zl 

ख) ओर (ग) वित्त मंत्रालय ने ओद्योगिक रूप से 

fies हुए 123 जिलों को पहले ही चिन्हिति किया था। 

इन जिलों को कर Be प्रदान करने वाली योजना 1994 

से प्रभावी हुई तथा 2004 तक चलती रही। क्षेत्रीय असंतुलन 

को दूर करने के लिए योजना आयोग ने अगस्त, 2006 4 
एक fest aa अनुदान निधि का गठन किया जिसके अंतर्गत 

पिष्ठडे जिलों के रूप मे चिन्हित 250 जिले आते है। 

(घ) ओर (ड) ओद्योगिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी 

राज्य सरकारों की होती है!. उद्योगों के विकासं के लिए 

विभिन्न योजनाओं के जरिए, जिनमे से oo विशिष्ट क्षेत्रो 

मेँ केद्धित है, केन्द्र सरकार इस प्रयास की पूर्ति करती 

I 

उद्योगों के विकास के लिए ओद्योगिक नीति ओर संवर्धन 

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का, जिनमें से कुछ 

विशिष्ट कषेत्रं A केन्द्रित है कार्यान्वयन किया जाता हैः 

® विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल 
प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के fe के लिए 

नई ओद्योगिक नीति तथा अन्य रियायते; 

e day क्षेत्र तथा सिक्किम (अरुणाचल प्रदेश, असम, 

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा 

सिक्किम राज्यों के लिए) के लिए पूर्वोत्तर ओद्योगिक 

ओर निवेश संवर्धन नीति (एन.ई.आई.आई.पी.पी.), 

2007; 

परिवहन राजसहांयता योजना (हिमाचल प्रदेश, 

उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल का 
दार्जिलिग जिला, अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह, 

लक्षद्वीप तथा 8 पूर्वोत्तर Weal’ के लिए);
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e ओद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम nga. 

ANN); 

e एकीकृत चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.)। 

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय 

विभाग ओद्योगिक विकास के लिए aaa योजनाएं कार्यान्वित 

कर रहे है, जो निम्नानुसार है 

निर्यात अवसंरचना ओर संबद्ध कार्यकलापों (ए.एस. 

आई.ङी.ई.) को विकसित करने कै लिए राज्यों 
की सहायता हेतु स्कीम 

e रुक्म ओर लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम 

(एम.एस.ई-सी.डी.पी.) 

® एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एस.आईटी.पी.) 

e प्रोदययोगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) 

इसके अलावा, 1483 कि.मी. लंबे वेस्टर्न डडीकेटिड 

रेल we कोरिडोर के साथ-साथ दोनों तरफ दादरी (उत्तर 

प्रदेश) ओर जे.एन.पी.टी. (नवी मुंबई) के बीच दिल्ली मुंबई 

इंडस्द्रियल कोरिडोर (डी.एम.आई सी.) विकसित किया जाना 

प्रस्तावित है जो ओद्योगिक वृद्धि को तेज करने तथा निवेश 

के अवसरों में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख पहल है। 

वकिरण 

दायर weiter उद्यम ज्ञापन तथा जारी लाइयेसो के ase मै राज्यवार निवे आशय 

जनवरी 2008 से जनवरी 2012 त्क 

राज्य का नाम 2008 2009 2010 

सं. % प्र.निवेश % सं. % प्रनिवेश % सं. % प्र.निवेश % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

अंडमान ओर 1 002 123 0.01 1 0.03 13 0.00 0 0.00 0 0.00 
निकोबार द्वीपसमूह 

आन्ध्र प्रदेश 405 9.91 132289 8.68 319 

अरुणाचल प्रदेश 7 0.17 147 0.01 4 

असम 32 0.78 7426 0.49 45 

बिहार 29 0.71 13577 0.89 32 

चंडीगढ़ 1 0.02 9 0.00 0 

छत्तीसगढ़ 285 6.98 221863 14.56 293 

दादरा ओर 40 0.98 1791 0.12 50 

नगर हवेली 

दमन ओर दीव 45 1.10 967 0.06 39 

दिल्ली 12 0.29 59 0.00 24 

9.18 104998 10.09 519 11.97 176245 10.15 

0.12 1303 0.13 5 0.12 848 0.05 

1.29 2860 0.27 37 0.85 8423 0.49 

0.92 13710 1.32 46 1.06 65190 3.75 

0.00 0 0.00 . 1 0.02 24 0.00 

8.43 130630 12.56 256 5.90 285583 16.45 

1.44 1709 0.16 63 1.45 11148 0.64 

1.12 858 0.08 35 0.81 598 0.03 

0.60 289 0.03 19 0.44 130 0.01 
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गोवा 37 0.91 1000 0.07 46 1.32 1382 0.13 39 0.90 2444 0.44 

गुजरात ` 363 8.89 125376 8.23 376 10.82 142239 13.67 497 11.46 149718 8.62 

हरियाणा 123 3.01 6432 0.42 85 2.45 2423 0.23 141 3.25 10436 0.60 

हिमाचल प्रदेश 39 0.95 3972 0.26 41 1.18 6065 0.58 54 1.25 3580 0.21 

जम्मू ओर 29 0.71 1115 0.07 23 0.66 1223 0.12 23 058 1234 0.07 

कश्मीर 

आारखंड 74 181 142702 9.36 65 1.87 79502 7.64 53 1.22 41549 2.39 

कर्नाटक 210 5.14 142284 9.34 179 5.15 92054 8.85 269 6.20 140289 8.08 

केरल 16 0.39 269 0.02 8 0.23 171 0.02 8 018 99 0.01 

लक्षद्रीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ` 

मध्य प्रदेश 306 7.49 199159 13.07 182 5.24 66669 - 641 226 5.21 2604286 11.77 

महाराष्ट्र 717 17.55 92287 6.06 594 17.09 68073 6.54 759 17.50 176259 10.15 

मणिपुर 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 0 0.00 

मेघालय 18 0.44 2587 0.17 10 0.29 970 0.09 14 0.32 1733 0.10 

मिजोरम 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ares ` 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ओडिशा 160 3.92 253201 16.62 99 285 167932 16.14 179 4.13 315772 18.19 

पुडुचेरी 24 059 1020 0.07 14 0.40 712 0.07 14 0.32 282 0.02 

पंजाब 102 2.50 9482 0.62 68 1.6 9731 0.94 103 238 6779 9.39 

। राजस्थान 103 2.52 21899 1.44 88 2.53 13461 1.29 125 2.88 29700 1.71 

सिक्किम 13 0.32 575 0.04 8 0.23 150 0.01 13 0.30 795 0.05 

तमिलनाडु 310 7.59 24506 1.61 236 6.79 67224 6.48 237 5.47 38595 2.22 

त्रिपुरा 3 0.07 68 60.00 2 0.06 83 0.01 4 0.02 18 0.00 

उत्तर प्रदेश 207 5.07 16650 1.09 176 5.06 10142 0.97 172 3.97 13793 0.79 

उत्तरांचल 150 3.67 6115 0.40 165 4.75 9293 0.89 217 5.00 7997 ` 0.46 
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1 2 3 4 5 7 9 10 11 42 13 

पश्चिम बंगाल 223 5.46 95000 6.23 206 5.93 44390 4.27 209 4.82 42765 2.46 

एक राज्य से 1 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.02 13 0.00 

अधिक मे स्थान 

स्थिति 

कुल 4085 100.00 1523852 100.00 3475 100.00 1040259 100.00 4336 100.00 1736322 100.00 

राज्य का नाम 2011 2012 (जून) कुल 

सं. % प्र. निवेश % सं. % प्र. निवेश % % प्र. निवेश 

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

अंडमान ओर निकोबार 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 000 2 136 

दीपसमूह 

अन्ध्र प्रदेश 392 10.05 103966 6.75 23 958 14233 23.95 1658 531731 

अरुणाचल प्रदेश 7 0.18 1027 0.07 3 125 A 0.07 26 3368 

असम 32 0.82 1234 0.08 0 0.00 0 0.00 146 19942 

बिहार 31 0.79 44026 2.86 1 0.42 329 055 139 136832 

चंडीगद 1 0.03 10 0.00 0 0.00 0 0.00 3 43 

Bane 114 2.92 102266 6.64 10 4.17 9088 15.29 958 749430 

दादरा ओर नगर हवेली 55 1.44 3885 0.25 2 0.83 52 0.09 210 18585 , 

दमन ओर दीव 29 0.54 665 0.04 1 0.42 0 0.00 141 3088 

दिल्ली 12 0.31 68 0.00 0 0.00 0 0.00 64 546 

गोवा 23 0.59 563 0.04 0 0.00 0 0.00 145 5386 

गुजरात 544 13.95 142680 9.27 ॐ7 15.42 8539 14.37 1817 568552 

हरियाणा 118 3.03 8700 0.57 3 1.25 890 1.50 470 28881 

हिमाचल प्रदेश 36 0.92 1533 0.10 8 3.33 2865 4.82 178 18015 
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1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

जम्मू ओर कश्मीर 21 0.54 1523 0.10 3 1.25 69 0.12 99 5164. 

ारखंड 25 0.64 3198 . 0.21 2 0.83 143 0.24 219 267094 

कर्नाटक 217 5.56 ` 94147 6.41 18 7.50 7852 13.21 893 476626 

केरल | ` 12 0.31 3984 0.26 1 0.42 0 0.00 45 4523 

लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 

मध्य प्रदेश ̀ 191 4.90 104527 6.79 8 3.33 154 0.26 913 574795 

AERTS | 975 25.00 133730 8.69 39 16.25 4051 ` 6.82 3084 474400 

मणिपुर 1 0.03 13 0.00 0 0.00 0 0.00 2 13 

मेघालय | 6 0.15 2574 0.17 0 0.00 0 0.00 48 7864 

मिजोरम 1 0.03 27 0.00 0 0.00 0 0.00 1 27 

नागालैंड 1. 0.03 38 0.00 0 0.00 0 0.00 1 38 

ओडिशा 119 3.05 321032 20.85 7 2.92 1327 2.23 564 1059264 

पुडुचेरी 8 0.21 44 0.00 0 0.00 0 0.00 60 2058 

पंजाब 113 2.90 13571 0.88 7 292 387 0.65 393 39950 

राजस्थान 166 4.26 23488 1.53 23 9.58 2809 4.73 505 91357 

सिक्किम 15 0.38 727 0.05 1 0.42 14 0.02 50 2261 

तमिलनाडु 258 6.62 73348 4.76 13 5.42 5632 9.48 1054 209305 

त्रिपुरा 3 0.08 71 0.00 1 0.42 5 0.01 - 10 245 ` 

उत्तर प्रदेश 165 423 43674 2.84 13 5.42 535 0.90 733 84694 

उत्तरांचल | 80 2.05 6877 045 4 1.67 65 0.11 616 30347 

पश्चिम बंगाल 136 3.49 302515 19.65 12 5.00 353 0.59 786 485023 

एक राज्य से अधिक 4 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 13 

मे स्थान स्थिति 

कुल 3900 100.00 1539728 100.00 240 100.00 59433 100.00 16036 5899594 

निवेश करोड़ way मे है। 

आई ई एम. ate मुक्त किए ay aa के लिए दर्ज ओद्योगिक उद्यम ज्ञापन 

एल.ओ.आईः जारी किए गए आशय पत्र; 

Sanwa: प्रदान किए गए प्रत्यक्ष ओद्योगिक लाइसेंस
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(अनुवाद) 

बेरोजगारी 

796. श्री गुरुदास दासगुप्तः 

श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

श्री प्रबोध पांडाः 

प्रो राम शंकरः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः | 

(क) आज कौ तिथि के अनुसार देश मे शिक्षित एवं 
अशिक्षित वेरोजगारौ की राज्य-वार संख्या कितनी 2: 

ख) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र म अनुसूचित 

जाति।जनुसूचित जनजाति वर्ग सहित बेरोजगार युवाओं के 

लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का है; 

(ग) क्या देश मे बेरोजगारी कम करने के लिए कारखानों 

मे foe की संख्या gen जानै का कोर प्रस्ताव 2: 

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है fe शिक्षित 

बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने मे भारी 

दिक्कतों का सामना करना पडता है; 

(ङ) क्या कई रिक्त पडे पदों को नहीं भरा जा रहा 

हैः ओर 

(च) यदि हां, तो देश मे Row a रोजगार 

प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न 

योजनाओं या रोजगार नीति का ब्योरा क्या हि? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन ah: (क) 

31-12-2009 को देश 4 रोजगार कार्यालयों मे पंजीकृत शिक्षित 
एवं अशिक्षित रोजगार चाहने वालो, जिनमे यह आवश्यक 

नहीं कि सभी बेरोजगार हो, की राज्य-वार संख्या संलग्न 

विवरण मे दी we है। 

(ख) ओर (ग) एेसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन 

नहीं ह तथापि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 
के युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उद्योग 

एवं अन्य संघों के साथ बातचीत आरंभ करने तथा निजी 

aa में अररक्षण सहित सकारात्मक कारवाई के मुद्दे की 

जांच करने के लिए सितम्बर, 2004 मे एक मंत्री समूह 
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का गठन किया गया। इस समूह ने पांच बार बैठक की 
तथा शीर्ष उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्शं 

भी किया। अक्तूबर, 2006 4, निजी क्षेत्र मे सकारात्मक 
कारवाई पर उद्योग के साथ विचारविमर्शं को आगे बढ़ाने 
के लिए प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता A एक 

समन्वय समिति का गठन किया गया। समिति ने शीर्ष 

उद्योग मंडलौ,संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा ofl 

11-07-2008 को हुई समन्वय समिति की तीसरी बैठक में 

लिए मए निर्णय के अनुसार सितम्बर, 2008 4 अधिकारियों 

के एक समूह का गठन for गया हे जो अनुसूचित 
जाति।अनुसूचित जनजाति की बडी जनसंख्या वाले पिष्ठडे 

जिलों मे विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने हेतु उद्योगो 

को अर्थक प्रोत्साहन प्रदान करने के मुद्दे का अध्ययन 

करेगा। अधिकारियों के इस समूह तथा शीर्षं उद्योग संघों 

की joe सितम्बर, 2008 एवं फरवरी, 2009 मेँ आयोजित 

की गई ofl यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित 
जाति,अनुसूचित जनजाति की बड़ी जनसंख्या वाले fies 

जिलों मे विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु उपयुक्त आर्थिक 

प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहनं 

के माध्यम से अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति समूहं के 
रोजगार A art करने एवं ओद्योगिकीकरण ` को बढ़ावा 

देने मे राज्यों के अनुभवं का अध्ययन किया जाएगा। कारखाना 

अधिनियम, 1948 के utter मे कारखानों मे पालियोँ की 
संख्या में वृद्धि करने के लिए श्रम ओर रोजगार मंत्रालय 

के पास ` कोई प्रस्ताव नहीं हे। 

(घ) शिक्षित वेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए ऋण 
प्राप्त करने मेँ होनै वाली कठिनाई का कोई विशिष्ट मामला 

श्रम ओर रोजगार मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया है। 

(ङ) नवीनतम woe सूचना के अनुसार, 1 मार्च 

2010 को केन्द्र सरकार के नियमित सिविलियन कर्मचारियों 

के रिक्त vel की अनुमानित संख्यां 5,33.936 है| 

(च) भारत सरकार अति लघु. लघु ओर मध्यम उद्यम 

मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमी विकास कार्यक्रम के 

अतिरिक्त स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार (एस.जे.एस.आर.वाई.); 

प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); स्वर्णं 

जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) तथा महात्मा 

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.- 

आर.ई.जी.ए.) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को 

कार्यान्वितत करती रही हे।
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विकिरण 

31-12-2009 क शिक्षित ओर अशिक्षित रोजगार चाहने कालो की राज्यवार संख्या 

(हजार मे) 

करसं. राज्यःसंघ. राज्य क्षेत्र शिक्षित अशिक्षित 

1 2 3 4 

1. अन्त्र प्रदेश a | 1450.3 551.4 

2. अरुणाचल प्रदेश | | | 17.5 18.5 

3. अस्म | 1493.5 222.9 

4. बिहार ` | | 694.1 129.2 

5. sing : | 1143.5 ` 215.7 

6. दिल्ली ; | | 449.4 11.4 

7. गोवा | | । - ` 101.7 44 

8. गुजरात 832.7 | ` 728 

9. हरियाणा | ; 772.9 | ` , 186.0 

10. हिमाचल प्रदेश ; | ` 708.7 | | . 93.4 

11. जम्मू ओर कश्मीर ` | : 77.0 | 2446 

12. आरखंड । - 461.9 162.9 

13. कर्नाटक 381.5 201.7 

14. केरल | 3740.6 ` 616.3 

15. मध्य प्रदेश - | 1555.8 . 380.5 

16. . महाराष्ट्र ) 2230.0 778.3 

17. मणिपुर | | 423.8 244.7 

18. मेघालय | 23.3 11.3 

19. ` मिजोरम † | 31.9 | | 20.2 

20. artes | | 31.4 2.3 
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1 2 3 4 

21. ओडिशा 749.3 99.3 

22. पंजाब 242.2 146.6 

23. राजस्थान 691.5 125.9 

24. सिक्किमः 0.0 0.0 

25. तमिलनाडु 3453.3 2116.8 

26. . त्रिपुरा 202.4 ` 281.6 

27. उत्तराखंड 429.8 57.6 

28. उत्तर प्रदेश ` 1858.4 277.6 

29, पश्चिम बंगाल 4649.0 | 1639.9 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 23.3 17.0 

31. चंडीगद्र 23.6 16.5 

32, दादरा ओर नगर हवेली 6.1 2.1 

33. दमन ओर दीव 5.2 7.9 

34. लक्षद्वीप 11.9 2.7 

35. पुदुचेरी 207.9 0.2 

योग 29174.8 8977.4 

"इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नर्हीं कर रहा हि। 

चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति 

797. श्रीमती भावना पाटील गवली: 

श्री वरुण गांधी 

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी वर्ष-वार एवं मूल्य-वार a 

क्या है तथा इसके क्या कारण है तथा पिछले वर्ष के 

दौरान निर्यातित चाय की गुणवत्ता क्या हैः 

। (ग) - चालू चित्त af तथा अगले दो वर्षो के दौरान 

दार्जिलिंग चाय सहित चाय के निर्यात की गुणवत्ता एवं 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा मूल्य के अनुसार यदि कोई हो तो, निर्धारित लक्ष्य क्या हः 

करेगे किः (घ) क्या कम ज्ञात कंपनियों द्वारा अपने व्यवसाय को 

(क) क्या पिले तीन वर्षो के दौरान चाय निर्याति 4 qh के क्रम मे जानी-मानी कंपनियों के द्रेडमार्कं के दुरुपयोग 

कमी आयी है; के संबंध F सरकार को कोई शिकायत मिली दै;
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(ड) यदि हां, तो तत्संबधी ak क्या है, ओर 

(च) भविष्य में एसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या 

सुधारात्मक उपाय किए गएकिए जा रहे है तथा चाय केः 
निर्यात को aes के लिए क्या कदम उठाए गए है 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माघवराव सिंधिया): (क) ओर (ख) पिछले कुछ 
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वर्षो 4 भारत से चाय का निर्यात लगभग 200 मिलियन 
fom. पर स्थिर रहा है। तथापि aq वित्तीय वर्षं के 
दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 2011 की अवधि के लिए अनुमानित 
नियतिं में पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में 

अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित होती है। पिछले तीन वर्षो के 

लिए ओर अप्रैल से दिसम्बर, 2011 तक चालू वित्त वर्षं के 
दौरान चाय के निर्यात का ai निम्नुसार हैः 

वर्ष ` . कुल निर्यात 

मात्रा मूल्य इकाई कीमत ` 
मि. किर, करोड़ रूपए मे रुकिःग्रा 

2008-09 190.64 2381.79 , 124.94 

2009-10 213.43 3038.69 . 142.37 

2010-11  213.79 2995.79 - 140.13 

2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर) (अ) 147.11 2167.76 147.36 

2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) 168.03 2321.48 138.16 

(अ) अनुमानित ओर संशोधन के अध्यधीन 

नियति मे यह गिरावट अफगानिस्तान, मिस्र ओर कुछ 

अन्य मध्यपूर्वीः देशों मे राजनीतिक हलचल, ईरान को हुए 
नियतिं से संबंधित भुगतान की समस्याओं, इराक को निर्यात 

से संबंधित गैर-टैरिफ बाधाओं, रूस जैसे बड़े आयातक . देशों 

से निम्नतर मांग आदि के कारणं आई 21 | 

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए दार्जिलिग चाय सहित 

चाय का नियति लक्ष्य 220 मि.किग्रा. हे। वर्ष 2012-13 

ओर 2013-14 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य क्रमशः 196 मि.किग्रा. 

ओर 199 मि.किग्राः है ओर ये उत्पादन, आयात, निर्यात 

ओर घरेलू खपत हेतु मांग. जैसे कारकं पर आधारित FI 

(घ) से (च) जी,. नहीं। तथापि चाय बोई ने निर्यात 
हेतु दार्जिलिग चाय की परिशुद्धता सुनिश्चित करने ओर 

amiss बाजार मे दार्जिलिंग नाम के दुरुपयोग कौ रोकने 

के लिए दार्जिलिग चाय व्यापार शृंखला एकीकरण प्रणाली 

की संस्थापना की है। 

चावल का निर्यात 

798. श्री हर्ष वर्धनः क्या वाणिज्य ओर vet मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इराक को बासमती 

चावल के निर्याति में भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी हैः 

ख) यदि हां, तो aia ब्योरा क्या है; 

ग) क्या अमेरिका भारत के बजाय स्वयं से चावल 

खरीदने का दबाव इराक पर बना रहा हैः; 

(घ) यदि हां, तो  तत्संब॑धी ब्यौरा क्या है; ओर 

(ड) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस 

संबंध में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गयी है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिधिया): (क) ओर (ख) ब्यूरो ain



year 
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संसस के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका 

(यू.एस.ए.) इराक को बासमती चावल का निर्यात नहीं 

करता है। बासमती चावल का उत्पादन हिमालय के निचले 

भागों मे एक विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है 

जिसमे पंजाब (भारत-पाक सीमा के al ओर के क्षेत्र), 

हरियाणा, उत्तराखण्ड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश (26 जिले) तथा 

जम्मू एवं कश्मीर के दो जिले अर्थात जम्मू एवं कठुआ 
शामिल हे। 

(ग) ओर (घ) सरकार, अमरीका द्वारा किए जा रहे 

ta किसी प्रयास से अवगत नहीं zi 

(ड) प्रशन नदीं उठता। 

[Jae] 

काली मिर्च का नियति 

799. श्री wet ver: क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिले तीन वर्षो के दौरान घरेलू एवं अंतररष्ट्रीय 

बाजारों मेँ काली मिर्च के ओसत मूल्य का वर्षु-वार तथा 

देश-वार aki क्या है; 

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान काली मिर्च का कुल 

निर्यात एवं आयात देश-वार कितना रहा है; 

(ग) पिछले तीन at के दौरान देश 4 काली मिर्च 

के उत्पादन का वर्ष-वार एवं मात्रा-वार ah क्या है; 

(घ) क्या पिछले तीन ai के दौरान काली मिर्च के 

उत्पादन में कमी आयी है; 

(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी arr क्या है ओर यदि 

नही, तो इसके क्या कारण हैः ओर 

(च) मिर्च के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मै राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य area सिंधिया); (क) पिछले तीन ai के 

लिए कोच्ची, जो एक प्रमुख बाजार केन्द्र है, A काली 

मिर्च की ओसत घरेलू कीमत ओर न्यूयार्क बाजार मेँ अंतरराष्ट्रीय 

कीमत निम्नानुसार हैः- 
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वर्ष कोच्ची F घरेलू Rai मे अंतरष्ट्रीय 

कीमत (रुकि.ग्रा.) कीमत (अम.डोकिग्रा) 

2008-09 129.30 . 3.48 

2009-10 136.42 3.13 

2010-11 197.05 4.76 

(ख) भारत से काली मिर्च के प्रमुख देश-वार निर्यात 

ओर आयात का at संलग्न विवरण 4 दिया गया FZ 

(ग) विगत तीन वर्षो के लिए देश मे काली मिर्च का 

वर्ष-वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गयां है। 

वर्ष । उत्पादन (टन) 

2008-09 ` 50000 

2009-10 50000 

2010-11 ~ 48000 

(घ) पिछले कुछ वर्षो से देश मेँ काली मिर्च का 

उत्पादन रिथिर बना हुआ है ओर 50,000 टन प्रति वर्ष की 

रेज में है 1 वर्ष 2010-11 F काली मिर्च का उत्पादन 

पिछले वर्षो मेँ हुए 50.000 टन की तुलना 4 ओसत 

घटकर 48,000 टन रहा हे । 

(ड) पुराने तथा अलाभकर बागानों का आधिक्य, काली 

मिर्च की कम उपज देने वाली act परिवर्तित जलवायु 

amt aot के जल्दी सूखने की घटना, मीली an, विषाणुओं 

का प्रकोप आदि पिछले af मे काली मिर्च के उत्पादनं में 

आई गिरावट का कारण FI 

(घ) काली मिर्च के pri ओर पुनरूज्जीवन के 

माध्यम से देश में काली मिर्च की उत्पादकता ओर उत्पादन 

मेँ वृद्धि हेतु इडुक्की के लिए 120 करोड़ रुपये ओर 

वायनाड तथा पूर्वोत्तर aa के लिए 53.28 करोड़ रूपये की 

सरकारी सहायता से दो स्कीमें संस्वीकृत की गई ei देश 

से काली मिर्च संहित मसालों के निर्याति को बढ़ावा देने के 

लिए xi योजना अवधि के दौरान मसाला ae द्वारा नियति 

विकास।संवर्धन कार्यक्रम कार्यान्विति किए जा रहे हैँ।



607 प्रश्नों के 

दिकरण 

वर्ष 2010-11 के दौरान भारत से काली fad 

करा प्रमुख aay नियति 

देश मात्रा मूल्य 

(मी. टन) (लाख रुपए मे 

1 2 3 

अमरीका 6921 13883.41 

यूके. 1477 -3273.56 

कनाडा 1066 2111.25 

इटली 900 1807.05 

अस्द्रिलिया 592 1369.12 

वियतनाम 780 1354.21 

जर्मनी 715 1333.37 

जापान 593 1318.51 

स्वीडन 556 1173.20 

बेल्जियम 379 833.71 

नीदरलैड 403 804.15 

दक्षिण अफ्रीका 383 734.45 

Gers 315 666.71 

यूएई, 328 650.52 

स्पेन 394 649.46 

wire 370 596.87 

सऊदी अरब 177 385.22 

सिंगापुर 204 379.81 

फिलिर्पीस 114 297.71 

इरान 126 288.16 
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1 2 3 

रूस 142 | 281.21 

ard 103 | 275.43 

डेनमार्क 168 | 268.67 

मलेशिया 132 265.82 

इस्टोनिया 118 244.11 

अन्य । 1396 3073.00 

मद कुल 18850 38318.50 

वर्ण 2010-11 के दौरान भारत म काली 

मिर्च का देश-वार आयात 

देश मात्रा मूल्य 

(मी. टन) (लाख रुपए मे) 

श्रीलंका 7296 12859.70 

वियतनाम 5643 ` ` 9098.60 

ईडोनेशिया 2970 .4683.60 

चीन 103 275.60 

अन्य 88 93.10 

मद कुल 16100 27010.60 

(हिन्नी 

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 

800. श्री भीष्म शंकर oe कुशल frat: क्या सडक 
परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार सड़क परिवहन निगम 

अधिनियम, 1950 की समीक्षा करने का हैः 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः
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(ग) क्या देश मे अधिकांश सड़क परिवहन निगम भारी 

घाटे मे चल रहे रैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके 

क्या कारण दहै; ओर 

(ड) देश 4 सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत 

करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो 

तुषार चौधरी): (क) ओर (ख) सड़क परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्रालय, राज्य सड़क परिवहन निगमो को (i) भूसंपदा प्रबेधन 

के प्रयोजन के लिए अनेन्य रूप से निगमौ को सहायक निगम 
सृजित करने से रोककर, (ii) राज्यो की ओर से निगम द्वारा 

की जाने वाली अनिवार्य सामाजिक सेवाओं के लिए निगम को 

प्रतिपूर्ति करने के लिए राज्यों के लिए अनिवार्य बनाकर तथा 
उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए भाड़ा निर्धारित 

करने के लिए निगमो को शक्ति प्रदान करके, ओर (iii) 

संसाधन जुटने के लिए निगमों को उचित स्वायत्ता देकर, 
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यथोचित स्वतंत्रता के साथ सुदृढ करने के उदेश्य से सड़क 

परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की कतिपय धाराओं मे संशोधन 

लाने का प्रस्ताव करता है। 

(ग) ओर (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केवल पांच 

राज्य सडक परिवहन निगम नामतः बंगलोर महानगरीय परिवहन 

निगम, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, महाराष्ट्र राज्य 

सड़क परिवहन निगम, ओडिशा रज्य सड़क परिवहन निगम 

ओर पंजाब बस स्टैंड veer कंपनी, ही लाभ 4 ह जिनका 

ar संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सड़क परिवहन 

निगमो की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वालेः कुछ कारणों 
मे शामिल है - अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा के कारण अधिभोग 

अनुपात में गिरावट, भाड़ा संशोधन तंत्र का अभाव, बस-स्टाफ़ 

अनुपात में गिरावट, सार्वभौमिक सेवा अनुग्रह के रूप मे विभिन्न 

रियायती किरायो्टूटौ का वोञ्च आदि। 

(ड) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में प्रस्तावित 

संशोधनो से देश में राज्य use परिवहन निगमो।उपक्रमों को 

was करने मे सहायता मिलेगी। 

विकरण 

मार्च 2010 ओर मार्च 2011 को समाप्त वर्षो के fey Vey का वित्तीय निष्पादने 

क्र. राज्य सडक परिवहन कुल राजस्व (लाख रुपए) कुल लागत (लाख VU) शुद्ध लाभ।हानि (लाख रुपए) 

सं. उपक्रम का नाम 

मार्च, 11 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. अहमदाबाद एम.टी.एस. 10,890.58 11,770.33 24,809.47 23,685.32 -13,918,89 -11,914.99 

2. अन्य प्रदेश 5,21,485.87 4,39,003.45 548,366.97  4,81,461.70 -26,881.10 42,458.25 

एस.आर.टी.एस, 

3. वबी.ईएस.टी, उपक्रमं 1,11,278.17 91,927.94 1,49,416.42  1,43,163.06 -38,138.25 51,235.12 

4. बंगलौर मेदट्रोपोलिटन 1,32,934.51 1,13,171.14 1,27,899.53 1,06,658.52 5,034.98 6,512.62 

 टीरी, 

5. बिहार एस.आर.टी.सी. 2,140.56 2,147.07 3,865.15 5,056.21 -1.724.59 -2,909.14 

6. कलकत्ता एस.आर.टी.सी. 6,541.41 7,532.96 25,142.74 22,459.67 -18,601.33 -14,926.71 



थाणे एम.टी.यू 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. चंडीगढ़ chy, 11,148.40 9,826.12 14,905.84 13,737.75 -3,757.44 -3,911.63 

8. दिल्ली टी.सी. 96,454.13 56,575.58 3,25,108.12 2,67,598.62 -2,28,653.99 -2,11,023.04 

9. गुजरात एस.आर.टी.सी. 1,96,804.31 1,75,223.44  2,12,854.15 1,99,617.86 -16,049.84 24,304.42 

10. हरियाणा एस.टी. 85,971.00 78,622.00 = 1,13.704.00 1,02,637.00 = -27,733.00 -24,015.00 

11. कर्नाटक एस.आर.टी.सी. 2,07,868.28 = 1,74,636.03 = 2.01,663.03 1,69.751.34 6,205.25 4,884.69 

12. कोल्हापुर एम.टी.यू ` 3,188.43 3,039.90 3,423.30 3,362.16 -234.87 -322.26 

13. महाराष्ट्र एस.आर.टी.सी. 4,93.901.00 = 4,34,164.00 = 4,88,878.00 4.20,642.00 5,023.00 13,522.00 

14. मेघालय एस.टी.सी, 822.04 789.86 1,162.48 970.01 -340.44 | -180.15 

15. मेद्रो टी.सी. चैननई) लि,  91,324.51. = 80,926.36 = 1,14,308.52 = 91,489.20 = -22.984.01 = -10,562.84 

16. मिजोरम एसटी, 231.12 197.13 1,502.07 1,424.52 -1,270.95 1,227.39 

17. नागालैंड एसटी. 1,149.53 1,065.82 3,001.00 2,680.00 ~1,851.47 “1,614.18 

18. नवी मुंबई waa, 7,377.33 6,275.95 8,149.14 7,036.26 -771.81 -760.31 

19. Atel बंगाल एस.टी. सी, 6,524.70 6,832.14 20,429,72 17,033.77 -13,905.02 -10.201.63 

20. नार्थ ded कर्नाटक 86,420.16 74,477.75 87,119.05 79,336.68 -698.89 -4,858.93 
आर.टी.सी. 

21 नार्थं ae कर्नाटक 1,03,024.30 96,146.57 = 1,05,839.11 = 1,01,927.87 -2,814.81 -5,781.30 
आर.टी.सी, ` 

22. ओडिशा एस.आर.टी.सी, 6,554.27 6,053.42 5,836.91 5,176.76 717.36 876.64 

23. ` पनबस, चंडीगढ़ 33,699.58 27,284.22 31,816.86 27,495.25 .. 1,882.72 -211.03 

24. पुणे महामंडल - - - - - . 

25. पंजाब रोडवेज 8,238.88 5,785.65 15,649.82 13,048.46 -7,410.94 -7,262.81 

26. राजस्थान एस.आर.टी.सी. 1,23,583.76 = 1,15,306.03 —-1,42,841.49 = 1,23.307.97 -19.257.73 -8,001.94 

27. साउथ बंगाल एस.टी.सी. 13,453.01 14,843.21 14,377.49 13,575.10 -924.48 1,761.89 

28. स्टेट एक्स.टी.सी.टी.एन. लि. 34,413.87 34,317.06 47,788.00 42,199.80 -13,374.13 -7,882.74 

29. 1,598.19 1,213.15 1,815.84 _ 1,389.42 -217.65 -176.27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

30. टी.एन.एफ.टी.सी. 78,751.86 72,276.05  1,05,117.96 86,741.34 -26,366.10 —-- 14,465.29 

(कोयंबट्र) लि. 

31. टी.एन.एसटी सी. 97,530.55 92,913.23  1,19,678.88 1,01,156.29 = -22,148.33 -8,243.06 

 (कुंबाकोन्नम) लि. 

32. टी.एन.एस.टी.सी, 97,071.49 89,751.24 1,18,260.15  1,00,338.53 -21,188.66 -10.587.29 

(मदुर) लि. 

33. टी.एन.एस.टी.सी, 56,608.30 54,146.84 71,366.96 61,131.41 -14,758.66 -6,984.57 

(सलेम) लि, 

34. टी.एन.एस.टी.सी, 99,202.24 93,277.27  1,16,468.31 99,711.88  -17,266.07 -6,434.61 

(बिल्लुपुरम) लि. 

35. उत्तर प्रदेश 2,02,800.17  1,65,702.01 2,07,647.58 1,70,899.46 -4,847.41 -5,197.45 

एस.आर.टी.सी. 

कुल (Rafer 30,30,986.51 = 26,34,190.92  35,80,214.06 31,07,901.21 -5,49,227.55 . -4,73,710.29 

एस.आर.टी.यु.) 

` (अनुवाद (ग) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र Baeor 

801. श्री राजेन गोहेनः ven प्रशिक्षण केन्द्रअकादमी 

व्यौरा 

दिया 

करने 

कुमारी सरोज पाण्डेयः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में प्रशिक्षण केन्द्रोअकादमियों की संख्या सहित 

क्या है; 

ख) क्या सरकार का विचार देश में एसे किसी नए 

प्रशिक्षण केन्द्रोअकादमियों की स्थापना करने का है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या दै? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एटनी)ः (क) देश A 142 रक्षा 

प्रशिक्षण केन्द्र'अकादमियां हैँ! इनका व्यौरा संलग्न विवरण में 

गया है। 

(ख) फिलहाल देश मे किसी नए केन्द्रअकादमी स्थापिते 

का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

भारतीय थल सेना 

क्र.सं. प्रशिक्षण संस्थानो।अकादमियों के नाम 

1. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडगवासला, पुणे 

2. भारतीय सेना अकादमी, देहरादून 

3 अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 

4. अफसर प्रशिक्षण अकादमी, गया 

5 आर्मी वार कालेज, मज 
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क्र.सं. प्रशिक्षण संस्थान्परअकादमियों के नाम क्र.सं. 

6. sil स्कूल, मऊ 27. 

7. ent आफ मेटिरियल मैनेजमेंट (सी.एम.एम.), 28. 

जबलपुर ` | 
29. 

8. ए.ईसी. chi कोँलेज एंड सेंटर, पचमद्री 20 

9. मिलिद्री कालेज site टेलीकम्युनिकेशन (एम.सी.टी.ई.) 

मऊ 
31. 

10. राष्ट्रीय इंडियन मिलिद्री कोँलेज (आर.आई.एम.सी.), 

देहरादून 2 

11. रिमाऊंट gh wa ts डिपो, हेमपुर 3 

12. हाई Ueceyqe वारफेयर स्कूल (एच.ए.उन्ल्यू.एस.). , 

गुलमर्ग 4 

13. | सेंटर एंड wa (ए.सी.सी.एस.), अहमदनगर 3 

14. स्कूल ओंफ आर्टिलरी, देवलाली ९ 

15. कलेज ओंफ मिलिद्री इंजीनियरिंग (सी.एम.ई.), पुणे 37 

16. ones फोर्सिस मेडिकल कोलेज (ए.एफ.एम.सी.), पुणे 

17. मिलिद्री इंटेलीजेस Shit स्कूल एंड डिपो, पुणे 38. 

18. आर्मी स्कूल ओंफ फिजिकल Sha (ए.एस.पी.टी.), 39. 
पुणे 
3 40. 

19. ईस्टील्रूट ओफ नेशनल ईटीग्रेशन, पूना 
41. 

20. ईस्टीटयूट site मिलिद्री लो, काम्पटी 
42. 

21. आर्मी स्पोर्टस siege, पूना 
43. 

22. wee आर्मी एविएशन shit स्कूल, नासिक रोड 
कम्प, नासिक 44. 

23. दैवी fafirr of कैम्प, ard 45. 

24. आर्मी एअर fie siete (ए.ए-डी.सी.), गोपालपुर 46. 

265. जूनियर लीडर्स विग इद्र स्कूल, बेलगाम ` 47. 

26. आर्मी सर्विस कोर (ए.एस.सी.), बंगलौर 48. 

lefty? उत्तर 616 

प्रशिक्षण संस्थानो।अकादमियों के नाम 

सी.एम.पी. सेन्टर एवं स्कूल, बंगलोर 

राष्री मिलिद्री स्कूल, बेलगाम 

राष्ट्रीय मिलिद्री स्कूल, बंगलोर 

काउंटर gare एवं जंगल वारफेयर (सी.आई.- 

जे.डनल्ल्यू) स्कूल, Ke 

जूनियर cise yout, बरेली 

आर्मी मेडिकल कोर (ए.एम.सी.) सेंटर एवं स्कूल, 
लखनऊ 

आर.वी.सी. सेंटर एवं स्कूल, मेरठ कैट 

आर्मी एञअरवार्न gh स्कूल, आगरा 

Rade ght स्कूल एवं डिपो, सहारनपुर 

इलैक्टरोनिक एवं मेकेनिकल ङ्जीमियरिम (ईएम.ई) 

स्कूल, बडोदा 

मिलिद्री aie site इलैक्टरोनिक एवं मेकैनिकल 

इंजीनियरिंग (TAME TA), सिकन्दराबाद 

Rayer डेवेलपमेट डिवीजन, त्रिमुलधेरी, सिकन्दराबाद 

राष्ट्रीय मिलिद्री स्कूल, अजमेर 

राष्ट्रीय मिलिद्री स्कल, धौलपुर 

राष्ट्रीय मिलिद्री स्कूल, चायल 

विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, नाहन 

मैकेनाइज्ड इद्र erica सेंटर, अहमदनगर 

तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र, नासिक 

बाम्बे इंजीनियर qu एवं केन्द्र, किरकी 

गास ef सेंटर, काम्पटी 

सेना डाक सेवा केन्र, कान्पटी ` 

पंजाब रेजिर्मेटल केन्द्र, WS 
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क्र.सं. ` प्रशिक्षण संस्थानोअकादमियोँ के नाम 

49. सिक्ख रेजिमेटल केन्द्र, रामगढ़ 

50. मद्रास इंजीनियर ग्रुप एवं केन्द्र, बेगलूर 

51. पैराशूट रेजिमैटल केन्द्र, बेगलुर 

52. मराठा लाइट इन्फैट्री रेजिमेटल सेंटर, बेलगाम 

53. सेना सेवा कोर oe (दक्षिण), बेगलूर 

54. पायनियर कोर oe, बेगलुर 

55. सेना सेवा dx (उत्तर), बेगलूर 

56. तोपखाना प्रशिक्षण कद्र, हैदराबाद 

57. सेना आयुध कोर oe, सिकंदराबाद 

58. 1 इलेक्दिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर dy, 

सिकंदराबाद 

59. बंगाल इंजीनियर ग्रुप एवं de, रुड़की 

60. जाट रेजिमेटल कद्र, बरेली 

61. राजपूत rica be, फतेहगढ़ 

62. डोगरा रेजिमैटल os, फैजाबाद 

63. सिख लाइट इन्फैद्री रेजिमेटल कद्र, फतेहगद्र 

64. 39 गोरखा प्रशिक्षण de, वाराणसी 

65. 11 गोरखा राइफल रेजिमेटल कद्र, वाराणसी 

66. कुमाऊं रेजिमेटल कद्र, रानीखेत 

67. गढ़वाल राइफल orca he, लैसडाउन 

68. 1 सिगनल प्रशिक्षण hy, जबलपुर 

69. ग्रेनेडियर्स erica de, जबलपुर 

70. जम्मू-कश्मीर राइफल रेजिमंटल be, जबलपुर 

71. महार रेजिमेंटल कद्र, सागर 

72. 3 इलेविद्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर de, भोपाल 

29 फल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 618 

क्र.सं. प्रशिक्षण संस्थानोअकादमियों के नाम 

73. 2 Rema प्रशिक्षणं कद्र, पणजी 

74. मद्रास रेजिमेटल he, वेलिगटन 

75. राजपूताना राइफल रेजिमेटल ae, दिल्ली छावनी 

76. बिहार रेजिमेटल he, दानापुर 

77. असम रेजिरमेटल कद्र, शिर्लोग 

78. 58 गोरखा प्रशिक्षण कद्र. शिलोग 

79. जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फद्री रेजिमेटल कद्र, श्रीनगर 

80. मुख्यालय लदाख स्काउट, लेह 

81. 14, गोरखा प्रशिक्षण कद्र, सुबाथू 

82. रक्षा सुरक्षा कोर कद्र, कन्नानोर 

83. वायु रक्षा तोप्खाना Se, गोपालपुर, ओडिशा 

84. रक्षा सेवा स्टाफ कलिज (डी.एस.एस.सी.), वेलिगटन 

85. डिफेस मेनेजमेट acto, सिकंदराबाद 

भारतीय नौसेना 

क्र.सं. प्रशिक्षण संस्थानो।अकादमियों के नाम 

1. भारतीय नौसेना अकादमी, एजीमाला 

2. राष्ट्रीय हाइद्ोग्रफिक स्कूल, गोवा 

3. आई.एन.एस. द्रोणाचार्य, कोच्चि 

4. एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल, आईएन.एस. वेदुरुथी, 

कोच्चि 

5. नेवीगेशन एवं निर्देशन स्कूल, आई.एन.एस. agree, 
कोच्चि 

6. सिगनल स्कूल, आई.एन.एस. वेदुरुथी, कोच्चि 

नेवल geieye aie एजुकेशन ve sho 
टेक्नार्लोजी, आई.एन.एस. dgqeefl, कोच्चि 
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करसं, प्रशिक्षण संस्थानो!अकादमियों के नाम क्र.सं. प्रशिक्षण संस्थानो।अकादमियों के नाम 

8. भारतीय नेवी शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, आई एन.एस. 29. समुद्री युद्धपद्धति केन्द्र, कोच्चि 

मांडवी, गोवा | 
| 30. उन्नत समुद्रतलीय युद्धपद्धति स्कूल, विशाखापटणम 

9. ड्ाइविग स्कूल, आई.एन.एस. वेदुरुथी, कोच्चि iad 
HIT स्कुल, आईएन.एस. Ag 31. ओषधीय सहायक स्कूल, मुंबई 

10. स्कूल फर नेवल एयरमैन, कोच्चि 
| | भारतीय वायुसेना 

11. नेवल इईस्टीट्दुट ste एरोनोटिकल टेक्नोर्लोजी, 
कोच्चि क्र.सं. प्रशिक्षण संस्थानो/अकादमियों के नाम 

` 12. आई.एन.एस. सातवाहन, विशाखापत्तनम दुदिगल 
1. वायुसेना अकादमी, , हैदराबाद 

19. TET, अग्रणी, कोयम्दर 2. मौलिक उद्धान प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद 

4 SETTLE, चिल्का, ओडिशा 3. विमान संचालन प्रशिक्षण स्कूल, बेगमपेट 

15. आई.एन.एस. शिवाजी, लोनावाला 4. वायुसेना स्टेशन हकीमपेट 

` #% CAMS. स्कूल, आई.एन.एस. शिवाजी, लोनावाला 5 हेलिकोष्टर प्रशिक्षण स्कूल. हकीमपेट 

17. आई.एन.एस. हमला, मुम्बई 6. फिक्सड विंग usm प्रशिक्षण, येलाहंका, Ina 

18. नेवल वार wets, गोवा 7. वायुसेना स्टेशनं विदार 

19. आई.एन.एस. वाल्सुरा, जामनगर 8. 112 हेलिर्कोष्टर इकाई, toda, बेगलूरु 

20.  शिपराइट स्कूल, विशाखपटनम 9. वायुसेना तकनीकी कोलेज जलाहल्ली, बेंगलुरु 

21. नौसेना ओषधीय संस्थान, मुंबई 10. मौलिक प्रशिक्षण संस्थान (बी.टी.आई.) बेलगांव 

22. नौसेना पुलिस ओर रेगुलेटिग स्कूल, आई.एन.एस. 11. गैर-तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एन.टी.टी.आई.), 

मंडोवी, गोवा बेलगांव 

23. नौसेना संगीत स्कूल, आई.एन.एस. कुंजाली, मुंबई 12. वायुसेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल (एएफ.एस.पी.एस.). 

बेलगांव | 
24. नौसेना विशेष युद्धपद्धति प्रशिक्षण एवं रणनीति केन्द्र | 

गवा | 13. गरुड रेजिमेटल प्रशिक्षण de (जी.आर.टी.सी.), 

चांदीनगर 
25. नेतृत्व ओर व्यवहारिक शिक्षा केन्द्र, कोच्चि 

14. वायुसेना पुलिस एवं सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, 
26. सीमैनशिप स्कुल, आई एन.एस., वैदुरुती, कोच्चि (ए.एफ.पी. एंड एस.टी.आई), चांदीनगर 

27. पर्यवक्षक स्कूल, कोच्चि 15. चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र (एम.टी.सी.), बेंगलुरु 

28. नौसेना समुद्री विज्ञान एवं मौसम विज्ञान स्कूल, 16. संचार प्रशिक्षण संस्थान (सी.टी.आई.}, जलाहल्ली, 

कोच्चि 

लिखित उत्तर 620 

बेगलूरु | 
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17. seer प्रशिक्षण संस्थान chang), जलाहल्ली, 

बेगलूरु 

18. art प्रशिक्षण संस्थान (एम.टी.आई), तंवारम, चेन्नई 

19. विद्युत एवं उपकरण प्रशिक्षण संस्थान (ई. एंड 

आई. टी.आई.), जलाहल्ली, बेगलूरु 

20. कार्यशाला प्रशिक्षण संस्थान (डन्ल्यू टी.आई.), dary, 

चेन्नई 

21. यत्रिकी परिवहन प्रशिक्षण संस्थान (एम.टी.टी.आई.), 

आवडी, चेन्नई । 

| रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) 

1. प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान (आई.टी.एमं.), मसूरी 

2. उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (डी.आई ए टी.) डीमड 

विश्वविद्यालय, पुणे 

3. सैन्य प्रशिक्षण संसथान (एम.आई एल.आई-टी पुणे 

4. रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर के अधीन डी.आर.डी.ओ, 

प्रशिक्षण संस्थान (डी.वी.आई) , 

5. गैस टर्बाइन अनुसंधान स्थापना (जी.टी.आर.ई), बेगलूरु 

के अधीन लक्ष्य प्रशिक्षण केन्द्र (टी.टी.सी) । 

गोरखा पेशनभोगियो को चिकित्सा सुविधाएं 

802. श्री मानिक Sie: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार भारत एवं नेपाल मे रह रहे 

नेपालवासी गोरखा (एन.डी.जी.) trate को चिकित्सा 

सुविधा प्रदान कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी eo क्या है; ओर 

(ग) यंदि नही, तो एन.डी.जी. पेशनभोगियों को एसी सुविधा 

प्रदान करने के लिए उठाए गए्रस्तावित कदम क्या 2? 

रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु); 

(क) ओर (ख) जी, afl सरकार ने नेपाल AF रहने वाले 
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नेपालवासी गोरखा . (एन.डी.जी.) पेशनभोगी भूतपूर्वं सैनिकं ओर 

उनके अग्रितो को भूतपूर्वं सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना 

का लाभ दिया है। काठमांडू, पोखरा ओर धारण मे स्थित 

03 ई.सी.एच.एस. पौलिक्लिनिक के माध्यम से चिकित्सा 

सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक रपौलिक्लिनिक के साथ 

एक चल (मोबाइल) चिकित्सालय भी जुड़ा vem ये 

पोलिक्लिनिक बाह्यरोगियौ का उपचार करेगे ओर जिनं मरीजों 

को अस्पताल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता होगी 

उन्हे नेपाल मे पैनलीकृत अस्पतालों मे भेजा जाएगा। इन 

अस्पतालों द्वारा नकदी लिए बिना उपचार प्रदान किया जाएगा 

जैसा कि भारत मे किया जाता ह ईसी.एव.एस. पोलिक्लिनिक 

ओर मोवाइल क्लीनिकों में कार्मिक शक्ति de के आधार 

पर लगाई जाएगी। भारत 4 रह रहे एन.डी.जी. भूतपूर्व 
सैनिकों को इस योजना का लाभ इस योजना के शुरू 

होने से दही मिल रहा है। 

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

सड़कों की मरम्मत ओर रखरखाव 

803. श्री रघुवीर सिह मीणाः क्या सड़क परिवहन ओर 
राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सड़कों को 46 लेनं A बदलते. 

समय सड़कों के रखरखाव के लिए कोई नीति बनाई हैः 

(ख) यदि हं, तो तत्संबधी ak क्या हैः 

(ग) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य मे नए 

राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत 

किया हैः ओर 

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को सरकार द्वारा कब 

तक मंजूर किए जाने की संभावना है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद}: (क) ओर (ख) राष्ट्रीय राजमार्गो के मौजूदा 

उन खंडों का अनुरक्षण, जिनका 46 लेन मे कार्यान्वयन 

भारतीय राष््रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, 

ठेकेदार^रियायतग्राही द्वारा ठेकारियायत करार के अंतर्गत उनके 

दायित्वं के एक भाग.के wa A किया जा रहा हे। 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय राजमार्गो का विस्तार किया 

जाना एक सतत प्रक्रिया है ओर नए राष्ट्रीय राजमार्गो की 
घोषणा सड़क संपर्क की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता
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ओर निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर 

की जाती है। लगमग 5,193 कि.मी. कुल लंबाई की राज्य 

सडक कौ राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप A -घोषित किए जाने 

का प्रस्ताव राजस्थान राज्य सरकार से wa हुआ zi 

तथापि, राजस्थान राज्य A लगभग 1,545 कि.मी. राज्य 

सकी कौ अगस्त 2011 ओर फरवरी 2012 के दौरान नए 

राष्ट्रीय राजमार्गं के रूप मे afta किया गया दै। 

(अनुवाद) 

इस्पात क्षेत्र को गैस का आवंटन 

804. श्री गजानन घ. बाबरः 

श्री धर्मनद्रं यादवः 

श्री आनन्दराव अडसुलः | 

श्री अचलराव पाटील शिवाजी; 

श्री दुष्यत सिंहः 

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित कतिक बल ने सावधान 

. किया है कि इस्पात कंपनियां को गैस की आपूर्ति कम 

करने से आदान लागत ag सकती है तथा डाउनस्द्रीम . 

गत्तिविधियां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; 

ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैः 

(ग) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र मँ गैस आवंटन 
संबंधी निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह का 
गठन किया है; 

(घ) यदि हां, तो anit at क्या हैः 

(ङ) क्या पूर्वोक्त समूह ने केन्द्र सरकार को अपनी 
Rie प्रस्तुत कर दी हैः ओर 

(च) यदि हां, तो पूर्वोक्त समूह द्वारा की गयी सिफारिश 
क्या हे तथा इन सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए है; 

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा); (क) "नई राष्ट्रीय 

इस्पात नीति तैयार करने के एक भाग के रूप मेँ इस्पात 

as हेतु कच्ची सामग्री के संबंध मेँ गठित एक टास्क 

फोर्स ने अपनी ड़ाफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमे यह 

उल्लेख किया गयां है कि te आधारितं इस्पात।स्प॑ज आयरन 
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wat के लिए प्राकृतिक गेस की आपूर्ति मेँ कमी करने से 

we महंगे आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भर रहना पड़ता 

है जिससे इन यूनिटों की वित्तीय व्यवहार्यता विपरीत प्रभावित 

हो सकती है ओर seein इस्पात उद्योग के निवेश पर 
भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। 

(ख) इस्पात मंत्रालय द्वारा विद्यमान गैस आधारित इस्पात! 

aa आयरन संयंत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मेँ होने. 
वाली कमी का मामला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

के ध्यान मेँ लाया गया. है ओर साथ ही इस्पात मंत्रालय 

ने देश के समग्र आर्थिक विकास के हित मेँ गैस आधारित 

इस्पातस्प॑ज आयरन क्षेत्र को अपेक्षित गेस को निरंतर आपूर्ति 

करने के लिए उनसे कदम उठने का अनुरोध किया है। 

(ग) से (च) सरकार ने न्यू एक्सप्लोरेशन age 

पोलिसी (एन.ईएल.पी.) के तहत गैस के कीमत निधरिण ~ 

ओर वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में मंत्रियों का एक अधिकार 
प्राप्त समूह गदित किया है जौ अन्य बातों के साथ-साथ 

विभिन्न क्षत्रं को एन.ई.एल.पी. गैस के आवंटन पर निर्णय 

लेता है दिनांक 24-2-2012 की आयोजित अपनी बैठक में 

इस समूह ने इस्पात aa हेतु प्राकृतिक गैस की मांग पर 
विचार किया गया ze! | | 

वन संरक्षण के लिए धनराशि 

805. श्री हरिन पाठकः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः | 

(क) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान देश 

Fat के विकास,संरक्षण के लिए अनुमोदिताजारी की गयी 

तथा उपयोग की गयी कुल राशि राज्य-वार कितनी है; 

(ख) देश में विशेषकर गुजरात एवं महाराष्ट्र मेँ वनरोपण 

गतिविधियों को सक्रिय करनै के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए जा रहे है, 

(ग) उक्त क्षेत्र मे वन संरक्षण Wail उच्चतम न्यायालय 

के निदेशो का प्रवर्तन करने मे प्रत्येक राज्य द्वारा किए 

गए विपथन का व्यौरा क्या हैः ओर 

(घ) देश मे गुजरात एवं महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ मेँ 

राष्ट्रीय तथा sistas अभिसमयों के क्रियान्वयनं के लिए 

सरकार द्वारा शुरू किए गए विशिष्ट-पारिस्थिकी संरक्षण योजनाएं 

क्या दहै?
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पयविरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तीन मुख्य केन्द्रीय 

प्रायोजित wer अर्थात देश के अवक्रमित alt ओर उसके 

आस-पास के क्षेत्रों के पारि-पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय वनीकरण 

कार्यक्रम (एन.ए.पी.), वनो की सुरक्षा ओर संरक्षण हेतु वन 

प्रबंधन का तीद्रीकरण स्कीम (आई.एफ.एम.एस.) तथा वन्यजीव 

पर्यावासों का समेकित विकास स्कीम, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय 

उद्यानों ओर अभयारण्यो तथा उनकी परिधि A स्थिते गांवों 

का पारि.-विकास है, का कार्यान्वयन कर रहा है। गत तीन 

वर्षो (2008-09 से 2010-11) ओर वर्तमान af के दौरान 

एन.ए.पी., आईएफ.एम.एस. ओर वन्यजीव पर्यावासों का समेकित 

विकास स्कीम के तहत मंजूर धनराशि ओर जारी की गई 

निधियों के aR क्रमशः संलग्न विवरण, ॥, ओर ॥ .में | 

दिए गए है। 

(ख) अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण हेतु पर्यावरण एवं 
वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्विति किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण 

कार्यक्रम (एन.ए.पी.) के अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों द्वारा महात्मा 
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गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एम.एन.आर.ई. जी.एस.), 

समेकित वाटरशेड प्रव॑धन कार्यक्रम (आई.डन्ल्यू.एम.पी.), राष्ट्रीय 

वांस मिशन इत्यादि स्कीमों के तहत गुजरात ओर महाराष्ट्र 
राज्यों सहित देश A वनावरण aA हेतु पौदरोपण कार्य 

भी किया जा रहा है। 

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित मामलों 

मे भारत के माननीय उच्चतम के विविध महत्वपूर्णं निर्देशो 
ओर निर्णयं के उचित अनुपालन हेतु सामान्यतः राज्य।संघ 

शासित प्रदेश की सरकारों को प्रेषित किया जाता है। इसके 

अतिरिक्त, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के 

संबंध में किसी भी उल्लंघन कै मामले मे, उनके स्तर पर 

कानून के weal के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती हे। 

(घ) गुजरात ओर महाराष्ट्र राज्यों सहित देश मेँ वन्यजीव 

waar का समेकित विकास स्कीम के तहत ग्रामो का 

पारि-विकास शुरू किया गया है। किसी भी रष्ट्रीय।अंतर्राष््रीय 

कन्वेशन के तहत कोई भी विशिष्ट पारि-विकास सुरक्षा योजना 

देश 4 मौजूद नहीं है। 

तिवरणः/ 

वर्षं 2008-09 @ 2010-11 ae वर्तमान aS 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय वीकरण स्कीम के 

तहत way की गई धनराशि ओर जारी की गड निधियां 

(करोड़ रुपये मे) 

क्र.सं. राज्य मंजूर धनराशि जारी की गई धनराशि 

2008-09 = 2009-10 = 2010-11 2011-12  2008-09  2009-10  2010-11 2011-12 

से से 

29-2-2012 29-2-2012 

तक तक 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. अन्त्र प्रदेश 16.55 15.30 15.74 19.66 11.54 11.03 10.48 15.15 

2. विहार 8.10 9.65 6.21 7.22 6.48 7.74 5.48 3.31: 

3. Bikes 44.99 39.90 35.84 25.23 25.66 . 25.12 33.25 33.46 

4. गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. गुजरात 48.21 49.27 33.00 30.69 25.75 24.44 29.43 27.00 

6. हरियाणा 27.30 29.17 24.24 15.20 20.14 20.57 24.20 12.28 

7. हिमाचल प्रदेश : 9.62 5.04 6.48 8.19 6.72 3.59 3.45 3.50 

8. जम्मू ओर कश्मीर 12.00 12.49 10.49 0.00 ` 8.47 9.81 3.99 0.00 

9. आरखंड 35.98 28.41 19.81 0.00 26.32 21.06 8.73 0.00 

10. कर्नाटक 22.77 16.16 15.81 15.38 15.46 11.95 8.12 12.49 

11. केरल 13.94 5.94 11.28 9.45 | 9.45 4.02 7.54 2.04 

12. मध्य प्रदेश 32.23 33.25 40.22 33.80 22.55 22.53 30.39 20.80 

13. महाराष्ट 31.16 28.49 38.19 33.11 21.87 20.53 16.17 28.51 

14. ओडिशा 31.73 11.84 17.37 11.41 21.63 ` 8.82 11.20 3.15 

15. पंजाब 5.59 4.12 0.00 2.41 3.30 3.01 0.00 0.46 

16. राजस्थान 10.30 14.60 8.40 10.29 7.32 40.67 4.94 4.39 

17. तमिलनाडु 13.34 11.04 7.21 6.15 8.86 7.98 7.21 3.08 

18. उत्तर प्रदेश 41.18 41.28 23.64 31.02 30.80 30.20 21.33 26.23 

19. उत्तराखंड । 12.37 ` 9.36 11.69 15.06 9.24 7.00 4.47 6.49 

20. पश्चिम बंगाल 11.83 4.01 4.73 6.89 9.06 3.11 4.12 6.29 

योग (अन्य राज्य) 429.19. 369.32 | 330.35 281.16 290.62 253.17 234.50 208.62 

21. अरुणाचल प्रदेश 4.55 2.87 7.01 0.00 3.25 2.37 5.52 0.00 

22. असम 12.76 16.28 12.40 0.00 9.78 14.48 6.08 0.00 

23. मणिपुर 13.17 8.16 10.38 9.84 9.51 5.93 10.37 9.84 

24. मेघालय | 6.32 3.13 9.54 9.53 4.69 2.21 8.79 4.31 

25. मिजोरम 19.32 20.00 12.23 13.36 13.61 17.27 12.21 13.36 

26. नागालैंड 7.50 11.69 10.11 8.36 6.64 10.67 10.11 8.36 

27. सिक्किम ) 9.83 10.71 12.53 40.02 6.63 8.86 11.99 4.25 



629 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 630 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. त्रिपुरा 1.11 4.40 11.76 17.10 0.89 3.20 10.43 13.61 

योग (पूर्वोत्तर राज्य) 74.56 77.24 85.96 68.21 55.00 65.00 75.49 53.73 

कुल योग 503.75 446.56 416.31 349.37 345.62 318.17 309.99 262.35 

विकरणः 

वर्षे 2008-09 से 2010-11 ओर वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान वन weet का तीत्रीकरण 

स्कीम के तहत मूर धनराशि ओर जारी की ag निधियां 

क्र.सं. राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

मंजूर जारीकी मंजूर जारीकी मंजूर जारीकी मंजूर जारी की 

धनराशि गई कुल धनराशि we धनराशि गई कुल धनराशि गई कुल 

धनराशि धनराशि धनराशि धनराशि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. SFT प्रदेश 449.5 270 `.  . - . - 228.23 136.94 . 142.67 0 

2. बिहार 186.45 93.614 182.3° 117.45 197.95 118.77 86814 82.41 

3. छत्तीसगद्र 638.66 463.695 647.43 460.07 422.70 368.33 580.39 430.41 

4. गुजरात 628.17 27.366 © ॐ 24.57 537.11 25 26.25 348.23 

5. गोवा 58.72 461.66 672.43 . 501.81 41.67 429.83 100.96 10.97 

6. .हरियाणा 186.43 111.85 - 69.56 126.00 101.7 446.94 75.72 

7. हिमाचल प्रदेश 363.45 260.96 639.78 282.00 295.68 287.71 0 246.49 

8. -जम्मू ओर कश्मीर a - - 36.64 135.00 प्रस्ताव 0 466.77 0 

i | प्राप्त 

नहीं हुआ 

9. आरखंड 393 276.622 676.42 260.14 201.25 150.95 51248 270.98 

10. कर्नाटक 400 . 264.9 252.15 238.14 205.61 33241 348.64 



631 Wet के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 632 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. केरल 778 467 44.29 490.99 373.47 257.16 1174.41 136.03 

12. मध्य प्रदेश 754 565.5 115.93 715.03 446.25 379.69 699.63 697.65 

13. महाराष्ट्र 385.65 232 338.2 459.20 370.84 262.38 260.03 373.51 

14. ओडिशा 390 234 188 122.46 260.45 229.54 0 133.03 

15. पंजाब 273.8 134.28 346.85 74.13 127.48 76.49 339.75 0 

16. राजस्थान 81.45 150.408 336.2 149.98 172.93 103.76 444.68 161.15 

17. तमिलनादु । 655.41 389.68 588.89 - 239.99 143.99 244.19 245.48 

18. उत्तर प्रदेश 358.78 255.48 82.2 181.92 267.12 213.72 340.8 140 

19. उत्तराखंड | 425.88 408,26 671.09° 317.20 186.9 .134.57 224.39 229.95 

20. ` पश्चिम बंगाल 452.07 337.65 903.37 ` 262.38 209.63 173.12 7435.51 50.86 

कुल 8039.42 5301.925 6495.02 4876.00 4943.79 3799.26 14640.40 3981.51 

पूर्वोत्तर राज्य 

21. असम 556 400 402.02 360.02 281.45 202.65 450.55 246.64 

22. अरुणाचल प्रदेश ` 321.8 282.84 436.66 314.4 315.06 325.67 518.17 ` 261.15 

23. मणिपुर 229.825 206.843 196.47 198.42 186.9 168.21 456.36 328.58 

24. मेघालय 262.67 189 230.02 165.62 140.2 ` 121:64 224.17 161.26 

25. मिजोरम 455.97 410.373 334.03 300.63 331.05 349.79 281.3 253.17 

26. नागालैंड 247.198 222.479 305.5  274.05 199.9 183.51 481.9 346.97 

27: सिक्किम 306.5 273.79 293.25 286.43 288.14 259.33 320.67 288.41 

28. त्रिपुरा | 217.2 156 154.5 138.15 209,79 188.81 157.71 60.59 

कुल 2597.163 = 2141.325 = 2352.45 = 2037.72 = 1952.49  1799.61 = 2890.83 1946.77 

संध शासित प्रदेश 

29. अंडमान ओर - - 319 12.00 ° 13.76 2622 51.45 30.36 

निकोबार द्वीपसमूह 

30. deri - - -  - 41.43 60.26 57.42 34.46 



633 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 634 

1 2 3 4 , 5 6 7 8 9 10 

31. दादरा ओर नगर हवेली - - 0 0 

32, दमन ओर दीव 30.244 18.1464 19 8.00 0 0 

33. लक्षदीव - - 0 0 

34. दिल्ली - - 0 0 

35. aga - - 0 0 

कुल 55.19 18.1464 55.19 20.00 55.19 86.48 55.19 64.82 

कुल योग 10691.773 7461.3964 8902.66 6933.72 6951.47 5685.35 17586.42 5993.1 

विकरणः 

Ta तीन वर्षो ओर वर्तमान at के दौरान ‘aera valara का समेकित विकास" 

केद्रीय प्रायोजित स्कीम के ded जारी निधियां 

(लाख रु. मै) 

क्र.सं. राज्य।संघ शासित (2008-09) (2008-09) 2009-10 2009-10 = 2010-11 = 2010-11 = 2011-12  2011-12 

प्रदेशो का नाम aR ` (जारी की (मंजूर (जारी की (मंजूर (जारीकी (मंजूर (29-2-2012 

धनराशि) गई धनराशि) गई धनराशि) गई धनराशि) तक जारी 

धनराशि) धनराशि) धनराशि) की गई 

धनराशि) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. अंडमान ओर निकोबार 94.60 73.48 107.39 85.91 110.34 87.872 158.80 127.06 

द्वीप समूह 

2. आन्ध्र प्रदेश 143.30 92.378 131.71 102.02 92.605 64.341 144.354 71.50 

3. अरुणाचल प्रदेश 226.30 193.31 258.29 193.14 227.27 213.197 272.6998 168.11 

4. असम 210.07 161.095 184.82 114.79 258.67 186.63 300.3215 234.17 ` 

5. विहार 54.228 37.558 49.268 42.29 29.026 19.889 00 00 

6. छत्तीसगद्र 327.99  323.235 1292.06 851.15 336.419 281.966 258.223 218.753 



635 ` प्रश्नों के - 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 636 

1 2 3 4 5 ` 6 7 8 9 10 

7. चंडीगद्र | 00 00 00 00 15.37 12.29 24.98 = 19.98 ̀ 

8. दादरा ओर ` नगर 19.53 15.62 14.88 14.88 00 00 00 ` 00 

हवेली | | । 

9 गोवा ` 77.52 41.94 92.558 71.03 59.696 32.879 49.886 21.458 

10. गुजरात 453.41 318.52 $70.72 426.10 1442.79 1106.749 267.496 112658 

11. हरियाणा 65.985 86.02 28.355 17.22 18.95 15.114 31.60 * 28.70 

12. हिमाचल प्रदेश 319.911 241.983 305.581 `  265.92 | 310.8314 253.80 289.555 342.1104 

13. जम्मू ओर कश्मीर 646.27 470.87 © 500.18 ` 375,307 561.80 537.336 439.523 355.465 

14. आरखंड ` 12404 ` 99.753 12184 80.267 71.293 63.64 ` 65.648. 46.7475 

15. वटक , 716.927 625.1501 650.18 566.71 ` 459.473 412.252 427.333 328.59 

16. केरल `  981.60 864.96 588.35 432.48 419.18 366.786 933.16 ` 637.79 

17. मध्य प्रदेश  631.97 613.34 727.93 541.98 = 686.91 635.366 566.771 = 49.157 

18. महाराष्ट्र 416.1455 390.22 . ` 367.3905 273.679 = 79.665 = 343.32 ` 402.835 298,743 

19. - मणिपुर 100.91 {00.095 147.86 118.31 110.54 = 88.316 112.02 86.65 

20. मेघालय 73.81 ` 58.007 74.77 59.75 70.37 | 58.03 43.805 35.039 

21. मिजोरम 304.166 289.09 = 228.286 186.85 = 837.483 = 707.763 106.121 = 105.075 

22. नागालैंड 34.275 ` 28.41 5 52.98 34.115 ` 47.36 33.595 34.917 23.043 

23. ओडिशा 617.05 576.88 618.55 300.95 = 351.48 = 315.331 343.657 231.8329 

24. पंजाब |  , 67.00 40.29 127.375 36.26 21.40 25.12 00 00 

25. राजस्थान 538.20 414.58 573.84 496.746 368.57 348.068 334.82 283.437 

26. सिक्किम 193.41 187.73 253.48 24093 ` = {9683 = {83.78 = {32.699 = 131.793 

27. तमिलनाडु । 794. 727.91 525.69. ` 518.67 360.82  334.449 = 294.657 240.245 

28. नरिपुरा 47.225 0.00 17.00 13.00 19.80 2.84 00 00 

29. उत्तर प्रदेश 358.19 307.173 350.41 274.45 312.34 296.179 258.498 187.291 

30. उत्तराखंड 246.65 216.09 175.78 145.08 165.04 134.90 219.266 201.144 



637 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित FIT 638 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. पश्चिम बंगाल 332.34 345.78 395.70 381.318 285.95 276.385 274.385 112.15 

32, दिल्ली 0 0.00 00 0.00 00 00 00 00 

दमन ओर दीव 10.164 6.12 7.57 6.05 00 00 00 00 

कुल 9227.2965 7947.5921 9540.7935 7357.442 8628.2714 7438.183 8788.0303 6053.6248 

खनन गतिविधियों के लिए वन भूमि 

806. श्री सज्जन वर्माः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश मे वन भूमि का 

अधिकांश भाग खनन गतिविधियों के -लिए ve पर दिया 

गया है; 

ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या मध्य प्रदेश के वन eal मे कुछ लोग अवैध 

खनन od मे लिप्त हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस 

संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई 

की गयी रहै; 

(ङ) क्या सरकार ने खनन कार्यं के परिणाम स्वरूप 

सघन वन की अनुमानित हानि तथा पारिस्थितिकी एवं वहां | 

के वासियों पर इसके प्रभाव का कोई आकलन किया है; 

(च) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या हैः ओर 

छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए 

किए गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) ओर (ख) कद्र सरकार ने दिनांक 
29-02-2012 तक खनन परियोजनाओं हेतु 143,871 हे. वन 

भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 

के तहत 1738 अनुमोदन प्रदान किए है। मध्य प्रदेश में 

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन परियोजना 

हेतु प्रदत्त अनुमोदनों मेँ 16059 हे. वन भूमि के अपवर्तन 

वाले 182 प्रस्ताव शामिल है। | 

(ग) ओर (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त 

सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में वन भूमि के अवैध खनन 
की घटनाओं ओर दोषियों के विरुद्ध राज्य वेन विभाग द्वारा 

की गई कारवाई के व्यौरे निम्नवत् हैः 

क्र.सं. वर्ष वन भूमि मे अवैध खनन वन अपराधियों जन्त किए गए 

संबंधी घटनाओं की संख्या की संख्या वाहनों की संख्या 

1. 2009 1166 1049 196 

2. 2010 1113 831 150 

3. 2011 1164 849 168 

4. 2012 (फरवरी तक) 138 102 27 



659 प्रश्नों के 

(ड) से (छ) कद्र सरकार A खनन के परिणामस्वरूप 

वनावरण at सघनता की क्षति ओर पारिस्थितिकी तथा वहां 

के वासियों पर रहने पर इसके प्रभाव के आकलन के लिए 

एक व्यापकं अध्ययन शुरू नहीं किया गया है। तथापि, 
खनन परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ओर 

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के तहत अनुमोदन प्रदान करते 
समय, केद्र सरकार wt परियोजनाओं के प्रभावों का आकलन 

करने के साथ-साथ पारिस्थितिकी ओर वहां के वासियों पर 

इसके प्रभावों का आकलन भी करती है तथा प्रतिपूरक 

वेनीकरण का सृजन ओर रख-रखाव, वन्यजीव संरक्षण योजना 

का कार्यान्वयन, परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास ओर 

पुनस्थापन, उपभोक्ता अभिकरण से अपवर्तित वन भूमि के 
शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली इत्यादि जैसे उपयुक्त उपशामक 

उपाय भी निर्धारित करती है। 

(अनुकादा 

असम मे सड़क निर्माण 

807. श्री wa डका; क्या wea परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मृदा की स्थिति ओर वर्षा के कारण असम 

म सड़कों की Rafe दयनीय हो रही है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का असम में सड़क 

निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी आरंभ करने का ag प्रस्ताव 

हैः; ओर 

(ग) यदि हां, तो ae ak क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) जी well यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय 

राजमार्गो के विकास ओर अनुरक्षण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार 

है। राज्यीय सड़कों का विकास ओर अनुरक्षण संबंधित राज्य 

सरकारों की जिम्मेदारी है। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

महिलाओं के लिए रोजगार 

808. श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

श्री अनंत कुमारः 

ड. क्रुपारानी किल्लीः 

19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 640 

श्रीमती जे. शांताः 

श्री अशोकं daz: 

श्री नवीन जिन्दलः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) कुल श्रमशक्ति में महिलाओं ओर पुरुषों का 

तुलनात्मक ak ओर महिलाओं का प्रतिशत तथा गत तीन 

वर्षो के दौरान गैर-कृषि aa सहित देश मे दिहाड़ी sarge 

के अंश का राज्यवार ब्योरा क्या है; 

(ख) महिला श्रमिकों के रोजगार के अवसरों के सुजन 

ओर अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए गए eed की गई हेः 

(ग) क्या विश्व वैक ने भारत में महिला श्रम भागीदारी 

मे जडता।ठहराव को उजागर किया दैः 

(घ) यदि हा, तो देश मे महिला श्रमिकों की स्थिति 
मेँ सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमो ओर इस हेतु, 
बजटीय आवंटन का व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) atthe. मे देर रात मे कार्यं करने वाली महिलाओं 

सहित देश में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने 
के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन Uh: (क) 

क्रमशः 2009-10, 2007-08 तथा 2005-06 के दौरान आयोजित 
राष्ट्रीय प्रतिदर्थं॑सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के सर्वेक्षणों 

के आधार पर कुल कार्यबल 4 महिलाओं तथा पुरुषों के 

प्रतिशत संब॑धी एक तुलनात्मक व्यौरा विवरण मे संलग्न 

किया गया है। गैर-कृषि क्षेत्र (%), 2004 के मजदूरी नियोजन 

म महिलाओं का हिस्सा विवरण-॥ में संलग्न है। श्रमबल में 

महिलाओं की कार्यबल सहभागिता का राज्य-वार व्यौरा विवरण-॥ 

मे देखा जा सकता. हे। 

(ख) श्रम ओर रोजगार मंत्रालय महिला ओद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को 

दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध करां रहा है। विभिन सामाजिक , 

आर्थिक स्तरों की महिलाओं मेँ नियोजन- अवसरों की वृद्धि 
करने तथा लाभदायक नियोजन सुनिश्चित करने हेतु उच्च 

मजदूरी नियोजन तथा स्वरोजगार क्षमता वाली दक्षताओं मेँ 

विशिष्ट रूप से महिलाओं a. wer सुविधाएं . उपलब्ध
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करामे वाले 11 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है। 

सामान्य ओंद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के महिला whe संबंधित 

राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। रष््रीय 

व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) ने प्रशिक्षण संस्थानों 

मे महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत 25% से बढ़ाकर 

30% कर दिया दहै। 1977 मेँ महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण 

कार्यक्रम के प्रारम्भ से 90000 से अधिक महिलाओं कौ 

प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा मई, 2011 की स्थिति के 

अनुसार कुल 74,124 प्रशिक्षण सीटों वाले लगभग 1409 

महिला आई टी.आई आई टी.सी. तथा महिला wa है। मंत्रालय 

महिला श्रमिकों के कल्याण हेतु सहायता अनुदान योजना 

चला रहा है जिसके अंतर्गत महिला श्रमिकों के लाभ हेतु 

क्रियात्मक कार्यक्रम।परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी 

संगठनों (एत्रःजी.ओ |स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता 

sia करायी जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 
(आर.एस.बी.वाई) के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के बी.पी.एल 

परिवारों (पांच की इकाई) को फेमली फ्लोटर आधार पर 

30.000 रुपये प्रतिवर्ष का war ars आधारित कैशलैश 

स्वास्थ्य वीमा छत्र उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना 

मेँ महिलाओं हेतु प्रसूति पैकेज भी शामिल है। 

(ग) जी, ett विश्व वैक ने 2012 की रिपोर्ट मे नोट 

किया कि भारतं में विगत पांच वर्षो के दौरान महिलाओं 

की श्रम बल मेँ सहभागिता मे कमी आयी है। एन.एस.एस.ओ. 

आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की कार्यबल मे सहभागिता 

दर 200405 में 294 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 

23.3 प्रतिशत हो ml एल.एफ.पी.आर. मे कमी के मुख्य 

कारणों मे से एक शैक्षणिक प्रभाव" है। 

(घ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बागान श्रम अधिनियम, 

1951, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, 

॥ 
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ठेका श्रम अधिनियम, 1970, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, 

बीडी कामगार कल्याण निधि, लौह अयस्क खान, मैगनीज 

अयस्कं खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि 

अधिनियम, 1976, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम 

कल्याण निधि अधिनियम, 1972, अभ्रक खान श्रम कल्याण ` 

निधि अधिनियम, 1946, भवन एवं अन्य uaa कर्मकार 

अधिनियम, 1996 कै अंतर्गत विभिन कल्याण योजनाएं चला 

रहा & जिसमे महिलाओं का कल्याण शामिल हे। राष्ट्रीय 

स्वास्थ्य बीमा योजना, दक्षता विकास के अंतर्गत महिलाओं 

के कल्याण हेतु पहल उपबंध शामिल है। इन सभी योजनाओं 

के अतिरिक्त श्रम ओर रोजगार मंत्रालय न्यूनतम मजदूरी, 

समान पारिश्रमिक अधिनियम के sade, महिलाओं के लिए 

कल्याण योजनाओं इत्यादि जैसे क्षेत्रों के बारे 4 महिला 

श्रमिक के मध्य जागरूकता सृजन करने के लिए सहायता 

अनुदान योजना भी चला रहा है। विगत तीन वर्षो मे इस 

योजना के लिए बजट आवंटन so लाख रुपये प्रति वर्ष 

था। 

(ङ) बी.पी.ओ. कम्पनियों की कार्यदशाओं को दुकान 

एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 

क्रियान्वित किया जाता है, के उपबंधों द्वारा विनियमित किया 

जाता है। तथापि, गृह मंत्रालय नै महिलाओं के खिलाफ 

अपराध की समस्याओं से निपटने A राज्य कानून प्रवर्तन 

da के प्रभावशाली होने की व्यापक समीक्षा करने के लिए 

सभी राज्य wordy राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परामर्श 

भेजा है। इस परामर्श में एक घटक के रूप मे सड़क पर 

सुरक्षा दशाओं मेँ सुधार तथा काल dew की रत्रि पालियों 

मे महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष कदम शामिल है । कारखाना 

अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों 4 कार्यरत महिलाओं 

की सुरक्षा से संबंधित विस्तृतं vada हैँ! इन उपबंध का 

व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

विकरणः, 

वर्ष कुल कार्यबल मं कुल कार्यबल 4 कुल कार्यबल मे पुरुषा 

पुरुषों का % महिलाओं का % एवं महिलाओं का % 

2005-06 54.45 22.65 39.15 

2007-08 55.1 21.35 38.8 

2009-10 54.3 13.8 35.0 
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गैरकरषि कत्रः (%), 2004 मेँ मजदुरी सहित Prato मँ .महिलाजं करा हिस्ता 

19 मार्च, 2012 

विकरणः 

लिखित एत्तर -644 

क्र. भारत।राज्य।संघ गैर-कृषि da मेँ मजदूरी सहित नियोजन म महिलाएं (%) 

राजस्थान 

सं. राज्य क्षेत्र 

ग्रामीण शहरी ` ग्रमीण+शहरी 

4 2 3 4 5 

भारत , 20.13 17.98 19.11 

1. SPT प्रदेश 32.92 21.20 27.43 

2. अरुणाचल प्रदेश - . - 

3. असम 8.28 12.67 9.36 

4. विहार 11.74 11.79 11.75 

5. wig 27.37 17.45 23.07 

6. दिल्ली 6.03 9.66 9.27 

7. गोवा 31.80 21.83 28.86 

8. | गुजरात 15.95 18.30 17.27 

9. हरियाणा 8.91 13.59 10.82: 

10. हिमाचल प्रदेश 12.11 24.60 14.63 

11. जम्मू ओर कश्मीर 9.85 12.99 10.67 

12. ्ारखण्ड 14.49 10.70 13.53 

13. कर्नाटक 26.74 20.69 23.51 

14. केरल 25.04 25.50 25.20 

15. मध्य प्रदेश 25.50 17.02 21.16 

` 16. महाराष्ट्र 21.98 19.30 20.20 

17. ओडिशा 20.54 15.76 19.59 

18. | पंजाब 13.13 12.45 12.78 

, 19. 11.80 
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1 2 3 4 5 

20. तमिलनाडु 30.43 25.09 27.67 

21. उत्तर प्रदेश 13.32 13.17 13.25 

22. उत्तराखण्ड । 9.88 15.44 12.55 

23. पश्चिम बंगाल 20.68 19.10 9.98 

24. पूर्वोत्तर राज्य 22.60 27.30 24.28 

25. संघ राज्य asl का समूह 12.71 | 21.30 18.19 

टिपणीः एन.एस.एस. 60वां दौर जनवरी-जून, 2004 

अवधारणा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति से संबंधित है। 

स्रोतः भारत, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, (2006), भारत मेँ महिला एवं पुरुष 2007, नई दिल्ली, पृष्ठ 

601 

विकरणः 

प्रत्येक राज्य ओर संघ राज्य क्षत्र के fee प्रति 1000 व्यक्ति प्रधान Rafe (पीस) ओर प्रधान तथा 

सहायक र्थिति (समी) मे सामान्य तौर पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या 

WRIST राज्य क्षेत्र ग्रामीण 

पुरुष महिला व्यक्त्ति 

प्र. स्थिति के | सभी प्र. स्थिति के सभी प्र. स्थिति के सभी 

कामगार कामगार कामगार कामगार कामगार कामगार 

1 2 3 4 5 6 7 

आन्ध्र प्रदेश 594 598 413 443 504 524 

अरुणाचल प्रदेश 494 ` 499 288 293 399 404 

असम 548 553 128 158 351 368 

विहार 478 481 43 65 271 283 ` 

छत्तीसगढ़ 507 511 362 371 436 442 

दिल्ली 601 601 28 28 301 301 
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1 2 3 4 5 6 7 

गोवा 526 526 127 127 3ॐॐ9 =. 339 

गुजरात 579 585 247 320 421 459 

हरियाणा 512° 522 135 250 ` | 338 306 

हिमाचल प्रदेश ` | 546 556 400 468 473 512 

जम्मू ओर कश्मीर 529 563 55 292 ` 298 431 

areas 485 491 125 159 313 333 

कर्नाटक 619 624 359 370 ` 489 497 

केरल | 550 564 176 218 354 383 

मध्य प्रदेशं 555 | 556 266 282 418 426 

महराष्ट्र 566 576 ` 354 396 463 488 

मणिपुर 493 499 175 212 339 361 

मेघालय | 568 580 330 371 454 480 

मिजोरम. 596 598 370 404 - 488 506 

नागालैण्ड 464 500 174 . 349 322 411 

ओडिशा 575 ` 578 164 243 370 410 

पंजाब 525 ` 531 45 240 293 391 

राजस्थान 508 =" 510 220 357 365 436 

सिक्किम 556 556 296 ` 309 436 ` 442 

तमिलनाडु 602 603 391 405 493 501 

त्रिपुरा | 571 583 91 188 336 390 

उत्तराखण्ड 443 ` , . 461 ` 274 399 ' 362 431 

उत्तर प्रदेश 481 504 0 ` 174 ` 292 344 

पश्चिम बंगाल ` 594 608 ` 91 152 356 392 

अंडमान ओर निकोबार ` 575 583 154 | 199 379 404 

द्वीपसमूह 
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॥ 2 3 4 5 6 7 

Were 522 522 93 93 301 301 

दादरा ओर नगर हवेली 556 556 42 42 311 311 

दमन ओर दीव 574 574 193 198 414 416 

were 650 658 105 | 245 384 456 

पुदुचेरी 624 631 331 349 468 481 

अखिल भारत 537 547 202 261 374 408 

विवरण क) 

प्रत्येक रान्य ओर संघ राज्य aa के fee प्रति 1000 व्यक्ति प्रधान स्थिति (tee) ओर प्रधान तथा 

सहायक Reta (सभी) F सामान्य तौर w नियोजित व्यक्तियों की संख्या 

WRG राज्य क्षेत्र शहरी 

पुरुष महिला व्यक्ति 

प्र, स्थिति के सभी प्र स्थिति के सभी प्र. स्थिति के सभी 

कामगार कामगार कामगार कामगार कामगार कामगार 

1 2 3 4 5 6 7 

अन्ध प्रदेश 539 542 167 176 358 364 

अरुणाचल प्रदेश 435 438 145 148 300 302 

असम 522 528 81 93 312 322 

बिहार 428 431 28 47 242 252 

छत्तीसगढ़ 476 478 136 140 310 313 

दिल्ली 535 535 54 58 331 333 

गोवा 576 576 400 100 332 332 

गुजरात 561 563 125 143 361 370 

हरियाणा 552 557 106 130 347 361 
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1 2 3 4 5 6 7 

हिमाचल प्रदेश 556 559 140 159 . ` 349 | 359. 

जम्मू ओर कश्मीर 538 542 105 a 138 328 347 

ARES 486 486 ` 75 85 288 । 294 

कर्नाटक 575 576 ` 167 170 380 382 

केरल 534 547 ` 171 194 344 363 

मध्य प्रदेश 503 503 118 131 319 ` 3265 

महाराष्ट्र | 569 575 141 159 368 380 

मणिपुर 469 472 130 146 306 ` 315 

मेघालय , 468 ` ५68 212 214 ॐ3ॐ2 ` 333 

मिजोरम 519 521 ` .281 288 309 403 

नागालैण्ड | 418 436 67 132 252 ` 293 

ओडिशा (568: 568 97 419 339 350 

wore - 558 । 568 81 124 344 365 

राजस्थान 507 510 81 120 302 323 

सिक्किम . 601 601 150 150 398 398. 

तमिलनाडु 568 569 181 191 377 383 

त्रिपुरा 553 556 105 | 108 324 ` 327 

उत्तराखण्ड 525 530 88 ` 113 322 336 

उत्तर प्रदेश 496 | 501 58 80 | 287 300 

पश्चिम बंगाल | 578 584 106 141 350 370 

अंडमान ओर निकोबार 564 | 574 , 181 191 382 ` 392 

दवीपसमूह | 

चंडीगढ़ 555 555 , 135 135 352 352 

दादरा ओर नगर हवेली 569 569 6 | 6 | 339 339 

दमन ओर दीव | 548 548 86 86 344 - 344 



653 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 654 

1 2 3 4 5 6 7 

लक्षद्वीप 452 485 162 271 307 378 

पुडुचेरी | 562 566 198 203 । ॐ 381 

अखिल भारत 539 543 119 138 339 350 

| किवरणः+ख) 

प्रत्येक राज्य ओर संघ राज्य ax के Rie व्यापक सामान्य कार्यकलाप ERT 

व्यक्तियों (प्रति 1000) (प्रधान^सहायक) रिति 

ग्रामीण पुरुष 

राज्य।संघ् कार्यरत सभी बेरोजगार श्रम बल से अलग संस्था. प्रतिदर्श 

राज्य क्षेत्र ~ व्यक्तियों व्यक्तियों 

स्व- नियमित नैमित्तिक विद्यार्थी घरेलू अन्य सभी की की 
नियोजित मजदूरी/ श्रमिक कार्यो संख्या संख्या 

वेतनभोगी. मे लगे (00) 
५, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 12 

आन्ध्र प्रदेश 272 60 267 620 7 236 4 133 374 271008 10037 

अरुणाचल प्रदेश 411 - 55 57 523 17 287 ॐ7 ` 137 460 4470 2429 

असम 403 65 96 564 26 249 = 17 144 410 120528 5220 

बिहार 263 19 196 478 11 278 13 218 510 353387 18685 

` छत्तीसगढ़ 348 31 184 562 3 272 2 160 434 98903 3976 

दिल्नी | 178 312 25 514 14 256 17 198 472 5314 409 

गोवा. 243 214 170 626 5 195 21 153 369 2971 284 

गुजरात | 314 76 212 602 6 . 243 6 _ 143 392 164979 6338 

हरियाणा 288 72 138 498 22 295 6 4179 479 84955 3846 

हिमाचल प्रदेश 339 115 106 ` 560 12 276 5 147 428 27724 3510 

जम्मू ओर कश्मीर 367 88 84 540 17 315 ` 3 125 443 34602 3336 

आरखंड 345 24 137 506 12 300 7 176 483 1 104585 5481 



655 प्रश्न के 19 माचै, 2012 लिखत उत्तर 656 

1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 

कर्नाटक 290 4 288 604 ` 7 257 6 126 = 389 = 167990 = 656 

केरल 216 91: 249 556 26 264 7 1458 418 108824 4256 

मध्य प्रदेश 319 26 206 552 8 29 6. 160 = 445 = 2423855 11744 

महाराष्ट्र 296 72 225 592 ` ९ 255 = 4 142 400 2867959 ` 41312 

मणिपुर 414 58 32 505 24 339 11. 121. 42 7704 ` 4806 

मेघात्म्य 302 52 172 526 ‰ ` 9 329 10: 126 465 , ` 9945 3243 

मिजोरम 512 50 36 599 2 24 10 . 115 ` 399 2474 1648 

नागालैण्ड ` 476 = 97 9 582 = 40 = 240 , ` 41 128 ॐ 3829 3324 

ओडिशा 331 37 220 588 7 228 8 158. 395 1584989 8613 

पंजाब 270 96 184 549 16-256 7 173 ` 455 82985 = 4281 

राजस्थान ` 3356 49 116 501 7 344 5 175 = 492 . 2281356 9820 

सिक्किम 314 164 56 534 19 340 4 102 447 2308 = 2486; 

तमिलनाडु 218 85 295 598 17 240 3 143 38 171864 6205 

त्रिपुरा 274 66 217 556 41 246 8 147, 402 14441 ` 4698 

उत्तराखंड 318 105 108 530 18 316 4 131 452 32643 2399 

उत्तर प्रदेश 337 31 124493 6 306 7 188 = 501 699192 26450 

पश्चिम बंगाल 270 44 276 590 ` 15 227 ` 10 158 `. 396 ̀ 308548 = {2798 

अंडमान ओर . .231 203 146 579 ॐ2 251 3 134 389 1185 632 
निकोबार द्वीप ` | | | 

समूह 

aging 228 आ7 127 = 732 0 178 0 89 268 526 155 

दादरा ओर नगर 234 198 138 570 34 268 7 111 ॐ 1045 462 

हवेली  . 

दमन ओर दीव 158 395 87 640 12 208 14 126: . 348 629 405 

लक्षद्रीप 204 136 150 489 26 364 0 121 485 173 208 

पुडुचेरी 104 141 291 । 536 28 798 0. 139 436 1903 311 

अखिल भारत 303 ` 50 ` 194 548 11 270 7 165 441 3805164 190313 



657 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

Pa 

प्रत्येक wer ओर wy राज्य aa के fy व्यापक सामान्य कार्यकलाप द्वारा 

व्यक्तियों (प्रति 1000) (्रधान^सहायक) स्थिति 

लिखित उत्तर 658 

ग्रामीण महिला 

राज्य।संघ कार्यरत सभी बेरोजगार श्रम बल से अलग संस्था. प्रतिदर्श 

राज्य क्षेत्र व्यक्तियं व्यवितयो 

स्व- नियमित नैमित्तिक विद्यार्थी घरेलू अन्य सभी की की 
नियोजित मजदूरी। श्रमिक कार्यो संख्या संख्या 

वेतनभोगी मे लगे (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ArT प्रदेश 193 15 263 471 2 202 206 121 527 276263 10405 

अरुणाचल प्रदेश 317 15 20 352 7 249 251 142 641 4032 2219 

असमं 98 17 38 153 10 214 468 154 837 106124 4643 

विहार 67 3 79 149 0 197 433 220 850 328527 17578 

छत्तीसगढ़ 283 6 182 471 1 225 135 169 528 94528 3859 

दिल्ली 4 20 5 29 0 210 566 195 971 4441 320 

गोवा 64 25 47 136 6 247 453 158 857 3271 299 

गुजरात 216 9 134 ` 359 0 196 307 138 641 148180 5904 

हरियाणा 223 9 46 278 0 227 324 171 722 73926 3563 

हिमाचल प्रदेश 432 25 7 464 8 235 169 123 528 29059 3806 

जम्मू ओर कश्मीर 288 15 0 303 0 275 276 146 697 33353 3258 

आरखंड 232 6 49 287 4 256 290 165 742 100652 5187 

कर्नाटक 180 15 197 392 1 199 287 121 607 161189 6464 

केरल 100 52 70 221 34 227 383 135 745 119470 4723 

मध्य प्रदेश 159 5 156 320 0 238 279 162 680 217592 10528 

महाराष्ट्र 208 13 215 436 2 211 208 143 561 = 274014 10965 

मणिपुर 222 17 11 250 6 278 350 116 744 7164 4710 



659 प्रश्न के | 19 मार्च, 2012 : लिखित उत्तर 660 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

मेघालय 263 ~ 27 64 354 1 274 205 166 645 9467 3105 

मिजोरम 353 10 | 8 371 0 276 245 108 628 | 2359 1576 

नायालैण्ड ` 466 16 0 483 20 | 215 160 124 497 3584 3095 

ओडिशा 170 6 118 293 4 191 362 . 150 703 158694 8840. 

पंजाब 193 16 28 238 7 231 389 135 755 76516 4262 

राजस्थान 313 7 51 370 1. 224 233 ; 172 629 217797 9746 

सिक्किम ` 209 54 22 285 ` 12 325 263 416 704 2213 2412 

तमिलनाडु 150 29 | 209 389 5 198 281 128 607 180131 6552 

त्रिपुरा 41 14 55 110 61 231 443 156 829 14314 4806 

उत्तराखण्ड 269 13 12 294 6 270. 296 133 700 32330 2417 

OA प्रदेश 147 4 39 190 0 263 370 177 810 655133 24752 

पश्चिम बंगाल 72 18 56 146 4 213 502 135 . 850 292005 | 12143 

अंडमान ओर 106 | 57 31 193 24 228 412 144 783 1054 614 

निकोबार a , 

द्वीपसमूह 

` चंडीगढ़ 18 49 0 66 1 210 . 498 230 933 450 138 . 

दादरा ओर नगर 54 ` 2 3 59 . 0 184 | 646 112 941 ` 728  ., 299. 

हवेली | | | | | 

दमन ओर दीव 105 34 41 180 O° 119 537 163 820 364 296 

लकषद्रीप | 57 45 5 108 43 236 431 | 182 849 ` 167 ` 204 

पुडुचेरी । 79 39 149 267 13 266 325 : 139. 720 1708 =. 20 

मा ७०७ माणा 

अखिल भारत 168 12 109 , 289 3 223 328 158 708 3630798 183981 



661 Weal के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 662 

FAROE 

प्रत्येक राज्य ओर सघ राज्य ay के लिए व्यापक सायान्य कार्यकलाप द्वारा व्यक्तियों (प्रति 1000) 

(प्रधान^सहायक) स्थिति 

ग्रामीण पुरुष+महिला 

राज्या संघ कार्यरत सभी बेरोजगार श्रम बल से अलग संस्था. प्रतिदर्श 

राज्य क्षेत्र व्यक्तियों व्यक्तियों 

स्व नियमित नैमित्तिक विद्यार्थी घरेलू अन्य सभी की की 

नियोजित मजदूरी। श्रमिक कार्यो संख्या संख्या 

वेतनभोगी मे लगे (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ara प्रदेश 232 37 275 544 4 219 106 127 451 547271 20442 

अरुणाचल प्रदेश 366 36 39 442 12 269 138 140 546 8502 4648 

असम 260 42 69 372 18 232 228 149 610 226652 9863 

विहार 169 11 140 320 6 239 215 219 674 681914 36263 

छत्तीसगढ़ 316 19 183 518 2 249 67 165 480 193431 7835 

दिल्ली 99 179 16 294 8 235 267 197 699 9755 729 

गोवा 149 115 105 369 6 222 248 155 625 6242 583 

TATA 268 44 175 487 3 221 148 141 510 313159 12242 

हरियाणा 258 43 95 396 12 263 154 176 592 158881 7409 

हिमाचल प्रदेश 386 69 56 511 10 255 90 134 479 56783 7318 

जम्मू ओर कश्मीर 328 52 43 423 9 295 138 ` 136 568 67955 6594 

आरखंड 290 15 94 398 6 | 279 146 170 595 205237 10668 

कर्नाटक 236 31 233 500 4 229 144 123 496 329179 13000 

केरल 155 70 155 381 30 240 204 146 589 228295 8979 

मध्य प्रदेश 243 16 182 442 2 260 135 161 556 459946 22242 

महाराष्ट 253 43 220 516 5 ` 233 104 142 479 661973 22277 



663 प्रश्नो के | 19 मार्च्, 2012 fetid उत्तर 664 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 12 

मणिपुर 321 3ॐ8 22 382 15 310 174 120 603 14868 9516 

मेघालय 283 40 120 442 5 302 . 105 146 553 19412 6348 

मिजोरम 435 30 23 ` 488 1 275 125 111 511 4832 3224 

नागालैण्ड 471 58 4 534 30 228 83 126 436 7413 6419 ` 

ओडिशा 250 21 168 . 439 10 209 . 187 154 551 313683 17453 

पंजाब 233 58 109 400 | 12 244 190 154 589 ` 159501 8543 

राजस्थाने 325 ` 28 84 437° | 4 270 116 173 559 445933 19566 

सिक्किम 264 111 40 415 15 333 128 110 - 570 4611 4898 

तमिलनाद्ु 183 57 251 491 10 218 146 136 499 351996 12757 ̀ 

त्रिपुरा 158 40 . 136 334 51 238 224 152 615 28766 9504 

उत्तराखण्ड 294 59 60 413 12 293 150 182 ̀ 575 64973 _ 4816 

उत्तर प्रदेश 245 18 83 346 3 285 182 183 650 1354325 51201 

पश्चिम बंगाल 174 ॐ 169 374 - 10 220 -249 - 147 616  600551 24941 

अंडमान ओर 172 134 ५५ 398 28 240 196 138 574 = 2140 1246 

निकोबार द्वीप - ` 

समूह 

चंडीगढ़ 131 226 69 425 0 193 227 154 575 975 293 

दादरा ओर नागर 160 . 117 . 83 360 20 = 234 275 = 111 619 1773 ` 761 

हवेली | | 

दमन ओर दीव 139 263 70 472 7 {76 206 440 51 ५७५ 70 

लक्षद्वीप 132 91 79 | 302 34 301 २१2 151 664 340 412 

डर ~ 92 . 92 224 - 409 21 278 154 ` 140 | 570 3611 69 

अखिल भारत \ 238 . 31 . 153 422 7 247 164 . 160  . . 571 7435962 374294 



665 Weal के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 666 

विकरणः) 

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (गूल^सहायक) स्थिति के अनुसार प्रत्येक wae राज्य क्षेत्र के 

way मे प्रति 1000 व्यक्ति वितरण 

शहरी पुरुष 

राज्य।संघ कामकाजी बेरोजगार गैर श्रम बल स्थापित प्रतिदर्शं 

राज्य क्षत्र - व्यक्तियों व्यक्तियों 

we maha नैमित्तिक सभी विद्यार्थी घरेलू अन्य सभी की की 

नियोजित वेतनभोगी श्रमिक कार्यो संख्या संख्या 

मे लगे (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 12 

अनर प्रदेश 221 239 106 566 14 276 4 140 420 10311 5812 

अरुणाचल प्रदेश 173 240 51 464 21 403 26 86 515 1215 1313 

असम 285 226 30 541 44 264 8 144 416 12645 2349 

बिहार 383 120 63 466 19 333 9 173 515 38475 4408 ` 

छत्तीसगढ़ 179 250 83 512 21 313 5 150 468 19413 1910 

दिल्ली 235 286 34 554 13 278 8 148 433 67312 2988 

गोवा 216 315 80 611 15 204 8 162 375 4027 445 

गुजरात 234 277 82 593 15 233 5 154 392 96398 5417 

हरियाणा 223 269 38 531 12 271 2 184 457 31800 2253 

हिमाचल प्रदेश 238 254 66 559 19 285 3 134 422 2881 1020 

जम्मू ओर कश्मीर 294 199 37 531 29 293 3 144 440 7715 2316 

आरखण्ड 184 183 95 462 42 361 3 131 496 22245 2268 

कर्नाटक 218 263 116 597 19 237 5 141 384 80158 4676 

केरल 204 168 205 577 30 225 9 157 392 33116 2257 

मध्य प्रदेश 258 178 86 521 19 301 8 150 460 74687 5950 

महाराष्ट्र 206 290 70 567 20 257 7 151 414 203468 11053 

मणिपुर 324 121 38 482 26 372 5 115 492 2685 2168 

मेघालय 113 222 130 466 26 389 14 106 508 1848 996 

मिजोरम 228 190 70 487 26 364 9 114 487 1969 2373 

नागालैंड 121 316 13 451 86 311 7 146 464 1133 1104 

ओडिशा 238 231 73 541 25 272 12 150 434 25630 2850 



667 प्रश्नों के 19 मार्च, 2012 ` विथित उच्तर 668 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 12 

पंजाव ` 279 255 60 59 23 245 5 133 383 43004 3187 

राजस्थान 279 178 66 523 18 302 11 146 459. 70239 4323 

सिक्किम 208 357 6 571 55 258 0 116 374 ` 302 375 

तमिलनाद् 203 252 ` 143 598 24 ` 235 4 139 378 120229 5895 

त्रिपुरा 238 226 88 552. 76 213 10 150 372 2955 1182 

उत्तराखण्ड ` 213 205 91 509 37 273 16 164 454 11514 1315 

उत्तर प्रदेश 270 167 67 504 23 302 7 165 473 185816 9549 

पश्चिम बंगाल 269 237 88 594 39 207 4 156 367 95313 6372 

अंडमान ओर 93 396 120 610 30 274 0 87 361 621 492 

निकोबार द्वीपसमूह 

चंडीगढ़ 157 255 67 479 40 314 3 164 481 4087 614 

दादरा ओर नगर 178 413 3. 593 10 260 18 118 397 172 436 

हवेली 

दमन ओर दीव 295 183 58 536 8 312 0 145 456 247 338 

लक्षद्वीप 119 298 57 474 30 342 6 147 495 138 390 

पुडुचेरी 186 189 136 511 38 297 0 154 451 2369 750 

अखिल भारत 236 232 85 554 22 267 6 150 424 1378138 101144 

CRUSE) 

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (गरुल^सहायक)) स्थिति के अनुसार प्रत्येक wee राज्य क्षेत्र के 
way 4 प्रति 1000 व्यक्ति वितरण 

शहरी महिला 

राज्य।संघ कामकाजी बेरोजगार गैर श्रम बल स्थापित प्रतिदर्श 
राज्य क्षेत्र व्यक्तियों व्यक्तियों 

स्व- नियमित नैमित्तिक सभी विद्यार्थी घरेलू अन्य सभी की . की 
नियोजित वेतनभोगी श्रमिक कार्यो संख्या संख्या 

मे लगे (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 

अन्ध प्रदेश 77 66 46 , 189 8 243 444 116 803 102376 5865 



669 We के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 670 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

अरुणाचल प्रदेश 47 82 11 140 10 380 377 93 850 1022 1176 

असम 44 38 8 87 25 247 524 117 888 10469 2061 

विहार 39 15 14 67 2 297 460 173 931 34628 4017 

छत्तीसगढ़ 61 43 65 169 4 272 397 157 827 17072 1768 

दिल्ली 12 37 3 52 1 258 542 148 947 54536 2447 

गोवा 52 61 40 153 14 207 473 152" 833 4161 492 

गुजरात 61 39 31 131 1 223 533 113 868 85097 5035 

हरियाणा 68 69 12 149 3 243 459 146 848 27584 2033 

हिमाचल प्रदेश 105 91 17 213 14 297 346 129 773 2587 981 

जम्मू ओर कश्मीर 89 50 0 140 10 258 476 116 851 7242 2239 

्यारखण्ड 38 25 25 89 3 293 488 127 909 18729 2070 

- कर्नाटक 50 88 40 178 6 250 448 119 817 80131 4621 

केरल 72 77 29 177 47 208 416 153 776 37208 2606 

मध्य प्रदेश 72 30 28 129 4 276 451 142 867 70013 5738 

महाराष्ट्र 51 63 28 142 6 250 485 116 851 182694 10258 

मणिपुर 120 43 3 167 11 318 383 120 822 2665 2223 

मेघालय 77 89 38 203 11 355 279 152 786 1858 1079 

मिजोरम 195 61 16 272 11 343 282 92 716 1984 2413 

नागालैंड 96 85 0 181 42 327 348 103 778 1109 1055 

ओडिशा 58 51 23 132 19 256 487 107 849 24334 2785 

पंजाब 37 61 6 105 4 231 538 122 894 36076 2854 

राजस्थान 65 33 15 114 3 255 492 136 883 64672 4199 

सिक्किम 52 195 0 246 40 291 333 91 714 268 295 

तमिलनाडु 72 75 69 216 13 214 442 115 774 133376 6126 

त्रिपुरा 30 93 14 136 160 183 381 140 704 2868 1402 



671 प्रश्नों के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 672 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ` 11 12 

उत्तराखण्ड 42 41 6 89 12 256 481 162 899 9570 1125 

उत्तर प्रदेश 54 21 5 81 3 293 480 144 916 168559 9132 

-पश्चिम बंगाल 66 61 16 142 7 190 534 128 851 88825 5907 

अंडमान ओर 3 87 15 105 29 214 513 139 866 510 409 

निकौबार द्वीप 

समूह 

चंडीगढ़ 36 80 15 131 3 291. 440 135 866 3511 564 ' 

दादरा ओर नगर 49 37 0 87 0 208 584 122 913 115 306 

हवेली 

दमन ओर दीव 115 10 11 137 0 234 529 101 863 208 315 

लक्षद्वीप 72 60 2 133 51 233 420 161 815 139 452 

पुडुचेरी 32 73 11 115 53 216 469 147 831 2396 768 

अखिल भारत 58 52 27 138 8 248 477 129 854 1278495 96816 

विकरणः) 

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (भूलसहायक) स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्यसंघ राज्य ay के 

wag मै प्रति 1000 व्यक्ति वितरण | 

शहरी पुरुष+महिला 

स्थापित प्रतिदर्श राज्य/संघ कामकाजी बेरोजगार गैर ॒श्रम बल 

राज्य क्षेत्र व्यक्तियों व्यक्तियों 

a नियमित नैमित्तिक सभी विद्यार्थी घरेलू अन्य सभी कीं की 
नियोजित वेतनभोगी श्रमिक कार्यौ संख्या संख्या 

मे लगे (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ArT प्रदेश 150 153 76 378 11 259 224 129 611 205487 11677 

अरुणाचल प्रदेश 115 168 33 316 16 393 186 89 668 2237 2489 

असम 175 142 20 337 35 257 239 132 628 23314 4410 



673 Weal के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 674 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ग र 12 

विहार 167 70 40 277 11 316 223 172 712 73103 8425 

छत्तीसगद़ 124 153 74 351 13 294 188 153 636 36485 3678 

दिल्ली 135 174 20 329 7 269 246 147 663 121848 5435 

गोवा 133 186 60 378 14 206 244 158 607 8188 937 

गुजरात 153 166 58 377 8 228 252 135 615 181495 10452 

हरियाणा 151 176 26 353 8 258 214 166 639 59383 4286 

हिमाचल प्रदेश 175 177 43 395 17 291 166 132 588 5468 2001 

जम्मू ओर GR 195 127 20 342 20 276 232 131 639 14957 4555 

आरखण्ड 117 111 63 291 24 330 224 129 685 40974 4338 

कर्नाटक 134 176 78 388 12 243 227 130 600 160289 9297 

केरल 134 120 112 366 39 216 224 155 595 70324 4863 

मध्य प्रदेश 168 106 58 332 12 289 222 145 657 144700 11688 

महाराष्ट्र 133 183 50 366 13 253 233 135 624 386162 21311 

मणिपुर 224 83 21 328 19 346 190 118 653 5251 4391 

मेघालय 95 155 84 334 19 372 146 129 647 3706 2075 

मिजोरम 212 125 43 379 18 354 146 102 602 3954 4786 

नागालैंड 109 202 7 317 64 319 175 125 619 2242 2159 

ओडिशा 150 143 49 342 22 264 243 129 636 49964 5635 

पंजाब 169 166 35 371 14 239 248 128 615 79080 6041 

राजस्थान 177 108 42 327 11 280 241 140 662 134911 8522 

सिक्किम 134 281 3 419 48 273 156 105 534 570 670 

तमिलनाडु 136 162 106 404 18 224 227 127 578 262605 12021 

त्रिपुरा 136 160 51 347 117 198 192 145 535 5823 . 2584 

उत्तराखण्ड 135 131 52 319 26 266 227 164 656 21084 2440 

उत्तर प्रदेश 168 98 38 303 14 298 232 155 684 354375 18681 



675 प्रश्नों के 19 मार्च, 2012 लिचित उत्तर 676 

1 2 3 4 5 > 7 8 9. 10 11 12 

uaa बंगाल 171 152 53 376 23 199 259 142 601 184138 = 12279 ` 

अंडमान ओर 52 257 73 382 ॐ0 247 23 110 589 1131 901 

निकोबार द्वीप 

समूह 

चंडीगढ़ 101 174 43 319 22 304 205 150 659 7699 1178 

दादरा ओर नगर 126 262 2 390 6 239 245 119 604 287 742 

हवेली 

दमन ओर दीव 213 104 36 353 -4 276 241 124 643 455 653 

लक्षद्वीप 95 179 29 303 41 287 214 155 656 278 842 

agent 108 130 73 312 46 257 236 151 642 - 4765 15185 

अखिल भारत 151 146 57 354 15 258 233 141 631 2656634 197960 

PROC 

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (मुल^“सहायकः) स्थिति के अनुसार प्रत्येक wets राज्य क्षत्र समह तथा 

पकात्तिर राज्य aye के uae मे प्रति 1000 व्यक्ति वितरण 

ग्रामीण पुरूष 

राज्य/संघं कामकाजी बेरोजगार गैर श्रम बल . स्थापित प्रतिदर्शं 

राज्यं क्षेत्र aera व्यक्तियों 

समूह तथा स्व- नियमित नैमित्तिकं सभी विद्यार्थी घरेलू अन्य सभी की की 

पूर्वोत्तर राज्य नियोजित वेतनभोगी श्रमिक कार्यो संख्या संख्या 

समूह मे लगे (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

आन्ध्र प्रदेश 285 61 ` 267 613 6 239 3 140 . 382 263396 6172 

असम 350 63 129 542 14 303 10 131 445 . 122231 5169 

बिहार 303 20 165 488 7 264 11 231 505 344188 69350 



677 प्रश्नौ के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 678 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

BUNS 376 32 203 611 1 207 0 180 388 89789 1464 

दिल्ली 226 212 55 492 8 442 0 58 500 4989 233 

गोवा 184 187 130 502 37 251 0 211 461 2252 299 

गुजरात 325 75 179 579 8 260 1 152 413 157928 3448 

हरियाणा 261 99 127 488 22 316 1 173 490 89323 2470 

हिमाचल प्रदेश 348 105 99 552 8 299 9 133 441 26783 2438 

जम्मू ओर 359 80 84 523 17 342 7 110 459 29156 2718 

कश्मीर 

आरखण्ड 361 33 132 526 13 257 5 198 461 103387 3604 

कर्नाटक 275 44 278 596 12 235 8 149 391 175151 3882 

केरल 224 105 236 565 30 257 6 141 405 114754 4213 

मध्य प्रदेश 319 38 193 550 6 259 4 180 444 244145 4958 

महाराष्ट्र 309 65 210 585 10 258 4 144 405 284474 4636 

ओडिशा 302 55 242 599 28 225 8 141 374 146713 4288 

पंजाब 271 96 159 527 23 280 6 164 450 82686 3037 

राजस्थान 346 57 121 524 6 291 3 175 470 214947 5068 

तमिलनाडु 234 101 272 607 11 238 0 144 382 178268 4624 

उत्तरांचल 359 63 88 510 1 368 8 114 490 35330 1072 

उत्तर प्रदेश 344 39 117 500 6 293 8 193 494 719780 9494 ` 

पश्चिम बंगाल 297 52 235 583 22 235 7 154 395 312608 6469 

पूर्वत्तर राज्यं 358 71 123 552 21 307 12 108 427 43086 8125 

संघ राज्य क्षेत्र 163 227 197 587 25 232 2 152 387 6601 1347 

We 

अखिल भारत 311 55 549 11 265 6 169 439 3793966 96158 183 



679 प्रश्नो के 19 मार्च, 2012 | लिखित उत्तर 680 

| विकरणः) 

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (मुल+सहायक) स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्यः संघ राज्य क्षेत्र समुह तथा 

युक्त रज्य सगुहः के Ms मौ प्रति 1000 व्यक्ति वितरण 

ग्रामीण महिलापं 

राज्या/संघ कामकाजी बेरोजगार गैर श्रम बल स्थापित प्रतिदर्थं 

राज्य कषत् — व्यक्तियों व्यक्तयो 
समूह तथा स्व- नियमित/ नैमित्तिक सभी विद्यार्थी घरेलू अन्य सभी की . की 

पूर्वोत्तर राज्य नियोजित वेतनभोगी श्रमिक कार्यौ संख्या संख्याः 

समूह | A art (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ary प्रदेश 207 9 238 454 3 202 202 140 544 275774 6134 

असम 129 21 57 207 7 295 367 124 , 786 1129384 4633 

विहार 61 2 44 106 1 179 450 264 893 321167 6235 

छत्तीसगढ़ ` 271 3 201 475 1 208 126 190 624 92272 1353 

दिल्ली 57 2 90 86 0 299 525 90 914 3444 180 

गोवा | , ॐ 65. 8 108 48 179 455 209 844 2568 | 268 

गुजरात 248 i 7 123 378 _ 1 202 | 283 136 621 147177 3184 

हरियाणा 248 5 64 - 317 0 . 235 260 188 683 77884 2170 

हिमाचल प्रदेश 472 18 . 10 500 5 242 120 134 494 27287 2431 

जम्मू ओर 224 8 2 233 0 286 345 135 766 27284 2501 

कश्मीर 

्आारखण्ड 262 6 57 325 1 209 - 249 217 674 97925 3263 

कर्नटिक 183 15 215 414 . 2 199 242 144 585 172854 3793 

केरल 430 55 70 254 = 47 226 330 ` 143 699 125630 4662 

मध्य प्रदेश 200 5 142 347 0 212 253 188 653 225721 . 4429 

महाराष्ट्र 216 13 194 423 2 212 206. 156 574 264476 4363 

ओडिशा oe 213 5 124 342 12 174 313 159 646 153814 4208 



681 Rae 29 फाल्गुन, 1933 (शकं) लिखित उत्तर 682 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 42 

पंजाब 237 23 28 288 8 221 337 146 704 72890 2760 

राजस्थान 338 5 60 403 0 185 209 203 596 201444 4681 

तमिलनाडु 190 43 213 446 5 200 218 130 549 186520 4747 

उत्तरांचल 381 8 16 406 0 324 181 89 594 33434 1015 

उत्तर प्रदेश 181 6 37 224 0 232 343 200 776 644812 8555 

पश्चिम बंगाल 126 16 57 199 1 220 434 145 800 293750 6087 

पूर्वोत्तर राज्य 217 15 30 263 9 279 306 143 728 41213 7660 

संघ राज्य क्षेत्र 122 28 105 255 5 194 349 197 740 5080 1101 

समूह 

अखिल भारत 193 12 105 310 4 214 298 175 686 3607355 90413 

विकरणः) 

प्रत्येक राज्यः संघ राज्य as के समूह ओर yah राज्यो के स्मह कै लिए व्यापक सामान्य 

गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति मे प्रति हजार व्यक्तियों का वितरण 

ग्रामीण व्यक्ति व्यापक सामान्य गतिविधि पप्रधान-सहायक) स्थिति 

राज्य/संघ कामकाजी वेरोजगार श्रम बल से अलग स्थापित प्रतिदर्शं 

राज्य क्षेत्र व्यक्तियों व्यक्तियों 

के समूह स्व- नियमित नैमित्तिक सभी छात्र घरेलू अन्य सभी की की 

ओर पूर्वोत्तर नियोजित मजदूरी/ श्रमिक कार्यो में संख्या संख्या 

राज्यों के वेतन संलग्न (00) 

समूह 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ary प्रदेश 245 34 252 531 4 220 105 140 465 539170 12306 

असम 244 43 95 381 10 299 182 129 608 235165 9802 

बिहार 186 11 107 304 4 223 223 246 692 665355 13165 

2817 छत्तीसगढ़ 323 17 202 542 1 208 64 185 457 182061 



240 

683 प्रश्नो के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 684 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

दिल्ली 157 137 33 326 5 383 214 71 669 8433 413 

गोवा 105 122 65 292 43 213 242 210 665 4819 567 

» गुजरात 288 42 152 482 5 232 137 145 513 305106 6632 

| हरियाणा 255 56 98 408 12 279 123 179 580 167207 4640 

हिमाचल प्रदेश 410 61. 54 526 6 270 65 134 468 54070 4869 

जम्मू ओर कश्मीर 294 45 45 383 9 315 170 123 608 56440 5219 

आारखंड 313 20 95 428 7 233 123 208 565 . 201312 6867. 

कर्नाटक 229 30 246 506 7 217 124 146 487 348006 7675 

केरल 175 79 149 403 39 241 175 143 558 240384 675 

मध्य प्रदेश 262 22 169 453 3 237 123 184 544 469866 9387 

AERTS 264 40 203 507 6 236- 101 150 487 548951 8999 

ओडिशा 256 29 182 468 -20 199 164 150 512 302527 488 

पंजाब 255 62 98 415 16 252 162 156 569 1565576 5787 

राजस्थान 342 32 92 465 3 240 102 189 531 416391 9749 

तमिलनाडु 211 71 242 525 8 219 112 138 467 364788 ` 9371 

उत्तरांचल 370 36 53 459 0 346 92 102 541 68764 2087 

उत्तर प्रदेश 267 23 79 370 3 265 166 197 627 1364592 18049 

पश्चिम बंगाल 214 34 149 397 12 228 213 151 591 606358 12556 

पूर्वोत्तर राज्य 289 44 78 411 15 293 156 125 574 84299 15785 

संघ राज्य क्षेत्रों 145 141 157 443 16 215 152 172 541 11681 2448 

का समूह | 

अखिल भारतीय 254 145 433 8 148 172 560 7401322 186571 



685 Weil के 29 फाल्गुन, 1933 (शकं) लिखित उत्तर 686 

विवरणः/॥ट) 

प्रत्येक राज्य संध राज्य क्षेत्र के wae ओर yale राज्यों के age के लिए व्याएक सामान्य 
गतिविधि (प्रधान-सखहायक) स्थिति मै प्रति sar व्यक्तियों का वितरण 

शहरी पुरुष व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रघान-सहायक) स्थिति 

WRIT कामकाजी बेरोजगार श्रम बल से अलग स्थापित प्रतिदर्शं 

राज्य क्षेत्र व्यक्तियों व्यक्तियों 

के समूह w नियमित नैमित्तिक सभी छात्र घरेलू अन्य सभी की की 

ओर पूर्वोत्तर नियोजित मजदूरी। मजदूर कार्यो में संख्या संख्या 

राज्यों के समूह वेतन संलग्न (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

आन्प्र प्रदेश 212 239 113 564 27 265 3 140 409 88393 5056 

असम 307 201 55 563 40 280 5 113 397 12451 1866 

बिहार 268 96 69 434 41 296 11 218 526 33572 4561 

wag 273 202 66 540 29 310 2 117 430 17844 1296 

दिल्ली 194 276 24 494 12 292 39 163 494 37810 1439 

गोवा 192 274 67 533 57 237 5 170 410 3280 ` 408 

गुजरात 254 234 89 577 20 260 2 141 403 78783 5109 

हरियाणा 239 233 59 531 21 271 2 176 448 28712 1913 

हिमाचल प्रदेश 240 244 97 582 15 275 4 124 404 2823 1111 

जम्मू ओर कश्मीर 274 190 58 522 37 320 10 110 441 7036 3692 

आरखंड 194 206 72 472 49 335 7 136 479 24507 3063 

कर्नाटक 195 235 132 562 28 267 6 139 410 70702 3770 

केरल 229 148 199 577 16 249 14 144 407 34253 2502 

मध्य प्रदेश 229 204 70 503 21 323 6 148 477 77905 6330 

महाराष्ट्र 194 280 71 545 29 277 2 146 426 182082 10897 

ओडिशा 232 224 88 544 38 255 11 152 419 28189 2783 

पंजाब 266 224 54 545 23. 287 3 141 432 40860 4244 

राजस्थान 249 193 60 502 19 311 9 158 47९ 58154 6361 

तमिलनाडु 195 292 104 5914 23 243 6 137 386 113077 5648 



687 प्रश्नो के | 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 688 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 12 

उत्तरांचल 241 192 22 455 9 347 1 188 536 10866 707 

उत्तर प्रदेश 268 178 63 ` 509 18 280 4 188 472 166548 13522 

पश्चिम बंगाल 248 223 116 586 36 213 9 156 377 94657 ` 6303 

पूर्वोत्तर राज्य 229 212 52 492 30 350 6 121 478 9571 5016 

संघ राज्य क्षेत्रो 163 222 120 504 17 293 8 178 478 7740 1413 

का समूह 

अखिल भारतीय 229 227 85 540 25 274 6 153 434 1229814 99910 

RT) 

प्रत्येक wee, संघ राज्य क्षेत्र के समूह ओर yah राज्यां के समूह के लिए व्यापक सामान्य 
गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति म प्रति हजार व्यक्तियों का वितरण 

शहरी महिला ` ` । व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति 

Weare कामकाजी बेरोजगार श्रम बल से -अलग स्थापित प्रतिदर्शं 

राज्य as व्यक्तियों व्यक्तियों 

के समूह ` स्व- नियमित नैमित्तिक .सभी छात्र घरेलू अन्य सभी की की 

ओर पूर्वोत्तर नियोजित मजदूरी, मजदूर कार्यो में संख्या संख्या 

राज्यों के समूह वेतन संलग्न (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

आन्ध्र प्रदेश 92 59 ` 42 193 6 258 423 119 801 87273 4811 

असम 49 45 6 101 19 281 459 140 880 10444 1612 

बिहार 39 15 24 78 5 226 481 208 916 28696 3895 

Baas 51 85 42 177 10 304 399 109 812 16708 1186 

दिल्ली 12 62 1 75 3 253 568 101 922 28274 1123 

गोवा 63 144 39 247 37 219 400 97 716 3117 386 

गुजरात 58 38 29 125 0 213 539 121 875 67764 4407 

हरियाणा ts 95 51 18 163 6 266 461 104 830 24096 1581 

हिमाचल प्रदेश 105 98 13 215 16 263 381 123 768 2476 966 

जम्मू ओर कश्मीर 54 43 5 102 10 282 501 106 888 6164 3369



689 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 590 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

आरखंड 42 29 11 81 19 284 477 139 901 21322 2548 

कर्नाटक 57 78 45 179 9 249 436 127 812 67428 3499 

केरल 73 86 35 194 67 213 385 140 739 35680 2656 

मध्य प्रदेश 57 52 19 128 3 290 458 122 869 70307 5623 

महाराष्ट्र 52 68 26 145 12 237 470 134 842 166303 9775 

ओडिशा 53 29 39 121 17 224 495 143 862 24888 2551 

पंजाब 52 59 8 119 13 250 509 109 868 34561 3714 

राजस्थान 71 34 ` 11 116 2 263 470 148 882 52833 5719 

तमिलनाडु 89 96 36 221 10 223 423 123 769. 112556 5537 

उत्तरांचल 40 33 11 84 5 298 480 132 911 10687 639 

उत्तर प्रदेश 52 23 6 81 2 277 463 176 916 154089 12460 

पश्चिम बंगाल 69 62 18 149 6 200 535 109 844 84921 5702 

पूर्वोत्तर राज्य 116 71 9 197 35 327 321 119 768 9198 5789 

संघ राज्य क्षेत्रो 40 93 20 154 22 263 446 115 824 7086 1348 

का समूह । 

अखिल भारत 62 57 24 143 10 248 467 133 848 1126870 90896 

विकरणः) 

प्रत्येक राज्यः संघ राज्य aa के समूह ओर पत्तर wel के समह के लिए व्याक सामान्य 

गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति मै प्रति हजार व्यक्तियों का वितरण 

शहरी व्यक्ति व्यापक सामान्य गतिविधि प्रधान-सहायक) Perit 

राज्य।संघ कामकाजी बेरोजगार श्रम बल से अलग स्थापित प्रतिदर्श 

राज्य aT व्यक्त्तियो व्यक्तियों 

के समूह स्व नियमित नैमित्तिक सभी छात्र घरेलू अन्य सभी की की 

ओर पूर्वोत्तर नियोजित मजदूरी/ मजदूर कार्यो मे संख्या संख्या 

` राज्यों के समूह वेतन संलग्न (00) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ara प्रदेश 153 149 78 380 17 262 212 129 603 175667 9867 

असम 190 130 33 352 31 280 212 124 617 22895 3478 



691 Wea के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 692 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

बिहार 162 59 48 270 24 263 228 214 706 62268 8456 

PaaS 165 145 54 365 20 307 194 114 615 34552 2483 

दिल्ली ` 116 184 14 315 8 275 265 137 677 = 66084 2562 

गोवा 129 211 54 394 47 228 197 134 560 6396 794 

गुजरात 163 143 62 368 11 239 250 132 621 146547 9516 

हरियाणा 173 150 40 363 14 268 212 142 623 52808 3494 

हिमाचल प्रदेश 177 176 58. 410 15 270 180 125 574 5299 2077 

जम्मू ओर 171 121 33 326 24 303 239 108 650 13200 7061 

कश्मीर 

आरखंड 123 123 44 290 35 312 226 137 675 45829 5611 

कर्नाटक 127 158 89 375 19 258 215 133 606 138130 7269 . 

केरल 150 117 115 382 42 231 203 143 576 69933 5158 

मध्य प्रदेश 147 132 46 325 13 308 221 135 663 148212 11953 

महाराष्ट्र 126 179 50 354 21 258 226 142 625 348385 20672 

ओडिशा 148 132 65 346 28 240 238 147 626 53078 5334 

पंजाब 168 148 33 350 19 270 235 126 632 75421 7958 

राजस्थान 164 117 37 318 11 288 229 153 671 110987 12080 

तमिलनाडु 143 194 70 406 17 233 214 130 577 2256933 11185 

उत्तरांचल 141 113 16 271 7 323 239.- 161 722 21552 1346 

उत्तर प्रदेश 164 104 36 304 11 278 225 182 686 320637 25982 

पश्चिम बंगाल 164 147 69 380 22 207 258 133 598 179577 12005 

पूर्वोत्तर राज्य 174 143 31 348 32 339 161 120 620 187710 11705 

संघ राज्य क्षेत्रों 104 160 72 337 20 279 218 147 644 14826 2761 

का. समूह 

अखिल भारतीय 149 145 55 350 18 262 226 145 632 2356684 190806 



| 

693 प्रश्नो के 

विकरणः/1८ 

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानो 4 

काम करने वाली महिलाओं से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों से 

संबंधित उपबंध 

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों 4 

काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान 

धारा 22८2), धारा 27, धारा 66, धारा 70, धारा 71 ओर 

। 87 81 संगत उपबंध निम्नानुसार हैः 

22 1[2) गतिमान मशीनरी पर अथवा नजदीक कार्यः 

¦ किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को किसी मूलगति उत्पादक 

के या dan मशीनरी के किसी भाग की, जब वह 

मूलगति उत्पादक या संचारणं मशीनरी गति A हौ, सफाई 

स्नेहन या समायोजन करने की अथवा यदि किसी मशीन 

के किसी भाग की सफाई स्नेहन या समायोजन उस स्त्री 

या aca व्यक्ति को उस मशीन कै या किसी पार्श्वस्थ 

मशीनरी के किसी गतिमान भाग से क्षति की आशंका में 

डाल देगा तो उस मशीन के किसी भाग की सफाई, 

स्नेहन या समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |] 

27. रूई धुनकियो के पास स्त्रियों ओर बच्चों के नियोजन 

का प्रतिषेधः ee can के कारखाने के किसी एसे भाग 4 

जिसमें रुई gaat चल रही हो, किसी स्त्रीया बालक को 

नियोजित नहीं किया जाएगा: 

परन्तु यदि wea का भराई-सिरा एसे कमरे में 

हो जो निकासी सिरे से एसे विभाजक द्वारा पृथक् किया 

गया है जिसका विस्तार छत तक हौ या जिसकी dag 

इतनी हो जितनी निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले 4 लिखकर 

विनिदिष्ट करे तो स्त्रियो ओर् बालकों को विभाजक के 

उस ओर नियोजित किया जा सकेगा जहां भराई-सिरा स्थित 

Bl 

66. स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निबेधनः (1) 

कारखानों मेँ स्त्रियों को लागू होने 4 इस अध्याय के 

wud के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बन्धन भी होगे, 

अर्थात्- 

क. किसी स्त्री के बारे मेँ धारा 54 के उपबधों से 

कोई षट नहीं दी जाएगीः 

ख. [किसी कारखाने 4 किसी स्त्री से 6 बजे प्रात 

ओर 7 वजे सायं के बीच के घंटों के अलावा 

29 Wie, 1933 (शक) लिखित उत्तर 694 

किसी ओर समय पर काम करने की अपेक्षा 

नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा 

wel दी जाएगी]: 

परन्तु राज्य सरकार afer कारखाने, या कारखानों 
के समूह या वर्गं या प्रकार के ORG] के ` 
बारे मे खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं 4 

फेरफार शासकीय राजपत्र मेँ अधिसूचना द्वारा कर .. ... 
सकेगी किन्तु इस प्रकार कि wi फेरफार 10 

बजे सायं ओर 5 बजे प्रातः के वीच के घंटों में 
किसी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत न करे। 

am. कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या 

किसी अन्य. अवकाश दिन के पश्चात् बदलने के 

सिवाय नहीं बदली जाएगी ॥ 

70. कुमार की अनुदत्त योग्यता प्रमाणपत्र काः प्रभावः. (1) 

ag कुमार, जिसे किसी कारखाने 4 वयस्क के रूप मं 

काम करने का योग्यता प्रमाणपत्र धारा 69 की उपधारां (2) 

के खंड (ख) के अधीन agen किया गया है ओर जो 

कारखाने मे काम पर होते हुए एक टोकम रखता है 

जिसमें प्रमाणपत्र के प्रति निर्देश हो, अध्याय 6 ओर 8 के 

सब प्रयोजनों & लिए वयस्क सम्मा जाएगा 

71. बालकों के लिए काम के घंटे 

(1) कोई बालक -किसी. कारखाने 4 

(क) किसी दिन साढ़े चार घंटों से अधिक के 

लिए, 

२(ख) रात के दौरान, 

नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नदीं किया 

जाएगाः 

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "रात 

से कम से कम लगातार बारह del की एसी कालावधि 

अभिप्रेत होगी जिसके अंतर्गत दसं बजे रात ओर छह बजे 

ar के बीच का अन्तराल होगा| 

(2) कारखाने मे नियोजित सब बालकों के काम करने 

की कालावधि दो पारियों तक सीमित होगी, जिनकी परस्पर- 

व्याप्ति अथवा जिनमें से प्रत्येक की पांच del से अधिक 

की विस्तृति नहीं होगी, ओर हर बालक टोली मे से केवल 

एक मेँ नियोजित' होगा जिसका तीस दिन की कालावधि 4
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एक से अधिक बार परिवर्तन मुख्य निरीक्षक की लिखित 
अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा। 

(3) धारा 52 के उपबंध बालक कर्मकारों को भी लागू 

होगे ओर उस धारा के wade से कोई छूट किसी बालक 
के विषय में नहीं दी जा सकेगी। 

4) किसी बालक को किसी कारखाने में एसे दिन 

काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा 

जिस दिन वह पहले ही किसी अन्य कारखाने मे काम 

करता रहा है। 
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87. खतरनाक संक्रियाएः जहां राज्य सरकार की यह राय 

है कि किसी कारखाने में चलाई जानै वाली कोई 2विनिर्माण 

प्रक्रिया या संक्रिया] एसी है कि ae उसमें नियोजित किन्हीं 

व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या रोग की गंभीर जोखिम में 

डाल देती है। वहां, वह किसी कारखाने या किसी वर्गं या 

प्रकार के कारखानों को जिनमें वह 2विनिर्माण प्रक्रिया या सक्रिया] 
चलाई जारहीहो, लागू होने वाले एसे नियम बना सकेगी। | 

(क) विनिर्माण प्रक्रिया यां dia में महिलाओं, pari 

अथवा बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध अथवा 

प्रतिबंधित कर दे।. 

जोखिमपूर्णं प्रचालन - मोडल नियम 120 के अंतर्गत अनुसूचियां 

अनुसूची व्यौरा उपबंध 

॥. क्रोमियम, निकल, कैडमियम, जस्ता, ata, चांदी, 

सोने आदि जैसी धातुओं के अम्ल, मूल आधार 

अथवा लवणो युक्त -इलैक्ट्रोलाइट के प्रयोग द्वारा 

धातु की वस्तुभों की इलैक्ट्रोलेटिक प्लेटिग अथवा 

ओक्सीकरण। 

॥. विद्युत संचायकों का विनिर्माण ओर मरम्मत। 

IV. कंचि विनिर्माण 

vi सीसे ओर सीसे के कतिपय यौगिकं का विनिर्माण 

तथा उपचार 

महिलाओं ओर युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध - किसी भी. 

` महिला, किशोर अथवा बालक को बाथ पर नियोजित नहीं 

किया जाएगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी  जाएगी। 

महिलाओं ओर युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध - किसी भी 

महिला अथवा युवा व्यक्ति को किसी. भी सीसा प्रक्रिया 

अथवा किसी एसे कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा 

अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें 

सीसे के कच्चे ओंक्साइड के परिचालन अथवा teat का 

कार्य किया जाता है। 

महिलाओं ओर युवा व्यक्तियो से संबंधित प्रतिषेध - किसी भी 

महिला अथवा युवा व्यक्ति को पेराग्राफ-2 4 विनिर्दिष्ट 

किसी भी प्रचालन अथवा एसे किसी स्थान पर नियोजित 

अथवा कार्य करने की अनुमति नदीं दी जाएगी जहां एसे 

प्रचालन किए जाते st 

महिलाओं ओर युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध - किसी भी 

महिला अथवा युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट 

किसी भी परिचालन मँ नियोजित अथवा कार्य करने की 

अनुमति नदीं दी जाएगी) 
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अनुसूची व्यौरा उपर्बध 

Vill. 

Xll. 

XIll. 

XIV. 

XVIII. 

we ओंफ Ys, Aca शाट अथवा कंकरी अथवा 

eas वायु अथवा वाष्प के विस्फोट द्वारा संचालित 

अन्य अपघर्षकं द्वारा वस्तुभं की सफाई अथवा 

उन्हें चिकना बनाना, खुरदरा बनाना आदि। 

रासायनिक कार्य 

मुक्त सिलिका वाले पत्थर अथवा किसी अन्य 

सामग्री का परिचालन। 

एसवेस्टसं का रख-रखाव एवं संस्करण, एसबेस्टस 

की किसी वस्तु का निर्माण तथा निर्माण की कोई 

अन्य प्रक्रिया अथवा जिस्म किसी भी रूप 4 

Tas का प्रयोग होता हो। 

वनस्पति तथा जीव स्रोतों से सोलवेट एक्स्टरक्शन 

प्लांटों मे तेल एवं वसा निकालने की प्रक्रिया 

महिलाओं ओर युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिबंध - (1) 18 

वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को विस्फोटन करने 

अथवा विस्फोटन मे सहायता करने अथवा किसी विस्फोटन 

कक्ष अथवा विस्फोटन संबंधी किसी उपकरण की सफाई 

करने अथवा विस्फोटन संबंधी किसी परिक्ेत्र अथवा उससे 

संबद्ध किसी उपकरण अथवा संवातन संयंत्र मे नियोजित 

नहीं किया जाएगा अथवा ty उपकरण, परक्षेत्र अथवा 

संयंत्र में अनुरक्षण अथवा मरम्मत कार्य के लिए नियोजित 

नहीं किया जाएगा 

18 वर्ष से कम आयु के युवा व्यक्तियों ओर महिलाओं के 

नियोजन पर प्रतिबंध - (1) मुख्य कारखाना निरीक्षक लिखित 

मे किसी अदेश द्वारा महिलाओं ओर युवा व्यक्त्ियौँ के 

स्वास्थ्य ओर सुरक्षा को ध्यान मेँ रखते हुए इस अनुसूची 

के परिशिष्ट क में शामिल की गयी किसी भी प्रक्रिया मे 

18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं ओर युवा व्यवित्तियों के 

नियोजन को प्रतिबंधित अथवा प्रतिषिद्ध कर सकता है। 

(2) te व्यक्तियों, जिन्हे उपर्युक्त उप-पैरा (1) के अनुसरण 

मे जारी किए गए अदेश के कारण उक्त प्रक्रिया मेँ कर्य 

करने से प्रतिबंधित अथवा प्रतिषिद्ध किया हो, को एसा 

वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराया जाएगा जौ उनके स्वास्थ्य 

अथवा सुरक्षा के लिए हानिकारक न हो। 

महिलाओं ओर युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध - किसी 

भी युवा व्यक्ति को परिचालन अथवा किसी एसे स्थान पर 

किसी रसे प्रचालन मेँ नियोजित अथवा कार्य करने के 

लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जहां एसे प्रचालन किए जाते 

él 

युवा व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध - इस अनुसूची मं 

शामिल किसी भी प्रक्रिया में किसी युवा व्यक्ति को नियोजित 

नहीं किया जायेगा। 

महिलाओं एवं युवा व्यक्तियों का नियोजन - सोलवेट एक्सद्रेक्शन 

प्लांट मै किसी महिला अथवा युवा व्यक्ति कौ नियोजित 

नहीं किया जायेगा । 
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अनुसूची atk उपर्बध 

xX. ih ओर इसके योगिकों का निर्माण अथवा 

परिचालन 

XX. खतरनाक कीटनाशक का निर्माण अथवा परिचालन 

XX. ao तथा बेजीन वाले पदार्थो का निर्माण, रख. 

रखाव तथा प्रयोग 

XXiL कैसरकारी sme इटरमीडिएट्स का निर्माण अथवा 

परिचालन 

xxv. विस्कोस प्रक्रिया दारा रेयान का निर्माण 

महिलाओं तथा युवा व्यक्तियों के संबंधित प्रतिषेध - किसी भैगनीज 

प्रक्रिया A किसी महिला अथवा युवा व्यक्ति को नियोजित 

नहीं किया जायेगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी 

जाएगी। । 

महिलाओं तथा युवा व्यक्त्तियो के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध - 

उक्त विनिर्माण प्रक्रिया वाले किसी कक्ष A अथवा खतरनाक 

कीटनाशक भण्डार मे किसी महिला अथवा युवा व्यक्ति को 

नियोजित नहीं किया जायेगा अथवा कार्य करने की अनुमति 

नहीं दी जायेगी। 

महिलाओं तथा युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध- 

वेजीन अथवा de वाले पदार्थो के सम्पर्क में आने वाली 

किसी कार्यशाला 4 किसी महिलाः अथवा युवा व्यक्ति को 

निजोयिते नहीं किया जायेगा अथवा कार्यं करने . की अनुमति 

नहीं दी जायेगी। ` 

नियोजन का प्रतिषेध - किसी कारखाने मे उक्त प्रक्रियाओं में 

जिनमें निषिद्ध पदार्थं बनाये जाते है, विनिर्माण किया जाता 

है, संस्करण किया जाता है, रख-रखाव किया जाता है 

अथवा te 23 मे वर्णित अनुसार मुख्य निरीक्षक द्वारां ge 

प्राप्त कौ छोड़कर प्रयोग किया जाता हो, मे किसी व्यक्ति 

को नियोजित vet किया जायेगा | 

युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध -किसी भी युवा 

व्यक्ति को किसी wa प्रक्रिया में अथवा किसी कक्ष में 

जिसमे एेसी प्रक्रिया की जाती है, नियोजित नहीं किया 

जायेगा . अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 

RCI 

वियतनाम को सैनिक सहायता 

809. श्री कीर्तिं आजादः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या वियतनाम ने नौसेना क्षेत्र मेँ भारत से सैनिकं | 

सहायता का निवेदन किया है; 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ako क्या है ओर इस 

पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2: 

(ग) उचिते शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तावित सहायता पर 

होने वाले संभावित व्यय का व्यौरा क्या है, 

(घ) क्या सरकार ने anid प्रभावों की जांच की 
है; ओर | 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है?
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रक्षा मंत्री श्री एके. wed): (क) से (ड) सरकार, 

वियतनाम सहित कई देशो के साथ, सभी संगत पहलुओं को 
दृष्टिगत रखते हुए, दोनों पक्षो के आपसी हितों पर आधारित 

रक्षा सहयोग संबंधी कार्वाइयों की अंजाम दे रही 21 

अन्य देशो के साथ रक्षा सहयोग संबंधी कार्यवाइयो . में 

उच्च स्तरीय दौरे, प्रशिक्षण आदान-प्रदान ओर दोनों पक्षो 

की सशत्र सेनाओं के बीच अन्य विचारविमर्शं शामिल Fl 

(हिन्दी 

भर्ती केद्र 

810. श्री संजय सिह चौहानः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) देश मेँ वर्तमान भीं oat का ahr क्या हैः 

(ख) क्या उत्तराखंड ओर हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय 

कषेत्रं सहित देश में ओर भर्ती केन्द्र खोलने का प्रस्ताव हैः 
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(ग) यदि हां, तो adel व्यौरा क्या हैः ओर 

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर उक्त राज्यो के पर्वतीय 

क्षेत्रों से लोगों को भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए 

गए रहै? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. एंटनी) (क) थल सेना, नौ सेना ओर 

वायु सेना के संबंध मे भर्ती केन्द्रो का व्यौरा क्रमशः संलग्न 

विवरण, ॥ ओर ॥ मे दिया गया है। 

ख) जी, नहीं । 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) थल सेना के संबंध में पहाड़ी क्षेत्रों सहित राज्यों 

के उचित स्थानों पर नियमित रूप से भर्ती रेलियां आयोजित 

की जाती & नौ सेना में भर्ती पद्धति मे पहाड़ी asi सहित 

सभी राज्यों से. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होती 

है। वायु सेना, उत्तराखंड ओर हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों 

के पहाङ्ीदूरस्थ ast मेँ भर्ती रेलियां आयोजित करती है। 

विक्रणः/ 

भर्ती मुख्यालय सोन^सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) का BART 

त्रसं. जोन राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले 

भर्ती मुख्यालय जोन, अम्बाला हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात ओर पलवल के जिलों को 

छोडकर) हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ 

हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात ओर 

पलवल के जिलों को छोड़कर) 

1. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) अम्बाला अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, संघ शासित प्रदेश चंडीगद़, यमुनानगर, 

पंचकुला एवं कैथल के जिले 

2. सेना भर्ती कार्यालय, रोहतक 

3. सेना भर्ती कार्यालय, हिसार 

4. सेना भर्ती कार्यालय, चरखी दादरी 

। हिमाचल प्रदेश 

5. सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर 

6. सेना भर्ती कार्यालय, हमीरपुर 

रोहतक, सोनीपत, अज्जर एवं पानीपत के जिले 

हिसार, सिरसा, ore एवं फतेहाबाद के जिले 

महिद्रगढ़, भिवानी एवं रेवाड़ी के जिले 

चम्बा ओर कांगड़ा के जिले 

हमीरपुर, ऊना ओर बिलासपुर के जिले 
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errr rere ng 

wa. जोन राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिते 

7. सेना भर्ती कार्यालय, शिमला 

8. सेना भर्ती कार्यालय, मंडी 

भर्ती मुख्यालय जोन, PTT 

कर्नाटक 

9. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) बेगलूर 

10. सेना भर्ती कार्यालय, बेलगाम 

11. सेना भर्ती कार्यालय, Are 

42. सेना भर्ती कार्यालय, fades 

13. सेना भर्ती कार्यालय, कालीकट 

भरतीं मुख्यालय जोन, चेन्नई, 
तमिलनाडु 

14. भर्ती कार्यलिय (मुख्यालय) चेन्नई 

15. सेना भर्ती कार्यालय, तिरूचिरापल्ली 

16. सेना भर्ती कार्यालय, कोयम्बटूर 

आच्ध प्रदेश 

17. सेना भर्ती कार्यालय, सिकंदराबाद 

शिमला, सोलन, सिरमौर एवं किन्नौर के जिले 

मंडी, कुल्लू ओर लाहोल स्पीति सब डिवीजन के जिले 

` कर्नाटक, केरल एवं माही wd लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश 

Tex शहरी, Mae ग्रामीण, कोलार, चामराजनगर, मैसूर, frag, 

मांड्या, apy, रामनगर ओर यिकाबल्लापुर के जिले 

बेलगाम, बीजापुर, बीदर, धारवाड़, गुलवर्ग, राइचूर, बेल्लारी, scale, 

हवेरी, oa, गदग ओर यादगीर के जिले 

चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड, उत्तर os, हस्सन, कोडागु, RATT, 

उडुपी, fragt एवं दावेनगेरे के जिले 

Briss, कोल्लम, आली, wiper, कोष्टायम, इदुक्की एवं पत्तनमथिता 

के जिले 

कालीकट, कासरगोड, पालघाट, मलपुरम, वायनाद, कन्नानोर, Pre 

के जिले एवं माही एवं लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश 

तमिलनाडु, आचर प्रदेश, पुदुचेरी ओर अंडमान ओर निकोबार दीपसमूह 

के संघ शासित प्रदेश 

चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, वेल्लोर, कुड़ालोर, विलृप्पुरम ओर 

. तिरूवन्नामलाई के जिले 

पुड्डुचेरी के संघ शासित प्रदेश, पुड्ुचेरी के जिले. 

अंडमान एवं निकोबार द्ीपसमूह 

अंडमान एवं निकोबार के जिले 

तिरूचिरापल्ली, करूर, पेराम्बलूर, अरियालूर, तंजावूर, रामानाथपुरम, 

तिरूनवेल्ली, पुड़कोडाई, सिवगंगा, विरुद्धुनगर, थूथकुडी (तूतीकोरिन), 

कन्याकुमारी, नागापटनम एवं तिरूवरूर के जिले 

yet के संघ शासित प्रदेश, कराइकल के जिले 

कोयम्बटूर, सेलम, नामक्काल, द॒ नीलगिरीज, मदुर, थनी, धर्मपुर, 

इरोड, festa, कृष्णागिरि ओर तिरूप्येर के जिले 

आदीलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, महबूबनगर, मेडक, नालगोडा, 

निजामाबाद, वारंगल, खम्मम ओर TIRE के जिले 
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राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले 

18. सेना भर्ती कार्यालय, गुंटूर 

19. सेना भर्ती कार्यालय, विशाखापत्तनम 

भर्ती मुख्यालय जोन, दानापुर, 

बिहार 

20. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) दानापुर 

21. सेना भर्ती कार्यालय, मुजफ्फरपुर 

22. सेना भर्ती कार्यालय, गया 

23. सेना भर्ती कार्यालय, कटिहार 

ारखण्ड 

24. सेना भर्ती कार्यालय, रांची 

भर्ती मुख्यालय जोन, जबलपुर 

मध्य प्रदेश 

25. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) जबलपुर 

26. सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर 

27. सेना भर्ती कार्यालय, मउ 

गुंटूर, PETS, कुरनाड, Ace, प्रकाशम, अनन्तपुर ओर चिद्भूर 

के जिले 

विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, gd vd पश्चिम गोदावरी, विजैनगरम 

ओर कृष्णा (विजयवाड़ा) 

पुड्डुचेरी के संघ शासित प्रदेश, यानम के जिले 

विहार एवं ्ारखण्ड 

पटना, भोजपुर, वैशाली, सारन (छपरा), बक्सर, सिवान एवं गोपालगंज 

के जिले 

मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पर्वं vd पश्चिम चम्पारण, सीतामद्ी, 

समस्तीपुर ओर शिवहर के जिले 

गया, ओरंगाबाद, नवादा, नालंदा, रोहतास, कैमूर (AGM), जहानाबाद, 

शेखपुरा, लखी सराय, अरवल एवं wag के जिले 

कटिहार, सहरसा (कोसी), भागलपुर, मुंगेर, मधेपुरा, पूर्णिया, बांका, 

अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया ओर बेगूसराय के जिले 

रांची, पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, गिरीडीह, गुमला, 

लोहारदगा, चतरा, बोकारो, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताडा, 

सराइकेला, सिमडेगा, गोधा, साहेबगंज, WR, जामतारा, पलामू 

गढवाह, लातेहर ओर Gel के जिले 

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ 

जबलपुर, शहडोल, मांडला, बालाघाट, रीवा, सतना, WEY, 

सेओनी, सिद्धी, कटनी, डिडोरी, उमारिया, अन्नुपुर पन्ना, wie 

ओर सिगरौली 

ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, cle, 

छतरपुर ओर अशोक नगर के जिले 

इंदौर, देवास, बुआ, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच, बुरहानपुर, 

बडवानी, अलीराजपुर, खारगांव ओर खंडवा के जिले 



41. सेना भर्ती कार्यालय, श्रीनगर 

भर्ती मुख्यालय जोन, कोलकाता 
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क्र.सं. जोन राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले 

28. सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल भोपाल, सिहोर, रायसेन, सागर, हरदा, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, 
विदिशा, राजगढ़ ओर शाजापुर के जिले 

छत्तीसगढ़ 

29. सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, राजनंदगांव, oka, धामत्री, दुर्ग, बिलासपुर, 
बस्तर, महासमन्द, जागीर चम्पा, जसपुर, दांतेवाड़ा, Sex, कवरधा, 
कोरिया चम्पा, बीजापुर ओर नारायणपुर के जिले 

भर्ती मुख्यालय जोन, जयपुर राजस्थान 

30. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय), जयपुर जयपुर, अजमेर, नागौर ओर भीलवाड़ा ̀ के जिले . 

31. सेना भर्ती कार्यालय, अलवर अलवर, भरतपुर, दौसा, धोलपुर, करौली, टोंक एवं सवाइमाधोपुर 

के जिले | 

32. सेना भर्ती कार्यालय, Way gay सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर ओर श्रीगंगानगर के जिले ` 

33. सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर ओर उदयपुर 
कै जिले 

34. सेना भर्ती कार्यालय, कोटा कोटा, वदी, बांसवाड़ा, इुंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, woreda ओर 
आलावाड़ के जिले 

भरतीं मुख्यालय जोन, जालंधर पंजाब, जम्मू ओर कर्मीर 
पंजाव । 

35. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) जालंधर जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला ओर नवांशहर के जिले 

38. सेना भर्ती कार्यालय, अमृतसर अमृतसर, गुरदासपुर ओर तरन तारन के जिले 

ॐ. सेना भर्ती कार्यालय, फिरोजपुर फिरोजपुर, फरीदकोट, भ्टिंडा ओर मुक्तसर के जिले 

38. सेना भर्ती कार्यालय, पटिलाया पटिलाया, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब ओर मानसा के जिले 

39. सेना भर्ती कार्यालय, लुधियाना . लुधियाना, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) ओर मोगा के जिले 

` जम्मू ओर कश्मीर 

40. सेना भर्ती कार्यालय, जम्मू जम्मू, कुआ, YS, उधमपुर, डोडा, राजौरी, साम्बा, we, रीयसी 
ओर किश्तवाड के जिले 

श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, कारगिल, 
लेह, सोपियां, गंडेरबाल, बांदीपुरा ओर यदम के जिले 

पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं ओडिशा 
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क्र.सं सोन राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले 

पश्चिम बंगाल 

42. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) कोलकाता 24 परगना (दक्षिण), कोलकाता, मिदनापुर पूर्वं yd पश्चिम दोनों) 

ओर हावड़ा कै जिले 

43. सेना भर्ती कार्यालय, सिलीगुड़ी ga विहार, जलपाइगुड़ी, उत्तर दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, मालदा, 

दार्जिलिग के जिले एवं सिक्किम राज्य 

44. सेना भर्ती कार्यालय, बैरकपुर 24 परगना (उत्तर), हूगली, sige ओर पुरुलिया के जिले 

45. सेना भर्ती का्यलिय, बहरामपुर मुर्शिदाबाद, scam, नाडिया ओर बीरभूम के जिले 

ओडिशा 

46. सेना भर्ती कार्यालय, कटक कटक, पुरी, बालासोर, मयूरभंज, बद्रक, जगतरसिहपुर, जाजपुर, 

oss, खुर्द ओर नयागद़ के जिले 

47. सेना भर्ती कार्यालय, सम्बलपुर सम्बलपुर, melee, Yams, बाड़गढ़, अँगुल, देवगढ़, इरसूगुरा, 

सोनापुर, बोलनगीर ओर धेनकनालं के जिले 

48. सेना भर्ती कार्यालय, गोपालपुर छावनी कालाहांडी, कोरापुट, बुद्ध, गजपति, मलकानगिरी, नवापाड़ा, नवरंगपुर, 

aria gah, wane ओर गंजम के जिले 

भरतीं मुख्यालय जोन, लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड 

उत्तर प्रदेश 

49. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) लखनऊ लखनऊ, We, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, 

हमीरपुर, महोबा, बांदा, aka ओर कन्नौज के जिले 

50. सेना भर्ती कार्यालय, मेरठ मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, 

amd, गौतम gg नगर, ज्योतिबा pel नगर, मुरादाबाद ओर 

रामपुर के जिले 

51. सेनां भर्ती कार्यालय, बरेली बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर 

खीरी, फरूखाबाद, बहरौच, श्रावस्ती ओर बलरामपुर के जिले 

52. सेना भर्ती कार्यालय, आगरा आगरा, मथुरा, इटावा, आंसी, जालौन, फिरोजाबाद, ललितपुर, मेनपुरी, 

महा माया नगर, एटा ओर अलीगढ़ के जिले 

53. सेना भरतीं कार्यालय, वाराणसी मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, संत रवि दासं नगर, आजमगढ़, 
बलिया, गोरखपुर, मउ, चंदौली, देवरिया ओर सोनभद्र के जिते 

54. सेना भर्ती कार्यालय, अमेठी रायबरेली के 2 जिले, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अम्बेडकर 

नगर, फैजाबाद, सुलतानपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, 

सिद्धार्थं नगर ओर महाराजगंज 



19 Ard, 2012 . विदित sae 712 

ha सोन राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले 

उत्तराखण्ड 

55. सेना भर्ती कार्यालय, लांसडाउन 

56. सेना भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा 

57. सेनाभर्ती कार्यालय, fiers 

भर्ती मुख्यालय जोन, पुणे 

महाराष्ट 

58. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) पुणे 

59. सेना भर्ती कार्यालय, मुम्बई 

680. सेना भर्ती कार्यालय, नागपुर 

61. सेना भर्ती कार्यालय, कोल्हापुर 

62. सेना भर्ती कार्यालय, ओरंगाबाद 

गुजरात 

63. सेना भर्ती कार्यालय, अहमदाबाद 

64. सेना भर्ती कार्यालय, जामनगर 

भर्ती मुख्यालय जोन, शिलांग 

65. भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) शिलांग 

टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्र॒ प्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी 

गढ़वाल ओर हरिद्वार के जिले | 

अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर ओर नैनीताल के जिले 

पिथौरागढ़ ओर चंभावत के जिले 

महाराष्ट्र, गुजरात ओर दमन, दीव, दादरा ओर नगर हवेली एवं 

गोवा के संघ शासित प्रदेश 

- पुणे, अहमदनगर, उस्मानाबाद, dis ओर लातूर के जिले 

मुम्बई, ठाणे, नासिक, मुम्बई, ward ओर रायगढ़ के जिले 

नागरपुर, वर्धा, भण्डारा, यवतमाल, अकोला, अमरावती, चेन्द्रपुर, . 

गृढ़चिरोली, गौँडिया ओर वाशिम के जिले 

सतारा, कोल्हापुर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, शोलापुर के जिले 

ओर गोवा राज्य 

ओरंगाबाद, परभणी, नांदेड, जालना, बुलदाना, हिंगोली, agen, 

धूले ओर जलगांव के जिले 

बडोदा, अहमदाबाद, खेड़ा, सूरत, वलसाद, भरूच, मेहसाना, साबरकंठा, 

आनन्द, दाहोड, नर्मदा, नवासारी, पाटन, पंचमहल, डांग, बनासकांठा, 

गांधीनगर ओर तापी के जिले 

दमन (संघ शासित) ओर दादरा ओर नगर हवेली (संघ शासित) 

राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, WANs, भुज, सुरेद्रनगर 

ओर under के जिले 

दीव (संघ शासित प्रदेश) 

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, anes, मणिपुर ओर त्रिपुरा 

मेघालय 

qd uri हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, cia हिल्स, री Ae, 

पूर्वं गारो fees, दक्षिण गारो हिल्स ओर पश्चिम गारो हिल्स के जिले 
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करसं. जोन राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले 

66. सेना भर्ती कार्यालय, जोरहाट 

67. सेना भर्ती कार्यालय, नारंगी 

68. सेना भर्ती कार्यालय, Ves 

69. सेना भर्ती कार्यालय, सिल्वर 

70. सेना भर्ती कार्यालय, एेजवाल 

जी.आर.डी., कुनराघधाट (गोरखपुर) 

71. जी.आर.डी. कुनराघाट 

72. जी.आर.डी., घूम 

असम 

मोरीगांव, arta ओर सौनितपुर के जिले 

अरुणाचल प्रदेश | 
पश्चिम ओर yd सियांग, दिवांग, वैली, लोहित, तिराप, चांगरलैड, 
लोअर सुबंसरी, अपर सुबंसरी, तवांग, yd arn, पश्चिम orn, 

अपर सियांग, कुरूग कांग, पपमपारे, अंजन हवाई ओर लोअर 

दिबांग वैली के जिले 

असम 
जोरहाट, तिनसुकिया, सिबसागर, धेमाजी, उत्तर लखीमपुर, feqg, 

गोलाघाट ओर करबी अंगलोग 

असम 

बारपेटा, ग्वालपाड़ा, ah, कामरूप, नलबाड़ी, कोकरा्माड़, yal 

ओर atta, बक्सा, उदलगुड़ी ओर चिरांग के जिले 

ares 

कोहिमा, फेक, मोन, जुखहेबोटो, वोखा, मोकोचुंग, cad, दीमापुर, 

पर्न, केफेरे ओर cine के जिले 

मणिपुर 

उखरूल, बिश्वपुर, थोउबल, चूराचांदपुर, तमेगलोग, सेनापति, चंदेल, 
इम्फाल पूर्वं ओर इम्फाल पश्चिम 

असम 

काचर, पश्चिम काचर हिल्स, attr ओर दैलाकांडी के जिले 

त्रिपुरा 

पश्चिम त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा ओर दक्षिण त्रिपुरा एवं धलाई 

मिजोरम 

एेजवाल, लंगलेई, मामित, छिमटुईपुई, लोगतलाई, चम्पई, सैरछिप 

ओर कोलासिब के जिले 

नेपाल 

नेपाल के महाकाली, सेती, भेरी, ued, करनाली, धौलगिरी, तुम्बिनी, 

Teal, नारायणी ओर बाकमती के अंचल 

पूर्वी नेपाल से एन.एन.जी., जनकपुर, सागरमाथा, कोशी, मेची के 

अंचल सहित एवं दार्जिलिंग जिले से आई एन.जी. (कलिम्पोग सब 

डिवीजन को छोड़कर) 
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क्र.सं. जोन राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले 

आई आर.ओ., दिल्ली छावनी दिल्ली ओर हरियाणा राज्य के गुड़गांव, -फरीदाबाद, मेवात ओर 
पलवल के जिले 

73. आई.आर.ओ., दिल्ली छावनी दिल्ली 

दिल्ली राज्य 

हरियाणा 

गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात ओर पलवलं के जिले 

विकरणः 

नौसेना के लिए भर्ती केन्र 

क्र.सं. केन्द्र राज्य/संघ शासित प्रदेश 

1. पोर्ट व्लेअर अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 

2. विशाखापहनम आन्ध्र प्रदेश 

3. गुवाहाटी ओर तेजपुर असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर 

4 रची विष्टर, आरखंड 

5. जालंधर पंजाब, चण्डीगढ़ 

- 6. भोपल!शिवपुरीछिदवाड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 

7. मुम्बई महाराष्ट्र, दादरा ओर नगर हवेली 

8. लोनावला महाराष्ट्र 

9. जामनगर गुजरात, दमन ओर द्वीप 

10. दिल्ली दिल्ली 

11. गोवा गोवा 

12. अम्बाला हरियाणा 

13. शिमला!धर्मशाला | हिमाचल प्रदेश 

14.  जम्मू(लेह जम्मू ओर कश्मीर 

15. कारवाड़ कर्नटक' 

16. कोच्चि केरल. 
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क्र.सं. केन्द्र राज्य/संघ शासित प्रदेश 

17. लक्ष्यद्वीप लक्ष्यद्रीप 

18. शिलांग मेघालय 

19. एजवाल मिजोरम 

20. कोहिमा नागालैड 

21. ele सिक्किम 

22. चिल्का ओडिशा 

23. चेन्नई तमिलनाडु, पुडुचेरी 

24. अरक्कोनम, तिरूनेलवेली ओर कोयम्बटूर तमिलनाडु 

25. जोधपुर राजस्थान 

26. कानपुर उत्तर प्रदेश 

27. देहरादून ओर अल्मोड़ा उत्तराखंड 

28. कोलकाता पश्चिमी बंगाल 

विवरण: 10. बिहटा, विहार 

कायु सेना के भर्ती केन्द्र 11. गुवाहाटी, असमं 

वर्तमान मेँ भरतीय वायु सेना मेँ 14 एयरमेन भती 12. सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश 
केन्द्र ti ak नीचे दिए गए हैः 13 कोच्चि, केरल 

1. 

2. 

अम्बाला, हरियाणा 

नई दिल्ली 

कानपुर, उत्तर प्रदेश 

वैरकपुर, पश्चिमी बंगाल 

जोधपुर, राजस्थान 

मुम्बई, महाराष्ट्र 

बेगलुरू, कर्नाटक 

TARA, चेन्नई, तमिलनाडु 

भुवनेश्वर, ओडिशा 

14. भोपाल, मध्य प्रदेश 

(अनुवाद) 

पथकर नियमो मे संशोधन 

811. श्री पी.सी, गद्ीगौदरः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पथकर नियम, 2008 में संशोधन का प्रस्ताव 

सरकार के विचाराधीन हैः; 

ख) यदि हां, तो तत्सं्बधी व्यौरा क्या हैः 

(ग) क्या सरकार ने इस dsr मे कोई तंत्र विकसित 

किया है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हे; 

(ड) क्या आम लोगों के हितों के संरक्षण के fay 

इस तंत्र में उनके अभ्यावेदन को भी शामिल किया गया 

है; ओर 

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(जितिन प्रसाद); (क) ओर (ख) जी gl राष्ट्रीय राजमार्ग 

फीस (निर्धारण ओर संग्रहण) नियमावली 2008 4 संशोधित 

किए जाने का एक प्रस्ताव संगत मंत्रालयों को उनकी 

टिप्पणियों के fay परिचालित किया गया zl 

(ग) से (ङ) जी el प्रणधारियों के प्रतिनिधि संघों 

सहित विभिन्न wnat से प्राप्त विभिन्न सूचनाओंसंस्तुतियो 
के आधार पर एक प्रस्ताव का प्रारूप अंतर-मंत्रालय परामर्शं 

के लिए तैयार किया जाता है ओर संशोधन प्रस्ताव पर 

परामर्श करके विभागौ^मंत्रालयों की टिप्पणियों को विधिवत 

रूप से उसमें शामिल करने के बाद अंतिम एजंडा पर 

उसके अनुमोदन के लिए यथास्थिति मत्रिमंडलामंत्रिम॑ंडल समिति। 

अधिकार प्राप्त मंत्रिदल. दारा विचार किया जाता हे। 

(च) प्रशन पैदा नहीं होता। 

कार्गो सम्भलाई सुविधाएं 

812. श्री प़ांसिस्को कोज्मी सारदीनाः क्या पोत-परिवहन 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय पत्तन आधुनिक कार्गो सम्भलाई 

सुविधाओं मेँ विदेशी पत्तनौ से अभी भी काफी ftes हुए है; 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है ओर इस 

संबंध मँ क्या कदम उठाए गए teat जाने का प्रस्ताव 

है; ̀ 

(ग) क्या कोलंबो पत्तन पर भारतीय पत्तनं की तुलना 

मे पूर्वी तट पर अधिक पोतो का आवागमन होता हैः 

(च) यदि हां, तो anid? व्यौरा क्या है ओर इसके 
क्या कारण रहै ओर 

(ड) दस ddr मेँ क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा 

रहे है? 

पोत-परिवहन मंत्री (श्री oe. वासन); (क) जी, नहीं। । 
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(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) जी, नहीं! कोलंबो पत्तन लगभग 5000 जलयानं 

को सम्भालना है .जबकि पूर्वी तट पर भारतीय पत्तनों द्वारा 

एक af मे 11,400 से ज्यादा जलयानौं की -सम्भलाई की 

जाती है। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। 

राष्ट्रीय राजमार्ग 59क 

813. श्रीमती ज्योति gd: क्या सङ्क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) इंदौर से वैतुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग som को 

परिवहन योग्य बनाने के लिए अक्तूबर, 2011 तक किस 

हद तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था; ओर 

(ख) वित्तीय ag 201-12 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 

का a क्या है ओर किस हद तक कार्य के पूरा होने 

की संभावना है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) ओर (ख) इंदौर से बेतुल तक राष्ट्रीय 

राजमार्ग soy कै सुधाराचौड़ीकरण के लिए लगभग 280 

किमी की लंबाई के 10 कार्यो को शुरू किया गया zl 

इसमे से लगभग 212 किमी को पहले ही पूरा किया जा 

चुका हे ओर लगभग 34 किमी लंबाई को इस वित्तीय वर्ष 

के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य zl 

(अनुवाद) 

वस्त्र क्षेत्र का पैकेज 

814. श्री प्रहलाद जोशीः 

श्रीमती बोचा आंसी लक्ष्मीः 

श्रीमती श्रुति चौधरीः | 

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(कं) क्या सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 

वस्त्र क्षेत्र मेँ विद्यमान संकट कै मदेनजर वस्त्र उद्योग को 

राहत प्रदान करने के लिए व्यापक पैकेज की योजना 

बनायी हैः
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ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या हे ओर हाल 

ही के संकट के कारण नौकरियां जाने के संकट से 

निपटने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई आंकलन किया 

गया है; 

(ग) क्या सरकार नै वस्त्र क्षेत्र मे नौकरियां जाने के 

संबंध 4 संयुक्त we व्यापार ओर विकास संगठन 

(यूएन.सी.टी.एडी.) के हाल ही के अध्ययन पर ध्यान दिया 

है; ओर 

घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है 

वस्त्र मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती waar लक्ष्मी); (क) 

ओर (ख) भारत का वस्त्र उद्योग वैश्विक आर्थिक मंदी के 

कारंण वर्तमान में किसी संकट का सामना नहीं कर रहा 

है। wea नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार चालू 
वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवंबर) F वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्याति 

19.78 बिलियन अमरीकी डालर का था wath वित्तीय वर्ष 

2010-11 की तदनुरूपी अवधि में we 15.86 बिलियन अमरीकी 

डालर का था जो 24.73% की वृद्धि दर्शाता है। देश में 

आर्थिक मंदी के कारण नौकरियां जाने की कोई सूचना 

नहीं है। 

(ग) ओर (घ) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र मे नौकरियां जाने 

के संब॑ध में 2009 के यू.एन.सी.टी.ए.डी. अध्ययन का संज्ञान 
लिया है। वस्त्र एवं क्लोदिग उत्पादों के निर्यात 4 उल्लेखनीय 
सुधार हुआ है। वर्ष 2009-10 से, नियति मे बढ़ोत्तरी हुई 

हे, जोकि यू.एन.सी.टी.एडी. रिपोर्ट के इस निष्कर्ष को 
gear है fe टी. एंड dt aa के निर्यात मे गिरावट 

आएगी | 

अंतर-राज्य संपर्क ओर आर्थिक महत्व की योजना 

815. श्री शिवकुमार उदासी : 

श्री सज्जन वर्मा 

श्रीमती यशोधरा राजे सिधियाः 

श्री जितेन््र सिंह बुन्देला 

श्री नरेन्द्र सिह तोमरः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार अंतर-राज्य संपर्क ओर आर्थिक 

महत्व (आई.एस.सी. एंड ई.आई.) योजना के अंतर्गत सड़कों 
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ओर पुल के विकास के लिए राज्यों को निधियां प्रदान. 

करती हैः 

(ख) यदि हां, तो anki व्यौरा क्या है तथा उक्त 

योजना के अंतर्गत निधियों को स्वीकृत करने का क्या मानदंड 

है; | 

(ग) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान इस 

संबंध मे विभिन राज्य सरकारों विशेषकर मुरैना, छत्तरपुर 

ओर खजुराहो जिलों सहित मध्य प्रदेश का राज्य-वार ARI 

क्या है ओर उसकी वर्तमान स्थिति क्या हे; 

(घ) ser अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत 

अनुमोदित प्रस्तावों ओर वित्तीय सहायतास्वीकृत निधिया।'उपलब्ध। 

उपयोग की गई fat का wear ak क्या है; ओर 

(ङ) लंबित प्रस्तावों का व्यौरा क्या है ओर लंबित 

पडे होने का क्या कारण है ओर सभी लंबित प्रस्तावों को 

कब तक स्वीकृत किए जाने की. संभावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री 

जितिन ware): (क) जी हां। | 

(ख) से (घ) अंतर-राज्य use संपर्क ओर आर्थिक 

महत्व की सड़कों सहित राज्यीय राजमार्गो के विकास की 

स्कीमों के अनुमोदन की प्रक्रिया केन्द्रीय सडक निधि (राज्यीय 
सड़क) नियमावली 2007 मेँ दी गई है जो 10-7-2007 को 

प्रभावी es है। अंतर-राज्य सड़क संपर्क ओर आर्थिक महत्व 

की eet से राज्यों को निधि का आवंटन राज्यवार किया 

जाता है न कि जिलावार। मध्य प्रदेश सहित अंतर-राज्य 

सड़क संपर्क ओर आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत 

प्राप्त ओर अनुमोदित प्रस्तावों की विगत तीन वर्षो ओर चालू 
ay की संख्या संलग्न विवरण-। ओर संलग्न विवरण-॥ में 

दी गई है। मध्य प्रदेश सहित अंतर-राज्य सडक संपर्क 

ओर आर्थिक महत्व की well & अंतर्गत विगत तीन वर्षो 

ओर चालू वर्ष के लिए आवंटित ओर जारी की गई निधि 

संलग्न विवरण-॥ A दी गई है। 

(ड) अंतर-राज्य सड़क संपर्क ओर आर्थिक महत्व की 

` स्कीमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए 

गए प्रस्तावो का अनुमोदन निधि की संपूर्णं उपलब्धता ओर 

कार्यो कर परस्पर प्राथमिकता के अध्यधीन केन्द्रीय सड़क 

निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली 2007 के अनुरूप किया 

जाता है।
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विक्रणः।/ 

af 2008-09, 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के लिए अंतर-राज्य संपर्क योजना के sata 

ग्राप्त ओर अनुमोदित Weare की राज्यवार संख्या 

क्र. राज्य।संघ राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 — 2041-12 

सं. क्षेत्र का नाम 
प्राप्त अनुमोदित प्राप्त अनुमोदित प्राप्त अनुमोदित प्राप्त अनुमोदित 

प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तावे प्रस्ताव 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आन्ध्र प्रदेश 3 3 40 0 0 0 0 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 1 0 0 2 2 0 0 

3. असम 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. बिहार 0 0 0. 0 0 0 ‘0 0 

5. Bis 2 0 0 0 7 0 । 0 0 

6. गोवा | 0 0 9 0 0 0 0 0 

7. गुजरात 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. हरियाणा : -1 1 ` 2 | 2 1 1 0 ` 0 

9. हिमाचल प्रदेश 0 0 1 1 0 0 0 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 1 , 1 0 0 0 0 0 0 

11. आरखंड | 1 1 0 0 0 0 0 0 

12. कर्नाटक 1 1 0 0 3 3 : 

13. केरल 1 1 0 0 4 1 0 0 

14. मध्य प्रदेश 8 1 17 4 20 11 0 0 

15. महाराष्ट्र 1 1 4 4. 1 1 69 0 

16. मणिपुर | 1 1 0 0 0 0 4 0 

17. मेघालय 0 0 0 0 0 0 2 4 

18. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 1 0 

19. नागालैंड 0 0 0 0 2 2 1 1 

20. ओडिशा 1 1 4 1 2 1 0 0 

21. पंजाब 0 0 1 ॥ 0 ` 0 0 0 



725 Weal के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) forked उत्तर 726 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. राजस्थान 1 1 2 2 3 3 4 3 

23. सिक्किम 1 1 2 2 | 1 1 2 0 

24. तमिलनाडु 3 1 8 0 5 1 0 0 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 1 1 0 0 

26. उत्तराखंड 1 0 1 0 1 0 0 0 

27. उत्तर प्रदेश 1 0 2 1 1 1 3 1 

28. पश्चिम बंगाल 0 0 0 0 1 1 2 0 

29. अंडमान ओर 0 0 0 0 0 0 0 0 

निकोवार 

30. dere 0 0 0 0 4 1 0 0 

31. दादरा ओर 0 0 0 0 0 0 0 0 

नगर हवेली 

32. दमन aR दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली 0 0 0 0 0 0 0 0 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. पुडुचेरी 0 0 0 0 0 0 0 0 

विकरणः 

af 2008-09, 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 & fery- आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 

प्राप्त ओर अनुमोदित प्रस्तावों की राज्यवार Ger 

क्र. राज्यासंघ राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

सं. a का नाम 

प्राप्त अनुमोदित प्राप्त अनुमोदित प्राप्त अनुमोदित प्राप्त अनुमोदित 

प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव 

1 2 3 4 5 6 7 8 Q 10 

1, APT प्रदेश 3 3 161 0 0 0 0 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 1 1 
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25. 

26. 

असम 

बिहार 

छत्तीसगढ़ 

गोवां 

गुजरात 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 

wy ओर कश्मीर 

आरखंड 

कर्नाटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट्र 

मणिपुर 

मेघालय 

मिजोरम 

नागालैड 

ओडिशा 

पंजाब 

राजस्थान 

सिक्किम 

तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तराखंड 

19 मार्च, 2012 

5 6 

0 0 

0 0 

3 0 

0 0 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

4 4 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

2 0 

0 0 

0 0 

1 1 

12 1 

0 0 

3 0 

9 10 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

4 4 

0 0 

. 0 0 

3 । 2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

0 0 

0 0 

2 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 ` 0 

1 0 

- 9 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. उत्तर प्रदेश 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

28. पश्चिम बंगाल 0 0 0 0 0 0 0 0. 

29. अंडमान ओर 0 0 0 0 0 0 0 | 0 

निकोबार ̀ 

30. चंडीगढ़ 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर 0 0 0 0 0 0 0 0 

नगर हवेली 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 | 0 0 0 

33. दिल्ली 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 oO 0 0 0 0 

35. Feat 0 0 0 0 0 0 0 0 

PaO II 

ae 2008-09, 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के कौरान अतर-राज्य wad ओर आर्थिक महत्व की योजना के starter 

weaved राज्य sal को आकटित ओर जारी की गई Fier 

(करोड़ रुपये मे) 

क्र. Tarte राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 (29-2-12 तक) 

सं. क्षेत्र का नाम | 

आवंटित जारी आवंटित जारी आबंटित जारी आबंटित जारी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आन्ध्र प्रदेश 5.29 5.29 9.55 9.55 10.27 10.27 46.27 0.00 

2. अरुणाचल प्रदेश 6.53 6.53 11.90 11.36 4.70 4.70 9.61 3.00 

3. असम 0.40 0.40 1.62 1.00 2.23 2.23 0.47 0.00 

4. विहार 0.00 0.00 6.44 3.36 0.00 0.00 0.27 0.00 

5. Bung 0.00 0.00 1.97 0.00 3.50 3.50 1.32 0.89 

6. गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. गुजरात 1.46 1.46 16.98 0.00 22.62 22.62 8.60 0.00 

8. हरियाणा 4.60 4.60 6.99 0.00 0.00 | 0.00 22.73 8.70 

9. हिमाचल प्रदेश 9.91 9.91 8.37 0.00 0.00 — 0.00 6.82 0.00 

10. जम्मू ओर कश्मीर 0.00 0.00 0.00 0.00 12.95 12.95 13.06 12.77 

11. दारं ` 1.8 1.99 14.13 6.36 17.91 17.91 6.85 0.00 

12. कर्नाटक ~. 20.35 ` 20.38 10.27 9.06 14.95 14.95 9.66 5.65 

| ` 13. केरल 1.25 1.25 11.34 10.84 0.85 0.85 4.44 0.00 

44 "मध्य प्रदेश ` 0.00 0.00 6.07 | 0.00 41.28 41.28 15.27 0.00 

15. महाराष्ट्र 0.00 0.00 2.57 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 

16. मणिपुर 0.00 0.00 4.80 ` 2.80 3.51 3.51 4.70 0.00 

17. मेघालय 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 

18. मिजोरम 13.39 13.39 2.85 0.00 4.21 4.21 1.74 1.70 

19. . नागालैंड 4.75 4.75 4.75 1.50 29.58 .. 29.58 15.97 0.00 

20. ओडिशा । 35.04 35.04 14.87 10.20 5.00 5.00 0.59 0.00 

21. पंजाब । 8.47 8.47 ` 4.05 8.68 5.54 5.54 0.47 0.00 

22. राजस्थान 20.81 20.81 5.57 0.00 6.68 6.68 13.61 9.08 

` 23. सिक्किम 16.80 16.80 9.32 9.60 13.96 13.96 12.48 6.75 

24. तमिलनाडु ̀ 4.19 4.19 13.64 12.39 | 4.00 4.00 19.35 0.00 

25. त्रिपुरा 1.29 1.29 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26. उत्तराखंड 0.00 0.00 5.59 , 0.00 0.00 0.00 ` 0.04 0.00 

27. उत्तर प्रदेश 17.82 17.82 6.15 6.15 4.48 4.48 13.39 0.00 

28. पश्चिम बंगाल 1.30 1.30 1.49 2.10 0.00 0.00 2.16 0.00 

संघ राज्य क्षेत्र 

29. अंडमान ओर 0.00 0.00 1.00 0.00 — 0.01 0.00 0.10 0.00 

निकोबार 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. dre 3.00 0.00 0.50 0.00 5.00 0.00 5.00 0.72 

31. दादरा ओर 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
नगर हवेली 

32. दमन ओर दीव 1.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 

33. दिल्ली 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 

34. लक्षद्वीप 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

35. पुडुचेरी 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 

व्यावसायिक शिक्षाप्रशिक्षण 

816. श्री एम. श्रीनिवासुलु tect क्या श्रम ओर रोजगार 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2022. तक 500 मिलियन 

कुशल श्रमिक तैयार करने का लक्ष्य रखा हैः ` 

(ख) यदि हां तो इस dar में सरकार ext की 

गई कारवाई का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या देश मेँ विद्यालयों मे हाई स्कूल स्तर पर 
व्यावसायिकःपूर्वं॑पाद्यक्रम ओर हायर सेकेन्डरी स्तर पर 

व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है; 

(घ) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है, 

(ड) क्या व्यवसायिक शिक्षा की मौजूदा योजनाओं में 

अनुपयुक्त wer सहित अनेक समस्याएं है; ओर 

(च) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कारवाई की 

गई दै? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे); (क) 

ओर (ख) सरकार द्वारा फरवरी, 2009 मेँ अनुमोदित राष्ट्रीय 

कौशल विकास नीति (एन.पी.एस.डी.) A वर्ष 2022 तक 

500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित 

किया गया है। विभिन मंत्रालयोविभागों के लिए लक्ष्यो के 

ar विवरण के रूप मै संलग्न fl लक्ष्य प्राप्त करने के 

लिए संबंधित मंत्रालयोविभागों ने राज्य सरकारों के संबंधित 

विभागों एवं अन्य पणधारकों को धामिल करते हुए कार्रवाई 

शुरू कर दी हे। 

(ग) ओर (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा as (सी.बी.एस.ई) 

7 testi स्तर पर व्यावसायिक।कार्य शिक्षा-पूर्वं॒ कार्यक्रम 

आरंभ किए है जो कार्य जगत को एक आधार उपलब्ध 

कराता हे। विभिन क्षेत्रो, जहां विद्यार्थी को एक अथवा दो 

कार्यकलापो।परियोजनाअ का चयन करना होता है, वहां 

वैकल्पिक कार्यकलाप आधारित परियोजना हेतुं प्रावधान है। 
उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संदर्भ 

मे सी.बी.एस.ई. 107 विषयों कौ शामिल करते हुए 7 क्षेत्रो 

मे 34 पाठक्रमो को उपलब्ध कराता FI 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतर माध्यमिक 

शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना से 

कक्षा XX A व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में weal 

Wea को सहायता मिलती है। योजना के तहत हरियाणा 

ओर प्रश्चिम बंगाल म कक्षा IX मेँ कार्यान्वयन हेतु 2 | 
प्रायोगिक कार्यक्रमो को अनुमोदित किया गया हे। 

(ड) विद्यमान व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य कमियो में 

ये शामिल है - समूचे संस्थानों मे अर्हताओं मे असमानता, 
ऊर्ध्वस्थ एवं अनुप्रस्थ गतिशीलता का अभाव, पाट्यक्रमौ का 

गैर-लचीलापन, उद्योग की भागीदारी एवं योग्य अध्यापकों की 

उपलब्धता मे wt 

(च) aa कौशल परिषदों के माध्यम से उद्योग द्वारा 

तेयार किए गए राष्ट्रीय व्यवसाय मानकं आधारित व्यावसायिक 

पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे है। माइयूलर पाट्यक्रम आधारित 
सक्षमता के माध्यम से बहूु-निर्गत एवं आगत, तकनीकी व्यावसायिक 

शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टी.वी.ईटी) & अंदर एवं उसके मध्य 

स्थानांतरण तथा सामान्य शैक्षणिक शिक्षा ओर टी.वी.ईटी. के 

अन्दर एवं उसके मध्य प्रगतिशीलता मुख्य तत्व होगे। 
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क्क्रिण 

मंत्रालय।विभाग।संगठन वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित alec की 

आकलित संख्या (मिलियन मे) 

राष्ट्रीय कौशल विकासं निगम | | 450 

श्रम ओर रोजगार । 100 

पर्यटन | । 5 

वस्त्र | | | 10 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 30 

ग्रामीण विकास | 20 

महिला तथा बाल विकास | 10 

कृषि | — 20 

मानव संसाधन विकास Geax शिक्षा 50 

मानव संसाधन विकास व्यावसायिक शिक्षा | 

भारी उद्योग | 10 

शहरी विकास 15 

सूचना प्रौद्योगिकी | 10 

खाद्य प्रसंस्करण ` | 5 

मिर्माण उद्योग विकास परिषद (योजना आयोग के अंतर्गत) | 20 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | | 10 

अति लघु, लघु, मञ्लोले उद्यम । 15 

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता ) 5 

प्रवासी भारतीय मामले | 5 

वित्त-बीमाविकिग | | 10 

उपभोक्ता मामले | | . 10 

रसायन एवं उर्वरक 5 

ary (विद्युत, पेद्रौलियम इत्यादि) | | 15 

पु 530 

टिप्पणीः विमागौमंत्रालयों के बीच वितरण 500 मिलियन से अधिक पर रखा गया ZI
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बेरोजगारी आई. टी.आई. प्रशिक्ु (ख) ओर (ग) उद्योग 4 समाहित किए जा रहे सामान्य 

आई.टी.आईज से उत्तीर्णं प्रशिक्षु अथवा स्व-नियोजित लगभग 
सि 41-60 प्रतिशत रहे Sl तथापि, जनवरी, 2011 F भारतीय गुणवत्ता 

श्री यशवीर सिंहः परिषद् (क्यु सी.आई.) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृषा करेगे किः  उ्कृष्ट Sal से उत्तीर्ण gel का रोजगार प्रतिशत 81-99 
ववौ च है। कुछ आई.टी.आई. में बेरोजगारी के कारणों मे, कुछ राज्य) 

(क) गत तीन वर्षो के दौरान देश A ओद्योगिक प्रशिक्षण संघ शासित क्षेत्रों मे निम्न ओद्योगीकरण, प्रशिक्षित एवं अरहताप्राप्त 
संस्थानों GL) के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा अनुदेशकों की कमी, संस्थान उद्योग das मेँ कमी तथा आधुनिक 
किए गए आवंटन ओर व्यय की my राशि का aay प्रशिक्षण अवसंरचना आदि का अभाव हो सकते FI 
ओर राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या आई. टी.आई. प्रशिक्षित लोगों मे बेरोजगारी 

की दर उच्चतर दै; 

817. श्री अनन्त वैकटरामी रेड्डी; 

(घ) मुदो के हल के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैः- 

(ji) एक उद्योग भागीदार द्वारा संस्थान प्रबंधन समिति 

(आई एम.सी.) के अध्यक्ष के रूप मेँ सक्रिय भागीदारी 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी Ak क्या है ओर इसके से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) से समस्त 
क्या कारण हैः ओर सरकारी आई टी.आईज का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन | 

(घ) एसे व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान करने के लिए (i) प्रत्येक आई टी.आई. में प्रशिक्षण, परामर्श एवं नियोजन 

सरकार दारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है? प्रकोष्ठ का सृजन। 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) (i) ws मे उत्कृष्ट केन्द्र (सी.ओ.ई.) की स्थापना 

तीन विभिन्नं योजनाओं, (i) सरकारी आई.टी.आईज का उत्कृष्ट कंरना तथा मांग आधारित व्यवसायों को चलाना। 

wet (सी.ओ.ई.) के रूप मे उन्नयन (i) विश्व बैक सहाय्यित (५) राज्यों मे, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) 
व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वी.टी.आई.पी.) तथा तथा निनी aa में प्रशिक्चषकों के प्रशिक्षण 
(ii) 1395 सरकारी आर्ईःजी.आईज का सार्वजनिक निजी (आई-टी.ओ.टी.) हेतु संस्थानों की स्थापना करना। 
भागीदारी के माध्यम से उन्नयन, के तहत देश मे विगत नै कौशलो 

तीन वर्षो मे ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटी.आई) के ५) म ann आईज भ रोजगारपरक कोरा 

पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा TaN तथा राज्य-वार आवंटित a 
एवं व्यय की गई राशि का व्यौरा क्रमशः विवरण i, ॥ (५) समस्त प्रशिक्षुओं की खोज-खवर रखने के लिए 
ओर ॥ में दिया गया है। प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास। 

ग्किरिणः। 

केन्द्र प्रवर्तित योजना 100-आई टी आज का spe wel के wy मे उन्नयन के अतगत 

राज्य सरकार राज्य sat को निर्गम 

(लाख रु. मे) 

क्र.सं. राज्य/संघ कुल आवंटितनिर्गमित केन्द्र निधि उपयोग कौ 

राज्य क्षेत्र ade गई कुल निधिः 

वित्तीय af वित्तीय वर्ष वित्तीय at fata af वित्तीय वर्ष 

05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. AT प्रदेश .800 65.06 38.75 308.88 124.95 63.26 798.53 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. बिहार 320 5.08 24.45 80.16 79.67 29.99 292.47 

3. चंडीगढ़ 160 0 . 39.05 25.45 0 12.165 102.22 

4 छत्तीसगढ़ 640 42.78 184.59 246.38 6.25 0 . 640.00 

5. दिल्ली 160 13.12 34.4 25.6 39.89 0 150.68 

6. गोवा 320 5.57 27.2 129.1 77.69 0 319.41 

7. गुजरात 1280 92.36 387.68 333.58 99.21 47.13 1279.95 

8. हरियाणा 800 47.55 158.36 218.41 168.64 0 790.61 

9. हिमाचल प्रदेश 480 39 49.8 157.85 90.54 0 449.59 ` 

10. आरखंड 160 7.49 27.21 7.49 65.88 10.98 158.73 

411. कर्नाटक 960 51.95 216.4 113.81 337.83 0 959.99 

12. केरल 800 56.55 106.65 162.82 65.32 182.226 764.75 

13. मध्य प्रदेश 1280 92.3 473.71 272.46 120.6 0 1278.76 

14. महाराष्ट्र 1920 152.75 580.27 361.11 345.94 0 1920.00 

15. ओडिशा 320 11.26 88.65 18.68 96.7875 24.6225 320.00 

16. पंजाब 1280 72.87 110.73 181.33 174.54 419.9075 1279.17 

17. पुडुचेरी 160 0 14.1 3.41 16.03 40 98.05 

18. राजस्थान 800 36.98 168.48 69.07 24.05 99.55 530.84 

19. तमिलनाडु 800 52.49 106.25 344.965 7.28 87.22 797.61. 

20. उत्तरांचल 480 23.19 30.58 30. ` 68.86 34.43 249.41 ` 

21. उत्तर प्रदेश 1600 121.9 283.13 328.17 441.155 25.64 1599.99 

22, पश्चिम बंगाल 480 11.51 70.28 135.66 104.8075 34.66 475.89 

कुल 16000 1001.76 3243.61 3554.385 2555.92 1111.781 15256.661 

*75:25 के अनुपात मँ deg ओर राज्यो का वित्तपोषण शामिल
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विकरणः 

विश्व बैक सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वी.टी.आर्धफी) के अतर्यत 

राज्य Meas रज्य sat को निर्गम 
(धनराशि लाख रुपए मे) 

क्र.सं. राज्यासंघ राज्य राज्य के भाग निम्नलिखित के दौरान आवंटितनिर्गत केन्द्र निधि दिसम्बर, 2011 

aa प्रदेश सहित कुल तक व्यय 

आवंटन वित्तीय at feta वर्ष वित्तीय af frie at fete वर्ष (रा्योँके भाग 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 सहित)" 

(till date) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. आच्छ प्रदेश 8727.93 2197.00 1572.27 552.73 878.67 40.42 4123.90 

2. अंडमान ओर निकोबार 237.68 0.00 0.00 36.30 37.00 49.71 127.94 

3. अरुणाचल प्रदेश 219.09 50.00 49.00 52.88 12.11 2.86 157.04 

4. असम 2529.13 557.00 35.00 763.00 279.62 11.98 1496.98 

5. बिहार 2743.33 724.00 322.57 166.12 315.83 669.15 

6. छत्तीसगढ़ 5135.94 518.00 590.00 1309.80 574.02 48.24 2533.31 

7. दमन ओर दीव 203.92 0.00 0.00 40.00 68.48 66.34 

8. दिल्ली 954.47 253.00 190.28 22.50 38.22 15.39 452.04 

9. गोवा 2477.32 307.00 597.00 99.00 509.44 25.90 1405.30 

10. गुजरात 11665.43 2459.00 2755.79 743.21 959.11 862.95 9205.03 

11. हरियाणा 5178.21 1141.00 381.00 635.00 649.72 347.43 3701.05 ` 

12. हिमाचल प्रदेश 3409.76 1203.00 350.00 429.00 288.74 22.88 2804.34 

13. जम्मू ओर कश्मीर 2266.97 385.00 264.00 0.00 378.00 33.05 755.30 

14. आरखंड 1093.88 134.00 255.08 53.00 261.10 59.48 660.99 

15. कर्नाटक 11131.62 1478.00  2737.00 1563.59 1170.32 477.62 7178.95 

16. केरल 2431.69 353.00 351.00 351.34 284.53 201.48 1746.95 

17. लक्षद्वीप 76.68 0.00 0.00 19.20 4.80 1.81 20.13 

18. मध्य प्रदेश 7925.92 887.00 = 2163.25 874.65 831.16 542.68 6796.15 

19. महाराष्ट्र 29602.24 2568.00 4698.55 6377.06 4712.14 2129.21 = 26111.43 

20. मणिपुर 411.59 99.00 107.00 32.11 41.92 3.58 276.29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. मेघालय 369.09 0.00 | 33.00 ` 165.51  , 2.85 36.42 

22. मिजोरम 262.68 118.00 9.00 22.00 27.54 0.88 111.99 

23. नागालैण्ड 269.33 0.00 48.00 77.00 97.79 - 3.95 173.45 

24. ओडिशा 3339.01 681.80 28.00 713,58 364.63 325.75 1780.76 

25. पुडुचेरी 224.83 61.00 9.00 53.40 5.37 13.02 126.01 

26. पंजाब 9690.67 1821.00 1266.00 1079.00 .. 1561.63 30.17 5459.54 

27. राजस्थान 2934.34 1098.00 51.00 200.83 . 184.95 1248.11 

28. सिक्किम 231.42 138.00 9.00 41.20 11.59 5.20 239.15 

29. afferg 5637.06 380.00 166.00 654.43 1567.73 19.53 2821.78 

30. त्रिपुरा 372.83 35.00 130.24 113.47 34.81 ` 3.95 334.96 ` 

31. उत्तरं प्रदेश 5532.18 1615.00 1067.00 673.80 311.10 102.59 4254.77 

32. उत्तराखण्ड 2541.38 383.00 51.00 825.57 197.40 1742.36 

33. पश्चिम बंगाल 3132.41 448,00 164.10 626.52 478.18 ‘179.14 1737.83 

कुल 132900.02 = 22097.85 = 20437.00 1800208 = 17769.03 6390.34 = 90355.74 

"75:25 के अनुपात मेँ केन्द्र ओर राज्यों का वित्तपोषण शामिल पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 90:10) 

निकरणः॥॥ 

dtd के माध्यम से 1396 सरकारी आईटी.आईज का उन्नयन" योजना के तहत सरकार दारा 

आवंटित एवं व्यय की गई fret की राशि को दशति 

Pid के माध्यम ये 1396 सरकारी आईटी ओदन का उन्नयने" योजना 

(करोड़ रु. मे) 

करसं. राज्य का नाम | 2007-08 2008-09 

आवंटित निधियां 750 करोड़ रुपए आवंटित निधियां 750 करोड रुपए 

शामिल निर्गमित उपयोग हर्द शामिल Pri उपयोग हई 
आई.टी.आई. निधि निधि आई.टी.आई. निधि निधि 

की संख्या की संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ST प्रदेश 20 50.00 26.31 | 36 90.00 36.06 . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 2.50 0.84 1 2.50 0.87 

3. असम 6 15.00 3.73 5 12.50 1.86 

4. बिहार 4 10.00 1.52 4 10.00 0.45 

5. छत्तीसगद्र 12 30.00 6.72 10 25.00 3.51 

6. ders 1 2.50 0.60 0 0.00 0.00 

7. दिल्ली 0 0.00 0.00 2 5.00 1.74 

8. गुजरात 19 47.50 17.46 22 55.00 12.63 

9. हरियाणा 13 32.50 7.87 13 32.50 6.14 

10. हिमाचल प्रदेश 9 22.50 11.86 11 27.50 6.68 

11. जम्मू ओर कश्मीर 6 15.00 4.14 5 12.50 4.05 

12. आरखंड 2 5.00 1.23 2 5.00 0.85 

13. कर्नाटक 26 65.00 11.66 26 65.00 5.28 

14. केरल 5 12.50 8.12 5 12.50 4.05 

15. मध्य प्रदेश 21 52.50 5.63 16 40.00 1.45 

16. महाराष्ट्र 62 155.00 55.40 55 137.50 29.56 

17. ओडिशा 4 10.00 0.85 3 7.50. 0.84 

18. पंजाब 20 50.00 10.39 19 47.50 7.70 

19. राजस्थान 17 42.50 10.60 15 37.50 11.02 

20. तमिलनादु 12 30.00 12.03 5 12.50 3.83 

21. त्रिपुरा 1 2.50 2.65 1 2.50 0.00 

22. उत्तर प्रदेश 25 62.50 28.47 18 45.00 17.53 

23. उत्तराखंड 10 25.00 4.84 10 25.00 3.07 

24. पश्चिम बंगाल 4 10.00 5.37 12 30.00 11.62 

25. नागालैण्ड 0 0.00 0.00 1 2.50 1.16 

26. गोवा 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 ` 8. 

27. दादरा ओर नगर हवेली 0 0.00 0.09 1 2.50 0.00 

28. मिजोरम 0 0.00 0.00 2 5.00 2.16 

29. yeni 0 0.00 0.00 0 0.00 | 0.00 ̀ 

30. दमन ओर दीव 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

31. मणिपुर 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

32. मेघालय 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

कुल 300 750.00 238.29 300 750.00 174.08 

(करोड़ रु. मे) 

क्र.सं. राज्य कां नाम , 2009-10 2010-11 

आवंटित निधियां 750 करोड़ रपण आवंटित निधियां 300 करोड़ रुपए 

शामिल निर्गमित उपयोग हुई शामिल निर्गमित उपयोग हई 

आई.टी.आर्ई निधि निधि आई Aang. निधि निधि 

की. संख्या की संख्या | 

+ 2 9 10 11 12 13 14 

1. आन्धर प्रदेश ` 3 7.50 2.54 2 5.00 0.17 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 2.50 0.51 1 2.50 0.00 

3. असम 5 12.50 0.81 0.00 0.00 ̀ 

4. बिहार 2 5.00 0.00 4 2.50 0.00 ` 

5. छत्तीसगद्र ` 15 `  ॐ.50. 8.01 द. , 10.00 0.27 

6. ` चंडीगढ़ 0 ` 0.00 ` 0.00 0.00 0.00 

7. दिल्ली 1 2.50 0.42 5 12.50 0.91 

8. गुजरात 25 62.50 7.66 1 2.50 0.02 

9. हरियाणा 10 25,00 2.30 12 30.00 1.47 

हिमाचल प्रदेश 10 25.00 1.23 2 5.00 0.01 ` 10. 
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4 2 9 10 11 12 13 14 

11. जम्मू ओर कश्मीर 4 10.00 1.59 7 17.50 0.15 

12. BRS 2 5.00 0.37 0.00 0.00 

13. कर्नाटक 23 57.50 3.09 4 2.50 0.01 

14. केरल 10 25.00 6.22 4 10.00 0.16 

15. मध्य प्रदेश 19 47.50 0.39 1 2.50 0.00 

16. महाराष्ट्र 60 150.00 4.83 29 72.50 0.06 

17. ओडिशा 5 12.50 0.86 ॥ 2.50 0.00 

18. पंजाब 22 55.00 5.19 7 17.50 0.53 

19. WOR 22 55.00 1.78 24 60.00 0.33 

20. तमिलनाडु 11 27.50 3.19 2 5.00 0.10 

21. त्रिपुरा 1 2.50 1.06 4 10.00 0.01 

22. उत्तर प्रदेश 32 80.00 15.15 5 12.50 1.39 

23. उत्तराखंड 9 22.50 0.73 0.00 0.00 

24. पश्चिम बंगाल 5 12.50 0.03 4 10.00 0.45 

25. नागालैंड 1 2.50 0.90 0.00 0.00 

26. गोवा 1 2.50 0.31 0.00 0.00 

27. दादरा ओर नगर 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

हवेली 

28. मिजोरम 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

29. पुडुचेरी 1 2.50 0.00 2 5.00 0.00 

30. दमन ak दीव 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

31. मणिपुर 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

32. मेघालय 0 0.00 0.00 1 2.50 0.00 

कुल 300 750.0 69.13 120 300.00 6.04 
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रक्षा भूमि का हस्तांतरण 

818. श्री नीरज शेखरः 

श्री यशवीर सिंहः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या जोधपुर, राजस्थान मे बहुमूल्य रक्षा भूमि कोः 
हाल ही मे कथित रूप से निर्धारित उपबंधों का उल्लंघन 

कर एक निजी ट्रस्ट कौ हस्तांतरित किया गया है, 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई जांच करवाई हैः 

घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी निष्कर्ष क्या हैः ओर 

(ड) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई 

की गई है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) स्थानीय 

सन्य प्राधिकारी के wat मे राजस्थान के जोधपुर गांव की 

भूमि के एक हिस्से को 2007 मेँ खाली कर दिया गया 
aT | 

(ग) से (ड) मामले की sia कीजा रही है, 

छोटे समुद्री पोत 

819. श्री अनंत कुमारः क्या पोत-परिवहन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार की स्वेदशी da निर्माण ज्ञान के 

आधार पर छोटे समुद्री पोत के निर्माण को प्रोत्साहन देने 

संबंधी कोई नीति हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्यौरा क्या है ओर गतं 

तीन वर्षो के दौरान इस संबंध मं कुल आवंटित निधियों 

का ak क्या हैः ओर | 

(ग) यदि नहीं, तो इस्के क्या कारण है 

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी के. वासन) (क) से (ग) सरकार 

की 25 अक्टूबर, 2002 से 14 अगस्त, 2007 तक WH 

पोत निर्माण सब्सिडी योजना शी, ` जिसमे समुद्रगामी छोटे 

wear के लिए निर्यात आदेश प्राप्त करने सहित विभिन्न 

श्रेणियों के जलयानों के निर्माण के लिए सभी भारतीय 

Roast को सब्सिडी दिया जाना शामिल an 

19 मार्च, 

 -आवंटित की गयी थीः 

2012 | लिखित उत्तर 752 

उक्त योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के संबंध 

मे सरकार द्वारा भुगतान किए जा रहे दह। पिछले तीन 

वर्षो के दौरान सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित धनराशि. 

2009-2010 490.530 करोड़ रुपये 

2010-2011 748.30 करोड़ रुपये 

2011-2012 542.12 करोड़ रूपये 

शराब पीकर गाड़ी चलाने संबंधी कानून 

820. श्री सुरेश अंगडीः 

श्री पी. विश्वनाथनः 

श्री firs सिंह बुन्देलाः 

श्री अस्तादूदीन ओवेसीः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृषा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मे शराब पीकर गाड़ी चलाने 
की बदरती घटनाओं पर ध्यान दिया है 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

दौरान एसी घटनाओं।शराव पीकर met चलाने से हुई atl 

का राज्य-वार ak क्या है ओर इस dea मे उठाए गए 

अथवा प्रस्तावित कदमो का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या Att को रोकने के लिए कठोर ds का 

प्रावधान करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सुञ्जावो!शराब 

पीकर गाड़ी चलाने ओर हिट ओर रन dail हाल ही के 

निर्णयो पर विचार किया जाएगा 

घ) यदि हां, तौ क्या सरकार का भारतीय दंड 

संहिता में संशोधन कर इसे धारा 3ॐ04क से धारा 304(दो) 

मँ हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है; 

@) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि 

नहीं तो इसके क्या कारण हैः 

(च) क्या मौजूदा उपबंधों को शराब पीकर गाड़ी चलाने 

वालों से निपटने के लिए देश A wel से कार्यान्वित 

किया जा रहा @ ओर 

छ) यदि नही, तो इस संबंध A की गई . कार्रवाई 

अथवा प्रस्तावित कारवाई का ब्योरा क्या है?
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सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. 

तुषार चौधरी) (क) ओर (ख) जी, atl वर्ष 2008 से 2010 

के दौरान एल्कोहल,मादक पदार्थो का सेवन किए जाने के 

कारण हुई use दुर्घटनाओं ओर सडक दुघर्टनाओं मे मारे 

गए व्यक्तियों का राज्यवार ak संलग्न विवरण मेँ दिया 

गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाए जाने कै कारण होने 

वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को नियंत्रित करने के 

लिए सरकार दारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः 

(i) मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 185 में 

शराब पीकर गाड़ी चलाए जानै के अपराधों के 

लिए कारावास का दण्ड अथवा जुर्माना अथवा 

दोनों के लिए प्रावधान zl 

ji) सभी राज्य सरकारो।संघ राज्य क्षेत्रं से अनुरोध 

किया गया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गो के निकट 

शराब विक्रेताओं को asta जारी न किया जाना 

सुनिश्चित atl उनसे यह भी अनुरोध किया गया 

है कि वे जहां कहीं usta राजमार्गो के निकट 

शराब विक्रेताओं को पहले ही लाइसेंस प्रदान 

किए गए है उन मामलों की समीक्षा करे ओर 

सुधारात्मक कारवाई करे । 

(ii) यह मंत्रालय शराब पीकर गाड़ी चलाए जाने के 

Gri के बारे मे जागरूकता पैदा करने के 

लिए प्रिट ओर scare मीडिया के माध्यम 

से अभियान vera हे। 

(iv) मंत्रिमंडल की 1 मार्च 2012 को हुई बैठक में 

उनके द्वारा अनुमोदित मोटर यान (संशोधन) विधेयक 

2007 को अब संसद के चालू सत्र A प्रस्तुत 
किए जाने का प्रस्ताव है। इसमे शराब पीकर 

गाड़ी चलाने जाने के अपराध ओर अन्य यातायात 

29 फाल्गुन, 1933 (शकः) लिित उत्तर 754 

उल्लंघनों के लिए अधिक जुर्माना किए जानै का 

प्रावधान किया गयाः है। 

(ग) से (ड) भारतीय विधि आयोग नै usa दुर्घटनाओं 

के शमन के लिए विधिक gare संबंधी अपनी 234वीं रिपोर्ट 

q आई पी.सी. की धारा 304 ए में संशोधन किए जाने की 

सिफारिश की है। उक्त धारा के अंतर्गत प्रस्तावित दण्ड 10 

ay तक विस्तारित किया जाने वाला किसी भी प्रकार का 

कारावास ओर जुर्माना होगा। आई.पी.सी. की धारा ॐ04ए के 

अंतर्गत अपराध गैर-जमानती होगा। शराब अथवा मादक पदार्थ 

का सेवन करके गाड़ी चलाये जाने से मारे गये किसी 

व्यक्ति की स्थिति मेँ न्यूनतम दो वर्ष का कारावास होगा। 
आई पी.सी. की धारा 3040 के अंतर्गत द्वितीय अथवा बाद 

के अपराध के लिए. यदि शराब अथवा मादक पदार्थ के 

प्रभाव से भिन्न अन्य किसी कारण से गाड़ी चलाए जाने पर 

अंधाधुंघ अथवा लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाए जाने का मामला 
हो तो ah स्थिति मे न्यूनतम एक वर्ष के कारावास का 
दण्ड होगा। चूंकि दण्ड विधि ओर दण्ड प्रक्रिया भारत के 
संविधान .की 7चीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है 
इसलिए गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को राज्य wenn 

राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणीविचार के लिए भेजा है। इस 

विषय में ag भी विचार सभी राज्य सरकारों से टिप्पणियां 

प्राप्त होने क बाद बनाया जाएगा। इस संबंध में कोई समय 

सीमा निर्धारित नहीं की जा सकंती। 

(च) ओर (छ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के विभिन्न 

प्रावधानों का प्रवर्तन किया जाना राज्य सरकारों का दायित्व 

है। इस मंत्रालय ने मोटन यान अधिनियम, 1988 की धारा 

185 लागू fey जाने के लिए सभी राज्य सरकारों को 

अनुदेश जारी किए & जसम शराब पीकर गाड़ी चलाए 

जाने के अपराध के लिए कारावास अथवा जुमनि अथवा 

दोनों के लिए प्रावधान हे। 

विकरण 

क्र.सं, weary राज्य aa भारत मे एल्कोहल।मादक पदार्थो के 

सेवन के कारण होने वाली सड़क 

दुर्घटनाओं की कुल संख्या 

भारत में एल्कोहल।मादक पदार्थं के सेवन 

के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं मेँ 

मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

आन्ध्र प्रदेश 1,594 4,469 2,877 619 1,668 970 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. अरुणाचल प्रदेश 25 20 8 15 9 5 

3. असम 530 279 361 414 129 160 

4. बिहार 1,944 1,011 930 839 422 350 

5. wiki 855 266 4,241 222 64 283 

6. गोवा 42 15 29 0 0 0 

7. गुजरात 540 1,339 234 64 170 33 

8. हरियाणा 427 381 365 181 131 142 

9. हिमाचल प्रदेश 34 51 101 9 28 62 

10. जम्मू ओर कश्मीर 378 62 133 48 9 15 

11. आारखंड 725 695 1,005 296 273 263 

12. कर्नाटक 513 967 299 156 212 69 

13. केरल 67 63 65 11 8 11 

14. मध्य yey 1,899 4,480 4,082 277 681 947 

15. महाराष्ट्र 2,169 1,868 2,407 896 896 620 . 

16. मणिपुर ` 105 138 33 6 15 4. 

17. मेघालय 9 39 33 3 11 6 

18. मिजोरम 18 15 27 7 6 15 

19. नागालैंड 9 0 2 5 0 1 

20, ओडिशा 819 813 858 333 335 329 

21. पंजाब 130 488 539 101 323 299 

22. राजस्थान 1,132 1,139 1,804 353 311 711 

23. सिक्किम 52 0 36 19 0 13 

24. तमिलनाडु 363 2,208 2,439 88 538 431 

25. त्रिपुरा 23 0 0 6 0 0 

26. उत्तरांखड 9 4 0 22 3 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

27. उत्तर प्रदेश 4,155 4,404 2,305 2,021 2,127 1,123 

28. पश्चिम ana 1,555 1,894 8,663 668 932 3,065 

29. अंडमान ओर निकोबार 23 27 26 2 4 1 

द्वीप समूह 

30. चंडीगद्र 4 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 73 0 0 47 

32. दमन ओर दीव 1 0 1 1 0 । 

33. दिल्ली TAA. 8 12 एन.आर. 0 0 

34. लक्षद्वीप 0 1 0 0 2 0 

35. पुडुचेरी 4 8 12 0 0 0 

जोड़ 20,150 27,152 31,000 7,682 9,307 9,976 

(एन.आर~-कोई सूचना नहीं) 

अंतर्देशीय जल परिवहन 

821. श्री एम के. weet: क्या पोत ओर परिवहन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) केरल सहित देश मेँ राष्ट्रीय wear की स्थिति 

क्या है; 

(ख) केरल के उत्तर से दक्षिण को जोड्ने वाले Tet 

सहित देश भर मेँ अंतरदेशीय जल परिवहन मे सुधार के 

लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैः 

(ग) परियोजना के पूर्णं उपयोग हेतु केरल 4 जलमार्गो 

को आपस मेँ जोड़ने 4 निरंतर विलम्ब के क्या कारण हैः 

(घ) उक्त जलमार्गो को आपस मे जोड़ने ओर उससे 

संबंधित अवसंरचना विकास को पूरा करने का प्रस्तावित 

लक्ष्य क्या है; ओर 

(ड) क्या प्रस्ताव का कार्यन्वियन सार्वजनिक निजी 

भागीदारी (पीपी.पी.) के माध्यम से किया जाएगा ओर यदि 

हां, तो निजी क्षेत्रो को आमंत्रित करने के लिए क्या कारवाई 

की गई है ओर इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? 

पोत परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) 

(क) ओर (ख) इस समय देश a पांच राष्ट्रीय जलमार्ग 

(एन.डन्ल्यू) हैँ। ये निम्नानुसार हैः- 

i) 1986 मे घोषित गंगा-मगीरथी-हुगली नदी प्रणाली 

(इलाहाबाद-हल्दि या-1620 कि.मी.) एन.डब्ल्यू-1 

Gi) 1988 4 घोषित ब्रहमपुत्रे नदी (धुबरी-सदिया-691 

कि.मी.)-एन.उल्ल्यू-2 

(i) 1993 मे घोषित उद्योगमंडलं ओर चंपाकारा नहरों 

(205 किमी.) के साथ-साथ पश्चिम तट नहर 

(कोट्टापुरम-कोल्लम)-एन.उनल्ल्यु-3 

(iv) 2008 मे घोषित गोदावरी ओर कृष्णा नदी (1078 

कि.मी.) के साथ-साथ काकीनाडा-पुडुचेरी नहर 

एन.डल्ल्यू-4 

(५) 2008 मे घोषित ब्राह्मणी नदी ओर महानदी Sel 

नदियों (588 कि.मी.) सहित स्मेकित पूर्वी तट 

नहर - एन.डन्ल्यू-5
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इनमे से, एन.डन्ल्य्-3 अंतरदेशीय जलमार्गाँ के साधन के 

माध्यम से केरल के विभिन स्थानों अर्थात कोटटापुरम, अलुवा, 

अंबालामुगल, कोच्चि, वायकोम, अल्लापुञ्चा, त्रिकुनापुञ्चा, कायमकुलम 

ओर कोल्लम को vist है। 

पांच राष्ट्रीय जलमार्गो F से, एन.डन्ल्यु-1, 2 ओर 3 

को अपेक्षित अंतरदेशीय जल परिवहन अवसंरचना मुहैया 

करवाकर नौवहन ओर नौचालन के लिए विकसित किया 

जा रहा el विकासात्मक कार्यो मे वर्ष के अधिकतर समय 

मे लक्षिते गहराई ओर चौड़ाई सहित एक नौचालनात्मक 

जलमार्ग, दिन ओर रात के समय नौचालनात्मक साधन- 

सुविधाएं, जलयानौं के घाट ओर लदाई/उतराई के लिए चुने 

गए स्थलों पर र्थिर!प्लवमान टर्मिनल तथा कुछ चुने हुए weil 

म इंटरर्मोडल सम्पर्क मुहैया करवाया जाना शामिल FF 

योजनां आयोग की सलाह पर व्यावहार्यता अंतर वित्त 

पोषण सहित सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत एन.डन्ल्यू- 

4 ओर एन.उन््यू-5 के व्यायसायिक रूप से व्यवहार्य जलखंडां 

को विकसित किए जाने के प्रयास आरंभ किए गए है। 

(ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्गं प्राधिकरण, एन.डन्ल्यु-3 
को विकसित fer जाने के लिए उत्तरदायी है। इससे जुड़े 

अन्य जलमार्गो को राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जानाहै। 

(घ) ओर (ड) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, 

केन्द्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों के माध्यम से एन.डन्ल्यु- 

3 का विकास कर रहा है ओर इस dar में विभिन 

परियोजनाएं कार्यान्विति की जा रही gl एन.डन्ल्यु-3 के 

विकास के लिए इस wre ae पी.पी.पी. परियोजना परिकल्पित 

नहीं है। एन.उन्ल्यु-3 से जुड़े अन्य जलमार्गो को केरल की 

सरकार द्वारा विकसित किया जाना है। 

सी.एफ.एल. के विनिर्माण हेतु मानदंड 

822. Si. HURT किल्लीः 

श्री बिभू प्रसाद तराईः 

श्री नवीन जिन्दलः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में काम्पैक्ट फ्लोरेसेट लप 

(सी.एफ.एल.) के विनिर्माण हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैः 

ख) यदि हां, तो aaa व्यौरा क्या 2: 

19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 760 

(ग) क्या सरकार ने देश F "फ्लोरेसेट da में पारे 

के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन" के संबंध मेँ नीति तैयार 

करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया 2: 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ahr क्या हैः ओर 

©) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए है/उठए जा रहे है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) ओर (ख) भारत सरकार ने wa किसी भी. 

प्रकार की इलैविद्रिकल तारो, केबिल, उपकरणों, सुरक्षा साधनों 

ओर उपसाधनों के उत्पादन, darn, विक्रय वितरण को 

निषेध करने का एक आदेश जारी किया है जन पर भारतीय 

मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के मानक चिन्ह नहीं है। भारतीय 
मानक ब्यूरो ने सामान्य agen सेवाओं हेतु सेल्फ sores 

aan की सुरक्षा अपेक्षाओं ओर निष्पादन अपेक्षाओं के लिए 

मानदण्ड प्रकाशित किए हँ जो कि aria vite: लैम्पों 

(सी.एफ.एल.) पर भी ay होते Fl 

(ग) से (ड) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने write 

aa मेँ पारे के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन" प्र एक नीति 
तैयार करने हेतु कार्य बल का गठन किया है। कार्य बल 

द्वारा गठित तकनीकी समिति ने "फ्लोरेसेट लैम्प क्षेत्रों में 

TRA अनुकूल पारे के प्रबंधन हेतु-निर्देश" तैयार किए 

थे। ये दिशा-निर्देश विभिन स्तरों जैसे कि उत्पादन स्तर 

पर बेहतर कार्य-पद्धतियां निर्धारित करते हँ ओर इसमें परे 

के उपयोग, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, अपरिष्कृत पारे ओर आसवन, 

स्थल-संभरण, उपचार yas ओर पारा निहित अपशिष्टों 
का निपटान, पारा Rua प्रबंधन संबंधी पहलू शामिल है। 
उपभोक्ता स्तर पर बेहतर कार्य पद्धतियों मे उपयोग की 

meet हई लैम्पों का हथालन, उपयोग की जा चुकी 
फ्लोरेसेट ctl के एकत्रण, परिवहन, उपचार ओर निपटान 

के dy मे उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना शामिल है। 

प्रशिक्षण वायुयानों की खरीद 

823. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः 

St. पी. वेणुगोपालः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने प्रशिक्षण वायुयानों की 
कमी के कारण नए पायलटों के उड़ान समय मेँ एक 

तिहाई समय की कटौती कर दी है;
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ख) यदि हां. तो क्या भारतीय वायु सेना ने प्रशिक्षण 

वायुयान के आकस्मिकं खरीद का निवेदन किया है; 

(ग) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या है ओर पर्याप्त 

संख्या मे एडवांस जेट sar की खरीद 4 विलंब के क्या 

कारण है; 

(घ) क्या सरकार ने तात्कालिक आवश्यकता को पररा 

करने के लिए विशेष प्रकार के एडवांस जेट er का 

चलन किया है, 

(ड) यदि हां, तो at व्यौरा क्या है; ओर 

(च) प्रशिक्षण वायुयानों की खरीद कब तक किए जाने 

की संभावना है? 

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) (क) उड़ान सुरक्षा संबंधी 

चिताओं के कारण एच.पी.टी.-ॐ2 विमानो को उड़ान से हटा 

देने तथा बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण किरण मेक॥/आई.ए. विमानो 

पर करवाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध संसाधनों को ध्यान 

मे रखते हुए बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कम 

कर दिया गया है। तथापि, समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने 

हेतु अन्य चरणों मे उड़ान घंटे बढ़ा दिए ay zt 

ख) ओर (ग) aad पिलेटसर एयरक्राफ्ट, लिमिटेड, 

स्विटजरलैड से 75 बुनियादी प्रशिक्षक विभागों की अधिप्राप्ति 

के प्रस्ताव पर कारवाई की जा रही है। 

उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानो के अधिग्रहण मे कौर 

विलंब नहीं हुआ है। 

(घ) ओर (ङ) भारतीय वायुसेना के लिए हौक-132 

उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों का चयन किया गया है। भारतीय 

वायुसेना में कुल 106 उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान शामिल 

किए जा रहे 31 

(च) भैसर्स॒पिलेटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विटजरलैड 

से बुनियादी प्रशिक्षक fers की सुपुर्दगी संविदा पर हस्ताक्षर 

होने से 15 महीने में शुरू होने का कार्यक्रम zl 

पेशाजन्य रोग 

824. श्री वरूण meh: क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान देश में 

सिलीकोसिस संबंधी ora में हुई ai की संख्या का 

aint क्या है; 

(ख) क्या सरकार नै कारखाना स्वामि्यों द्वारा कारखाना 

अधिनियम, 1948 ओर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 

1993 के अनुसार अपने श्रमिक को सुरक्षा ओर स्वास्थ्य 

मानदंडों की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ar क्या है; 

(घ) यदि नही. तो sab क्या कारण है; ओर 

(ड) सरकार द्वारा घटनाओं में बचेमृत sat के 

परिवारों की देखभाल ओर उत्थान के लिए क्या कदम 

उठाए गए है 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे); (के) 

राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा वर्षं 2008, 2009 

तथा 2010 के संबंध में प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 

सिलीकोसिस से ग्रस्त कामगारो का ate संलग्न विवरण 

मे दिया गया है। देश में सिलीकोसिस संबंधी ora 4 

हुई मोतो के dda में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से adi रखे 

जाते। 

(ख) ओर (ग) eran मे कामगारों के स्वास्थ्य ओर 

सुरक्षा से संबंधित प्रावधान कारखाना अधिनियम, 1948 तथा 

उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत कवर किए गए 

है। अधिनियम ओर उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों का 

प्रवर्तन, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कारखाना निरीक्षक के 

माध्यम से संबंधित राज्य सरकारो।संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 

किया जाता है। कारखाना मालिको द्वारा सुरक्षा ओर स्वास्थ्य 

मानकं की निगरानी करने के लिए कोई अलग समिति 

नहीं है। इसके अतिरिक्त कारखाना अधिनियम, 1948 की 

धारा 41-छ के अंतर्गत जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों के संबंध 

मे सुरक्षा प्रबंधन मे कामगारों की प्रतिभागिता सुनिश्चित 

करने हेतु प्रावधान विद्यमान है। 

(घ) प्रश्न नर्हीं उठता। 

(ङः) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ओर कर्मचारी 

प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कर्मचारियों के ane 

पर्याप्त प्रावधान पहले ही विद्यमान =
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faavor 

वर्षं 2008, 2009 तथा 2010 के war म कारखाना अधिनियम 1948 के arta कारखानो मँ 

सिलीकोसिस wr से प्रभावित राज्य-कार कामगार 

राज्य।/संघ राज्य क्षेत्र 2008 2009 2010 

गुजरात - 14 

पश्चिम बंगाल - 23 

"शेष राज्यो।संघ राज्य sal मे सिलीकोसिस का कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया हि। 

स्रोतः ओआंकंडे राग्यो।संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान 

महानिदेशालय (डी.जी.फासली) द्वारां संग्रहीत । 

(हिन्दी) 

किसानों द्वारा वस्त्र उद्योग की स्थापना 

825. ईड. संजय जायसवाल 

श्री पोन्नम प्रभाकरः 

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश मँ वस्त्र उद्योग स्थापित 

करने के लिए छोटे ओर Aste किसानों को वित्तीय सहायता 

प्रदान करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या हैः; 

ग) क्या सरकार का किसानों को हुई क्षति की 

प्रतिपूर्ति के लिए देश में विशेषकर विहार ओर महाराष्ट्र मे 
कपास ओर ye के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 4 

वृद्धि करने का प्रस्ताव & ओर 

घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ahr क्या है? 

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती पनवाका लक्ष्मीः (क) 

ओर (ख) आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उम्नयन को बढ़ावा 

देने के लिए सरकार ने wd पंचवर्षीय योजना मेँ कुल 

15404 करोड़ रु. तथा 1419 करोड़ रु. के act से 

क्रमशः प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना तथा एकीकृत वस्त्र 

पार्क योजना शुरू की है। 

(ग) ओर (घ) कृषकों के हितों की सुरक्षा करने की 

दृष्टि से सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) 

की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक वर्ष एम.एस.पी. निर्धारित 

करती है। तदनुसार, सी.ए.सी.पी. की सिफारिश को ध्यान 

मे रखते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान मीडियम eeu ae 

कपास का समर्थन मूल्य 2800 रु. प्रति विंवटल ओर लौंग 

Rua कपास का 3300 र. प्रति क्विटल निर्धारिते किया 

गया है। वर्ष 2011-12 के लिए कच्ची पटसन का एम.एस.पी. 

1675 रु. प्रति विंवटल निर्धारित किया गया FI 

प्यविरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 

826. डो. संजय सिः 

श्री यशवंत लागुरीः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ तटीय विनियमन जोन 

(सी.आर.जेड.) सहित पर्यावरण विनियमन के sol के उल्लंघन 

के संबंध मेँ निजी परियोजना के wher के विरुद्ध पर्यावरण 

(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कोई कार्यवाही की है; 

(ख) यदि हां. तो पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

दौरान तत्संबंधी aint क्या है; 

(ग) क्या सरकार नै नौटिस किया है fe उपरोक्त 

अधिनियम तथा सी.आर.जेड. स्वीकृति मानदंडों का अनेक 

बाध्यताओं के चलते उचित रूप से अनुपालन नहीं किया 

गया है; ओर |
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(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया 

है तथा सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या उपचारात्मक कदम 

उठाये गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) ओर (ख) गत तीन वर्षो के दौरान, तटीय 

विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के उल्लंघन के 
लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के 

तहत छः (6) परियोजना प्रस्तावकों के विरुद्ध कारवाई की 

गई Ml इन मामलों मे से मुंबई के एक मामले मेँ अप्राधिकृत 

aa को हटाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। 

(ग) ओर (घ) तटीय क्षेत्रो मे विकासात्मक कार्य-कलापों 

के प्रभावी विनियमन हेतु एक नई अधिसूचना अर्थात् मुख्य 

भूमि के fay तटीय विनियमन जोन अधिसूचना तथा लक्षद्वीप 

ओर अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूहौं के लिए दीपसमूह 

संरक्षण जोन अधिसूचना दिनांक 06-01-2011 को अधिसूचित 

की गई थी। इन अधिसूचनाओं मे यह प्रावधान है कि 

राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रदेश सी.जेड.एम.ए. इन 

अधिसूचनाओं के प्रवर्तन ओर मानीटरी हेतु मुख्य रूप से 

उत्तरदायी etl राज्य सरकार ओर संघ शासित प्रदेश 

संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता मेँ जिला स्तरीय समितियों 

का गठन करेगे, जिनमे aga. समुदाय सहित स्थानीय 

परम्परागत तटीय समुदायं के कम से कम तीन प्रतिनिधि 

शामिल होगे। 

इसके अतिरिक्त, यह अधिसूचनाएं परियोजना प्रस्तावकों 

के लिए अनिवार्य करती है कि वे संबंधित विनियामकं प्राधिकरण 

प्राधिकरण) को es ओर साफ्ट प्रतियों मे पर्यावरणीय 

स्वीकृति मेँ निर्धारित feet ओर शर्त के संबंध में अर्ध 

वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत wt! परियोजना प्रस्तावो 

द्वारा प्रस्तुत tht सभी अनुपालन रिपोर्ट पब्लिक डौमेन में 

प्रकाशित की जाएंगी तथा संबंधित सी.जेड.एम.ए. को आवेदन 

के द्वारा किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां दी जाएंगी 

यह रिपोर्ट संबंधित ॒विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर 

भी प्रदर्शित की जाएंगी। सी.जेड.एम.ए. की कार्य-प्रणाली को 

पारदर्शी बनाए रखने हेतु. यह सी.जेड.एम.ए. का उत्तरदायित्व 

होगा कि वह केवल इसी प्रयोजन हेतु एक वेबसाइट तैयार 

करे ओर dont के कार्यवृत्त, स्वीकृति पत्रो, उल्लंघनों इत्यादि 

के a सहित सभी संगत सूचनाएं इस वेबसाइट पर 

प्रेषित करे। 

wr wad शासित प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन 

प्राधिकरणों को तटीय विनियमन जोन अधिसूचना के उल्लंघन 
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के विरुद्ध कारवाई करने के लिए कहा गया था ओर 

मंत्रालय मे usta तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की 

गई कार्रवाई की समीक्षा की गई zl 

(अनुवाद) 

आर.एस बी.वाई. के तहत एम.जी.एन.आर.जी.एस. 

827. श्री के.सी. सिह "बाबा: 

श्री हमदुल्लाह सईवः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा at fe: 

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ari रोजगार 

गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई जी.एस.) कामगार को राष्ट्रीय 

स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के तहत लाने की 

योजना बना रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) संशोधित योजना के तहत smi द्वारा कितने 

प्रीमियम का भुगतान किया जाना अपेक्षित हैः 

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान अब तक उत्तराखंड 

सहित राज्य-वार विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से असंगठित 

aa के कितने कामगार लाभान्वित हुए हैः 

(ड) क्या योजना के तहत सभी नागरिको को मूलभूत 

स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्तावं 

है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा आर.एस.बी.वाई. के तहत एसे 

अधिकाधिक कामगार को कवर करने के लिए क्या कदम 

var गये है 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन Uh: (क) ओर 

(ख) असंगठित aa मेँ बी.पी.एल. परिवारों (पांच की इकाई 

वाले) को 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष स्मार्ट as आधारित eres 

स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य 

बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) महात्मा गांधी राष््रीय ग्रामीण 

रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर. ई.जी.एस.) लामार्थियों 

जिन्होने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष & दौरान 15 दिनों से अधिक 

कार्य किया है पर विस्तारित कर दी गई zl 

(ग) प्रीमियम केन्द्रीय ओर राज्य सरकार के बीच 75:25 

के अनुपात मे वहन किया जाता है तथा पूर्वोत्तर क्षत्र के राज्यो
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ओर जम्मू एवं कश्मीर के मामले मँ प्रीमियम वहन करने का 
अनुपात 90:10 है। लाभार्थियों दारा प्रतिवर्ष केवल 30 रुपये का 
पंजीकरणपुनर्नवीकरण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। 

` (घ) आर.एस.बी.वाई, हथकरघा grant के लिए स्वारथ्य 
बीमा योजना, हस्तशिल्प॒शिल्पकारों के लिए राजीव गाधी 
शित्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.जी.एस.एस.बी.वाई) सर्वतोमुखी 
स्वास्थ्य ` बीमा योजना (यू.एच.आई.एस.) के अंतर्गत लाभार्थियों 
की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-1 Bw मेँ है। 

19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 7685 

(ड) ओर (च) awa. का भवन एवं अन्य 

सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) 
अधिनियम 1996 के . अंतर्गत पंजीकृत भवन wd अन्य सन्नर्माण 

कर्मकारों तथा गली" मेँ फेरी लगाने वालो, बीड़ी orm 
ओर rq कामगारों के लिए भी विस्तार किया गया है। 
असंगठित क्षेत्र मे अन्य व्यावसायिक समूहों पर भी 
आर.एस.बी.वाई. कां wee ठंग सरे विस्तार करना सरकार 
का प्रयास है। 

favors 

SGA के तहत जारी enc कार्ड की wer 

क्र.सं. राज्य।संघ राज्य 2009-2010 2010-11 2011-12 (29-02-2012 

| कत्र का नाम की स्थिति के अनुसार) 

1 2 3 4 5 

1. अरुणाचल प्रदेश - 15711 39615 

2. असम 81565 204465 204548 

3. विहार 2038909 5101901 7096914 

4. चंड़ीगद्र | 5407 4913 4913 

5 छत्तीसगढ़ 927672 1230378 1384680 

6. दिल्ली 218055 113608 144518 

7. गोवा 3505 योजना समाप्त कर दी 

8. गुजरात 682354 1919086 1850643 

9. हरियाणा 682354 621741 584683 

10. हिमाचल प्रदेश 115828 237946 235134 

. 11. ` आरखंड 434762 1329254 9484 

12. कर्नाटक 36971 157405 1060286 

13. केरल 1173388 1796315 4748471 

14. महाराष्ट्र 1440407 1516687 2172918 
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1 2 3 4 5 

15. मणिपुर - 18259 31921 

16. मेघालय 22579 59055 67150 

17. मिजोरम ~ 15240 43256 

18. नागालैंड 39301 39290 77870 

19. ओडिशा 341653 433079 1100793 

20. पंजाब 169306 193541 220486 

21. तमिलनाडु 149520 योजना समाप्त कर दी 

22. त्रिपुरा 145780 258402 258402 

23. उत्तर प्रदेश 4296865 4233626 4145925 

24. उत्तराखण्ड 53940 335424 338879 

25. पश्चिम बंगाल 802974 3527137 4486192 

कुल 13865338 23362463 27987800 

विकरणः॥ 

me राज्यासंघ राज्य क्षत्र हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 

2009-10 2010-11 (30-11-2011 तकं) 2011-12 (लक्ष्य) 

1 2 3 4 5 

1. अन्ध्र प्रदेश 120027 140000 140000 

2. अरुणाचल प्रदेश (एन.ई.आर.) 855 41787 1787 

3. असम (एन.ई.आर.) 352124 355322  356310 

4. विहार 31948 46300 46300 

5. ware 3815 4900 4900 

6. दिल्ली 0 500 500 
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1 2 3 4 5 

7. गुजरात 4086 5000 5000 

8. गोवा 0 0 0 

9. हरियाणा 15404 23100 23100 

10. हिमाचल प्रदेश 12679 11900 11900 

11. जम्मू ओर कश्मीर 12000 45000 45000 

12. आारखंड 25677 15001 15000 

13. Balen 34776 15001 15000 

14. केरल 10137 18900 20000 

15. मध्य प्रदेशं 8710 18030 18500 

16. महाराष्ट्र 1688 1527 1500 

17. मणिपुर (एन ई आर 29991 34587 34587 

18. मेघालय (एन.ई.आर.) 35250 30000 30000 

19. मिजोरम (एन.ई.आर.) 110 1129 1129 

20. नागालैंड (एन.ई.आर.) 32820 50000 50000 

21. ओडिशा 50677 48300 48300 

22. at 0 0 0 

23. पंजाब 0 0 0 

24. राजस्थान 4899 4965 5000 

25. सिक्किम (एन.ई.आर.) 55 400 400 

26. तमिलनाद्ु 319023 314253 315000 

27. त्रिपुरा (एन.रईु.आर.) 25250 52988 52000 

28. उत्तर प्रदेश 191714 200032 200000 

, 29. उत्तराखण्ड 3122 4000 4000 

30. पश्चिम बंगाल 285000 3520379 352300 

कुल 1611837 1795000 1797513 
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विक्र 

क्र.सं. Warts राज्य क्षेत्र का नाम आर जी.एस.एस.वाई. के अंतर्गत कवर किए गए शिल्पकार 

2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

1. APT प्रदेश 56200 - 40588 

2. अरुणाचल प्रदेश 4330 25 3262 

3. असम 135670 7110 4147641 

4. बिहार 14800 - 4712 

5. छत्तीसगद्र 6800 - 3900 

6. दिल्ली 4854 2418 4048 

7. गुजरात 22683 - 7851 

8. गोवा 1050 - 1150 

9. हरियाणा 10100 2550 10074 

10. हिमाचल प्रदेश 3087 941 3525 

11. जम्मू ओर कश्मीर 44162 3589 30882 

12. ARES 11700 1842 9889 

13. कर्नाटक 13300 - 8743 

14. केरल 22500 | - 23264 

15. मध्य प्रदेश 18198 - 4000 

16. महाराष्ट्र 8948 - 5000 

17. मणिपुर 22922 1025 7847 

18. मेघालय 4746 251 4771 

19. मिजोरम 1115 0 748 

20. नागा्लैँड 4850 150 8569 

21. ओडिशा 35002 ~ 13190 
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1 2 3 4 5 

22. पंजाब 18000 2810 17690 

23. राजस्थान 30207 ~ 60841 

24. सिक्किम 1066 0 797 

25. तमिलनादु/ए एण्ड एन।पुडुचेरी 29400 - 20118 

26. त्रिपुरा 21500 4633 45073 

7. उत्तर प्रदेश 175855 - 89000 

28, उत्तरांचलं 17600 4358 14628 

29. पश्चिम बंगाल 61869 4337 88153 

कुल 802514 36039 625194 

विकरणः“ 

सर्वतोमुखी स्वास्थ्य कीमा योजना (गुएव.आर््ए्त) कै sta कवरेज 

करसं. राज्य।संघ UST Aa BT AA 2008-09 2009-10 2010-11 

1 2 3 4 5 

1. rT प्रदेश 176537 181336 171765 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 

3. असम 4820 414987 1861 

4. विहार 0 1094 285 

5. were 0 0 0 

6. छत्तीसगद्र 2569 809 690 

7. दिल्ली 2219 102 15 

8. गुजरात 221411 3510 4135 

9. हरियाणा 4688 253 3367 
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1 2 3 4 5 

10. हिमाचल प्रदेश 94 29496 5871 

11. जम्मू ओर कश्मीर 0 0 91 

12. आरखण्ड 227 920 0 

13. कर्नाटक 137224 1086086 1321656 

14. केरल 240540 296553 326255 

15. मध्य प्रदेश 6950 14592 10259 

16. महाराष्ट्र 60336 77254 7640 

17. मणिपुर 244 1006 146 

18. ओडिशा 32189 34903 40872 

19. पंजाब 198 1 116 

20. राजस्थान 1573 25259 76362 

21. त्रिपुरा 0 1710 0 

22. तमिलनाडु 55629 169160 326564 

23. उत्तर प्रदेश 149843 222815 664 

24. उत्तराखण्ड 259 732816 207666 

25. पश्चिम बंगाल 3454 12950 480919 

कुल 1101004 3007612 2987199 

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 

828. श्री अजय कुमारः क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या रष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर रांची-बहारागोड़ा 

सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्रेटर/गङ्ढों के कारण गाड़ी 

चलाने योग्य स्थिति मेँ नही है; 

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या 

कदम उठाये गये है 

(ग) क्या सरकार का इस संकरी सड़क पर लगने 
वाले काफी सड़क जाम के मद्देनजर इस खंड को चौड़ा 

करके 4 से 6 लेन मे परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव हैः 

(घ) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) क्या उक्त परियोजना मे कोई विलम्ब हुआ है; ओर 

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ओर इस 

सड़क मार्ग पर कार्यं कब तक आरंम eA होन की 
संभावना है? |
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सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) ओर (ख) रष्ट्रीय राजमार्गो का विकास 

ओर रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है ओर वह कार्यं पारस्परिक 

प्राथमिकता, यातायात की आवश्यकता तथा निधि की उपलब्धता 

के आधार पर किया जाता FI 

(ग) से (च) रांची-महुलिया खंड ओर महुलिया बहारागोडा 

खंड को 4 लेन का बनाए जाने संबंधी कार्य भारतीय राष्ट्रीय 

राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले ही सौप दिया गया है sik 

इन खंडं के लिए क्रमशः 20-04-2011 ओर 29-02-2012 

को रियायत करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए Fl मौजूदा 

कैरिजवे का रखरखाव रियायत करार & aa मे शामिल है। 

मौजूदा यातायात अपेक्षा के अनुसार, खंड 4 लेन का बनाया 
जा सकता है। इसे 6 लेन का बनाए जाने की आवश्यकता 

नहीं FI 

भारत मे इस्पात संयंत्र 

829. श्री निशिकांत ga: 

श्री तूफानी सरोजः 

श्री कादिर राणाः 

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में राज्य-वार कितने लाभ अर्जित करने वाले 

इस्पात संयंत्र है 

(ख) क्या कतिपय इस्पात Wai को रुग्ण घोषित 

किया गया है अथवा उनके द्वारा घाटा उठाने के चलते 

बंद किया गया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार 

द्वारा उन्हे पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास किये wz. 

(घ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश 

के पि्डे क्षेत्रों में नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने का 

कोई प्रस्ताव है; 

(ऊ) यदि हां, तो aah ब्योरा क्या है, साथ ही 

इन्द कव तके स्थापित किये जाने की संभावना है; ओर 

(च) यदि नहीं, तौ इसके कारण क्या है? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी wae वर्मा); (क) से (ग) इस्पात 

मंत्रालय इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखता है) इस्पात के 

नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण भौतिक एवं वित्तीय मामलों 
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से संबंधित विस्तृत रणनीति वाणिज्यिक विवेकः के आधार 

पर स्वयं निजी निवेशकों दारा निश्चित की जाती है। प्रमुख 
इस्पात निवेशक से संबंधित मुद्दों पर निगरानी रखने एवं 

उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रालय मे एक 

अंतर-मंत्रालयीन समूह की स्थापना की गई Sl, | 

(घ) से (च) एन.एम.डी.सी. लिमिटेड जो इस्पात मंत्रालय 

के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का 

उपक्रम है, छत्तीसगढ़ मे बस्तर जिले के नागरनार F 3 

मिलियन टन वार्षिक क्षमता के ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात 

संयंत्र की स्थापना कर रहा है। वर्षं 2014-15 मे संयंत्र के 

शुरू होने की आशा 2 

लाल Prat का Praia 

830. श्री एल. राजगोपालः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या लाल मिर्च का अमेरिका, जापान, यूरोप आदि 

देशों को निर्यत किया जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो fret तीन at के दौरान वर्ष 

वार, देश-वार तथा किस्म-वार किये गये frat का at 

क्या हैः : 

(ग) क्या निर्यात की गई मिर्च मै एफ्लोटाक्सिन तथा 

अन्य कीटनाशियों के विशेष पाये जाने के चलते निर्याति 

खेप को अस्वीकृत्त कर दिया गया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस day F क्या 

उपचारात्मक उपाय किये गये है 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय भँ राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया); (क) ओर ख) जी, atl 

निर्यात की जा रही मिर्च की प्रमुख feel सन्नम, तेजा, 
व्यादमी, ay, कश्मीरी मिर्च इत्यादि हँ । गत तीन ai के 

दौरान मिर्च के निर्यात का वर्ष-वार एवं देश-वार व्यौरा 

संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। निर्यात अस्वीकृति से बचने के 

लिए मसाला बो, यूरोपीय संघ Gy) को निर्यात करने से 
yd Ys रंजक ।, i, ॥, wv, एफ्लोर्टोक्सिन एवं अन्य 

विषैले तत्वं की मौजूदगी के लिए मिर्च एवं मिर्च उत्पादों 
की लदान-पूर्वं अनिवार्य afer ओर परीक्षण प्रक्रिया का 

कार्यान्वयन करता है। ईयू. के अलावा, अमरीका, दक्षिण
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अफ्रीका ओर जापान सहित अन्य ग॑तव्यो मे भी अब निर्याति 

हेतु मिर्च एवं मिर्च उत्पादों की अनिवार्य लदान-पर्वं गुणवत्ता 

जच शुरू की गई हे। केवल मसाला as से स्वीकृति 

प्राप्त मिर्च^मिर्च उत्पादों की खेपों को दही विभिन्न अंतरष्ट्रीय 

बाजारों में निर्यात हेतु अनुमति दी जाती है। निवारक कार्रवाई 

के परिणामस्वरूप मसाला बोई द्वारा गत तीन वर्षो मे मिर्च 

एवं मिर्च उत्पादों के कुल 77409 प्रेषणं के नमूनौं की 
जांच के पश्चात 2253 ea के निर्यात को रोका गया है। 

मसाला ae फसल कटाईप्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों 
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पर एफ्लोर्टोक्सिन के स्तर को कम करने के लिए बेहतर 

कृषि पद्धतियां लागू करने हेतु विभिन उत्पादक राज्यों 4 
मिर्च उपजकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा हेै। 
इसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नमी से बचाव एवं 

एफलोर्टोक्सिन के स्तर को कम करने के लिए समुचित 

भण्डारण एवं स्वच्छतापूर्ण परिवहन जैसी अच्छी विनिर्माण 
पद्धितियों को लागू करने हेतु व्यापारियोनियतिकों के लिए 
चलाये जाते है। यह एक संतत प्रक्रिया है जो उपजकर्ताओो, 

व्यापारियों ओर प्रसंस्कर्ताभं को एफ्लोर्टोक्सिन रहित Ut 

का निर्यात करने में सहायता प्रदान करती zl 

hearer 

भारत से मिर्च के प्रमुख देशवार नियति 

देश 2008-09 2009-10 2010-11 (अ) 

मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

(मी. टन) (लाख रु. मे) (मी. टन) (लाख रु. मे) (मी. टन) (लाख रू. मे) 

॥ 2 3 4 5 6 7 

मलेशिया 40615 26072.08 45545 32303.70 48248 35641.96 

श्रीलंका 37792 19627.97 34788 19441.63 34072 19728.61 

बांग्लादेश 1923 1023.32 28173 15157.92 32742 18207.91 

अमरीका 15793 12881.60 17744 15137.32 17362 13801.24 

पाकिस्तान 22376 10192.04 160 80.52 25712 13491.59 

यूएई 18813 7006.45 23232 8997.80 20703 8478.70 

मैक्सिको 1363 899.40 2256 1828.44 8500 7627.51 

इंडोनेशिया 10531 5148.77 10267 5563.64 10242 6035.16 

चीन 382 315.97 1769 1284.22 6771 4699.28 

यूके. 3045 2646.64 3205 3271.42 3612 3744.56 

वियतनाम 422 231.60 4036 3142.67 3383 2399.94 

Mss 9190 5434.60 7605 5110.05 2601 1850.79 
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1 2 3 4 5 6 7 

दक्षिण अफ्रीका 2815 1726.44 2469 1788.83 2469 1843.59 

सऊदी अरब 1921 4306.87 1664 1283.19 | 1726 1365.46 

सिगापुर 1857 1277.76 1546 1128.00 1745 1350.55 

कनाडा 830 695.44 918 784.49 1087 1023.14 

मिख (ए.आर.ई.) 2823 1830.66 3160 2216.09 1465  938.82 

आस्दररूलिया 708 677.93 909 942.29 859 887.87 

नेपाल 3225 1228.41 4568 2060.15 2197 860.97 

इटली 1002 991.09 579 ~  572.19 793 847.28 

नीदरलैँड ` 262 243.57 243 248.50 682 677.51 

कुवैत 693 441.62 429 414.35 827 558.19 

रूस 1266 592.76 1178 599.88 1298 538.36 

ओमान 387 335.85 654 514.73 623 520.52 

wre 457 561.79 429 494,17 421 454.44 

ब्राजील 280 177.49 422 293.98 634 454.11 

जर्मनी 296 286.24 203 221.35 413 444.40 

कतर 876 420.48 598 373.46 598 409.63 

बहरीन । 440 294.47 643 333.58 555 322.61 

जापान 163 276.95 37 99.97 209 245.79 

कुल (अन्य सहित) 188000 108094.92 204000 129172.81 240000 153553.96 

स्रोतः डी.जी.सी.आई. एंड wa, कोलकातासीमाशुल्क से प्राप्त Fatal की आय के आंकंड़डी.एल.ई. 

(हिन्दी (क) क्या देश मेँ पिछले ge वर्षो के दौरान sci 

की संख्या में कमी आई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है ओर इसके 

कारण क्या है, 

sitet का संरक्षण 

831. arf आदित्यनाथः 

. sah: 
शो एम. वेणुगोपाल FE (ग) क्या सरकार ने उनके संरक्षण के लिये कोई. 

क्या पयविरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आरंभ की हैः
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ath क्या है; 

(ड) क्या केन्द्र सरकार को ar प्रदेश सहित विभिन्न 

राज्य सरकारों से उनके राज्यों में प्राकृतिक sel के 

संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है, 

च) यदि हां तो तत्संब॑धी ar क्या है ओर सरकार 

द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; ओर 

छ) देश 4 प्रदूषित तथा अवक्रमित sel के संरक्षण 

तथा प्रबंधन पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्या 

प्रभाव पड़ा है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) से (घ) मंत्रालय केंद्रीय सरकार ओर संबंधित 

राज्य सरकारों के बीच 70:30 लागत विभाजन आधार पर, 

देश के शहरी ओर अर्ध-शहरी क्षेत्रो में प्रदूषित ओर अवक्रमित 

act के संरक्षण ओर प्रबंधन के लिए, जून 2001 से एक 
oe प्रायोजित स्कीम - रष्टरीय sie संरक्षण योजना 

CAVA) कार्यान्विति कर रहा है। मंत्रालय ने इस 

स्कीम के तहत अब तक 1028.19 करोड़ & की लागत 

से 61 लों के संरक्षण हेतु परियोजनाएं मंजूर की है। 
जहां तक राज्यों A sel की संख्या में गिरावट का संबंध 

है, मंत्रालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 
तीव्र शहरीकरण ओर विभिन विकासात्मक कार्य-कलापो के 

कारण, sel के विस्तार मेँ कमी आई हेै। 

(ड) ओर (च) इस मंत्रालय को विभिन wad 

शासित प्रदेशों से एन.एल.सी.पी. के तहत कुल 83 ela 

संरक्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हँ जिनमे से दो प्रस्ताव आन्ध्र 

प्रदेश Bel वे प्रस्ताव जो एन.एल.सी.पी. के दिशा-निर्देशों 

के अनुसार नहीं है, वे रिवीजन।रिकास्टिग हेतु राज्य सरकार 

को वापिस भेज दिए जाते FI 

अन्ध प्रदेश के लिए मई, 2009 में 4.30 करोड़ रु. 

की लागत से हैदराबाद की "बंजारा sla के पुनर्वास ओर 

जीर्णेद्धार' हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया al हैदराबाद 

महानगर क्षेत्र में 11 Mel के संरक्षण हेतु प्राप्त अन्य 

प्रस्ताव, एन.एल.सी.पी. area के अनुसार पुनः तैयार करने 

के लिए राज्य सरकार को वापिस भेजे गए है। 

छ) स्कीम के तहत मजूर कार्यो का परिणाम, ae 

मे प्रविष्ट होने वाले प्रदूषण से निपटान, get की जल 
गुणवत्ता A सुधार ओर बील ded मे संवर्धन रहा। 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) fered उत्तर 785 

(अनुवादा 

परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया मे पारदर्शिता 

832. श्रीमती बोचा आंसी लक्ष्मीः क्या पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मंत्रालयों की वेबसाइट से परियोजना कों 

स्वीकृति दिये जाने संबंधी महत्वपूर्ण सूचना गायब है; 

(ख) यदि हां, तो adi ah क्या है, 

(ग) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई सी.) ने मंत्रालय 

को अप्रैल 2012 तक अपनी वेबसाइ्टो पर परियोजना की 

स्वीकृति संबंधी संपूर्णं सूचना डालने का निर्देश दिया है; 

(घ) यदि हां, तो वेबसाइटों पर डाली जा रदी सूचना 

का व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) सरकार द्वारा देश A परियोजना की स्वीकृति 

प्रक्रिया संबंधी पारदर्शिता में सुधार करने के लिये क्या 

कदम Bor गये हैँ? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) से (ड) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) 

की बैठक की कार्य-सूची, dont का कार्यवृत्त, पर्यावरणीय 

प्रभाव मूल्यांकन,पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार करने 

हेतु स्वीकृति का विषय-्ेत्र ओर विचारार्थं विषय (टी.ओ.आर.), 

पर्यावरणीय स्वीकृति wal इत्यादि की प्रतियां जैसी परियोजना 

स्वीकृति से संबंधित gen नियमित रूप से मंत्रालय की 

वेबसाइट पर डाली जाती él विकासात्मकं परियोजनाओं ओर 

Sua. के गठन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधी सभी 

अधिनियम, विशा-निर्देश ओर परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट 

पर उपलब्ध है। केन्द्रीय सूचना आयोग ने मंत्रालय को 

दिनांक 1 अप्रेल, 2012 से फार्म-1, wry, ईएसी. के 

प्रश्नो के उत्तर मे परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त अतिरिक्त 

सूचना, स्थल की दौरा संबंधी रिपोर्ट ओर स्थल विशिष्ट 

अध्ययन रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने का निर्देश 

दिया gl पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के 

अनुसार, ` पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित संगत सूचना ऊपर 

उल्लिखित अनुसार, मंत्रालय की वेबसाइट w नियमित रूप 

से अद्यतन की जाती है।
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ई-अपशिष्ट des ओर संभलाई) नियम, 2011 

833. राजकुमारी रत्ना सिंहः 

श्री चंद्रकांत Ge: 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या ई-अपशिष्ट प्र्वधन ओर संभलाई नियम, 2011 

अधिसूचित होने के एक वर्ष के बाद लागू किये गये हैः 

ख) यदि हा, तो इसके कारण क्या है; 

(ग) उपर्युक्त अधिसूचना से देश मे खतरनाक gare 

के आयात w किस प्रकार रोक लगने की संभावना है; 

ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक 

उपाय किये गये td जा रहे है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 

दिनांक 12 मई, 2011 को ई-अपशिष्ट पप्रब॑धन ओर हथालन) 

नियम, 2011 अधिसूचित किये है, जो कि 1 मई, 2012 से 

लागू ett ई.पी.आर. को इलैविद्रिकल ओर इलैविद्रिकल 

उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी एक अनिवार्य गतिविधि बनाने 

के लिए इन नियमों मे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व 

(ई.पी.आर.) की अवधारणा स्थापित की गई हँ । उत्पादक 

एकत्रण ast अथवा वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप से 
अपने उत्पादों को वापिस लेने संबंधी प्रणाली स्थापित करके 

अपने उत्पादों के अनुपयोगी होने पर उनसे wa ई 
अपशिष्ट के wear के लिए उत्तरदायी efi उत्पादक) 

निर्माता इत्यादि को वापिस लेने संबंधी प्रणाली ओर ई. 
अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन के लिए आवश्यक अवसंरचना 

स्थापित करने के लिए एक af का समय दिया गया zl 

(ग) ओर (घ) ई-अपशिष्टों का आयात ओर निर्यात 

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, हथालन ओर सीमापारीय संचलन) 

नियम, 2008 के तहत विनियमित किया गया है। ई-अपशिष्टों 

का आयात केवल पुनर्चक्रण अथवा रिकवरी अथवा पुनः उपयोग 

इत्यादि के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति से 

अनुमत दहै। इन नियमों के अनुसार, सीमा-शुल्क प्राधिकारी 

के लिए यादृश्छिक प्रतिचयन gl करना तथा खतरनाक 

अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के मामले A पुनः निर्यात के 

अदेश जारी करना अपेक्षित है। 
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आयात ओर निर्यात से संबंधी प्रावधानों के प्रभावी 

कार्यान्वयन हेतु, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), वाणिज्य ओर 

उद्योग मंत्रालय (ईजी.एफ.टी.), जहाजरानी मंत्रालय (पत्तन 

विभाग), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ste ओर चयनित राज्य 

प्रदूषण नियंत्रण def से प्रतिनिधियों सहित एक समन्वय 
समिति गठित की a हे। यह समिति देश मे ई-अपशिष्ट 

के अवैध आयात की जांच के लिए खतरनाक अपशिष्ट 

नियमों के प्रवर्तन के ddr मे सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को 

सचेत करने का कार्य करती हे। 

सड़क दुर्घटना के पीडितो को चिकित्सा सहायता 

834. श्री महेश जोशी: क्या wea परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्री यह samt की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 

तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत Wa कोई wed हैँ 

जो चिकित्सक द्वारा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियौ तथा 

दुर्घटना के पीडितां को पुलिस के आने से पूर्वं उपचार 

करने से रोकते है, 

(ख) यदि हां, तो क्या मृत्यु-दर F कमी लाने ओर 

पुलिस वालों तथा मेडीकल स्टाफ को तुरंत चिकित्सा सहायता 

उपलब्ध कराने हेतु संवेदनशील बनाने के मामले को सरकार 

संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उठाया गया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या हैः 

(च) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीडितं को 

तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों 
तथा पुलिस wet में व्यापक प्रचार करने का निर्णय 

लिया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सरकार 

द्वारा इस dar में क्या कदम sor गये है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड. 

तुषार चौधरी) (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक 

निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि भारतीय ds संहिता, 

दंड प्रक्रिया संहिता, मोटर यान अधिनियम में एसा ay 

प्रावधान नहीं है जो creer को पुलिस के आने से पहले 

गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों ओर दुर्घटना मामलों को 

तुरंत देखने से रोकता हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 

यह भी स्पष्ट कहा है कि चिकित्सा उपचार के लिए
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अस्पताल म लाए गए प्रत्येक घायल व्यक्ति को तत्काल 

चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए। यह अनिवार्य बनाने के 

लिए कि डाक्टर बगैर किसी ओपचारिकता की प्रतीक्षा किए 

दुर्घटना Usa का उपचार शुरू करेगे, इस आशय के 

लिए वर्ष 1994 में मोटर यान अधिनियम 4 बाद में ओर 

संशोधन किया गया atl एक व्यौरे-वार परिपत्र जिसमे उच्चतम 

न्यायालय के अदेश से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख 

है, इस मंत्रालय द्वारा सभी weiss राज्य क्षेत्रं को 

दिनांक 09-09-2004 को जारी किया गया। 

(ख) से (ङ) सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय 

ने दिनाक 7-5-2010 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

को एकं wa लिखा है जिसमे माननीय उच्चत्तम न्यायालय 

के इस संबंध में दिए गए अदेश का विशेष उल्लेख है 

ओर उन्हे सभी अस्पतालों ओर ceed को यह निर्देश 

देने का अनुरोध किया है कि वे बगैर कि किसी ओपचारिकता 
की प्रतिक्षा किए तथा बगैर इस आशंका से कि वे इन 

चिकित्सा-कानूनी मामलों में फंस जायेगे, स्वर्णिम घंटे के 

दौरान दुर्घटना पीड़ित उपचार शुरू atl इसी प्रकार, गृह 

मंत्रालय से भी सम्पूर्ण पुलिस बल को प्रशिक्षण fey जाने 
के लिए अनुरोध किया गया है ताकि वे दुर्घटना पीडितं 

के साथ दया एवं इष्टतम तात्कालिकता के साथ पेश sal 

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने इलेक्द्रौनिक मीडिया में विज्ञापन 

जारी करके तथा पोस्टर आदि बांट करके इस मुद्दे के 

बारे मे जन-जागरूकता फेलाई है। 

एम. एम.टी.सी. के माध्यमं से लौह 

अयस्क का निर्यात 

835. श्री विलास Ara: 

St. रघुवंश प्रसाद सिंहः 

श्री रायापति सांासिवा रावः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या लौह अयस्क सहित अयस्कों के निर्यात को 

खान ओर खनिज व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) के माध्यम 

से करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस ddr मेँ कोई विशिष्ट योजना 

तैयार की है ओर यदि हां, तो ada a क्या है; 
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(घ) सरकार द्वारा देश में अवैध खनन पर रोक 

लगाने मे इस प्रकार का कदम किंस सीमा तक मददगार 

सावित होने की संभावना है, ओर 

(ङ) सरकार द्वारा अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चितं 

करने के लिए तथा उत्पादन ओर घरेलू मांग के बीच 

तालमेल बिठाने के लिए क्या कदम उठाये गये है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिधिया) (क) से (घ) मौजूदा विदेश 

व्यापार नीति के अंतर्गत 64% एवं उससे अधिक लौह 

घटकं वाले लौह अयस्क का निर्यात एम.एम.टी.सी. लि. के 

जरिए राज्य व्यापार तंत्र के अध्यधीन है। तथापि, लेखांकन 

प्रक्रिया के रूप मेँ लौह अयस्क के अधिकांश ग्रेडों के 

निर्यात को शामिल करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप 

मे नोडल अभिकरण प्रचालन की व्यवहार्यता की oa की 

जा रही है ताकि लौह अयस्क नियतिं की tam एवं 

अधिक कड़े नियंत्रण तथा खनन विनियमो का अनुपालन 

लागू किया जा whl खनिज आवागमन की शुरूआत से 

अंत तक निगरानी (खनन के चरण से लेकर अंतिम प्रयोग -- 

निर्यत ap) तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनिवार्य रूप 

से पंजीकरण एवं जानकारी दिए जानै से अयस्कं st 

अनुमार्गणीयता स्थापित होगी जिससे यह सुनिश्चित er 

कि उसे वैध खनन प्रचालनों से प्राप्त किया गया है। 

(ड) लोह अयस्क की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चितं करने 

के लिए सरकार ने लौह अयस्क लम्प्स एवं फाडइन्स पर. 

मूल्यानुसार निर्यात शुल्क बद्राकर 30% कर दिया है ओर 

निर्यात हेतु अभिप्रेत लौह अयस्क पर अलग प्रकार का 

रेलवे प्रभार लगाया है। 

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था 

836. श्री नरहरि महतोः 

श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली-गुडगांव एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजघानी - 

ag, दिल्ली मे तथा इसके आसपास अन्य एक्सप्रेसवे का 

निर्माण करते हुए पैदल यात्रियों के लिये सुरक्षा उपर्ब॑घौ कौ 

ध्यान मेँ नहीं रखा गया है; oo
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(ख) यदि हां, तौ इसके कारण क्या है ओर सरकार 

की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) दिल्ली-गुडमांव के आठ लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 

सं. 8 का पथकर संग्रहण का ठेका fea shear को 

दिया गया है 

(घ) निर्माण तथा पथकर संग्रहण के dd मे इस 

संविदा के लिये क्या wd निर्धारित की गई हैः 

(ड) उक्त wo मार्ग पर tea यात्रियों के लिए 

उपरिपुल।अधोगामी पुल का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी 
कंपनीएजेन्सी का व्यौरा क्या हैः 

(च) क्या भारतीयं राष्ट्रीय wean प्राधिकरण (एन.एच.- 

ए.आई) तथा ठेकेदारौं के बीच विवाद क चलते यात्रियों 

को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है; ओर 

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस dar में क्या 
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सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) ओर (ख). जी, नहीं। पैदल यात्रियों के 

लिए चार भूमिगत मार्ग ओर सात पैदल पार पुल बनाए 

गए है ओर दो पैदल पार पुल बनाए जा रहे Fl इसके 

अतिरिक्त, teat यात्रियों की सुरक्षा के लिए मीडियन फेसिग 

बना दी गई vl 

(ग) भारतीय wuss राजमार्ग प्राधिकरण ने दिनांक 

31-01-2002 के पत्र के तहत Aad जय प्रकाश उद्योग 

लि. व fat डी.एस. कन्स्द्रक्शन लि. कन्सौर्टियम की निविदा 

को स्वीकार किया है। कन्सोर्टियम ने एकं विशेष प्रयोजन 

मूलक da अर्थात tet जे.पी. डी.एस.सी. dead लि. (अव 
दिल्ली-गुड़गांव सुपर कंनेकिटिविटी लि. नामक) का समावेश 

किया जिसके साथ 18-04-2002 को रियायत करार पर 

हस्ताक्षर किए mI 
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(घ) दिनांक 18-04-2002 के रियायत करार के अनुसार । 

(ड) tea यात्री भूमिगत ami (4) ओर दो पैदल 

पार पुलों का निर्माण कार्य रियायतं करार में परियोजना के 

क्षेत्र के अनुसार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 

द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के परिवर्तन के अनुसार रियायतग्राही 

द्वारा किया गया था। अन्य पैदल पार yal का निर्माण 

प्रावधान तथा मीडियन फेसिग एजैसियों के माध्यम से की 

गई of | ^ 

(च) ओर छ) जी, ae 

(हिन्दी 

प्रचार पर व्यय 

837. SL बलीरामः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः | 

(क) पिछले तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष 

के दौरान सार्वजनिक aa की कंपनियों द्वारा इस्पात उत्पादां 

के विज्ञापन या प्रचार पर कितना व्यय किया गया है, 

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध मे सार्वजनिक aa 

की इस्पात कंपनियों को कोई दिशानिर्दश जारी किये गये 

हैकिये जाने का प्रस्ताव 2: 

(ग) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या है; 

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा अर्जित 

लाभ।उठये गये घाटे का ak क्या हैः ओर 

(ङ) इस्पात कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान 

अपने व्यय मेँ कमी करने के लिये किये जा रहे किफ़ायती 

उपायों का व्यौरा क्या है? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा); (क) सूचना निम्न 

प्रकार हैः | 
(करोड़ रुपए) 

क्र.सं. इस्पात का निर्माण करने वर्ष 

वाली कंपनी का नाम 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 (दिसंबर, 

2011 तक) 

1. स्टील अर्थोरिटी afte इंडिया लिमिटेड 54.80 40.20 . 43.20 18.91 

2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 2.79 2.02 3.47 1.15 
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(ख) ओर (ग) सरकार पहले ही विज्ञापनं नीति को 

अपना चुकी है जिसे निर्धारित नीति के अनुसार विज्ञापन 

एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) की दरों पर प्रत्यक्ष 
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रूप से सभी विज्ञापन जारी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र 

के उपक्रमोस्वायत्त निकायो।सोसायटियों की आवश्यकता हे। 

(घ) सूचना निम्न प्रकार हैः 

(लाम करोड रुपए) 

करसं. इस्पात का निर्माण करने ay 

वाली कंपनी का नाम 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 (दिसंबर, 

2011 तक) 

1. स्टील अर्थोरिटी site इंडिया लिमिटेड 6174.81 6754.37 4904.74 1965.74 

2. राष्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1335.57 796.67 658.49 401.27 

(ड) मितव्ययी उपायों के तहते विज्ञापनों परर व्यय को 

न्युनतम स्तर पर रखा जाता है ओर इसकी नियमित आधार 

पर निगरानी की जाती है। छोटे विज्ञापन समाचार vat 4 

दिए जाते है ओर a सेल की वेबसाईट पर अपलोड 

किया जाता दै। बजट को 10 प्रतिशत कम करके व्यय 

को नियंत्रित किया जा रहा है। 

(अनुवाद) 

प्रमुख मदों का निर्यात 

838. श्री भर्तृहरि महताः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन ot के दौरान मद-वार ओर age 

प्रमुख मदो के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य के संबेध मं 

व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या पिछले छह माह के दौरान भारतीय निर्यात 

मँ कमी दर्ज की गई हैः 

(ग) यदि हां, तो ace ahr क्या है ओर इसके 

कारण क्या हैः 

(घ) क्या सरकार ने वैश्विक मांग तथा देश की निर्यात 

संभाव्यता A कमी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का कोई आकलन 

frat 2: 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार 

की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(च) व्यापार घाटे मे कमी लाने तथा निर्यात निष्पादन 

को बढाने ओर इसके विविधीकरण के लिए क्या कदम 

goa गये है तथा इसके साथ-साथ इस संबंध मे निर्यात 

संवर्धन परिषद की क्या भूमिका रही है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) पिछले तीन वर्षो के 

दौरान नियतिं का कुल मूल्य निम्नानुसार हैः- 

(करोड़ रुपये मे) 

2008-09 2009-10 2010-11 

840755.1 845533.6 1142649.0 

गत तीन वर्षो के दौरान प्रमुख वस्तु क्षेत्रों के Pate 

के मूल्य daft ahr नीचे दिया गया हैः 

(करोड़ रुपये मे) 

्ेत्रावर्ष 2008-09 2009-10 2010-11 

रत्न एवं आभूषण 128575.19 137567.99 167845.69 

रसायन 109883.82 115445.54. 141083.10 
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षेत्रवर्ष 2008-09 2009-10 2010-11 

वस्त्र 88491.61 90682.06 102082.66 

इंजीनियरी वस्तुपं 183997.80 154319.79 272589.54 

पेद्रोलियम उत्पाद 123397.91 132899.02 188443.22 

ख) ओर (ग) जी, sail अगस्त, 2011 मे 111440 

करोड़ रुपये (अनंतिम) की तुलना मे जनवरी, 2012 4 कुल 

निर्यात बढ़कर 130129 करोड़ रुपये (अनंतिम) का हो गया है। 

(घ) से (च) भारत सरकार द्वारा निरंतर वैश्विक आर्थिक 

घटनाक्रम की Fife की जाती है ओर समय-समय पर 

आवश्यकता आधारित उपाय किए जाते है। निर्याति क्षेत्रों के 

निष्पादन में वृद्धि हेतु दिनांक 13-10-2011 को की गई 

घोषणाओं सहित प्रोत्साहन dhol के रूप में सरकार तथा 

आर.बी.आई. द्वारा अनेक उपाय किए गए FI बाजार 

विविधीकरण ओर उत्पाद संबद्ध बाजार समेकन पर मुख्य 

रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। निर्याति संवर्धन परिषदं 

भारत तथा विदेशों में क्रेता-विक्रेता sont का नियमित रूप 

से आयोजन करके किसी विशेष उत्पाद समूह, परियोजनाओं 
एवं सेवाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। 

(हिन्दी 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रो मे सडक निर्माण 

899. श्री usd लागुरीः 

श्रीमती रमा देवीः 

क्या wee परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे सड़क 

निर्माण को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव हैः 

(ख) यदि हां, तो ade ब्योरा क्या हैः ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके कारण क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) जी atl 

(ख) सरकार ने 8 राज्यों के 34 वामपंथी उग्रवाद 

प्रभावित जिलों मे 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 

से 5477 किमी. सड़कों के विकास के लिए एक कार्यक्रम 

अनुमोदित fear है। 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

अनुचित भर्ती प्रक्रिया 

840. श्री wer मोहन सिहः क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा 

प्रतिष्ठानों मे भर्ती प्रक्रिया उचित नहीं है तथा अवेदनों के 
लिये शुल्क प्रभारित करने के the एकमात्र उदेश्य नौकरियां 

देने की बजाय अपनी विक्रय स्थिति सुदृढ करना होता है, 

ख) यदि हां, तौ देश मे gedit बेरोजगारी मेँ कमी 

लाने तथा युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराने के लिये 

भावी योजनाओं का aki क्या है; ओर 

(ग) भविष्य मे रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी नियमों 

मे क्या परिवर्तन किये जाने की संभावना है तथा प्रत्येक 

ay कितने बेरोजगार युवकों को नौकरियां उपलब्ध कराने 
का लक्ष्य निधरित किया गया हे? 

श्रम ओर रौजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन ae: (क) 

इस संबंध मे श्रम ओर रोजगार मंत्रालय मेँ कोई शिकायत 

प्राप्त नहीं हई है। नियोजनालय (Ret की अनिवार्य 
अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए 
नियमों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों 

तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतया 25 या उससे अधिक 

व्यक्तियों को पारिश्रमिक -पर. od पर नियोजित करने वाले 

(कमीशन के आधार पर काम करने वाले शामिल) सभा 

प्रतिष्ठानों को अपनी विशिष्ट श्रेणियों की Rial की 

अधिसूचना अपने समीपस्थ रोजगार कार्यालय मे देनी होती 

el रोजगार कार्यालय बिना किसी woe के रोजगार सेवाएं 

प्रदान करते zg
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(ख) ओर .(ग) 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) हेतु 

दृष्टिकोण पत्र मेँ पर्यप्ति आजीविका अवसरों के सृजन हेतु 
तीव्र. सतत तथा अधिक समग्र विकास पर ध्यान केद्रित 

करने का Yara दिया गया el एसे रोजगार अवसर, कृषि 

प्रसंस्करण में तेजी से विस्तार, आपूर्ति Saori, खेती 4 

नियमित आधुनिकीकरण, उपस्कर के रखरखाव, ग्रामीण 

अवसंरचना के अन्य तत्वों तथा सेवा क्षेत्र से आ सकते है। 

पेड की कटाई पर रोक 

841. श्री दृजभूषण शरण Rte: क्या पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली मेद्रौ रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) में 

तृतीय चरण के निर्माण कार्य के दौरान अनेक ost की 

कटाई fet जाने की संभावना है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों 

को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्वं पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके 

प्रतिकूल प्रभावों के बारे A कोई आकलन किया गया हेः 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी air क्या है; 

घ) क्या सरकार ने डी.एम.आरसी. के साथ एक पेड़ 

की कटाई के बदले दस tel को लगाने के संबंध में 

किसी करार पर हस्ताक्षर किये & ओर 

(ड) यदि हां, तो डी.एम.आरसी. द्वारा दो चरणों के 

निर्माण के दौरान काटे गये wil के बदले अब तक कितने 

पेड लगाये गये है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) जी, हां। दिल्ली मद्र रेल निगम ने चरण- 
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i में निम्नलिखित ast लाइनों के निर्माण कार्य के लिए 

14298 पेड को हटाया जाना इंगित करते हुए एक अस्थायी 

प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 

मुकुंदपुर-यमुना विहार - 5877 

बोटेनिकल गाईन-जनकपुरी (पश्चिम) . ` 6664 

कैद्रीय सचिवालय-कष्मीरी गेट - 1277 

जहांगीर पुरी-बादली - 480 

कुल - 14298 

(ख) ओर (ग) जी, नहीं। तथापि, asi को हटने के 

fay अवेदनों पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम 
करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले मामला दर 

मामला आधार पर दिल्ली ga परिरक्षण अधिनियम, 1994 

ओर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किए गए उपबंधों 

के अनुसार संवीक्षा की जाती है। 

(घ) वन ओर वन्यजीव विभाग, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण 

अधिनियम, 1994 के अंतर्गत 1:10 के अनुपात 4 क्षतिपूरक 
पौधरोपण करता है जिसके लिए डी.एम.आर.सी. दारा पौधरोपणों 

की लागत प्रदान की जाती है। 

(ड) डी.एम.आर.सी. परियोजना के चरण । ओर ॥ के 

लिए दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 ओर वन (संरक्षण) 

अधिनियम, 1980 के अंतर्गत हटाए जाने के लिए अनुमत 

वृक्षों के बदले A वन ओर वन्यजीव विभाग, दिल्ली की 

wad. सरकार द्वारा किए गए क्षतिपूरक पौधरोपण के 

ar संलग्न विवरण में दिए गए él 

विकरण 

क्षतिपुरक प्रौधरोफण के ait 

करसं. पौधरोपण स्थल पौधरोपण का विस्तार ay रोपित किए गए पौधे 

पश्चिम 

1. ककरोला 29.4 दहेक्टे. 00-04 13500 

2. इस्सापुर (पुराना) 23.4 Bae, 00-04 21402 ` 
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क्र.सं. पौधरोपण स्थल पौधरोपण का विस्तार वर्ष रोपित किए गए पौधे 

3 मुगेशपुर 5.2 हेक्टे. 07.08 13,000 

4. सुल्तानपुर देवास 16. हेक्टे. 07-08 25000 

10-11 

5. खरखरी जाटमल- 14 tae. 07-08 23000 

6. खरखरी जाटमल॥ 20 हेक्टे. 09-10 30000 

7. खरखरी जाटमल-॥ 5.2 हेक्टे. 10-11 8000 

8. कुतुबगद़+ 10 हेक्टे, 07-08 22,000 

10-11 

9. कुतुबगढ़-॥ 9.6 a, 08-09 12800 

10-11 

10. रजोकरी नाला 5.8 हेक्टे, 08-09 10000 

11. रेवला खानपुर 18.1 Bae. 07-08 36560 

10-11 

12. रेवला खानपुर-॥ 4 Bae, 08-09 7800 

10-11 

13. रेवला खानपुर. 6 हेक्टे, 09-10 10000 

14. मुखमेलपुर (डी.जे.बी.) 8 हेक्टे. 10-11 7800 

15. मुखमेलपुर (डरः) 12 Bae. 09-10 12000 

16. FHT नाला 12 हेक्टे. 08-09 12000 

10-14 

दक्षिण 

17. आया नगर 15 Bae, 09-10 15400 

उत्तर 

18. fest कट 9.33 Bae. 07-08 12880 

19. एन.एच.+ 8 किमी x 7 कतारं 09-10 10800 

10-11 

कुल 303942 

गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अपवर्तित की ag अधिसूचितःमानिते वन भूमि के 16.65 हेक्टेयर के बदले मेँ So (सी.ए.एम.पीए) के अंतर्गत 
असौला-भद्वी वन्यजीव अभयारण्य मेँ अवक्रमित वन भूमि पर वर्ष 2011 4 26.44 हेक्टेयर के क्षेत्र कौ शामिल करते ey क्षतिपूरक वनीकरण 

किया गया दै।
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स्पीड गवर्नर लगाया जाना 

842. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या सडक परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में वाणिज्यिक वाहनों की 

गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाये जाने 

को अनिवार्य बनाया हैः 

ख) यदि हां, तो क्या इसका उन सभी राज्यो द्वारा 

अनुपालन किया जा रहा है जहां स्पीड गवर्नर को लगाये 

जाने को अनिवार्य बनाया गया है; 

(ग) यदि हां तो adi व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने इस day में कोई दिशानिर्दश 

जारी किये है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ak क्या हे? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (ड. 

तुषार चौधरी): (क) जी atl 

(ख) ओर (ग) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 

का नियम 118, दिनांक 31-05-2002 की अधिसूचना सं, 

सा.कानि. 400 (अ) के माध्यम से वर्ष 2002 में संशोधित 

किया गया था जिसके तहत स्पीड wa लगाए जाने 

संबंधी अधिदेश की शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित 

की गई tl 

(घ) जी etl 

(ङ) प्रश्न नर्हीं उठता। 

(अनुवाद) 

पाकिस्तान से सबव्जियो का आयात 

843. श्री बलीराम जाघवः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पाकिस्तान भारत से कुछ सब्जियों का आयात 

करता रहै; 

(ख) यदि हां, तो मद-वार ओर मूल्य-वार तत्संबधी 

व्यौरा क्या है; 

(ग) दोनों देश के बीच इन सब्जियों की दुलाई ओर 

व्यापार का तरीका क्या है 
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(घ) क्या सरकार का देश में सब्जियों के मूल्य वृद्धि 

मे कमी लाने के लिए पाकिस्तान से wert आयात करने 

का प्रस्ताव है; 

(ड) यदि हां, A ade a क्या है; ओर 

(च) सरकार द्वारा इस eater मे क्या कदम vou 

गये है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया); (क) जी, ail 

(ख) भारत से पाकिस्तान कौ ताजी सब्जियों के निर्यात 

का मूल्य नीचे दिया गया है। 

वर्ष मदे मूल्य मिलि. अम, 

डोँलर में 

2009-11 ताजी सब्जियां 37.59 

2010-11 ताजी सब्जियां 13.08 

2011-12 (अ) ताजी सब्जियां 54.58 

(अप्रेल-नवम्बर) { 

स्रोतः ॐी.जी.सी.आई. एंड संस 

(ग) पाकिस्तान को ताजी सब्जियों का निर्यात सामान्यतया 

अट्टारी बाधा सीमा सड़क मार्गं के जरिए होता है। 

(च) te कोई प्रस्ताव विचाराधीन adi है। 

(ड) ओर (च) प्रश्न नहीं उठता। 

(हिन्दी) 

नौसेना का पनडुब्वी बेड़ा 

844. श्री प्रेमदासः 

श्री जी.एम. सिदेश्वरः 

श्री एस.एस. रामासुन्बूः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश के wget a में भारी कमी ong है 

जिसने देश की पानी के भीतर लड़ने की क्षमता को 

प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है;
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ख) यदि हां, तो anf ahr क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विदेशों के सहयोग से अनेक 
पनडुञ्ियो को शामिल करने का प्रस्ताव है, 

(घ) यदि हां, तो इसमे विलम्ब, यदि कोई हुआ है, 
सहितं तत्संव॑धी व्यौरा क्या है ओर इसमे कितनी लागत 

वृद्धि होने की जानकारी प्राप्त ee है; 

(ड) नई wget को a मे कब तक शामिल 

fed जाने की संभावना है; ओर 

(च) नवीनतम प्रौद्योगिकियों के साथ wget के निर्माण 

के लिए देश के भीतर क्था प्रयास किए जा रहे है? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. Gerth: (क) से (च) मौजूदा wget 

a का आधुनिक हथियारों ओर del के साथ लगातार 

उन्नयन किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हुआ है 
कि देश की अन्तर्जलीय समाघात क्षमता अपेक्षित स्तर पर 

रहे | 

छह स्कोर्पियन पनडुब्ियों का निर्माण परियोजना.75 के 

अंतर्गत Fee डी.सी.एन.एस., wre से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण 

के तहत, Aad asia cer लिमिटेड में किया जा were 

परियोजना-75 के अंतर्गत ted एम.डी एल. मेँ 18.798 

करोड़ रु. की कुल लागत से छह wigs के निर्माण 

के लिए सरकार का अनुमोदन सितम्बर, 2005 मेँ दिया गया 
था। इस संविदा पर॒ हस्ताक्षर अक्तूबर, 2005 में किए गए 
थे। yet कार्यक्रम मे संशोधन सहित, इस परियोजना की 

लागत को संशोधित करके 23,562 करोड़ रु. करने हेतु 

सरकार का अनुमौदन फरवरी, 2010 मेँ दिया गया था। 

मूल yet कार्यक्रम के अनुसार पहली पनडुब्बी 

दिसम्बर, 2012 मे Aye की जानी थी ओर शेष agit 

की qe प्रत्येक वर्ष के अन्तर पर की जानी थी। 

संशोधित लागत ओर ye कार्यक्रम पर सरकार के अनुमोदन 

के परिणामस्वरूप, पहली wget के सुपुर्दगी कार्यक्रम को 

जून, 2015 के लिए संशोधित कर दिया गया है ओर 

अंतिम ced) wget के लिए सुपूर्दगी समय सितम्बर, 

2018 रखा गया है! walter पनदुब्ियों के निर्माण में 

विलम्ब का कारण नई प्रौद्योगिकी को अपनाने मेँ प्रारंभिक 

WRI, Aa डक लिमिटेड मेँ ओद्योगिक आधारभूत 
ढि के संवर्धन मँ देरी तथा एम.डी.एल. दवारा पहले निर्दिष्ट 

19 मार्च्, 2012 लिखित Gat 804 

लागत कौ तुलना मे उच्च लागत के कारण एम.डी.एल, 

द्वारा एम.पी.एम. मदो की अधिप्रापि में देरी है। अधिकांश 

प्रारंभिक समस्याओं का समाधान कर लिया गया है ओर 

विलम्ब मे कमी लाने के लिए विभिन योजनाएं बनाई गई है। 

एम.डी.एल.. Fag मे निर्माणाधीन छह पनडुब्वि्यों के 

लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के एक भाग के रूप मे सहयोगकर्ता 

द्वारा एक टेक्निकल डाटा पैकेज उपलब्ध कराया गया Fl 

इससे vagal निर्माण में, विशेषतः कार्यक्रम के अंत तक 

ढांचा बनाने, आउटफिटिग, सिस्टम इंटीग्रेशन आदि के क्षेत्र 

4 कार्यक्रम के अंत में महत्वपूर्ण स्वदेशी क्षमत्ता प्राप्त हो 
सकेगी। 

भूमंडलीय तापन 

845. श्री लालचन्द कटारिया 

श्री उदय प्रताप सिंहः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री. यह बताने की कृपा करेगे 

किः | 

(क) क्या भूमंडलीय तापन से निपटने के लिए सरकार 

द्वारा ठोस नीति बनाई गई है; 

(ख) यदि हां, तो क्या हिमालय के ग्लेशियर भूमंडलीय 

तापन के कारण पिघल रहे है, 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ahr क्या 2: 

(घ) इसके परिणामतः देश के कौन से द्वीपौ ओर 

राज्यों के इससे प्रभावित होने की संभावना है; 

(ड) क्या सरकार ने इन at ओर राज्यों की सुरक्षा ¦ 

के लिए कोई कदम उठाया हैः ओर | 

च) यदि हां, तो at ar क्या है 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) से (ग) सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी 

राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.एपी.सीसी.) तैयार की है जो 

जलवायु परिवर्तन से संबंधित at का निपटान करने के 
लिए दिनांक 30 जून, 2008 कौ प्रारंभ की गई थी। 

एन.ए.पी.सी.सी. मे, अन्य बातों के साथ-साथ हिमालयी ग्लेशियरों 
का अवलोकन ओर मौनीटरिंग करने हेतु प्रणाली को सुदृढ 

बनाने के लिए हिमालयी पारि-प्रणाली को सतत् बनाए रखने
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के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है। इसके अलावा, देश में 

समग्र ग्लेशियर अनुसंधान शुरू करने के लिए वाडिया हिमालयी 

भू-विज्ञान संस्थान की स्थापना देहरादून मेँ की गई है। 
सरकार ने हिमालयी पारि.प्रणाली (जी-शी) को बनाए रखने 

कै लिए दिशानिर्देश ओर उत्तम कार्य प्रणालियां विकसित 

की है। 

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा संचालित अध्ययन यह 

दर्शाता है कि हिमालयी ग्लेशियर विभिन्न क्षेत्रों मेँ yaw दर 

से क्म हो रहे है। RRR का कम होना आकार में 
परिवर्तनं की प्राकृतिक चक्रीय प्रक्रिया ओर ग्लेशियरों के अन्य 

सहायकों का भाग है। भूमंडलीय तापन सहित अन्य कारणों 

को इन परिवर्तनों के लिए श्रेय दिया जा सकता Zz 

(घ) से (च) नवंबर, 2010 F भारत सरकार द्वारा 

जारी की गई "जलवायु परिवर्तन ओर भारतः एक 4x4 

मूल्यांकन-2030 दशक के लिए एक सेक्टोरल ओर क्षेत्रीय 

विश्लेषण" शीर्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी 

ग्लेशियरों से जल के पिघलने में वृद्धि भारतीय तटरेखा के 
साथ लगी स्थानीय समुद्र स्तर की वृद्धि में योगदान करेगा। 

तथापि, द्वीप समूहं ओर राज्यों पर ग्लेशियर के fier 
के प्रभाव के वारे मे कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया 

हे। 

वर्ष 2011 4 तटीय विनियमन जोन अधिसूचना ओर 
द्वीप सुरक्षा जोन अधिसूचना द्वीप ओर तटीय क्षेत्रों मे मष्ुभरा 

लोक समुदायं की आजीविकाओं की सुरक्षा करने पारिस्थितिकी 

के परिरक्षण ओर आर्थिक गतिविधि का संवर्धन करने के 

उदेश्य से प्रकाशित की गई ofl 

आसियान देशो के साथ सेवा क्षेत्र में सहयोग 

846. श्री दिनेश चन्द्र॒ यादवः 

श्री अनंत कुमार हेगङधः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या दक्षिण-पूर्वं एशियाई wel के संघ (आसियान) 

के साथ व्यापार ओर ta aa के विस्तार संबंधी निर्णय 

अंतिम चरण मेँ है 

ख) यदि हां, तो ae ako क्या है तथा इसकी 

वर्तमान रिथिति क्या है; 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखितं उत्तर 806 

(ग) दोनों देशों के बीच सहयोग को gea देने के 

लिए किन-किन सेवाओं पर विचार किए जाने की संभावना 

है; ओर 

(घ) इस wad के परिणामतः भारत को किस हद 

तक लाभ मिलमे की संभावना रै? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मै राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माघवराव सिंधिया); (क) ओर (ख) भारत ने 

दिनांक 13 अगस्त, 2009 को आसियान के साथ एक वस्तु 

व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए है। सेवा व्यापार करार से 

dala वार्ताओं में अभी परस्पर पेशकश करने का दौर 

चल रहा है ओर भारत तथा आसियान दोनों नै अपनी 

अंतिम पेशकश दिनांक 18 नवम्बर, 2011 को की है। 

(ग) भारत तथा आसियान के बीच सहयोग के विस्तार 

हेतु संभावित सेवाओं के संबंध A वार्ताएं चल रही FI 

(घ) सेवा क्षेत्र में इस करार के परिणामस्वरूप भारत 

को मिलने वाले संभावित लाभों की मात्रा का आकलन 

वार्ताओं के परा होने के बाद ही किया जा सकता है। 

(अनुवाद) 

घरेलू एयरलाइनो मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

847. श्री आनंदराव अडसुलः 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 

श्री अधलराव पाटील शिवाजीः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री दुष्यत सिंहः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार A घरेलू एयरलाइनों मेँ 49 प्रतिशत 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है; 

ख) यदि a, तो aa ar क्या है; 

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति ओर विनिमय बोर्ड की 

अधिग्रहण संहिता 4 यह अपेक्षित है कि कोई भी कंपनी 

जो सूचीबद्ध कंपनी मे 25 प्रतिशत या इससे अधिक की 

इक्विटी का अधिग्रहण कर रही है उसे वैयक्तिक शेयरहोल्डरों 

को शेयर बेच कर बाहर निकलने का अवसर देना सुनिश्चित
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करने के लिए अन्य 26 प्रतिशत की खुली पेशकश अनिवार्य 

रूप से करना होगा, 

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को घरेलू एयरलाइन 

कंपनियों के मामले मे एफ.डी.आई. कीं 49 प्रतिशतं सीमा 

का उल्लंघन करने की we सूचना मिली है तथा यदि हां, 

तो तत्संबंधी ako क्या है; ओर 

(ड) केन्द्र सरकार द्वारा इस संब॑ध मे क्या सुधारात्मक 

उपाय fer गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे रज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिधिया); (क) ओर (ख) ओद्योगिक 

नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी मौजूदा एफ.डी.आई, 
नीति के अनुसार, जैसा कि, 2011 परिपत्र-2 समेकित 
एफ.ङी.आई. नीति के पैरा 6.2.9 में निहित है, वायु परिवहन 

सेवाओं जिसमे घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाईनो, गैर अनुसूचित 

वायु परिवहन सेवाएं, हेलीकाप्टर तथा सीप्लेन सेवाएं शामिल 

है, मे एफ.डी.आई, की अनुमति है, जो विशिष्ट wai के 

अध्यधीन हे । 

अनुसूयित वायु परिवहन daira अनुसूचित यात्री 
एयरलाइनों A अनुमत, एफ.डी.आई. का स्तर ॒निम्नानुसार हैः 

क्षेत्र/गतिविधियां प्रवेश मार्ग एफ.डी.आई. की 

अधिकतम सीमा! 

इक्विटी का 

प्रतिशत 

| अनुसूचित वायु परिवहन 49 प्रतिशत एफ.डी.आई, स्वतः मार्ग 

सेवाए!घरेलू अनुसूचित (एन.आर.आई. के लिए 

यात्री एयरलाइना 100 प्रतिशत) 

¢ किसी भी विदेशी एयरलाइन को अनुसूचित ओर 

| गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं संचालित करने 

वाले किसी वायु परिवहन उपक्रम, कार्गो एयरलाइनों . 
को छोडकर, की इक्विटी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 

रूप से भागीदारी की अनुमति नहीं है| 

(i) विदेशी एयरलाइनों को aril एयरलाइनो, हेलीर्कोष्टर 

ओर de सेवाओं का संचालन करने वाली 

कंपनियों की इक्विटी मेँ भागीदारी की अनुमति हे। 
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(ग) जी हां, सेबी amet को अर्जन एवं अधिग्रहण) 

, विनियम, 2011 के विनियम 3.1) के अनुसार, अर्जन के 

संबंध में, यदि आपसी सहमति से कार्य कर रहे व्यक्तियों 

के साथ किसी अर्जक की कुल शेयरधारिता या मताधिकार 

कंपनी के 25 प्रतिशत मताधिकार से अधिक हो जाता है, 

तो अर्जक को कंपनी के कुल शेयरों का कम से कम 26 

प्रतिशत हिस्सा हासिल करने के लिए एक खुले प्रस्ताव की 

सार्वजनिक घोषणा करनी होगी, ताकि व्यक्तिगत शेयरधारक 

को निर्मम मार्ग मिल सके। 

(घ) घरेलू एयरलाइन कैरियर्स के मामले F एफ.डी.आई. 

की 49 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के उलंघन का कोई 

भी मामला ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के समक्ष 

नहीं आया zl 

(ड) प्रश्न नहीं vou! 

हल्के लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) 'तेजस' 

के लिए क्रयादेश 

848. श्री जगदम्बिका पालः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने हिन्दुस्तान एयरोर्नोटिक्स 

लिमिटेड (एच.ए.एल.) को एल.सी.ए. are के लिए पर्याप्त 

क्रयादेश प्रस्तुत कर दिया है; 

(ख) यदि हां, तो सुपुर्दगी समय का ak क्या हैः 

(ग) क्या वायुयानों के निर्माण ओर संयोजन (असेम्बली) 

के लिए ag असेम्बली लाइन के निर्माण हेतु mare की 

मात्रा हिन्दुस्तान एयरोर्नँदिक्स के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य 

है तथा यदि हां, तो andl व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या Faure, अपनी वर्तमान क्षमता ओर संसाधनों 

के आधार पर भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को 

पूरा करने में असमर्थ होने के कारण एल.सी.ए. 'तेजस' के 

निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों की तलाश कर रहा हैः 

(ड) यदि हा, तो क्या सरकार. ने एय.एएल. की 

विदेशी कंपनि्योधेडरो को आगे ठेका देने की अनुमति दी 

है; ओर 

(च) यदि हां, तो एेसे सम्मतं के सुरक्षा निहितार्थ 

क्या है?
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रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू); 

(क) भारतीय वायुसेना ने हिन्दुस्तान wrifera लिमिटेड 

को gen gen विमान तेजस कै लिए 40 विमानो का 

आर दिया है। 

(ख) विमानों की सुपुर्दमी 12df योजना अवधि मे किए 

जाने का कार्यक्रम zl 

(ग) जी, etl निवेश के लिए आवश्यक निधियां भारत 

सरकार द्वारा मुहैया कराई गई sl 

(घ) जी, नहीं । 

(ङ) ओर (च) प्रश्न नहीं उठते। 

(हिन्दी) 

राष्ट्रीय राजमार्गो पर विश्रामं गृह 

849. श्री तूफानी सरोजः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) वर्तमान मे उत्तर प्रदेश मे west राजमार्गो का 

ar क्या 2: 

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गो पर विश्राम get के संबंध 

मे मांग की जा रही हैः 

(ग) यदि हां. तो इस dea मं राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों 

का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या भारतीय usta राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच. 

ware.) ने एसे प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर विचार किया है; 

(डः) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इस 

प्रयोजन के लिए राज्य-वार आवंटित निधियों का व्यौरा क्या 

है; ओर 

(च) यदि नर्ही, तो इसके कारण क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद): (क) उत्तर प्रदेश राज्य मेँ 45 राष्ट्रीय राजमार्ग 

है जिनकी कुल लंबाई 6774 किमी है। 

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गं पर विश्राम गृहो के लिए राज्य 

सरकारों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई zl 

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता। 
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उत्तर प्रदेश A लखनऊ-बहराइच-रुपरईडिहा सड़क 

850. श्री कमल किशोर "कमांडो; क्या. सड़क परिवहन 

ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ-बहराइच- 

रुपईडिहा को usta राजमार्ग सं. 28ग घोषित किया है; 

ख) यदि हां, तौ ae व्यौरा क्या है तथा इस 

राजमार्ग के चौड़ीकरण ओर सुदृद्रीकरण के लिए कितनी 

निधि खर्च gg है; 

, ग) इस राजमार्ग का कितना किलोमीटर खंड का 

अभी तक ॒चौड़ीकरण।सुदृदढीकरण नहीं किया गया है; ` 

(घ) क्या सरकार का विचार इस राजमार्ग के शेष 

बाग का चौड़ीकरण ओर सुदृष्टीकरण करने का है; ओर 

(ड) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक परा होने 

की संभावना है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद); (क) उत्तर प्रदेश में लखनऊ-बहराइच-रुपईडिहा 

को वर्ष 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी के रूप में 

घोषित किया गया था। 

(ख) ओर (ग) अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28सी 

कै 152 किमी में से लगभग 35 किमी का सुदृद़ीकरण किया 

गया है ओर इस पर 27? करोड़ रुपए खर्च हो चुके Fl 

(घ) ओर (ड) राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास ओर 

अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है ओर इनको यातायात, निधि 

की उपलब्धता तथा कार्यौ की पररस्परिक प्राथमिकता के 

आधार पर किया जाता है। 

(अनुकाद) 

राष्ट्रीय जलमार्ग हेतु क्षेत्रीय कार्यालय 

851. श्री भक्त चरण दासः क्या पोत-परिवहन परिवहन 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय wert संख्या-5 के 

संबंध मे कार्य & बेहतर समन्वयन हेतु भुवनेश्वर मे भारतीय 

अंतरदेर्शाय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित 

करने का कोई प्रस्ताव है;
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(ख) क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन हेतु Pal के 

आवंटन हेतु वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है; 

(ग) यदि हां, तो at व्यौरा क्या हैः ओर 

(घ) यदि नहीं, a इसके क्या कारण है? 

पोत-परिवहन मंत्रलय मे राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) 

ओडिशा मे उपयुक्त स्थान पर भारतीय अंतर्दशीय जलमार्ग 

प्राधिकरण का एक कार्यालय खोले जाने के बारे मे, राष्ट्रीय 

जलमार्ग-5 के विकास कार्य के आरंभ होने के संभावित 

समय के आधार पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा। 

(ख) से (घ) योजना आयोग ने यह yaa दिया था 

कि राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य जलखंडों 

के विकास की व्यवहार्यतां का व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण 

सहित सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत पता लगाया 

wal तदनुसार, राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के वाणिज्यिक रूप से 

अभिज्ञात व्यवहार्य जलखंडों का एक प्रस्ताव, एशियाई विकास 

वैक तकनीकी सहायता के अंतर्गत आरंभ की गई भारतीय 

अवसंरचना परियोजना विकास निधि की अपनी योजनाओं 

तथा पी.पी.पी. मार्गदर्शी परियोजना पहल के अंतर्गत पी.पी.पी. 

परियोजना तैयार करने तथा उसे चलाने के लिए कारोबार 

सलाहकार (परामर्शदाता) नियुक्त करने हेतु आर्थिक कार्य 

विभाग को प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ओौर 

एशियाई विकास वैक ने इस प्रयोजन से एक कारोबार सलाहकार 

चुनने के लिए कारवाई पहले ही आरंभ कर दी zl 

(हिन्दी 

मत्स्ययन पोतो के लिए मानदण्ड 

852. श्री गोरखनाथ पाण्डेयः क्या पोत-परिवहन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या चक्रवाती मौसम के पूर्वानुमान के समय विभिन्न 

पत्तन पर लंगर डाले मत्स्यन weal के लिए निर्धारित 

दिशामिर्देश।मानदण्डों का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने चक्रवाती मौसम के दौरान बड़े 

Teal पर मत्स्यन पोतो के प्रवेश परर प्रतिबंध लगा दिया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

घ) क्या सरकार ने थोडे समय के लिए भी पत्तनं 

पर लंगर डालने वाले मत्स्ययन wel के लिए जुर्माना 
निर्धारित किया है; ओर 
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(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके 

क्या कारण है? _ 

पोत-परिवहन मंत्री श्री जी.के. वासन): (क) सरकार ने | 

महापत्तनों मे मत्स्ययन जलयानों को afi उपलब्ध कराने . 

के लिए कोई दिशानिर्दश।/मानदण्ड निर्धारित adi fey 1 

(ख) जी, set! 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) जी, नहीं| 

(ड) प्रश्न नहीं उठता। 

(अनुवाद 

राष्ट्रीय राजमार्गो को चार लेन का बनाया जाना 

853. श्री किसनभाई वी. पटेल 

श्री प्रदीप माञ्ञीः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या ठेकेदारों के खराब कार्यनिष्पादनं के कारण 

देश Fo usta राजमार्गो को चार लेनं का बनाए जाने के 

कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है; 

(ख) यदि हां, तो ae ak क्या है तथा एसी 

योजनाओं की लागत wei तक बद्री है एवं सरकार दारा 

इस संबंध में क्या कारवाई की गई हैः ओर 

(ग) इन परियोजनाओं के लिए संशोधित. लक्ष्य का 

ब्योरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास 

परियोजनाओं की 4 लेन बनाए जाने की कुछ चल रही 

परियौजनाएं अनेक कारणों से विलंबित हो रही है जैसे कि 

~ ठेकेदारों का निम्न निष्पादन, वन।वन्य जीवन।पर्यावरण 

स्वीकृतियां प्राप्त करने 4 विलंब, रेलवे से सडक उपरि 

पुल अनुमति प्राप्त करने मे विलंब, भूमि अधिग्रहण, जन- 

सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब आदि। इन परियोजनाओं 

का संशोधित लक्ष्यां सहितं ak संलग्न विवरण में विया 

गया है। विलंब के कारण वृद्धि का भुगतान ठेका weer
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के अनुरूप किया जाता है ओर यह केवल मद दर sal 

के लिए ही ay होता है। यदि परियोजना मेँ विलंब 
ठेकेदार के कारण होता है तब परिसमापन क्षति लगाई 

जाती है ओर किसी वृद्धि का भुगतान adi किया जाता 

है। वृद्धि का भुगतान केवल तभी किया जता है जब 

विलंब share के नियंत्रण से बाहर किसी कारणवश el 
विलंब आदि के कारण संपूर्ण बुद्धि का प्राक्कलन परियोजना 

पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है। लगातार गैर. 
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निष्पादक रहे ठेकेदारोरियायतम्राहियों को गैर.निष्पादकों की 

सूची मे रखा जाता है। एसे कुछ ठेकेदारोरियायतग्राहियों 

के col को समाप्त किया गया है। गैर-निष्पादकों की सूची 

म रखे गए ठेकेदारो।रियायतग्राहियों को एन.एच.डी.पी. 

` परियोजनाओं के लिए पूर्वं अर्हता के लिए अनुमत नहीं 

किया जाता हे। विगत तीन asi ओर चालू वर्ष के दौरान 
ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ak daa 

विवरण-॥ मे दिया गयां है। 

विकरणः/ 

कायन्वियन के wt विलबित पररियोजनाएं 

क्र.सं खंड राज्य Wey. कुल पर्ण कर कार्य प्रारंभ ठेकानुसार कार्य पूरा लगा 

लंबाई लीगई होने की कार्य पूरा होने की अधिक 

(कि.मी. लंबाई तारीख होने की अनुमानित समय, 

मे) (किमी, तारीख तारीख wea 

मे) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. अरमूर से येल्लारेड्डी आन्ध्र प्रदेश 7 59 55.607 फर. फर.- अप्रैल 2 

(एन.एस.-2/ए.पी.-1) 2010 2012 2012 

(अनुमोदित लंबाई 60.25) 

2. Weer पोचमपल्ली से ST प्रदेश 7 23.41 21.25 समाप्त 58 

बावनपल्ली शिवरामपल्ली 

से थोंडापल्ली 

(एन.एस.-23/ए.पी.) 

3. चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा आन प्रदेश 5 82.5 20.7 मई- अक्तू- अक्तु 12 

(6 लेन) 2009 211 2012 

4. नलबारी-बिजनी (ए.एस.-7) असम 31 27.3 16.5 अक्त अप्रेल- दिस.- 56 

2005 2008 2012 

5. नलवारी-बिजनी (ए.एस.-9) असम 31 21.5 19.4 दिसं. जून- मार्च 45 

2005 2008 2012 

6. सिलचर से उदरवंद असम 54 32 18 सितं. सितं- जून- 57 

(ए.एस.-1) 2004 2007 2012 
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7. ब्रह्मपुत्र पुल (ए.एस.-28) असम 31 5 0 STAY - ate दिसं. 32 

2006 2010 2012 

8. बिजनी-असम।पश्चिम बंगाल असम सी 33 23.4 नवं.- जून. दिसं. 54 

सीमा (ए.एस.-19) 2005 2008 2012 

9. बिजली-असम।पश्चिम बंगाल असम सी 30 14.19 नव.- जून- जून- 48 

सीमा (ए.एस.-14) 2005 2008 2012 

10. बिजनी-असम।पश्चिम बंगाल असम सी 30 25.51 नव.- जून- सितं. 51 

सीमा (ए.एस.-12) | 2005 2008 2012 

11. नलबारी-बिजनी (ए.एस.-6) असम 31 25 21.5 नव. जून- जुन- 36 

2005 2009 2012 

12. गुवाहाटी-नलबारी (ए.एस.-5) असम . 31 28 15 अकू अप्रल- दिसं. 56 

2005 2008 2012 

13, नलबारी-विजनी (ए.एस.-8) असम 31 30 27.94 दिसं- WW जून- 48 

2005 2008 2012 

14. ` नगांव से धर्मातुल (ए.एस.-2) असम 37 25 21 दिसं. जून- जून- 48 

2005 2008 2012 

15. सोनापुर से गुवाहाटी असम 37 19 15.5 सितं. जून- मई 35 

(ए.एस.-3) 2005 2009 2012 

16. धर्मतुल-सोनापुर (ए.एस.-20) असम 37 22 18.5 नवं मई- जुन- 49 

17. धर्मतुल-सोनापुर (ए.एस.-19) असम 37 25 19.302 fe. जून- जून 48 

18. दबोका-नगांव (ए एस.-17) असम 36 30.5 30.05 दिसं. जून- मार्च. 45 

2005 2008 2012 

19. मैबंग से लुमडिग (ए.एस.-27) असम 54 21 0 sae. atc मार्च 47 

2006 2009 2013 

20. हरंगजो से मैबंग (ए.एस.-23) असम 54 16 10.2 अगस्त- फर.- मार्च 49 

2006 2009 2013 
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21. गुवाहाटी-नलबारी (ए.एस.-4) असम 31 28 10 दिसं- ate दिसं. 56 

2005 2008 2012 

22. दीवापुर से उत्तर प्रदेशबिहार॒बिहार 28 41.085 28 नव~ अक्दू- We 44 

सीमा (एल.एम.एन.एच.पी -9) 2005 2008 2012 

23. सिमराही-रिंग बंध (बी.आर.-4) बिहार 57 15.15 15.15 अप्रेल- अप्रैल- अप्रैल- 48 

(मिसिग लिकः) (बी.आर.-4) 2006 2008 2012 

24. कोटवा से देवापुर बिहार 28 38 37.5 नवं.- नवं- मार्च 40 

(एल.एम.एन.एच.पी -10) 2005 2008 2012 

25. फोरविसगंज-सिमराही बिहार 57 34.87 30.5 अप्रैल- सितं- मार्च 42 

(बी.आर.-3) 2006 2008 2012 

26. FERRY से दरभंगा विहार 57 37.59 ॐ अप्रैल. सितं- जून. 45 

(बी.आर.7) 2006 2008 2012 

27. मोकामा-मुंगेर (अनुमोदित बिहार 80 69.27 34.058 मई- मई- मार्च 10 

लंबाई 70 कि.मी.) को 2011 2013 2014 

al लेन का बनाया जाना 

28. ओरंग-रायपुर छत्तीसगढ़ 6 43.485 42.5 we जनवरी- जून- 41 

2006 2009 2012 

29. दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर छत्तीसगढ़ 6 82.685 82 जन. जन.- जून. 17 

से - छत्तीसगद्र/महाराष्ट्र 2008 2011 2012 

सीमा 

30. सूरत-दहीसर (6 लेन) गुजरात [118.2/ 8 239 224.497 फर.- अगस्त- जून- 10 

महाराष्ट [120.77] 2009 2011 2012 

31. दिल्ली।हरियाणा सीमा से हरियाणा 10 63.49 54.358 मई मई- दिसं. 31 

रोहतक 2008 2010 2012 

32. पानीपत-जालंधर (6 लेन) हरियाणा [116] 1 291 196.93 मई- Wy जून- 13 

पंजाब [175] 2009 2011 2012 

33. जीरकपुर-परवानू हरियाणा [20 22 28.69 28.6 फर.- अगस्त- मार्च 19 

हिमाचल प्रदेश 2008 2010 2012 

(6 .69]/पंजाब [2] 
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34. गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर हरियाणा [64.3 8 225.6 134.25 अप्रेल- अक्टू जून- 8 

(6 लेन) राजस्थान [161.3] 2009 2011 2012 

35. श्रीनगर TS (पुल खंड) जम्मू कश्मीर 1ए 1.23 0 जून- दिसं- अक्टू- 46 

(एन.एस.-ऽ०ए) 2006 2008 2012 

38. जम्मू-कुजवानी (जम्मू बाइपास) जम्मू कश्मीर +ए 15 14.7 नवं. मई- मार्च 46 

एन.एस.-3ञअजे. एंड के. 2005 2008 2012 

37. विजयपुर-पठानकोट जम्मू कश्मीर 1ए 30 29.65 दिसं- फर.- मार्च. 49 ` 

(एन.एस.-35जे. एंड के.) | 2005 2008 2012 

38. विजयपुर-पठानकोट जम्मू कश्मीर 1ए 33.65 33.25 सितं we मार्च 49 

(एन.एस.-34जे. एंड के.) 2005 2008 2012 

39. Hoar से विजयपुर जम्मू कश्मीर WwW 17.2 17.2 जन.- दिसं- मार्च 87 

(एन.एस.-15/जे. एंड कै.) 2002 2004 2012 

40. जम्मू-उधमपुर जम्मू कश्मीर 1 65 0 We जुलाई- जून. 11 

2010 2013 2014 

41. वेलगांव-खानपुर खंड कर्नाटक 4ए 81.89 0 Are सितं- जुलाई- 10 

(कि.मी. 0.00 से कि.मी. 2011 2013 2014 

30.00) को 4 लेन का बनाया 

जाना ओर खानपुर-कर्नाटक। 

गोवा सीमा (किमी. 30.00 से 

कि.मी. 84.120) को Yes 

West के साथ दो लेन 

का बनाया जाना 

42. हरिहर-चित्रदुर्ग कर्नाटक 4 77 77 अक्टू- जून- मार्च 21 

2008 2010 2012 

43. हैदराबाद-बंगलौर खंड का कर्नाटक 7 22.12 11.35 नवं. नवं- अप्रैल. 5 

उन्नयन (विद्यमान 6 लेन 2010 2012 2013 

पर उन्नयन) 

44. देवीहल्ली-हसन (अनुमोदित paler 48 77.23 6 दिसं- मई- जुन- 1 

लंबाई 73 कि.मी.) ` 2010 2013 2013 

` 45. बेलगांव-धारवाड़ (अनुमोदित कर्नाटक 4 80 26.51 दिसं. जून- अ्टू- 4 

(लंबाई 111 किमी.) 2010 2013 2013 
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46. हवेरी-हरिहर कर्नाटक 4 56 56 नवं- जुलाई मार्च 20 

| 2008 2013 2013 

47. नव WIA पत्तन कर्नाटक 13, 17 37 36.74 जून- विसं- मार्च 51 

ओर 48 2005 2007 2012 

48. चित्रदुर्ग-तुमकुर बाइपास कर्नाटक 4 114 22.235 मार्च. अगस्त. दिसं. 4 

(अनुमोदित लंबाई 145 | 2011 2013 2013 

कि.मी.) 

49. रारा 4 पर नीलमंगला जंक्शन कर्नाटक 48 81 81 जन.- जुलाई- मार्च 20 

को रारा 48 पर जोड़ते हुए 2008 2010 2012 

देवीहल्ली तक 

50. आई.सी.टी.टी. वल्लारपदम केरल धसी 17.2 15.1  अगस्त- फर.- मई 27 

को रारा संपर्क 2007 2010 2012 

51. लखनादून से मध्य प्रदेशा मध्य प्रदेश 7. 56.475 27.73 दिसं- जून- अक्टू 28 

महाराष्ट्र सीमा (एन.एस.-1/ 2007 2010 2012 

बी.ओ.टी./एम.पी.-3) 

52. राजमार्ग चौराहा से लखनादून मध्य प्रदेश 26 54.7 50.06 ate  अक्टू- सितं- 47 

(ए.डी.बी.॥सी-9) 2006 2008 2012 

53. ग्वालियर बाइपास (एन.एस.-1/ मध्य प्रदेश 75, 3 42 39.475 we अक्टू जून- 32 

बी.ओ.टी./एम.पी.-1) 2009 2009 2012 

54. सागर-राजमार्ग चौराहा मध्य प्रदेश 26 44 40.84 ae अक्टू- दिसं 50 

(ए.ङी.बी.-॥(सी-6) 2006 2008 2012 

55. राजमार्ग चौराहा से लखनादून मध्य प्रदेश 26 54 43 oe wag. दिसं 50 

(एडी. बी.-॥सी-8) 2006 2008 2012 

56. ललितपुर-सागर मध्य प्रदेश 26 55 55 अप्रैल .अक्टू- अप्रैल- 42 , 

(ए.डी. बी -॥(सी-4) 2006 2008 2012 

57. सागर बाइपासं मध्य प्रदेश 26 26 24.9 waa अकू मई- 43 

(ए.डी.बी.-॥सी-5) 2006 2008 2012 
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58. लखनादून से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 7 49.35 40.11 ard सितं- अक्टू- 37 
महाराष्ट्र सीमा (एन.एस.-1/ 2007 2009 2012 

बी.ओ.टी/एम.पी.-2) 

59. धौलपुर-मुरैना खंड मध्य प्रदेश [Ay 3 10 6.22 सितं.- fad. दिसं 27 

(चम्बल पुल सहित) राजस्थान {9 , ` 2007 2010 2012 

एन.एस.-1आर.जे.-एम.पी./4 

60. ग्वालियर-्ांसी मध्य प्रदेशा68.5॥ 75 80 49.161 जून. दिसं- दिसं 36 

उत्तर प्रदेशा11.51] ) 2007 2009 2012 

61. बोरखेडी-जाम महाराष्ट्र | 7 27.4 27 जून- दिसं.- अप्रैल- 52 

 (एन.एस.-22/एम.एच.) ` 2005 2007 2012 

. 62. नागपुर-कोधली महाराष्ट्र 6 40 39.84 जून- विसं- जून- 42 
2006 2008 2012 

63. वाडनेर-देवधारी महाराष्ट्र 7 29 0 फर. नव.- नव. ` 24 

(एन.एस.-60/एम.एच.) 2011 2010 2012 

84. काम्पटी कानून ओर नागपुर महाराष्ट्र 7 95 58 अप्रैल- जून- अक्टू- 4 
बाइपास सहित मध्य प्रदेश 2010 2012 2012 ` 

महाराष्ट्र सीमा से नागपुर 

65. केलापुर-पिम्पलखद्वी महाराष्ट्र 7 22 8.5 समाप्त 31 

(एन.एस.-62) 

66. पुणे-शोलापुर पैकेज- महाराष्ट्र 9 110,05 75 नव.- मार्च- मई 2 
(अनुमोदित लंबाई पैकेज । 2009 2012 2012 

ओर ॥ 170 कि.मी.) 

67. बालासौर-भद्रक (ओ.आर.-॥) ओडिशा 5 62.64 62.61 विसं. दिसं- जुलाई 19 

2008 2010 2012 

68. भुवनेश्वर-खुर्दा (ओ.आर.।) ओडिशा 5 27.15 27.15 जन- जन- मार्च 98 

2001 2004 2012 

69. सुनाखला-गंजम (ओ.आर.-\॥) ओडिशा 5 55.713. 45.79 अक्टू- अक्टू- जुलाई- 9 
2009 2011 2012 

70. गंजम-इच्छापुरम (ओ.आर.-\/॥) ओडिशा 5 50.8 50.67 Weg AG मई- 42 

71. अमृतसर-पठानकोट (अनुमोदित पंजाब 15 106 20.693 मई- नव.- जुन. 7 

लंबाई 101 कि.मी.) । | 2010 2012 2013 
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72. पठानकोट से जम्मू ओर पंजाब 1ए 19.65 18.1 नव.- मई- जुन. 61 

कश्मीर सीमा (एन.एस.-36, 2005 2008 2013 

जे. एंड के.) 

73. पठानकोट से भोगपुर पंजाब [29]हिमाचल 1ए 40 39.82 नव.- मई- मई- 48 

(एन.एस.-37पी.बी.) प्रदेश{11] 2005 2008 2012 

74. चम्बल पुल (आर.जे.-5) राजस्थान 76 1.4 0 नव.- फर.- जुलाई- 41 

2006 2010 2013 

75. कोटा बाइपास (आर.जे.-4) राजस्थान 76 26.42 26.35 मई- नव.- सितं- 46 

2006 2008 2012 

76. त्रिची-करूर तमिलनाडु 67 79.7 69 Wy जुलाई- मार्च 32 

2008 2010 2013 

77. चेन्नै-टाडा (6 लेन) तमिलनाडु 5 43.4 5 ote अक्टू- मार्च. 29 

2009 2011 2014 

78. सलेम-उलून्डरूपेट तमिलनाडु 68 136.357 132.8 जन.- जन~- मई 16 

(बी.ओ.टी -1/टी.एन.-06) 2008 2011 2012 

79.. तंजावूर.त्रिची तमिलनाडु 67 56 54.2 दिस.- जून- नव. 41 

2006 2009 2012 

80. कंगयम से कोयम्बटूर तमिलनाडु 67, के.सी. 2 55.2 54.35 अगस्त- अगस्त- मार्च 43 

(के.सी.-2) 2006 2008 2012 

81. यू.पी.विहार सीमा से कसिया उत्तर प्रदेश 28 41.115 40.5 विसं- दिसं- मार्च 39 

(एल.एम.एन.एच.पी.-8) 2005 2008 2012 

82. गंगा पुल से रामादेवी उत्तर प्रदेश 25 5.6 1.64 दिस. सित.- जून. 45 

क्रासिग (यू.पी.-6) 2005 2008 2012 

83. लखनऊ बाइपास उत्तर प्रदेश 56ए ओर 22.85 22.25 Ad अगस्त जून- 22 

(ई.उल्ल्यु -150यु.पी.) बी 2009 2010 2012 

84. 4 लेन का नया आगरा उत्तर प्रदेश 2, 3 328 0 wr, अक्टू- जून 32 

बाइपास बनाना 2007 2010 2013 

(एन.एस.-1८यु पी.-1) 

85. आगरा-शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश 2 50.83 50.76 मार्च- मार्च जून. 87 

(जी.टी.आर.आई पी.॥-ए) 2002 2005 2012 
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86. हापुड-गद्रमुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश. 24 ॐ 326 मार्च सित जून. 57 
| 2005 2007 2012 

87. उरई से आंसी (यू.पी.-5) उत्तर प्रदेश 25 50 49.7 सितं. मार्च. मार्च. 48 
| 2005 2008 2012 

88. आसी से ललितपुर उत्तर प्रदेश 25, 26 49.7 44.1 ard. सितं- . दिसं- ॐ 
(एन.एस-4बी.ओ.टी./य् पी.-2) | | ` . 2007 ` 2009 2012 ` 

89. गद्रमुक्तेश्वर-मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 24 56.25 55.85 Are सितं- -जून- 57 
| | 2005 2007 2012 | 

90. लखनऊ-कानपुर उत्तर प्रदेश 25 16 = 15.3 फर.- Wee जून- 10 
(ई.उल्ल्यु ८3बी.) | | 2010 2011 2012 

91. गोरखपुर बाइपास उत्तर प्रदेश 28 32.6 ॐ अप्रैल- अक्टू- जून- 32 

2007 2009 . 2012 

92. पुल खंड (wey ft) पश्चिम बंगाल 6 1.732 0.48 समाप्त 59 

93. हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल 41 53 52.482 सितं. सितं- मार्य 18 

2008 2010 2012 

94. sprang. सीमा से गैरकाटा पश्चिम बंगाल असी . ॐ 24.2 जून- नव.- जुन. 43 
(डल्ल्यू.बी.-1) 2006 2008 2012 

95. सिलिगुडी से इसलामपुर पश्चिम बंगाल 31 26 18.06 जन.~ जुलाई- विसं. 53 
(Sey बी.-7) - 2006 2008 2012 

विकरणः॥ 

गत तीन वर्ष ओर ag a के दौरान अल्यनिष्यादन कंपनियों क्री सुची ओर की ag कार्रवाई 

ma वर्ष गैर-निष्पादकं के रूप परियोजना कौ नाम गैर-निष्पादक सड़क विकासक के विरुद्ध 

में घोषित सड़क की गई कारवाई के साथ-साथ लगाई 

विकासक का नाम गई शास्ति तथा कानूनी कारवाई 

यदि कोई हो 

1 ` 2 3 4 | . 5 

1. 2008-09 मै. प्रोग्रेसिव ieee विहार मे एन.एच.डी.पी.-॥ पैकेज उल्ल्यू बी-9 के लिए मै. पी.सी.एल. 

लिमिटेड (पी.सी.एल.) के रारा-28 (गोपालगंज से ओर मै. एम.वी.आर. को दिनांक 2-12-2008 
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ओर भै. एम. वेकट राव मुजप्फरपुर) को चार लेन 

(एम.वी.आर.) (संउ) का बनाया जानाः पैकेज 

seq बी.-9-कि.मी. 306 से 

कि.मी. 402, पैकेजं 

weg बी.-10-कि.मी. 402 से 

कि.मी. 440 ओर उब्ल्यू.वी.-12 

कि.मी. 480 से कि.मी. 520 

2. मै. एम. वेंकट राव बिहार में एन.एच.डी.पी.-॥ 

(एम.वी.अर.) ओर मै. के रारा-28 (गोपालगंज से 

taht कंस्द्रक्शन मुजफ्फरपुर) को चार लेन 

लिमिटेड (पी.सी.एल.) का बनाय जानाः रारा-28 

(संख) का पैकेज wary बी.-10 कि.मी. 

402 सो कि.मी. 440 ओर 

Sey बी.-12-कि.मी. 480 से 

किमी. 520 

3. मे. Ayer विहार मे एन.एच.डी.पी.-॥ के 

रारा-28 (गोपालगंज से 

मुजफ्फरपुर) को चार लेन 

का बनाया जानाः पैकेज 

Sag बी.-11-कि.मी. 440 से 

कि.मी. 480 

4. 2009-10 मे. RO डल्ल्यु.बी.-7 पेकेज - रारा-31 

के कि.मी. 507 से कि.मी. 526 

सिलिगुडी से इसलामपुर खंड 

ओर एन.एच.डी.पी.-॥ के 

इसलामपुर बाइपास पश्चिम 

बंगाल को 4 लेन का बनाया 

जाना 

को गैर-निष्पादके घोषित किया गया। उनके 

कार्यनिष्पादन में सुधार होने के बाद इसे 

दिनांक 18-04-2011 को रद कर दिया गया। 

मे एम.वी.आर. ओर मै. पी.सी.एल. को दिनांक 

2-12-2008 को गैर-निष्पादक घोषित किया 

गया। उनके कार्यनिष्पादन मे सुधार होनेके 

बाद इसे दिनांक 18-04-2011 को te कर 

दिया गया। 

मै. ayer को दिनांके 2-12-2008 को गैर. 

निष्पादक घोषित किया गया ओर उसे भारतीय 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भावी 

परियोजनाओं मे भाग लेने की अनुमति नहीं 

दी गई। इसे दिनांक 28-10-09 को रद कर 

दिया गया। ठेका tea sega. 11 F A. 

मधुर्कोन पर 1.2 करोड़ रुपए की शास्ति 

लगाई गई। रारा 57 पर ठेका tho Fa, 

7 मेँ मै. मधुर्कोन पर 45 करोड़ रुपए की 

शास्ति लगाई गई। 

भ. myErr को दिनांक 1-2-2010 को गैर- 

निष्पादक घोषितं किया गया। 



लिखित उत्तर 832 831 Wea के 19 मार्च, 2012 

1 2 3 5 

5. 2009-10 मै. AOA - TST. तमिलनाडु मे रारा 7ए कै दिनांक 8-3-2010 को गैर-निष्पादक घोषित 

(संड) ` . कि.मी. 4/300 से कि.मी. 51200 किया गया। कोचीन पत्तन संपर्क संबंधी कार्य 

| | तक के तिरुनवेली-तूतीकोरीनं में 12.68 करोड़ रुपए की वैक गारंटी AE 

सड़क की विद्यमान दो लेनं ग्ई। तूतीकारीन पत्तन संबंधी कार्य में 26.66 

को चार लेन का बनायाजाना करोड़ रुपए की वैक गारंटी भुनाई Ag! 

ओर सुदृद्रीकरण (पलायमकोटई 

से तूतुकुडि पत्तन तक खंड) 

6. मै. सी.उन्ल्यु एच.ई.सी.- पश्चिम बंगाल मेँ रारा-41 के दिनांक 8-3-2010 कौ गैर-निष्पादक घोषित 

एच.सी.आई.एल. (सं) कोलाघाट हल्दिया खंड के किया गया। 46.47 करोड़ रुपए की शास्ति 

कि.मी. 0500 से कि.मी. 52/700 लगाई गई ओर Sa गारंटियां भुनाकर इसे 

मेँ चार लेन बनाया जाना वसूला गया। 

7, 2010-11 शून्य 

8. 2011-12 मे. एम.बी. पटेल ora प्रदेश मेँ रारा 7 का शेष कार्य के लिए ठेका 24-10-2011 को 

acer लि, Yeon पोचमपल्ली सं. बावन- समाप्त कर दिया .गया। तथापि, Shae ने 

पल्ली शिवरामपल्ली से aise माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगनावेश प्राप्त 

पल्ली खंड (एन.एस.-23/ए.पी.) कर लिया है। 

व्यापारिक जहाजों पर सशस्त्र गाड 

854. श्री एन. पीताम्बर कुरूपः 

श्री रुद्रमाधव रायः 

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या भारतीय मष्ठुआरों पर भारतीय | जल क्षत्र 

अनन्य आर्थिक क्षेत्र में इटली के नाविकं द्वारा गोली चलाई 

गईं थी, 

(ख) यदि हां, तो aie ब्योरा क्या है तथा इन 

नाविकं के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है; 

(ग) मारे om लोगों के परिवारों को दी गई क्षति 

पूर्तिं का व्यौरा क्या हैः 

(घ) क्या व्यापारिक जहाजों पर तैनात सशस्त्र गार्डा 

के बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है; ओर 

(ङ) यदि gi, तो इस संबंध में क्या कदम vay गए 

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) ओर (ख) जी, 

ail दिनांक 15 फरवरी, 2012 को इटली के ध्वज से युक्त 

एक जलयान, एम.टी. एनरीका लैक्सी के सुरक्षा कर्मियों ने 

केरल के तट पर एक भारतीय मत्स्य नौका पर गोलियां चलाई 
ओर दो मष्ुआरों को मार दिया। भारतीय तट रक्षक ने इस 

पोत को कोच्चि की तरफ मोड़ दिया। a इटालियन सुरक्षा 

offal को राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया el 

(ग) केरल की सरकार ने मारे गये व्यक्तियों के 

परिवारों को 5-5 लाख wa की अनुग्रह राशि दी है। 

तमिलनाडु की सरकार ने भी मारे गये व्यक्तियों मँ से 

तमिलनाडु से संबंधित व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रूपये 

की वित्तीय सहायता दी है। 

(घ) ओर (ड) सरकार ने भारतीय वाणिज्यिकं पतों 

पर॒ सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के लिए दिशा-निर्देश
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जारी किये हैँ। इसके अलावा नौवहन महानिदेशक द्वारा 

विमांक 07 मार्च, 2012 के एम.एस. नोटिस द्वारा सभी 

वाणिज्यिक weal को भारतीय नौसेना^भारतीय तट रक्षक को 

पोत पर मौजूद सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों के बारे मे रिपोर्ट 

देने की सलाह दी ग्ड है। 

(हिन्दी 

छावनी as के अंतर्गत सिविल क्षेत्र 

855. श्रीमती यशोधरा राजे सिधियाः क्या रक्षा मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे कितने छावनी बोई है, 

(ख) छावनियों की संख्या कितनी है fire अपना 

सिविल aa घोषित किया है; 

(ग) क्या सरकार का विचार मोरार छावनी, ग्वालियर 

के अधीन सिविल aa घोषित करने का है; ओर 

घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब 

तक लिए जाने की संभावना है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. Gedy: (क) देश A 62 छावनी 

as हे। 

(ख) 52 छावनियो ने सिविल क्षेत्र अधिसूचित किया है। 

(ग) सरकार को ARR छावनी में सिविल aa घोषित 

करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 

(घ) प्रश्न नहीं goal 

(अनुवाद) 

मानव-पशु संघर्ष 

856. श्री शिव राम गौड़ाः 

श्री गणेश सहः 

श्री विक्रम भाई अर्जनभाई मादमः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या कर्नाटक सहित देश में मानव ओर पशुओं 

के संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैः 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा कर्नाटक 

सहित देश में राज्य-वार रिपोर्ट किए at मामलों की संख्या 

कितनी 2: 

(ग) क्या Wer के पास इस खतरे के स्थायी समाधान 

के लिए कोई प्रस्ताव है; 

(घ) यदि हां, तो ade ae क्या हैः ओर 

(ड) सरकार द्वारा इस dd मे क्या क्या कदम 

उठाए गए 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) देश में वन्य जीवों की संख्या का 

प्रबंधन, संबद्ध wees शासित प्रदेश सरकार द्वारा किया 

जाता है। मानव-पशु सघर्ष की घटनाओं की Yat मंत्रालय 

को समय-समय पर प्राप्त हुई है। तथापि, एसी संघर्षो के 

व्यौरे इस मंत्रालय मेँ adi रखे जाते है तथापि, एसी कोई 

रिपोर्ट नहीं है जो यह दर्शती है fe देशं में एसी घटनां 

at ह। 

(ग) से (ङ) मानव - पशु संघर्षो को कम करने के 

लिए सरकार दारा निम्नलिखित, कदम उठाए गए हैः 

1 वन्य जीव पर्यावासों के सुधार के लिए उपाय 

करने हेतु तथा al से मानव पर्यावासों को पशुओं 

के प्रवास को कम करने के लए वन क्षेत्र में 

भोजन ओर जल की उपलब्धता को बढ़ाने के 

लिए "वन्यजीवों का एकीकृत विकास", "बाघ 

परियोजना" ओर "हाथी परियोजना" की केन्द्रीय 

प्रायोजित wrt के अंतर्गत राज्य सरकारों को 

वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

2 देश में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के 

अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रं का नैटवर्क तैयार किया 

गया eI 

3. वन्यजीवों के भय ओर आक्रमणों के मामले लोगों 

को करने ओर न करने योग्य कार्यो के बारे में 

लोगो को सचेत करने के लिए सरकार द्वारा 

जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हं। 

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मानव-तेदुआ संघर्षो 

के प्रबंधन हेतु राज्यासंघ शासित प्रदेश सरकारों 

को दिशा-निर्देश जारी fea FI
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5. मानव-वन्यजीव संघर्षो की समस्याओं के निराकरण 

हेतु वन स्टाफ ओर पुलिस के लिए प्रशिक्षण 
कार्यक्रम संचालित किए जाते है। 

6. बेहोश करने, उन्हे बचाव कन्दरो में ले जाने अथवा 
प्राकृतिक पर्यावासौं 4 वापस भेजने के माध्यम से 

समस्याग्रस्त पशुओं के नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों 
को वित्तीय सहायता . प्रदान की जाती है। 

7. वन्यजीव आक्रमणं से बचने के लिए संवेदनशील 

त्रं के आस-पास सीमा-दीवारों एवं सोलर ae 

के रूप मे भौतिक बैरियरों के निर्माण हेतु राज्य 

सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

8. Gala आक्रमणों के कारण dened एवं जीवन 

„ की क्षति होने पर लोगों को अनुग्रह सहायता. 

राशि का भुगतान किया जाता है। 

9. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपवंधों 

के अंतर्गत समस्याग्रस्त पशुओं के शिकार की. 

अनुमति देने हेतु राज्यासंघशासित प्रदेशों के मुख्य 
वन्यजीव dst को अधिकार संपन्न बनाया गया 

हे। ` 

10. मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में लोगों की 

शिकायतों का निराकरण करने के लिए तथा संरक्षित 

त्रो के प्रबंधन A उनका सहयोग प्राप्त करने 

हेतु संरक्षित क्षत्रं के आस-पास के गांवों मे पारि 
विकास गतिविधियां की जाती है। 

11. मानव-वन्यजीव भिड़ंत की स्थितियों के प्रबंधन में 

` दक्ष अनुसंधान एवं अकादमिक संस्थाओं ओर अग्रणी 

स्यैच्छिक संगठनों को संघर्ष के कारणों ओर उनके 

संभव उपायों का पता लगाने में शामिल किया 

जाता हे। 

ध्वनि प्रदूषण के लिए नए दिशानिर्देश 

857. श्री महाबल fem इस पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण 
के लिए राज्य सरकारों को कई नया दिशानिर्देश जारी 

किया गया है; 

(ख) यदि हां. तो तत्संबधी ahr क्या & ओर 
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(ग) इन दिशानिर्देशों का wet से अनुपालन सुनिश्चित 

करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया. है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) 

नियम, 2000 वर्ष 2000 से लागू है जिसे राजपत्रित अधिसूचना 
के माध्यम से जनवरी, 2010 मेँ संशोधितं किया गया है। 

उक्त संशोधित के प्रमुख दिशानिर्दश & (i) रात्रि प्रहर 

(10.00 अपराह्न से 6.00 पूर्वाहन) मे ध्वनि कम करने पर 

बल दिया जानाः Gi) "सार्वजनिक wer को घोषित किया 

गया दै ओर सार्वजनिक स्थल कै अधियोक्ता को जन समाधान 

प्रणाली आदि की मात्रा कौ प्रतिबंधित करना अपेक्षित है; 

ji) इसी तरह, निजी स्थल के अधियोक्ता को म्युजिक 

सिस्टम आदि के ध्वनिस्तर को प्रतिबंधित करना अपेक्षित हैः 

ओर (iv) संबद्ध राज्य सरकारों को दिनो की संख्या एवं 

ar, जो एक af में पंद्रह दिन से अधिक न हो तथा 

जिस पर प्रचालन के लिए 2 det की BE (10.00 अपराह्न 

से 12.00 अर्धरात्र) होगी, का अग्निम मे उल्लेख करने की 

oye! सौंपी जाती हेै। 

(ग) उपरोक्त दिशा-निर्देशो के अनुपालन को सुनिश्चित 

करने के लिए राज्यों ओर संघ शासित प्रदेशों के सभी 

मुख्य सचिवों को फरवरी, 2010 मे पत्र लिखा गया था। 

राष्ट्रीय राजमार्ग-117 

858. श्री प्रबोध पांडाः क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र को बेहतर 
ओर सीधा सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग. | 

117 की योजना बनाई गई थी ओर एन.एच.ए.आई. द्वारा 

इसके क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया था; 

(ख) यदि हां तो तत्संबधी व्यौरा क्या हैः 

(ग) क्या सभी आवश्यक स्वीकृतियों के मिलनै के बावजूद 

इस परियोजना के कार्य की बिल्कुल प्रगति नहीं हुई हैः 

(घ) यदि हां, तो ae ब्योरा an है तथा इसके 
क्या कारण है; ओर 

(ड) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध A क्या कदम 
उठाए गए है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद) (क) ओर (ख) जी, नदीं।
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(ग) से (ड) पश्चिम बंगाल में कोलकाता से भाखली 

तक रारा 117 को फरवरी, 2004 मे usta राजमार्ग के 

रूप में घोषित किया गया है ओर इसकी घोषणा से इसको 

राज्य लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल को सौप दिया 

गया है। इसकी घोषणा।सौपने से राज्य लोक निर्माण विभाग, 

पश्चिम बंगाल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके F इस मंत्रालय 

के बजटीय संसाधनों के अंतर्गत इस राष्ट्रीय राजमार्ग का 

रारा मानक में सुदृदढ़ीकरण किया गया है। नमखाना के 

नजदीक कि.मी. 1125 w हथनिया-दोयनिया नदी पर बड़े 

पुल को छोड़कर संपूर्णं सड़क का अब दो लेन मानक 4 

Get पर दिया गया है। वर्तमान 4 इस नदी के 

आर-पार alg पुल नहीं है। 

सेना की भूमि की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र 

859. श्री ताराचन्द WR: क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या श्रीनगर मे सेना की अच्छी जगह पर स्थित 

भूमि निजी पार्टियों को बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र 

जारी करने 4 अनियमितताओं की जांच परी हौ चुकी है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष & ओर 

(ग) दोषी afl के विरुद्ध क्या कारवाई की गई 

तथा उक्त भूमि को पुनः पाने के लिए क्या प्रयास किए 

गए? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) श्री नगर 

मे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र के पास रक्षा भूमि कव्जानै के 

बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक प्रारंभिक जांच दर्ज की 

है। यह जांच अंतिम चरण 4 है ओर इसको अंतिम रूप 

देने पर इसके परिणाम का पता चल पाएगा। 

(ग) रक्षा सम्पदा के एक रक्षा सम्पदा अधिकारी तथा 

एक उप डिवीजन अधिकारी ग्रेड) की निलंबित कर दिया 

गया है। wea भूमि पहले से ही रक्षा मंत्रालय के कब्जे 

मे हे। 

(हिन्दी) 

तोप प्रणाली (गन सिस्टम) मे तकनीकी समस्या 

860. श्री राजेन्द्र॒ अग्रवालः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सेना ने मौजूदा तोप प्रणाली A तकनीकी 

ओर प्रचालनात्मक समस्या बताई हैः 

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी a क्या है तथा सरकार 

दारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है, 

(ग) क्या सरकार ने Tey a की खरीदारी के 

दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अधिकार प्राप्त किया था; 

घ) यदि हां, तो इन. at का देश 4 निमणि न 

करने के क्या कारण & ओर 

(ङ) क्या सेना के लिए at का निर्माण कर रही 

आयुध निर्माणियों के उन्नयन।आधुनिकीकरण के fay कोई 

विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) किसी प्रकार 

की तकनीकी खराबी की सूचना नहीं दै। तथापि, at के 
प्रयोग ओर पुरानी हो जाने के कारण समय-समय पर नेमी 

किस्म की समस्याएं आ जाती #1 एसी समस्याओं को 

मरम्मत।अनुरक्षण अभिकरणों द्वारा या तो उसी स्थान पर 

अथवा इस उदेश्य हेतु स्थापित वर्कर्शौपों मे ठीक कर दिया 

जाता eI 

(ग) जी, ef 

(घ) हालांकि प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण संविदा के अनुसार 

सभी प्रोद्योगिकीय दस्तावेज ae एबी. बोफोर्स से आयुध 

निर्माणी बोई द्वारा प्राप्त किए गए थे, किन्तु प्रौद्योगिकी के 

अंतरण को आगे नहीं बढ़ाया गयां क्योकि प्रौद्योगिकी उपलब्ध 

कराने वाली फर्म मैसर्स एबी. बोफोर्स) के साथ कार्य 

व्यवहार को रोकं दिया गया था। इसके बाद, समग्र तोप 

प्रणाली के निर्माण ओर आपूर्ति के लिए आयुध निर्माणी 

बोर्ड को सेना द्वारा कोई मांग-पत्र नहीं भेजा गया। 

(ड) जी, etl आयुध निर्माणियों में बड़ अधिव्यास के 

हथियारों की निर्माण क्षमता के सृजन।संवर्धन के लिए मार्च, 

2012 मेँ सरकार द्वारा 376.55 करोड़ रुपए का Lita 

व्यय मंजूर किया गया है। 

सामाजिक जवाबदेही की उपेक्षा 

861. श्री सुदर्शन भगतः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या. देश मे निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों सहित 

कुछ कंपनियां खनन क्षेत्रो मे सामाजिक जवाबदेही की उपेक्षा 

कर रही हैः
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(ख) यदि हां, a तत्संबधी ahr क्या है; 

(ग) क्या सरकार को आारखंड के लोहरदगा जिले में 

सामाजिक जवाबदेही की उपेक्षा के बारे मे निजी क्षेत्र की 

खनन कंपनियों के विरुद्ध ॒शिकायते प्राप्त हुई हैः 

(घ) यदि हां, तो ade ahr क्या है, ओर 

(ड) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए है/उठाए जा रहे है 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) से (घ) वर्ष 2011-12 के दौरान देश में 

निजी क्षेत्र खनन सहित कंपनियों ert सामाजिक जवाबदेही 

की उपेक्षा के संबंध A इस मंत्रालय के ध्यान में कोई 

विशिष्ट उदाहरण adi लाया गया है। 

(ङ) उपरोक्त भाग (क) से (घ) के उत्तर के परिप्रक्ष्य 

A प्रश्न नहीं veal 

[STATE] 

फलीट टैकर as की खरीद 

862. श्री बाल कुमार vest: क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय नौसेना ने फ्लीट टैकर की खरीद 

के लिए किसी विदेशी शिपयाई को ठेका दिया है; 

ख) यदि हां, तो क्या शिपयाई द्वारा निर्माण में प्रयोग 

किया जाने वाला इस्पात नौसेना द्वारा वी गई तकनीकी 

विशिष्टता को पूरा करता है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ak क्या है; 

(घ) क्या खरीद के लिए किए गए व्यवसायिक बातचीत 

मूल्य की युव्त्तिसंगतता के मुद्दे का समाधान करता है; 

ओर 

(ङ) यदि हां, तो ada ae क्या है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी): (क) जी, हां। 

ख) जी, हां। 

(ग) wie car के निर्माण के लिए अनुरोध हेतु 

प्रस्ताव के wep मँ Ras मै. फिनकांतिरी द्वारा प्रस्तावित 

इस्पात का तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन 
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किया गया था। शिपयाई द्वारा दिए गए तकनीकी स्यष्टीकरणों 

को fire दो वर्गीकरण सोसाइटियों द्वारा अभिपुष्ट किया 
गया था, के आधार W तकनीकी मूल्यांकन समिति ने 
नियत प्रयोजन के लिए शिपयाई द्वारा प्रस्तावित इस्पात को 

स्वीकार किया el 

घ) जी, हां। 

(ङ) लागत की उपयुक्ता का पता लगाने के लिए 

संविदावार्ता समिति ने दो अलग लागत निर्धारण afer के 
आधार पर टैकर की लागत का निर्धारणं किया। दोनों 

लागत निर्धारण माडलों को ध्यान मेँ रखते हुए, संविदा-वार्ता 

समिति ने मै. फिनकांतिरी द्वारा पोत की मूल्य लागत के 
रूप मे 127.26 मिलियन यूरो (747.65 करोड़ रु) की 
प्रस्तावित लागत को समुचित wal 

प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता 

863. श्री भाउसाहेव राजाराम adie: 

श्री मनसुखभाई ङी. वसावाः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार का विचार ओद्योगिक ओर पर्यावरणीय 

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को 

वित्तीय सहायता देने कां हैः 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान राज्य 

सरकारों को प्रदान की गई Prat तथा उक्त अवधि के 

दौरान राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई धनराशि का 

ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली सरकार 

सहित राज्य सरकारों दारा उक्त निधि का परी तरह दुरुपयोग 

किया जा रहा हैः 

घ) यदि हां, तौ क्या केन्द्र सरकार कौ sa संबंध 

मे कोई शिकायत प्राप्त हुई हैः ओर 

(ड) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध मे की गई 

या प्रस्तावित कारवाई का ak क्या दै 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.- 

ई.एफ.), ओद्योगिक के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रदूषण उपशमन



841 प्रश्नो के 

के लिए विभिन स्कीमों को क्रियान्विति कर रहा है जिसके 

अंतर्गत राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को वित्तीय सहायतां 

प्रदान की जाती है। ये स्कीमे जारी रहने वाली प्रकृति की 

है। गत तीन वर्षो के दौरान इन स्कीमों के acta जारी 

की गई राशियों के राज्य-वार ओर स्कीम-वार aR संलग्न 

विवरण में दिए गए हैँ। राज्यों को जारी की गई निधियों 

का यदि वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया जाता है 

जिसके लिए Pat जारी की ag थी तो उन राशियों को 

अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेषित कर दिया जाता हे। 

(ग) से (ड) एम.ओ.ई.एफ. ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु 

दिल्ली सरकार को भी निधियां जारी की el उपर्युक्त स्कीम 
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के अंतर्गत निधियों के उपयोग का मोनीटरनासमीक्षा केन्द्र एवं 

राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ste 

द्वारा नियमित रूप से की जाती है। विभिन्न स्कीमों के 

अंतर्गत निधियां, विभिन्न राज्य सरकारों अथवा राज्य प्रदूषण 

नियंत्रण बो ्रदूषण समिति्यो अथवा अन्य एजैसियो, जैसा भी 

मामला हो, को जारी की गई गत धनराशियों के लिए 

उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा संतोषप्रद प्रगति रिपोर्ट कीः प्राप्ति 

के पश्चात ही, जारी की जाती है। सी.पी.सी.बी., विभिन्न 

परियोजनाओं का निरीक्षण करता है ओर जब भी आवश्यकता 

हो, समय पर शोधक कारवाई करता हि। इस संबंध मे भारत 

सरकार मे कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है। 

विक्र्ण 

पिले तीन वर्ण & दौरान राज्यवार व योजनावार जारी धनराशि 

(करोड़ रुपएं मे) 

क्रसं राज्य।स्कीम 2008-09 2009-10 2010-11 

जारी की गर्ह धनराशि जारी की गई धनराशि जारी की गई धनराशि, 

1 2 4 5 

1. प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता 

अरुणाचल प्रदेश 0.04 0.12 00.00 

आन्ध्र प्रदेश 0.50 00.00 00.00 

असम 0.26 0.03 0.67 

विहार 00.00 00.00 0.50 

चण्डीगढ 0.12 0.24 0.31 

(विज्ञान ओर पर्यावरण ae, दिल्ली) 0.10 00.00 0.24 

दिल्ली सरकार 0.30 0.69 00.00 

एन.आई.सी.एस.आई, (एन.आई.सी.) 0.20 0.05 00.00 

गुजरात 00.00 0.56 00.00 

गोवा 0.59 00.00 0.46 
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1 2 3 4 5 

हिमाचल प्रदेश 00.00 00.00 0.07 

कर्नाटक 00.00 00.00 0.38 

महाराष्ट 0.35 00.00 0.21 

मणिपुर 0.15 0.22 0.34 

मध्य प्रदेश 0.63 0.63 00.00 

मेघालय 0.04 0.50 0.46 

मिजोरम 0.16 0.15 0.22 

नागालैंड 0.25 0.08 0.69 

ओडिशा 0.05 0.01 0.10 

पंजाब 00.00 0.64 00.00 

पुडुचेरी 00.00 0.09 00.00 

सिक्किम 0.01 00.00 0.23 

त्रिपुरा 0.09 0.09 0.13 

उत्तर प्रदेश 00.00 00.00 1.00 

कुल 3.84 4.10 6.01 

2. wen aera शोधन संयंत्र EAH) 

आद्र प्रदेश 0.72 0.60 

गुजरात 0.44 3.05 4.19 

महाराष्ट्र 3.24 0.50 1.51 

राजस्थान 0.82 

कुल 4.40 4.97 5.70 

3. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 

अन्ध्र प्रदेश 25.38 36.89 0.00 

विहार 0.00 15.37 20.00 

गुजरात 1.49 0.00 0.39 

गोवा 0.00 0.00 0.00 
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2 3 4 5 

हरियाणा 20.80 14.90 4.10 

कर्नाटक 2.25 0.00 0.96 

केरल 1.00 0.00 0.00 

मध्य प्रदेश 3.35 0.90 0.00 

महाराष्ट्र 0.35 7.38 11.82 

ओडिशा 16.44 0.00 0.00 

पंजाब 0.00 0.00 45.75 

राजस्थान 0.00 20.00 0.00 

तमिलनाडु 9.52 3.10 0.00 

उत्तर प्रदेश 105.60 112.80 238.59 

उत्तराखंड 2.50 17.94 31.88 

पश्चिम बंगाल 29.60 57.08 194.13 

दिल्ली 45.85 66.50 83.29 

सिक्किम 5.00 15.00 26.14 

कुल 269.13 367.86 657.05 

राष्ट्रीय श्रील संरक्षण योजना 

जम्मू ओर कश्मीर 12.50 27.85 17.43 

कर्नाटक 4.84 0.00 6.50 

महाराष्ट्र 0.76 3.77 2.75 

राजस्थान 13.55 4.64 6.28 

उत्तराखंड 3.40 0.00 3.00 

पश्चिम बंगाल 4.00 0.00 01.30 

उत्तर प्रदेश 4.00 2.73 12.70 

ओडिशा 1.00 0.00 0.00 

नागालैंड 0.00 5.81 0.00 

मध्य प्रदेश 0.60 0.00 0.00 

कुल 44.65 44.80 49.96 
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इस्पात की मांग ओर आपूर्ति 

864 डो एम. तम्बिदुरईः क्या इस्पात मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या इस्पात की मांग ओर आपूर्ति मै भारी अंतर 

हे जिसके परिणामस्वरूप देश आयातित इस्पात पर निर्भर हैः 

ख) यदि हां, तो amet व्यौरा क्या हैः 

(ग) क्या सरकार ने कच्चे लौह-अयस्क & निर्यात पर 

शुल्क बदरा दिया है ताकि आयात कौ हतोत्साहित किया 

जा स्के; 

(घ) यदि हां, तो aah ak क्या हैः 

(ड) क्या सरकार का विचार एक नई राष्ट्रीय इस्पात 

नीति प्रारम्भ करने का हैः ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद aah: (क) ओर (ख) इस्पात 

की घरेलू मांग ओर घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर है। 
इस्पात के उत्पादन की तुलना में खपत मे सापेक्ष वृद्धि के 

कारण भारत वर्ष 2007-08 के बाद से इस्पात का निवल 

, आयातक बन गया है। अंतिम उपभोक्ताओं. की विशिष्ट 
आवश्यकताओं को परा करने के लिए इस्पात की कुछ 
विशेष किस्म आयात की जाती €1 इस्पात की मौसमी तथा 

आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए भी इस्पात का 
आयात किया जाता है। तथापि, देश .मँ इस्पात के उत्पादन 

मे निरंतर वृद्धि के साथ चालु वित्तीय वर्ष के प्रथम 11 
महीनों A निवल आयात 2.503 मिलियन टन के स्तर तक 

गिर॒ गया हेै। 

(ग) ओर (घ) इस्पात के निर्यात को हतोत्साहित करने 
की दृष्टि से दिनांक 30-12-2011 से लौह aarp (teed 

को छोड़कर) की सभी wel पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत 

से बद्वाकर 30 प्रतिशत कर विया गया है। 

(ड) ओर (च) वैश्चिक के साथ-साथ घरेलू दोनों परिवर्तित 

आर्थिक पर्यावरण को देखते हुए इस्पात मंत्रालय ने वर्तमान 

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 के स्थान W नई राष्ट्रीय इस्पात 

नीति का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू at sl नई 

राष्ट्रीय इस्पात नीति के निर्माण की प्रक्रिया w निगरानी 

के लिए सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता मे योजना 

आयोग, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयविभाग तथा dla राज्य 
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सरकारों के प्रतिनिधियां वाली एक शीर्ष समिति का गठन 
किया गया है। विषय के विभिन पहलुओं के संदर्भ 4 

अध्ययन, विश्लेषण, परामर्श ओर प्रारूप नीति दस्तावेज तैयार 

करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञं की अध्यक्षता मे चार 

कार्यबलों का गठन किया गया el 

गुजरात द्वारा प्रस्तुत योजनाएं ओर अनुमान 

865. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाटः क्या सड़क परिवहन 

ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) वर्ष 20112 के लिए गुजरात राज्य सरकार 

द्वारा प्रस्तुत योजनाओं ओर अनुमानं का ART क्या हैः 

(ख) इनमें से आज तक अनुमोदित योजनाओं ओर 

अनुमानं का ब्योरा क्या है; ` 

(ग) शेष योजनाओं ओर अनुमानों को कब तक अनुमोदित 

किए जाने की संभावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (att 

जितिन प्रसाद); (क) वर्ष 2011-12 के लिए 133.67 करोड़ 

रुपये की संस्वीकृत सीमा की तुलना मै गुजरात राज्य 
सरकार द्वारा 324.24 करोड़ रूपये की लागत के 19 प्राक्कलमे 

भेजे गये FI 

(ख) ओर (ग) वर्ष 2011-12 के दौरान, गुजरात के लिए 

133.67 करोड़ रुपये की अनुमोदित संस्वीकृत सीमा की 

तुलना मे, 117.91 करोड़ रुपये की लागत कै 5 प्राक्कलन 
संस्वीकृत किए my है ओर 15.76 करोड़ रुपये की लागत 
के शेष प्राक्कलन संस्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन हे। | 

सड़क सुरक्षा कोष 

866. डो. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः क्या सड़क परिवहन ̀ 

ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या वर्ष 2009 के दौरान, 49 लाख सड़क 

दर्घटनाएं हुई शीं जिनके परिणामस्वरूप 1,25.660 व्यक्तियौ 

की मृत्यु हु ओर पाच लाख लोग घायल हुए थे; 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः 

(ग) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क 

परिषद (एन.आर.एस.सी.) द्वारा कोई अल्पकालीन ओर 

दीर्घकालीन उपाय किए गए रहै;
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(घ) यदि हं, तो तत्संबेधी व्यौरा क्या है, 

(ड) क्या सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 

संशोधन करने ओर सड़क सुरक्षा कोष बनाने की योजना 

बना रही है; यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(च) क्या सुरक्षित द्ाइविग को प्रोत्साहन देने के लिए 

जुर्माना राशि मे अत्यधिक वृद्धि करनै के लिए केन्द्रीय 
कानून मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशो के सम्बन्ध A कोई 
प्रगति हुई है; ओर 

छ) यदि हां, तो amet ahr क्या है? 

ase परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो 

तुषार चौधरी): (क) ओर (ख) जी हां। ak संलग्न विवरण 

मे दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) weit सडक सुरक्षा परिषद की 25 

मार्च, 2011 को हुई 1ग्वीं बैठक A किए गए विचारविमर्शं 

के अनुसार, सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय ने देश 

मे सड़क सुरक्षा के लिए कार्यक्षम समाधानं से वृहत् एवं 

सूक्ष्म आयामों की रूप-रेखा तैयार करने ओर सडक दुर्धटनाओंं 
पर नियंत्रण करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक 

उपाय Gan के लिए सड़क सुरक्षा के चार घटकं अर्थात् 
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() शिक्षा, (i) प्रवर्तन, ॥) इंजीनियरिंग (सडक एवं वाहन) 

ओर (iv) आपातकालीन परिचर्या के संबंध मे पांच अलग- 

अलग कार्य समूह गठित किए है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 

परिषद् 4 दिनांक 29 फरवरी, 2012 कौ आयोजित अपनी 

13वीं बैठक F सभी ust कार्य समूहों की सिफारिशों पर 
विचार-विमर्श किया। पाचों कार्य समूहो की सभी मुख्य 
सिफारिशो से संबंधित संश्लेषण रिपोर्ट अब मंत्रालय की 

वेबसाइट पर उपलब्ध ॒हे। 

(ङ) से (छ) मोटर वाहन, अधिनियम, 1988 जिसमे 

अन्य बातों के साथ-साथ शराब पीकर गाड़ी चलाना. ओर 
अन्य यातायात संबंधी उल्लंघनों के लिए WAM 4 ae 

का प्रावधान था, 4 संशोधन हेतु विधेयक 15 मई, 2007 

को राज्य सभा मे प्रस्तुत किया गया राज्य सभा की 

सिफारिशो पर विधेयक विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी. 

समिति को भेजा गया जिसने कई सुञ्याव fev मोटर 

वाहन (संशोधन) विधेयक 2007 मेँ किए गए सरकारी dene 

को मंत्रिमंडल द्वारा 01 मार्च्, 2012 को आयोजित बैठक में 

अनुमोदित कर दिया गया है ओर aa विधेयक को संसद 

के चालू सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। तथापि, 
प्रस्तावित संशोधन + सड़क सुरक्षा निधि के सृजन के लिए 

कोई प्रावधान नहीं है। 

faqvor 

क्र.सं. UIs राज्य क्षेत्र राज्य।संघ राज्य क्षेत्रों में 

सड़क दुर्घटनाओं की 

राज्याःसंघ राज्य क्ष्रों में 

सड़क दुर्घटनाओं 4 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 

सड़क दुर्घटनाओं में 

कुल संख्या मारे गए व्यक्तियों घायल व्यक्तियों की 

की कुल संख्या कुल संख्या 

2209 2009 2009 

1 2 3 4 5 

1. अन्ध्र प्रदेश 43600 14770 52157 

2. अरुणाचल प्रदेश 306 158 530 

3. असम 4869 1991 5522 

4. बिहार 10065 4390 7113 
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1 2 3 4 5 

5. Bde 12888 2865 13274 

6. गोवा 4165 321 2954 

7. गुजरात | 31034 6983 32944 

8. -हरियाणा 11915 4603 10481 

9. हिमाचल प्रदेश 3051 1140 5579 

10. जम्मू ओर कश्मीर 5045 1100 8199 

11. आारखंड 4996 2170 4406 ` 

12. कर्नाटक 45190 8714 61697 

13. केरल 35433 3830 41402 

14. मध्य प्रदेश 47267 7365 54611 

15. महाराष्ट्र 71996 11396 47878 

16. मणिपुर 578 125 1189 

17. मेघालय 398 145 713 

18. मिजोरम 86 60 203 

19. नागालैंड 63 55 151 

20. ओडिशा 8887 3527 11296 

21. पंजाब 5570 3668 4486 

22. राजस्थान 25114 9045 32317 

23. सिक्किम 564 87 434 

24. तमिलनादु 60794 13746 70504 

25. त्रिपुरा 865 229 1342 

26. उत्तराखंड | 1404 852 1784 

27. उत्तर प्रदेश 28155 14638 20632 

28. पश्चिम बंगाल 11134 4860 12186 
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4 5 

संघ राज्य क्षेत्र 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 271 33 342 

2 ane 424 171 321 

3. दादरा एवं नगर हवेली 79 45 71 

4. दमन ओर दीव 63 33 69 

5. दिल्ली 7516 2325 6936 

6. लक्षद्रीप 4 2 3 

7. gent 1698 218 1732 

कुल 486384 125660 515458 

fey (च) यदि a तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि 

acai नही, तो gah क्या कारण है? 

सेनाओं मे शामिल होने के लिए ` 

युवाओं को प्रोत्साहन रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी) (क) ओर (ख) सशस्त्र सेना मे 

सल तीनों सेनाओं मे जनशक्ति की कमी का व्यौरा इस प्रकार हैः- 

867. श्री रेवती रमण सिहः । । । 

श्री सी. शिवासामीः सेना नौसेना वायुसेना 

डो. रत्ना डः 

10526 17711 8289 
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे fH: 

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेधाओं मेँ जनशक्ति 

की भारी कमी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी सेवा-वार ak क्या हैः 

(ग) क्या देश के युवा सेना मेँ शामिल नहीं होना चाहते 

ओर यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या सेना मे भर्ती के बारे मेँ उनमें जागरूकता 4 

कमी है; 

(ड) यदि a तो क्या सरकार का विचार-सेनाओं 4 

शामिल होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 

एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने का हैः ओर 

(ग) से (च) सरकार ने युवाओं को सशस्त्र सेना में 

आने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते बहुत से उपाय किए 

है जिनमे भर्ती रैलियों का आयोजन, मीडियां प्रचार आदि 

शामिल हैँ। पिछले कुछ वर्षो मेँ सशस्त्र सेना मेँ शामिल होने 

के इच्छुक युवाओं की संख्या मेँ वृद्धि की प्रवृत्ति देखने मे 

आई हे। 

(अनुवाद) 

वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण 

868. श्री मुकेश भैरवदानजी asd: क्या पर्यावरण ओर 

वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार नै गुजरात राज्य मे बनासकांठा 
जिले सहित देश में "वानिकी क्षेत्र A क्षमता निर्माण" हेतु 

कोई योजना शुरू की है; 

(ख) यदि हं, तो तत्संब॑धी व्यौरा ओर इसकी मुख्य 
विशेषताएं क्या है; ओर 

(ग) देश मे इसके कब तक पूरा होने की dares 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) जी, Bil सरकार ने "वानिकी क्षेत्र में क्षमता 

निर्माण" के लिए 368.74 करोड़ रु. की कुल प्रक्षेपित लागत 

पर एक स्कीम प्रारम्भ की है जिसके छः घटक योजना 

परिव्यय से वित्त पोषित किए जार्येगे ओर एक बाह्य सहायता 

प्राप्त घटक जापान इन्टरनेशनल कपिरिशन TR (जे.आई सी.ए) 

द्वारा उदार ऋण के रूप में प्रतिपूर्ति आधार पर वित्त 
पोषित किया जाएगा। यह स्कीम समूचे देश के सभी wi 
मे वानिकी क्षेत्र मेँ क्षमता निर्माण के लिए अभिप्रेत a 

(ख) इसके व्यौरे ओर मुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः 

(i) इन्दिरा गाधी राष्ट्रीय वन अकादमी {आई जी.एन.- 

WHE): इस घटक के सीधे रूप F भर्ती किए 

गए आई.एफ.एस. अधिकारियों के पेशेवर सम्पादन 

प्रशिक्षण, आई.एफ.एस. के लिए wa किए गए 

अधिकारियों के निपुणता उन्नयन, आई.एफ.एस. 

अधिकारियों के लिए उच्च वन प्रबंधन पाठ्यक्रम 

अनिवार्य मिड-कैरियन प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 

सेमिनार।कार्यशालाएं ओर अन्य सेवाओं के कार्मिकों 

हेतु प्रायोजित wear आयोजित किए जाते ZI 

(i) वन शिक्षा निदेशालय (डी.एफ.ई): यह घटक सीधे 

रूप से भर्ती किए गए राज्य वन सेवा अधिकारियों 

ओर वन रंज अधिकारियों को ओर उनके सेवा 

प्रशिक्षणो. विषय आधारित सेमिनारों ओर कार्यशालाओं 

के लिए पेशेवर सम्पादन पादुक्रम प्रदान करताहे। 

(ii) आईएफ.एस. अधिकारियों का प्रशिक्षणः इस घटक 

के अंतर्गत, आई एफ.एस. अधिकारियों के बीच शीर्ष 

पारस्परिकं क्रिया का अवसर प्रदान करते हुए 

साप्ताहिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठक्रम ओर विषयपरक 

कार्यशालाएं आयोजित की जाती £1 आई.एफ.एस, 

अधिकारियों को दीर्घ-अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 

लिए भी प्रायोजित किया जाता है। 

(iv) अन्य सेवाओं का कार्मिक का प्रशिक्षणः यह घटक 

जागरुकता कार्यक्रमों का प्रबंध करता है, जिसमे 

19 मार्च, 2012 

(५) 

(vi) 

(vil) 

(ग) 

लिखित उत्तर 856 

लघु-अवधि प्रशिक्षणो, कार्यशालाओं ओर पुलिस, 

राजस्व, सीमा शुल्क जैसे विभिन विभागों के 

कार्मिक हेतु अध्ययन दौरे के माध्यम से प्रारंभ 
किए जाते है। 

अन्य पणधारियों के प्रशिक्षणः यह घटक अध्ययन 

ahi, कार्यशालाओं ओर पंचायत सदस्यो, निर्वाचित 
प्रतिनिधियों, शिक्षकों, प्रकृति क्लबो/पारि-क्लबो, 

सामाजिकं कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया 

आदि का प्रावधान करता है। 

वानिकी कार्मिकों का विदेशी प्रशिक्षणः इस घटक 

का उदेश्य विदेश के विभिन्न संस्थानों मे विभिन्न 

लघु-अवधि ओर दीर्घ-अवधि प्रशिक्षण पाद्यक्रमों के 

लिए उन्हे प्रायोजित करने के द्वारा वानिकी कार्मिकों 

के बीच विशेषज्ञता को germ है। 

वन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण हेतु कार्मिकोँ का क्षमता ` 
विकासः यह एक बाहय wera घटक है जो 

कि we लाईन वानिकी कार्मिकों के प्रशिक्षण में 

सुधार करते हुए ग्यारह राज्यों नामशः, असम, 

अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, 

आरखण्ड, मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड 
ओर पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन हेतु लक्षितं है। 

इस प्रस्ताव के दो प्रमुख उदेश्य हैः 

राज्य वन विभाग के वानिकी प्रशिक्षण स्कूलों की 

अवसंरचनाओं कौ निम्नलिखित के द्वारा मजबूत 
बनानाः 

e मौजूदा राज्य वनं प्रशिक्षण स्कूलों (एस.एफ.- 

टी.एस.) का सुधार करना 

® जिन राज्यों में प्रशिक्षण स्कूल नहीं है, वहां 

नए प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करना। 

रटलाईन वानिकी कार्मिकों के प्रशिक्षण को निम्नलिखित 
के माध्यम से मजबूत बनाना: 

e पादुक्रम को दोहराना 

e विशेषज्ञ प्रशिक्षकोश्रशिक्षकों का दल गंठित 

करना 

राज्यों मे wens वन बल का प्रशिक्षण। 

स्कीम का क्रियान्वयनं एक सतत् प्रक्रिया है।
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(हिन्दी) 

गोपनीय जानकारी का उजागर होना 

869. श्री निखिल कुमार dent क्या रक्षा मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कुठ रक्षा अधिकारी फेसबुक ओर अन्य सोशल 

नेटवर्किग साइटों पर गोपनीय जानकारी उजागर करने में 

संलिप्त पाए गए है; 

(ख) यदि हां, तो aah aR क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आचार संहिता 

जारी की है; ओर 

(घ) यदि हां, तो ade व्यौरा क्या दहै? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी); (क) से (घ) किसी सेना 

तथा रक्षा कार्मिक द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइटों जसे फेसबुक 

पर गोपनीय सूचना लीक किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं 
मिली है। संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना 

प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा यथापरिचालित साइबर सुरक्षा नीति, 

जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ इन्टरनेट से जुड़े नेटवर्क 

के dd मेँ नीति शामिल है, इस मंत्रालय. तथा तीनों 

सेनाओं मेँ लागू की जां रही el 

डन्ल्यू.पी.आई. 

870. श्रीमती सुशीला सरोजः 

श्री पी.आर. नटराजनः 

श्री पन्ना लाल पुनियाः 

29 फाल्गुन, 1933 (रक) लिखित उत्तर 858 

श्रीमती ऊषा वर्मा 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान माह-वार शहरी ओर 

ग्रामीण at 4 खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक 

(उनल्ल्यु पी.आई.) ओर उनके भार का व्यौरा क्या हः 

(ख) थोक मूल्य सूचकांक के निर्धारण में अपनायी जा 

रही प्रविधि ओर मानकों सहित ART क्या है; 

(ग) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति 

ने साप्ताहिक आधार पर खाद्य स्फीति दर जारी किया 

जाना निषिद्ध कर दिया है तथा थोक मूल्य सूचकांक आधारित 

मासिक आंकड़ा जारी करने का निर्णय लिया @ ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्सं्ब॑धी ait क्या है तथा विशेषकर 

खाद्य मूल्यों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के dda मं मुद्रा 

स्फीति कम करने हेतु क्या उपाय किये जाने का विचार है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव fair: (क) खाद्य वस्तुओं के लिए 

अप्रेल, 2011 से फरवरी, 2012 तक अखिल भारतीय थोक 

मूल्य सूचकांक का at नीचे तालिकां मे दिया गया है। 

थोक मूल्य सूचकांक का संकलन अखिल भारतीय आधार 

पर किया जाता है ओर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रं के लिए 

कोई अलग सूचकांक नहीं रखे जाते zl 

उपसमूह भारता अप्रैल, मई जून- जुलाई 

11 11 11 11 

अगस्त ॒सितम्बर- अक्तूबर- नवम्बर- दिसम्बर- "जनवरी. "फरवरी. 

11 11 11 11 12 12 

खाद्य वस्तुए 14,337 186.8 186.3 188.8 192.8 193.7 197.2 199.3 1965 190.9 191.4 192.3 

see अनंतिम रहै। 

(ख) थोक मूल्य सूचकांक (डन्ल्यू.पी.आई.) की वर्तमान 

steel 676 Hal को शामिल करते हुए 5482 उद्धरणों के 

आधार पर आधार वर्ष 2004-05=100 के साथ संकलित की 

जाती है। इसकी गणना शृंखला की Fae के दौरान स्थिर 

भारिता के साथ भारित अंकगणितीय मद्यमान के सिद्धांत 

पर की जाती हे। 

(ग) ओर (घ) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति 

ने अपनी 24 जनवरी, 2012 की बैठक A निर्देश दिया कि 

मासिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाए्। 

सरकार द्वारा नियमित रूप से मूल्य प्रणाली की निगरानी
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की जाती है ओर उसने विशेषकर खाद्य ओर आवश्यक 

वस्तुओं के मामले मे, मुद्रास्फीति की उच्च दर को नियंत्रित 

करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए हैँ जैसे कि वित्तीय, प्रशासनिक 

ओर मौद्रिक उपाय। इनमे शामिल है समय-समय पर निर्यातं 

पर अस्थाई प्रतिबंध, शून्य आयात शुल्क तथा न्यूनतम निर्यात 
मूल्य निर्धारित करना ताकि चुनिंदा मदों के निर्यात को 
विनियमित किया जा we) जब भी आवश्यकता होती हे, 
सरकार राज्य सरकारो^केद्र शासित क्षेत्रों के माध्यम से चावल, 

गेह, cael ओर खाद्य तेलों का अतिरिक्त आवंटन भी 

करती. है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा मूल्य वृद्धि 
की संभावनाओं कौ स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व 
वैक ने मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया है। सरकार 
ने प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के विशेष संदर्भ में समग्र मुद्रास्फीति 

स्थिति की समीक्षा के लिए एक अंतर्मन्त्रालयी समूह भी 

गठित किया हे। 

सड़क दुर्घटनाएं 

871. श्री जे.एम. आरुन रशीदः 

श्री प्रतापराव गणपत्तराव जाधवः 

श्री रघुवीर सिंह मीणाः 

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः 

श्री ए. सम्पतः 

श्री के. सुगुमारः 

श्री वरूण गाधीः 

श्री किसनभाई वी. पटेल: 

श्री पी.टी. थोमसः 

श्री एस. अलागिरीः 

श्री आर. थमराईसेलवनः 

श्री प्रदीप माड्मीः 

श्री पशुपतिनाथ सिंहः 

श्री रवनीत सिहः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः | 

(के) क्या सरकार ने देश मेँ विशेष रूप से ग्रामीण 

aa मे विभिन wee राजमार्गो^एक्सप्रेस मार्गो पर aed 

हुई दुर्घटनाओं को संज्ञान में लिया हैः 
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(ख) यदि हां, तो fed तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के 

दौरान wen दुर्घटनाओं ओर दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों 

की राज्य-वार।संघ राज्य sae संख्या कितनी है; 

(ग) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के पीछे कारणों 

का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया हैः 

(घ) यदि हा, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार 

दारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर 

साथ ही इस मामले मे शुरू किए गए कर्यक्र्मोकिए गए 

उपायों का aki क्या है; ओर 

(ङ) दुर्घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गो 

एक्सप्रेस मार्गो पर बेहतर चिकित्सा सहायता मुहैया कराने 

के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे रै? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री डो 

तुषार चौधरी): (क) ओर (ख) जी atl वर्ष 2008 से 2010 

(अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) तक प्रत्येक af के दौरान राष्ट्रीय 

राजमार्गा (एक्सप्रेस मार्ग सहित) पर सूचित कुल सड़क ` 

दुर्घटनाओं की संख्या ओर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 

व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार।संघ राज्य aaa ब्योरा 

संलग्न विवरण में दिया गया है। af 2008 से 2010 

(अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) तक प्रत्येक वर्ष के दौरान सभी 

सड़कों पर सूचित कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या ओर 

सड़क दुर्घटनाओं मे मारे गए व्यक्तियों की संख्या का 

राज्यवार।संघ राज्य asa ART संलग्न विवरण-॥ A दिया 

गया हेै। 

(ग) ओर (घ) सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय, 

एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त we आर्थिक एवं सामाजिक 

आयोग की एशिया tthe रोड एक्सीडेट seme परियोजना 

के अनुसार विकसित ete मे सभी राज्यो।संघ राज्य sal 

से सड़क दुर्घटना, संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। इन 

आंकड़ों का विष्लेषण किया जाता है ओर "भारत मँ सड़क 

quem नामक शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन, सड़क 

परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष 

द्वारा प्रत्येक वर्षं जारी किया जाता है। इस प्रकाशन का, 

वर्ष 2010 का नवीनतम ste, दिसंबर, 2011 में जारी किया 

गया था। इस रिपोर्ट मे सभी राज्यो।संघ राज्य क्षेत्रों के 

संबंध 4 सड़क दुर्घटनाओं के कारकं सहित सड़क दुर्घटनाओं 

ओर संबंधित मानदंडों से संबंधित आंक्डे दिए गए है।



861 प्रश्नो के 

इस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 

निम्नलिखित कदम उठाए हैः. 

(i) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(viii) 

सड़क सुरक्षा, रष्ट्रीय राजमार्गो/एक्सप्रेस मार्गो की 

योजना बनाते समय सडक डिजाइन का अभिन्न 

अंग होती है। 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्म प्राधिकरण द्वारा सड़क 

सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क 

चिन्हांकन।सड़क संकेत, चेतावनी as, कुशल परिवहन 

प्रणाली का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबेधन 

व्यवस्था कौ लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों 

मे अनुशासन ser, चुनिदा Get पर सड़क 

सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय fey गए Z| 

मंत्रालय ERT योजनागत कार्यो के अंतर्गत वर्ष 1997. 

98 से असंगठित क्षेत्र A भारी मोटर वाहन चालकों 

को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय दारा देश 

मे चालनं प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना, 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दृश्य- 

श्रव्य ओर प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से सड़क 

सुरक्षा जागरूकता के लिए प्रचार अभियान। 

वाहनों के सुरक्षा मानकं we सीट dec, पावर- 

स्टीयरिंग, Rag मिरर आदि को कठोर बनाना। 

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना wed सेवा स्कीम के 

अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारो!गैर-सरकारी संगठनों 

को wa ओर एबुलेस उपलब्ध कराना। भारतीय 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने 

प्रत्येक राष्द्रीय राजमार्ग ws, जो इसके प्रचालन 

ओर अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते है, पर 50 

किमी. की दूरी पर एबुलेस प्रदान करता ZI 

दो लेन वाले ws राजमार्गो को चार लेन का 

ओर चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को छह 

लेन का बनाया ओर सुधारा जाना। 

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को रोकने के लिए सरकार 

दारा उठाए गए कुछ अतिरिक्त कदम इस प्रकार हैः- 

0) सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति पहले ही 

अनुमोदित कर दी हे। इस नीति 4 विभिन्न 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 
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नीति उपायों जैसे जागरूकता संवर्धन, सड़क सुरक्षा 

सूचना seme स्थापित करने ओर कुशल परिवहन 

को लागू करने सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना 

को aera देने, सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन आदि : 

के बारे मे बताया गया है। 

इस मंत्रालय ने सभी waite राज्य क्षत्रं को 

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ओर जिला सड़क 

सुरक्षा समितियां, यदि पहले से गदित नहीं हैः 
गठित करने का ओर उनकी doh नियमित 

आयोजित करने का अनुरोध किया है ताकि सभी 

संबंधितों को सडक दुर्घटनाओं के जोखिम पर 

काबू पाने के लिए सही संदेश पहुंच सके ओर 
सडक दुर्घटनाओं को पर्याप्त प्राथमिकता मिल 

सके। 

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की 25 मार्च, 2011 

को हुई iat बैठक में किए ay विचारविमर्शं के 

अनुसार, सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय ने 

देश मेँ सड़क सुरक्षा के लिए कार्यक्षम समाधानं 

से वृहत् एवं सूक्ष्म आयामो की रूप-रेखा तैयार 

करने ओर सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के 

लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय Yar 

के लिए सड़क सुरक्षा के चार घटकं अर्थात् (i) 

शिक्षा, (ii) प्रवर्तन, (ii) इंजीनियरी (सड़क एवं 

वाहन) ओर dv) आपातकालीन परिचर्या के संबंध 

मेँ पांच अलग-अलग कार्य समूह गठित किए है। 

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् ने दिनांक 29 फरवरी, 

2012 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक मेँ सभी 

पाचों कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार-विमर्शं 

किया। पाचों कार्य समूहो की सभी मुख्य सिफारिशों 
से संबंधित संश्लेषण रिपोर्ट अब मंत्रालय की वेबसाइट 

पर उपलब्य है। 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय ने सभी 

राज्यो।संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग we 25 शीर्ष 

व्लैक.स्पोटोदुर्घटना प्रवण खंडो, के बारे 4 

प्राथमिकता आघार पर सूचना प्रदान करने के 

लिए कहा है जिनका समाधान किया जाना zl 

(ड) सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय 

राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं
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के पश्चात् weal को नजदीकी चिकित्सा सहायता केन्द्र 
तक पहुंचाने जेसे राहत ओर बचाव कार्यो के लिए राज्यो 

संघ राज्य क्षत्रो/गैर-सरकारी संगठनों को एंबुलेसं उपलब्ध 

कराता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गं प्राधिकरण द्वारा 
भी राष्ट्रीयं राजमार्गो के प्रत्येक 50 किमी के खंड पर 

बी.ओ.टी. (पथकर) परियोजनाओं के निजी रियायतग्राहियों के 

माध्यम से एंवुलेस उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, 
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय, दुर्घटना पीडितो को 
चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए 14वीं पंचवर्षीय 

योजना के दौरान 140 अभिनिर्धारित राज्य सरकारी अस्पतालों 

मे अभिघात चिकित्सा सुविधाएं उन्नत करके राष्ट्रीय राजमार्गो 

के स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण ओर पूर्वपश्चिम महामार्गो 
पर "एकीकृत अभिघात केन्द्र नेटवर्क की स्थापना नामक 

we स्कीम कार्यान्विति कर रहा है। 

favor] 

राष्ट्रीय राजमार्गो एर च्रुचित दुर्घटनाओं ओर set कृत व्यक्तियों की संख्या 

राष्ट्रीय राजमार्गो w सड़क दुर्घटनाओं राष्ट्रीय राजमार्गो पर सड़क दुर्घटनाओं 

सं राज्य क्षेत्र की कुल संख्या" मे मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्याः 

2008 - = 2009 2010 2008 ` 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

राज्य 

1. अन्ध्र प्रदेश . 12,327 11,856 12,340 4,172 4,655 5,122 

2. अरुणाचल प्रदेश 101 113 91 28 49 33 

3. असम |  2,683 2,808 3,209 1,245 1,275 1,401 

4. बिहार 3,862 4,305 4,857 1,868 1,993 2,317 

5. छत्तीसगढ़ 4,001 4,622 4,248 1,002 1,093 1,037 

6. गोवा 1,593 1,467 1,576 134 125 - 122 

7. गुजरात 7,025 6,640 ` 6,440 1,857 ` 1,958 1,953 

8. हरियाणा 3,990 4,086 3,905 4,775 1,800 1,845 

9. हिमाचल प्रदेश 1,080 1,066 1,306 258 324 369 

10. जम्मू ओर कश्मीर 2,365 2,637 2,271 48 446 403 

11. आरखंड 1,860 1,894 1,704 882 455 455 

12. कर्नाटक 12,949 13,893 14,013 2,838 3,147 3,278 

13. केरल 9,997 9,425 9,461 1,403 1,373 1,371 

14. मध्य प्रदेश 10,359 10,769 13,600 1,909 2,198 2,566 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

15. महाराष्ट्र 13,866 12,911 12,026 3,662 3,359 3,445 

16. मणिपुर 292 320 361 81 61 96 

17. मेघालय 186 235 320 73 100 108 

18. मिजोरम 58 45 47 35 30 23 

19. नागार्लँड 36 37 16 31 28 20 

20. ओडिशा 3,635 4,216 4,738 1,472 1,769 2,028 

21. पंजाब 1,903. 1,684 2,087 1149 ` 1,140 1,293 

22. राजस्थान 7,811 7,932 7,520 3,495 3,432 3,501 

23. सिक्किम 47 211 86 15 22 37 

24. तमिलनाडु 19,158 21,198 24,083 4,417 5,282 6,333 

25. त्रिपुरा 270 295 320 65 90 93 

26. उत्तराखंड 818 792 863 634 475 538 

27. उत्तर प्रदेश 9,795 10,917 11,079 5,210 5,958 6,122 

28. पश्चिम बंगाल 4,621 4,714 5,547 2,115 2,143 2,040 

संघ राज्य क्षेत्रे 

1. अंडमान ओर निकोबार 37 54 117 6 9 10 

दीपसमूह 

2. चंडीगढ़ 89 64 112 36 35 34 

3. दादरा ओर मगर 0 0 0 0 0 0 

हवेली 

4. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 

5. दिल्ली 875 796 886 278 329 343 

8. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 

7. पुडुचेरी 306 509 700 38 69 130 

जोड़ 137,995 142,511 149,929 42,670 45,222 48,466 

‘Tera मार्गो सहित
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विकरणः 

राज्यस्य राज्य eat मे wee दुर्घटनाओं की संख्या ओर मारे my व्यक्तियों की कृल संख्या 

क्र. राज्य।संघ राज्यो(संघ राज्य क्षेत्रों मे सड़क दुर्घटनाओं weirs राज्य क्षत्रं में सड़क दुर्घटनाओं 

सं. राज्य क्षेत्र की कुल संख्या मे मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आन्प्र प्रदेश 42657 43600 44,599 13812 14770 | 15684 

2. अरुणाचल प्रदेश 280 ` -306 293 134 158 148 

3. असम 4683 4869 5828 1807 1991 2256 

4. विहार 8991 10065 11033 3940 ` 4390 6137 

5. wing 12945 12888 13664 2966 2865 2956 

6. गोवा 4178 4165 4572 318 321 327 

7. गुजरात 33671 31034 30114 7070 6983 7506 

8. हरियाणा 11596 11915 11195 4494 4603 4719 

9. हिमाचल प्रदेश 2756 3051 3069 848 1140 1102 

10. जम्मू ओर कश्मीर 5326 5945 6134 950 1100 1045 

11. आरखंड 4985 4996 5521 1979 2170 2640 

12. कर्नाटक 46279 45190 46250 8814 8714 9590 

13. केरल 37263 35433 35082 3901 3830 3950 

14. मध्य प्रदेश 43852 47267 50023 6670 7365 8085 

15. महाराष्ट्र 75527 71996 71289. 12397 11396 12340 

16. मणिपुर 573 578 602 151 125 154 

17. मेघालय 294 398 474 123 145 163 

18. मिजोरम 110 । 86 125 63 60 82 

19. नागालैंड 76 63 35 70 55 40 

20. ओडिशा 8181 8887 9413 । 3079 3527 , 3837 
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21. पंजाब 5115 5570 5507 3206 3668 3542 

22. राजस्थान 23704 25114 24302 8388 9045 9163 

23. सिक्किम 196 564 186 79 87 71 

24. तमिलनाडु 60409 60794 64996 12784 13746 15409 

25. त्रिपुरा 767 865 901 221 229 231 

26. उत्तराखंड 1417 1401 1493 1073 852 931 

27. उत्तर प्रदेश 25684 28155 28362 13165 14638 15175 

28. पश्चिम बंगाल 12206 11134 14888 4789 4860 5680 

संघ राज्य क्षेत्र 

1. अंडमान ओर निकोबार 191 271 285 22 33 27 

दीपसमूह 

2. चंडीगढ़ 482 424 456 148 171 138 

3. दादरा ओर नगर 116 79 96 65 45 62 

हवेली 

4. दमन ओरं दीव 50 63 48 29 33 31 

5. दिल्ली 8435 7516 7260 2093 2325 2153 

6. लक्षद्वीप 12 4 4 0 2 0 

7. पुद्ुचेरी 1697 1698 1529 . 212 218 239 

जोड़ 484704 486384 499,628 119860 125660 134513 

(अनुवाद) (क) क्या पिछले वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 

अवसंरचनात्मक उद्योगों के लिए निर्धारित वृद्धि दर लक्ष्य 
विकास दर हेतु लक्ष्य को को प्राप्त कर लिया गया दहै; 

872. श्री संजय धोत्रे तत्सवधी 
ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या हैः 

श्री अम्बिका बनर्जीः उद्योगो म 
भो गनी | (ग) क्या कुछ vert की वृद्धि दर 4 fied a 

tT Ase: x मै 

ETH लान गजः की तुलना मेँ चालू वर्षं में गिरावट आई हैः 

श्रीमती जे. शांताः तत्संबधी 
(घ) यदि हां, तो add राज्य-वार ओर क्षत्र-वार 

श्री चंद्रकांत खरः an क्या है ओर नौकरियां जाने की अनुमानितः संख्या 

डो. पी. वेणुगोपालः सहित इसके कारण क्या हो; 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा (ड) क्या सरकार ने ओद्योगिक उत्पादन मे आई इस 

करेगे किः । कमी का कोई आकलन किया हैः ओर
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(च) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान लक्षित वृद्धि 

दर को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 
सुधारात्मक कदमो सहित तत्संब॑धी व्यौरा क्या दै? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य 

माघवराव fafa: (क) ओर (ख) पिछले तीन ai तथा 

वर्तमान वर्ष के दौरान अवसंरचना उद्योगों की वृद्धि दी के | 

लिए निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां संलग्न fray 

दिया गया है। 

(ग) से (ड) ओद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आ्ई.पी.) 

के रूप में ओद्योगिक वृद्धि का aaa व्योरा संलग्न विवरण. ` 
॥ मे दिया गया है! इलेक्द्रिकल मशीनरी एवं सामग्री, मशीनरी 

एवं उपकरणों, वस्त्र, वियरिंग अपैरल, रसायन, रबड़ . तथा 

प्लास्टिक उत्पादों सहिते विभिन ओद्योगिकीय समूहों के लिए 
वृद्धि दर A गिरावट आई है। ओद्योगिक gfe 4 गिरावट के 

कारणों में खपत व्यय की वृद्धि दर मेँ कमी, निर्माण aa में 
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कम निष्पादन, व्याज दरो मे वृद्धि तथा वैश्विक अनिश्चतता 

आदि कारक शामिल gi रोजगार हानि की अनुमानित संख्या 

का क्षेत्र वार मूल्यांकन नहीं किया गया zs! 

(च) ओद्योगिक उत्पादन को बढ़ने के लिए सरकार 

द्वारा विभिन कदम vot गये है, जिनमें अन्य बातों के 

साथ-साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; व्यवसाय वातावरण मे Yur; 

सार्वजनिक.निजी भागीदारी पहलों के माध्यम से ओद्योमिक 

तथा अन्य अवसंरचना का विकासः; अनुसंधान ` एवं विकास के 

लिए प्रोत्साहन ओर उद्योग संबंधी कोशलों का विकास सहित 

ओद्योगिक निवेश को संबंधित करना तथा सुकर बनाना शामिल 

हे। सरकार ने जीडी.पी. 4 विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 
एक दशक 4 25 प्रतिशत करने ओर 100 मिलियन रोजगार 

सृजित करने के उदृदेश्य से. नवंबर, 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण 
नीति भी घोषित की है। इस नीति का उद्देश्य सहःविनियमन 

के माध्यम से उद्योग के अनुपालन भार को कम करना 

तथा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाना है। 

दिवरणः/ 

तालिका: 2009-10 एवं 2010-11 & दौयन asqevand aa निष्पादन 

2009-10 2010-11 अप्रैल-दिसम्बर, अप्रेल-दिसम्बर, 2011-12 

2010-11 

लक्ष्य वास्तविकं लक्ष्यं वास्तविक वास्तविक वास्तविक लक्ष्य 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. विद्युत उत्पादन (बी.यू) 

थर्मल उत्पादन 648.480 639.706 690.856 665.001 484.860 524.362 517.618 

परमाणु उत्पादन 19.000 18.636 22.000 26.266 17.854 18.951 23.811 

Bigg! उत्पादन 115.468 103.896 111.352 114.257 90.169 90.355 107.545 

भूटान से आयात 6.564 5.359 6.548 5.611 5.360 5.361 5.057 

कुल 789.512 767.597.  530.756 811.135 598.243 639.029 654.031 

2. कोयला उत्पादन (मी.ट.) 

कोल इंडिया लि. 435.00 431.26 460.50 431.32 299.44 312.03 291.24 

सिगारेणी 44.50 50.43 46.00 51.33 36.33 37.45 35.26 

अन्य 46.33 44.58 65.87 43.50 34.00 42.00 33.29 

कुल 525.83 526.27 572.370 526.150 369.77 391.48 359.79 
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3. तैयार इस्पाद का उत्पादनं (000 टन) 

1. मुख्य उत्पादककर्ता 

(i) सेल 9928.6  10058.2 9901.0 10195.7 7357.0 7395.7 6564.7 

(i) टाटा स्टील 5103.0 5019.0 5333.0 . 5157.0 3825.0 4111.0 4073.0 

(0) वी.एस.पी. 2680.0 2960.0 2730.0 2928.0 2109.0 2072.0 2080.0 

कुल 17711.6  18037.2 17964.0 18280.7 13291.0 13578.7 = 12717.7 

॥. प्रमुख (द्वितीय) उत्पादनकर्ता -  51092.8 - 57461.3 42356.0 | -  46119.3 

कुल (| + ॥) 17711.6  69130.0 = 17964.0 75742.0 55647.0 13578.7  58837.0 

- 4. सीमेट उत्पादन (मी.ट.) 

सीमेट उत्पादन (मी.ट.) उपलब्ध 207.06 उपलब्ध 215.98 156.99 उपलब्ध 165.00 

नहीं नहीं नहीं 

5. उर्वरकं उत्पादन (000 टन) 

(i) नाईद्रोजन 12084.6 11900.4 12480.8 12156.6 9132.1 9361.5 9224.5 

(i) फास्फेट 4131.1 4320.9 4834.3 4222.7 3283.7 3738.8 3127.7 

कुल 16215.7 16221.3 17315.1 16379.3 12415.8 13100.3  12352.2 

6. पेट्रोलियम 

(i) कच्चा तेल उत्पादन (मी.ट.) 38,003 33.690 37.955 37.711 28.174 28.647 28.701 

(i) रिफाइनरी उत्पादन (मी.ट.)153.176 160.034 158.610 164.851 121.266 120.963 126.197 

(1) प्राकृतिके the उत्पादन 52167 47496 53589 52221 39682 38576 36195 

(एम.सी.एम.) 

7. ash (कि.मी.) 

, (ए एन.एच.ए.आई. 

चार/छह।आठ लेन के लिए 3165.00 2673.94 2500.00 1784.00 1155.54 1629.64 1258.89 

RANTS बनानाभिजूदा 

कमजोर पटरी (कि.मी) 

` (ख) राज्य tees. तथा सीमा सङ्क संगठन (बी.आर.ओ.) 

निम्न ग्रेड भाग का सुधार (कि.मी.) 20.00 30.67 0.30 1.29 1.00 1.00 10.80 



(000 सं.) 

225045.080 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

मैजूदा कमजोर पटरी का सुदृद्रीकरण 1058.00 1012.70 1213.41 1015.82 687.13 650.00 448.52 
(कि.मी.) 

चार लेन के लिए मरम्मत (कि.मी.) 79.50 68.64 137.55 98.85 68.30 70.00 39.54 

. दो लेन के लिए arma (कि.मी.) 1321.00 1233.85 1116.97 1042.07 763.53  700.00 76.79 

8. रेलवे 

राजस्व आय समान परिवहन (मी.ट.) 890.00 887.99 924.00 921.51 673.31 730.95 704.81 

9. जहाज 

(i) प्रमुख पत्तनों पर Grif 581.330 561.090 598.280 569.908 416.581 451.270 418,184 

हैडलिग Lz.) 

(i) कोयलै का area 83.990 71.709 उपलब्ध 72.755 53690 उपलब्य 58398 

शिपर्मेट ce) नीं नहीं 

10. नागरिक उडङ्डयन 

। वायु पत्तनं पर कार्गो हंडलिग Giz) 

(i) निर्यत ort ॥ 599009 * 679459 628931 681581 621738 

(i) आयात कार्गो * 464234 * 559898 488687 659225 .495541 

॥. यात्री परिवहन हैन्डल्ड (संख्या लाख मे) 

(i) अंतरष्ट्रय टर्मिनल = 231.76 * 258.46 28095156 30061814 30107221 

(i) घरेलू टर्मिनल * 492.29 ^ 571.77 77469676 85216643 91055982 

11. दूरसंचार 

() Sift waa मेँ निवल * 13880.220 * 13157.772 10635.771 * 768.119 
वृद्धि (000 लाइन) | 

(i) प्रदान किए गए निवल * -1007.928 * -2226.835 -1866.624 * -2044.638 

 कैनेक्शन (000 - सं.) | | 

(i) निवल सेलफोन ` (नए) * 192562.833 * = 227271.915 167876.633 * 82267.161 

wer (000 सं.) 7 

कुल कैनेक्शन (itil) = 191554.905 - 166010.009 - 80222.523 

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

aq. : बिलियन यूनिट ale: मिलियन टन एम.सी.एम.; मिलियन afta मीटर 

* मासिक एवं संचित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैँ $; अनुपात के अनुसार 

पहले केवल पांच प्रमुख वायु पत्तनं के आंकड़े प्रदान किए गए थे। मई, 2011 से समी वायु पत्तनं (सम्पूर्ण भारत) के कुल Higgs!
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विकरणः 

तालिकाः ओद्योगिक sat मेँ वृद्धि दरः frat क्षेत्र का 2 डिजिट वर्गीकरण 

{प्रतिशत मे) 

कोड उद्योग समूह भार 2010-11 2010-11 2011-12 

(अप्रेल- (अप्रेल- 

जनवरी) जनवरी) 

1 2 3 4 5 6 

15. खाद्य उत्पाद ओर पेय पदार्थ 72.76 7.0 4.0 28.3 

16. dap उत्पाद 15.7 2.0 4.2 4.5 

17. वस्त्र 61.64 6.7 6.8 -2.6 

18. वेयरिंग 27.82 3.7 3.4 -3.8 

19. लैगज, हडबेग आदि 5.82 8.1 7.3 4.0 

20. लकड़ी ओर लकड़ी के उत्पाद 10.51 “2.2 “1.1 1.4 

21. कागज ओर कागज उत्पाद 9.99 8.6 8.5 5.0 

22. प्रकाशन, मुद्रण ओर Raises मीडिया 10.78 11.2 11.1 24.2 

का पुनः उत्पादन 

23. कोक, Rugs पेद्रोलियम उत्पाद ओर 67.15 -0.2 -0.6 3.0 

परमाणु ईधन 

24. रसायन ओर रासायनिकं उत्पाद 100.59 2.0 0.7 -0.4 

25. रबर ओर प्लास्टिक उत्पाद 20.25 10.6 13.3 -1.3 

2. अन्य गैर og खनिज उत्पाद 43.14 4.1 4.1 5.0 

27. मूल धातुएं , 113.35 8.8 8.2 9.8 

28. पफेतव्रिकेटिड धातु उत्पाद 30.85 15.3 13.8 13.8 

29. मशीनरी ओर उपकरण एन.ई सी. 37.63 29.4 30.9 -3.0 

30. कार्यालय, लेखांकन ओर कंप्यूटिग 3.05 5.3 -8.5 4.4 

मशीनरी 

31. इलैविद्रकल मशीनरी ओर उपकरण 19.8 2.8 6.3 -21.9 
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4 2 3 4 5 6 

32. रेडियो, ad. ओर संचार उपकरण 9.89 12.7 12.9 5.2 

ओर तंत्र 

33. चिकित्सा, सटीक ओर ओष्टिकलं उपकरण, 5.67. 6.8 5.4 12.8 

ofa ओर दीवार ufsai 

34. मोटर वाहन ओर cor 40.64 30.2 32.4 12.1 

35. अन्य परिवहन उपकरण एन.ई.सी. 18.25 23.2 23.2 14.3 

36. फर्नीचर 29.97 -7.5 -6.5 -1.8 

, 10. खनन एवं खाद्यान 141.57 5.2 । 6.3 -2.6 

15-36. विनिर्माण 755.27 9.0 8.9 4.4 

40. विद्युत 103.16 5.5 5.3 8.8 

सामान्य सूची 1000 8.2 8.3 4.0 

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

यूनिट संचालित ach 

873. श्री sire के. मणिः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

श्री andl लाल मंडलः 

श्री संजय धोत्रेः . 

(क) मौजूदा समय में देश में यूनिट संचालित Scrat 
(यूआर.सी.) कीः कुल संख्या कितनी है ओर पिछले तीन 

at तथा चालु वर्ष के दौरान उनका wird कारोबार 

ओर विक्री से अर्जित लाभ कितना रहा; ` 

(ख) क्या यु.आर.सी. दवारा बेची गई वस्तुओं कौ भारत 
की संचित निधि (सी.एफ.आई.) द्वारा सहायता के रूप में 

स्थानीय al से मुक्त रखा गया है Wy उनके द्वारा 

अर्गित भारी लाभ को कथित रूप से सी.एफ.आई. मे जमा 

नहीं किया गया है, ओर यदि हां, तो ade ak क्या 

है ओर इसके कारण रहै 

(ग) क्या भारत के नियंत्रक ओर महालेखा-परीक्षक को 

यूआर.सी. के अभिलेखों तक wa से दूर रखा गया है 

जैसा हाल ही में बताया गया है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी 

ar क्या है ओर उसके कारण क्या है; ओर 

(घ) सरकार दारा इस संबंध मे क्या सुधारात्मक उपाय 

किए गए हैकिए.जाने का प्रस्ताव है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी) (क) देश मे इस समय 

3730 यूनिट संचालित de हैँ । यूनिट संचालित der 

के वार्षिक कारोबार का संकलन करने हेतु कोई केन्द्रीकृत 

प्रणाली नहीं eI 

ख) से (घ) संबंधित राज्य सरकारों की समय-समय 

पर लागू नीति के अनुसार स्थानीय करों का भुगतान केन्टीन 

भंडार विभाग द्वारा किया जाता है ओर इनको वस्तुओं की 

कीमत सहित यूनिट संचालित कैन्टीनों से प्रभारित किया 

जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने कैन्टीन 

भंडार विभाग की कार्य-निष्यादन लंखापरीक्षा पर अपनी 44वीं 

रिपोर्ट (2010-11) मेँ सिफारिश की है कि यूनिट संचालित 

Sem को कैन्टीन भंडार विभाग के रिटेल आउटलेट के 

रूप मै मान्यता प्रदान की जानी चाहिए ओर इन bch 

को उत्तरदायित्व व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए कदम
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उठाए जाएं जो भारत की संचित निधि द्वारा संचालित सभी 
कार्य-संचालनों पर लागू होती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 
अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि लेखा. 
परीक्षकं यूनिट संचालित teri के Rot तक पहुंच 
बनाने से इंकार किया गया। संसदीय लोक लेखा समिति 
(15वीं लोक सभा) ने वर्ष 2010-11 के दौरान नियंत्रक. 

महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट को निरीक्षण करने हेतु 
चुना है। संसदीय लोक लेखा समिति ने कैन्टीन भंडार 
विभाग प्रर अपनी 48वीं रिपोर्ट 28-12-2011 को संसद में 
प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट की as कारवाई wah टिप्पणी 
तैयार करने हेतु मंत्रालय मेँ विचाराधीन है। 

निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु योजनाएं 

874. चौधरी लाल सिहः 

श्री प्रशांत कुमार मजूमदारः 

श्री नामा नागेश्वर रावः 

श्री मनोहर तिरकीः 

क्या सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक af के दौरान विभिन्न 

कल्याण योजनाओं के तहत सरकार द्वारा गैर-सरकारी weal 

कार्यान्वयन एजैसियों के लिए anda ओर जारी निधियों 
का राज्य-वार।संघ राज्य क्षेत्र-कर ओर गैर-सरकारी संगठन- 

वार ब्योरा क्या है; 

ख) क्या fat के उपयोग की निगरानी करने के 

लिए कोई लेखापरीक्षा की गई 2: 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है ओर उक्त 

अवधि के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन।/कार्यान्वयन एसी 

द्वारा निधियों के उपयोग det योजना-वार ओर wera, 

संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने भैर-सरकारी संगठनोकार्यान्वयन 

wiftal द्वारा निधियों 4 अनियमितताओं, दुर्विनियोजन ओर 

दुरुपयोग के मामलों पर ध्यान दिया हैः ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्सव adhe क्या है ओर इस 

संबंध में क्या सुधरात्मक कारवाई की गई हे? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

(श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) मंत्रालय की प्रमुख योजनां 
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जिनके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याणर्थ गैर-सरकारी 

संगठनों को सहायता-अनुदान जारी किया जाता है, इस 
प्रकार हैः (i) दीनदयाल क्किलांगजन पुनर्वसि योजना ओर 
(i) सहायक wiser की wafer हेतु विकलांग 

व्यक्तियों के सहायता की योजना। विगत तीन वर्षो के 
दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को 

राज्य।संघ राज्य asa एवं गैर-सरकारी संगठन-वार आवंटित 

निधियौ का विवरण संकलित किथा जा रहा है। 

उत्तरवर्ती वर्ष के लिए अनुदान हेतु आवेदन करते 

समय अनुदानग्राही संगठनों से अन्य बातों के साथ-साथ यह 
अपेक्षा की जाती है fe वे पूर्वं वर्ष के दौरान उनको जारी 

Pat के संबंध में लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण 

प्रस्तुत करे। 

(घ) ओर (ङ) जब भी एसे दृष्टान्त की सूचना मिलती 

हे तो oe राज्य सरकारों के पास जांच हेतु भेज दिया 

जाता है तथा संतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अगे 

सहायता अनुदान जारी करने पर विचार किया जाता है| 

(हिन्दी 

बी पी.एल. परिवारौ को आर.एस.बी.वाई. 

875. श्री लक्ष्मण Sy: 

श्री वैजयंत पांडाः 

श्री नित्यानंद प्रधानः 

डौ. संजय सिंहः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) ओडिशा के विभिन्न जिलों, विशेषं रूप से नक्सल 

प्रभावित क्षेत्रों सहित वेश AF गरीबी रेखा से नीचे के 

कामगारो ओर श्रमिकों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज 

मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के 

का्यन्वियन की स्थिति क्या दहै 

(ख) we परिवारों का प्रतिशत क्या है जिन्हे अब 

तक कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली है ओर इसके कारण 
क्या हेः 

(ग) क्या यह योजना देश के foes क्षेत्रों मे बी.पी.एल. 

परिवारों ओर श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में 

सफल रही है; ओर
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(घ) यदि हां, तो दूरस्थ क्षेत्रों में उपर्युक्त लाभो क 
तेने मेँ एेसे लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या 

है ओर इनका कहां तक समाधान किया गया है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरग); (क) 

असंगठित aa में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों 

(पच की इकाई वालै) को प्रति वर्ष स्मार्ट oe आधारित 

30000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने हेतु 

wey स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) इस समय 

24 राज्यो!संघ राज्य क्षेत्रों मे कार्यान्वितं की जा रही हेै। 

आर.एस.बी.वारई. के अंतर्गत जारी स्मार्ट ast की राज्यवार 

संख्या तथा नक्सल wafer जिलों सहित उड़ीसा राज्य में 

कवर किए गए जिलों का व्यौरा संलग्न विवरण 4 दिया 

गया है। 

19 मार्च, 2012 विित उत्तर 884 

(ख) आर.एस.बी.वार्ई, कवर मेँ अस्पताल मे ईलाज ,, 

करवाना शामिल दहै। योजना के अंतर्गत नामांकित सभी 

लाभग्राहियों को अस्पताल A दाखिल होने की आवश्यकता 

नहीं पड़ती। 2.79 करोड़ नामांकिंत परिवारों 4 से, लगभग 

33 लाख व्यक्तियों A अस्पतालों का लाभ उठाया Zz! 

(ग) आर.एस.बी.वाई. को देश में fies इलाकों सहित 

राज्यों से अच्छा समर्थन मिला है। अब तक fey गए 

सर्वेक्षण 77% से 92% तक का aM संतुष्टि अनुपात 

दशति है। 

(घ) लाभग्राहियों सहित हितधारकों से प्राप्त शिकायतों 

का केन्द्र ओर राज्य दोनों ही स्तरों पर निवारण करने 

हेतु परिभाषित शिकायत निवारण da है तथा जब कभी 

एेसी शिकायतें मिलती € समुचित कार्रवाई की जाती हे। 

विकरण 

आरए्सबीवा् के अतर्गत ort स्मार्ट कराड तथा ओडिशा राज्य मे ककर fey mT जिले 

क्र. राज्य ओर संघ राज्य 29-02-2012 की स्थित ओडिशा राज्यमें 29-02-2012 की स्थिति 

सं. saa के अनुसार जारी स्मार्ट आर.एस.बी.वाई. के के अनुसार ओडिशा राज्य | 

कार्ड की संख्या अंतर्गति कवर किए के जिलों में जारी स्मार्ट 

गए जिलों की संख्या काडोँ की संख्या 

1 . 2 3 4 5 

1. अरुणाचल प्रदेश 39,615 ISIS 54123 

2. असम 2,04,548 कटक 33576 

3. विहार 70.96.914 गजपति 17411 

4. arg 4,913 गंजम 98098 

5. छत्तीसगढ़ 13.84.680 कालाहंडी 109578 

6. दिल्ली 1,44.518 केन्द्रपाड़ा 38492 

7. गुजरात 18,50,643 खोड 36095 

8. हरियाणा 5,84.683 मालकानगिरी 53174 | 

9. हिमाचल प्रदेश 2,35.131 नयागढ़ 83283 

10. जम्मू ओर कश्मीर 9,484 रायगढ़ 100862 
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1 2 3 4 5 

11. आरखण्ड 10,60,286 संबलपुर 79548 

12. कर्नाटक 6,80.122 सोनापुर 36247 

13. केरल 17,48,471 सुंदरगद़ 116264 

14. महाराष्ट 21,72,918 देवगढ़ 30884 

15. मणिपुर 31,921 खआारसुगुडा 34277 

16. मेघालय 67,150 नौउपाडा 47145 

17. मिजोरम 43,256 पुरी 131736 

18. नागालैंड 77,870 

19. ओडिशा 11,00,793 

20. पंजाब 2,20,486 

21. त्रिपुरा 2,58,402 

22. उत्तर प्रदेश 41.45.925 

23. उत्तराखण्ड 3,38.879 

24. पश्चिमं बंगाल 44.86.192 

कुल | 2,79,87,800 

टिप्पणीः ओडिशा राज्य मे, गजपति, मलकानगिरी, रायगढ़, संबलपुर ओर देवगढ़ fre नक्सल प्रभावित जिले हैं। 

जल परिवहन 

876. श्री कामेश्वर dor 

श्री अधीर चौधरी 

श्री देवजी एम. पटेलः 

क्या पोत-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या जलमार्ग परिवहन सामान ढौने ओर यात्रियों 

के परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) देश मे नौगम्य नदियों की संख्या कितनी हे ओर 

देश मे राष्ट्रीय wan की क्या स्थिति हैः ओर 

(घ) नदियों को ओर अधिक नौगम्य बनाने ओर जलमार्गौ 

के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए है 

पोत-परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय); (क) 

ओर (ख) रेल ओर सड़क माध्यमं से परिवहन की तुलना 

मे विशेष तौर पर बल्क सामानों के लिए परिवहन के एक 

सस्ते माध्यम कै रूप में जलमार्म को व्यापक रूप से 

मान्यता प्राप्त हं। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद 

के 2006 के प्रतिवेदन के अनुसार, अन्तररष््रीय मानकों पर, 

रेल द्वारा 0.78 रु. ओर सडक द्वारा 1.65 रु. की तुलना
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` म बार्ज की प्रति टन किलोमीटर निष्पादनं लागत 0.31 रु. 

है। इसके लिए, जलमार्गो को अवसंरचना अर्थात् नौचालन 

चैनल, इटर्मोडल कनेक्टिविटी के साथ टर्मिनल, भंडारण 

ओर अलग-अलग मामलों के आधार पर उचित क्षमता के 

अतर्देशीय जलयानों की चलाने के लिए नौचालन सहायता 

उपकरणों के साथ विकसित करने की जरूरत है। 

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) के प्रतिवेदन 

के अनुसार, जलमार्ग करीब 14500 कि.मी. का है जो 

स्वदेशी नौकाओं द्वारा नौगम्य है, जिनमें से करीब 5685 

कि.मी. का जलमार्ग यंत्रीकृत जलयानों हारा नौमम्य है। 

4382 कि.मी. का निम्नलिखित कुल जलमार्ग, राष्ट्रीय 

जलमार्ग (एन.डन्ल्यु.एस.) के रूप में घोषित किया गया हैः 

(i) 1986 4 घोषित गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली 

(इलाहाबाद-हल्दिया-1620 कि.मी.) एन.डल्ल्यु.-1 

(i) 1988 मे घोषित ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 

कि.मी.)-एन.डन्ल्यू.-2 

(ii) 1993 में घोषित उद्योग मंडल ओर चंपाकारा नहरों 

(205 कि.मी.) के साथ-साथ पश्चिम तट नहर 

(कोट्टापुरम-कोल्लम)-एन.उल्ल्यू -3 

(४) 2008 4 घोषित गोदावरी ओर कृष्णा नदी (1078 

किमी.) के साथ-साथ काकीनाडा-पुडुचेरी aE 

एन.डन्ल्यू -4 

(४) 2008 मे घोषित ब्राह्मणी नदी ओर महानदी डल्टा 

नदियों (588 कि.मी.) सहित समेकित पूर्वी तट 

नहर-एन.उच्ल्यू-5 

इनमे से, एन.डन्ल्यु -1, 2 ओर 3 को अपेक्षित अंतर्देशीय 
जल परिवहन अव्संरचना मुहैया करवाकर नौवहन ओर नौचालन 

के लिए विकसित किया जा रहा है। विकासात्मक कार्यो में 

वर्ष के अधिकतर समय में लक्षित गहराई ओर चौडाई 

सहित एक नौचालनात्मकं जलमार्ग, दिन ओर रात के समय 

नौचालनात्मक साधन-सुविधाएं, जलयानों के घाट ओर aang 

उतराई के लिए चुने गए स्थलों पर स्थिर/प्लवमान टर्मिनल 

तथा कुछ चुने हुए स्थलों में इटरमोंडल सम्पर्कं मुहैया 

करवाया जाना शामिल है। 

योजना आयोग की सलाह पर पहले से ही व्यावहार्यता 

अंतर वित्त पोषण सहित सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत 
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Wee ओर एन.डच्ल्यू-5 के व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य 
जलखंडो को विकसित किए जाने के प्रयास आरंभ किए 

गए el - ` 

(घ) एन.ङन्ल्यू-, 2 एवं 3 को नौगम्य बनाने के 
लिए, tard विकास कार्य अर्थात् gir ओर defer को 
नियमित रूप से निष्पादित किया जा रहा है ताकि उसके 

विभिन फैलाव 4 लक्षित न्यूनतम उपलब्ध गहराई प्रदान 

ओर कायम रखी जा सकै। इसके अतिरिक्त, gop कार्गो 

के परिवहन को नियंत्रित करने वाले विभिन संगठनों 

(एन.टीपी.सी. लि. भारतीय खाद्य निगम, उर्वरक कंपनियां 

सीमेंट कम्पनियां, तेल aaa, जल विद्युत dial के निर्माण 

मे लगी कम्पनियां आदि) को जलमार्गो के माध्यम से उनके 

कार्गो के परिवहन को लिए राजी किया जा रहा है जहां 

wel, मूल ओर ग॑तव्य स्थान एम.उन्ल्यू-1, 2 ओर 3 के 

आस-पास के क्षेत्र A sl | 

रक्षा उत्पादन नीति 

877. श्री धर्मेन्द्र यादवः 

डो. किरोडीलाल मीणाः 

श्री दुष्यन्त सिंहः 

श्री लालचन्द कटारिया: 

श्री जगदम्बिका पालः 

श्री उदय प्रताप सिंहः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों से रक्षा उपकरणों के 

आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक नई रक्षा 

उत्पादन नीति बनाई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या निजी क्षेत्रक ओर विदेशी कंपनियों. को भी 

रक्षा उत्पादन गतिविधियों में संलग्न करने का प्रस्ताव है 
ओर क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को उनके साथ भागीदारी 

करने की अनुमति दी जाएगी ओर यदि हां, तौ इस संबंध 

मे बनाए गए दिशा-निर्दशोनियमों ओर अपनाए गए सुरक्षा 

उपायों का व्यौरा क्या 2: 

(घ) उत्पादन प्रणालियों में दक्षतासुधार लाने के लिए 

रक्षा अनुसंधान ओर विकास संगठन के पुनर्गठन के संबंध 

q सरकार ex क्या उपाय किए जा रहे है; ओर
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(ड) रक्षा उत्पादन A सरकार द्वारा किस सीमा तक 

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की संभावना है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी): (क) जी, हां। 

(ख) रक्षा उत्पादनं नीति 01 जनवरी, 2011 से प्रभावी 

eel इस नीति मे, रक्षा उपस्करो के डिजाइन, विकास 

ओर विनिर्माणं 4 भारतीय निजी aa की ओर अधिक 

सहभागिता को अति सक्रिय रूप से age देकर एक 

शक्तिशाली स्वदेशी रक्षा ओद्योगिक आधार बनाने का प्रयास 

हे। रक्षा उत्पादन नीति की एक प्रति विवरण के रूप मेँ 

संलग्न है। 

(ग) जी, हां। इस dee म दिशा-निर्देश फरवरी, 2012 

मे जारी किए गए हें। संयुक्त उद्यम दिशा-निर्दशो की एक 

प्रति संलग्न विवरण-॥ के रूपमे दी ag है। 

(घ) सार्वजनिक ay के रक्षा उपक्रमो ओर आयुध 

निर्माणी बो मे आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वितं किए जा 

रहे है। 

जहां तक रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की 

पुनर्सरचना का संबंध है, क्रमशः प्रोफेसर पी. रामाराव ओर 

रक्षा सचिव की अध्यक्षता में दो पुनरीक्षा समितियों ने अपनी 

सिफारिश प्रस्तुत कर दी ofl सरकार दारा निम्नलिखित 

सिफारिशे स्वीकार कर ली गई हेः 

(i) रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग को गठन। 

(i) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की पुनर्सरचना। 

अनुसंधान एवं विकास मुख्यालयों को पुनः आकार 

देना (रि-शेपिग)। 

(ii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का विकेन्द्रीय- 

करण | 

(iv) वित्तीय ॒विकेन्द्रीयकरण | 

(v) मानव संसाधन sa मेँ रदो-बदल (रि-वैम्पिग)। 

(vi) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की एक 

वाणिज्यिक शाखा का yor! 

(Vi) इस समय चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों को जारी 

रखना। 

(vii) ओद्योगिक साञ्चेदार का चयन। 
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रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठनं ने उपर्युक्त सिफारिशों 

के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी zl 

(ड) हालांकि रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2011 का आगामी 

वर्षो में लगातार ओर अधिके आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का 

लक्ष्य है, इस बारे में कोई लक्ष्य नियत नहीं किया जा 

सकता। 

विक्रणः/ 

रक्षा उत्पादन नीति 

- रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता सामरिक ओर आर्थिकं 

कारणों से काफी महत्वपूर्ण ¢ अतः स्वतंत्रता से ही यह 
सरकार के लिए महत्वपूर्णं मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। इसलिए 

सरकार af से देश की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं को 

आवश्यक शस्त्रगोलावारूद/उपकरणप्लेटफार्म ओर प्रणालियां प्रदान 

करने के लिए रक्षा अनुसंधान ओर विकास, आयुध निर्माणियो 

ओर रक्षा उपक्रमो A क्षमताएं बनाने का गहन प्रयासं कर 

रही है। सरकार का विचार है कि शैक्षिक क्षेत्र अनुसंधान 

एवं विकास संस्थाओं मे उपलब्ध क्षमताओं के साथ उभरती 

भारतीय ओद्योगिक प्रगति का उपयोग करने की वजह से 

यह उदेश्य प्राप्त करना संभव हुआ है। 

2. इसके परिणामस्वरूप, अच्छी तरह विचार. करने 

तथा भागीदारों के साथ परामर्शं करने के बाद सरकार ने 

एक रक्षा उत्पादन नीति बनाने का निर्णय लिया है। इस 

नीति के उदेश्य रक्षा के लिए आवश्यक उपकरणो/शस्त्र 

प्रणालियोप्लेटफार्मो के डिजाइन, विकास ओर उत्पादन में 

निर्धारित समय सीमा में यथाशीघ्र पर्याप्तं रूप से आत्म 

निर्भर होना, इस उद्यम 4 निजी ओद्योगिक जगत द्वारा 

सक्रिय भूमिका Pam के लिए सहायक स्थितियां उत्पन्न 

करना, स्वदेशीकरण मे लघु एवं मध्यम vert की क्षमता 4 

वृद्धि करना तथा देश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास आधार 

को व्यापक बनाना है। फिर भी उपरोक्त उदेश्य को पूरा 

करते हुए समग्र उदेश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी 

सेनाएं हर समय तात्कालिक तथा स्थायी रूप से अपने 

संभावित विरोधियों से आगे बनी wel यह बात सुनिश्चित 

की जाएगी अतः सरकार ने निर्णय किया है कि 

3. रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास ओर 

उत्पादन की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसलिए जहां 

कहीं सेनाओं द्वारा चाही we समय सीमा के भीतर अपेक्षित
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शस्त्र, गोलाबारूद ओर उपकरण भारतीय उद्योगों द्वारा बनाना 

संभव हो तो भारतीय स्रोतों से अधिप्राप्ति की जाएमी। जब 

कभी भारतीय उद्योग. अपेक्षित समयावधि में सेना की गुणवत्ता 

संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण बनाने ओर पूर्ति 
करने की Raft मे नहीदं तो रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के 

अनुसार विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति की जाएगी। अधिप्राप्ति 

के मामलों की जांच करते समय विदेशी स्रोतों से अधिप्रापि 

करने का निर्णय करने से पूर्वं अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार 
विदेशी wel से अधिप्राप्ति ओर सूपुर्दगी मँ लगने वाले 

समय तथा देश मेँ इसके निर्माण में लगने वाले अपेक्षित 

समय के साथ-साथ मांग की आवश्यकता एवं महत्व की भी 

जांच की जाएगी। 

4. अनुमोदित दीर्घकालीन संघटित dest योजना 

(एल.टी.आईपी.षी.) के आधार पर उपकरणो/शस्त्र प्रणालियो। 

Gear को बनानेविकसित करने के लिए 10 वर्ष का 

समय लगना अपेक्षित है ओर उससे आगे की अवधि मेये 

सभी कमोबेश देश मेँ ही विकसित।संघटितानिर्मित किए जाएंगे। 

अपने देश मे किफायती या व्यावहारिक रूप से न बनाई 

जा सकने वाली उप प्रणालियो/उपकरणोधुर्जो की निरंतर 
उपलब्धता सुनिश्चित करते ey उनका आयात किया जा 
सकता है। फिर भी, यथासंमव प्लेटफार्मोप्रणालियों का डिजाइन 

ओर उनका संघटन देश मेँ ही किया जाएगा। ` 

5. सरकार, wal उपकरणों के डिजाइन, विकास ओर 

निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को 

सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करके सघन स्वदेशी रक्षा ओद्योगिक 

आधार बनाने का प्रयास करेगी। इस उदेश्य के लिए विदेशी 

कंपनियों की तुलना मेँ भारतीय रक्षा उद्योग की प्रतिस्पर्धा 

को प्रभावित करने वाले या प्रभावित कर सकने की क्षमता 

वाले विषयों की निरंतर पहचान की जाएगी तथा उनका 

समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। 

6. सार्वभौमिक रूप से प्रतिस्पर्धत्मक मूल्य ओर समयावधि 
सीमा में अत्याधुनिक रक्षा उपकरण।शस्त्र प्रणालियोप्लेटफार्म 

बनाने में usta क्षमता को सहयोगी ओर व्यापक बनाने के 

लिए सरकार द्वारा अनुमोदित de में सभी व्यावहारिक 

दृष्टिकोण जैसे सहयोग निर्माण, संयुक्त उद्यम ओर सार्वजनिक 

तथां निजी went आदि आरंभ की जाएगी। इस उदेश्य 
की पूर्तिं के लिए शैक्षिक, अनुसंधान ओर विकास संस्थाएं 
तथा प्रतिष्ठित तकनीकी एवं वैज्ञानिक संगठनों को भी शामिल 

किया जाएगा। | 

19 मार्च, 2012 लिखित Far 892 

7. सरकार, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया की बनाओ (मेक) 

श्रेणी के अंतर्गत प्रक्रियाओं को इस ढंग से अधिक सरल 

बनाएगी किं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र उद्योग. कम समयावधि 

में वांछित उपकरणों, शस्त्र प्रणालियो, प्लेटफार्मो के डिजाइन 

बना Uh व उनका विकास कर dl 

8. सेना मुख्यालय (सर्विस हैडक्वार्टर्स), विकसित।संघटित। 

निर्मित किए जाने वले रक्षा उपकरणो!शस्त्र प्रणालियो्लेटफार्मो 

की गुणता संबंधी अपेक्षाओं का Peer करते समय हर 

समय गुणता संबंधी अपेक्षाओं का संभाव्यता ओर व्यावहारिकता 

का ध्यान wht फिर भी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 

देश में डिजाइन।विकसित।संघटित की गई प्रणालियां/प्लेटफार्म 

हमारे संभावित विरोधियों के मुकाबले हमारी सेनाओं को 

प्रतिस्पर्धत्सिक धार प्रदान कर Ua 

9. सरकार यह भी मानती है कि जटिल प्रणालियों 

का विकास प्रायः चरणों में होने वाली एकप्रक्रिया है जो 
एम.के~ ओर एम.के॥ ओर इस प्रकार के आगे निरन्तर 

प्रगतिशील संवर्धनात्मक परिवर्तनों के साथ चलती है। चरण 

आधारित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। फिर भी एसी प्रत्येक 

flere परियोजनाओं की रक्षा उत्पादन aS या रक्षा 

अनुसंधान एवं विकास ats, जैसा भी मामला हो, के द्वारा 

की जाने वाली समीक्षा मे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 

हमारे उपकरण, शस्त्र प्रणालियां ओर प्लेटफार्म एसे हों कि 

वै हमारे संमावित विरोधियों पर हमारी सेनाओं को धार 

प्रदान कर wel यदि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में 

विलम्ब होता है तो तदनुरूपी प्रस्ताव रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 
के अनुसार तैयार किए जाएंगे ओर स्वदेशी उत्पादन क्षमता 

स्थापित होने तक आवश्यक संख्या मे we विकल्प का 

पालन किया जाएगा। इसके बाद स्वदेशी प्रणालियों की 

अधिप्राप्ति की जाएगी। 

10. आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक aa के रक्षा 

उपक्रमो ओर निजी aa को अपने अनुसंधान ओर विकास 
विंग a सुदृढ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीतियां 

बनाई जाएंगी ताकि निर्माणाधीन प्रणालियो मे निरंतर उन्नयन 

एवं सुधार किया जाना संभव हौ ae! 

11. सरकार, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के wer 

साथ wares. सहित सार्वजनिकानिजी क्षेत्रो को रक्षा उपकरण 

प्रणालियों मे नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 

अनुसंधान ओर विकास समर्थन प्रदान करने हेतु एक अलग 

वित्तीय कोश स्थापित कंरेगी।
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12. प्रौद्योगिकी अंतरण के सभी मामलों मे अपेक्षित 

प्रोद्योगिकी की पहचान ओर मूल्यांकन के लिए रक्षा उत्पादन 

विभाग को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, एकीकृत सेना 

मुख्यालय ओर सर्विस हैडक्वार्टर्स को शामिल किया जाएगा, 

बाद में वे यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगे 

कि भारतीय उद्योग 4 प्रौद्योगिकी का उपयुक्त रूप से 

समावेशन Bt इसके बाद शस्त्र प्रणालियो^प्लेटफार्मो की अगली 

sao देश में ही विकसित की जाएगी। 

13. भारतीय उद्योग जगत द्वारा उपर्युक्त प्रणालियों का 

संभव उन्नयन किया जाएगा। प्रणालियों के निरंतर उन्नयन 

के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, एकीकृत सेना मुख्यालय 

ओर सर्विस दैडक्वार्ट्स, आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक aa 

के रक्षा उपक्रम तथा निजी क्षेत्रे गहन समन्वय के साथ 

कार्य करेगे। 

14. रक्षा अधिप्रापि प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित समितियां 

उपरोक्त नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुसार अधिग्रहण प्रस्तावों 

पर कार्यवाही करेगी। 

15. रक्षा मंत्री, वर्ष के दौरान we आत्मनिर्भरता की 

प्रगति की वार्षिक समीक्षा att 

16. यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। 

विकरणः 

खंख्या र.म.८1६(4)/जी सी ८2014 ८निदेशक (फी एड सी) 

भारत सरकार 

रक्षा मंत्रालय 

रक्षा उत्पादन विभाग 

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी, 2012 

कार्यालय ज्ञापन 

विषयः सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमो द्वारा संयुक्त 

उद्यम कंपनियां रथापित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत। 

रक्षा क्षेत्र मे पर्याप्त आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तेथा 

अत्याधुनिक रक्षा मदों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति को 

आगे बढ़ाने के fay, सरकार ने सार्वजनिक aa के रक्षा 

उपक्रमो द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित करने हेतु 

मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुमोदन प्रदान किया है। अनुमोदित 

मार्गदर्शी सिद्धांत इस पत्र के साथ संलग्न Sl ये मार्गदर्शी 

29 फाल्युन, 1933 (राक) fed उत्तर 894 

सिद्धांत रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के 

अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक aa के सभी रक्षा उपक्रमं 

पर लागू होगे। 

2. ये मार्गदर्शी सिद्धांत तत्काल प्रभाव सेः लागू होगे 

तथा अब तक वैधानिक रूप से अस्तित्व मे न आई सभी 

संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा इसके बाद स्थापित की जाने 

वाली कंपनियों पर लागू होगे। 

3. इस विभाग द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2011 के 

कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(3)/40/पी-15बी।डी.पी. (प्लानिंग) के 

तहत जारी पूर्वं अनुदेश एतद्ददारा वापस किए जाते हे। 

ह^ 

, (म्यानेश कुमार) 

संयुक्त सचिव war एड सी) 

दूरभाषः 23011219 

सेवा में 

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमो के अध्यक्ष एवं प्रबंध 

निदेशक 

प्रति सूचनार्थः- 

संलग्न वितरण-सूची के अनुसार | 

वितरण-सूची 

1. रक्षा मंत्री के निजी सचिव 

2. रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव 

3 प्रधान मंत्री कै प्रधान सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय 

4. केविनेट सचिव, भारत सरकार 

5. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 

6. सचिव, व्यय विभाग 

7. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

8. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग 

9. सचिव, विधि कार्य विभाग 

10. सचिव, रक्षा विभाग
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11. सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग 

12. सचिव, भूतपूर्वं She कल्याण 

13. सचिव, रक्षा (वित्त) 

14. रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार 

15. महानिदेशक (अधिप्राप्ति), रक्षा मंत्रालय 

16. सी.जी.डी.ए., रक्षा मंत्रालय 

17. सी.आई.एस.सी., रक्षा मंत्रालय 

18. रक्षा मंत्रालयरक्षा उत्पादन विभागरक्षा (वित्त)/अधिप्राप्ति 

विंग के सभी अपर सचिव।संयुक्त सचिव।अपर वित्तीय 

सलाहकार 

काज्ञा. सं. र.मं/18{4)/जी.सी./20141निदे. (पी एंड सी.) 

सार्वजनिक aa के रक्षा उपक्रमो द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनियां 

स्थापित किए जाने के लिए feeder 

1. प्रस्तावना 

1.1 रक्षा उत्पादन के क्षेत्र मँ ठोस आत्म-निर्भरता प्राप्त 
करने के उदेश्य से रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन 

नीति" जारी की है। रक्षा उत्पादन नीति मे उल्लेख 

किया गया है कि एसे मूल्यों तथा एसी अवधि 

जौ वैश्विक प्रतियोगिता के अनुसार है, की सीमा 

मेँ रहते हुए अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों के उत्पादन 

Ral मंत्रालय दारा रक्षा उत्पादन नीति जनवरी, 2011 सै प्रख्यापित की 

गई | 

ष्डी.पी.ईओ.एम. 18(24/2003-जी.एम-जीःएल. 64 एवं 65 दिनांक 5 

अगस्त, 2005-संयुक्त उद्यम ओर सहायके कंपनियां ~ सभी परियोजनाओं 

में एसे निवेश की समग्र ऊपरी सीमा निवल धनराशि का 30% होगी। 

stadt निवेश की ऊपरी सीमा एक परियोजना के निवल मूल्य का 15% 

होगी जौ नवरत्न कंपनियों के मामले A 1000. करोड़ रुपए तक ओर 

मिनिरत्न श्रेणी कंपनियों के मामले मेँ 500 करोड़ रुपए तक सीमित 

होमी। 

गडी.पी.ई.ओ.एम. 11(32)/96-एफ.आई एन. दिनांक 17 जनवरी, 2000 - 

नवरत्न कंपनियों दवारा प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम ओर रणनीतिक सहयोग 

“नवरत्न अथवा मिनिरत्न श्रेणियों के तहत न आने वाले प्रत्यायोजित 

वित्तीय प्राधिकार वाले सार्वजनिक aa के रक्षा उपक्रमो पर समय-समय 

पर जारी डी.पीई. दिशा-निर्देश ary wey! 

19 मार्च, 2012 

1.2 

1.3 

2. संयुक्त 

2.1 

लिखित उत्तर 896 

मेँ राष्ट्रीय समर्थता को एकीकृत करने तथा बढ़ाने 

के लिए सरकारी अनुमोदित ca के भीतर रहते 

हुए सभी व्यवहार्य प्रयास oe कि कंपनी समूह 
बनाने, संयुक्त उद्यम बनाने तथा सार्वजनिक निजी 

भागीदारी किया जाना आदि किए जाएगे। 

सार्वजनिक क्षेत्र को ओर कुशल तता प्रतियोगी 

बनाने के भारत सरकार कै नीतिगत उदेश्य के 

अनुसरण मे सार्वजनिक उद्यम विभागः द्वारा समय- 

समय पर जारी विभिन दिशा-निर्दशों के अंतर्गत 

मुनाफा कमाने वाले नवरत्न तथा मिनिरत्न सार्वजनिक 

aa के उद्यमो को वर्धित स्वायत्तता तथा शक्तियों 

का प्रत्यायोजन किया el 

सार्वजनिक उद्यम विभाग दारा जारी दिशा-निर्देशों 

के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के vest को अपेक्षित 

वित्तीय प्रत्यायोजन दिया गया है। रक्षा उत्पादनं 

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक 

क्षेत्र के रक्षा उपक्रम W रक्षा उत्पादों का fara 

करने मे लगे & जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले 

में मूलभूत संबंध Sl अतः यह महत्वपूर्णं है कि 

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के हितौ कों 

सुरक्षित किया जाए ताकि संयुक्त उद्यम बनाने में 

उन्हे हमारी सशस्त्र सेनाओं की मांग को पुरा 
करने में बाधा न आए ओर हिस्सेदारों का चयन 

उचित तथा पारदर्शी ढंग से किया al अतः 

रक्षा उत्पादन विभाग में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा 

उथक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित fey जाने 

के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं के संबंध में इन 

अतिरिक्त दिशा-निर्देशों को जारी किया जाना तथा 

रक्षा उद्यम विभाग द्वारा मौजूदा दिशा निर्दशो कौ 
अनुपूर्तिं को आवश्यक wast गया 

उद्यमो की स्थापना 

भारत मेँ निजी aa की उभरती स्थिति तथा 

विदेशी स्रोतों से उन्नत प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने 
के अवसरों से एसे एकीकृत प्रयासो की आवश्यकता 

gs जिससे रक्षा क्षेत्र में सुदृढ आत्म-निर्भरता प्राप्त 

करने तथा देश के भीतर अत्याधुनिक रक्षा सामानों 

के निर्माण का उदेश्य पूरा होता al अतः 
सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपने हितों तथा



897 प्रश्नो के 

2.2 

2.3 

2.4 

भूमिका को ध्यान मेँ रखते हुए इन नए अवसरों 

का लाभ लेने के लिए भारतीय तथा विदेशी, ` 

दोनो, कंपनियों के साथ उपयुक्त भागीदारी पर 

सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद विचार कर सकते 

है ताकि इस प्रकार के उपायों से देश मे समय- 

सीमा तथा मूल्य की सीमा मे wed हुए एसे 

रक्षा सामानों फे उत्पादन के राष्ट्रीय प्रयास में 

वृद्धि हो जो वैश्विक रूप से प्रतियोगितात्मक atl 

ये भागीदारी कई प्रकार की हो सकती थी जैसे 

कि आउटसोर्सिंग, उप संविदाकरण, कंपनी-समूह 

बनाना, परियोजना बनाना, विशेष प्रयोजन के विशिष्ट 

वाहन, संयुक्त॒ उद्यम बनाना आदि। सार्वजनिक 

aa के रक्षा उपक्रमो को ध्यान में रखना चाहिए 

fe अन्य विरचनाओं के विपरीत एस.पी.वी. तथा 

aa. अपनी अलग विधिक पहचान रखेंगे जोकि 

हिस्सेदारो की विधिक पहचान से अलग होगी, 

जो ot सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमो से 

"एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यक 

होगी ओर उन्हे हिस्सेदारों की ओर से दीर्घकालिक 

विशिष्ट वचनबद्धताओं की आवश्यकता भी होगी। 

इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमो से अपेक्षा 

है कि वे निजी aa की भागीदारी के लिए सभी 

संभावित विकल्पों का मूल्यांकन करे ओर वहीं 
संयुक्त उद्यम मामलों पर कारवाई करे जहां 

भागीदारी के अन्य रूपों की तुलना मे यह 

सर्वोत्कृष्ट संभावित विकल्प प्रतीत होता हो। 

एस.एच.ए. सरल ओर संक्षिप्त होना चाहिए ओर 

इसमें आवश्यक रूप से एसे उपबंध निहित होने 
चाहिए जो एक अंशधारी के कानूनी अधिकारों के 
संरक्षण के लिए खास तौर से अपेक्षित होते है। 

संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के दौरान 

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम यह सुनिश्चित 

करेगे कि उनकी मौजूदा क्षमता अप्रयुक्त न रहे 
अथवा उसका परा- इस्तेमाल न किया जाए ओर 
उनके मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल सर्वाधिक 
इष्टतम तथा सर्वोत्कृष्ट संभव ठंग से किया wel 

संयुक्त उद्यम कंपनी का बनाथा जाना उन विशिष्ट 

उत्पाद (उत्पादो) अथवा सेवा (सेवाओं) तक ही 

सीमित होना चाहिए जो संयुक्त उद्यम कंपनी के 
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उदेश्यो को अर्जित करने के लिए अपेक्षित हो। 

संयुक्त उद्यम कंपनी मे सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा 

उपक्रमो की भागीदारी (एक्सपौजर) उस न्यूनतम 

समयावधि तक दही सीमित होना चाहिए जो संयुक्त 

उद्यम कंपनी के संचालन के लिए न्यूनतम रूप 

से आवश्यक हो। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम 

द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी को किए गए अधिमानी 

व्यवहार को भी "निम्नतम आर्थिक मात्रा" फे आर्डर 

देने तक ही सीमित किया जाना चाहिए्। संयुक्त 

उद्यम कंपनी को निम्नतम आर्थिक मात्रा के अदेश 

देने से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम 

के निदेशक बोर्ड का विनिर्दिष्ट yd अनुमोदन 

लेना वांछनीय होगा। 

3. सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के हितों की सुरक्षा 

3.1 

3.2 

शुरू की जाने वाली सेवाओं अथवाओर परियोजनाओं 

आपूर्तियो, प्रौद्योगिकी को विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त 
उद्यम की प्रवृत्ति ओर विषय क्षेत्र को सुपरिभाषित 

होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक संयुक्त 
उद्यम का गठन किसी भी तरीके से सरकार को 

किसी रक्षा उत्पादन।सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम की वचनबद्धता 

ओर स्वतंत्र योग्यता A बाधा नहीं डालता। इसके 

अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम किसी 

अत्यधिक बल, आपातकालीन घटनाओं अथवा किसी 

तात्कालिक आवश्यकताओं, की स्थिति मे जिससे 

उनके नियमित संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ता हो 

अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा सीधे अथवा परोक्ष रूप से 

प्रभावित हो, अपने हितों की सुरक्षा स्वयं करेगे। 

एक संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी रक्षा 

उपक्रम ओर किसी निजी क्षेत्र की इकाई के 

मध्य एक भागीदारी होने के कारण संयुक्त उद्यम 

की किसी कमी अथवा असफलता से रक्षा क्षेत्र 

के सार्वजनिक उपक्रम को आलोचना का शिकार ` 

होना पड़ सकता है बावजूद इसके कि संयुक्त 

उद्यम कानूनी रूप से एक अलग प्रतिष्ठान होता 

हे। इसलिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र 

के रक्षा उपक्रम के अभिपुष्टि अधिकारों का वर्णन 

संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारक weld मं 

स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इस प्रकार, संयुक्त
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उद्यम का एक शेयरधारक होते हुए. सार्वजनिक 

aa के रक्षा उपक्रम के as को संयुक्त उद्यम 

के मुख्य निर्णयं के पूर्वं अनुमोदन का अधिकार 

अपने पास रखना चाहिए, जैसे किः 

(क) संगम ज्ञापन या संगम असुच्छेद का संशोधन; 

(ख) अध्यक्ष ओर।अथवा प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 

हेतु अनुमोदन; ` 

(ग) वार्षिक व्यवसाय योजना ओर इसमे किसी 

सामग्री के परिवर्तन का अनुमोदन; 

(घ) वार्षिक बजट का अनुमोदन तथा उसमें 
संशोधन; 

(ड) लाभांश की घोषणा; 

(च) बड़ी संविदाओं के लिए बोली 

(छ) महत्वपूर्ण प्रवंधकीय कार्मिक की नियुक्ति, 

(ज) संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल की 

किसी भी शक्ति के प्राधिकार का प्रत्यायोजन 

किसी व्यक्ति अथवा इसके निदेशक मंडलं 

की एक समिति को सौपना; 

(इ) शेयर ओर।अथवा प्रतिभूतियों को जारी किए 

` जाने अथवा wee द्वारा अन्य बातों के 

साथ-साथ कोई पुनर्सरचना; 

(ज) मूलभूत परिसंपत्तियों की बिक्री; 

(ट) ऋणों ओर ऋणभारों पर निर्णय; ओर 

(ठ) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा ओर संयुक्त very 

सहायक कंपनी का गठन। 

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को संयुक्त उद्यम 

कंपनी के प्रबंधन, परिचालन ओर वित्तीय विवरण 

तथा एसी अन्य सूचना, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के 

रक्षा उपक्रम द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो 

अथवा अनुरोध किया गया हो, मासिकातिमाही आधार 

पर प्राप्त करने के अधिकार को भी बनाए रखना 

चाहिए। सार्वजनिक क्षत्र के रक्षा उपक्रम को संयुक्त 
उद्यम कंपनी की खाता-बहियों & निरीक्षण तथा 
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संयुक्त उद्यम कंपनी का किसी भी समय विशेष 

लेखापरीक्षा करने संबंधी अधिकार पर सहमत होने 

अथवा बनाए भी रखना चाहिए। 

4. सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम द्वारा एक संयुक्त उद्यम 

कंपनी के गठन हेतु कार्यविधि 

4.1 

4.2 

यदि data सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के 

निदेशक मंडल द्वारा एकं संयुक्त उद्यम कंपनी 

के गठन का निर्णय लिया है, संयुक्त उद्यम 
साञ्ञेदार के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष ओर पारदर्शी 

होनी चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धी अवेदकों के लिए 

एक निष्पक्ष अवसर हो सके तथा सर्वजनिक क्षेत्र 

के रक्षा उपक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम सुनिश्चित 

हो सके! कुछ मामलों में विशिष्ट कारणों जैसे 
उपयुक्त प्रौद्योगिकियों ओर।अथवा ओंफसेट साञ्चेदार 

आदि के रूप मे सार्वजनिक aa के रक्षा उपक्रम 

के साथ परियोजनाओं के लिए साञ्येदारो का चयन 

करना आवश्यक हो सकता है। `एेसे चयन अथवा 

किसी अन्य कार्यविधि के माध्यम से चयनं के 

मामलों में सार्वजनिक aa के रक्षा उपक्रम के 

मंडल को एसे wear (साञ्चेदारों) का अनुमोदन 
करते समय पर्याप्त कारण दर्ज करने होगे ओर 

इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। जहां संयुक्त 
उद्यम को कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियां . प्राप्त करना 

अपेक्षित है वहां सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम 

को यह सुनिश्चित करना होगा कि संयुक्त उद्यम 
कंपनी के मामले में शेयरधारक संबंधी करार में 

्री्योगिकी हस्तांतरण संबंधी Gere प्रावधान शामिल 
किए गए ह ओर एसी प्रौद्योगिकी वास्तविक 

रूप में संयुक्त उद्यम कंपनी को उपलब्ध हो 

जाती FI 

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को यह सुनिश्चित 

करना होगा कि चयनित aster लागू सरकारी 
नियमों ओर विनियमो के अनुसार संयुक्त उद्यम 

के उदेश्य हेतु उपयुक्त ̀ है। यदि चयनित 

साञ्चेदार एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, 
अथवा यदि सार्वजनिक aa के रक्षा उपक्रम का 

शेयरधारक है ओर।अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 
का शेयर 50% से ज्यादा होना है, तो लागू 
नियमों के. अनुसार सरकार कां पूर्वं अनुमोदन
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अनिवार्य होगा। यदि चयनित साञ्चेदार एक विदेशी 

कंपनी है तो सरकार के संबंधित नियमों, विनियम 

ओर नीतियों का अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करना 

होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को यह 

भी सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक क्षत्र 

के रक्षा उपक्रम से संबंधित कोई गोपनीय सूचना 
get से पूर्वं संभावित weer (साञ्चेदारो) के 

साथ एक उपयुक्त प्रकट न करने संबंधी करर 

(नेनि डिस्क्लोजर) पर हस्ताक्षर किए गए है। 

सर्वोत्तम Weare का चयन we ओचित्य के 

साथ ओर सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम बोड 

के अनुमोदन से किया जाएगा। 

एस.एच.ए सरल ओर संक्षिप्त होना चाहिए ओर 

इसमे आवश्यक रूप से एेसे उपबंध निहित होने 

चाहिए जो एक अंशधारी के कानूनी अधिकारों के 

संरक्षण के लिए खास तौर से अपेक्षित होते हे, 

जैसे किः 

(क) पैरा 3.2 में यथा उल्लेखित सार्वजनिक क्षेत्र 

के रक्षा उपक्रम के सकारात्मक अधिकार; 

(ख) निजी क्षेत्र की फर्मो, आदि दारा व्यापक 

प्रतिनिधित्व ओर वारंटिया; 

(ग) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 

रक्षा उपक्रम के कर्मचारियों के साथ व्यवहार 

करने के लिए याचना न करना; 

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमो के हितां 

का संरक्षण करने के लिए क्षतिपूतिं संबंधी 

खड; 

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को पहले ही दी 

Ty संविदाओं के तहत उनकी जिम्मेदारियां; 

(च) सार्वजनिक sa के रक्षा उपक्रम की बौद्धिक 

सम्पत्ति के संबंध मे उसके हित के सरक्षण 

के लिए उपबंध; 

(छ) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा हस्तांतरित अथवा 

प्रयुक्त की जा रही परिसंपत्तियों का स्वतंत्र 

रूप मे तत्परतापूर्णं मूल्यांकन; ओर 

(ज) समाश्रित देनदारियो का आकलन। 
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4.5 

4.6 

4.7 
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अनुमोदित एस.एच.ए. के उपबंध संयुक्त ॒ उद्यम 

कम्पनी के समञ्जीता ज्ञापन ओर ए.ओ.ए. मे शामिल 

किए जाएंगे। जैसे ही ये सार्वजनिक क्षेत्र के 

रक्षा उपक्रम aS द्वारा अनुमोदित कर fey जाते 

है, सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम संयुक्त उद्यम 

कंपनी के निगमन के लिए आवश्यक कानूनी अपेक्षाएं 

पूरा करने का कार्य कर सकता है। 

भारत गणराज्य के कानून (जिनमे, अन्य के अलावा, 

समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 

ओर विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 

शामिल है) संयुक्त उद्यम कंपनी ओर तदनुरूप 

एस.एच.ए. को अधिशासित att! विपथगमन के 

किसी भी मामले 4, यदि संयुक्त उद्यम ओर 

एस.एच.ए. की wd किसी भी उपबंध के अनुरूप 

महीं हँ तो भारत गणराज्य के कानूनों के उपबंध 
अभिभावी होगे। विशेष रूप से, संयुक्तं उद्यम कंपनी 

समय-समय पर॒ यथासंशोधित कंपनी अधिनियम की 

धारा 292, 3726 ओर अन्य लागू होने वाले 
उपबंध का अनुपालन करेगी। 

यदि संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्षकार, माध्यस्थम 

कार्यवाही के रूप 4 विवाद समाधान da के 

रूप में माध्यस्थम को मामला प्रस्तुत करते हैँ तो 

th कार्यवाही भारतीय माध्यस्थम ओर सुलह 

अधिनियम, 1996 के Sie के अनुसार अधिशासित 

की जाएगी ओर माध्यस्थम का स्थान भारत होगा। 

यदि सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम एक सूचीबद्ध 

कंपनी है तो यह संगत सूचीकरण करार (करारो) 

के तहत प्रकट करने संव॑धी अपने दायित्वों का 

पालन सुनिश्चित करेगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र का 

रक्षा उपक्रम एक सूचीबद्ध कंपनी sel है तो 

यह सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त उद्यम के गठन 

के बारे में एस.एच.ए. के लिए इसके निदेशक 
मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद इसकी वेबसाइट 

पर ओर प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा समुचित घोषणा 

की जाए ओर एसा प्रचार संयुक्त उद्यम के गठन 

के सभी परवर्ती महत्वपूर्णं स्तरो, जैसे कि संयुक्त 

उद्यम कंपनी के एक पृथक कानूनी निकाय के 
रूप मेँ अंतिम निगमन, पर भी सुनिश्चित किया 

wy |
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5. निर्गम प्रावधान 

5.1 एेसे मामलों में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा 

उपक्रम का até यह विचार करता है कि 

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का हित संयुक्त 

5.2 

उपक्रम कंपनी से बाहर होने का है तो सार्वजनिक 

aa के उपक्रम को अपने निवेश की वसूली के 
लिए उस संमावित उपाय का आकलन करना 

होगा जो उसके पासं atl अतः संयुक्त उपक्रम 
कंपनी बनाने से पूर्वं निर्गम संबंधी प्रावधान को 

सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक 
क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को यह भी सुनिश्चित करना 
चाहिए कि संयुक्त उद्यम साञ्चेदारों द्वारा प्रतिभूतियों 
की हस्तांतरणीयता की समुचितं "लौक-इन' अवधि 

के लिए एस.एच.ए. aka wile मे उपयुक्त 

mart को शामिल किया जाए्। 

निजी aa की एंटीटी द्वारा तयशुदा लौक-इन 

अवधि में प्रतिमूतियों का ag भी हस्तांतरण, संयुक्त 
उद्यम कंपनी के लिए तब तक वैध ओर बाध्यकारी 

नहीं होगा जव तक एसा हस्तांतरण सार्वजनिक 

aa के उपक्रम (संयुक्त उद्यम कंपनी के अंशधारक 

, के रूपमे) द्वारा Wh शर्तों ओर Rear (सर्वप्रथम 
इंकार करने के अधिकार सहित लेकिन यहीं तक 

सीमित नही) पर अनुमोदित न किया जाए जिन्हे 

ue उचित wall तयशुदा 'लोक-इन' अवधि के 

बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम ` को संयुक्तः 

, उद्यम कंपनी में निजी क्षेत्र की i की 
. प्रतिभूतियों को सर्वप्रथम इंकार करने का अधिकार 

6. विविध 

6.4 

6.2 

तथा।अथवा खरीदने का प्रथम अधिकार होगा। 

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम संयुक्त उद्यम 

दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन 
सुनिश्चित करेगे। किसी we ahve विचलन की . 

अपेक्षा के मामले मे, सार्वजनिक क्षत्र के रक्षा 

उपक्रमो को एसी we ake विचलन के लिए 
रक्षा उत्पान विभाग का पूर्वं अनुमोदन प्राप्त. करना 

होगा। 

संयुक्त उद्यम के as में नामित होने वाले 

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के प्रतिनिधि, 
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यदि कोई हो, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा 
उपक्रम के कदाचार ओर अनुशासनात्मक नियमों 

के अध्यधीन बने रहंगे। 

6.3 संयुक्त उद्यम संबंधी ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव 

से लागू होगे। 

(अनुवाद 

ग्रामीण क्षेत्रों मं बसें 

878. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

-श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः 

श्री संजय ate: 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपां करेगे किः 

(क) क्या सरकार राज्यों मं सार्वजनिक परिवहन 

उपलब्धता सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने कौ 

योजना बना रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है तथा राज्य- 

वार कितनी बसें चलाई जाएंगी; 

(ग) इस प्रयोजन के लिए आवंटित की जाने वाली 

निधि का aki क्या है; ओर 

(घ) कब तक ये उपलब्य करा दी जायेगी? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ 

तुषार चौधरी): (क) जी नहीं। वर्तमान मे, राज्यों में सार्वजनिक 
परिवहन उपलब्धता सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मे चलाने 

के लिए बसें खरीदने की कोई योजना नहीं है। 

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता। 

| समुद्री उकैती 

879, श्री मनीष तिवारी: 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री प्रदीप. art: 

श्री एकनाथ महादेव गावकवाडः 

श्री भास्करराव बापूरावं पाटील खतगांवकरः
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श्री संजय भोर्ईु 

श्री किसनभाई पटेलः 

श्री मनोहर तिरकीः 

श्री प्रशांत कुमार मजूमदारः 

क्या पोत-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान बहुत से भारतीय नाविकं 

के समक्ष अरब सागर ओर हिन्द महासागर मे जल दस्यु 

आक्रमणों की हाल A Es घटनाओं की ओर गया है; 

(ख) यदि हां, तौ उन भारतीय व्यापारी ven की 

संख्या कितनी है जिनमें अल दत्युओं दारा fied तीन वर्षो 

H उकैती की गई हैः 

(ग) क्या सरकार के प्रयासों से रिहा कराए गए 

ated की संख्या कितनी हे; ओर 

(घ) सुरक्षित व्यापारिक क्रियाकलाप सुनिश्चित करने के 

लिए जल दस्यु की आवंछित घटनाओं को रोकने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

पोत-परिवहन मंत्री (श्री site. वासन); (क) जी, हां। 

(ख) गत तीन ai के दौरान किसी भारतीय वाणिज्यिक 

पोत का अपहरण नहीं हुआ el 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) सरकार ने समुद्री उकैती का मुकाबला करने के 

लिए बचाव।रोकथाम के विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रारंभ किए हैँ 

जिनमे निम्नलिखित शामिल हैः 

i) भारतीय wien सदस्यों वाले वाणिज्यिकं जलयानों 

के अपहरण से पैदा होने वाली बंधक परिस्थिति 

से Pact के लिए एक अंतर-मंत्रालय अधिकारी 

दल (आई एम.जी.ओ.) का गठन किया गया zl 

(i) सेफ हाऊससिटाडेल सहित व्यापक समुद्री sot 

रोधी उपायों (सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियो) का व्यौरा 

देते हुए नौवहन महानिदेशक द्वारा नोटिस जारी 

किया जाना। 

(ii) दिनांक 31-3-2010 के एम.एस. नोटिसा सं. 

3/2010 के द्वारा सल्लाह ओर माले को जोड़ने 

वाली रेखा के दक्षिण ओर पश्चिम दिशा के 

जलक्षेत्र में जलयानों द्वारा यात्रा. करने पर प्रतिबंध 

लगाया जाना। 
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(iv) अदन की खाड़ी मे भारतीय नौसेना के पोतो 

दारा नौसेना सुरक्षा उपलब्ध करवाना। 

८) भारतीय एक्सक्लूसिव इकोर्नोमिक जोन (ईई. जेह) 

ओर पश्चिम दिशा की ओर 65 डिग्री पूर्वं देशांतर 

तक भारतीय नोसेना दारा कड़ी नजर रखा जाना। 

vi) अंतरष्ट्रीय समुद्री संगठन ओर सोमालिया के तट 

से समुद्री उकैती पर संपर्क दल (सी.जी.पी.सी.एस.) 

ओर अन्य अंतररष्द्रीय मंचों मे सक्रिय भागीदारी) 

(vii) पताका राष्ट्र द्वारा बंधक कर्मीदल के कल्याण, रिहाई 

के प्रयासों संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने ओर 

उनके मेहनताने के भुगतान को जारी रखे जाने के 

लिए आई एम.ओ. सभा A दस्तावेज 27/9/1 प्रस्तुत 

किया जाना। 

(टिन्की 

राष्ट्रीय राजमार्गो का परिवर्तन 

880. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः 

श्री समीर भुजेबलः 

श्री चंद्रकांत Wr: 

श्रीमती भावना पाटील गवलीः 

श्री ज्योति qd: 

श्री नारनभाई कछाडियाः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार कौ पिछले तीन ai ओर चालू 

वर्षं के दौरान दो लेन राजमार्गो के aes लेनों में 

परिवर्तन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त 

हुए हैः 

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संब॑धी राज्य-वार। 

संघ राज्य aaa ब्योरा क्या है ओर इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई हैः 

(ग) उक्त अवधि कै दौरान अनुमोदित प्रस्तावों का 

राज्य-वार ब्योरा क्या है ओर महाराष्ट्र सहित इनमें परिवर्तित 

किए गएपरिवर्तित किए जने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय 

राजमार्ग की लंबाई कितनी है;
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(घ) इन परियोजनाओं पर हुएहोने वाले व्यय का 

राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर उक्त परिवर्तन के कब तकं 

पूरा किए जाने की. संभावना है; ओर 

(ड) लम्बित प्रस्तावो, यदि कोई हो, का व्यौरा क्या 

है, ओर इसके कारण क्या है ओर लम्बित प्रस्ताव कब 

19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 908 

विवरण 

दो लेन & राजमार्गो को वारछहाआठ लेन मे परिवर्तित 

for जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारे से प्राप्त ओर 

अनुमोदित fara तीन asf अथति 2008-09 से अब तक 

ae चालु कर्ण के दौरान राज्यवार^संघ राज्यवार प्रस्ताव 

तक स्वीकृत fey जाने की संभावना है? क्र. राज्यासंघ राज्य प्राप्त प्रस्तावों अनुमोदित 
; मे । मती सं. क्षेत्र का नाम की संख्या प्रस्तावों की 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री संख्या 

जितिन प्रसाद): (कं) जी, हां। 

ख) से (घ) दो लेन के राजमार्गो को चाराछ+आठ लेन ` 1. आन्ध्र प्रदेश 5 3 

मे परिवर्तित किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से 2. अरूणाचल प्रदेश 1 1 
प्राप्त ओर महाराष्ट्र राज्य सहितं 753 किमी की लम्बाई के 3. असम | 8 1 

लिए अनुमोदित प्रस्तावों का विगत तीन वर्षं ओर चालू वर्ष के 4 दिल्ली | 4 4 

दौरान राज्यवार।संघ राज्यक्षेत्रवार व्यौरा संलग्न विवरण 4 5. गुजरात 15 10 
मया परियोजनाः ओं i लिए पथक् दिया गया है। इन परियोजनाओं के लिए पृथक से कोई निधि 6. हरियाणा 18 40 

आवंटित नहीं की गई हे। यथापि, विगत तीन ast ओर चालू > कर्नाटक । 

` वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माणविकास के लिए । पदेश 
आवंटित , 8. मध्य प्रदेश 6 5 
आवंटित निधि ओर किए गए व्यय का राज्यवार व्यौरा संलग्न 

विवरण-॥ में दिया गया है। 9 AERTS 1 0 
म 10. पंजाब 9 5 

ड) दो तेन राज्यमार्गो का चारछह।आठ लेन मेँ उन्नयन राजस्थान 
सं्वीकृति | 411. राजस्थान 4 3 

किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है ओर संस्वीकृति के लिए : 
— प्राथमिकता 12. उत्तर प्रदेश 7 1 
प्रस्तायों पर विचार यातायात घनत्व, परस्पर प्राथमिकता ओर | 

निधि की उपलब्धता के आघार पर किया जाता Zz! 19, उत्तरा 3 2 

विकरणः 

विगत तीन वर्षो ओर ag af के दौरान रष््रीय राजमार्गो के निमणकिकास के fry 

आवंटित राज्यवार निधि ओर करिये गये व्यय 

(करोड़ रुपए) 

क्र.सं. राज्यका नाम आवंटन व्यय 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12" 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12" 

(फरवरी, 

2012 तक) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. अन्ध प्रदेश 192.97 348.39 254.77 167.99  - 196.38 348.39 254.77 93.91 

2. अरुणाचल प्रदेश 1.10 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. असम 88.25 206.29 177.64 231.43 87.65 206.29 177.64 125.25 

4. विहार 104.02 245.45 199.15 225.54 95.02 245.45 199.15 189.23 

5. चंडीगद् 3.39 2.95 8.81 6.00 3.39 2.95 8.81 0.57 

6. छतीसगढ़ 67.42 79.65 53.53 98.05 65.74 79.65 53.53 29.02 

7. दिल्ली 15.80 17.21 52.58 8.00 15.80 17.21 52.58 5.70 

8. गोवा 34.39 33.16 30.14 8.00 34.39 33.16 30.14 4.79 

9. गुजरात 102.33 150.26 111.60 124.96 101.06 150.26 111.60 75.48 

10. हरियाणा 103.23 152.16 143.69 115.00 103.23 152.16 143.69 82.69 

11. हिमाचल प्रदेश 76.21 80.46 95.72 136.26 76.21 80.46 95.72 80.65 

12. आरखंड 96.41 117.90 112.70 105.00 96.41 117.90 112.70 71.81 

13. कर्नाटक 215.30 305.43 | 276.65 343.31 214.91 305.42 276.65 254.05 

14. केरल 72.53 141.23 109.00 173.82 73.20 141.23 109.00 118.24 

15. मध्य प्रदेश 110.14 150.16 134.24 96.69 98.35 150.16 134.24 63.45 

16. महाराष्ट्र 195.18 326.18 265.53 286.52 196.87 326.18 265.53 164.87 

17. मणिपुर 23.77 19.65 63.88 78.28 23.65 19.65 63.88 23.79 

18. मेघालय 51.60 61.54 79.08. 70.55 50.77 61.54 79.08 45.12 

19. मिजोरम 13.55 5.52 24.23 60.00 13.55 5.52 24.23 20.63 

20. Aries 30.60 30.46 26.94 54.00 30.60 30.46 26.94 11.97 

21. ओडिशा 209.55 333.70 230.71 313.28 208.84 333.70 230.71 226,52 

22. पड्चेरी 2.95 9.22 3.93 5.00 2.95 9.22 3.93 4.05 

23. पंजाबं 156.77 188.49 115.00 129.11 156.77 188.49 115.00 98.00 

24. राजस्थान 214.35 140.24 147.31 183.08 216.54 140.23 147.31 86.96 

25. तमिलनाडु 133.77 168.40 182.13 190.37 131.96 168.40 182.13 119.54 

26. उत्तर प्रदेश 223.51 433.21 452.55 359.21 222.20 433.21 452.55 223.75 

27. उत्तराखंड 112.40 160.91 130.83 141.46 112.29 160.91 130.83 41.17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. पश्चिमी बंगाल 95.30 147.00 120.61 210.00 95.30 147.00 120.61 197.62 

29. अण्डमान ओर 0.00 0.00 1.89 5.00 0.00 0.00 ` 1.89 2.13 

निकोबार द्वीपसमूह 

भारतीय राष्ट्रीय 12566.47 11744.70 17918.94  28412.90 10497.21 9017.96 12563.94 20755.69 

राजमार्ग 

प्राधिकरण 

सीमा सडक 650.00 756.00 760.00 620.00 ` 645.80 723.49 714,31 367.38 

संगठन 

एस.ए.आर.डी. पी. 1000.00 1200.00 1500.00 1600.00 643.72 658.55 1004.81 . 1443.86 

एन.-ई.* 

एल.उन्ल्य् ई.* 0.00 125.00 750.00 4200.00 0.00 5.00 718.05 862.71 

eed आवंटन तैयार -adi किए जाते Fi 

STA 

(अनुवाद्य 

राष्ट्रीय राजमार्ग की विलम्बित परियोजनाएं 

81. श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

डो. संजीव गणेश नाईकः 

श्री एस.एस. TAS 

श्री संजय दिना पाटीलः 

श्री अनन्त वेकटरामी रेडंडीः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या अनेक राजमार्गं परियोजनाएं नियत समयावधि 

से काफी पीठे चल रही है ओर 20 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 

प्रतिदिन के लक्ष्य सहित विलम्बितं परियोजनाओं की सूची मे 

सबसे ऊपर हैः 

ख) यदि हां, तों नियत समयमे पूरी न हो सकी 

इन विलम्बित परियोजनाओं का राज्यवार व्यौरा क्या है 

ओर इसके कारण क्या है 

(ग) क्या सभी अनुमोदित परियोजनाओं में से अधिकांश 

परियोजनाओं में एक माह से लेकर साठ माह का विलम्ब 

होता है; ओर 

घ) यदि हां, तो कार्य की गति gem के लिप 

सरकार दारा उठाए WIT जा रहे कदमो संहित तत्संबंधी 

व्यौरा ओर स्थिति क्या है ओर इन विलम्बित परियोजनाओं 

को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद): (क) से (घ) इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 

विकास परियोजनाओं की चल रही 221 परियोजनाओं में से 

95 परियोजनाएं विलंबित हैँ । इनमें से अधिकतम परियोजनापं 

एक से 60 माह तक विलंबित हैं। विलंवित परियोजनाओं 

का राज्यवार ak संलग्न विवरण में दिया गया zi ये 

परियोजनाएं pe ठेकेदारों के निम्न निष्पादन, वन।वन्य जीवन्। 

पर्यावरण स्वीकृतियां के प्राप्त करने में विलंब, रेलवे से 

सड़क उपरि पुल अनुमति प्राप्त करने मेँ विलंब, go राज्यों 
मे कानून ओर व्यवस्था की समस्या, भूमि अधिग्रहण 4 

विलंब, जन-उपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण आदि मे विलंब 

के कारण विलंबित gs है । परियोजनाओं के dia कार्यान्वयन
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के लिए एन.एच.ए. आई. द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन 

का सघन अनुवीक्षण किए जाने के लिए मुख्य महाप्रवंधकों 

की अध्यक्षता मे क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया गया हे। 

भूमि अधिग्रहण, जन-अनुपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण मं 

तेजी लाने के लिए उपाय किए गए हैं। राज्यों मेँ लोक 

निर्माण विभाग, राजस्व, विद्युत ओर जल आपूर्ति के प्रधान 
सचिवों तथा सदस्यों के रूप में राज्य सरकार के अधिकारियों 

के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे verter प्राप्त 

29 फाल्गुन, 1933 (शकः) विचित्त उत्तर 914 

समिति गठित की गई हे। संबंधित राज्य के एन.एच.ए.आरई. 

के क्षेत्रीय अधिकारीमुख्य महाप्रबंधक को सदस्य सचिव के 

रूप में नामांकित किया गया है। समिति को परियोजनाओं 

के तीव्र कार्यान्वयन के लिए उल्लिखित मुद्दों का शीघ्र 

समाधान करने के लिए अधिदेशित किया गया हे। लक्ष्यो 

की प्राप्तियों का सघन अनुवीक्षण किया जा रहा दहै। 

परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा फील्ड स्तर ओर मुख्यालय 

मे की जाती है। 

क्किरिण 

कार्यान्वयन के wit facile Rattray ५ 

क्र.सं, खंड राज्य MWe कुल पूर्ण कर कार्य प्रारंभ ठेकानुसार कार्य पूरा लगा 

लंबाई लीगई होने की win होने की अधिक 

(कि.मी. लंबाई तारीख होने की अनुमानित समय, 

मे) (कि.मी. तारीख तारीख माह में 

मे) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. अरमूर से येल्लारेडडी आन्त्र प्रदेश 7 59 55.607 फर.- फर.- अप्रैल 2 

(एन.एस.-2/ए.पी.-1) 2010 2012 2012 

(अनुमोदित लंबाई 60.25) 

2. गुंडला पोचमपल्ली से आन्ध्र प्रदेश 7 23.41 21.25 समाप्त 58 

बावनपल्ली शिवरामपल्ली 

से थोडापल्ली 

(एन.एस.-23/ए.पी.) 

3. चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा आन्ध्र प्रदेश 5 82.5 20.7 मई- अक्तू- अक्तु 12 

(6 लेन) 2009 214 2012 

4. नलबारी-विजनी (ए.एस.-7) असम 3 27.3 16.5 अक्तु अप्रल- दिस. 56 

| 2005 2008 2012 

5. नलबारी-बिजनी (ए.एस.-9) असम 31 21.5 19.4 दिसं. जून- मार्च 45 

2005 2008 2012 

6. सिलचर से yards असम 54 32 18 सितं. सितं- जून. 57 

(ए.एस.-1) 2004 2007 2012 



915 Wet के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 916 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. ब्रह्मपुत्र पुल (ए.एस.-28) असम 31 5 0 अक्तू- अप्रैल- दिसं 32 

(ए.एस.-28) 2006 2010 2012 

8. बिजनी-असम।पश्चिम बंगाल असम 31h 33 23.4 नवं जून- दिसं 54 

सीमा (ए.एस.-10) 2005 2008 2012 

9. विजनी-असम।पश्चिम बंगाल असम  ॐसी ॐ0 14.19 नव.- जून- जून- 48 

सीमा (ए.एस.-11) 2005 2008 2012 

10. विजनी-असम।पश्चिम बंगाल असम उसी 30 25.51 नव.- जून- सितं. 51 

सीमा (ए.एस.-12) 2005 2008 2012 

11. नलबारी-बिजेनी (ए.एस.-6) असम 31 25 21.5 नव.- जून- जुन 36 

2005 2009 2012 

12. गुवाहाटी.-नलबारी (ए.एस.-5) असम 31 28 15 अकू atc दिसं 56 

2005 2008 2012 

13. नलवारी-बिजनी (ए.एस.-8) असम 31 ॐ0 27.94 दिसं- जून- जून- 48 

2005 2008 2012 

14. नगांव से धर्मातुल (ए.एस.-2) असम 37 25 21 दिसं. जून- जून- 48 

15. सोनपुर से गुवाहाटी असम 37 19 15.5 सितं. जून- मई 35 

(ए.एस.-3) 2005 2008 2012 

16. धर्मतुल-सोनापुर (ए.एस.-20) असम 37 22 18.5 Ad. मई- जून- 49 

2005 2008 2012 

17. धर्मतुल-सोनापुर (ए.एस.-19) असम 37 25 19.302 दिसं.- जून- जून- 48 

2005 2008 2012 

18. दबोका-नगांव (ए.एस.-17) असम 36 30.5 30.05 fed.- जून- मार्च. 45 

19. वंग से लुमडिग (ए.एस.-27) असम 54 21 0 अक्टू- set मार्च 47 

2006 2009 2013 

20. हरंगजो से AGT (ए.एस.-23) असम 54 16 10.2 अगस्त- फर. मार्च 49 
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21. गुवाहाटी-नलबारी (ए.एस.-4) असम 31 28 10 दिसं. अप्रल- दिसं. 56 

2005 2008 2012 

22. दीवापुर से उत्तर प्रदेश।बिहार बिहार 28 41.085 28 नव.- अक्टू जून- 44 

सीमा (एल.एम.एन.एच.पी.-9) 2005 2008 2012 

23. सिमराही-रिंग बंध (बी.आर.-4) बिहार 57 15.15 15.15 अप्रेल- अप्रेल- अप्रेल- 48 

(मिसिग लिक) (बी.आर.-4) 2006 2008 2012 

24. कोटवा से देवापुर विहार 28 38 37.5 नवं नवं- मार्च 46 
(एल.एम.एन.एच.पी.-10) 2005 2008 2012 

25. फोरबिसगंज-सिमराही बिहार 57 34.87 30.5 अप्रेल- सितं- मार्च 42 

(बी.आर.-3) 2006 2008 2012 

26. HAR से दरभंगा बिहार 57 37.59 36 अप्रैल- सितं- जून- 45 

(बी.आर.7) 2006 2008 2012 

27. मोकामा-मुंगेर (अनुमोदित विहार 80 69.27 34.058 मई- मई- मार्च 10 

लंबाई 70 कि.मी.) को 2011 2013 2014 

दो लेन का बनाया जाना 

28. ओरंग-रायपुर छत्तीसगढ़ 6 43.485 42.5 अप्रैल जनवरी- जून- 41 

2006 2009 2012 

29. दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर छत्तीसगढ़ 6 82.685 82 जन.- जन.- | 17 

से - छत्तीसगद्र/महाराष्ट्र 2008 2011 2012 

सीमा 

30. सूरत-दहीसर (6 लेन) गुजरात [118.2]/ 8 239 224,497 फर.- अगस्त- We 18 

महाराष्ट्र [120.77] 2009 2011 2012 

31. दिल्लीहरियाणां सीमा से हरियाणा 10 63.49 54.358 मई- मई- दिसं. 31 

रोहतक 2008 2010 2012 

32. पानीपत-जालंधर (6 लेन) हरियाणा [116] 1 291 196.93 मई- मई- जून- 13 

पंजाब [175] 2009 2041 2012 

33. जीरकपुर-परवानू हरियाणा [20॥ 22 28.69 28.6 फर.- अगस्त- मार्च- 19 

हिमाचल प्रदेशं 2008 2010 2012 

[6 .69पंजाब [2] 
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34. गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर हरियाणा [84.3]/ 8 225.6 134.25 अगस्त- अक्टू- जून- 8 

(6 लेन) राजस्थान [161.3] 2009 2011 2012 

35. श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) जम्मू कश्मीर 1ए 1.23 0 जून- दिसं- अक्टू- 46 

(एन.एस.-ॐ0ए) 2006 = 2008 = 2012 

36. जम्मू-कुजवानी (जम्मू बाइपास) जम्मू कश्मीर 1ए 15 14.7 नवं मई- मार्च- 46 

एन.एस.-3अजै. एंड के. 2005 = 2008 2012 

37. विजयपुर-पठानकोट जम्मू कश्मीर 1ए ॐ0 29.65 सितं. फर.- मार्च 49. 

(एन.एस.-35जै. एंड के.) 2005 2008 2012 

38. विजयपुर-पठानकोट ` जम्मू कश्मीर `  1ए 33.65 33.25 सितं- wr Ab 49 
(एन.एस.-34जे. एंड के.) | 2005 2008 2012 

39. Hoar से विजयपुर जम्मू कश्मीर 1ए ` 1.2 17.2 जन. दिसं- मार्च & ` 

(एन.एस.-45/जे. US के.) । 2002 2004 2012 

40. जम्मू-उधमपुर | जम्मू कश्मीर 1ए 65 0 जुलाई- जुलाई- जून- 11 

2010 2013 2014 ` 

41. बेलगांव-खानपुर खंड कर्नाटक 4ए 81.59 0 मार्च सितं- जुलाई- 10 

(कि.मी. 0.00 से कि.मी. 2011 2013 2014 

30.00) को 4 लेन का बनाया 

जाना ओर खानपुर-कनटिक) 

गोवा सीमा (कि.मी. 30.00 से 

कि.मी. 84.120) को Yes 

West के साथ दो लेन 

का बनाया जाना 

42. हरिहर-चित्रदुर्ग कर्नाटक 4 77 77 . अक्र जून- मार्च 21 

| 2008 2010 2012 

43. हैदराबाद-बंगलौर खंड का कर्नाटक 7 22.12 11.35 नवं- नवं- अग्रैल- 5 

उन्नयन (विद्यमान 6 तेन 2010 2012 2013 

पर उन्नयन) 

44. देवीहल्ली-हसन (अनुमोदित कर्नाटक 48 77.23 6 दिसं. मई us 1 

लंबाई 73 कि.मी.) 2010 2013 2013 

45. वेलगांव-धारवाड़ (अनुमोदित कर्नाटक 4 80 2651 दिसं- Ge अक्टू- 4 
(लंबाई 111 कि.मी.) | 2010 2013 2013 
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46. हवेरी-हरिहर eee , 4 56 56 नवं- जुलाई- Ae 20 

2010 2013 2013 

47. नव मंगलूर पत्तन कर्नाटक 13, 17 37 36.74 जून- दिसं- मार्च 51 

ओर 48 2005 2007 2012 „ 

48. चित्रदुर्ग-तुमकुर बादपास कर्नाटक 4 114 22.235 ad . अगस्त- दिसं- . 4 

(अनुमोदित लंबाई 145 2011 2013 2013 + 

कि.मी.) 

49. रारा 4 पर नीलमंगला ज॑क्शन कर्नाटक 48 81 81 जन.- जुलाई- मार्च 20 

को रारा 48 पर जोटडते हुए 2008 2010 2012 

देवीहल्ली तक 

50. आई.सी.टी.टी. वल्लारपदम केरल ` 4सी 17.2 15.1 अगस्त- WR मई- 27 

को रारा संपर्क 2007 2010 2012 

51. लखनादून से म॑ध्य प्रदेश मध्य प्रदेश 7 56.475 27.73 दिसं. जन.- अक्टू-. 28. 

महाराष्ट्र सीमा (एन.एस.-1/ 2007 2010 2012 

बी.ओ.टी,/एम.पी.-3) 

52. राजमार्ग चौराहा से लखनादून मध्य प्रदेश 26 547 50.06 ate अक्टू- सितं- 47 

(ए.डी.बी.-॥(सी-9) 2006 2008 2012 

53. ग्वालियर बाइपास (एन.एस.-1॥ मध्य प्रदेश 75, 3 42 39.475 ate अक्टू- जून- 32 

बी.ओ.टी/एम.पी.-1) 2007 2010 2012 

54. सागर-राजमार्ग चौराहा मध्य प्रदेश 26 44 4084 . अप्रेल अक्टू- दिसं- 50 

(ए.डी.बी.-॥सी-6) 2006 2008 2012 

55. राजमार्ग चौराहा से लखनादून मध्य प्रदेश 26 54 43 oe अक्टू- दिसं. 50 

(ए डी.बी.-॥सी-8) 2006 2008 2012 

56. ललितपुर-सागर मध्य प्रदेश 26 55 55 अप्रैल- अक्टू- We 42 

(ए.डी.बी.-॥सी-4) 2006 2008 2012 

57. सागर बाइपास मध्य प्रदेश 26 26 24.9 ane अक्टू- my 43 

(ए.डी.बी.-॥सी-5) 2006 2008 2012 

` 58. लखनादून से मध्य-प्रदेश मध्य प्रदेश 7 49.35 40.11 मार्च सितं- अक्टरू- 37 

महाराष्ट सीमा (एन.एस.-/ 2007 2009 2012 
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59. धौलपुर-मुरैना खंड मध्य प्रदेश [1]/ 3 10 6.22 सितं- सितं- दिसं 27 

(चम्बल पुल सहित) राजस्थान [9] 2007 2010 2012 

एन.एस.-1आर.जे.-एम.पी./1 

60. ग्वालियर-आंसी मध्य प्रदेश्68.5/ 75 80 49.161 जून- दिसं दिसं 36 

उत्तर प्रदेश{11.51] 2007 2009 2012 

61. बोरखेडी-जाम महाराष्ट्र 7 27.4 27 जून- दिसं- अप्रेैल- 52 

(एन.एस.-22/एम.एच.) ` 2005 2007 2012 

62. नागपुर-कोधली महाराष्ट्र 6 40 39.84 जून- विसं जून- 42 

63. वाडनेर-देवधारी महाराष्ट 7 29 0 फर.- नव. नव.- 24 

(एन.एस.-60/एम.एच.) 2011 2010 2012 

64. काम्पटी कानून. ओर नागपुर महाराष्ट्र 7 95 58 अप्रेल- जून- अक्दू 4 

बाइपास सहित मध्य प्रदेश | 2010 2012 2012 

. महाराष्ट सीमा से नागपुर 

65. केलापुर-पिम्पलखटी महाराष्ट 7 22 8.5 समाप्त 31 

(एन.एस.-62) 

66. पुणे-शोलपुरं पैकेज | महाराष्ट्र 9 110.05 75 नव. मार्च Wg 2 

(अनुमोदित लंबाई पैकेज । ` | 2009 2012 2012 

ओर ॥ 170 कि.मी.) 

67. बालासोर-भद्रक (ओ.आर.-।॥) ओडिशा 5 6264 6261 दिसं- दिसं. जुलाई 19 

| | 2008 2010 . 2012 

68. भुवनेश्वर-खुर्दा (ओ.आर.+) ओडिशा - 5 27.15 27.15 जन- जन- मार्च 98 

2001 2004 2012 

69. सुनाखला-गंजम (ओ.आर.-\॥) ओडिशा 5 55.713 45.79 Wee अक्टू- जुलाई- 9 

2009 2011 2012 

70. गंजम-इच्छापुरम (ओ.आर.-\/॥) ओडिशा 5 608 50.67 जुलाई नव.-  मई- 42 

2006 2008 2012 

71. अमृतसर-पठानकोट (अनुमोदित पंजाब 15 106 20.693 मई- नव~ We 7 

लंबाई 101 कि.मी.) 2010 2011 2013 
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72. प्रठानकोट से जम्मू ओर पंजाब 1ए “19.65 18.1 नव. मई- जून- 61 

कश्मीर सीमा (एन.एस.-36, 2005 2008 2013 

जे. एंड के.) 

73. प्रठानकोट से भोगपुर पंजाब [29]/हिमाचल ॥ए 40 39.82 नव.- मई- मई- 48 

(एन.एस.-37/पी.बी.) Wee 1] 2005 2008 2012 

74. चम्बल पुल (आर.जे.-5) राजस्थान 76 1.4 0 नव. फर.- जुलाई- 41 

2006 2010 2013 

75. कोटा बाइपास (आर.जे-4) राजस्थान 76 26.42 26.35 मई नव.- सितं- 46 

2006 2008 2012 

76. त्रिची-करूर तमिलनाडु 67 9.7 69 जून- जुलाई- मार्च 32 

2008 2010 2013 

77. चेन्नै-टाडा (6 लेन) तमिलनाडु 5 43.4 5 अप्रेल- wee मार्च- 29 

2009 2011 2014 

78. सलेम-उलून्डरूपेट तमिलनाडु 68 136.357 132.8 जन.- जन. मई- 16 

(बी.ओ.टी.-1/टी.एन.-06) 2008 2011 2012 

79. तंजावृरत्रिची तमिलनाडु 67 56 54.2 दिस.- जून- नव~ 41 

2006 2009 2012 

80. कंगयम से कोयम्बटूर तमिलनाडु 67, केसी.2 55.2 54.35 अगस्त- अगस्त- मार्च 43 

(के.सी.-2) 2006 2008 2012 

81. यू.षी^विहार सीमा से afta उत्तर प्रदेश 28 41.115 40.5 . दिसं- दिसं मार्च- 39 

(एल.एम.एन.एच.पी.-8) 2005 2008 2012 

82. गंगा पुल से रामादेवी उत्तर प्रदेश 25 5.6 1.64 दिस. सित. We 45 

क्रासिग (यूपी.-6) 2005 2008 2012 

83. लखनऊ बाइपास उत्तर प्रदेश 56ए ओर 22.85 22.25 मार्च अगस्त जून 22 

(ई.उन्ल्यु -45।यू पी.) वी 2009 2010 2012 

84, 4 लेन का नया आगरा उत्तर प्रदेश 2, 3 328 0 अक्टू- WE जून- 32 

वबाइपास बनाना ` 2007 = 2010 2013 

(एन.एस.-1य् पी.-1) 
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85. आगरा-शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश 2 50.83 50.76 मार्च. मार्च. . जून- 8 

(जी.टी.आर.आई.पी./॥-ए) 2002 2005 2012 

86. हापुड़-गद्रमुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश 24 35 32.6 मार्च- सित. Ge 57 

2005 2007 2012 

87. उरई से आसी (यू पी.-5) उत्तर प्रदेश 25 50 49.7 सितं. मार्च मार्च- 48 

2005 2008 2012 

88. आंसी से ललितपुर उत्तर प्रदेश 25, 26 497 44.1 मार्च- सितं- fed- 39 

(एन.एस.-॥“बी.ओ.टी./यू पी.-2) | 2007 2009 2012 

89. गद्रमुक्तेश्वर-मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 24 56.25 55.85 ard. सितं- We 57 

2005 2007 2012 

90. लखनऊ-कानपुर । उत्तर प्रदेश 25 16 15.3 फर.- अगस्त. जून- 10 

(ई.डन्ल्यू/ऽबी.) 2010 2011 2012 

91. गोरखपुर बाइपास उत्तर प्रदेश 28 326 32 अप्रैल- अक्टू- जून- 32 

, 2007 2009 2012 

92. पुल खंड Soy all) पश्चिम बंगाल 6 1.732 0.48 समाप्त 59 
(1 

93. हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल 41 53 52.482 सितं- सितं मार्च 18 
2008 2010 2012 

94. असम।प.बं. सीमा से गैरकाटा पश्चिम बंगाल 31सी 32 24.2 जून- नव.- We 43 

95. 

(डन्ल्यु.बी.-।) 

सिलिगुडी से इसलामपुर पश्चिम बंगाल 

(डन्ल्यु बी.-7) 

2006 2008 2012 © 

नक्सल प्रभावित ओर जनजातीय बहुल 

क्षेत्रो मे सड़कों का निर्माण 

882. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः 

डो. संजीव गणेश नाईकः 

श्री संजय दिना पाटीलः 

श्री रुद्र माधवे रायः 

श्री नीरज शेखरः 

श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

31 26 18.06 जन.- जुलाई- दिसं- 53 

2006 2008 2012 

श्री यशवीर सिंहः 

श्री मनोहर feat: 

श्री प्रशांत PAR AER: 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में अनष्ठुए क्षेत्रो ओर उपेक्षितं 

कषेत्रं सहित wordy बहुल क्षेत्रोनक्सल प्रभावित।वामपंथी 
अतिवाद से प्रभावित क्षत्रो^राज्यों में अगले पांच वर्षो में



929 प्रश्नो के 

सडकोरर्ष्टीय राजमार्गो के निर्माण करने के लिए कोई 

 नीति।कार्य योजना बनाई है, 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है, उक्त 

प्रयोजनार्थ विशेषकर ओडिशा ओर पड़ोसी क्षेत्रो मे किन 

खंडोक्ेत्रों को चिन्हित किया गया है तथा इस संबंध मे 

कितना बजट आवंटित किया गया 2: 

(ग) क्या इस संबंध में योजना आयोग 4 कोई प्रस्ताव 

प्रस्तुत किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ar क्या है ओर इस 

संबंध मे योजना की प्रतिक्रिया क्या है; 

(ङ) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान पश्चिम 

बंगाल सहित एसे क्षेत्रों मे सड़कों के निर्माण हेतु राज्य 

सरकारों को प्रदत्त वित्तीय सहायता ओर चल रही परियोजनाओ। 

निमित सडको का राज्य-वार।संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या है, 

(च) विलम्बित ओर लम्बित परियोजनाओं or ANT क्या 

हि ओर इसके क्या कारण है ओर of की गति को बढ़ाने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैः ओर 

छ) इन परियोजनाओं के कब तक पररा होने की 

संभावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (aft 

जितिन प्रसाद); (क) ओर (ख) सरकार ने फरवरी, 2009 मेँ 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित FAL 930 

7300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के आठ राज्यो क 
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों मेँ 5477 कि.मी. सड़कों 

के विकास के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया है। 34 
जिलों की सूची संलग्न विवरण मे दी गई है। 

(ग) ओर (घ) 10,700 करोड़ रुपये की अनुमानित 

लागत से 7294 कि.मी. सड़कों के विकास के लिए वामपंथी 

उग्रवाद प्रभावित aal हेतु सडक आवश्यकता योजना-॥ के 

मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया 

गया है। योजना आयोग ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणियां 

भेजी Fl 

(ङ) पिछले दो वर्षो (कार्यक्रम शुरू होने से) ओर 

चालू वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं, निर्मित सड़कों 

राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ak संलग्न 

विवरण.॥ में fe गया है। 

(च) ओर (छ) विलम्बित ओर परियोजना संस्वकृति का 

ब्योरा संलग्न विवरण॥ मेँ दिया गया हे। परियोजनाओं को 

पूरा करने की अवधि परियोजना के आकार के आधार पर 

12 से 36 महीने के बीच भिन्न-भिन्न होती है। कुछ 

परियोजनापएं विलम्बित ef है ओर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 

asl मे कार्यो मे तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा नियमित 

मोनिटरिंग की जा रही Bt सभी परियोजनाएं मार्च, 2015 

तक परा हो जाने की सम्भावना zl 

किक्रणः। 

(ख) वामपंथी snare प्रभावित उन 34 जिलों की सूची जिनका अभिनिधरिण सकेन्धित विकास & लिए किया गया हैः 

क्र.सं. राज्य वामपंथी उग्रवाद जिलों के नाम 

प्रभावित, अभिनिर्धारित 

जिलों की सूची 

1 2 3. 4 

1. आन्ध्र प्रदेश 1 खम्माम 

2. बिहार 6 ओरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, जमुई, गया ओर रोहतास 

3. छत्तीसगद्र 7 बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, राजनंद्गांव, सरगुजा ओर ककिर 

4. FRESE 1 लातेहार, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, 

हजारीबाग, गुमला, पलामू, बोकारो ओर रामगढ 
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1 2 3 4 

5. मध्य प्रदेश 1 बालाघाट 

6. महाराष्ट 2 गोदिया ओर weft 

7. ओडिशा 5 संभलपुर, गजपति, मल्कानगिरि, रायगडा ओर cag 

8. उत्तर प्रदेश 1 सोनभद्र 

किवरणः॥ 

(ङ) पिछले दो aut ओर चालू वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं, निर्मित सड़कों, कौ प्रदान की . गई वित्तीय सहायताः 

राज्य चल रही परियोजनाएं , निर्मित ase कि.मी. में आवंटित निधियां करोड़ रुपए 

a. cers लागत 2009-  2010- 2011- 2009- 2010- 201 1- 

कि.मी. करोड रु. 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ArT प्रदेश 24 557 1054 0 77 204 &0 ` 430 ~ 271 

बिहार | 33 585 559 0 49 293 0 160 200 

Burts 30 1361 1684 0 34 215 5 175 260 

areas 15 533 708 0 0 12 0 30 115 

मध्य प्रदेश 4 ` 131 - 106 0 9 40 5 20 35 

महाराष्ट 22 355 612 0 66 105 5 80 135 

ओडिशा 13 615 904 0 0 ` 69 5 140 160 

उत्तर प्रदेश | 2 67 42 0 16 0 3 15 ` 24 

जोड़ 143 4214 5669 0 251 938 73 750 1200 

ARTI 

(च) ओर (छ) चल रही विलम्बित ओर लम्बित परियोजनाओं पर संस्वीकृति का व्यौराः 

राज्य विलम्बित परियोजनापएं लम्बित परियोजनाएं कारण 

a. लंबाई लागत a. लंबाई लागत 

कि.मी. करोड़ रु कि.मी, करोड़ रु, 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अन्ध प्रदेश 2 26 28 0 0 0 

. विहार 6 93 74 0 0 0 
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 

Dare 11 286 302 0 0 0 

areas 0 0 0 8 0 135 हाल ही मेँ प्राप्त हुआ 

मध्य प्रदेश 0 0 0 0 0 0 

महाराष्ट्र 4 56 61 0 0 0 

ओडिशा 0 0 0 0 0 0 

उत्तर प्रदेश 2 67 42 0 0 0 

जोड़ 25 528 507 8 0 135 

(हिन्दी) 

आसियान देशो के साथ व्यापार 

883. ङो. मुरली मनोहर जोशीः 

श्री राजीव रंजन सिह ot ललन सिंहः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यहं बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत के सभी दक्षिण पूर्वं एशियाई देशो के 

साथ मौजूदा व्यापार संबंध हँ ओर यदि हा, तौ तत्संबधी 

ब्योरा क्या है ओर यवि नही, तो इसके क्या कारण हैः 

ख) क्या इस क्षेत्र 4 व्यापार असंतुलन के कारण 

भारत को आर्थिक क्षति हुई हैः 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओरं इस 

संबंध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया दै; 

घ) क्या व्यापार की प्रमात्रा बढ़ाने के मदेनजर भारत 

दस दक्षिण पूर्वं एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) देशो के साथ 

द्विपक्षीय व्यापार wasid पर बातचीत कर रहा हैः 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इन 

बातचीत के दौरान किन मुदो पर चर्चा gg ओर इनमे शामिल 

प्रत्येक देश की प्रतिक्रिया क्या हैः ओर 

(च) इन देशों के साथ हुए इन द्विपक्षीय व्यापार समञ्ौतों 

के बाद भारत को क्या संभावित लाभ होने की संभावना है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माघधवराव सिंधिया): (क) भारत एवं आसियान के 

बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी.ईसी.ए) के व्यापक 

arc के तहत दिनांक 13 अगस्त, 2009 को भारत एवं 

FS दारेस्सलाम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी.डी.आर. 

मलेशिया, म्यांमार, फिलिपींस, सिगापुर, anges ओर वियतनाम 

की सदस्यता वाले दक्षिण yd एशियाई राष्ट्र परिसंघ (आसियान) 

ने वस्तु व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए थे। 

(ख) ओर (ग) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान 

आसियान देशौ को क्रमशः 18.11 बिलियन अम. Siar तथा 

27.28 बिलियन अम. ईोलर के निर्याति किए ay थे। वर्ष 

2009-10 तथा 2010-11 के दौरान आसियान देशों से क्रमशः 

25.80 बिलियन अम. Stee तथा 30.61 बिलियन अम. Sie 

के आयात किए गए थे। वृकि वस्तु व्यापार करार का पूर्ण 

कार्यान्वयन दिनांक 1 अगस्त, 2011 से ही प्रारंभ हुआ है 

अतः व्यापार असंतुलन का कोई आकलन करना जल्दबाजी 

होगी। तथापि af 2010-11 के दौरान व्यापार असंतुलन में 

कमी आई हे। | 

(घ) ओर (ड) भारत एवं सिंगापुर ने दिनांक 1 अगस्त, 

2005 से Meee लागू किया है। भारत एवं मलेशिया ने 
भी दिनांक 1 जुलाई, 2011 को सी.ईसी.ए. लागू किया zl 
भारत एवं थाईलैंड एक व्यापक भारत-थाईलैड मुक्ते व्यापार 

करार हेतु वार्ताएं कर रहे है जिसमे एक एकल वचनबद्धता 

के रूप मेँ वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार एवं निवेश संब॑धी करार 

शामिल #1 भारत एवं इंडोनेशिया ने भी भारत-इंडोनेशिया 
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HEAT हेतु वार्ता oA पर सहमति की है जिसमे, वस्तु 

व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग संबंधी करार 

शामिल होगे। 

(च) द्विपक्षीय व्यापार करारों के निष्पादन से द्विपक्षीय 

व्यापार में वृद्धि होगी। भारतीय निर्यातकों को इन देशों 4 

अतिरिक्त बाजार पहुंच प्राप्त होगी ओर भारतीय विनिर्माता 

इन बाजारों से लाभकारी कीमतों पर उत्पादों को प्राप्त करने 

मे समर्थं हो सकेमे। निवेश में वृद्धि होगी ओर भारतीय 

व्यवसायी, सेवा क्षेत्रों तक wa प्राप्त कर सकैगे। इसके 

परिणामस्वरूप इन देशों के साथ व्यापार अवसरो ओर गहन 

आर्थिक सहयोग में वृद्धि होगी। 

अनुवादा 

विमान ओर हेलीर्कोष्टर दर्घटनाएं 

884. श्री के. सुगुमारः 

श्री माणिकराव होडल्या गावितः 

श्री भरत राम मेघवाल: 

श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः 

श्री राम सिह ara: 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष & दौरान 
दुर्घटनाग्रस्त मिराज-2000, सुखोई-30 ओर मिग-21 सहित मिग 

शंखला के विमान तथा भारतीय वायु सेना के हेलीर्कोष्टरों 
सहित विभिन्न प्रकार के asp विमानं का ब्यौरा क्या है; 

(ख) प्रत्येक घटना मे विमानचालकोकर्मियो सहित कितने 

लोगों को अपनी जान tart पड़ी; 

(ग) जांच में प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारणं सामने 

आए ओर एसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए. 

क्या उपचारी उपाय fey गए है, 

(घ) क्या विमान दुर्घटना के कारणों में एक मुख्य 

कारण विमानचालकों के अनुभव की कमी है; 

(ड) यदि हां, तो oe वर्तमान में .मुहैया कराए जा 

रहे उड़ान we को दशति हुए विमानचालकों. के उड़ान 
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कोशल में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे 

हैः ओर 

च) क्या सरकार का विचार मिग-21 सहित मिग 

ja के विमानो की सेवा समाप्त करने का है क्योकि 

उनका सेवा समय समाप्त हो चुका है ओर यदि हां, तो 

तत्संबधी ब्यौरा क्या है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी): (क) पिछले तीन -वर्षौ 

(2008-09 से 2010-11 तक) ओर चालू वर्ष 2011-12 (दिनांक 

13-03-2012 तक) के दौरान 33 लङाकू विमान जिनमें 01 

जगुआर, 02 मिराज-2000, 03 सुखोई-30 ओर . 27 मिग 

शृंखला के विमान (मिग-21 san के 16 विमानं सहित) 

शामिल है ओर भारतीय वायुसेना के 10 हैलीर्कोप्टर दुर्घटनाग्रस्त 

By el 
(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में 13 पायलटों ued 26 

रक्षा कार्मिक मारे गए। इसके अतिरिक्त 06 सिविलियन भी 

मारे TI 

(ग) उपर्युक्त अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय चूक - ओर 

तकनीकी त्रुटि के कारण हुई gl भारतीय वायुसेना की 

प्रत्येक विमान दुर्घटना की जांच अदालत द्वारा पूरी तरह 

से जांच की जाती है ताकि दुर्घटना के कारण का पता 

लगाया जा सके। भविष्य मेँ इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के 

लिए तदनुसार उपचारात्मक उपाय किए जाते zl 

(घ) ओर (ड) जी, नदी। 

तथापि, पायलटों की दक्षता मे सुधार करना एक सतत 

रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध मे सरकार 

द्वारा we कदम उठाए गए gl इनमे, प्रक्रियाओं ओर 

आपातकालीन कारवाई का अभ्यास करने के लिए सिमुलेटरो 

का अधिक इस्तेमाल, मिशन के महत्वपूर्ण veqel पर अतिरिक्त 

जोर देने के साथ केन्द्रित ओर यथार्थवादी प्रशिक्षण, मिशन 

को सुरक्षित दंग से शुरू किए जाने के लिए mara 

संसाधन wader ओर प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, aged 

दल के प्रशिक्षण के प्रारंभ में विमानन मनोविज्ञान पाठ्यक्रम 

ओर एयरोरपेस सुरक्षा Sop शामिल FI 

(च) विमानो को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 

निर्णय विभिन्न पहलुओं के आधार पर लिया जाता है जिसमे 

विमान का शेष उपयोगिता-काल ओर संक्रियात्मक दृष्टिकोण 

शामिल होता है ओर सरकार द्वारा इसकी समय-समय परः 

पुनरीक्षा की जाती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
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हिन्दी 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

885. श्री अंजन कुमार एम. यादवः 

श्री रवनीत सिंहः 

श्री भक्त चरण दासः 

श्रीः जी.एम. सिदेश्वरः 

श्री जी.वी. हर्ष कुमारः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश (एफ.डी.आर्ई) का अन्तर्प्रवाह संस्वीकृत एफ-डी.आई. से 

कम है; 

(ख) यदि हां, तौ उक्त अवधि के दौरान anal 

क्षेत्र-वार ओर राज्य-वार व्यौरा क्या है, 

(ग) क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान एफ.डी.आई. के 

संबंध F भारत का रैक कम हो गया है 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी a क्या है ओर अन्य 

राष्ट्रो की तुलना मे भारत को एफ.डी.आई. हेतु ओर अधिक 

आकर्षक wel बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए है, 

(ड) पिछले तीन at के दौरान अनिवासी भारतीयों 

(एन.आर.आई.) द्वारा किए गए निवेश का ait क्या 2; 

(च) क्या सरकार को परियोजनाओं को प्रारंभ करने 

म देरी ओर राज्य सरकारों के साथ हुए asd का 

उल्लंघन करने की जानकारी मिली हैः ओर 

छ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर देरी 

के क्या कारण & तथा सरकार द्वारा क्या कारवाई की 

गयी है? 

वाणिज्य ओर vert मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) ओर (ख) पिछले तीन 

वर्षा के दौरान भारतीय रिजर्व बैक (आर.बी.आई.) द्वारा 

क्षेत्रीय कार्यालय-वार, दी गई सूचना के अनुसार क्षेत्र-वार 
तथा राज्य-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (दक्विटी) अंतर्वाह का 

air संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) fered उत्तर 938 

यह ब्यौरा भारतीय Rod बैक के क्षेत्रीय कार्यालयों से 

प्राप्त सूचना के अनुसार है तथा यह राज्य-वार अंतर्वाह में 

बराबर नहीं हो सकते है, क्योकि एक राज्य मे मुख्यालय 
रखने वाली कंपनियों का प्रचालन एक अथवा उससे अधिक 

राज्यों में हो सकता है ओर भारतीय रिजर्व बैक के क्षेत्रीय 

कार्यालय एकं से ज्यादा राज्य को कवर करते =! 

(ग) steers विश्व॒ निवेशं रिपोर्ट, 2011 के अनुसार 

एफ.डी.आई. अंतर्वाह के रूप में भारत की वैश्विक रैकिंग 

2008 में 13वी, 2009 मे edt तथा 2010 मेँ 14वीं offi 

(घ) सरकार A एफ.डी.आई. संबंधी निवेशक अनुकूल 

नीति बनाई है जिसके तहत ज्यादातर क्षेत्रोप्रियाकलापौं 4 

स्वतः मार्गं के तहत 100 प्रतिशत तक एफ-डी.आई, की 

अनुमति हे। हाल ही मे एफ.डी.आई. नीति व्यवस्था में 

काफी बदलाव किए गए हैँ ताकि भारत उत्तरोत्तर आकर्षक 

तथा निवेशक अनुकूल बना रह सके! विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
(एफ.डी.आई.) नीति को ओर अधिक निवेशक अनुकूल बनाने 

के उदेश्य से इसकी सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। 

(ड) आर.बी.आई. द्वारा एन.आर.आई. निवेश के संबंध. 

मेँ अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते #1 तथापि, पिछले 

तीन वित्तीय af के दौरान एन.आर.आई. शीर्ष (अलग-अलग 

निवेशक के अनुसार) के तहत भारतीय Rod बैक 

(आर.बी.आई), द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर प्रवासी 

भारतीयों के निवेश सहित wasters. इक्विटी अंतर्वाह का 

aR इस प्रकार हैः 

क्र. ay एफ.डी.आरई. एफ.डी.आई. 

सं. (अप्रेैल-मार्च) (करोड रुपए) (अमेरिकी 

मिलियन 

डालर) 

1. 2008-09 7,314.18 1,603.82 

2. 2009-10 1,691.96 354.75 

3. 2010-11 1,074.75 241.23 

(च) ओर (छ) मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के. तहत 

भारत मेँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) या तौ स्वतः 
मार्ग अथवा सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से किया
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जा सकता है। ज्यादातर क्ेत्र/क्रियाकलाप एफ.डी.आई, के लिए क्षेत्रोरक्रियाकलापो में एफ.डी.आई. के लिए सरकार द्वारा 

लिए स्वतः मार्गं कै तहत खुले है तथा केवल Ho सीमित किसी पूर्वं अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विदेशी प्रत्यक्ष 
क्षेत्र हँ जिनमें सरकार के पूर्वं अनुमोदन से wee. निवेश के oe अनुमोदन के लिए प्रक्रिया मेँ राज्य सरकारों 
की अनुमति .है। स्वतः art के तहत मौजूदा अनुमति के के साथ wasta शामिल नहीं है। 

विवरण | 

अप्रैल 2005 @ दिसम्बर 2011 तक वित्तीय ata एफ.डीओडध sac अत्राह 

(राशि रुपए करोड़ एवं मिलियन अमेरिकी stax मे) 

क्र. ` क्षेत्र | 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

सं. (अप्रैल-मार्च) (अप्रेल-मार्च) (अप्रेल-मार्च) (अप्रेल-दिसम्बर) 

रुपए अमेरिकी रुपए अमेरिकी रुपए अमेरिकी रुपए अमेरिकी 

Start Siow डोलर । डालर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. धातुकर्मी उद्योग 4,152.56 959.94 1999.30 419.88 5,023.34 1,098.14 6,881.17 1,495.25 

2. खनन 161.09 301.16 829.92 174.40 357.42 79.51 614.42 136.84 

3. विद्युत 4,033.47 907.66 6,138.32 1,271.79 5,796.22 1,271.77 6,639.34 1,447.39 

4. गैर-परम्परागत 602.88 125.88 2,872.41 822.52 977.71 214.40 1,353.48 281.97 

ऊर्जा 

5. कोयला उत्पादन 1.07 022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. पेट्रोलियम तथा 1,633.38 349.29 1,298.90 265.53 2,543.14 556.43 920.47 196.07 

प्राकृतिक गैस 

7. ayer तथा भाप 0.00 0.00 18.48 3.98 2.87 0.63 155.74 31.62 

जेनेरेटिग संयंत्र ~ 

8. प्राइम ya 341.51 74.88 182.99 39.50 758.13 166.44 1,092.51 223.09 

(विद्युत जनरेटर 
के अलावा) 

9. विद्युत उपकरण 1,931.48 417.35 3,484.32 = 728.27 898.85 . 153.90 1,830.11 400.00 

10. कम्प्यूटर हाईवेयर 6,740.41 1,543.34 4,126.76 = 871.86 3,551.24 779.81 2,625.55 563.93 

एड सोफ्टपेयर ~ । 

11. इलैरक्टरोनिक्स 659.25 147.51 246.73 52.14 274.75 59.72 813.98 179.81 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. दूर संचार 11,684.81 2.548.83 12,269.68 2,539.26 7,542.04 1,664.50 8,968.77 1,988.72 

13. सूचना ओर 3,378.28 735.04 2,340.55 490.83 1,887.17 412.11 1,531.27 328.32 

प्रसारण (fte 

मीडिया -सहित) 

14. ओटोमोबषाइल 5,218.03 1,150.03 5,892.81 1,238.27 5,864.18 1.299.41 2,785.30 609.58 | 

उद्योग 

15. वायु परिवहन 281.79 81.37 111.47 23.73 620.83 136.60 126.98 27.50 

(एयर we 

सहित) 

16. समुद्री परिवहन 231.35 50.21 1,343.58 284.85 1,370.27 300.51 447.82 100.17 

17. पत्तन 2,019.87 493.15 304.61 65.41 49.84 10.92 0.02 0.00 

18. रेलवे से संबद्ध 71.41 18.01 160.27 34.43 318.50 70.56 164.18 35.25. 

TI 

19. ओद्योगिक मशीनरी 514.31 110.54 1,594.83 341.88 2.109.07 467.92 1,992.04 432.51 

20. मशीन ओजार 200.45 45.66 640.06 133.83 53.01 11.63 159.89 35.10 

21. कृषि मशीनरी 22.43 5.57 8.70 1.88 2.21 0.49 9.30 2.07 

22. अर्थं afr 10.80 2.27 75.89 15.62 8.12 1.77 82.71 13.88 

मशीनरी 

23. विविध यात्रिक 635.43 142.31 725.18 449,59 493.96 108.87 5,580.56 1,239.52 

तथा इंजीनियरिंग 

उद्योग 

24. वाणिज्यिक, कार्यालय 53.66 12.63 371.28 78.98 415.14 25.12 68.94 15.36 

तथा घरेलू उपकरण 

25. चिकित्सा तथा शल्य 352.03 75.42 789.51 167.35 146.66 32.22 660.91 134.09 

चिकित्सा उपकरण 

26. ओद्योगिक उपकरण 83.65 17.48 36.85 7.61 115.55 25.48 17.79 3.99 

27. वैज्ञानिक उपकरण 3.56 0.83 0.01 0.00 11.16 2.49 19.02 4.07 

28. गणितीय सर्वेक्षण 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ओर FST उपकरण 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. उर्वरक 823.96 133.75 38.46 8.20 83.77 18.18 160.48 32.55 

30. रसायन (drat 2,950.66 651.22 1.726.24 365.94 1,811.53 398.28 2,607.13 610.39 

के अलावा) 

31. फोटोग्राफी, 4.44 1.05 0.01 0.00 3.80 0.81 - 0.00 0.00 

अपरिस्कृत फिल्म 

ओर कागज 

32. Se स्टफ 5.62 1.17 19.53 4.02 24.25 5.37 0.44 0,08 

33. इग्स तथा 20,614.14. 4,246.76 1,006.29 213.08 981.09 209.38 14,405.31 3,192.82 

फार्मास्युटिकल्स 

34. वस्त्र (रंजक, 756.52 157.52 714.82 150.27 588.95 129.65 444,34 93.44 

मुद्रण सहित) 

35. कागज तथा 1,181.59 272.51 76.39 16.42 30.15 6.53 1.580.83 310,82 

लुगदी (कागज 

उत्पाद सहित) 

36. चीनी 22.68 ` 5.01 0.48 0.10 0.79 0.17 ` 19.95 4.44 

37. किण्वन उद्योग 628.42 144.70 536.70 112.02 262.28 57.71 251.66 53.15 

38. खाद्य प्रसंस्करण 455.59 102.71 1,314.23 278.89 858.03 188.87 602.84 425.93 

उद्योग 

39. वनस्पति तेल . 198.13 42.88 338.09 69.74 267.35 58.07 294.50 60.40 

तथा वनस्पति 

40. साबुन रकस्मिटिक्स 105.94 22.03 117.27 24.50 463.98 102.90 801.71 460.02 

तथा प्रसाधन संबंधी 

उत्पादित पदार्थ 

41. रक्ड की वस्तुं 400.71 ` 84.88 114.82 24.12 78.71 17.21 599.62 127.50 

42. चमड़ा, . चमड़े की 15.56 3.32 23.71 5.06 42.10 9.26 24.85 5.55 

वस्तुएं तथा frat 

43. ग्लू तथा जिलेटिन 0.00 0.00 1.26 0.27 0.04 0.01 30.68 5.84 

44. कांच 103.86 23.16 13.28 2.83 35.46 7.60 66.12 14.63 



945 Tel के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 946. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. सिरेमिक 850.44 198.43 33.60 7.21 54.06 12.00 45.22 9.67 

46. सीमेट तथा 3,143.53 724.80 159.07 33.80 2,911.03 637.68 877.08 ` 183.19 

जिप्सम उत्पाद 

47. काष्ठ उत्पाद 55.75 11.27 30.82 6.54 7.19 1.56 54.19 11.58 

48. रक्षा उद्योग 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.44 3.86 

49. परामर्श सेवाएं 1,211.47 256.59 1,623.57 341.31 = 1,257.69 274.84 1,157.58 251.94 

50. सेवा aa 28,691.79 6,183.48 19.944.85 4,176.21 15,053.94 3,296.09 21,430.99 4,575.16 ̀ 

51. अस्पताल तथा 1,019.96 239.71 639.26 135.57 1,177.33 256.00 506.04 108.12 

नैदानिक केन्द्र 

52. शिक्षा 1,033.36 214,52 300.50 63.35 173.24 37.94 276.58 59.79 
“ee 

53. होटल तथा 2,098.23 463.92 3,566.32 753.02 1,405.15 308.05- 3,867.81 816.36 

पर्यटन 

54. "व्यापार 2,761.01 639.72 3,509.09 739.62 2,252.72 498.46 2,368.69 501.26 

55. खुदरा व्यापार 20.45 4.00 47.52 10.28 116.53 25.84 11.49 2.57 

(एकल ब्रांड) 

56. कृषि सेवा 24.61 5.35 5,922.29. 1,222.22 202.60 43.90 213.47 46.46 

57. हीरे, सोने के 388.46 83.50 145.59 31.08 89.36 19.59 153.60 32.45 

आभूषण 

58. चाय तथा कोफी 175.00 37.06 37.60 8.15 14.40 3.12 16.87 3.76 

(प्रसंस्करण तथा 

वेयर हाउसिग 

चाय तथा aM 

ओर रबड़) . 

59. पुस्तकों का मुद्रण 141.12 31.61 337.65 70.51 168.42 36.03 141.43 30.84 

(लियो प्रिटिग 

उद्योग सहित) 

60. कयर 0.00 0.00 1.19 0.25 0.46 0.10 2.89 0.55 

61. निर्माण 8.666.57 1,996.67 13,483.54 2,855.33 4,978.75 1,103.02 7,634.94 1,602.15 

कार्यकलाप 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

62. आवास ओर . 42758.91 2,833.55 14,027.29 2,935.37 5,600.31 1,226.60 2,544.32 550.86 

अचलः संपदा । 

63. विविध उद्योग 6,691.46 1,549.70 5,407.13 1,147.66 6,852.65 1,484.45 3,084.46 673.71 

कुल 442,828.90 31,395.07 123,119.85 25,834.41 88,519.53 19,428.93 112,019.40 24,187.77 

azar (वित्तीय aware एफःडीओीः shad अत्वहि 

अप्रेल 2008 से RIG, 2011 तक 

(एफ.डी.आई. stadt अंतर्वाह करोड़ रु. a fifa अमेरिकी stax मे) 

क्र. आर.बी.आई शामिल 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

सं. aa किए गए (अप्रैल-मार्च) (अप्रेल-मार्च) (अग्रैल-मार्च) (अप्रेल-जून) 

कार्यालय राज्य 

रुपए अमेरिकी रुपए अमेरिकी रुपए अमेरिकी रुपए अमेरिकी 

डालर Slew Blew ईोलर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. हैदराबाद अन्ध्र प्रदेश 5,405.70 1,237.81 5,710.05 1,202.74 5,753.27 1,262.38 3,433.67 728.06 

2. गुवाहाटी असम, 176.47 41.54 50.93 10.89 36.50 8.11 4.45 0.94 

अरुणाचल 

प्रदेश, 

मणिपुर, 

मेघालय, 

मिजोरम, 

नागालैंड, 

त्रिपुरा 

3. पटना विहार, आरखंड 0.00 0.00 0.00 0.00 24.80 5.46 33.34 6.43 

4. अहमदाबाद गुजरात 12,747.46 2,825.76 3,876.30 807.00 3,294.12 724.19 3,740.93 806.23 

5. बंगलौर कर्नाटक 9143.39 2,026.38 4,852.22 1,029.21 6,133.32 1,332.10 5,655.84 1,216.32 

6. कोच्चि केरल, लक्षद्वीप 355.22 81.87 606.48 127.97 ` 167.16 36.81 1,708.42 358.23 
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7. भोपाल . मध्य प्रदेश 209.36 44.47 254.56 54.22 2,092.69 450.97 527.06 114.37 

छत्तीसगढ़ 

8. मुंबई महाराष्ट्र 57,065.76 12,430.57 39,408.89 8,249.18 27,668.94 6,096.94 37,857.49 8,194.06 
दादर नागर 

हवेली द्वीप 

समूह 

9. भुवनेश्वर ओडिशा 42.39 8.68 701.76 148.93 67.61 14.69 122.15 27.23 

10. जयपुर WRT 1,656.12 342.66 148.74 31.10, 230.30 50.95 74,08 15.98 

11. चैन्नई तमिलनादु, 7,756.73 1,724.14 3,653.25 773.80 6,115.38 1,351.91 5,005.73 1,085.12 

पुडुयेरी 

12. कानपुर उत्तर प्रदेश 0.00 0.00 226.85 48.25 513.60 112.31 600.40 132.65 

उत्तरांचलं 

13. कोलकाता पश्चिम 2,089.46 489.17 531.25 115.32 426.42 94.59 1,723.47 375.32 

बंगाल, 

सिक्किम, 

अंडमान ओर 

निकोबार 

द्वीप समूह 

14. चंडीगढ़ चंडीगढ़, 0.00 0.00 1,038.10 223.91 1,892.41 416.07 193.43 42.42 

पंजाब, 

हरियाणा, 

हिमाचल 

प्रदेश 

15. नई दिल्ली दिल्ली, 7,942.61 1,868.09 46,196.52 9,694.59 12,183.59 2,676.51 29,016.86 6,321.37 

` उत्तर प्रदेश । 

ओर हरियाणा 

के कुछ भागं 

16. पणजी गोवा 133.96 28.58 807.74 168.99 1,376.24 302.20 119.08 25.51 

17. नहीं बताए महीं बताए 38,104.29 8,246.05 15,056.00 3,148.30 20,543.32 4,490.73 22,203.01 4,737.53 

गए क्षेत्र गए क्षेत्र 

कुल योग 142.828.90 31,395.97 123,119.65 25,834.41 88,519.53 19,426.93 112,019.40 24,187.77 

> उपर्युक्त एफ.डी.आई. इक्विटी अंतर्वाहों का वर्गीकरण, भारतीय Rod de मुंबई दारा प्रस्तुत किए गए आर.बी.आईः के aca 

कार्यालय-वार sical कै अनुसार किया गया zl a
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(अनुवाद) 

राशन आपूर्ति मे अनियमितेताएं 

886. श्री यशवीर fae: 

श्री जगदीश शर्मा 

श्री के. सुगुमारः 

श्री नीरज शेखरः 

श्री विलास ara: 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल में मिली रिपोर्ट पर 

सैन्यकर्मियों को आपूरित राशन मेँ कथित अनियमितताओं का 

संज्ञान लिया है ओर we आपूरित खाद्य मदं के उपयोग 

की frre समाप्त पायी गई हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ak क्या है ओर दोषी 

अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई 2: 

(ग) क्या सरकार का विचार सैन्यकर्मियो हेतु उच्च 

गुणवत्ता वाले राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 

ˆ कदम उठाने का दै ओर यदि हां, तो aed व्यौरा 

क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार राशन आपूर्ति प्रणाली 

की समीक्षा करने ओर were रोकने के लिए आपूर्ति 

डिपो ओर आपूर्ति oat को कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जोड़ने 

का है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी); (क) से (ड) सरकार, 

सैन्यकर्मियों को. आपूरित राशन में कथित अनियमितताओं, 
जब कभी वे ध्यान मे आती है, को हमेशा संज्ञान मे लेती 

है ओर सुधारात्मक उपाय करती है। खाद्य मदो की आपूर्ति 

अनुमोदित विनिर्देशों के आधार पर की जाती है ओर उन्हे 
आपूरित करने से पूर्वं उनकी गुणवत्ता परीक्षण के लिए तंत्र 

मौजूद है। 

राशन मेँ सुधार लाना एक निरंतर. चलने वाली प्रक्रिया 

है। सैन्य cofsal से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, सैनिकों 

को बेहतर किस्म ओर गुणवत्ता का राशन मुहैया कराने के 
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लिए हाल मेँ ही अनेक उपाय शुरू किए गए हे जो नीचे 

दिए गए हैः 

() जूनियर कमीशन अधिकारियो।अन्य Yo के लिए 

अण्डे ओर ताजे फलों की मात्रा A gfe! 

(ji) जूनियर कमीशन अधिकारियो/अन्य रैक के लिए 

मांस,साफ किए गए wes) चिकन Glace) की 

मात्रा मे वृद्धि। 

(ii) Thea चिकन Ger) के बदले F whey 

मांसचिकन Gite) प्राधिकृत करना। 

(४) 12000 फुट से अधिक ऊंचाई पर्. तैनात सैन्य 

coal के लिए विशेष राशन प्राधिकृत करना। 

vy) प्रतिविद्रोही संक्रिया में तमात सैन्य cosa केः .. 

लिए विशेष राशन की कतिपय मदे स्वीकृत करना। 

vi) सैनिकों की प्राथमिकता के अनुसार बकराभेड के “ 

मांस की स्वीकृति। 

(vii) वातित जल के बदले मे dive पेय की अपिप्रपि। 

(vii) घातक पादयक्रमों A भाग लेने वाले विद्यार्थियों 

को राशन की विशेष मात्रा की स्वीकृति। 

(ix) गेहूं को पीस कर आटा बनाने के बदले ब्रांड 

होलमील आटे की अधिप्राप्ति। 

ब्रांड वाले परिष्कृत नमक की अधिप्रापति। 

xi) सूखी सब्जियों की बजाय लंबी अवधि तक चलने 

वाली Raé usa में खाने के लिए तैयार सब्जियों 

की Beard | 

(xi) चावल के विनिर्देशनों मे सुधार। 

(xii) दाल ओर चाय के विनिर्देशनों मं सुधार। 

इस समय एक उन्नत ओर आधुनिक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली 

का विकास किया जा रहा है। दिल्ली ओर चण्डीगढ़ 4 
परीक्षण के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं बनाई जाती zl 
कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का लक्ष्य आपूरित खाद्यान सप्लाई के 

भंडार का आकलन करना व उसकी मानीटरिंग मेँ सहायता 

प्रदान करना तथा इन आपूर्वियों की उपयोग अवधि (शेल्फ 

लाइफ) का प्रबंधन करना है।



953 Weal के 

(हिन्दी) 

सीमेट का आयातानिर्यात ओर कीमतें 

887. श्री हरीश चौधरी 

श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्री लक्ष्मण दुदुः 

श्री राधा मोहन सिंहः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान dite 

के आयातनिर्यात का देश-वार ओर वर्ष-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या पिछले वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान सीमेंट 

की दरों 4 दद्धि की बात सरकार के ध्यान मेँ आई हैः 

(ग) यदि हा, तो तत्संबधी ater क्या दै ओर विशेषकर 

निर्माण कंपनियों हेतु सीमेंट की vata उपलब्धता के लिए 

सरकार दारा क्या कदम Vou गए हैः 

, (घ) क्या सरकार ने सीट ओर कागज की दरों मे 

अत्यधिक वृद्धि पर ध्यान दिया है ओर हाल के वर्षो के 

दौरान देश 4 इन vert के लाभ में वृद्धि दर्ज की 

गथी है; 

(ड) यदि हां, तो ade ak क्या है ओर उपयुक्त 

दरो पर सीमेट तथा कागज कै उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे 

माल की उपलब्धता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए @ ओर 

(च) देश में सीमेंट की गुणवत्ता को विनियमित करने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय A राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सरिधिया); (क) सीमेन्ट के आयात ओर 

निर्याति का, पिछले तीन वर्षो तथा मौजूदा वर्ष (अप्रैल, 

2011-नवंबर, 2011) का राष्ट्र-वार तथा मात्रा-वार व्यौरा क्रमशः 

संलग्न विवरण एवं ॥ में दिया गया zl 
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ख) से घ) कागज की कीमत बाजार की मांग ओर 

पूति की शक्त्यो द्वारा शासित होती है। सीमेन्ट की कीमत 

तथा वितरण पर से 1989 से नियंत्रण हटा दिया गया दहै। 

उद्योग को आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत 1991 में 

लाइसेसमुक्ते किया गया था। सीमेन्ट को अनिवार्य वस्तुओं 

की सूची से भी हटा दिया गया है। सीमेन्ट की कीमतें 

बाजार की मांग ओर पूर्ति की शक्तियों द्वारा शासित होती 

है। देश के प्रमुख खपत केन्द्रं मे पिछले तथा वर्तमान वर्ष 

के लिए dre की ओसत कीमत संलग्न विवरण में 

दिया गया है। Ure का थोक मूल्य Yann (डन्ल्यु पी.आई) 

का व्यौरा संलग्न विवरण-।५ पर है। | 

सरकार द्वारा उठाए गए कदमो के परिणामस्वरूप पिछले 

चार वर्षो (2007-08 से 2010-11) के दौरान, सीमेन्ट की 

क्षमता में 11490 मिलियन टन की वृद्धि ge है। पिछले 

तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सीमेन्ट का उत्पादन ओर खपत 

निम्नानुसार दैः 
५ 

(मिलियन Ea मे) 

ay सीमेट का उत्पादन dee की खपत 

2010-11 210.69 207.90 

2011-12 181.15 - 178.78 

(अप्रैल-जनवरी) 

(ड) प्रश्न नहीं उठता। 

(च) सीमेन्ट अनिवार्य बी.आई.एस. प्रमाणन के अंतर्गत 

समाविष्ट है, जिसमे निहित है कि. कोई भी व्यक्ति W 

de का विनिर्माण, विक्रय अथवा वितरण नहीं कर संकेता 

जो विनिर्दिष्ट मानकं के अनुसार न हो तथा जिस पर 

मानक चिन्ह न लगा etl मानकों का विकास भारतीय 

मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा किया जाता है। बी.आई.एस. 

ओर राज्य सरकारों के we मानकों का अनुपालन सुनिश्चित 

करने का अधिकार तथा जिम्मेदारी हे।
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विकरणः 

वर्ष 2008-09 के fay dae का आयात (राष्ट्-वार) 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

ame fora 64 3413 

आस्दरिया 1200 21813 

बांग्लादेश 101971000 430301588 

बेल्जियम 35 167601 

भूटान 1992450 6967769 

चीन 97141825 273167293 

क्रोएशिया 21100 6569165 ` 

era 602496 14176038 

जर्मनी 1248321 19337203 

ग्रस 225 20078 

इंडोनेशिया 38501000 23927025 

इटली 3700 183771 

जापान 5660 774854 

कोरिया 3000 68584 

मलेशिया 2132000 6942620 

नेपाल 425000 1929092 

नीदरलेड 478914 18959661 

नार्वे 230 87166 

पाकिस्तान 739164614 2513755460 

सिंगपुर ` 7231 309231 

स्वीडन 63000 1578646 

स्विट्जरलैड 200 26548 
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देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रपर) 

anges 34990000 97181665 

संयुक्त अरब अमीरात 6526478 36699860 

यूके. 84159 2252534 

यू.एस.ए 24984 370603 

विमिरदिष्ट adi 442000 1363349 

कुल 1025830886 3451142630 

ay 2009-10 के लिए de का आयात (राष्ट्र-वार) 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) . 

are eran , 140 13025 

बांग्लादेश 169586312 624565233 

भूटान 3060500 9519829 

चीनं 568756808 1371538100 

चैक गणराज्य 79 3518 

tera 1010370 29933916 

जर्मनी 1161413 18592534 

इंडोनेशिया 113389500 256724128 

इटली 3825 301931 

जापान 390483970 868779522 

कोरिया 97197400 225438726 

मलेशिया 17854000 51762105 

नेपाल 76273 18874322 

t
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देश मात्रा (किग्रा) मूल्य (रुपए) 

नीदरलैड 975882 25525215 

ओमान 83 4063 

पाकिस्तान 652059073 1936300423 

सिंगापुर 2009 252282 

स्वीडेन 2007 410701 

ताइवान 34650000 71220428 

थाईलैंड 55264150 124940544 

तुर्की 100000 2049391 

संयुक्त अरब अमीरात 5983315 38777486 

यूके. 265689 6707137 

BRA. 15174 360505 

विनिर्दिष्ट नहीं 100000 675000 

कुल 2111997972 5683270064 

वर्ष 2010-11 के fare छीमेट का आयात (राष्ट्र-कार) 

देश मात्रा किग्रा) मूल्य (रुपए) 

अफगानिस्तान 4320460 2625462 

बांग्लादेश 289083500 1056092027 

बेल्जियम 1200 80603 

भूटान 3277400 12367063 

कनाडा 4000 411151 

चीम 177999296 542014046 

क्रोएशिया 21000 693128 
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देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

डनमार्क 921 5265 

ta गिनी 63000 2154600 

TAT 993668 28767064 

जर्मनी 7421633 74223176 

गिनी 420000 957443 

हांगकांग 139 13852 

TARAS 700000 1928946 

इजराइल 100000 339660 

इटली 23360 1455410 

जापान 20 28206 

कोरिया 1913928 4679631 

मलेशिया 8896185 29920340 

नीदरलैड 1264128 24779017 

न्यूजीलैंड 20000 848610 

पाकिस्तान 594481109 1688540540 

सेशेल्स 280000 800946 

सिंगापुर 24822 1939024 

श्रीलंका 700000 2042861 

स्विट्जरलैड 500 23950 

Mss 15690 753309 

तुर्की 19380 662621 

संयुक्त अरब अमीरात 4799600 31086216 

यूके. 307344 6759839 

BR. 778416 5089262 

युगांडा 100 5514 

विनिर्दिष्ट नहीं 693000 4296789 

1095623799 3526385571 कुल 
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अप्रेल 2011 से नवव | 2011 की aay के fare सीमेट का आयात (राष्टर-वार) 

देश मात्रा (किग्रा) मूल्य (Ty) 

अफगानिस्तान 3053680 6352608 

are tera 140000 416346 

बांग्लादेश पी.आर. 143296000 549865000 

बेल्जियम 844006 2688494 

बेनिन 700000 2142451 

भूटान 539000 2003700 

कनाडा 560000 1819435 

चीन 11324014 151297577 . 

Srey 500. 48846 

wie 626000 21363895 

जर्मनी 2657188 40685735 ` 

गिनी 980000 3068421 

गिनी विसाऊ 1400000 4421654 

हांगकांग 1520000 4882343 

हंगरी 75. 12763 

इंडोनेशिया 1000 95319 

इटली 700577 ` 1971024 

जापान 492181 1695006 

कोरिया 633055 3288944 

मलेशिया 3555400 18077668 

Aeris 1044564 18429116 

नीदरलैड्स एंटाइल्स 20000 826050 

नार्वे 5000 30117 
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देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

ओमान 2524 14153 

पाकिस्तान 316527620 980272265 

कतर 71400 2183805 

wa 330000 1585934 

सऊदी अरव 1064000 2636873 

सिगापुर 304200 1526696 

दक्षिण अफ्रीका 28000 74439 

स्पेन 480 35158 

श्रीलंका 3024000 8941262 

स्वीडन 24000 703885 

ताइवान 270366 15107904 

थाईलैड 128000 1225025 

तुर्की 290 9606 

संयुक्त अरब अमीरात 3366437 23360517 

यूके. 68311 2292160 

यूएस. 1163427 4727167 

युगांडा 2000 6819 

विनिर्दिष्ट नहीं 7417225 32813820 

कुल 507884520 1913000900 

विकरणः 

2008-09 के लिए dhe का fafa (शछष्ट्र-कार) 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

अंगोला 328000 2231919 

बहरीन 34075077 91301033 



967 प्रश्नो के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 968 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

बांग्लादेश 9318508 21449604 

बेल्जियम 27554297 82791784 

भूटान 3101485 9264567 

PAT 87363 588060 

कनाडा 12488082 42196257 

चाड 84000 311220 

चीन 259103 1276519 

कोलंबिया 54880 384786 

कांगो 103310 856734 

~ जिबुटी 3021000 4356495 

इक्वाडोर 28000 163302 

इथोपिया 24500 87959 

गांविया 28000 200612 

जर्मनी 388 1570 

गिनी 194000 1235088 

इंडोनेशिया 50 600 

ईरान 12904 31863 

इराक 463702992 1312906615 

इजराइल 150 7931 

इटली 798 541 

जापान 679 3707 

केन्या 2198563 11438244 

कुवैत 204900100 511298955 

लेबनान 15000 19861 

लाइबेरिया 51800 1138525 



969 Weal के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) विधित उत्तर 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

मेडागास्कर 76617 418555 

मलावी 196196 1335910 

मालदीव 3969484 17165103 

मारीशस 22003300 56374888 

मोजाबिक 8549549 26822489 

म्यांमार 55000 308256 

नेपाल 721438974 1894683812 

नीदरलैड 200 498 

न्यूजीलैंड 143379 591477 

नाइजीरिया 6867760 37019580 

ओमान 74266026 222961302 

पाकिस्तान 100000 314307 

| कतर 488148000 4273007077 

सऊदी अरब 1699194 7562924 

सेनेगल 83000 754462 

सेशेल्स 48786 132736 

सिएरा लियोन 28000 217171 

सोमालिया 1902000 5399420 

दक्षिण अफ्रीका 11056687 57126449 

स्पेन 23400000 57798000 

श्रीलंका 98379351 264150443 

सूडान 144096635 381711441 

स्विट्जरलैड 201 2000 

तावान 52940 229182 

तंजानिया 44978370 124963402 



971 प्रश्नो के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर .972 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

थाईलैंड | 1724000 9083626 

ट्युनिशिया 6500 33156 

संयुक्त अरब अमीरात 470834580 1279074152 

यूके. 2993 85760 

यू.एस.ए, 856200 5627134 

युगांडा 8000 | 34312 

विनिर्दिष्ट नहीं | 82000 584364 

यमन रिपब्लिक 373555000 ` 988426226 

जाम्बिया 21933 191845 

कुल 3260263884 8809435819 ` 

2009-10 के fee dae a निर्याति ere-ar) 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

अंगोला 19614757 66143160 

अस्द्रेूलिया 55526 247214 

बहरीन 782294 3363872 

बांग्लादेश 54904935 131463683 

बेलारूस 28000 429640 

बेल्जियम. 208524 1402389 ` 

arr 89000 559670 

| भूटान 1479415 5187363 

कैमसून 533000 4308813 

कोमोरोस 6321000 16110990 

कांगो 72119 376611 



973 Wa 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

Forget 299000 2100257 

इक्वाडोर 41564 209461 

इजिष्ट 17335000 33292000 

इथोपिया 118440 1054683 

re 8010000 18353447 

Te 3920 11575 

गाम्बिया 5 109 

जर्मनी 15165 10858 

गिनी 331000 1903807 

हांगकांग 28000 140372 

इंडोनेशिया 343 1176 

ईरान 174000 168633 

ईराक 175150100 474169207 

इटली 920 46220 

केन्या 3978682 18810651 

लेबनान 4008 22000 

लाइबेरिया 136136 988635 

मेडागास्कर 41736000 78179311 

मलावी 106646 767036 

मालदीव 21934904 56445776 

मारीशस 47000 27420 

मोजाम्बिक 65037860 122069262 

म्यांमार 55000 270976 

नेपाल 1351941685 3416817437 

न्यूजीलड 73104 339956 



लिखित उत्तरं 976 975 Wet के 19 मार्च, 2012 

देश मात्रा (किग्रा) मूल्य (रुपए) 

नाइजीरिया | 5313402 28877830 

नार्वे 22400 218440 

ओमान 91940000 213125749 

पाकिस्तान 155586 580816 

फिलीर्पीस 55000 281711 

पोलैड 217 1437 

कतर 207289000 442424419 

सऊदी अरब | 9883565 39789663 

सेशेल्स 3082379 10927271 

सिरा लियोन 38027 229349 

सिगापुर 833 6000 

सोमालिया 4035390 16312519 

दक्षिण अफ्रीका 28079223 115624174 

श्रीलंका 206250255 442858282 

सूडान 31386549 92532320 

स्विट्जरलैड 1410 53149 

सीरिया 10000 159004 

ताइवान 2062709 8770595 

तंजानिया 1225261 6229628 

धाईलेड 3928000 18114571 

त्रिनिनाड 11000 — 46344 

संयुक्त अरब अमीरात 50636470 157718786 

यूके 100 810 

| यूएस. 318449 2784170 

युगांडा 26000 132713 



977 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

मिरदिष्ट नहीं 824000 4560742 

वियतनामं 10000 52659 

यमन रिपब्लिक 272255700 599359285 

कुल 2689487977 6657266106 

ay 2010-11 के लिए dee a fata (राष्ट्र-कार) 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

अंगोला 387083 3182679 

अर्जेन्दीना 37912280 66226563 

बहरीन 1495004 6525523 —- 

बांग्लादेश 20603963 52922239 

बेल्जियम 101355 1706563 

ara 243100 704542 

भूटान 785000 3196725 

ब्राजील 300000 644725 

सी aml. रिप, 200000 1671780 

कैमरून 102000 556619 

कनाडा 144235 455105 

चिली 7532540 13841106 

कांगो 66610 963873 

आडइवरी कोस्ट 33000 185609 

जिबूती 485000 2731988 

पूर्वी तिमोर 579800 2046274 

मिस्र 65658000 104618200 



ति 

979 Weal के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 980 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

इथोपिया 51433 770700 

wid 1306 14902 

गाम्बिया 27000 167670 

जर्मनी 19237 28604 

गिनी 112000 698692 

हांगकांग 52000 274630 

इंडोनेशिया 7264 32577 

ईरान 1098400 7360388 

इराक 189982136 472490283 

इटली 902 3564 

जापान 74 470 

केन्या 4181948 21178037 

लादयेरिम। 26400 999029 - 

लीबिया 13452000 25894427 

मेडागास्कर 58421000 108353055 

मलावी 27628 2049434 

मालदीव 49947574 181315564 

मौरिटेनिया 11164290 54965775 

मारीशस 21050 49006 

मोरक्को 41346 169965 

मोजांबिक 52560388 108453081 

म्यांमार 9709000 28367712 

नेपाल 1769938443 5236139051 

नीदरलैड 300000 4336782 

123552  556417 



981 Weta 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

नाइजीरिया 6638904 36637196 

ओमान 359100 3247600 

फिलीर्पीस 193000 963461 

कतर 27000 743002 

रवांडा 27046 116715 

सऊदी अरब 38617638 162460247 

सिशेल्स 3112034 11738759 

दक्षिण अफ्रीका 69037558 214157140 

श्रीलंका 917503834 1841619950 

सूडान 8227011 28015189 

स्विटजरलैड 2819 790 

ताइवान 2947669 13158790 

तंजानिया 44435371 80393176 

थाइलैड 6144089 32453220 

ट्यूनीशिया 120000 362526 - 

तुर्की 20176 175195 

संयुक्त अरब अमीरात 51511601 135914525 

यूके. 4 26 

ETA. 334630 2079874 

युगांडा 33326 89030 

निर्दिष्ट नहीं 8604000 20998168 

वियतनाम 5000 76063 

यमन रिपब्लिक 37822334 69792568 

जांबिया 45791 284213 

कुल 3493913935 9172327651 



983 Wea के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 984 

अप्रेल; 2011 से War 2011 की axa के fay सीमेट का नियति (राष्ट्-कार) 

केन्या 3029218 25125864 

देश मात्रा (किग्रा.) | मूल्य (रुपए) 

अंगोला 276710 4046277 

आस्ट्रेलिया 29128057 63246712 

बहरीन 329265 2517090 

बांग्लादेश 6775655 25710976 

बेल्जियम 340000 5283862 

भूटान 46200514 300667113 

सी. apt. रिप. 751082 9731986 

कैमरून 2010 72983 

कनाडा 94810 65634 

चीन 28000 142713 

कोमोरस 6482980 18497162 “ 

कांगो 43900 745289 

आइवरी कोर्ट 140000 793905 

जिबृटी | 75025 1331554 

इथोपिया 82029 894491 

फिनलैड 80 825 

जर्मनी 82418 2795333 

घाना 25022 176160 

गिनी 56000 378831 

हांगकांग 2678 160522 

इंडोनेशिया 10700 112720 

ईरान 60000 3213502 

इटली 160818 5343447 



985 प्रश्न के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 986 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

मेडागास्कर 43228369 87614769 

मलावी 58416 429653 

मालदीव 21568687 119030308 

मोजांबिक 19727340 79227845 

म्यांमार 24656 127694 

नेपाल 583779897 1427476481 

नीदरलड 420000 6560640 

apices 107114 685589 

नाइजीरिया 3860181 34823127 

ओमान 112056 842625 

फिलीर्पीस 167256 1176669 

कतर 254942 5269013 

रीयूनियन 43120000 93181000 

रवांडा 625 11075 

साऊदी अरब 2223786 10656266 

सेनेगल 152248 3766753 

सेशेल्स 12949603 35063972 

सिएरा लियोन 40000 443912 

सिंगापुर 2960 2890 

दक्षिण applet 33231142 252979979 

श्रीलंका 660654110 2903816110 

सूडान 965360 5782458 

स्वीडन 100000 1419222 

स्विटजरलैड 2776 7419 

ताइवान 1018196 9641344 



987 Weil के 19 मार्च, 2012 लिित उत्तर 988 

देश मात्रा (किग्रा.) मूल्य (रुपए) 

तंजानिया 1681509 44290291 

Mas 3082224 32819478 

संयुक्त अरब अमीरात 8831702 56171082 

यू.एस.ए. 254667 | 2152830 

युगांडा 4006 144931 

निर्दिष्ट adi 798722 2066946 

जांबिया 21136 287231 

कुल 1536620657 5659024553 

विकरणः॥॥ 

प्रमुख aud ost मे सीमेट का ओत मूल्य 50 fem. प्रति बैग 

(रुपए मे) 

क्षत्रकिद्र अप्रैल 10 मई "10 जून 10 जुलाई 10 अगस्त 10 सितंबर 10 अक्तूबर "10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

उत्तरी क्षेत्र 

दिल्ली 251 245 248 241 234 228 236 

करनाल 246 245 247 244 240 238 240 

adie 258 258 256 253 247 245 250 

जयपुर 227 225 226 225 221 215 225 

रोहतक 238 240 240 239 235 233 237 

after 253 249 249 246 242 235 242 

लुधियाना 260 260 259 256 251 248 252 

जम्मू 319 319 320 321 319 318 325 

शिमला 269 270 270 269 264 260 259 



989 प्रश्नो के 29 फाल्युन, 1933 (सक्) लिखित उत्तर 990 

1 2 3 5 6 7 8 

पूर्वी क्षेत्र 

कोलकता 266 264 258 253 241 218 223 

पटना 258 257 255 252 250 241 241 

भुवनेश्वर 283 282 278 275 264 245 257 

गुहावटी 265 265 265 269 255 255 249 

मुजफ्फरपुर 255 255 255 252 249 245 248 

सिलचर उपलब्ध उपलब्य उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्य उपलब्ध 

नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं wel नहीं 

पश्चिम क्षेत्र 

मुंबई 265 263 258 258 255 250 256 

अहमदाबाद 221 ` 206 205 196 185 173 192 

नागपुर 236 237 230 ` 218 202 198 219 

पुणे 254 250 235 214 209 223 241 

राजकोट 221 202 199 191 182 166 186 

बडौदा 229 207 206 199 187 176 191 

सूरत 230 209 206 198 188 177 192 

दक्षिण क्षेत्र 

चेन्नई 271 254 236 208 190 225 266 

तिरूवनंतपुरम 280 271 259 235 225 255 301 

बंगलोरू 255 231 207 204 200 223 266 

हैदराबाद 207 176 145 150 148 184 225 

कालीकट 280 271 268 242 227 253 306 

विशाखापटनम 227 183 163 170 175 205 241 

गोवा 255 240 231 227 222 241 277 

मध्य क्षेत्र 

लखनऊ 263 260 255 239 226 209 226 



991 Neal के | 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 992 | 

1 2 3 4 5 6 7 8 

मेरठ 246 239 243 238 231 222 229 

फैजाबाद 291 280 263 251 227 215 241 

बरेली 250 ` 247 250 241 233 219 220 

भोपाले | 234 229 227 224 213 208 208 

ओसत 253 245 240 233 225 225 241 

(रुपए मे) 

्ेत्रकिद्र मवम्बर 10 दिसम्बर 0 जनवरी 11 फरवरी "11 मार्च “11 ओसत  कत्रद्र  नवम्बर 0 दिसम्बर 9 जनवरी ५ फरवरी ५1 मार्च 41 = ओसत 

1 9 10 11 12 13 14 

उत्तरी क्षत्र 

दिल्ली 231 226 232 261 . 280 243 

कंरनाल 230 223 | 233 255 275 243 

चंडीगढ़ 249 242 252 276 290 256 

जयपुर : 221 214 224 256 267 229 

रोहतक | 227 ` 219 221 ` 240 261 236 

MEST 244 239 ` 239 261 286 =" 249 

लुधियाना 251 ` 245 254 277 290 259 

जम्मू 328 330 333 361 371 330 

शिमला 259 261 261 272 | 286 267 

. पूर्वी क्षेत्र 

` कोलकता  -219 | 196 . 208 | 236 ` 265 237 

पटना 245 231 225 238 251 245 

भुवनेश्वर । ` 254 232 - 237 266 | 287 263 

गुवाहाटी `. 245 245 245 250 250 254 

मुजफ्फरपुर 250 245 238 249 254 250 



993 प्रश्नो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 994 

1 10 11 12 13 14 

सिलचर उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध 

नहीं नहीं नहीं नही नही नहीं 

पश्चिम क्षेत्र 

मुंबई 258 252 254 269 288 260 

अहमदाबाद 213 211 223 251 278 213 

नागपुर 234 226 230 253 264 229 

पुणे 243 234 249 270 286 242 

राजकोट 207 205 224 253 266 208 

बद्ौदा 213 212 225 253 274 214 

सूरत 215 214 225 258 278 216. 

दक्षिण क्षेत्र 

चेन्नई 260 249 260 260 264 245 

तिरूवनंतपुरम 305 300 305 310 314 280 

बंगलुरु 265 256 265 275 280 244 

हैदराबाद 228 223 230 260 260 203 

कालीकट 310 304 310 315 319 284 

विशाखापटनम 245 233 245 255 263 217 

गोवा 275 255 275 285 285 256 

मध्य क्षेत्र 

लखनऊ 228 209 221 266 279 240 

मेरठ 219 206 224 261 276 236 

फैजाबाद 243 225 230 275 282 252 

बरेली 224 220 226 259 277 239 

भोपाल 209 202 208 245 253 222 

ओसत 244 236 243 266 279 244 

स्रोतः सीमेट विनिर्माणकर्ता संघ, ए.सी.सी. लि. ओर अंबुजा सीर्मेद्स लि.



995 प्रश्नो के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 996 

प्रयुख aad del मै सीमेट को ओसत you 5 fea प्रति a7 

(रुपए मे) ` 

RAs अप्रैल "11 मई 11 जून 11 जुलाई 11 अगस्त 11 सितंबर "11 अक्तूबर 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

उत्तरी क्षेत्र 

दिल्ली 273 273 261 249 241 245 270 

करनाल 275 275 272 261 246 247 264 

चंडीगढ़ 288 290 

जयपुर 261 258 256 249 235 242 267 

रोहतक 263 268 264 254 239 244 259 

भटिंडा 285 283 277 265 244 251 281 

लुधियाना 288 290 

जम्मू 376 377 

शिमला 291 289 

पूर्वी क्षेत्र 

कोलकाता 265 247 

पटना 250 246 

भुवनेश्वर 290 281 268 254 244 266 295 

गुवाहाटी 254 255 

मुजफ्फरपुर 256 253 

सिलचर उपलब्ध नहीं 

पश्चिम क्षेत्र 

मुंबई 292 294 294 

अहमदाघ्लाद 277 261 242 

नागपुर 266 266 264 



997 Wel के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 998 

1 2 3 4 5 6 7 8 

पुणे 289 294 287 

राजकोट 266 253 230 

asta 273 260 238 

सूरत 276 264 240 

दक्षिण क्षेत्र 

चेन्नई 278 283 283 290 278 283 286 

तिरूवनंतपुरम 320 323 323 323 315 315 315 

बंगलुरु 291 290 288 300 295 295 298 

हैदराबाद 269 273 263 263 258 258 261 

कालीकट 323 323 323 323 315 315 315 

विशाखापटनम 274 278 268 270 265 265 265 

गोवा 295 295 288 288 270 288 291 

मध्य क्षेत्र 

लखनऊ 267 253 250 232 218 237 271 

मेरठ 276 268 258 252 243 248 278 

फैजाबाद 273 257 247 235 226 232 270 

बरेली 271 265 259 250 239 241 273 

भोपाल 247 242 232 229 223 227 253 

ओसत 280 276 267 266 255 261 278 

(रुपए मे) 

ears नवम्बर 11 दिसम्बर 411 जनवरी 12 फरवरी 12 मार्च "12 ओसत 

1 9 10 11 12 13 14 

उत्तरी aa 

दिल्ली 275 270 263 262 
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1 9 10 14 12 13 14 

करनाल 274 272 269 266 

चंडीगढ़ 289 

जयपुर 27 270 263 258 

रोहतक 269 267 264 259 

भरटिंडा 290 290 283 | 275 

लुधियाना | , 269 | 

जम्मू 376 

शिमला 290 

पूर्वी क्षेत्र 

कोलकाता 256 

पटना | | 248 

भुवनेश्वर 313 311 305 283 

गुवाहाटी 255 

मुजफ्फरपुर | ` 255 
& 

सिलचर 

पश्चिम क्षेत्र 

मुई | 293 

अहमदाबाद | | 260 

नागपुर 265 .. 

पुणे | 290 

राजकोट | | 250 

agtat ) 257 

सूरत 260 

दक्षिण क्षेत्र 

चेन्नई 290 290 । ` 255 
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1 9 40 11 12 13 14 

तिरूवनंतपुरम 320 320 319 

बंगलोरू 305 305 296 

हैदराबाद 270 270 265 

कालीकट 320 320 320 

विशाखापटनम 280 280 272 

गोवा 295 295 289 

मध्य क्षेत्र 

लखनऊ 274 264 266 253 

मेरठ 282 277 280 266 

फैजाबाद 283 270 263 256 - 

बरेली 276 264 255 259 

भोपाल 263 260 257 243 

ओसत 286 283 270 272 

सरोतः We विनिर्माणकर्ता संघ, ए.सी.सी. लि. ओर अंबुजा सीमेट्स लि. 

विकरणः 

माह।वर्ष जनवरी फरवरी ote मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर दिसंबर 

2011 147.9 150.9 154.4 155.3 1536 153 4151.7 152.2 157.9 160.8 161.7 

2012 160.7 160.3 

(स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) 

राष्ट्रीय राजमार्गो के रखरखाव ओर 

विकास के लिए धनराशि 

888. श्री महाबली सिहः 

श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्री रतन सिंहः 

श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

St. बलीरामः 

श्री एम. वेणुगोपाल Teel: 

श्री राजेन्द्र अग्रवालः 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 

श्री अधीर चौधरी: 

क्या wee परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः



1003 Wet के 

(क) देश मेँ राष्ट्रीय राजमार्गो की कुलं संख्या ओर उनकी 

लंबाई का राज्य-वार।संघ राज्य कषेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) सड़क की स्थितियो/जर्जर राष्ट्रीय राजमार्गो के 

संबंध में सरकार दारा कराए गए सर्वेक्षण।/अध्ययन का व्यौरा 

क्या है तथा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा 

विहार में उन रष्द्रीय राजमार्गो का wea ak क्या 

है जिनकी हालत जर्जर हैः 

(ग) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान देश में 

राष्ट्रीय weaning की मरम्मत के लिए प्राप्त प्रस्तावों 

का राज्य-वार ak क्या है तथा इस warned कितनी 

राशि जारी।/आबंटित की agua मे लाई गयी; 

(घ) उक्त अवधि में राज्य-वार।संघ राज्य क्षेत्र-वार मरम्मत 

किए गए usta राजमार्गो का व्यौरा क्या है; 

(ङ) wee राजमार्गो के रख-रखाव के लिए सरकार 

द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन न करने के संबंध में 

` राज्य-वार प्राप्त शिकायतों का ako क्या है ओर इन पर 

सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की me & ओर 

(च) इन रष्द्रीय राजमार्गो की मरम्मत के लिए क्या 

समय-सीमा निर्धारित की गई है ओर इस संबंध में shai 

के साथ हस्ताक्षर की us संविदाओं का ahr क्या है 

तथा बिहार राज्य में निर्माणाधीन usta राजमार्ग कब तक 

पूरे हो जाएंगे? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

जितिन प्रसाद): (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गो का राज्यासंघ 

राज्य क्षेत्रवार व्यौरा संलग्नं विवरण मँ दिया गया zs 

(ख) से (च) राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास ओर अनुरक्षण 

एक सतत प्रक्रिया है। ws राजमार्गो की अवस्था का 

आवधिक आंकलन क्षति के प्रकार ओर मात्रा को ध्यान में 

रखते हुए उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए निष्पादक 
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एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार, पश्चिम बंगाल, 

मध्य प्रदेश ओर बिहार सहित देश मे राष्ट्रीय राजमार्गो को 

यातायात ued ओर कार्यो की wer प्राथमिकता के आधार 

पर उनकी अवस्था का आकलन करके उपलब्ध संसाधनों से 

समय-समय पर॒ उनको यातायात योग्य स्थिति मेँ रखे जाने 

के लिए किया जा रहा zl 

राष्ट्रीय राजमार्गं के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए 

इस मंत्रालय कौ वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर 

उपलब्ध कराया जा रहा आयोजना-भिन्न आवंटन मंत्रालय के 

निर्धारित मानदंडों के -अनुरूप वास्तविकं अपेक्षा का 40 प्रतिशत 

होता हे। तदनुसार, राज्य सरकारों दारा आकलित अपेक्षाओं 
के अनुरूप use राजमार्गो के अनुरक्षण ओर मरम्मत के 

लिए पर्याप्त निधि आवंटित किया जाना संभव नहीं FI 

यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई ओर 

उनकी अवस्था के आधार पर निधि आवंटित करके अनुरक्षणं 

के लिए उपलब्ध निधि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित 

करने का प्रयास करता el 

राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए 

विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं & दौरान प्राप्त, अनुमोदित 

ओर प्रे fey गए प्रस्तावों का wae राज्य क्षत्रवार 

व्यौरा संलग्न विवरण-॥ में दिया गया zl 

विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के 

दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए 
आवंटित निधि ओर किए गए व्यय का राज्य।संघ राज्य 

amar व्यौरा संलग्न विवरण-॥ a दिया गया Zz 

इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बिहार 

राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्गो ओर राज्यीय सड़कों के विकास 

के चल रहे सभी कार्य मई, 2014 तक विभिन्न चरणों में 

पूरे हो जाने की आशा zl 

विक्रणः/ 

देश मे राज्य^संघ राज्य axa राष्ट्रीय राजमार्ग 

राज्यासंघ राज्य क्षेत्र IRI VU. कुल लम्बाई (कि.मी. 

1. आन्ध्र प्रदेश 

219, 221, 222 ओर 234 

4, 5, 7, 9, 16, 18, 184, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, , 4537 
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राज्यसंघ राज्य क्षेत्र रारासं कुल लम्बाई (कि.मी.) 

2. अरुणाचल प्रदेश 52, 52ए, 153, 229, ऽ2वी विस्तार, ऽध्सी ओर 37 विस्तार 2027 

3. असम 31, अवी, 37a, 31ई, 36, 37, ऽए, 38, 39, 44, 51, 52, 52%, 2940 

52वी, 5241, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 

4. विहार 2 प्सी, 19, 28, 28%, 284, 30, 300, 31, 310%, 57, 57्ए्. 77, 4106 

80, 80%, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 

104ए, 105, 106, 107, 1079 ओर 110 

5. w«aere 21 24 

6. wire 6, 12%, 16, 43, 78, 78, 200, 202, 216, 217, 111 aR 221 2289 

7. दिल्ली 1, 2, 8 10, 24 ओर 236 80 

8. गोवा 4ए. 17, 170 ओर 17a 269 

9. गुजरातं एन.ई। 34, 6, 6% 8, 8ए, बी, sei, डी, 8ई, eum, 14, 15, 4032 

59, 760, 113 ओर 228 

10. हरियाणा 1 2 8 10, 10ए, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73%, 1633 

71बी, 236 ओर WS. ॥ 

11. हिमाचल प्रदेश 1ए, 20. 20ए, 21, 21ए, 22, 22%, 70, 72, 72a, 88 ओर 73ए 1506 

12. जम्मू ओर कश्मीर 1ए. 1a, [सी ओर 1ड़ी 1245 

13. Fras 2, 281, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 78ए, 80, 80ए, 98, 99 2170 

ओर 100 

14. कर्नाटक 4. 4ए 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 4396 

ओर 234 

15. केरल 17, 47, 47% वासी, 49, 208, 212, 213, ओर 220 1457 

16. मध्य प्रदेश 3, 7, 12, 12%, 14ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 59, 59ए, 69, 5064 

69ए, 75, 76, 78, 86 ओर 92 

17. महाराष्ट 3, उवी, 4, 4a, 4सी, 6, 7, 8 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 69, 4257 

204, 211 ओर 222 

18. मणिपुर 39, 53, 150 ओर 155 959 

19. मेघालय 31, 40, 44, 51 ओर 62 1171 

20. मिजोरम 44ए. 54, 54ए, 54वी, sae, 150 ओर 154 1027 
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WRG राज्य क्षेत्र रारा सं. कुल लम्बाई (कि.मी.) 

21. Anes 36, 39, 61, 150 ओर 155 494 

22. ओडिशा 5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 2030 215, 3704 .. 

217 ओर 224 

23. पुङ्ुचेरी 45ए ओर 66 53 

24. पंजाब 1, 1%, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 ओर 95 1557 

25. राजस्थान 3, ऽए, 8, 10ए, 11, 14ए, 1187, 119%, 12, 14, 140, 14बी, 15, 7130 

65, 65U, 7141, 76, 76ए, 76बी, 79, 79%, 89, 89% 90, 113, 

112, 114, 116 ओर 1160 

26. सिक्किम 34ए, ओर ॐजी 149 

27. तमिलनाडु 4, 5, 7, 7ए 45, 45ए्, 4§बी, 45सी, 46डी, 46, 47, 47a}, 49, 66, 4943 

67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226%, 227, 

230 ओर 234 

28. त्रिपुरा 44 ओर ५4ए 400 

29. उत्तराखंड 58, 72, 72ए, 7241, 73, 74. 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 2042 

87 विस्तार ओर 125 

30. उत्तर प्रदेश 2, 20, 3, 3G 7, 11, 12% 19, 24, 240 24बी, 25, 25ए्, 26, 6788 

27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 560, 56बी, 58, 720 73, 74, 75, 

76, 86, 87, 91, 91%, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232, 

233, 235 ओर एन.ई.-॥ 

31. पश्चिम बंगाल 2, श्वी, 2at विस्तार, 28% 6, 31, 310 सी, 31ड़ी, 32, 34, 35, 2681 

41, 41%, 55, 60, 60ए, 80, 81 ओर 117 

32. अंडमान ओर 223 300 

निकोबार द्वीप 

समूह 

कुल 75,430 
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विकरणः 

लिखित उत्तर 1010 

wea राजमार्गा के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए विगत तीन वर्णो ओर ag af & दौरान प्राप्तः 
अनुमोदित ओर परं fey mW राज्य^संध राज्य axa WRI 

क्र. सं. राज्यासंघ राज्य राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए प्रस्तावं का ahr 

aa 

प्राप्त अनुमोदित पूर्ण 

संख्या लागत संख्या लागत संख्या लागत 

(करोड़ रूपप्) (करोड़ रुपए) (करोड़ रुपए) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. SI प्रदेश 21 66.75 21 66.75 19 57.01 

2. अरुणाचल प्रदेश. ' 7 26.20 6 23.70 6 23.70 

3. असम 89 340.53 60 152.98 54 138.53 

4. बिहार 128 256.68 111 213.45 98 159.10 

5. चंडीगढ़ 3 1.88 3 1.88 3 1.74 

6 छत्तीसगढ़ 50 106.59 32 61.22 30 57.70 

7. दिल्ली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8. गोवा 6 15.70 3 5.68 3 4.77 

9. गुजरात 48 167.24 48 147.42 36 185.16 

10. हरियाणा 28 61.45 21 47.65 20 42.15 

11. हिमाचल प्रदेश 57 149.28 51 , 119.74 37 47.13 

12. जम्मू ओर कश्मीर 3 3.59 3 3.59 3 3.59 

13. आरखंड 27 87.25 20 57.26 12 35.31 

14. कर्नटिक 34 155.94 24 117.27 20 81.51 

15. केरल 43 66.61 12. 61.59 9 38.41 

16. मध्य प्रदेश 53 139.57 41 113.73 34 88.93 

17. महाराष्ट्र 51 206.74 51 203.72 42 164.11 

18. मणिपुर 14 31.30 13 15.49 7 9.41 



1011 Feat के 19 मार्च, 2012 लिखित उत्तर 1012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. मेघालय 18 91.09 18 105.32 7 18.17 

20. मिजोरम 36 264.09 20 101.47 12 33.74 

21. Aries 35 91.85 35 91.85 19 27.49 

22. ओडिशा 106 193.00 71 153.74 57 126.70 

23. पुदुचेरी 2 2.02 2 1.80 2 1.80 

24. पंजाब | 18 62.63 18 62.63 17 49.65 

25. राजस्थान 166 573.78 82 227.62 85 163.61 

26. सिक्किम 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

27. तमिलनाडु 36 144.22 20 99.02 19 86.11 

28. त्रिपुरा 8 16.21 8 15.61 5 13.88 

29. उत्तराखंड 146 362.02 125 276.09 - 125 218.87 

30.. उत्तर प्रदेशं 56 116.18 46 116.23 35 73.61 

31. पश्चिम बंगाल 23 61.63 23 60.93. 21 40.48 

32. अंडमान ओर निकोबार 12 31.14 0 0.00 0 0.00 

ATE | | 

विवरणः/॥ 

विगत तीन वर्षो मँ प्रत्येक af ओर aq वर्ष के दौरान राष्ट्री राजमार्यो के अनुरक्षण ओर 
wad के लिए राज्य्छध राज्य क्षैत्रकार अटित निधि ओर fav गए व्यय 

(राशि करोड़ रुपए) 

क्र. राज्य।संघ राज्य 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12€ 

सं. क्षेत्र 

आबंटन व्यय आवंटन व्यय आवंटन व्यय आबंटन व्यय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 अन्ध प्रदेश 83.25 97.70 56.25 63.89 67.06 64.13 65.37 46.33 

2. अरुणाचल प्रदेश 1.82 0.02 0.91 2.73 26.53 27.07 6.41 4.16. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. असम 40.20 40.47 78.85 67.19 111.36 99.04 62.90 39.32 

4. बिहार 44.50 38.02 69.51 50.92 93.84 79.06 81.04 46.01 

5. चंडीगढ़ 0.68 0.80 0.75 0.67 0.66 0.31 0.68 0.37 

6. छत्तीसगढ़ 27.26 27.76 33.40 31.94 22.66 22.66 24.91 9.82 

7. दिल्ली 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 

8. गोवा 5.01 4.61 5.35 4.93 4.85 1.66 9.04 1.08 

9. गुजरात 42.04 41.92 43.03 41.68 82.74 | 82.21 66.05 54.09 

10. हरियाणा 19.64 19.79 18.97 18.61 30.06 28.15 21.62 20.50 

11. हिमाचल प्रदेश 18.84 20.94 31.37 26.43 22.25 21.69 37.39 30.97 

12. args 20.38 18.56 28.97 18.23 33.20 32.92 18.18 10.52 

13. कर्नाटक 71.24 67.04 64.76 66.98 77.61 61.43 52.59 32.38 

14. केरल 21.75 30.12 28.50 60.45 52.08 41.88 34.62 12.89 

15. मध्य प्रदेश 48.66 50.37 57.15 59.53 45.39 43,30 35.46 11.75 

16. महाराष्ट 62.92 53.04 66.98 65.38 104.40 99.50 99.33 80.84 

17. मणिपुर 10.24 9.72 7.24 7.61 18.68 17.46 25.30 7.70 

18. मेघालय 17.53 17.41 14.78 17.79 48.92 44.93 47.22 22.74 

19. मिजोरम 9.20 7.40 3.58 2.22 39.69 37.44 24.42 8.13 

20. नागालैंड 10.78 12.55 12.30 10.72 14.57 12.77 51.40 ̀ 36.74 

21. ओडिशा 52.56 61.88 59.50 61.83 80.77 80.77 37.48 26.17 

22. पुडुचेरी 1.10 1.47 1.63 0.89 3.46 1.64 1.51 0.19 

23. पंजाब 25.58 27.47 23.00 26.86 21.38 16.13 19.45 14.28 

24. राजस्थान 72.35 75.06 76.53 48.39 85.72 77.30 101.05 81.82 

25. तमिलनाडु 49.40 46.55 32.62 41.21 54.36 53.90 51.214 ` 28.32 

26. उत्तराखंड 55.22 61.04 73.93 84.83 97.50 97.11 103.02 69.86 

27. उत्तर प्रदेश 21.87 20.86 25.31 23.40 73.59 59.46 64.79 . 27.60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. पश्चिम बंगाल 31.49 21.69 27.15 36.70 57.65 54.75 26.41 17.72 

29. अंडमान ओर 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -0.00 2.42 0.00 

निकोबार द्वीप 

समूह 

30. भारतीय रष्द्रीय 70.00 70.00 87.94 87.94 617.65 617.65 92.00 92.00 

राजमार्ग प्राधिकरण । 

31. सीमा सडक 26.35 21.68 24.00 23.73 65.00 44.50 55.00 40.86 

संगठन$ 

कुल जोड़ 961.86 965.94 1,058.76 1,053.68 2,053.63 1,920.82 1,318.43 875.16 

€ - फरवरी, 2012 के अनुसार ̀ 

$ - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ओर सीमा सड़क संगठन के लिए राज्यवार ander नहीं किए जाते =! 

(अनुवाद) 

सशस्त्र. बलों का आधुनिकीकरण 

889. डौ. रत्ना डेः 

श्री कीर्तिं आजादः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने तटरक्षकं सहित सश्र बलों के 

आधुनिकीकरण हेतु कई उपाय किए हेः 

(ख) "यदि हां, तो ade राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान सेना 

सहित बलों के आधुनिकीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि 

आबंटित की गयी दैः 

(घ) विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2011-2012 

हेतुं संस्वीकृत आधुनिकीकरण परियोजनाओं हेतु वित्तीय आबंटन 

का व्यौरा क्या है 

(ड) क्या उसी वर्ष मे वित्तीय सहायता की कुछ राशि 

वापस ले ली गई है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एंटनी)ः (क) ओर (ख) तटरक्षक ` 

बल सहित सशस्तद्यर सेनाओं का आधुनिकीकरण एक सतत 

प्रक्रिया है जो खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियो, 

्रीद्योगिकीय send तथा उपलब्ध॒संसाधनों पर आधारित 

होता है यह प्रक्रिया 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी 

योजना (एल.टी.आई.पी.पी.). पंचवर्षीय gia अर्जन योजना 

(एस.सी.ए पी.) तथा वार्षिक अर्जन योजना (ए.ए.पी.) पर आधारित 

है। उपस्कर तथा सशस्त्र प्रणालियो की अधिप्राप्ति रक्षा 

अधिप्राप्ति प्रक्रिया का . अनुपालन करते हुए वार्षिक अर्जन 

योजना के अनुसार की जाती है। 

(ग) वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सेना, नौसेना, 

वायु सेना, संयुक्त स्टाफ तथा तटरक्षक बल सहित सशत्र 

सेनाओं का आधूुनिकीकरण के लिए पंजीगत अर्जन से संबंधित 

बजटीय आबंटन इस प्रकार हैः- ` 

वर्ष बजट आवंटन (करोड़ रु. मे) 

` 2008-09 38,515.24 

2009-10 41,671.59 

2010-11 44,899.25 

54,598.02 2011-12 
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(घ) से (च) वर्षं 2011-12 के दौरान are सेनाओं 

के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत बजट 

29 फाल्गुन, 1933 (शकः) लिखित उत्तर 1018 

अनुमान तथा संशोधित अनुमान इस प्रकार रैः- 

सेनाबजट का शीर्ष बजट अनुमान संशोधित अनुमान अंतर (बजट अनु- 

2011-12 2011-12 संशो.अनु. वृद्धिं (+) 

(करोड रु. मे) (करोड़ रु. मे) कमी (~) 

(करोड़ रु. मे) 

सेना 10,740.02 4,950.02 5,790.00(-) 

नौसेना 13,149.02 416,040.27 2,891.25(+) 

वायुसेना 28,412.74 26,033.92 2,378.82(-) 

संयुक्त स्टाफ 696.24 385.24 311.00(-) 

तटरक्षक 4,600.00 1,600.00 . 0.00 

कुल 54,598.02 49,009.45 5,588.57(-) 

वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवा अनुमानं के Wiha 

खंड में वर्ष 2011-12 मे संशोधित अनुमान मे उपलब्ध कराई 

गई निधियों के आधार पर आधुनिकीकरण के लिए Pita 

के onder मे संशोधन किया गया हे। तथापि, ange निर्माणियों 

से पंजीगत उपस्करो की आपूर्ति सहित सेना की अन्य 

पंजीगत आवश्यकताओं के लिए 2585 करोड़ रु. का अतिरिक्त ` 

आवंटन किया गया दै। 

बुनकरो को पैकेज 

890. डो. पी. वेणुगोपालः 

श्री सुरेश काशीनाथ da: 

श्री राजेन गोहैनः 

श्री मानिक on: 

St क्रुपारानी किल्लीः 

राजकुमारी रत्ना सिंहः 

श्रीमती रमा देवीः 

श्री बाल कुमार पटेल: 

श्री हरिश्चन्द्रं चव्हाण: 

श्रीमती कमला देवी पटलेः 

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरो!शिल्पकारों 

की जीवन स्थितियों में सुधार लाने संबंधी योजनाओं की 

प्रगति के मूल्यांकन तथा बुनकरों की कम होती संख्या को 
ag करने के लिए रोजगार सृजन हेतु कोई कार्य योजना 

तैयार की है; 

(ख) यदि हां तो ane amr क्या है तथा देश 

मे हथकरघा बुनकरोिल्पकारौ, विशेषकर उत्तर प्रदेश. की 

बनारसी साड़ी तथा छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी जैसे कुठ 

परंपरागत वस्त्र उत्पादों के विकास हेतु विशेष पेकेजोयोजनाओंं 

का ak क्या है; 

(ग) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना सहित चल 

रही. विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राज्य 

वार कितने बुनकर तथां शिल्पकार लाभान्वित हुए 

(घ) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र तथा BAT प्रदेश 

सहित विभिन राज्यों से बुनकर एवं शिल्पकार समुदाय को 

प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की समीक्षा करने हेतु 

कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैः ओर 

(ड) यदि हां, तो ase व्यौरा क्या है तथा 

इम विकास के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए 

गप हैः?
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वस्त्र मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) 

जी Stl भारत सरकार को हथकरघा बुनकरो के समक्ष आ 

` रही कठिनाइयो की जानकारी है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार, 
विद्युतकरघा ओर मिल as से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना 

करते है । सरकार बुनकरों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति 

को रोकने के लिए निरंतर समन्वित प्रयास कर रही है। 
इसके लिए सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए 11वीं योजना 

4 निम्नलिखित 5 योजनाएं कार्यान्विति कर रही हैः 

(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना 

(ji) विपणन ओर निर्यात संवर्धन योजना 

(ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना 

(jv) मिल गेट कीमत योजना 

(४) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना 

सरकार sere शिल्पकाय के समग्र विकास के 

लिए 41वीं योजना मेँ निम्नलिखित 6 योजनाएं भी कार्यान्वित 

कर रही हैः 

(i) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना 

(i) विपणन सहायता एवं सेवा 
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(i) डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन 

(iv) अनुसंधान एवं विकास 

(५) मानव संसाधन विकासः ओर 

(vi) हस्तशिल्प Brewer व्यापक कल्याण योजना। 

wes OR करके, वास्तविक ओर वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 

मंगवाकर तथां हथकरघा के प्रभारी राज्य निदेशकों के साथ 

तिमाही sod करके योजनाओं की नियमित निगरानी की 

जा रही है ताकि हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए 
योनाओं का कारगर कार्यान्वयन तथा ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित 

किया जा सके। 

(ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश की बनारसी सादी तथा 

छत्तीसगढ़ के ore सहित परंपरागत वस्त्रौ के विकास के 

लिए निम्नलिखित उपाय किए &- 

0) देश मे विभिन किस्मों के रेशमी धागे के मूल्यो मे 
कमी लने के लिए कच्चे रेशमी धागे पर आयात 

शुल्कं को 30% से घटाकर 5% किया FI 

(i) आयातित चीनी रेशमी वस्त्र पर पाटन रोधी शुल्क 

के लिए संदर्भ मूल्य में दिनांक 5-12-2011 में वृद्धि 
की गई दहै जो नीचे सारणी में दी गई हैः 

चीन गणराज्य से उत्पादित तथा निर्यातित चीनी रेशमी वस्त्र के लिए संदर्भ मूल्य 

प्रमुख उत्पाद भार TATE) पिछला संदर्भ मूल्य दिनांक 5-12-2011 से सनसैट 

(यू.एस. Serer) समीक्षा संदर्भ मूल्य 

(Na. Stee) 

क्रेप 40 2.1 3.1 

60 2.8 4.3 

80 3.7 5.7 

जार्जट 40 2.2 2.6 

60 3.0 3.6 

अन्य 40 2.4 3.6 

50 2.5 4.2 

इस उपाय से सस्ते चीनी, रेशमी वस्त्र के पाटन की रोकथाम हौगी।
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(iii) 

(v) 

(vi) 
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भारत सरकार ने 3884 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय 

के साथ दिनांक 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार 

बुनकर सहकारी सोसाइटियों तथा व्यक्तिगत बुनकरों 

के अतिदेय ऋण की माफी के लिए वित्तीय पैकेज 

अनुमोदित किया हे। इससे करीव 15000 बुमकर 

सहकारी सोसाइटियों ओर 3 लाख व्यक्तिगत बुनकरों 

की. अवरुद्ध क्रेडिट लाइन Geil 

इसके अलावा, वित्तीय पैकेज के अन्तर्गत शामिल 

न किए गए हथकरघा बुनकर को आसान ऋण 

उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रति बुनकर 4200 

रुपये की दर से मार्जिन राशि सहायता, पहले 

संवितरण की तारीख से 3 वर्षो के लिए प्रति a 

3% का ब्याज परिदान।तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों 

के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई) 

द्वारा 3 वर्षो के लिए ऋण गारंटी प्रदान करेगी, 

जिसके लिए सरकार अपेक्षित गारंटी शुल्क तथा 

वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान करेगी। 

सरकार दवारा सस्ता हैक यार्न उपलब्ध कराने के 

लिए सिल्कं ओर wierd हैक यार्न पर 10% 

कीमत सब्सिडी अनुमोदित की mg है ताकि 

हथकरघा क्षेत्र की सन्िडी प्राप्त यार्न की आपूर्ति 

सुनिश्वित हो wel 

सरकार ने ईधन की लागत मेँ वुद्धि को समायोजित 

करने के लिए हथकरघा aa द्वारा प्रयुक्त विभिन्न 

किस्म के धागे की दुलाई के लिए माल-भाङ़ा 

परिपूर्ति मे बढ़ोत्तरी भी मंजूर की zl 

vi) बनारसी साड़ी ओर कोसा साड़ी, दोनों वस्तुओं 

को वस्तुओं का भौगोलिक संकैतन (पंजीकरण एवं 

संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किया 

गया दै ताकि अन्यो द्वारा इन उत्पादो के अप्राधिकृत 

उपयोग को रोका जा सके। 

(ग) वर्तमान विकास ओर कल्याण योजना के अंतर्गत 

लाभानिवत बुनकरों ओर शिल्पकारोौ की राज्य-वार संख्या 

क्रमशः संलग्न विवरण- ओर ॥ में दी गई हे। 

(घ) बुनकरों को प्रदत्त वित्तीय सहायता मे वृद्धि के लिए 

आन्य प्रदेश ओर महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव 

पराप्त नहीं हुए है । तथापि, हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों 

तथा बुनकरों के ऋण की माफी, सब्सिडी प्राप्त यार्न उपलब्ध 

कराने इत्यादि के बरे मे विभिन अभ्यावेदन प्राप्त हुए el , 

(ङ) हथकरघा क्षेत्र के ऋण की माफी के मुद्दे के 

समाधान के लिए सरकार ने दिनांक 31-3-2010 की स्थिति 

के अनुसार बुनकर सहकारी सोसाइटियों ओर व्यक्तिगत बुनकरो 

के अतिदेय ऋण की माफी & लिए 3884 करोड़ रुपये का 

यित्तीय पैकेज अनुमोदित किया है। हथकरघा क्षेत्र की 2 

महत्वपूर्णं जरूरतों, यथा; रियायती दरों पर संस्थागत ऋण 

ओर यार्न की उपलब्धता के समाधान के लिए चालू वित्त 

ag 2011-12 तथा 12df योजना के लिए 2362.15 करोड़ 

रुपये का एक वित्तीय पैकेज भी अनुमोदित किया गया है। 

विकरणः/ 

एकीकृत हथकरघा विकास योजना, स्वास्थ्य कीमा योजना तथा महात्मा गाधी बुनकर बीमा योजना के क्लस्टर, 

गरुण विपणन प्रोत्याहन संघटक & अंतर्गत लाभान्वित हथकरघा बुनकर की संख्या 

करसं. राज्य।/संगठन 2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 से नवम्बर, 2010-11 के दौरान 

का नाम क्लस्टर, गुप, विपणन 2011 की नीति अवधि के महात्मा गांधी बुनकर 

प्रोत्साहन के अंतर्गत दौरान स्वास्थ्य बीमा योजना बीमा योजना के अंतर्गत 

शामिल लाभार्थयों के अंतर्गत पंजीकृत शामिल लाभार्थयों 

की संख्या लाभार्थियो की संख्या की संख्या 

1 2 3 4 5 

1. SR प्रदेश 106391 440000 84966 

2. अरुणाचल प्रदेश 13750 1787 - 
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4 2 3 4 5 

3. असम 311377 355322 34322 

4. विहार 5898 46300 - 

5. छत्तीसगद्र 4810 4900 1816 

6. दिल्ली 460 500 638 

7. गुजरात 16001 5000 5062 

8. गोवा - - - 

9. हरियाणा 752 23100 - 

10. हिमाचल प्रदेश 22611 11900 5501 

11. wy ओर . कश्मीर 3875 15000 200 

12. आरखंड 16081 15001 - 

13. कनटिक 182836 45000 36298 

14. केरल 22074 18900 15154 

15. मध्य प्रदेश 21891 18030 1459 

16. महाराष्ट्र 68459 1527 676 

17. मणिपुर 18989 34587 1062 

18. मेघालय 6058 30000 2920 

19. मिजोरम 1883 1129 59 

20. Aes 15800 50000 - 

21. ओडिशा 69248 48300 31362 

22. पुदुचेरी - - 2112 

23. पंजाब ~ - - 

24. राजस्थान 9265 4965 2255 

25. सिक्किम 630 400 - 

26. तमिलनाडु 246521 314253 250880 

27. त्रिपुरा 31278 52988 1548 
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1 2 3 4 5 

28. उत्तर प्रदेश 112493 200032 12999 

29. उत्तराखंड 5826 4000 1108 

30. पश्चिम बंगाल 274021 352079 28434 

31. अन्य संगठन 501437 

कुल 2090715 1795000 520831 

विकरणः॥ 

gat साहेब अगडकर हस्तशिल्य विकास योजना हस्तशिल्प शिल्यकार व्यापक कल्याण योजना, जनश्री बीमा 

योजना, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन विपणन सहायता एवं सेवा तथा मानव संसाधन विकास 

योजना के अंतर्गत लाभान्वित Revert की संख्या 

करसं. राज्य।संगठन 2010-11 के दौरान 2010-11 के 2010-11 2010-11 के 2010-11 के 2010-11 के 

का नाम बाबा साहेव ee हस्तशिल्पय के दौरान दौरान दौरान मानव 

अबेडकर शिल्पकार जनश्री डिजाइन एवं विपणन संसाघनं 

हस्तशिल्प व्यापक कल्याण बीमा प्रौद्योगिकी सहायता एवं विकासं 

विकास योजना योजना योजना . उन्नयन के सेवा के योजना के 

के अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत 

शामिलं शामिल शामिल शामिलं शामिल शामिल 

लाभार्थियों लाभार्थियो लाभार्थियों लाभार्थियों लाभार्थियों लाभार्थियों 

की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध प्रदेश 4720 - - 520 2830 390 

2. अरुणाचल प्रदेश 300 25 - 160 15 520 

3. असम 4100 7110 5038 2400 3365 1960 

4. विहार 4215 - 2732 440 1890 410 

5. छत्तीसगद्र 700 - - 30 450 223 

6. दिल्ली 300 2418 64 360 1651 1822 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. गुजरात 3400 - 536 320 - 1170 440 

8. गोवा | ~ - = - 165 - 

9. हरियाणा 1200 2550 - 240 700 350 

10. हिमाचल प्रदेश 800 941 4543 160 1540 110 

11. जम्मू ओर कश्मीर 2670 3589 15401 960 840 470 

12. इरखंड 1650 1842 - 240 675 305 

13. कर्नाटक 1025 - 2012 120 1160 340 

14. केरल 900 - 24432 440 910 490 

15. मध्य प्रदेश 2300 - 1440 2565 1240 

16. - महाराष्ट्र ॑। 2270 - - 640 1215 630 

17. मणिपुर | 3877 1025 | - 1920 2130 900 

18. मेघालय | ` 1500 251 - 30 165 490 

19. मिजोरम 507 - - 30 - - 

20. नागालैंड 3505 150 - 240 390 260 

` 21. ओडिशा 2054 1221 600 3645 570 

22. पुडुचेरी | - - - - 300 40 

23. पंजाब 600 2810 27932 360 520 450 

24. WRIA 1700 - 12338 520 1215 807 

25, सिक्किम - - - - 150 40 

26. तमिलनाडु | 1400 - 4210 280 1640 450 

27. त्रिपुरा 2767 4633 - 280 - 1390 

28. उत्तर प्रदेश 9726 - 20518 2600 2550 2990 

29. उत्तराखंड  . 1893 4358 6064 320 330 149 

30. पश्चिम बंगाल 4080 4337 10726 600 1500 506 

31. चंडीगढ़ (यु.टी.) ` - - ~ - 150 ~ 

32. अंडमान तथा निकोबार ~ - - - - 50 

कुल - 64159 36039 137765 16250 35826 13707 ̀ ` 
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नदियो की सफाई 

891. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः 

श्रीमती प्रिया दत्तः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह वताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन ai के दौरान नदियों की सफाई 

के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के 

अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित राशि का राज्य-वार 

तथा वर्ष-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने use नदी संरक्षण योजना 

(एन.आर.सी.पी.) के पश्चात नदियों के पानी की गुणवत्ता मं 

सुधार का आकलन किया है; 

(ग) यदि हां, तौ ade व्यौरा क्या है, 

घ) क्या सरकार का विचार usta नदी संरक्षण 

योजना के अंतर्गत ओर नदियों को शामिल करने का है; 

(ड) यदि हां, तो aie राज्य-वार ak क्या है, 

(च) क्या सरकार देश में नदियों के संरक्षण तथा 

उन्हे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किसी प्रकार की विदेशी 

सहायता लेने पर विचार कर रही है; ओर 

छ) यदि हां, तौ aah व्यौरा क्या है? 

पर्यावरण ओर वन मंन्नालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) गत तीन वर्षो के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण 

योजना (एन.आर.सी.पी.) के अंतर्गत नदियों में प्रदूषण उपशमन 

कार्यो के लिए मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों के 

राज्य-वार ओर वर्ष-वार व्यौरे aqd मे fey गए sl 

(ख) ओर (ग) प्रमुख नदियों की जैव-रासायनिक 

ओंक्सीजन मांग (बी.ओडी.) के संबंध A जल गुणवत्ता मं 

एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्यो को प्रारम्भ 

करने से पहले की जल गुणवता की तुलना मे सुधार होने 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) fer उक्र 1030 

की सूचना प्राप्त हुई el तथापि, bea कलीर्फोर्म के 
संबध मे जीवाणुज संदूषण के स्तरो A विभिन्न नदियों से 

लगँ अनेक स्थानौ में अधिकतम अनुमत सीमा से बढ़ोतरी © 
की सूचना प्राप्त हुई zl 

(घ) ओर (ड) नदी संरक्षण कार्यक्रम, af 1985 में 

गंगा कार्य योजना (जी.ए.पी.) चरण प्रारम्भ के साथ शुरू 

किया गया। इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त नदियो।(शहरों 

का समावेशन, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, योजना कै 

अंतर्गत उपलब्ध ॒निधियो, प्रदूषण की मात्रा ओर लागतो के 
afar शेयर के योगदान हेतु राज्य सरकारों की क्चनबद्धता 

पर आधारित एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान मे एन.आर.सी.षी. 

मे 20 राज्यों के 190 शहरों मे फली 40 नदियां शामिल 

है, जिसके a संलग्न विवरण मे दिए गए हैः 

(च) ओर (छ) नदियों के संरक्षण कै लिए wor 

दारा समय-समय पर द्विपक्षीय।बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य 

सहायता प्राप्त की जाती है। यमुना कार्यं योजना (वाई.ए.पी.) 

चरण-। के लिए जापान इंटरनेशनल कोओंपरेशन wit 

(जे.आई.सी.ए.), जापान सरकार दारा 17.77 विलियन येन 

की ऋण सहायता प्रदान की गई थी ओर aged. चरण- 

॥ के लिए इस WR से 13.33 विलियन येन की ऋण 

सहायता बढ़ाई गई 81 इसके अतिरिक्त जे.आई.सी.ए., इस 

कार्यक्रम के अगले चरण के लिए 32.571, बिलियन येन 

की ऋण सहायता प्रदान करने पर सहमत हुआ zl 

वाराणसी में गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 
जे.आई.सी.ए. से 11.184 बिलियन येन की ऋण सहायता 

प्राप्त की गई है। गंगा नदी के प्रदूषण के उपशमन के 

लिए विश्व बैक की सहायता से 7000 करोड़ रुपये की 
अनुमानित लागत पर एक परियोजना अप्रैल, 2011 4 अनुमोदित 

की गु है जिसमे विश्व do का परियोजना के लिए 

योगदान 1 बिलियन अमरीकी stax है। 

क्किरण 

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के sata वर्ण 2008 से 2011 तक के दौरान केन्द्र सरकार 

द्वारा जारी की गरं राज्यवार ओर aware निधियां 

(करोड़ wag मे) 

क्र.सं राज्य नदी जारी की गई निधियां 

2008-09 2009-10 2010:11 

1 2 3 4 5 6 

1. SPH प्रदेश गोदावरी ओर मुसी 25.38 36.89 0.00 
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1 2 3 4 5 6 

2. बिहार गंगा 0.00 15.37 20.00 

3. ERGs . दामोदर, गंगा ओर सुवर्णरेखा 0.00 0.00 0.00 

` 4. गुजरात साबरमती 1.49 0.00 0.39 

5. गोवा मंडोवी 0.00 0.00 0.00 

6. कर्नाटक भद्रा, Peas, कावेरी, तुंग ओर 2.25 0.00 0.96 

UR 

7. महाराष्ट्र कृष्णा, गोदावरी, तापी ओर dann 0.35 7.38 11.82 

8. मध्य प्रदेश बेतवा, ताप्ती, ren, खान, नर्मदा, 3.35 0.90 † 0.00. 

शिप्रा, fies, daa ओर मंदाकिनी 

9. ओडिशा ब्राहमिणी ओर महानदी 16.44 0.00 0.00 

10. पंजाब सतलुज ओर व्यास 0.00 0.00 45.75 

11. राजस्थान dae 0.00 20.00 0.00 

12. तमिलनाडु | कावेरी, अडयार, कूवम, वेन्नार, ME 9.52 3.10 0.00 

ओर तम्बरणी 

13. दिल्ली यमुना 45.85 66.50 83.29 

14. हरियाणा यमुना 20.80 14.90 4.10 

15. उत्तर प्रदेश यमुना, गंगा ओर गोमती, रामगंगा 105.60 112.80 238.59 

16. उत्तराखंड गगा 2.50 17.94 31.88 

17. पश्चिम बंगाल गंगा, दामोदर ओर महानंदा 29.60 51.08 194.13 

18. केरल ` पम्बा 1.00 0.00 0.00 

19. सिक्किम रानी चू 5.00 15.00 26.14 

20. Aes डिफु ओर धनसिरि 0.00 0.00 0.00 

कुल 269.13 36786 657.05 

fey श्री प्रहलाद vitsh: 

न्यूनतम मासिक पेंशन श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः 
892. श्रीमती दीपा दासमुंशीः श्री पी, लिगमः 

श्री गुरूदास दासगुप्तः । । 
श्री प्रबोध पांडाः 

श्रीमती भावना पाटील गवली 

श्री श्रीपाद tar ara: क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या कर्मचारी भविष्य नधि संगठन (ईपी.एफ.ओ.) 

के अन्तर्गत कवर सभी कर्मचारियों को नियत न्यूनतम पेंशन 

मुहैया कराने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो ave व्यौरा क्या है ओर सरकार 

पेशनभोगियो को न्यूनतम कितनी पेंशन राशि देने की योजना 
बना रही है; । 

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों की ईपी.एफ. पेंशन 

मे उपयुक्त वृद्धि करने के लिए कामगारों की मांगों के 

दृष्टिगत मौजूदा स्कीम को संशोधित करने का निर्णय लियाहैः 

(घ) यदि हां, तो बढ़ी हुई पेंशन कब तक संवितरित 

किए जाने की संभावना है; ओर 

(ड) वर्तमान 4 ई.पी.एफ.ओ. से पेंशन लाभ लेने वाले 

कर्मचारियों की संख्या क्या है 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरग): (क) से 

(घ) केन्द्रीय न्यासी as, कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन 

क्रियान्वयन समिति, नामक एक उप-समिति ने ईपी.एस., 1995 

के अंतर्गत न्यूनतम. मासिक पेंशन में 1000 रु. प्रतिमाह की 

वृद्धि की सिफारिश अंतरिम उपाय के रूपमे की हे। यह 
मामला केन्द्रीय न्यासी ats, wah. की दिनांक 22-02. 

2012 को आयोजित 198वीं बैठक 4 विचारार्थं रखा गया 

था, जिसमें as ने विचारविमर्शं को आस्थगित करने का 

निर्णय किया था। 

(ड) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी 

भविष्य निधि संगठन से पशन का लाभ प्राप्त कर रहे 

कर्मचारियों की संख्या 36,00,009 है। 

[AJA] 

यमुना नदी पर टी.ई.आर.आई. द्वारा 
किया गया अध्ययन 

893. श्री पी. लिगमः 

श्री गुरुदास दासगुप्तः 

प्रो. रंजन प्रसाद यादवः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या युनीसेफ समर्थित टाटा एनर्जी एण्ड रिसर्च 

ईंस्टीट्यूट . (टी.ई.आर.आई.) द्वारा किए गए हाल के अध्ययन 
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मे यमुना के निकट जल ओर मृदा मेँ भारी धातुओं के 

उच्च ER की उपस्थिति की जानकारी मिली है; 

ख्) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार 

को कोई दिशानिर्दश जारी किए रहै 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी a क्या हैः ओर 

(घ) यमुना के पानी को संदूषण से बचाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) रर्जा एवं संसाधन संस्थान (टी.ई.आर.आई.) 

दारा आयोजित ओर संयुक्त usta अंतरष्ट्रीय बाल 

आपातकालीन निधि (यू.एन.आई.सी.ई.एफ.) द्वारा वित्त पोषित, 

"यमुना बेसिन के दिल्ली खण्ड मेँ भारी धातु संदूषण" शीर्षक 

से हाल ही के लिए गए अध्ययन में यमुना नदी के oo 

विस्तारों 4 निर्धारित नमूना स्थलों पर भारी धातु संदूषण 

के उच्च स्तर, समान रूप से पाए गए Fz 

(ख) ओर (ग) यह मंत्रालय. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 

के अन्तर्गत निधियां जारी करने के द्वारा यमुना सहितं 

विभिन्न नदियों मे प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने 

के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरक कर रहा 

है। इस प्रयोजन हेतु, विस्तृत परियोजना Rae Sitar, 

तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थ बनाने हेतु 
विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हे। 

(घ) उपरोक्त भाग (ख) ओर (ग) में stra की गर्ई 

स्कीम के अतिरिक्त, यमुना नदी के प्रदूषण की समस्या का. 

निराकरण करने के लिए यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) चरण- 

। ओर वाई.एपी. चरण-॥ हेतु जैपनीज इंटरनेशनल कोर्ओपरेशन 

wit (जे.आई सी.ए) से बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त की 

गहु है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के लिए वार्ईए.पी.-॥ के 

अंतर्गत 1656 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई दै 
जिसमे जे.आईसी.ए. से सहायता शामिल हे । 

(हिन्दी 

sista बाजारों मे शिल्पकारों की भागीदारी 

894. श्री गणेश सिहः 

श्री इज्यराज सिहः 

श्री हरीश चौधरी
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श्री महाबल मिश्राः 

श्री लक्ष्मण दुदु 

श्री anda लागुरीः 

कुमारी सरोज पाण्डेयः 

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले दो ai ओर चालू वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रदर्शनियोमेलों मे भारतीय शिल्पकारों ने किन-किन स्थानों 

पर भाग लिया ओर एसी प्रदर्शनियों मे भाग लेने के नियम। 

मानदण्ड क्या हैः 

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड 

ओर जम्मू तथा कश्मीर सहित देश मेँ हस्तशिव्प कार्य को 
बढ़ावा देने हेतु नई स्कीम तैयार करने के लिए कोई 

अध्ययन कराया है; ओर 

(ग) ओडिशा सहित देश मेँ परंपरागत हस्तशित्प ver 

के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए है? 

वस्त्र मंत्रालय भे राज्य मंत्री (श्रीमती पनवबाका लक्ष्मी); (क) 

पिछले दो वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय शित्पियों 
दारा जिन स्थानों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियोमिलों मं भाग 

लिया गया, वे इस प्रकार €- 

बुडापेस्ट (हंगरी), afer, bond एवं म्यूनिखं (जर्मनी), 
मिलान (इटली), बोगोटा (कोलम्बिया), दुबई (यू.ए.ई.) शिकागो, 

लास वेगास, अटलांटा न्यूयार्क AWA), साओ पोलो (ब्राजील), 
जेग्रेव (क्रोशिया), हांगकांग, ara आइरिसं (अर्जन्टीना), 

थेसोलोनिकी Gn, Wy (भूटान), बरमिंघहम (यूके.), ARs 

स्पेन), Acad (आस्दरलिया), मस्कौ (रूस), वियाना (आस्दरीया), 

गुदलाजारा (मक्सिको), मसकट (ओमान), जोहान्सबर्गं (दक्षिण 

अफ़रीका)। 

भारतीय शित्पियो ने अन्तरराष्ट्रीय ्दर्शनर्योमेलो मे विपणन 

सहायता एवं सेवा स्कीम के विभिन्न wal के अंतर्गत 

भाग लिया जो निम्नानुसार है- 

1. Pro आदान-प्रदान कार्यक्रम 

2. अन्तरष्ट्रय विपणन कार्यक्रमः 

i) अन्तराष्ट्रीय acl एवं विदेशों मेँ प्रदर्शनियो मे 
भागीदारी। 

(i) र्टैण्ड अलोन Mrs शो आदि! 
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(ii) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम । 

(ख) ta कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, 

अवसंरचना एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित दो नई स्कीमे 
iio योजना के दौरान शुरू fey जाने का प्रस्ताव है। 

(ग) इस कार्यालय द्वारा ओडिशा सहित देश में 

हक्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास तथा परंपरागत हस्तशित्पों 
के संरक्षण के लिए कई स्कीम कार्यान्वनत की जा रही & 
जेसे चुनिंदा शिल्प समूहं के एकीकृत विकास के लिए 

बाबा wea अम्बेडकर हस्तशिल्प विकासं योजना (एएच.वी.वाई); 

विपणन सहायता एवं सेवा; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; 

अनुसंधान एवं विकासः मानव संसाधन विकास एवं हस्तशिल्य 

कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम। 

इस्पात की कीमतों में वृद्धि 

895. श्री नारनभाई कछाडियाः 

श्री फ़रंसिस्को कोज्मी सारदीनाः 

श्री लक्ष्मण Ty: 

श्री राधामोहन सिंहः 

श्री पीके. बिलः 

श्रीमती ज्योति धूर्व 

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिछले तीन at के दौरान इस्पात की 

कीमतों मे तेजी से वृद्धि हुई है; 

ख) यदि हां, तो awit ब्योरा क्या है ओर उक्त | 
अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी बार कीमतों में वृद्धि हुई 

है ओर इसके क्या कारण रहै, 

(ग) क्या इस्पात कंपनियों दारा we की दर मेँ कमी 

से इस्पात की दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ओर यदि 

हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण है 

(घ) इस्पात की कीमतों में वृद्धि का इस्पात कंपनियों 

की कार्य क्षमता तथा विशेषकर निर्माण ओर रियलटी क्षेत्र 

द्वारा देश मे इस्पात की आम मांग सहित इस्पात कंपनियों 

के लाभ. पर पड़ने वाले प्रभाव का व्यौरा क्या है; ak 

(ड) इस्पात की कीमतों मे कमी करने ओर घरेलू 

बाजार A इसकी मांग aan के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए sear जा रहे है?
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इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा); (क) ओर (ख) अप्रैल 

से जुलाई, 2008 के दौरान घरेलू बाजार म इस्पात की 

कीमतें उच्चतम स्तर पर ofl पिछले तीन वर्षो के दौरान 

घरेलू बाजार में इस्पात मदों की कीमतें मांग-आपूर्तिं परिदृश्य, 
कच्ची सामग्रियों की कीमतों में परिवर्तन आदि सहित बाजार 

की परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रही हैँ । बाजार 

मे इस्पात मदों की प्रतिनिधित्व श्रेणी के मामले में प्रति 

तिमाही मे कीमतों A परिवर्तन को aah वाली तालिका 

संलग्न विवरण A दी गई Fl 

(ग) छूट निजी कंपनियों का एक वाणिज्यिक निर्णय 

होता है जो प्रचलित बाजार परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर 

लिया जाता है। 

(घ) इस्पात मदं की कीमत विभिन्न oral में से 

एक है जो इस्पात कंपनी की लाभप्रदत्ता, इसकी कार्यक्षमता 

ओर इस्पात की मांग को प्रभावित करती हेै। 

(ड) देश में इस्पात की कीमत एक नियंत्रणुक्त क्षेत्र . 
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है ओर मांग-आपूर्तिं परिदृश्य, अंतररष्द्रीय इस्पात बाजार में 

इस्पात की कीमतों में परिवर्तन, कच्ची सामग्रियों की लागत 

तथा अन्य आदानं की लागत जैसी बाजार परिस्थितियों के 

आधार पर निजी उत्पादकं द्वारा इस पर . निर्णय लिया 
जाता हे। -घरेलू बाजार में इस्पात की बढ़ती हुई मांग पर 
विचार करते हुए सरकार ने घरेलू बाजार मै एक सतत् 
आपूर्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए ओर देश मेँ 
इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक 

राजकोषीय कदम उठाए #1 ये उपाय निम्न प्रकार &- 

(i) कोकिंग कोल ओर स्टील मैल्टिग eho जेसी 

कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क शून्य el 

ji) लौह अयस्क (पैलेट्स को vis कर) के सभी 

det तथा fei के निर्यत पर 30 प्रतिशत 

यथामूल्य नियति शुल्क लगाया गया हे। 

(ii) इस्पात मदं पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से 10 - 

प्रतिशत हे। | 

faavor 

जुन. 2008 से फरवरी, 2012 कै दौरान दिल्ली के बाजार से छुदरा इस्यात की कीमतों की स्थिति 

(STATA) 

माह हाट Ves क्वाल्स 2.0 एम.एम. टी.एम.टी. 10 एम.एम, 

जून 2008 50045 47451 

सितम्बर, 2008 45327 41934 

दिसम्बर 2008 36498 36565 

अप्रेल, 2009 34450 34262 

जून 2009 34289 35479 

सितम्बर 2009 35653 32818 

दिसम्बर 2009 35310 32290 

मार्च 2010 36240 35100 

जून 2010 44660 39210 

सितम्बर 2010 43320 36350 
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माह हाट Ves क्वाल्स 2.0 एम.एम, | टी.एम.टी. 10 VATA. 

दिसम्बर 2010 44840 36930 

मार्च 2011 45540 41990 

जून 2011. 43330 43220 

सितम्बर 2011 43210 43870 

दिसम्बर 2011 47430 46370 

फरवरी 2012 | 47550 46790 

` परिवहन, कर ओर शुल्क सहित दिल्ली के बाजार 4 सांकेतिक कीमतें (स्रोतः जेपीसी) 

हर्बल दवाओं का नियति (ग) पिछले तीन ai मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष 
के दौरान हर्बल दवाओं के देश-वार ओर FIR कुलः 

996. श्री रमेश वैस निर्यात का व्यौरा क्या हैः ओर 

भरीमती ज्योति get (घ) हर्बल दवाओं के निर्यात को aga देने ओर 

श्री नारनभाई कछाडियाः हर्बल दवाओं के वैश्विक निर्याति मे भारत की. हिस्सेदारी 

श्री पीसी. मोहनः बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गएकिए जा रहे उपायों 
भो चि fe कदल का व्यौरा क्या है? 

च ह अयाः वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

भरी गोपीनाथ ye: | ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) ओर (ख) वैश्विक भेषज 
क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा निर्यात प्रवृत्तियों का विश्लेषणं करने के लिए प्रमुख आधिकारिक 

करेगे किः स्रोत Ow. aes है जो हर्बल ओषधियों के संबंध में 

दवाओं कुल वैर्विक 5 अलग से जानकारी नहीं देता 31 इस प्रकार हर्बल ओषधियों 

(क) क्या हर्बल दवाओं & कुल वैश्विक नियति मं के कुल वैश्विक नियतिं 4 भारत के हिस्से पर कोई 
भारत की हिस्सेदारी बहुत कम हैः टिप्पणी नहीं की जा सकती हे। | 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके गत तीन वर्षो के दौरान आयुष के संबंध मे भारत से निर्यात, 

क्या कारण हैः जिसमें हर्बल ओषधियां भी शामिल रहै, निम्नानुसार रहे थेः- 

(करोड़ रुपए मे) 

श्रेणी 2008-09 2009-10 2010-11 

आयुष 666.77 741.15 710.8 

हर्बल 594.87 570.76 607 

महायोग 1261.64 1311.91 1317.8 
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(ग) गत तीन वर्षो के दौरान अग्रणी निर्यात गंतव्या को 
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fey गए हर्बल ओषधियो के निर्यात का ak निम्नानुसार हैः- 

(करोड़ रुपए) 

देश 2008-09 2009-10 2010-11 

यूएस. 250.28 203.70 222.40 

पाकिस्तान 48.09 69.65 63.51 

जर्मनी 35.07 32.94 37.29 

जापान 30.06 47.16 32.46 

बांग्लदेश 10.59 13.96 24.27 

वियतनाम 11.28 13.19 19.48 

इटली 10.34 8.78 19.31 

era 12.21 7.96 13.78 

चीन 18.29 7.47 13.25 

यूके, 22.94 14.54 12.48 

(घ) प्रमुख अंतरष्ट्रय मेलो मे भागीदारी, व्यापार acai 

के आयोजन इत्यादि हेतु फार्मकिसिल, भेषज उत्पाद निर्याति 

संवर्धन परिषद एवं अन्य व्यापार निकायो को वित्तीय सहायता ओर अनुमोदन बो के पासं लंबित है; 

प्रदान की जाती है। भारत से हर्बल ओषधियों के निर्यात 

को लोकप्रिय बनाने ओर उनका संवर्धन करने के लिए 

फार्मक्सिल मे आयुष उत्पादों के लिए एक अलग पैनल का 

सृजन किया गया है। 

(अनुवाद 

एस ई. ae की स्थिति 

897. श्री पी. विश्वनाथनः 

श्री शिवकुमार veri: 

श्री सज्जन वर्मा 

श्री महाबल मिश्राः 

श्री सुरेश अंगड़ीः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) देशभर मे राज्य-वार ओर स्थान-वार कुल कितने 
विशेष आर्थिक wal (सेज) स्वीकृत, कार्यशील, अधिसूचित 

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सहित fres art मे विशेष 

आर्थिक क्षेत्रो की स्थापना को बढ़ावा न देने के क्या कारणैः 

(ग) पिछले तीन ai मेँ प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार 

दारा कर माफी सहित वित्तीय सहायता तथा रोजगार सुजन 

के संदर्भ मे कार्य निष्पादन तथा इन विशेष आर्थिक ai 

से निर्यात का ak क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने विशेषं आर्थिक जोनों को स्थापित 

करने हेतु भूमि अर्जन के संबंध में oe पुनर्वास ओर 

weeny नीति आरंभ की & तथा यदि हां, तो तत्संब॑धी 

art क्या हैः 

(ड) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ तटीय 

विनियमन जोन तथा हरित पट्टी संबंधी नियमों म ढील 

देकर विशेष आर्थिक जोनों हेतु भूमि अर्जन की अनुमति देने 
के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का अर्जन न करने के परामर्शं 

€
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सहित विशेष आर्थिक जोन संबंधी दिशानिर्देशो एवं नीति की 

समीक्षा करने का है; ओरं 

(च) यदि हां. तो ae व्यौरा क्या है तथा इसके 

क्या कारण है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य 

माधव राव सिंधिया); (क) एस.ई.जेड. अधिनियम 2005 के 

अधिनियमन से पहले स्थापित 7 केन्द्र सरकार के ways 

ओर 12 राज्यगैर-सरकारी क्षेत्र के एस.ईजेडों के अलावा, 
587 प्रस्तावों को ओपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया जिनमे 

से 380 एस.ई.जेडों को अधिसूचित कर दिया wal कुल 

154, एस.ई.जेड. पहले से ही निर्यात कर रहे हैँ । एस.ई.जेडों 

के राज्य-वार वितरण का व्यौरा संलग्न विवरण 4 दिया है। 

(ख) अनुमोदन बो द्वारा एस.ई.जेडो की स्थापना हेतु 
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प्रस्तावों w संबंधित राज्य सरकार की लिखित सम्मति के 

बाद ही पिचार किया जाता है। अधिनियम के अधीनं स्थापित 

किए जा रहे एस.ईजेड. निजी निवेश संचालित होते हेँ। 

राज्य सरकार द्वारा स्थापित इंदौर एस.ई.जेड. के अलावा 

15 vassal को ओपचारिक अनुमोदन प्रदान किया हे 
जिनमें से 5 मध्य प्रदेश मे अधिसूचित किए गए sl आज 
की तारीख की स्थिति के अनुसार एक एस.ईजेड. पहले 

से दही निर्यात कर रहा है। | 

(ग) एस.रईजेड को दिए. जाने वाली वित्तीय Rad 

ओर शुल्क लाभ एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 में ही अंतनिर्हित ̀ 
#1 वे ee निर्यात हेतु प्रोत्साहन के रूप मेँ है ओर सरकार 
के निर्यात संबर्धन पहर्लो को सामान्य रूप से निर्देशित करने. 
वाले सिद्धान्तो के संगत #1 पिछले तीन वर्षो में हुए निर्याति 

ओर एस.ई.जेड ' मेँ सृजित प्रत्यक्ष रोजगार निम्नानुसार हिः- 

वर्ष निर्यात मूल्य (करोड़ रुपए) प्रत्यक्ष रोजगार 

2008-2009 99,689 2384957 ̀ 

2009-2010 2,20,711 503611 

2010-2011 3,15,868 676608 

i EE बब ~ 

(घ) जहौँ तक की प्रभावित व्यक्ति के लिए पुनर्वास 

ओर पुरर्व्यवस्थापन पैकेज का संबंध हे; ये राज्य नीतियों के 

wat के अनुसार अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हे। 

(ड) ओर (च) विशेष आर्थिक oi के लिए भूमि का 

अधिप्रापण संबंधित राज्यं सरकारों की नीति ओर क्रियाविधि 

के अनुसार किया जाता है। vests. के अंतर्गत भूमि 
का अधिकांश अधिग्रहण कर लिया गया है। यह कार्य 

संबंधित राज्य एजेंसियों द्वारा किया गया zl 

विकरण 

Tied एसर्डजेडः का राज्यवार वितरण 

राज्य ओपचारिक अधिसूचित निर्यात कर रहे एस.ई.जेड. (केन्द्र 

। अनुमोदन एस.ई.जेड. सरकार + राज्य सरकार ^गैर-सरकारी 

एस.ई.जेड. + अधिनियम, 2005 के 

अंतर्गत अधिसूचितं एस.ई.जेड.) 

1 2 3 4 

- अन्ध प्रदेश 110 76 37 

चंडीगढ़ 2 2 2 
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va 

faftid Fae 1046 

1 2 3 4 

छत्तीसगद्र 2 1 0 

दिल्ली 3 0 0 

दादरा ओर नगर हवेली 2 1 0 

गोवा 7 3 0 

गुजरात 47 30 16 

हरियाणा 46 35 3 

ARES 4 4 0 

कर्नाटक 61 38 20 

केरल 29 20 6 

मध्य प्रदेश 15 5 1 

महाराष्ट्र 103 63 18 

नागालैण्ड 2 1 0 

ओडिशा 10 5 1 

पुडुचेरी 1 0 0 

पंजाब 8 2 4 

राजस्थान 10 9 4 

तमिलनाडु 70 55 31 

उत्तर प्रदेश 34 21 8 

उत्तराखण्ड 2 1 0 

पश्चिम बंगाल 22 11 6 

कुल योग 587 380 154 

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना 

898. श्री बदरूदृदीन अजमलः 

श्री शिवकुमार उदासीः 

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः 

Si. HURT किल्लीः 

श्री प्रेमचन्द SE: 

क्या सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत 

विद्यालय ओर महाविद्यालय जाने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों 

के लिए विभिन्न राज्यों मेँ कितने छात्रावास स्थापित किए गए हैः 

ख) क्या निकट भविष्य मेँ इस प्रकार के ओर 

छात्रावासों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;
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(ग) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

ओर 

(घ) इस ware कितनी वित्तीय सहायता।अनुदान 
निर्धारित की गई है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री 

(श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) "वाब जगजीवन राम छात्रावास 

योजना" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित 
जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु राज्य 
सरकारो।संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं को केन्द्रीय सहायता प्रदान 

की जाती है। वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 

तथा 2011-12 (14-03-2012 तक) के दौरान इस योजनां के 

अंतर्गत स्वीकृत छात्रावास की राज्यसंघ राज्य aa संख्या 

का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया हेै। 

(घ) वर्ष 2011-12 के लिए, "बाबू जगजीवन राम 

छात्रावास योजना" के अंतर्गत 145.00 करोड रुपये का बजट 

आवंटन किया गया है। 

विकरण 

क्र.सं. राज्य।संघ वर्षं 2007-08 से 2010-11 

राज्य क्षेत्र तथा 2011-12 (14-03-2012 

तक) के दौरान स्वीकृत 

Baa की कुल संख्या 

1 2 3 

1. आन्त्र प्रदेश 10 

2. असम 9 

3. विहार 14 

4. Bins 48 

5. गुजरात 4 

6. जम्मू ओर कश्मीर | 2 

7. ards 12 

8. हरियाणा 5 

9. हिमाचल प्रदेश 5 
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1 2 3 

10. कर्नाटक 27 

11. केरल ॑ 5 

12. मध्य प्रदेश 40 

13. महाराष्ट्र 46 

14. ओडिशा 167 

15. पंजाब 1 

16. राजस्थान 87 

17. तमिलनाद्ु 31 

18. त्रिपुरा 1 

19. उत्तर प्रदेश 21 

20. उत्तराखंड 3. 

21. पश्चिम बंगाल 19 

22. पुदुचेरी 2 

कुल 559 

राष्ट्रीय राजमार्गो के चौड़ीकरण हेतु भूमि अर्जन 

899. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः 

श्री शिवकुमार उदासीः 

क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) 31 दिसम्बर, 2011 तक कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गो 

के चौड़ीकरण हेतु भूमि अर्जन की वर्तमान स्थिति क्याहैः 

(ख) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर aso के 

संरेखण की प्रक्रिया Wt हो चुकी है; ओर 

(ग) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्माण 

कार्य कब तक we की संभावना है ओर सार्वजनिक 
निजी भागीदारी (पी.पीपी.) तथा बनाओ-चलाओ ओर ditt 

Gad.) सहित उनके निर्माण का तरीका क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) से ग) ak संलग्न विवरण मे दिया 

गया हे।



किक्रिण 

भूमि अधिग्रहण कौ स्थिति 

क्र.सं. परियोजना अधिग्रहित की संचयी प्रगति क्या बाईपास Dig होनै निर्माण की 

जाने वाली कुल के लिए wean की संभावना विधि 

अतिरिक्त भूमि की प्रक्रिया 

(हेक्टेयर में) पूरी कर ली 

गरु हे 

3ए उडी जी कन्जा 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1. रारा-48 के देवीहाली-हसन 236.41 236.41 236.41 8.10 228.31 हां जून-13 बी-ओ.टी. 

खण्ड के कि.मी. 1100 से 

कि.मी. 189/500 तक को 

चार लेन का बनाना (पेकेज-॥) 

2. IRM के मुलबागल-ए.पी/कर्नाटक 49.60 49.60 49.60 49.60 - हां. Rama करार hail. 

सीमा खण्ड (कि.मी.) 216/932 से पर अभी 

किमी. 2380) को चार लेन का हस्ताक्षर किए 

बनाना जाने él 

3. एन.एच.डी.पी. चरण-॥ के अंतर्गत 44.85 44.85 44.85 33.26 11.59 हां पूर्ण बी.ओ.टी, 

हेदराबाद-बंगलौर खंड के कि.मी, 

534.720 से कि.मी. 556.840 तक 

का उन्नयन, प्रचालन ओर अनुरक्षण 

4. एन.एच.डी.पी. Bova के अंतर्गत 395.5 - - - - हां निविदा बी.ओ-टी. 

रारा-207 के कि.मी. 57.740 सै प्रक्रियाधीन | 

कि.मी. 138.175 होसकोट- परियोजना का 
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डोबेसपेट-डोडाबलापुर खंड 

के मौजूदा चौड़ीकरण को 

चार लेन का बनाना 

रारा-48 के कि.मी. 189/500 से 

328/000 के हसन-बी.सी. खंड 

एन.एच.डी.पी. चरण-४ के 

अन्तर्गत करनटिक राज्य में 

cage ओर fragt बाईपासं 

को छोडकर रारा-4 के 

gage (कि.मी. 75/000) से 

चित्रदुर्ग (कि.मी. 189+000) 

खंड को छः लेन का बनाना, 

कुल लम्बाई 114.00 कि.मी. 

. - एन.एच.डी.पी. चरण-॥ के 

अन्तर्गतं Hales राज्य में 

रारा-4ए बेलमगाम-कर्नाटकः 

गोवा सीमा को ARS: 

तलेन का बनाना 

(कुल लम्बाई 84 कि.मी.) 

एन.एच.डी.पी. चरण-॥ के 

अन्तर्गत कर्नाटक राज्य मेँ 

रारा-13 के कि.मी. 102.00 

से कि.मी. 2.00 तक (100 

कि.मी.) बीजापुर-हगंगुद 

खंड को चार लेन का बनाना 

138.5 

(अनन्तिम) 

6.8880 

` 307 

(208 निजी 

+99 वन 

भूमि) 

कार्य अभी 

सौपा जाना Z| 

संरेखण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना z | 

हां दिस. 13 बी.ओ.टी. 

ai जुलाई 14 बी.ओ.टी. 

हां पूर्ण बी.ओ.टी. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

एन.एच.डी.पी. चरण-॥ के 

अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में 

रारा-13 के किमी. 202.00 

से कि.मी. 299.00 (97 कि.मी.) 

हगंगुद खंड को चार 

लेन का बनाना 

एन.एच.डी.पी. चरण- के 

अन्तर्गत कर्नाटकं राज्य में 

रारा-4 के धारवाड़।/बलगव 

खंड (80 कि.मी.) को छः 

लेन का बनाना 

कर्नाटक राज्य A रारा-63 

के होसपेट-वैलारी-ए.पी. सीमा 

खंड का चौडीकरण।चार 

तलेन का बनाना 

कर्नाटक राज्य A रारा-63 

के हुगली-होसपेट खंड का 

चौडीकरणपिव्ड शोल्डर 

सहित दो लेन का बनाना 

कर्नाटक राज्य में रारा-63 

के अंकोला-हुबली खंड का 

चौड़ीकरणपिव्ड शोल्डर 

सहित दो लेन का बनाना 

कर्नाटक रज्य रारा-13 के 

होसपेट-चित्रदुर्ग खंड का 

चौडीकरणपिव्ड शोल्डर 

सहित दौ लेन का बनाना 

384 

3.445 

423.29 

529 

315.88 

443.79 

384 

3.445 

423.29 

473 

295 

443.79 

384 

3.445 हां 

हां 

हां 

हां 

हां 

अक्टूबर 13 

रियायत करार 

पर अभी 

हस्ताक्षर किए 

जाने .है। 

अभी सौपा 

जाना et 

अभी सौपा 

जाना दै। 

रियायत करार 

पर अभी 

हस्ताक्षर किए 

जाने | 

बी.ओ.टी. 

बी.ओ-टी. 

atc. 

बी.ओ-टी, 

बी.ओ.टी, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. कर्नाटक ओर अन्द प्रदेश 279.81 279.81 - - ~ Bi रियायत करार aha. 
राज्यों (कर्नाटक भाग) में (कर्नाटक) पर अभी 
रारा-०9 के शोलापुर-संगारेडडी हस्ताक्षर किए 
खंड का चौडीकरण जाने él 

16. रारा-218 का बीजापुर-गुलबर्ग- 125 - - - - हां अभी सौपा बी.ओ-टी. 
हुमनाबाद खंड जाना है। 

17. एन.एच.डी.पी. चरण-॥ के 170.32 136.75 127 71.85 हां मार्च 13 बी.ओ-टी, 
अन्तर्गत रारा-17 के कुन्दापुर- | 
सुरतकल व AA से (केरल 

सीमा) को चार लेन का 

बनाया जाना 

18. न्यू मंगलौर पत्तन सड़क सम्पर्क 11.54 11.54 11.54 11.54 10.84 हां मई 12 ` एस.पीवी. 

19. गोवा/कर्नाटक सीमा से कुन्दापुर 257 0 0 0 0 हां निविदा प्रक्रिया बी.ओ-टी. 
को 46 तेन का बनाया जाना (अनन्तिम) के अधीन 

परियोजना का 

कार्य अभी 

सौपा जाना है। 

20. विश्व बैक सहायता परियोजना 19.01 धारा 3 (ए) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी डी.पी.आर. डीप परामर्शदाता विश्व बैक 
से कि.मी. 19.80 (बी.सी. रोड) नियुक्त किया गया को अन्तिम दारा डी.पी.आर. सहायता 
से कि.मी. 149.20 (मुल्लाबगल) रूप दिया सौपदी गर 

जाना है है परियोजना 

की पूर्णं तारीख 

बताना अभी 

जल्दबाजी होगी। 

21. विश्व बैक सहायता से 36.36 धारा 3 (ए) के अन्तर्गतः सक्षम प्राधिकारी डी.पी.आर. परामर्शदाता विश्व बैक 
कि.मी. 343.80 Yih से नियुक्त किया गया | अन्तिम रूप द्वारा डी.पी.आर. सहायता 
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22. 

23. 

24. 

25 

कि.मी. 508.375 (आन्ध्र प्रदेश 

सीमा) 

विशेष परियोजना कि.मी. 

147.935 (eR) से कि.मी. 

194.555 (बनवाडा) 

विशेष परियोजना कि.मी. 

243.30 (हुलयार) से कि.मी, 

290.20 (सीरा) 

एन.एच.डी.पी. GIVE के 

अन्तर्गत रारा-13 के कि.मी, 

422.00 से कि.मी. 528.30 

तक चित्रदुर्ग-शिमोगा खंड 

का चौडधीकरण 

एन.एच.डी.पी. ALIVE के 

अन्तर्गत रारा-212 के कि.मी, 

117.80 से कि.मी. 268.40 

तक कोजीकोड-कोलेगल 

खंड का चौडीकरण 

19.2 धारा 3 (ए) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 

नियुक्त किया गया 

13.7 धारा 3 (ए) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 

नियुक्त किया गया 

58.33 58.33 58.33 

34.69 34.59 ` - 

दिया arn है सौप दी ag 

हे। परियोजना 

पूर्ण होने की 

तारीख बताना 

अभी जल्दबाजी 

होगी | 

8 सितम्बर विशेष 

2013 परियोजना 

९ 
ba
h 

८9
0 

~ निविदा प्रक्रिया विशेष 

के अधीन परियोजना 

हां पी.पी.पी.एसी. said. 

अनुमोदन के 

लिए आवश्यक 

कार्यवाही शुरू 

कर दी गई हे। (b
iz
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हां आवश्यक अनुमोदन बी.ओ.टी. 

के पश्चात् कार्य 

शुरू किया जाएगा। 

परियोजना पूर्ण 

होने की तारीख 
बताना अभी 

जल्दबाजी होगी। 
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1059 प्रश्नो के 

(हिन्दी 

पश्चिमी घाट मे खनन की स्वीकृति पर प्रतिबंध 

900. श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री नीरज शेखरः 

श्री यशवीर सिंहः ` 

श्रीमती सुशीला सरोजः 

श्रीमती ऊषा वर्माः 

श्री महेश्वर हजारी; 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने 

गोवा तथा महाराष्ट्र A रत्नागिरी ओर सिंधुदुर्ग जिलों 4 

पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (ई.एस.जेड.) मेँ खनन हेतु as 
पर्यावरणीय स्वीकृतियों w अनिश्चितकालीन अधिस्थगन की 

सिफारिश की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर उनके 

निष्कर्ष क्या. है; 

ग) क्या इसने पत्थर ओर रेत निकालने हेतु नए 

लाइसेसों पर प्रतिबंध लगने की भी सिफारिश की है, ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी. ब्योरा क्या है ओर इस 

संबंध में सरकार ERI क्या कदम उठाए गए रहै 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) से घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 

गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने मंत्रालय 

को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मंत्रालय संबंधित राज्य 

सरकारों ओर केन्द्रीय मंत्रालयों से परामर्श कर रहा है 
ओर रिपोर्ट मे समाविष्ट सिफारिशों पर अभी तक कोई मत 

प्रकट नहीं किया है। 

(अनुवाद) 

परियोजनाओं कौ पर्यावरणीय स्वीकृतियां 

901. श्री सोमेन मित्राः 

श्रीमती पूनम वेलजीभाई ore: 

डो. किरीट प्रमजीभाई सोलंकीः 

क्या पयविरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

19 मार्च, 2012 दिखित उत्तर 1060 

(क) क्या सरकार का विचार देश मे तीव्र ओद्योगिक 

विकास हेतु विभिन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति 

प्रदान करने के लिए कोई फास्ट. ee प्रणाली लानै का है; 

(ख) यदि हां, तो aah ako क्या है? 

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए हेः 

(घ) अब तक सरकार के पास कुल कितने पर्यावरणीय 

स्वीकृति प्रस्ताव लंबित पड हैः ओर 

(ड) इस संबंध मेँ सरकार दारा क्या कदम उठाए गए रहै? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) से (ग) प्यविरण एवं वने मंत्रालय ने पर्यावरण 

प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 प्रकाशित की है, जिसमें 
इसके अंतर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओं'गतिविधियों को yd पर्यावरणीय 
स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त 

करने के लिए प्रस्तुत की गई सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन 

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के suse ओर इसके अंतर्गत 

विनिर्दिष्ट प्रक्रिया ओर समय-सीमा के अनुसार किया जाता 

| इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की ̀ 
केत्र-वार बैठक प्रत्येक माह मं 2.3 दिनों के लिए आयोजित 
की जाती है। 

(घ) फ़रवरी, 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 

` पर्यावरण स्वीकृति के लिए 760 परियोजनाएं प्रतिक्षित है। 

(ड) विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की नियमित ओर 

दीर्घकालिक dob आयोजित करने के द्वारा अधिसूचना 

मे विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करने हेतु प्रयास किए 
जाते हें। 

(हिन्दी) 

किन्नरों संबंधी आंकड़े 

902. श्री वीरेन्द्र कश्यपः 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

क्या सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः | 

(क) क्या किन्नरों को मूल-मूत सुविधाएं प्रदान नहीं ' 
की जाती, जिसके कारण उन्हें पहचान-पत्र, मोबाइल नंबर 

लेने, वैक खाते खोलने तथा मतदाता पहचान-पत्र मिलने में |



1061 प्रश्नो के 

pong हो रही है तथा स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि 

आधार os मे पुरुषों तथा महिलाओं के लिए स्थान दहे 
परन्तु किन्नरों हेतु कोई स्थान नहीं हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके 

क्या कारण है; ओर 

(ग) ot सामान्य नागरिकों के समान सुविधाएं प्रदान 

करने हेतु उचित व्यवस्था करने तथा समाज मे उनका 

सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए गए हे? 

सामाजिकं न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(श्री डी. adres: (क) से (ग) भारत के निर्वाचन आयोग 

ने निर्वाचन नियमावली पंजीकरण 1960 के नियम 4 के 

प्रावधानों के अंतर्गत निदेश जारी किए ¢ कि मतदाता सूची 

मे नामांकन के संबंध मेँ फार्म (फार्म 6, 7 एवं 8) मे, 

किन्नराद्रांससेक्सुअल "अन्य" के रूप A अपना fer शामिल 

कर सकते है, जहां वे पुरुष अथवा महिला के रूप में 

वर्णित करना नहीं चाहते हैँ । "अन्य" सहित मतदाता सूचियो 

मे नामांकित सभी व्यक्त्ति एक मतदाता फोटो पहचान-पत्र 

~ प्राप्त eta) करने के हकदार Fl 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भी इस मामले में 

संवेदनशील है ओर नामांकन करते समय इस प्रकार का 

प्रावधान किया गया है। ) 

(अनुवाद) 

नदियों का अध्ययनं 

903. श्रीमती जे. शांताः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश में जलवायु परिवर्तन 

तथा नदी प्रणाली की हाइदधोर्लोजिक प्रतिक्रिया का अध्ययन 

करने का है; 

(ख) यदि हां, तो देश मेँ प्रमुख नदियों के अध्ययन 

का ब्योरा क्या हैः 

(ग) क्या सरकार द्वारा नदियों के चैनलीकरण, निचले 

केतनं की प्रक्रिया तथा सभी प्रमुख नदियों के प्रवाह के बारे 

मे ताजा अध्ययन किया गया हैः ओर 

(घ) यदि हां, तो ania ak क्या है? 
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पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) ओर (ख) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल 

संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने 

के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के 

एक भाग के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत बेसिन- 

वार अध्ययन प्रारम्भ किए गए है। 

(ग) ओर (घ) गंगा हेतु समग्र नदी बेसिन प्रबधन 

योजना को तैयार करने के लिए सात भारतीय प्रौद्योगिकी 

संस्थानों के संकाय के साथ जुलाई, 2010 में सरकार द्वारा 

समड्मोता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए है। 

(हिन्दी 

tar cal की खरीद मे अनियमितता 

904. श्री भूपेन्द्र सिंहः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल हीमे सेना हेतु tel gal के कलपुर्ज 

की खरीद में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैः 

(ख) यदि हं, तो ade व्योरा क्या हैः 

(ग). क्या सरकार ने इस घटना की जांच कराई हैः 

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; ओर 

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यकही 

की गई है? 

रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) 

जी, नहीं| 

ख) से (ङ) we नहीं उठते। 

(अनुवाद) 

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की अधिक लागत 

905. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

श्री नरहरि महतोः 

क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी 

पद्धति के अंतर्गत 16000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत
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वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान 

की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ar क्या है तथा पश्चिम 

बंगाल, ओडिशा ओर आरखण्ड राज्यों में स्थित परियोजनाओं 

का व्यौरा क्या & ओर । 

(ग) इन प्ररियोजनाओं के कार्य-निष्यादन तथा इन्हे पूरा 
करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन ware): (क) ओर (ख) जी, हां। अवसंरचना संबधी 
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मंत्रिमंडल की समिति ने 16-11-2011 को आयोजित अपनी 

dom मेँ 15,680 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 1742 

कि.मी. के कुल राजमार्गं निर्माण की 15 परियोजनाओं 

को स्वीकृति प्रदानं की है जिसमें निर्माण-पूर्वं के क्रियाकलापों 
की लागत शामिल है। परियोजनाओं के ak संलग्न विवरण 

मे दिए गए हैँ जिनमे ओडिशा राज्य की दो परियोजनाएं 
शामिल है। 

(ग) परियोजनाओं का कार्य परा होने की अवधि 18 
से 30 माह तक है। 

विकरण 

राजमार्ग Prat हेतु परियोजना 

क्र.सं परियोजना का नाम लंबाई लागत 

(डी.बी.एफ.ओ.टी./पी.पी.पी. आधार पर (कि.मी. मे) (करोड़ मे) 

HALA पथकर।वार्षिकी) विधि a 

निष्पादित किए जाने के लिए 

1 2 3 4 

1. Usa राजमार्ग विकास परियोजना चरण-॥ के 

अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य मेँ रारा-6 के 

ओबेदुल्लागंज-बेतूल खंड को चार लेन 
का किया जाना 

2. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-॥ के 

अंतर्गत कर्नाटक ओर आन्ध्र प्रदेश राज्यं में 

रारा-9 के महाराष्ट्रकर्नाटक सीमा-सांगारेडडी 

खंड को 4 लेन का किया जाना। 

3. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना aon के 

अंतर्गत कर्नाटक राज्य मे रारा-13 टहोसपेट- 

vag खंड को 4 लेन का किया जाना। 

4. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरणन के 

sata ओडिशा राज्य मेँ रारा-42 के कटक. 

अंगुल खंड को चार लेन का किया FTV 

5. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-॥ के 

अंतर्गत उत्तर प्रदेश ओर उत्तराखंड राज्यों में 

121.360 कि.मी. (87.860 कि.मी. को tes 1165.60 

शोल्डर्स सहितं 4 लेन का बनाना ओर 33.500 

किमी. को tes शोल्टर्स सहित 2 लेन का 

बनाया जाना) । 

145.000 1318.66 

120.030 1165.37 

112.000 1236.57 

93.226 856,384 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

रारा-24 ओर रारा-87 के रामपुर-काठगोवाम 

खंड को चार लेन का किया जाना 

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-\ए के 

अंतर्गत ओडिशा राज्य मे रारा-42 के अंगुल- 

संबरलपुर खंड को चार लेन का किया जाना 

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना BVT के 

अंतर्गत ods राज्य मे रारा-200 के रायपुर- 
बिलासपुर खंड को चार/छह लेन का किया जाना 

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-५/ए के 

अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मे रारा-24बी के 

लखनऊ-रायबरेली खंड को चार लेन का 

किया जाना 

राष्ट्रीय राजमार्गं विकास परियोजना ay के 

. अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मे रारा-2 के आगरा- 

इटावा TSG -खंड को छह लेन का किया जाना 

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-५ के 

अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य A रारा-2 के इटावा. 

चकेरी (कानपुर) खंड को छह लेन का किया 

जाना 

राजस्थान राज्य A रारा-79 के चित्तौडगद्र-नीमच 

खंड तथा रारा-113 के निम्बाहेरा-प्रतापग्दर खंड 

का विकास ओर प्रचालन 

राजस्थान राज्य मे रारा-15 के बीकानेर-सूरतगद्र 
खंड को tes शोल्डर्स के साथ दो लेन का 
बनाया जाना 

मध्य प्रदेश राज्य में रारा-75ई के सीधी से 

सिंगरौली खंड को tes शौल्डर्ख के साथ 

चार लेन का बनाया जाना 

मध्य प्रदेश राज्य A रारा-12 के भोपाल-बायोरा 

खंड को चार लेन का बनाया जाना 

मध्य प्रदेश राज्य में रारा-7 के रेवा-म.प्रजउप्र. 

सीमा खंड को चार लेन का बनाया जाना 

153.00 

126.525 

70.000 

124.520 

160.210 

116.997 

172.38 

102.60 

107.300 

89.3 

1340.09 

1371.73 

705.394 

1343.82 

1652.385 

548.89 

506.08 

954.47 

776.23 

736.72; . 

1742 15680 
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(अनुवाद) 

केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे 

गैर-सरकारी संगठन 

906. श्री पन्ना लाल पुनियाः क्या . सामाजिक न्याय ओर 
अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) उत्तर प्रदेश सहित राज्यों मे केन्द्र द्वारा सहायता 

प्राप्त कितने गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैः 

(@) ये किन-किन क्षेत्रो में कार्य कर रहे है तथा इनके 

कार्या की प्रकृति किस प्रकार की हैः 

(ग) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सभी गैर 

सरकारी संगठनों को प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्रदान की 
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जाती हैः 

(घ) क्या उक्त गैर-सरकारी संगठनों के खातों की नियमित 

रूप से लेखा-परीक्षा की जाती हे, यदि हां, a किस विभाग 

दारा; 

(ड) क्यां इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राशि कौ खर्च 

करने मे अनियमितता का पता चला है; ओर 

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या 

कार्यवाही की गई है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

डी, नैपोलियन); (क) से (ग) सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता 

मंत्रालय अपने लक्ष्य समूहो के लिए केन्द्रीय aa योजनाओं के 
कार्यान्वयन हेतु गेर-सरकारी संगठनों के लिए निम्नानुसार सहायता 

अनुदान प्रदान करता हैः- art है तथा किन-किन कार्यो के लिए यह राशि प्रदान की 

क्र.सं. लक्ष्य समूह वे मुख्य प्रयोजन जिनके लिए गैर-सरकारी संगठनों को 

सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है 

1. अनुसूचित जातियां 

2. अन्य पिछड़ा वर्ग 

3 विकलांग afta 

4. वरिष्ठ नागरिक 

5. नशीले पदार्थ दुरुपयोग पीडित 

शैक्षिक, स्वास्थ्य तथां व्यावसायिक ost अर्थात् चल feet, आवासीय 

गैर-आवासीय विद्यालय, 10 बिस्तर अस्पताल, कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि 

की स्थापना। 

व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के far 

जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों. को टिकाऊ, अत्याधुनिक तथा वैज्ञानिक रूप 

से विनिर्मित, आधुनिक, मानक dat ओर उपकरणों के प्रापण, मानसिक 

विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर पुनर्वास 

प्रदान करने हेतु परियोजनाओं इत्यादि के लिए सहायता। 

gar, दिवा देखभाल केन्द्र, चल चिकित्सा एकको इत्यादि की स्थापना 

ओर रखरखाव। 

व्यसनियोँ के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्र, क्षेत्रीय संसाधन ओर प्रशिक्षण oat की 

स्थापना।संचालन, जागरूकता सह नशामुक्ति शिविर आयोजन तथा कार्यस्थल रोकथाम 

कार्यक्रम इत्यादि। 

गैर-सरकारी संगठनों के योजना-वार, राज्य-वार AR तथा 

उनके लिए निर्मुक्त धनराशि वर्ष-दर-वर्ष भिन्न है। तथापि, विगत 

वित्त वर्ष 2010-11 के व्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए हे। 

| (घ) जी, stl गैर-सरकारी संगठनों के खातों की acd 

लेखाकारो द्वारा लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है। 

(ड) जी, atl
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(च) जब कभी इस प्रकार की घटनाओं की सूचना 

मिलती है, ot जांच के लिए राज्य सरकार के पास भेज 

दिया जाता है। प्रमाणित अनियमितताओं के मामले में, गैर- 

सरकारी संगठनों को काली सूची मेँ डाला जाता है तथा 

संबंधित राज्य सरकार को वसूली हेतु कारवाई करने के लिए 
निदेशित. किया जाता है। विगत तीन वर्षो के दौरान अर्थात् 

2008-09 से 2010-11 तक, दो .गैर-सरकारी संगठनों को कराली 

सूची मेँ डाला गया है। 

favor 

गैर.सरकारी wet की संख्या के योजना-वार wae OR ओर गते 2010-11 के दौरान Prefer धनराशि 

(लाख रुपए मे) 

क्र. राज्यासंघ राज्य अनुसूचित जातियों के wifes वर्गो के ai ओर उपकरणों की ata दीनदयाल विकर्लांग 

सं. क्षेत्र का नाम लिए कार्यरत स्वैच्छिक कल्याण के लिए कार्यरत फिटिंग के लिए विकलांग पुनर्वास योजना 

संगठनों को सहायता स्वैच्छिक संगठनों के व्यक्तियों के लिए सहायता 

अनुदान लिए सहायता की योजना की योजना (एडिप योजना) 

a. राशि सं. राशि सं. राशि सं. राशि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आन प्रदेश 18 163.1 0 0.00 2 41.00 94 2063.86 

2. बिहार 0 0.00 1 0.85 0 0.00 7 100.57 

3. छत्तीसगढ़ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 20.07 

4. गोवा 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.05 

5. गुजरात 8 13.18 2 5.38 3 101.70 8 50.88 

6. हरियाणा 3 17.62 3 11.20 3 14.00 11 107.58 

7. हिमाचल प्रदेश 1 12.84 0 0.00 0 0.00 5 52.39 

8. जम्मू ओर कश्मीर 1 25.71 0 0.00 1 4.00 3 21.92 

9. आरखंड 0 0.00 0 0.00 1 17.00 2 24.02 

10. कर्नाटक 26 359.99 0 0.00 1 21.00 ` 58 1057.62 

11. केरल | 1 2.04 0 0.00 0 ` 0.00 49 789.99 

12. मध्य प्रदेश 20 126.75 6 19.72 _ 1 6.71 20 175.81 

13. महाराष्ट्र 43 560.1 11 26.55 9 179.34 19 217.50 

14. ओडिशा 28 392.61 4 8.43 5 198.79 35 591.15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. पंजाब 0 0.00 0 0.00 2 8.33 12 430.28 

16. राजस्थान 41 300.81 0 0.00 2 309.00 21 179.45 

17. तमिलनाद्ु 1 7.79 0 ` 0.00 2 98.00 40 421.49 

18. उत्तर प्रदेश | 34 401.5 5 7.39 11 333.01 46 612.36 

19. उत्तराखंड 4 18.19 1 4.99 3 14.00 11 132.60 

20. पश्चिम बंगाल 6 93.98 1 9.78 4 46.36 31 501.74 

पूर्वोत्तर क्षेत्र ` 

21. अरुणाचल प्रदेश 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.36 

22. असम 0 0.00 5 11.34 8 337.48 15 184.57 

23. मणिपुर 10 66.79 15 38.03 0 0.00 14 305.91 

24. मेघालय 9 43.16 0 0.00 0 0.00 5 73.60 

25. . मिजोरम 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 . - 40.45 

26. नागालैँड 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

27. त्रिपुरा 1 3.11 0 0.00 0 0.00 2 6.20 

28. सिक्किम 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

संघ शासित प्रदेश 

29. चंडीगढ़ ` 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

30. दिल्ली 25 334.02 6 21.37 2 19.00 13 249.07 

31. पुडुचेरी 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.35 

32. अंडमान ओर 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

निकोबार द्वीपसमूह 

33. लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

34. दमन ओर दीव 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

35. दादरा ओर नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 1 3.00 0 0.00 

कुल 280 2943.29 60 165.03 61 1751.72 530 8225.64 
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(लाख रुपए मे) 

क्र. राज्यासंघ राज्य मद्यपान ओर नशीले पदार्थ समेकित वृद्धजन कार्यक्रम कुल 

सं. क्षेत्र का नाम (नशीली दवा) के दुरुपयोग 

रोकथाम की योजना 

सं. राशि सं. राशि सं. राशि 

1 2 11 12 13 14 15 16 

1. SPT प्रदेश 14 133.63 79 423.82 207 2825 

2. बिहार 10 105.37 2 1.73 20 209 

3. छत्तीसगढ़ 2 7.80 3 7.76 9 36 

4. गोवा 1 7.50 0 0.00 2 22 

5. गुजरात 4 22.66 0: 0.00 22 194 

6. हरियाणा 10 98.34 13 56.73 43 305 

7. हिमाचल प्रदेश 1 4.35 1 9.51 8 79 

8. जम्मू ओर कश्मीर 0 0.00 0 0.00 5 52 

9. आरखंड 1 1.40 0 0.00 4 42 

10. कर्नाटक 21 246.50 35 233.40 141 1919 

11. केरल 19 190.73 2 21.07 । 7 1004 

12. मध्य प्रदेश 5 38.60 3 7.25 55 375 

13. महाराष्ट्र 42 398.35 26 99.05 150 1481 

14. ओडिशा 22 226.18 44 355.50 138 1773 

15. पंजाब 13 283.12 6 15.87 33 438 

16. राजस्थान 9 124.65 5 14.89 78 929 

17. तमिलनादु 25 253.12 47 263.80 115 1044 

18. उत्तर प्रदेय 21 188.85 19 118.68 136 1662 

19. उत्तराखंड 3 43.38 2 12.01 24 225 

20. पश्चिम बंगाल 5 62.42 26 142.82 73 947 
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1 2 11 12 13 14 15 16 

पूरवोत्तिर क्षेत्र 

21. अरुणाचल प्रदेश 1 9.78 4 1.49 3 15 

22. असम 4 33.55 15 102.32 47 669 

23. मणिपुर 17 238.76 24 140.73 80 790 

24. मेघालय | 1 11.25 0 0.00 15 । 128 

25. मिजोरम 6 65.75 0 0.00 8 । 106 

26. नागालैंड 5 48.97 0 0.00 5 49 

27. त्रिपुरा 0 0.00 3 13.75 6 23 

28. सिक्किम 1 4.98 0 0.00 1 5 

संघ शासित प्रदेश 

29. ५चंडीगढ़ 0 0.00 0 0.00 0 0 

30. दिल्ली 7 80.91 3 25.29 56 730 

31. पुड्ुचेरी 0 0.00 0 0.00 1 7 

32. अंडमान ओर निकोबार 0 0.00 0 0.00 0 0 

Aree | 

33. लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0 

34. दमन ओर दीव | 0 0.00 0 0.00 0 0 

35. दादरां ओर नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 1 3 

कुल 267 2930.9 359 2067.47 1557 18084.05 

अन्य पिषछठड़ा वर्ग श्रेणी मँ सिद्ध जाति (ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी aie क्या है; ओर 

को शामिल करना (ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

907. श्री राम सिंह wei क्या सामाजिक न्याय ओर हि? 

अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से सिद्ध जाति (श्री डी. नैपोलियन) (क) राजस्थान सरकार से एसा कोई 

को अन्य Res वर्म की श्रेणी म शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हभ है। 

प्रस्ताव प्राप्त हुजा हैः | (ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता।
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अनुवाद] 

पथ EY Wee 

908. श्री भरत राम मेघवालः क्या सडक परिवहन ओर 

राजमार्गं मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या बड़ी संख्या में लोगौ।वाहनौं की श्रेणियों को 

पथ कर का भुगतान करने से we प्राप्त हैः 

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार पथ कर के भुगतान सरे We प्राप्त करने 
वाले इन लोगोवाहनों की श्रेणियों की तत्संबधी तारीख का 
व्यौरा रखती है; ओर 

घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) जी atl 

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरो का निर्धारण ओर 

संग्रहण) नियमावली, 2008 & नियम 11 में we का उपबंध 

हे। व्यौरा संलग्न विवरण A दिया गया है। 

(ग) जी हां। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

विकिरिण 

VIEL से षटरट-प्राप्त वाहनव्यक्ति 

"11. फीस के संदाय से Be-() एसे यात्रिक यान से 

फीस उद्ग्रहीत ओर संग्रहीत नहीं की जाएगी 

(क) जो निम्नलिखित कोले जा रहै रै ओर उसके 

साथ चल रहे रै. 

(i) भारत के राष्ट्रपति; 

(ii) भारत कै उपराष्ट्रपति; 

(i) भारत के प्रधान मंत्री; 

(iv) किसी राज्य के राज्यपाल; 

(४) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति; 

(vi) लोक समा अध्यक्ष; 

29 फालुन, 1933 (शकः) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

(xiii) 

(xiv) 

(xv) 

(xvi) 

(xvii) 

(xviii) 

(xix) 

(xx) 

(xxi) 

(xxii) 

(xxiii) 

(xxiv) 

५५१] 
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संघ के कैबिनेट मंत्री; 

किसी राज्य के मुख्य मंत्री; 

उच्यत्तम न्यायालय के न्यायमूर्ति; 

संघ के राज्य मंत्री; 

संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपालः 

चीफ site स्टाफ जिसका रक पूरे जनरल अथवा 
समकक्ष रक का हो; 

राज्य विधान परिषद के सभापति; 

राज्य विधानं सभा के अध्यक्ष; 

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशः 

संसद सदस्यः 

सेना कमांडर।/उप-सेना प्रमुख अथवा अन्य सेवाओं 

के समकक्ष अधिकारी; 

संबंधित राज्य के भीतर राज्य सरकार के मुख्य 

सचिवः | 

भारत सरकार के सचिव; ५ 

सचिव, राज्य सभा; 

सचिव, लोक सभा, 

सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी afte: 

अपने-अपने संबंधित राज्यों में राज्य विधान सभाके 

सदस्य ओर राज्य विधान परिषद् के सदस्य, यदि 

वह संबंधित राज्य विधान Asa दारा जारी किया 

गया अपना काड प्रस्तुत करता्रस्तुत करती हे, 

परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्तिं 

चक्र, वीर चक्र ओर शर्य चक्र जैसे वीरता पुरस्कार 

पाने वालं से संबंधित यान, यदि एसा पुरस्कार 

विजेता एेसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त अथवा सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा पिधिवत् प्रमाणित अपना फोटो पहचान 

पत्र प्रस्तुत करता है, 

(ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए 

प्रयुक्त किया जा रहा है-
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(i) रक्षा मंत्रालय जिनमे वे यान भी शामिल है जो 

भारतीय wee (सेना ओर वायु सेना) अधिनियम, 

1901 के vidal ओर उसके अधीन बनाए गए 

नियमो, जो नौसेना we at omy किए गए, के 

अनुसार we के लिए पात्र हैः 

(i) अर्द्धं सैनिकं बलों ओर पुलिस सहित वर्दी में केद्रीय 

ओर राज्य सशस्त्र बल; 

1) कार्यपालक मजिस्दरेटः; 

(jv) अग्न शमन विभाग या संगठन; ओर 

८) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य 

सरकारी संगठन जो पसे यान का प्रयोग राष्ट्रीय 

राजमार्ग के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके 

प्रचलन ओर vara के लिए कर रहा है। 

(ग) एंबुलेस के रूप मे प्रयुक्त वाहन; ओर 

(घ) शव वाहन के रूप मे प्रयुक्त वाहन" । 

grist हेतु योजनाएं 

909. श्री हमदुल्लाहं सईदः क्था सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे द्रांसजेडरों की अनुमानित जनसंख्या कितनी हैः 

(ख) क्या ट्रांसजेंडर समुदाय की पष्ुच सभी सार्वजनिक 

योजनाओं तक नहीं है; 

(ग) यदि हां, तो sae क्या कारण है; ओर 

(घ) इस सीमांत अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक- 

राजनीतिक मुख्य धारा A लाने के लिए उठाए गए कदमो 

का व्यौरा क्या है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री 
श्री डी. ada: (क) इस समय, इस संबंध में ary 

आंकड़े उपलब्ध नहीं el 

ख) से (घ) भारत का संविधान सभी नागरिकों के 

लिए समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है ओर 

धर्म, Forde, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर 

भेदभाव का निषेध करता है। तदनुसार, द्रांसजेडरो सहित 

सभी नागरिक संविधान द्वारा oe गारंटीशुदा अधिकारों का 
उपभोग करने का हक प्राप्त है। 

19 मार्च, 2012 विखित उत्तर 1080 

भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नियमावली 

पंजीकरण 1960 के नियम 4 & प्रावधानों के अंतर्गत निर्देश 

जारी किए है किं मतदाता सूची मे नामांकन के संबंध में 
फार्म (फार्म 6, 7 एवं 8) मे, किन्नरद्रांससेक्सुअल "अन्य 

के रूप में अपना लिगं शामिल कर सकते है, जहां वे 

पुरुष अथवा महिला के रूप में वर्णित करना नहीं चाहते 

है। आयोग ने सभी राज्यो।संघ राज्य क्षत्रं के मुख्य निर्वाचन 
अधिकारियों को मतदाता सूची के प्रपत्र मे तथा इस dae 
मे नामांकन से संबंधित सभी ot मे सभी आवश्यक संशोधन 

करने के लिए भी निर्देश विए है। 

पथ कर संबंधी शिकायतें 

910. श्री पी.के. बिः 

श्री अर्जुन राम मेघवालः 

श्री पोन्नम प्रभाकरः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री ge बताने की 

कृपा करेगे किः | 

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गो परर पथ कर संग्रहण संबंधी 

शिकायते बढ़ती जा रही है, । 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन ai के दौरान तथा चालू 

वर्ष का तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा wert द्वारा इस संबंध 

मे क्या कार्यवाही की गईूकिए जाने का प्रस्ताव 2: 

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गो पर 

पथ कर संबंधी लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के समाधान 

हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर एक प्रणाली स्थापित 

करने का हैः 

घ) यदि हां, तौ तत्संबधी ar क्या है तथा यदि 

नही, तो इसके क्या कारण हैः 

(ड) क्या सरकार पथकर केन्द्रं की निगरानी हेतु एक 

नया प्राधिकरण स्थापित oa तथा देशभर मे एक समान 

† पथ कर संग्रहण आरंभ करने पर विचार कर रही है; ओर 

(च) यदि a, तो ane aki क्या है an सरकार 

दारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई 2 

ase परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (शरी 

जितिन प्रसाद): (क) ओर (ख) जी नहीं। तथापि, पथकर 

संग्रहण के संबंध मे जब भी कभी कोई शिकायत प्राप्त
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रोती है तो उसकी शीघ्रता से जांच-पड़ताल की जाती है 

ओर आवश्यक कार्यवाई की जाती है। 

(ग) ओर (घ) मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 

पथकर संबंधी शिकायतों का निवारण किए जाने के लिए 

फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है। इलैवक्द्रानिक पथकर 

संग्रहण प्रारंभ किए जाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे 

है जिससे प्रयोक्ता फीस संग्रहण प्रक्रिया मे पारदर्शिता आएगी। 

(ड) ओर (च) wel का अनुवीक्षण किए जाने के 

लिए किसी नवीन प्राधिकरण का गठन किए जाने का कोई 

प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गो पर पथकर की दरे सम्पूर्ण 

देश मेँ एकरूप नीति दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। दिनांक 

5-12-2008 को अथवा उसके बाद किए गए ठेकों के संबंध में 

मौजूदा पथकर दरे समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग 
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we (दरों का निधरिण ओर संग्रहण) नियमावली 2008 के 

अनुरूप हैँ । दिनांक 5-12-2008 से पूर्वं किए गए ठेकों के 
संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियमावली, 1997 ary होती 

21 wet राजमार्ग फीस नियमावली, 1997 की समीक्षा 

प्रत्येक पांच वर्ष के बाद थोक मूल्य सूचकांक ओर 5 रु. के 
गुणज में निर्धारित किए जाने के आधार पर की जानी थी। 

किन्तु यह आशोधन नहीं किया जा सका। यदि इन दरों में 

आवधिकं रूप से संशोधन किया जाता तो ये 2008 नियमावली 

द्वारा निर्धारित दरौ कै लगभग समान होती इस प्रभाव का 

ak संलग्न विवरण में दिया गया है। दरों मेँ विषमता दूर 
करने ओर i997 की दरों को 2008 की दरों के समान करने 

के लिए एक परिवर्तन प्लान दिनांक 12-10-2011 पहले ही 

अधिसूचित किया जा चुका है जो कि मंत्रालय की वेबसाइट 

www.morth@nic.in. पर उपलब्ध TI 

विकरण 

1997 नियमावली ओर 2008 नियमावली के अनुसार आधार दरो की तुलना 

वाहनों की श्रेणी 1997 नियमावली 01-04-2007 2008 % परिवर्तन 

के अनुसार आधार के अनुसार आधार नियमावली 

दर दर के अनुसार 

(wey tang. (Sey tang. आधार दर 

431.4) 208.7) 

कार।जीपवैन 0.40 0.64 0.65 2.312 

एल.सी.वी. 0.70 1.11 1.05 -5.558 

बसद्रक 1.40 2.22 2.20 | -1.061 

ward. (तीन से छः धुरीय) 1.40 2.22 3.45 55.154 

एच.सी.एम./ई.एम.वी, 3.00 4.76 3.45 -27.595 

बृहद आकार (7 या अधिक धुरीय) 1.40 2.22 4.20 88.884 

एक लेन वाले राजमार्गो को दौ लेन का बनाना 

911. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

, (क) क्या नेशनल हाइवेज अर्थोरिटी ओंफ इंडिया 

(एन.एच.ए.आई) की योजना सरकार के वित्तपोषण से एक 

लेन वाले राजमार्गो को चोडा करदो तेन का बनाने कीदहैः 

खख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या हैः 

(ग) क्या एन.एच.ए.आई. को इस संबंध में विभिन 

राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैः ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या हि?
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सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) ओर (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 

प्राधिकरण को चौड़ाई के लिए a गए use राजमार्गो 

मे से 1785 किमी. एकल camera लेन के fl इन 

सड़कों को चौड़ा करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्गं विकासं 
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परियोजना के अन्तर्गत यातायात की मात्रा की अनुसार 2/4/ 

6 लेन हेतु किया जाएगा। इसका ak संलग्न ` विवरण में 

दिया गया हेै। `` | 

(ग) जी, etl 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

विकरण 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को at गए एकलःनध्यकर्ती लेन कै राष्ट्रीय राजमार्ग 

क्र.सं खण्ड रारा सं, एकल लेन/मध्यवर्ती लेन राज्य 

की लम्बाई (किमी. मे) 

1 2 3 4 5 

1. लुंका-लुम्बडिग-सिल्वर 54 263 असम 

2. लाडपुर-भीलवाड़ा-गंगापुर-राजसमंद 758 160 

3. उनियारा-नैनवां-हिन्डोल-जहांपुर-शाहपुरा-गुलावपुर 14887 190 राजस्थान 

4. लाडनू्-खादू-डगाना-मेडता सिटी-लाम्बिया-जैतारन- 458 ओर 300 राजस्थान 

रायपुर-भीम-परसोली-गुलाबपुरा 1488] 

5. उदयपुर-कामदल नया खेडा-जाडौल-सोम-नालवा- रारा 58 का 

देया गुजरात सीमा)-इदार | विस्तार 180 राजस्थान 

6. उंचानागल-खानुवाडा-रोपास-धौलपुर 123 80 राजस्थान 

7. धुपगुडी-फलकता | 31डी 11.12 पश्चिम बंगाल 

8. सोनपुर-अलीपुरद्वारा 31डी 6.235 पश्चिम बंगाल 

9. फोरवेसगंजं से जोगवनी 57T 9.28 विहार 

10. पटना से बक्सर । 84 66 विहार 

11. मुजफ्फरपुर से सोनबरसा 77 58 बिहार 

12. गोपालगंज से छपरा 85 94.7 विहार 

13. मोकमा से मुंगेर 80 42 बिहार 

14. धुले से ओरंगाबाद 211 7.7 महाराष्ट्र | 

15. चंडीखोल-दुबुरी-तलचर 200 70.36 ओडिशा | 
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1 2 3 4 5 

16. किमी. 161 से 181 590 20 मध्य प्रदेश 

17. किमी. 191 से 201 59ए 10 मध्य प्रदेश 

18. कि.मी. 201 से 215 59ए 14 मध्य प्रदेश 

19. किमी. 42 to 77 ओर किमी. 127 to 126 59ए 39 मध्य प्रदेश 

20. कि.मी. 104.340 से 126.140 26बी 21.8 मध्य प्रदेश 

21. कि.मी. 130.00 से 156.32 ओर कि.मी. 157.5 86 57.34 मध्य प्रदेश 

सो 188.52 

22. विलुपुरम-पुडुचेरी-न गापत्तीनतम खंड 45ए 13.35 तमिलनाद्ु 

23. बेलगम-खानपुर-कर्नाटक!गोवा सीमा खंड 4ए 28.12 कर्नाटक 

4 

24. बाराबंकी -वैहरेच-रूपेदिहा 28सी 43 उत्तर प्रदेश 

कुल 1785.00 

(हिन्दी) 

असंगठित क्षेत्र के कामगार 

912. श्री अर्जुन राम मेघवाल: 

श्रीमती कमला देवी पटलेः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

क) छत्तीसगढ़ सहित देश मे असंगठित क्षेत्र मेँ कार्यरत 

कामगारों की संख्या कितनी है; 

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान उक्त orm हेतु 

कितनी कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वितं की गई तथा उक्त 

वर्षो के दौरान प्रत्येक योजना हेतु कितना बजट acs 

किया गया; 

(ग) इन योजनाओं हेतु आवंटित बजट A से कितनी 

राशि का उपयोग किया गयां तथा इससे राज्य-वार ओर वर्ष 

वार कुल कितने लोगों को लाम पहुंचा; ओर 

(घ) असंगठित क्षेत्र के arm कै हितों की किस 

सीमा तक रक्षा की जा रही है. 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन GBT: (क) राष्ट्रीय 

प्रतिदर्थं सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा 2004-05 में 

आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, देश मे संगठित ओर असंगठित 

दोनों ही asl मे कुल रोजगार 459 करोड़ था, जिसमें से 

43.3 करोड (लगभग 94%) असंगठित क्षेत्र मे था । छत्तीसगढ़ 

राज्य मे, असंगठित कामगारों की संख्या 1.05 करोड़ afl 

(ख) से (घ) असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा 

उपलब्ध कराने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, सरकार 

ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 

अधिनियमित किया ti यह अधिनियम केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय 

सामाजिक सुरक्षा as के गठन की व्यवस्था करता है जो 

असंगठित कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने यथा 

जीवन एवं अपंगता छत्र, स्वास्थ्य प्रसूति प्रसुविधाषएं  वृद्धावस्था . 

संरक्षण तथा सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य किन्हीं लाभं 

की सिफारिश करेगा। एेसे ही सामाजिक सुरक्षा बो राज्य 

स्तर पर भी गठित किए जाएंगे।
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असंगठित क्षेत्र भे shiva. परिवारों (पाच की इकाई 

वाले) को 30,000 रुपये का नकदी रहित स्मार्ट are आधारित 

बीमा छत्र प्रदान करमे के लिए 1-10-2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य 

बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) आरम्भ की गई थी। ̀ 

सरकार ने भूमिहीन ग्रामीण परिवासे को मृत्यु एवं अपगता 

हेतु बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना 
(ए.ए.बी.वाई.) शुरू की है। | 

इंविरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ae. af. 

एन.ओ.एपी.एस.) को पात्रता मानदण्ड संशोधित करके विस्तारित 

किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 

60 af से अधिक आयु के व्यक्ति प्रतिमाह 200 रुपये की 

वृद्धावस्था पशन के पात्र el 80 वर्ष से अधिक आयु के 

व्यक्तियों के लिए पशन की धनराशि को agree प्रतिमाह 

19 मार्च, 2012 लिखित. उत्तर 1068 ` 

500 रुपये कर दिया गया zl 

राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए स्मार्ट 

करडा की संख्या के आधार पर आंशिक प्रीमियम निधि प्रदान 

की जाती है। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई) 

के अंतर्गत कोई राज्य-वार आबंटन नहीं होता! आम आदमी 
बीमा योजना (ए.ए.बी.वारई.) के अंतर्गत, कायिक निधि विद्यमान 

है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु संयुक्त आवंटन 

होता है जिसका आई. जी.एन. ओ.एपी.एस. एक घटक है। 

पिछले तीन वर्षं के संबंध मे आर.एस.बी.वाई., ए.ए.बी.वाई. 

तथा आई.जी.एन.ओ.ए.पी. के अंतर्गत शामिल किए ay लाभार्थियों 

की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-+ से ॥ मेँ दिया गया है। 

पिछठले तीन वर्ष के दौरान आर.एसः.बी.वारई. के अंतर्गत . जारी 
प्रीमियम का राज्यवार केन्द्रीय अंश दशनि वाला ak संलग्न 

विवरण में दिया गया है। 

कविक्रणः/ 

आरधएस बी. वाट के sate जारी स्मार्ट कार्ड की संख्या 

2011-12 (29-02-2012 क्र.सं. राज्य,संघ राज्य 2009-19 2010-11 

aa का नाम | की स्थिति के अनुसार) 

1 2 4 9 

1. अरुणाचल प्रदेश | 15711 39615 

2. असम 81565 204465 204548 

3. बिहार 2038909 5101901 7096914 

4. चंडीगढ़ 5407 4913 4913 

5. छत्तीसगढ़ 927672 1230378 1384680 

6. दिल्ली 218055 113608 144518 

7 गोवा 3505 योजना समाप्त कर दी 

8. गुजरात 682354 1919086 1850643 

9. हरियाणा 682354 621741 584683 

10. हिमाचल प्रदेश 115828 237946 236131 

434762 1329254 9484 11. ञ्जारखण्ड 



1089 प्रो के 29 फाल्गुन, 1933 (शक) लिखित उत्तर 1090 

4 2 3 4 5 

12. कर्नाटक 36971 157405 1060286 

13. केरल 1173388 1796315 1748471 

14. महाराष्ट्र : 1440407 1516687 2172918 

15. मणिपुर - 18259 31921 

16. मेघालय 22579 59055 67150 

17. मिजोरम 15240 43256 

18. नागालैंड 39301 39290 77870 

19. ओडिशा 341653 433079 1100793 

20. पंजाब | 169306 193541 220486 

21. तमिलनाडु 149520 योजना समाप्त कर दी 

22. त्रिपुरा 145780 258402 258402 

23. उत्तर प्रदेश 4296865 | 4233626 4145925 

24. उत्तराखंड 53940 335424 338879 

25. पश्चिम बंगाल 802974 3527137 4486192 

कुल 13865338 23362463 27987800 

विकरणः 

आम आदमी कीमा योजना (CTA वार्ड) 

करसं. राज्य । 2009-2010 2010-41 2011-12 के दौरान 

31 मार्च तक संचित वर्धित नए जीवन 

संचित फरवरी, 2012 तक 

1 2 3 4 5 

1 हिमाचल प्रदेश 5000 5000 

2. अन्ध प्रदेश 5368797 7292606 , ` 2086992 
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1 . 2 ` 3 4 5 

3. महाराष्ट 985927 1608818 1390249 

4. गुजरात 382398 860053 

5. «ase 1297 1297 936 

6. जम्मू ओर कश्मीर 86097 91740 

7. मध्य प्रदेश 1364232 1381965 89696 

8. विहार ` 1161154 1921604 

9. आरखण्ड 37546 37546 19274 

10. कर्नाटक 604687 745843 

11. केरल 299624 393160 

12. उत्तर प्रदेश 1869176 2234849 285665 

13. छत्तीसगढ़ 333870 333870 38336 

14. पश्चिम बंगाल 397409 662987 45993 

15. पुडुचेरी 148452 148452 

16. पंजाब 0 19013 

17. असम 0 8677 45868 

कुल 13045666 17747480 2125009 

fOr IH 

आईजी एन ओएटफीणएय के sate लाभग्राहियो की सख्या 

करसं wR राज्य क्षेत्र 2009-10 2010-11 2011-12 

1, re weer 919230 971709 1011153 

2 बिहार 2369656 2341267 3203771 

3. छत्तीसगद्र , 513829 ̀ 530193 586882 

4. Wa 2734 2734 2136 
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करसं. राज्यसंघ राज्य क्षेत्र 2009-10 2010-11 2011-12 

5. गुजरात 238550 298519 320110 

6. हरियाणा 137666 130306 131326 

7. हिमाचल प्रदेश 91440 90619 94220 

8. जम्मू ओर कश्मीर 129000 129000 - 

9. Fras 676003 650145 640044 

10. कर्नाटक 834405 782538 933801 

11. केरल 176064 185316 185316 

12. मध्य प्रदेश 1056881 1166199 1215452 

13. महाराष्ट्र 1086027 1072113 1071000 

14. ओडिशा 643400 1193176 1777083 

15. पंजाब 159292 159292 159048 

16. राजस्थान 480040 574828 629906 

17. तमिलनाडु 919069 1014172 1019232 

18. उत्तर प्रदेश 3274780 3274780 3380290 

19. उत्तराखण्ड 168221 191168 252827 

20. पश्चिम बंगाल 1252795 1271631 1728948 

21. अरुणाचल प्रदेश 17500 - 31209 

22. असम 628949 598965 - 

23. मणिपुर 72514 50714 - 

24. मेघालय 44586 48112 48112 

25. मिजोरम 23747 23747 23747 

26. नागालैंड 40462 40462 46483 

27. सिक्किम 18916 15169 - 

28. त्रिपुरा 136592 । 136592 136592 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 861 1063 - 
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1 2 3 4 5 

30. deme 4357 4094 3863 

31. दादरा ओर नगर हवेली 944 944 - 

32. दमन ओर दीव 125 130 - 

33. राष्द्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 194150 94000 372793 

34. ced 36 96 - 

35. get 20757 15523 23607 

कुल 16333578 17059756 19029041 

fearoriy 

ARV & अतर्गत जारी प्रीमियम 

करसं, राज्य का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 से 

(14-03-2012 तक) 

1 2 3 4 5 

1. गुजरात 87713545 343142968 582872061 

2. पंजाब , 59448426 58851448 46227695 

3. तमिलनाडु 26874987 0 0 

4. हिमाचल प्रदेश 16424305 68137697 55822579 

5 हरियाणा 270959665 180955446 250395488 

6. विहार 319840734 558609116 1160251051 

7 केरल 183391322 526891880 659251112 

8. . पश्चिम बंगाल 200796334 506335682 1633281747 

9. महाराष्ट्र 371772336 339225072 511612267 

10. उत्तराखण्ड 24325476 36686084 69210580 

11. उत्तर प्रदेश 690965169 1623383206 1485459777 
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1 2 3 4 5 

12. Res 89129799 114855777 236582256 

13. चंडीगढ़ 2044616 2085200 0 

14. दिल्ली 14662950 74651575 38978918 

15. छत्तीसगढ़ 160628600 225204806 536193013 

16. असम 7670286 74309260 64174547 

17. नागालैंड 23982349 22908242 38508639 

18. त्रिपुरा 66789826 68098618 63664819 

19. मेघालय 7713085 42420030 9555827 

20. गोवा 0 1517920 0 

21. कर्नाटक 0 49107797 9620460 

22. ओडिशा 0 204357326 36315270 

23. मिजोरम 0 4296529 

24. मणिपुर 0 20588713 

कुल 2625133810 5091735150 7512863348 

अनुवाद] (ग) इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है ओर इस 

ग्रीन क्रेडिट योजना 

913. श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः क्या पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही मे गुजरात 
सरकार से ग्रीन Hse प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; 

ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ae क्या है; ओर 

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन); (क) ओर (ख) जी, महोदया। गुजरात के प्रधान 
मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रीन क्रेडिट योजना, 

वन अपवर्तन मामलों A बाध्यकारी क्षतिपूर्वक वनीकरण को 
बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। 

पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन 

अपेक्षित है। 

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 

914. श्री ओम प्रकाश यादवः क्या सड़क परिवहन ओर 

WN यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 

के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (हापुड़ बारईपास) को 

चौड़ा करने का हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी aint क्या है; ओर 

(ग) इस मार्ग को चौड़ा करने का कार्य कब तक 

पूरा कर लिए जाने की संभावना है?
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सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

, जितिन प्रसाद): (क) ओर (ख) जी al सरकार का 

wrath ५ के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गं 24 का 

चौड़ीकरण दिल्ली-मेरठ wR परियोजना के रूप में किए 

जाने का विचार है। निजामुद्दीन पुल से दिल्ली्युपी. सीमा 
तकं के सड़क खंड को दोनों ओर 4 लेन की सर्विस रोड 

सहित 8 लेन के केन्द्रीय Soa A चौडा किया जाएगा, 

दिलली।यू.पी. . सीमा में डासना तक के सड़क खंड को 8 
लेन के केन्द्रीय कैरिजवे मे ओर दोनों ओर 3 लेन की 

सर्विस रोड के रूप मे ओर oem से हापुड़ तक के 
सडक खंड को इस परियोजना के अंतर्गत 6 लेन मे चौड़ा 

किया जाएगा। 

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सार्वजनिक 

निजी भागीदारी अनुमोदन समिति का प्रस्ताव प्राप्त हो गया 

है ओर उसकी जांच की जा रही है। सार्वजनिक निजी 
भागीदारी अनुमोदन समिति ओर उसके पश्चात अवसंरचना 

संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के बाद परियोजना 

को पूरा किए जाने की तारीख को अंतिम रूप दिया जा 

सकेगा। 

कार्बन का उत्सर्जन ` 

915. श्री प्रताप सिह बाजवाः 

श्री एन. चेलुवरया स्वामीः 

क्या परिवहन ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिले दशक से प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 

मे वद्धि हो रही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो वातावरण में कार्बन के बढ़ते उत्सर्जन 

के प्रभाव को कम करने तथा पर्वं की भांति कम कार्बन 

दृष्टि की दिशा बढ़ने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम soy 

गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती 

नटराजन): (क) सरकार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के 

अनुसार भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन ओर वानिकी 
(एल.यू.एल.यू.सी.एफ.) सहित भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन 
डाई-ओंक्साइड (Co) समकक्ष उत्सर्जन ay 1994 मेँ 1.3 — 

टन।व्यक्ति से af 2007 मे 1.5 टन।व्यक्ति तक a Fl 

(ख) सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने 
के लिए भारत की कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करने के 
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लिए दिनांक 30 जून, 2006 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन 

कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) प्रारम्भ atl एन.ए.पी.सी.सी, 

मे सौन ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल, 

हिमालयी पारि-प्रणाली को सतत बनाना, हरित भारत, सतत 

कृषि ओर जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट 

aa मे आठ मिशन शामिल zi 

इन मिशर्नोँ के उदेश्य ऊर्जा दक्षता, ईधनो का समुचित 

मिश्रण तथा नाभिकीय, जल एवं नवीकरणीय स्रोतो, ऊर्जा 

कीमत निर्धारण, प्रदूषण wow, वनीकरण ओर व्यापक 

परिवहन सहित प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन द्वारा सतत 

विकासं के लिए भारत की नीतियों का समर्थन करना है। 

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) 

की उत्सर्जन तीव्रता को af 2005 के स्तर की तुलना में 

af 2020 तक 20-25% कम करने के घरेलू लक्ष्य की 
घोषणा की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्यनीति 

12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल. किए गए कार्यक्रमों ओर 
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कच्ची सामग्री की कमी 

916. श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या इस्पात मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या लौह अयस्क की कमी तथा of कोल 

के अधिक मूल्यों के कारण इस्पात निर्माता, विशेषकर vie 

निमति ऋण पुनर्गठन करने को विवश हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ak क्या है; ओर 

(ग) विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं दोनों के लाभ हेतु, 

इस रिथति मेँ सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा); (क) ओर (ख) देश 

मेँ वर्ष 2010-11 (अनंतिम) के दौरान लौह aap की 

लगभग 111 मिलियन टन की घरेलू खपत ओर लगभग 

97.66 मिलियन टन निर्यात की तुलना मँ इसका उत्पादन 

लगभग 208 मिलियन टन था। इसीलिए, कुल मिलाकर 

देश मेँ लौह अयस्क की कोई कमी नंहीं है। इसके अलावा 

पिछले कुछ महीनों 4 अंतरराष्ट्रीय बाजार 4 कोककर कोयले 

` की कीमतों मेँ गिरावट आई 2 

इस्पात एक निय॑त्रणमुक्त aa है ओर इस्पात परियोजना 

के वित्त पोषण के संबंध में निर्णय संबंधित उद्यमियों द्वारा
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निधि की उपलब्धता, संसाधनों को जुटाना, प्रचलित ब्याज 

दरों आदि के आधार पर लिया जाता है। ऋण पुनर्रचना, 

यदि कोई हो सहित संबंधित परियोजनाओं के वित्त पोषण 

के मामले मे इस्पात मंत्रालय की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं 

होती। 

(ग) घरेलू लोहा ओर इस्पात उद्योग को वहनीय कीमतों 

पर लौह अयस्क की उपलब्धता में सुधार करने के लिए 

सरकार ने दिनांक 30-12-2011 से लौह अयस्क के सभी 

tet (deel को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क को 20 प्रतिशत 

सो sere 30 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया है। 

कृषि प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्र 

917. श्री जगदीश ठाकोरः क्या वाणिज्य ओर उद्योग 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू कृषि उत्पाद, डेयरी 

तथा कुक्कुट प्रसंस्करण के मूल्य संवर्धन हेतु कृषि प्रसंस्करण 

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को बढ़ावा देने का दहै 

ख) यदि हां, तो aah ahr क्या है तथा सरकार 

दवारा इस संबंध मे क्या कदम vow गए है, 

(ग) क्या देश के भीतर से प्राप्त कच्ची सामग्री के 

प्रसंस्करण पर॒ सीमा शुल्क लगाए बिना कृषि प्रसंस्करण 

विशेष आर्थिक क्षेत्रो से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों को घरेलू बिक्री 
की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; 

घ) यदि हां, तो aaah व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) यदि नही, तो मुक्त व्यापार के इस युग में 

घरेलू कृषि उत्पाद इकाइयों को प्रतिस्पर्धात्क बनाने के लिए 
सरकार द्वारा क्या कदम vow गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माघवराव सिंधिया); (क) से (ड) एक विशेष 

आर्थिक जोन की स्थापना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार 

अथवा वस्तुओं का विनिर्माण करने या सेवाएं प्रदान करने 

अथवा दोनों कार्यो के लिए अथवा मुक्त व्यापार अथवा 

कृषि प्रसंस्करण एस.ई.जेड. सहित मुक्त व्यापार ओर aa 

हाउसिंग जोन के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप 

से या we करू्पमसे की जा सकती है। vagus. स्थापित 

करने के प्रस्तावों पर अनुमोदन मण्डल द्वारा विचार, संबंधित 
राज्य सरकारों की लिखित स्वीकृति प्राप्तं होने के पश्चात 
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ही किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित 

किए जा रहे एस.ईजेड प्राथमिकतः गैर सरकारी निवेश 

संचालित होते FI 

एस.ई.जेड विकासकर्ताओं ओर यूनिट को एस.ई.जेड 
अधिनियम, 2005 ओर उसके अंतर्गत बनाए विनियमो के 

dead वित्तीय रियायतं ओर शुल्क लाभ प्रदान किए wee 

waste विकास कार्यक्रम 

918. श्री एम. वेणुगोपाल ted: क्या पोत परिवहन मंत्री 
यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे प्रमुख wel के विस्ताराविकास।आधुनिकीकरण 

हेतु सरकार द्वारा क्रियान्विति किए जा रहे रष्ट्रीय समुद्रीय 
विकास कार्यक्रम (एन.एमडी.पी) का व्यौरा क्या 2: 

(ख) उन परियोजनाओं का पत्तन-वार व्यौरा क्या है 

जिन्हे सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत दिया गया 

है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव हैः; 

(ग) पिले तीन ai में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्षं 

के दौरान, पत्तन-वार इस प्रयोजनार्थं कितनी राशि आवंटित 
तथा जारी की गई तथा उक्त परियोजना के क्रियान्वयन 

हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है; 

(घ) एन.एम.डी.पी. के अंतर्गत विभिन्न पत्तनं पर अब 

तक प्रमुख पत्तन-वार क्या-क्या कार्य किए गः 

(ड) क्या इन परियोजनाओं की प्रगति की wer धीमी 

है; ओर 

(च) यदि हां, तो sae क्या कारण है तथा दी गई 

इन परियोजनाओं को तेजी से परा करने तथा शेष 
परियोजनाओं के क्रियान्वयनं हेतु सरकार द्वारा पत्तन-वार 

क्या कदम उठाए गए है? 

पोत परिवहन मंत्री श्री जी.के. वासन): (क) राष्ट्रीय समुद्रीय 

विकास कार्यक्रम (एन.एम.डी.पी.) के अंतर्गत, 01-04-2005 से 

31-03-2012 तक की अवधि में कार्यन्विति किए जाने के 

लिए 276 परियोजनापएं शुरू की गई है ओर इस कार्यक्रम 

के अंतर्गत पत्तन aa के लिए कुल 55,804 करोड़ रूपये 

का निवेश शामिल el 

(ख) सौपी गई ओर सौपी जानी प्रस्तावित परियोजनाओं 

का व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया zl
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(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय waste विकास कार्यक्रम 

की परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि आबंटित adi की 

गई हि। 

(घ) एन.एम.डी.पी. के अंतर्गत विभिन्न महापत्तनो 4 

any किए गए कार्य का व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया 

गया eI 

(ड) जी, हां। 

(च) पत्तन परियोजनाओं को at जाने में विलंब आमतौर 

पर विभिन्न कारणों अर्थात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 

(डी.पी.आर.एस.) को परा करने मेँ विलंब होने, निविदाओं 
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की निकासी, सुरक्षा अभिकरणों द्वारा अंतिम सूची मेँ रखे 
गए बोलीदाताओं के संबंध मे सुरक्षा अनापत्ति लेने मेँ विलंब 

होने, अपफ़ट प्रशुल्क के निर्धारण में विलंब होने, मुकदमेबाजी, 

एर्यावरणीय wmf आदि लेने से होता gl फिर भी, 

परियोजनाओं के कारयन्वियन मेँ तेजी लाने के लिए कुछ 

उपाय किए गए है, fret aura, आर.एफः.पी. ओर 
एम.सी.ए, जिनमे बोली प्रक्रियाओं मेँ दी as घोषणाओं मे 
एकरूपता ओर पारदर्शिता होती है जैसे मानक बोली दस्तावेजों 

को तैयार किया जाना शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा की 

दृष्टि से परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए एक अधिकार 

प्राप्त समिति गठित कर दी गई है। 

किक्रणः। 

एन.एम डी फी के sada फीफीफी परियोजनाओं की स्थिति 

(जनवरी, 2012 को रही स्थिति के अनुसार) 

(क) deh गई ओर wht कर ली ग्ध ए्ररियोजनाओे की सूची 

क्र.सं. पत्तन परियोजनाओं परियोजना का नाम अनुमानित लागत क्षमता निजी क्षेत्र के 

की कुल सं. (करोड़ रु. मेँ) विस्तार जारिये निवेश 

(एम.एम.टी. (करोड़ रु. 

मै) म) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. हल्दिया 1 poss गोदी के भीतर बहुखदेशीय 39.56 1.00 39.56 

घाट (सं. 13) 

2 संचालनात्मक उत्पादकता sr हेतु घाट 300.00 8.00 300.00 

सं. 2 ओर 8 को qa करना। 

2. इन्नौर 1 एल.पी.जी., पी.ओ.एल., रसायनों ओर अन्य 200.00 3.00 200.00 

द्रव्यो को संभालने के लिए एक समुद्री 

द्रव्य टर्मिनल का विकास (क्षमता 3 

एम.टी.पी.ए) 

2 टी.एन.ई बी. के अलावा प्रयोक्ताओं के लिए 399.13 8.00 399.13 

कोयला Get हेतु एक कोयला टर्मिनल 

का विकास 

3 - एक लौह अयस्क टर्मिनल का विकास 480.00 12.00 480.00 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. चेन्नै 4 दूसरा कंटेनर टर्भिनल 492.00 0.08 492.00 

4. कोचीन 1 कोच्चि रिफाइनरी लि. हेतु कच्चा तेल 743.60 7.50 743.60 

संमाला जाना 

5. नव ana 1 aif as का विकास 40.00 - 30.00 

2 कैष्टिव प्रयोक्ता हेतु कोयला स्ंभालने की 230.00 3.00 230.00 

सुविधाओं का विकास 

6. Anta 1 लौह अयस्क आयात हेतु यानांतरक 140.00 9.00 140.00 

7. जवाहरलाल 1 gop chara को कंटेनर टर्मिनल में 1078.60 15.60 1078.60 

नेहरू पुनः विकसित करना 

8. कांडला ( 40 एकड़ & वैकअप क्षेत्र सहित 114 446.77 7.20 330.77 

ओर वे कार्गो घाट मे fad. के 

माध्यम से बवैकअप क्षेत्र ओर अत्याधुनिक 

कंटेनर टर्मिनल की स्थापना सहित 12d 

art घाट का निर्माण 

2 मै. ver तेल लि. के लिए वाडीनार मेँ 750.00 12.00 750.00 
मे. वी.ओ.टी.एल. द्वारा समुद्री टर्मिनल की 

स्थापना 

VIS के अतर्यत aR एररियोजनाओे की स्थिति 

(जनवरी, 2012 को रली Retr के अनुसार) 

(ख) सौपी गई ओर पुरी कर ली गई पररियोगनाओं की सुची 

क्र.सं. पत्तन परियोजनाओ परियोजना का नाम अनुमानित लागत क्षमता निजी क्षेत्र के 

की कुल सं, (करोड़ रु. मे) विस्तार जारिये निवैश 

(एम.एम.टी. (करोड़ रु. 

मे) मे) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. कोलकाता 1 आई.डन्ल्यू.टी. घाटे मे आई.उन्ल्युटी. 100.00 - 60.00 

टर्मिनलों की स्थापना, मशीनीकृत लदाई। 

उतराई सुविधाओं का विकास 
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2. पारादीप 1 बी.ओ.टी. आधार W गहरे डुबाव वाले 591.35 10.00 591.35 

लौह अयस्क घाट का निर्माण 

3. विशाखापदट्टनम 1 बाहरी बंदरगाह मे जी.सी.बी. मे मशीनीकृत 444.10 10.18 444.10 

रूप से कार्गो संभालने की सुविधाएं | 

2 एल्यूमिना नियति के लिए आंतरिक बंदरगाह 114.50 2.10 114.50 

मे डन्ल्यूक्यू-6 घाट का आवंटन विकास 

3 सेकेण्ड स्टेट-आंतरिक बंदरगाह प्रवेश 70.00 1.20 70.00 

जलमार्ग ओर chin स्किल को 110 मी 

से 12.5 मी. तक गहरा किया जाना 

4 14 मी. के yaa वाले जलयानों को संभालने 313.39 7.36 313.39 

के लिए आंतरिक बंदरगाह (4 uel ओर 

aan सुविधाएं) मे पूर्वी गोदी का विकास 

(निम्ने के रूप मे पुनः नामित) 

1. डी.बी.एफ.ओ.टी. के अंतर्गत पूर्वी क्वे के 

दक्षिणी छोर पर ईक्यू 1 क का विकास. 

2. डी.बी.एफ.ओटी. के अंतर्गत पूर्वी क्वे के 323.18 6.41 323.18 

दक्षिणी छोर पर eR 1 का विकास 

4. इन्नौर 1 एक कंटेनर टर्मिनल का विकास (1000 मी. 1407.00 ` 18.00 1407.00 

लम्बा) (क्षमता-1.5 एम.टी.ई.यू पी.ए.) 

5. err 1 gers कंटेनर यानांतरण टर्मिनल 2118.00 12.50 2118.00 

2 पत्तन आधारित विशेष आर्थिक aa | 850.00 - 750.00 

3 एल.एन.जी. पुनः गेसीकरण टर्मिनल = 3200.00 2.50 3200.00 

6. नेव मंगलूर । Hard. के आधार पर मशीनीकृत रूप 296.03 2.00 296.03 

से लौह अयस्क संभालने की सुविधाओं 

की स्थापना (घाट सं. 14 मे) 

7. मुंबई 1 al अपं तट कंटेनर टर्मिनल का fraraql 6000 1460.52 9.60 1015.66 

टी.ईयू.एस. क्षमता से युक्त जलयानों को संभालने | 
हेतु कुल 700 मी. लम्बे क्वे ओर संबंधित उननयन 

के दो कंटेनर घाटों का विकास। क्षमता 

(0.5 FAA.) 
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4 2 3 4 5 6 7 

8. कांडला 1 मशीनीकरण सहित बी.ओ.टी. आधार पर 15a 55.00 8.00 728.50 

से isd घाट का निर्माण (पुनः नामित मशीनीकरण 

सहित बी.ओ.टी. आधार पर 13वे से 16 oni 

घाट का निर्माण) 

VIL के अतगत ddd पए्ररियोजनार्ओें की स्थिति 

(जनवरी, 2012 क रही स्थिति के अनुसार) 

(क) अभी ae जाने काली पए्ररियोजनाओं की सूची 

क्र.सं पत्तन परियोजनाओं परियोजना का नाम अनुमानित लागत क्षमता निजी क्षेत्र के 

की कुल a. (करोड रु. मै) विस्तार जारिये निवेश 

(एम.एम.टी. (करोड़ रु. 

म) मे) 

1. पारादीप 1 0.5 WALA हेतु कंटेनर टर्मिनल 150.00 - 150.00 

का विकास 

2 बी.ओ.टी. आधार पर स्वच्छ कार्गो के 138.00 - 138.00 
लिए घाटों का निर्माण 

2. विशाखापट्टणम 1 एल्यूमिना निर्यात हेतु आंतरिक बंदरगाह 208.87 4.56 208.87 

मे डन्ल्यूक्यु. 8 घाट का निर्माण 

2 एल्यूमिना निर्याति के लिए कैष्टिव प्रयोक्ता 244.66 5.66 ` 244.66 

हेतु sega, 7 मेँ मशीनीकृत सुविधाएं 

3. तूतीकोरिन 1 घाट 8 whe टर्मिनल के रूप में 150.0 4.80 150.00 

बदलना (बी.ओ.टी.) 

4. नव ATER 1 एन.एम.पी. में यानांतरण हेतु कंटेनर 275.82 4.41 275.82 
टर्मिनल 

5. मुरगांव 1 wie दीवार के पश्चिम मे लौह अयस्क 21.00 8.00 721.00 

chara का विकास (वैगन संभालने की | 

प्रणाली की स्थापना के स्थान पर) 

6. कांडला 1 om के निकट cart मे afi ओर 1058.16 14.00 818.16 

संबद्ध सुविधाओं का निर्माण (कांडला 

खाड़ी के बाहर) 



Pavers 

31-01-2012 की स्थिति के अनुसार कायगतं की जा रही राष्ट्रीय समुद्री विकास 

परियोजना कार्यो की पततन वार Rete 

me. पत्तनं का परियोजनाओं परियोजना का नाम अनुमानित क्षमता वित्त पोषण व्यवस्था 

नाम की कुल सं. लागत ade (करोड़ ©. मे) 

(करोड़ wid. मे) 

रु. मे) 

बजटीय आंतरिक निजी अन्य 

सहायता संसाधन 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. कोलकाता 1. a. टर्मिनलों की स्थापना, अंज.प. द्हार्फो 100.00 - 40.00 60.00 ~ 

पर लदान।उतराई की यात्रिकृत सुविधाओं का 

विकास 

vis: 1 400.00 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 

2. हल्दिया 1. tie के अंदर ओर बाहर जल निकासी आदि 30.00 1.00 - 30.00 ~ - 

सहित use अवसंरचना का विकास (चरणों मे) | 

जोडः 30.00 1.00 0.00 30.00 0.00 0.00 

3. पारादीप 1. ` 1,25.000 डी.डन्ल्यु.टी. जलयानों की संभलाई 253.36 45.00 208.36 - - 

हेतु जलमार्म को गहरा बनाया जाना 

2. ae वोटर का विस्तार फेज 6.00 - 6.00 । ~ - 

3. भंडारण क्षेत्र को प्रकाशमान करना 10.00 - 10.00 - - 

4. -रेल संपर्क को ser (हरिदासपुर-पारादीप) 598.00 - 27.50 ~ 570.50 

5. बी.ओ.टी. आधार पर गहरे gaa वाले लौह 591.35 10.00 - ~ 591.35 - 

अयस्क घाट का निर्माण 
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4. 

vis: 

विशाखापट्टणम 

10. 

मल निकास एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित 30.00 

प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली A सुधार 

पैनामेक्स जलयानों की मांग को पूरा करने के 40.00 

लिए मौजूदा ईक प्रणाली A gaa मे बद्रोत्तरी 

ऊर्ज आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली का उन्नयन 21.51 

1550.12 

सड़क पुलो/फ्लाईओवर पुलों के साथ सड़क 40.00 

अवसंरचना में सुघार-फेजः 1 

पत्तन रेल प्रणाली में सुधार 35.00 

अतिरिक्त स्टैकिग स्थान का विकास-5,000 21.23 

ay मीटर का पारगमन शेड ओर 20,000 

at मीटर का खुला भंडारण शेड (2) 

पर्यावरणीय उन्नयन योजनाएं फेज 24.03 

रेलवे साईडिग सुविधाओं का आधुनिकीकरण 25.00 

एक ea तनैत्रवति का प्रतिस्थापन 83.20 

1 टग का प्रतिस्थापन (टी.टी. स्वर्ण) 

12.5 मीटर yaa वाले जलयानों की मांग को 35.19 

पूरा किए जाने हेतु ई.क्यू.5, ई.क्यू6 ओर 

उन्ल्यु.क्यु.1, डन्ल्यु. क्यू2, उल्लू क्यु.3 घाटों 

को मजबूत बनाया जाना 

पर्यावरणीय उन्नयन योजनाएं फेज-॥ 38.00 

बाहरी बंदरगाह पर जी.सी.बी. पर यात्रिकृत 444.10 

कार्गो संमलाई सुविधाएं 

5.00 

15.00 

0.06 

10.18 

40.00 

85.00 

30.00 

35.00 

21.23 

24.03 

25.00 

83.20 

35.19 

38.00 

591.35 

444.10 

570.50 
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अलूमिना नियति के लिए अंदरूनी बंदरगाह मे 114.50 2:10 - - 114.50 - 
डन्ल्युक्युू. 6 घाट का आवंटन विकास 

दूसरा चरण-अदरूनी बंदरगाह प्रवेश जलमार्ग 70.00 1.20 - - 70.00 - 

ओर cha afoa को 11.0 मीटर से 125 

मीटर तक गहरा बनाया जाना। 

14 मीटर के gaa वाले जलयानों को सुविधा 313.39 7.36 - - ` 313.39 ।  - 

देने के लिए अंदरूनी बंदरगाह मे पूर्वी डोक्स 

का विकास 4 घाट ओर सहायक सुविधाएं) 

(पुनः नामकरण) 

1. डी.बी.एफ.ओ-टी. के अंतर्गत पूर्वी क्वे के 323.18 6.41 - - 323.18 - 

दक्षिणी सिरे पर LRT का विकास 

2. डी.बी.एफ.ओ.टी. आधार पर पूर्वी क्वे के 

दक्षिणी सिरे पर ई.क्यू1 घाट का विकास 

1566.82 27.31 0.00 301.65 1265.17 0.00 

इन्नौर-मनाली मार्ग पर सुधार परियोजना 34.02 - 34.02 - 

(ई एम.आर.आई पी.) के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय (ई पी.एल. 

राजमार्गो (रारा-4, URES ओर रारा-45) को का) 

sank पत्तन से जोड़ने वाले fered 

पोन्नेरी-पन्चेटि सड़क (टी.पी.षी. मार्ग) की 9 

कि.मी. लंबाई (मनाली-वल्लूर खंड) को चार 

wa का बनाया जाना। ईपी.एल. ने वित्तीय 

योगदान की प्रतिबद्धता की है। | 

कोयला, लौह अयस्क ओर Gear टर्मिनलों को 51:60 - 51.60 - ~ 

सुविधा प्रदान करने के लिए इन्नौर पत्तन ओर 

भारतीय रेल के मुख्य मार्गो के बीच EAR 
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7. 

जोडः 

चेन्नै 

जोड 

तूतीकोरिन णे
 

[ष 

पत्तन से अट्टीपट्दटू रेलवे स्टेशन तक) रेल 

संपर्क। 

पुनः नामकरणः कैपिटल द्धैजिग (फेज ॥ ओर th): 

16 मी. ओर 18.5 मी. का gard सृजित करने 

के लिए लौह अयस्क ओर कंटेनर घाट छोर 

क्षेत्रों में डैजिग 

(इससे पहले Hea St (फेज ॥): 15 मी. 

का Sard तैयार करने के लिए एल.एन.जी. 

टर्मिनल के घाट छोर के क्षेत्रों मे Sis) 

कंटेनर टर्मिनल का विकास (1000 मी. लंबाई) 

(क्षमता 1.5 ALAA) 

जलमार्गो, बेसिन ओर घाटों को गहरा 

बनाया जाना 

as पत्तन का आधुनिकीकरण 

भूमिपुनःउद्धार द्वारा अतिरिक्त खुले भंडारण 

ast का सृजन 

पत्तन से मदुरावोयाल तक रारा-4 पर विशेष 

एलीवेटिड कोरीडोर (संशोधित अनुमानित लागतः 

रु. 16585 करोड़ ART उपलब्ध नहीं) 

टी.पी.टी. ओर पालायमकोटाई के बीच रारा त्ए 

को चार aa का बनाया जाना। 

पत्तन के प्रचालन ओर प्रबंधन के लिए सूचना 

प्रौद्योगिकी का उपयोग 

440.00 

1407.00 

1932.62 

143.00 

200.00 

200.00 

400.00 

943.00 

25.00 

5.00 

18.00 

18.00 

0.00 

217.00 

217.00 

0.00 

223.00 

308.62 

143.00 

200.00 

200.00 

200.00 

5.00 

1407.00 

1407.00 

0.00 

एन.एच. 

Was. 

0.00 

200 00 
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2. 4 5 6 7 8 9 10 

सहायक सुविधापएं 20.00 - 20.00 - ~ 

एच.टी./एलटी. arts लाईनों का रूपांतरण 10.00 - 10.00 - - 

डक बेसिन ओर जलमार्ग की डेजिग* (*निजी क्षेत्र 538.00 269.00 269.00 - - 
से रुचि की अभिव्यक्ति मांगी जा रही रै) 

एन.एल.सी.-टी.एन.ईबी. के लिए एन.बी.ङन्ल्यू. पर 40.00 6.30 - 40.00 - - 
कोयला घाट का निर्माण 

wits: 638.00 6.30 269.00 369.00 0.00 0.00 

8. कोचीन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल 2118.00 12.50 - - 2118.00 - 
(आई AAA) 

Tarver A आई.सी.टी.टी. परियोजना स्थल 557.00 - - ~ 557.00 
तक राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क 

रेल संपर्क 246.00 246.00 - - - 

पत्तन पर आधारित स्पेशल इकोर्नौमिक जोन 850.00 - 100.00 750.00 - 

145 मी. डुबाव के लिए पहले चरण मेँ 381.25 381.25 - - ~ 
आई सी.टी.टी. के लिए ओर 11.5 मी gaa 

तेयार करने के लिए एल.एन.जी. बेसिन की 

कैपिटल दैजिग 

एल.एन.जी. पुनःगैसीकरण टर्मिनल † 3200.00 2.50 - - 3200.00 - 

जोड़ः 7352.25 15.00 627.25 100.00 6068.00 557.00 

9. नव मंगलूर aed लौह aarp संभलाई सुविधाओं की 296.03 2.00 - ~ 296.03 - 
स्थापना (घाट सं. 14 पर)-बी.ओटी. 

तेल ङक शाखा पर पी.ओ.एल. घाट 95.00 3.00 - 95.00 - - 0८
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10. 

11. 

जोडः 

मुर्गाव 

ws: 

मुंबई 

जोडः 

पत्तन तके सड़क संपर्क 19.65 

410.68 

दो earl का प्रतिस्थापन 15.00 

At ङल्फिन के लिए केपिटल gir 50.00 

(हुबाव को 14.10 मी. सरे 15.10 मी. तक 

बद्धान के लिए पहुंच जलमार्ग ओर घाट सं. 9 

को गहरा बनाए जाने के स्थान पर) 

व्रकर्वोटर के साथ घाटा का निर्माण 47.00 

व्रेक्वोटर को मजबूत बनाए जाने के 

स्थान पर) 

112.00 

तटीय नौवहन का विकास 50.00 

दौ अपतटीय कंटेनर टर्मिनल का निर्माण। 6000 1460.52 

ALA के जलयामों की weg के लिए 

700 मी. की कुल क्वे लंबाई के दौ कंटेनर 

घाटों का विकास ओर संबंधित उन्नयन 

क्षमता (0.8 एम.टी.ई.यू) 

रेल ओर सड़क अवसंरचना में सुधार 

(क) ˆ वडाला ओर gel के बीच रेल संपर्क। 131.00 

(ख) मुंबई पत्तन न्यास संपदा के भीतर सड़क YR 35.00 

(ग) मुंबई पत्तन न्यास संपदा के बाहर सड़क सुधार 

¢ वडाला Aga से दरक टर्मिनस लिक # 15.00 

(i) अनिक पंजरपोल लिक # 152.00 

1843.52 ̀ 

5.00 0.00 

6.00 25.00 

6.00 25.00 

1.28 10.00 

9.60 - 

10.88 10.00 

47.00 

87.00 

40.00 

444.86 

131.00 

35.00 

7.50 

35.00 

693.36 

296.03 

0.00 

1015.66 

1015.66 

0.00 

0.00 

7.50 

117.00 

124.50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. जे.एन.पी.टी. 1. पर्यावरणीय उपाय 10.00 - 10.00 - - 

2. पर्यावरणीय उपाय 20.00 ~ 20.00 - - 

3. पत्तन तक सडक संपर्क 300.00 - 30.00 - 270.00 

4. तीन पायलेट ade, एक वी.आंई पी. लांच, 22.00 22.00 

एक यूटिलिटी लांच का प्रतिस्थापन ओर 

प्रदूषण . नियंत्रण जलयानों की खरीद, वी.आई पी. 

लांच प्रतिस्थापित 

5 पत्तन पर आघारिते उद्योगों के लिए 45.00 - 45.00 - - 

अवसंरचनात्मक सुविधाए-फेज- 

6. एक आर.एम.क्यूसी. की खरीद ओर at पुरानी 35.00 3.60 - 35.00 - - 

आर.एम.क्यूसी. को एस.डल्ल्यूबी. पर ले जायां 

जाना 

7. लाईन 1 ओर 2 पर एक आर.एम.जी.सी. का 12.00 - 12.00 ~ - 

का प्रतिस्थापन 

8. तीन आर.एम.क्यू.सी. की खरीद ओर 2 196.00 - 196.00 - - 

आर.एम.क्यूसी. को एम.सी.बी. से एसं.डन््यु.बी. 

ले जाया जाना 

जोड 8 640.00 3.60 0.00 370.00 0.00 270.00 

13. कांडला 1. कांडला पत्तन न्यास के नौचालनात्मक जलमार्ग को 136.00 । , - 136.00 ~ - 

13.5 मी. gaa से अधिक गहरा बनाया जाना 

2. कांडला मे समर्थन क्षेत्र की पिछली ओर घाट 17.39 17.39 

स्रं 11 से 18 de सड़क ओर रेल नेटवर्क 

का विस्तार 
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3. कांडला A जल आपूर्ति को ase जाना 12.80 12.80 - - 

4. अपेक्षाकृत बड़े आकार के जलयानों की संभलाई 154.01 wy 154.01 
के लिए Wr अवसंरचना,/फ्लोटिला का उन्नयन 

5. TWA कांडला गेज रूपांतरण 25.00 - 25.00 - - 

6. यांत्रिकरण सहित बी.ओ.टी. आधार पर 15d 755.00 800 - 27.00 728.50 

से ध्वे कार्गो घाट का निर्माण (पुनः नामकरण 

यांत्रिकरण सहित बी.ओदी. आधार पर 13d से 

16¢ कार्गो घाट का निर्माण) 

कुलः 6 1100.20 8.00 0.00 372.20 728.50 0.00 

कुल us: 66 18219.31 116.09 1233.25 3832.85 11431.71 1722.00 

(#) Fae: राज्य सरकार की योजनापएं 
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1127 WT के 19 मार्च, 2012 | लिखित उत्तर 1128 

राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन का बनाना गया हैः 

919. श्री हरिभाऊ wat क्या सड़क परिवहन ओर ` (लम्बाई किमी. 4) 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
ay लक्ष्य उपलब्धि 

(क) वित्त वर्षं 2010-11 तथा 2011-12 A सड़कों के 
निर्माण संधी न्य का क्या वंध ने 
निर्माण संब॑धी कष्य का ak क्या है तथा इस संबंध में 2010-4; 20 1785 

क्या उपलि प्राप्त ge है; ओर 
ने | 2011-12 2500 1880 (फरवरी 

(ख) महाराष्ट मेँ राष्ट्रीय were को चार लेन 2012 तक) 

वाला मार्ग बनाने की वर्तमान स्थिति क्या हि? ` 

wea परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (ख) महाराष्ट्र मे राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन कां 

जितिन प्रसाद); (क) वर्ष 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान बनाने की वर्तमान स्थिति का at संलग्न विवरण 4 दिया 

निर्धारित लक्ष्य ओर पूरे किए निर्माण का व्यौरा नीचे दिया गया है। 

faavor 

सके निमणि के ade मे तय wer ओर उप्लयियां 

करसं, खण्ड me कुल Tia किस प्रारम्भ see Pia कुल कुल वर्तमान 

लम्बाई गई द्वारा कीतिथि अनुसार की परियोजना परियोजना र्थिति 

(कि.मी.) लम्बाई ` वित्त पूर्ण होने सम्भावित लागत तिथि 
(कि मी.) पोषित की तिथि (करोड़ 

सम्भावित रुपए) 

तिथि 

1. कोनधाली- 6 50 50 ald. सितम्बर. मार्च मार्च 212 अगस्त पूर्ण 

टेलीगांव 2006 2009 ~ 2009 2005 

2. नागपुर-वेनगंगा 6 45.43 0 Had. मई 2011 मेँ एल.ओ.ए. जारी 484.19 Ag कार्यान्वयाधीन 

frat (अनुमोदित किया गया 2011 

लम्बाई 58 कि.मी.) 

3. टेलीगांव- 6 678 11 Sad. नवम्बर- नवम्बर- नवम्बर- 567 अगस्त कायन्वियाधीन 

अमरावती | 2009 2013 2013 2009 

(अनुमोदित 

लम्बाई 58 कि.मी.) 

4. नागपुर-कोन्डाली 6 40 39.84 बी.ओटी. जुन- विसम्बर- जून- 168 सितम्बर, कार्यान्वयाधीन 

2006 2008 ~~ 2008 2005 

5. छत्तीसगद्र। 6 8 80 fad. at सितम्बर- सितम्बर- ` 424 दिसम्बर- पूर्ण 

महाराष्ट्र सीमा 2008 2010 2010 2006 

arin ब्रिज 



1129 अध्यक्ष द्वारा बधा 

युद्ध के आधिकारिक Rais 

920. Sf. feist लाल thor क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के अधिकांश 

अधिकारिक Raw नष्ट हो गए & 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथां इसके 

क्या कारण हैः 

ग) क्या इस daa में कोई जांच की गई है; ओर 

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा दोषी 

पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? 

रक्षा मंत्री श्री एके. एटनी): (क) जी, महीं 

ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं 

waa | 

मध्याह्न 12.00 बजे 

अध्यक्ष द्वारा वर्धा 

सचिन तैदुलकर ओर सायना नैहवाल को 

उनके veer पर वधा 

(अनुकादा 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यो, 4 अपनी ओर से 
तथा समा कौ ओर से सचिन रतदुलकर को अंतररष््रीय 

क्रिकेट मे सौ शतक बनाने वाला पहला क्रिकेट खिलाड़ी 

बनने पर हार्दिक बधाई देता él 

इस उत्कृष्ट बल्लेबाज ने 16 मार्च, 2012 को मीरपुर 

मे बांग्लादेश के विरुद्ध एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय मैच के दौरान 

यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की, यह असाधारण उपलि 

राष्ट्रीय गौरव की बात है ओर सदैव पूरे विश्व के क्रिकेटरों 
को प्रेरित करती रहेगी। 

हम सचिन तेंदुलकर ओर भारतीय क्रिकेट टीम के 

उनके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देते है। 

माननीय सदस्यो, § अपनी तथा सभी सदस्यों की 

ओर से सायना नेहवाल को भी बेसल (स्विटजरलैड) में 

29 फाल्गुन, 1933 (रक) सभा पटल पर रखे VF 1130 

स्विस बैडमिंटन ओपन cate जीतने पर हार्दिक बधाई 

देती हूं। उनकी शानदार उपलब्धि ने ve स्पष्ट रूप से 

विश्व के बेहतरीन महिला बेडर्मिटन खिलाडियों की श्रेणी 4 

ला दिया है। 

हम सायना नेहवाल को भी उनके भावी प्रयासो के 

लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हे। 

अपराह्न 12.02 बजे 

सभा पटल पर रखे गट पत्र 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयः अब सभा पटल पर रखे जाएंगे। 

रक्षा मंत्री (श्री एके. Verh: महोदया, मै छावनी अधिनियम, 

2006 की धारा 346 की उपधारा (4) के अंतर्गत छावनी 

ae के सदस्यों को wet की मंजूरी नियम, 2011 जो 26 
दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र 4 अधिसूचना संख्या 

afin. 12(अ) 4 प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हू। 

[ग्रंथालय मँ रखी गई. देखिये संख्या एल.टी. 6184/15/12} 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक); 

महोदया, मँ अनुसूचित जाकतियां तथा अनुसूचित जनजातियां 
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा 

(2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां 

(अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 जो 23 दिसम्बर, 

2011 के भारत के राजपत्र 4 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 
896(अ) A प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता = 

[ग्रंथालय म रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 6185/15/12] 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): महोदया, मै निम्नलिखित पत्र 

सभा पटल पर रखता &- 

(1) (एक) फेडरेशन ओंफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, 

नई दिल्ली के af 2010-2011 के वार्षिक 

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
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[श्री मुकुल वासनिक] 

(दो) फेडरेशन ate इंडियन एक्सपो आर्गेनाइजेशंस, | 

नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण 

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित wal को सभा पटल 

पर रखने मेँ हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण 

हिन्दी तथा अग्रेजी Pepe)! 

[ग्रंथालय A रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 6186/15/12] 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती डी. 

 पुरन्देश्वरी) महोदया, अपनी सहयोगी श्रीमती पनवाका लक्ष्मी 

की ओर से 4 निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती &- 

(1) ye पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्यं प्रयोग) 

अधिनियम, 1987 की धारा 3 कौ उपधारा (1) 

के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या काआ. 88(अ) 

जो 18 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में 

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा Ger ओर 

चीनी की ge deo सामग्री 4 100% पैकेजिंग 
अनिवार्य की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण)। 

ग्रंथालय A रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 6187/15/12) 

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की 

उपधारा (1) क अंतर्गत निम्नलिखित पत्रो की 

एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण). 

(क) (एक) Fe कारपौरेशन aw इंडिया लिमिटेड, 

कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरणं 

की सरकार द्वारा समीक्षा! 

(दो) Fe कारपोरेशन ओंफ इंडिया लिमिटेड, 
कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक 

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर 

नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 

[ग्रंथालय A रखी गई. देखिये संख्या एल.टी. 6189/15/12] 

(ख) (एक) Pea seu इंडस्ट्रीज कारपोरेशन sie इंडिया 

लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के 
कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

[ग्रंथालय में रखी गई. देखिये संख्या एल.टी. 6189/15/12] 

19 मार्च, 2012 

[ग्रंथालय 

(3) 

(4) 

[ग्रंथालय 

रखे 7 एत्र 1132 

(दो) tea wea इडदरीज कारपोरेशन sie इंडिया 

लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा 

उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षफ की 

टिप्पणियां | 

मे रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 6189/15/12] 

उपर्युक्त (2) 4 उल्लिखित पत्रो की सभा पटल 

पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दशाने वाले 

दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी depen | 

नेशनल सेंटर फोर ye डायवर्सिफिकेशन के वर्ष 
2007-2008 से 2009-2010 के ` वार्षिक प्रतिवेदन 

ओर लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष 

के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित 

अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने 

के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

मे रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 6190/15/12) 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (ait मुकुल राय): ` 

महोदया, 4 निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता & 

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 649क की उपधारा ` 

(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रं की एक-एक प्रति (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

(एक) 

(दो) 

(2) 

[ग्रंथालय 

(3) 

की उपधारा (4) 

tea gee वाटर chad कारपोरेशन लिमिटेड, 

कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा 

Gea gas वाटर ered कापरिशन लिमिटेड, 

कोलकाता का वर्ष 2010-2011 कां वार्षिक प्रतिवेदन, 

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- 
महालेखापरीक्षक की टिपणियां | 

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों कौ सभा पटल 
पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शनि वाला 

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

मेँ रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 6191/15/12) 

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 

के अंतर्गत निम्नलिखित
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अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण);- 

(एक) सा.का.नि. 11(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 

विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (eet) संशोधन 

विनियम, 2012 का अनुमोदन किया गया है। 

दो) साकानि. ean जौ 11 जनवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके दारा 

मुम्बई पत्तन न्यास (wet संशोधन विनियम, 2012 

का अनुमोदिन किया गया है। 

[ग्रंथालय मे रखी गई. देखिये संख्या ved. 6192/15/12) 

(4) वाणिज्य पत्त परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 

458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित 

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण); 

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य ग्रहण नौकाओं 

का पंजीकरण) संशोशन नियम, 2012 जो 13 

जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना 
संख्या सा.का.नि. 10(अ) 4 प्रकाशित हुए थे। 

[ग्रंथालय मे रखी गई. देखिये संख्या एल.टी. 6193/15/12] 

(दो) PL. 67(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जिसके 

दारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की 

धारा 43ॐ5ख के प्रयोजनार्थं किसी भी प्रकार के 

प्रत्येक यान या पोत, मत्स्ययान ओर पालपोत से 

fier लेकिन केवल मत्स्य ग्रहण के लिए इस्तेमाल 

किए जा रहे धार जैसे परंपरागत मत्स्ययान शामिल 

हे, पर किसी भी भारतीय भाषा मे "भारतीय 

मत्स्य dere विनिर्दिष्ट किया गया है। 

[ग्रंथालय मेँ रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 6194/15/12] 

(तीन) सा.कानि. 9(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुए थे तथा जिसके 

द्वारा 20 मीटर की लम्बाई से कम आकार वाली 

भारतीय मत्स्य ग्रहण नौकाओं को कतिपय शर्तों 

के अध्यधीन वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य 

ग्रहण नौकां का निरीक्षण) नियम, 1988 की 

29 फाल्गुन, 1933 (यक) नियम 377 के अ्षीन मामले 1134 

stent से अधिसूचना की तारीख से दौ वर्ष 

की अवधि के लिए ge दी गई हे। 

[ग्रंथालय A रखी गई, देखिये संख्या vad. 6195/15/12] 

अपराहन 12.03 बजे 

अनुपुरक अनुदान की मागे (सामान्य्) 2011-12 

(अनुकादा 

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, भै वर्ष 2011-12 

के लिए बजट (सामान्य) के संबंध मे अनुदानों की अनुपूरक 

मांगे दशनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

प्रस्तुत करता gl 

[ग्रंथालय मेँ रखी गई. देखिये संख्या एल.टी. 6196/15/12] 

अपराह्न 12.03% वजे 

अकिरिक्त अनुदानो की मागे (सामान्य), 2009-10 

(अनुवाद) 

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) महोदया, भँ 2009-10 के 

लिए बजट (सामान्य) के संबंध 4 अतिरिक्त अनुदानं की 

मागें दशनिं वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

प्रस्तुत करता gz! 

[ग्रंथालय A रखी गई, देखिये संख्या vere) 6197/15/12] 

अपराह्न 12.04 बजे 

नियम 377 के अधीन मामले 

(अनुकादा 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन 

मामले सभा पटल पर रखे wet! जिन सदस्यो को आज 

नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है 

ओर वे उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते है वे 20 मिनट 

के अंदर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां सभा पटल पर रख GI 

सभा पटल पर रखे माने TW!
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[अध्यक्ष महोदया] 

केवल wel मामले को सभा पटल रखा गया माना जाएगा 

जिनके लिए निर्धारित समय के अंदर पर्चियां सभा पटल 

wee दी ae शेष मामलों कौ व्ययगत माना जायेगा | 

(एक) असम के पंचग्राम मे बराक नदी के किनारे राष्ट्रीय 

राजमार्ग संख्या 53 के खंड एक विशेष की मरम्मत 

किए जाने की आवश्यकता 

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य (करीमगंज); राष्ट्रीय राजमार्ग 

53 का वाणिज्यिक महत्व aga अधिक है क्योकि यह 

हैलाकांडी ओर कछार होते हुए गुवाहाटी को त्रिपुरा ओर 

मिजोरम से visa है। किंतु पंचग्राम में बराक नदी के 

साथ-साथ जाते इस र्द्रीय राजमार्गं का एक भाग मिद्ध 

के कटाव के कारण बार-बार टूट-फूट जाता है जिसके 

परिणाम स्वरूप व्यापार ओर वाणिज्य पूरी तरह से om हो 

जाता है। 

2004 से मै इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 

मंत्रियों ओर सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को पत्र 

लिखकर ओर उनके साथ व्यक्तिगत jon करके हर संभव 

प्रयास कर रहा हूं परन्तु अभी तक समाधान नहीं हुआआ। 

पिछले af यह सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो ag थी। पुनः 
सारे प्रयास करके 44 संबंधित अधिकारियों को विशेषज्ञ की 

सलाह लेने पर जोर डाला ताकि स्थायी समाधान हो सके 

जैसाकि नदी तल सुरक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 

सिलीगुड़ी A रारा. 44 पर किया गया gl बहुत गुहार के 
बाद सड़क की मरम्मत की गयी ef जो पहले ही धंस चुकी 

है। आगामी वर्षा ऋतु मेँ इस सड की हालत ओर saw 

बनां देगी। 

अतः भै सरकार से आग्रह करता हूं कि जनहित को 

ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के इस 

भाग को पक्की सड़क के रूप में विकसित करने हेतु 

तत्काल कारवाई की VTi 

(दो) उपलब्ध arial को कृषि कार्य के लिए अनुमति ` 

देने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 
योजना के दिशा-निर्देशों मे संशोधन किए जानै की 

आवश्यकता 

श्री एन.एस.वी. चित्तन Ree): केन्द्र॒ सरकार RT 

की सबसे अधिक सुधारवादी योजना के संबंध मेँ 14d 
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लोक सभा अवधि के दौरान एक विधेयकं लायी थी। इसे 

संशोधित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 

के रूपमे लागू किया गया। इस योजना कां मुख्य उदेश्य 

ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष मेँ प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार 

का अवसर प्रदान करना है। यह भूमिहीन गरीब लोगों गैर- 

कृषि दिनों में अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर 

प्रदान कर रही है। अब, सडक निर्माण, नहरों ओर जल 
स्रोतों की खुदाई आदि के लिए इस योजना के अंतर्गत 
कार्य कराये जाते ti चूंकि, सरकार प्रत्येक कार्य के लिए 

प्रतिदिन 100 रुपये से भी अधिक भुगतान कर रही है, 
अतः किसानों के लिए अपने खेतों में कार्य के लिए मजदूर 

प्राप्त करना कठिन हो गया हे। इसलिए, सरकार को निर्माणं 

म संशोधन करना चाहिए ताकि किसान भी अपने at में 
इन मजदूरौ को लगा whl ओर जो किसान के इस 

योजना के माध्यम से मजदूर ले रहे हैँ उनके dda मे 

यह प्रावधान किया जा सकता है आधी मजदूरी का भुगतान 

वे करे ओर ay आधी राशि ग्राम पंचायतों द्वारा दी am 
यदि यह लागू हो जाता है तो एक परिवार को 200 दिन 
का रोजगार मिल सकता है - आधा सरकार से ओर 

आधा कृषकों से। इन मजदूर को Weel के उत्पादन के 

लिए लगाया जा सकता है। | 

(तीन) मेहंदी उद्योग को केन्द्रीय विक्री करसे we दिए 

जानै की आवश्यकता 

(दिन्दी 

श्री लालचन्द कटारिया (जयपुर ग्रामीण) मेहंदी उद्योग 

पर खुदरा मूल्य का 10.3 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। मेहंदी उद्योग एक 

कुटीर उद्योग है ओर यह राजस्थान के पाली जिले के 

लोगों का मुख्य रोजगार का साधन zl मेहंदी एक कृषि 

उत्पाद है जो राजस्थान के fies एवं रेगिस्तान क्षेत्रो. मे 

उगाया जाता है तथा इसके हजारो किसान, मजदूर एवं 

महिलाएं कार्यरत ti इसकी पैकिंग छोटे-छोटे पाचों मे 

एेसे मजदूर द्वारा की जाती है जो आर्थिक रूप से गरीब 

एवं fres हुए हैं। अगर मेहंदी उद्योग मे Ga मूल्य पर 

10.03 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगा दिया जायेगा 

तो यह उद्योग प्रतिरपर्धात्मक. बाजार 4 नहीं fee पायेगा 

ओर लाखों लोग बेरोजगार हौ wht तथा यह कुटीर . 

उद्योग बंद eh के कगार पर खड़ा हो जायेगा।
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अतः aa की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 

मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि मेहंदी उद्योग को उत्पाद 
शुल्क से मुक्त किया जाए नहीं तो राजस्थान के इस 

रेगिस्तानी एवं fies क्षेत्र के लाखों गरीब किसान, मजदूर 

एवं महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगे। 

(चार) प्रस्तावित न्यु विशाखापतनम-साई नगर शिरडी एक्सप्रेस 

oT को विजयवाड़ा-गुंदुर-नालगोडा-सिकंदराबाद-मनमाड 

से होकर चलाए जाने की आवश्यकता 

(अनुवाद) 

श्री रायापति viata राव (गुंटूर) म सभा का ध्यान 
इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि शिरडी जाने वाले 
श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ओर 
गुटूर मंडल मेँ बहुत से मंत्री या तो विजयवाड़ा से या 
सिकंदराबाद से टेन पकड़कर शिरडी जाते है जो शारीरिक 

ओर वित्तीय दोनों तरह से कष्टप्रद है। अनेक रेलगाद्धियां 

विजयवाड़ा काजीमेट सिकंदराबाद होते हुए नागरसोल या 

शिरडी जा रही Fl गुंटूर, नालगोडा होते हुए विजयवाड़ा - 
सिकंदराबाद मार्ग अपेक्षाकृत छोटा है ओर इस मार्ग से 

विजयवाड़ा ओर सिकंदराबाद कै बीच की यात्रा केवल छह 

घंटे मे परी हो जाती है। गुंटूर ओर नालगौडा जिलों के 
यात्री शिरडी के लिए सीधी गाड़ी की सुविधा से वंचित 

है। अतः कुछ Teal का मार्ग परिवर्तित कर oe वाया 

गुंटूर या गुंटूर ओर शिरडी के बीच वाया नालगोडा - 
सिकंदराबाद नई गाड़ी शुरू की जाये। इस क्षेत्र के श्रद्धालुओं 

का कहना है रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उनकी उपेक्षा की जा 

रही है क्योकि शिरडी के लिए सीधी रेलगाड़ी के लिए 
बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी कोई सकारात्मक कारवाई 

नहीं की जा रही है। 

अतः 4 अध्यक्ष पीठ के माध्यम से रेल मंत्रालय से 

अनुरोध करता हुं fe प्रस्तावित न्यू विशाखापत्तनम साई 

नगर शिरडी TR द्वेन (मद सं-24, अनुर्बध 20) (साप्ताहिक) 

को वाया विजयवाड़ा - गुंटूर - नालगोडा - सिकंदराबाद - 

मनमाड चलाया Vy! 

(पांच) मध्य प्रदेश इटारसी & स्थित age निर्माण में 

रोजगार कार्यालय के माध्यम से स्थानीय लोगों की 

भर्ती किए जाने की आवश्यकता 

(दिन्दी) 

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद); मेँ इटारसी आयुध 

निर्माण te, मध्य प्रदेश A feta सिविलियन एवं केन्द्र 
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सरकार के eM कर्मचारियों की भर्ती विज्ञापनों के माध्यम 

से नहीं करके मध्य प्रदेश के लोकल रोजगार , कार्यालयं 
द्वारा किए जाने बाबत आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता zl 

कुछ वर्षो पहले तक इटारसी आयुध निर्माण फेक्टरी, 

मध्य प्रदेश मे ग्रुप-सी कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य 

के लोकल रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाती थी लेकिन 

आजकल केन्द्र सरकार के सभी कार्यलयो मे भर्ती विज्ञापनों 

के माध्यम से की जा रही है। महोदय, इटारसी एक 

आदिवासी एवं पिषछठड़ा हुए aa है, जहां पर बड़ी संख्या 

मे युवक एवं युवतियां ब्रेरोजगारी के कगार पर Fl आयुध 
निर्माण फैक्टरी मे वर्तमान में विभिन पदों पर नियुक्तियां 

की जा रही हँ लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को नजरअंदाज 

किया जा रहा है एवं विज्ञापनों के माध्यम से दूसरे राज्यों 
के लोगों की भर्ती की जा रही है, जिससे वहां के स्थानीय 
गरीब एवं आदिवासी युवक बेरोजगार ही रह जाते हैँ। 

इस समय वर्तमान 4 अनुकंपा के आधार पर आश्रितौ 

का कोटा केवल 5 प्रतिशत ही है जो कि तर्कसंगत नहीं 
है। अतः इटारसी आयुध फेक्टरी, मध्य प्रदेश मे इसे बढ़ाकर 

शतप्रतिशत किया जाए. जिससे fe स्थानीय एवं गरीब 

आदिवासी लोग बेरोजगारी की समस्या से निजात -पा ae 

दूसरे राज्यो से आकर यहां पर काम करने वाले कर्मचारी 
कुछ दिनों बाद अपना स्थानांतरण करवाकर अपने पैतृक 

राज्यों मे चले जाते है जिससे वहां पर पुनः स्थान रिक्त 

हो जाता है ओर फिर we पुनः विज्ञापन के माध्यमं से 

भर दिया जाता है, जिससे समस्या वहीं की वहीं रहती है। 

अतः बेरोजगारी की विकराल समस्या को देखते हुए 

मेरा अनुरोध है कि इटारसी आयुध फेक्टरी, मध्य प्रदेश 4 

डिफेस सिविलियन एवं केन्द्र सरकार के gem कर्मचारियों 

को भर्ती स्थानीय स्तर परर मध्य प्रदेश के लोकल रोजगार 

कार्यालयों द्वारा की जाये। 

(छह) उत्तराखंड मे राष्ट्रीय राजमार्ग का पुनःसंरेखण fey 

जाने की आवश्यकता 

श्री सतपाल महाराज (गद्रवाल); मै पर्वतीय wat के 

राजमार्गो की समस्याओं के बारे मे बताना चाहता हूं। वर्तमान 

म इन राजमार्गो का पुनः vote होना चाहिए! गलत 

एलाईमेट की वजह से समय व ईधन दोनों ही बर्बाद होते 
#1 आज जब ईधन बचाने के मुहिम पूरे विश्व मे चल 

रही है तो एसे में जरूरी है कि मार्गो का निर्माण इस
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[श्री मुकुल arate] 

प्रकार किया जाये कि ईधन की बचत atl उत्तराखंड में 

ही यदि आप ऋषिकेश से ऊपर बद्रीनाथ की ओर चलते 

है तो व्यासी से सकानीधार तक काफी खडी चढ़ाई है, 

पहले नीचे सै ऊपर जाओ फिर ऊपर से नीचे आओ, एसा 

नहीं होना चाहिए, एलाईमेट सीधा होना चाहिए, जिसमें 

ईधन ओर समय दोनों की बचत al यदि इसका सही 

एलाइमेट कर दिया जाये तो समय a ईधन दौनों बर्चेगे। 

यहां यह कहना चाहता हूं कि मानकं के आधार पर 

सड़क adi बनती है। कालियासौोड़-सेराबगड़ मे WI का 

निर्माण होना चाहिए, जिससे वह सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित 

होगा। भूटान A daw द्वारा सड़क बनाई जाती है, वहां 
भी हमारे देश का बी.आर.ओ. सड़क बनाता है लेकिन वहां 

सडके ए-वन क्वालिटी की बनती है ओर हमारे यहां सड़कों 

की गुणवत्ता मेँ कमी रहती है। विशेषकर पर्वतीय राज्यों मे 

सड़कों का निर्माण ज्यादा मुश्किल है। पर्वतीय ani को 

ज्यादा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है परंतु ब्लाइंड 
मोड़ को चौड़ा किया जा सकता है पुलियों की चौड़ाई 
qe जा सकती है) पानी की सड़कों से निकासी की 

उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नालियां न होने के कारण 

सड़कों पर पानी wna है ओर सडको को क्षतिग्रस्त करता 

है। मेरे संसदीय क्षेत्र a ही बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मार्गो 

पर नालियां न होने के कारण पानी की निकासी नहीं 

होती हे। 

अतः मेरा कद्र सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय 

राजमार्गो का रि-एलार्ईमेट करे एवं नालियों की व्यवस्था 

करे जिससे समय व ईधन दोनों की बचत हो सके। 

(सात) देश के विद्यालय परिसरो मे जंक फूड पर प्रतिबंध 

लगाए जानै की आवश्यकता 

[AFIT] 

श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी); बच्चे हमारे 

सबसे मूल्यवान संसाधन है, क्योकि वे हमारे भविष्य के 
नेता fl हम आज उन्हे क्या दे रहे है, उस पर हमारा 

कल निर्भर करता हि। हम यह स्वीकार करना चाहिए कि 
बच्चे हमारे देश का भविष्य टै, इसलिए, बच्चों के विकास 

पर निवेश करना किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। 

स्कूली बच्चे सामान्य भोजन के स्थान पर जंक HS 

खा रहे है। aed, कोला, पिज्जा, dace ओर aR 
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आम जंक फुड ti इनका ना केवल शरीर पर बल्कि बच्चे 
के मस्तिष्क ओर व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ता FI 

इसमे वसा एवं शुगर की मात्रा काफी होती है; जिससे 

वजन ओर मोटापा age है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों 

म मधुमेह, हृदयरोग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का 
खतरा बद्र जाता है। आजकल कम होती शारीरिक गतिविधियों 

के कारण ये अस्वास्थ्यकारी स्नैक्स समस्या को ओर भी 

बढ़ा देते हैँ तथा व्सा की Ral के जमा होने का कारण 

बनते हँ। | 

अभिभावकों को बच्चे के खान-पान का ध्यान रखना 

चाहिए। जब बच्चा अपने अभिभावकों से दूर हो, स्कूल को 

एक अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए तथा वह काम. 

` करना चाहिए जो विद्यार्थिर्यो के लिए अच्छा हो। जबकि 

अभिभावक विद्यार्थियों के खाने कौ देखने के लिए वहां 

उपस्थित नहीं होते है इसलिए wa को यह सुनिश्चितः 
करना चाहिए कि उस भोजन मे जंक os शामिल ना हो 
ate उसमे राजमा चावल, चपाती, फल तथा उबले अंडे 

आदि परंपरागत भोजन उपलब्ध हो। 

इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि wa 

ued मे जंक os को प्रतिबन्धितं किया जाए क्योकि 

हमारे देश का भविष्य हमारे wel में पनप रहा है। 

(आठ) गुजरात के सावरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र a 

अहमदाबाद-हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा खंड पर समपार 

संख्या 1217 को खोले जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी 

श्री महेन्द्रसिह पी. चौहाण (साबरकांठा); मेरे संसदीय aa 

साबरकांठा (गुजरात), जो कि आदिवासी एवं आर्थिक रूप 

से पिषडे लोगों a aa हे तथा देश की आजादी के 64 

वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास की दौड़ 4 काफी 

बिड़ा एवं पिषछठडा हुआ है। इस क्षेत्र 4 इतने a बाद 

भी रेल परिवहन का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। इसलिए 

इस aa के लिए रेल खास उपयोगी साबित नहीं हो पा 

रही हेै। | 

इस aa की वर्तमान मेँ एक बड़ी ही गंभीर समस्या 

यह है कि पश्चिम रेलवे-विभाग के अहमदाबाद-हिम्मतनगर- 

खेडब्रह्मा प्रखंड के मध्य 4 स्थित मानवरहित समपार नं. 

121 सी जो कि पिछले so से ज्यादां सालों से स्थित है



1141 नियम 377 के 

तथा इस क्षेत्र के केशरगंज इत्यादि पांच-छः गांवों के लोगों 

विशेषकर किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी था। इस समपार 

को रेल विभाग नै क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों का विश्वास में 

लिए बगैर तथा उसका विकल्प दिए बिना सिर्फ कमं यातायात 

का बहाना बनाकर बंद कर दिया el 

इसी समपारे को खुलवाने हेतु अभी एक जन आंदोलन 

eal उस वक्त Ya अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया 

था कि हम यह जरूरी फाटक खोल GW लेकिन आज 

तक कुछ नहीं हुभआ। इसी संदर्भ में हमने रेलवे बोड के 

अध्यक्ष से भी डेंट की थी, तब उन्होने कहा था कि अगर 

आपके जिला कलेक्टर समपार खोलने की मांग करेगे तो 

हमं खोल etl बाद 4 जिला कलेक्टर ने भी 121 सी 

समपार को खोलने की मांग की लेकिन फिर भी कोई 

सार्थक परिणाम नहीं निकला तथा अभी भी यहां के क्षेत्रवासी 

समपार बंद होने की वजह परेशान है। 

मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त समपार के 

आसपास के निवासियों की समस्या को ध्यान मे रखते हुए 

संबंधित रेल अधिकारियों को समपार को खोलने हेतु निर्देशित 

करे। 

(नौ) गोवा में आवासीय ओर व्यावसायिक परिसरों को 

frig जाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 

4 को चौड़ा किए जाने संबंधी कार्य को रोके जाने 

की आवश्यकता 

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): गोवा स्थित एन.एच.-4 

तथा एन.एच.-17 रष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए सरकार 

दारा मए राजमार्ग एन.एच.-4ए को चौड़ा करने का निर्णय 

लिया गया है। इसका मोलेम से पणजी तक का सर्वे आदि 

भी किया गया दहै। यह सर्वे करने से पहले अर्थोरिटी ने 

राज्य सरकार अथवा अन्य किसी भी सरकारी wR को 

विश्वास मे नहीं लिया। पूर्वं मे इस राजमार्गं की चौड़ाई 

45 मीटर रखने का प्रस्ताव था जिसके कारण sist से 

पणजी तक के desl मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद, 

गिरिजाघर आदि टूटने के कगार पर आ गए थे। किन्तु 
सरकार ने अब इसकी चौडाई 45 मीटर से बदाकर 60 

मीटर करने का निर्णय लिया है। सरकार के ga निर्णय 

से इस क्षेत्र के हजारों मकानों के टूटने की संभावना हे 
तथा लोगों के वेघर होने की संभावना है। जिससे क्षेत्र के 

लोगों मे भारी आक्रोश व्याप्त zl 
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इस राजमार्ग के बनने से हजारों लोगों के बेघर होने 

की संभावना को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है 

कि उक्त दोनों राजमार्गो कों जोड़ने के लिए जो राजमार्ग 

एन.एच.-4ए का digger किया जा रहा है उसके लिए 

किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जाए जैसे ist 

सिटी आने से पहले ही wrest से ai तक नया रास्ता 

बनाकर उक्त दोनों राजमार्गो को जोडा जा सकता Zz 

इसके अलावा भी कई अन्य विकल्प मौजूद Z| 

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के लोगों 

की भावनाओं को देखते हुए राजमार्ग बनाने के कार्य को 

तुरंत रोककर अन्य विकल्प पर विचार कर उक्त राष्ट्रीय 

राजमार्गं एन.एच.-4ए का digger किया जाप | 

(दस) उत्तर प्रदेश. मेरठ मे सोफीपुर फायरिंग रेज के 

आसपास रहने वाले लोगो की सुरक्षा सुनिश्चित किए 

जाने की आवश्यकता 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ); मेरे निर्वाचन aa के अंतर्गत 

सेना की सोफीपुर फायरिंग रेज स्थित है। यह रेज ब्रिटिश ` 

काल में बनाई गई थी जिसका हर तीसरे वर्ष नवीनीकरण 

राज्य सरकार द्वारा किया जाता sl उक्त रेज मेँ मेरठ 

कैन्ट के सैनिक तथा मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मुजप्फरनगर 

व मुरादाबाद आदि जिलों के एन.सी.सी. कैडेट्स कौ फायरिंग 

व गोला दागने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान 4 

सोफीपुर, ललसाना, AA व॒ उल्देपुर आदि गांव जिनकी. 

जमीन रेज में शामिल है, की आबादी ag रही है जिसके 

परिणामस्वरूप उक्त रेज आबादी के काफी नजदीक आ गई 

है। विगत वर्षो के दौरान सोफीपुर फायरिंग रेज पर गुद्धाभ्यास 

के दौरान गोलीबारी से हुकुम सिंह नामक 45 वर्षीय व्यक्ति 

की मौत हो चुकी है तथा अनेक व्यक्ति घायल होते रहे 
| रेज के आसपास के गांवों मे दुर्घटना होने की आशंका 

बने रहने के कारण किसान अपने adi पर कृषि कार्य 

हेतु भी adi जा पा रहे FI 

ग्रामीणों की मांग है कि उक्त रेज के अधीन निर्मित 

तीनों sca को सुरक्षा के लिहाज से Ga करा दिया 

जाए तथा तीनों tt को Wee व॒ महाजन रजो की 

भाति बफर रंजो म परिवर्तित कर दिया wel ग्रामीणों की 

यह भी मांग है कि ब्रिटिश काल 4 घोषित SR जोन 

को रिव्यू भी किया जाए उस समय उक्त डेजर जोन तोप 

के गोलो से फायर करने की आवश्यकताओं को ध्यान में
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[श्री राजेन्द्र अग्रवाल] 

रखकर बनाया गया था जबकि वर्तमान में केवल स्माल 

आर्म्स फायरिंग होती है तथा उस समय निर्मित 9 मँ से 

6 बटस वर्तमान A बंद भी हो चुकी है। एसी परिस्थितियों 

. में लगभग 800 एकड़ जमीन में Soe जोन बनाए रखने 

का कोई ओचित्य adi हे। 

मेरा अनुरोध है कि सोफीपुर रंज के मामले मे ग्रामीणे 

की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भारत सरकार 

तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करं तथा रंज के अंतर्गत पड़ने 

वाले गांवों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। 

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के गरहा, जबलपुर मे केन्द्रीय विद्यालय 

को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता 

श्री राकेश सिह (जबलपुर): मेरे संसदीय aa जबलपुर 

की आबादी 20 लाख के करीब @ ओर सेना तथा आयुध 

निर्माण उत्पादन की पांच at इकाइयों सहित अनेकों केन्द्रीय 

शासन के कार्यालय है Was कारण नए केन्द्रीय विद्यालय 

की मांग वर्षो से बनी हुई हे। अनेकों बार मांग करने के 

बाद यहां के उपनगरीय aa गढ़ा A एक नया केन्द्रीय 

विद्यालय खोला जाना मंजूर gal स्थानीय प्रशासन के माध्यम 

से अस्थायी तौर पर यहां की एक शासकीय शाला के छः 

कमरों में नए केन्द्रीय विद्यालय को शुरू तौ कर दिया 

गया किंतु शाला भवन न होने के कारण विगत दो aH 

से इस विद्यालय मेँ छात्रौ को प्रवेश देना बंद कर दिया 
गया है। विद्यालय का सुचारु रूप से संचालन हो सके 

` इसकी स्थायी व्यवस्था के लिए नए भवन के निर्माण हेतु ` 

राज्य शासन ने भूमि भी उपलब्ध करा दी ei किन्तु आज 

चार वर्ष व्यतीत हौ जाने के बाद भी इस शाला के लिए 
नए भवन का निर्माण नहीं हो पाया हे। केन्द्र द्वारा इसके 

लिए चिन्हित भूमि के विवादित होने का कारण बताया जा 
रहा है। महोदया जी, मँ आपको बताना चाहंगा कि जिस 

. भूमि को विवादित बताया जा रहा है वह कुल भूमि का 

मात्र एक छोटा भाग है जबकि शेष भू-भाग गैर-विवादित दे 

जिस पर भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती 

है। इस अनदेखी के कारण जिन छत्रं को प्रारंभ मे प्रवेश 

दिया गया है उनका भविष्य अधर में है। साथ ही एसे 
wa जो दूरी के कारण अन्य केन्द्रीय विद्यालयों मेँ प्रवेश 

नहीं ले पते 81 अपने क्षेत्र A केन्द्रीय विद्यालय खुलने के 

बावजूद भी इसका लाभ नहींले पा रहे EI 
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मेरा आग्रह है कि केन्द्र शासन इस दिशा 4 सार्थक 

कदम उठाये ओर dq किए गए प्रवेश को शुरू करे साथ 

ही राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि पर शीघ्र ही नए शाला भवन 

का निर्माण कराए ताकि क्षेत्रीय विद्यार्थियों को इस विद्यालय 

मे प्रवेश मिल ae | 

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 

हथकरघा मिल को फिर से चालू किए जाने हेतु 
राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कराए जाने 

की आवश्यकता 

श्री अशोक कुमार रावत (ake): मेरा संसदीय क्षत्र 

aa मिसरिख अनुसूचित बाहुल्य aa है ओर काफी पिषछठड़ा 

हुआ है। इस क्षेत्र की संडीला तहसील 4 wag की मिल 

थी, जो पिछले काफी समय से बंद पड़ी हुई ei इस 

मिल के अभी तक चालू न होने के कारण श्रमिक बेकार 

हो गए है ओर उनकी जीविका का सहारा छूट गया है। 

उनके परिवार अत्यन्त ही दयनीय स्थिति मे है तथा भुखमरी 

के कगार पर ud गए है मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा इस 

कताई मिल को पुनः चालू करवाए जाने हेतु पिछले काफी 

समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसको 

स्वीकार नहीं किया गया है। 

मेरा अनुरोध है कि मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 

संडीला में बंद पड़ी wags मिल के पुनः चालू कराए जाने 

` हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकार को विशेष आर्थिक सहायता 

प्रदान कर उक्त बंद पड़ी मिल को चालू कराने का प्रयत्न 

करे, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिल सके। 

(तेरह) बिहार, गोपालगंज मे दिधवा दुबौली रेलवे स्टेशन 

तक जानै वाली अप्रोच रोड की मरम्मत कराए जाने 

की आवश्यकता 

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज); हमारे संसदीय निर्वाचन 

aa बिहार के गोपालगंज के दिधवा दुबौली रेलवे wee 

के सरकुलेटिंग रोड रेलवे की है तथा लगभग दस वर्षो से 

` खराब है। उस सडक से आने-जाने वाले यात्रियों को काफी 

कष्ट होता है। दिघवा दुबौली स्टेशन अने-जाने के लिए 

मात्र यही एक सड़क zl 

भँ माननीय मंत्री रेलवे से मांग करता हूं कि जनहित 
मे यात्रियों की असुविधाओं को ध्यान मेँ रखते हुए उक्त 

पथ को यात्रियों के आने-जाने केः लिए शीघ्र मरम्मत ered
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(चोदह) तमिलनादु राज्य को केन्द्रीय yor से ओर अधिक 

बिजली आवंटित किए जाने की आवश्यकता 

(अनुकः 

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुवननामलाई) महोदय हमारे दिनः 

प्रतिदिन के जीवन के लिए बिजली आवश्यक हे। देश की 

बढ़ती जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए, बिजली उत्पादन ना 

केवल राज्य सरकार, बल्कि केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी 

हे। तमिलनाडु के पूर्वं मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल के 
दौरान तमिलनाद् में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत 

प्रयत्न किये। लेकिन केन्द्र सरकार 4 तमिलनाड् सरकार 

कौ जरूरी सहयोग नर्हीं दिया। wets करपोरेशन की 

स्थापना का मुख्य उदेश्य न्यायसंगते विकासं के लिये सभी 

राज्यो को बराबर विद्युत वितरण करना है। भारत सरकार 

को उन राज्यों को सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए 

जहां बिजली उत्पादन तथा पारेषण लाइनें स्थापित करने 

की सम्भावना केन्द्र सरकार को इस कार्य को सर्वोच्च 

प्राथमिकता देनी चाहिए तथा इस wre कार्ययोजना 

बनानी चाहिए्। वर्तमान मे, निजी कंपनियों, जौ केवल विद्युत 

वितरण कर रहीरहै, का sy क्षेत्र में प्रभुत्व है। तमिलनाडु 

मे, मांग ओरे आपूर्ति मे लगभग 30 प्रतिशत का अंतर FI 
इससे चिताजनक र्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण राज्य 

में बहुत सी ओद्योगिक इकाइयां बन्द हो गयी gl इसके 
परिणामस्वरूप, ओद्योगिक रूप से fies जिलो बेल्लोर ओर 

तिरुवननामलाई बुरी तरह प्रभावित हुए el साथ ही इससे 
कर्षि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ zl 

इसलिए भारत सरकार को तमिलनाडु राज्य को केन्द्रीय 

yrs से अधिक बिजली देने हेतु कदम उठाने चाहिए 
ताकि समस्या का समाधान हो सके तथा राज्य के आर्थिक 

विकास मे सहायता हो। मै भारत सरकार से प्रभावित 

किसानों तथा कृषि मजदूरो को मुभआावजा देने का भी अनुरोध 

करता Fl 

(पन्द्रह) ओडिशा के बोलांगीर जिले मे बड़माल स्थित आयुध 

निर्माणी मे पिनाक vibe यूनिट की स्थापना किए 

जाने की आवश्यकता । 

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलांगीर) आयुध निर्माणी 

qa (ओ.एफ.बी.एल.) आंडिशा के बोलांगीर जिले मे 12,200 

एकड़ में फैली wf हे। वर्तमान में ओ.एफःबीएल. दारा 

लगभग 800 Yes भूमि प्रयोग मँ लाई जा रही है जिसे 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) aha मामले 1146 

2360 एकड़ आवासीय aa, 1770 एकड़ संरक्षित वन ओर 

1539 एकड़ मे डडिकेटेड इूमरबहल जलाशय जौ प्रतिदिन 
60 लाख गैलन पानी की आपूर्ति कर सकता है, शामिल 

el इस तरह से ओ.एफ.बी.एल. के पास 4000 एकड़ भूमि 
है जिसमे से 1900 एकड़ एक साथ उपलब्ध है। 

आयुध निर्माणी बो का पिनाका vie इकाई स्थपित 
करने का पस्ताव है ओर एक समिति ने ओ.एफ.बी.एल का 

दौरा करके स्थान & बारे में संतोष व्यक्त किया, 

केबीके. क्षेत्र देश के सबसे गरीब इलाकों मे से दहे, 

जहां 71 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीन यापन 

कर रहे हें। साथ ही इस aa 4 रोजगार के अवसर भी 

बहुत सीमित है। वर्तमान मे ओ.एफ.बी.एल. ने 4000 लोगों 

को रोजगार दिया हुआ है, ओर यदि प्रस्तावित पिनाका 

Vee इकाई को ओ.एफ.बी.एल. में स्थापित किया जाता है 

तो 2500 ओर लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता हे। 

(सोलह) पश्चिम बंगाल मे मेदिनीपुर रेलवे के पश्चिमी भाग 
मे रेल बुकिग काउंटर खोले जाने की आवश्यकता 

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) मिदनापुर ora पञ्चम बंगाल 

के पश्चिम मिदनापुर जिले का जिला मुख्यालय है ओर 

मिदनापुर रेलवे स्टेशन देश के इस हिस्से मे महत्वपूर्ण 

भूमिका निभातां Fl 

हजारों यात्री जिनमें कार्यालय जाने वाले, विद्यार्थी तथा 

अन्य लोग शामिल है रोजाना इस स्टेशन से यात्रा करते 

है। बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान जैसे उच्च माध्यमिक 

स्कूल, कोलेज, यहां तक कि आई.आई.टी. खडगपुर विभिन्न 

सरकारी कार्यालय मिदनापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम की 

तरफ स्थित हे। 

क्योकि पश्चिम की तरफ कोई टिकट घर ae Zz, 

इसलिए काफी संख्या में यत्रियो को टिकेट खरीदने के 

लिये पूर्वं की तरफ आना पड़ता है ओर फिर अपनी द्वेन 

पकड़ने के लिये दोबारा पश्चिम की तरफ जाना पड़ता है। 

यदि स्टेशन के पश्चिम की तरु एक टिकट घर हो तो 

यात्रियों की परेशानी कम हो जायेगी। 

इसलिए मेरा रेल मंत्री से यह अनुरोध है किवे रेल 

apa को सुविधा प्रदान करने के लिये मिदनापुर रेलवे 
स्टेशन की पश्चिम की तरफ नये टिकट काउन्टर खोलने 

कै लिए आवश्यक कदम ae
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weal के अभिभाक्ण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः अब, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद 

प्रस्ताव पर अगे चर्चा की जाएगी। 

श्री जसवंत सिह । 

, श्री onda सिह (दार्जिलिग) अध्यक्ष महोदया, संसद 

की दोनों सभाओं के समक्ष रष्ट्रपति के अभिभाषण पर 

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान करने 

पर A आपका आभारी zi 

(हिन्दी) 

मँ बहुत as मँ अपनी बात कह दंगा, अध्यक्षा जी, 

क्योकि 4 waa हूं कि संसद् का भाव भी अभी जल्दी- 

जल्दी काम को निपटान का है, आगे चलनै का el चन्द 

दिनों A संवत्सरी का अवसर है, शायद उस दिन AW 

सबसे इस प्रकार मिलने का सौभाग्य प्राप्त न al 

देश अभी एक परीक्षा पर्वं 8 गुजरा tl नव-वर्ष 

लगेगा, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सरकार sa परीक्षा 

पर्वं से उत्तीर्ण हो, सफलता मिले ओर आने वाले दिन भी 

अच्छे Ye! मेरे सिर्फ 23 uses Fl एक अभी way मेरे 

काबिल दोस्त यशवन्त जी ने ओर अन्य दोस्तो ने उस 

मसले को उठाया। मै उसको नहीं दोहरा रहा, पर प्रधानमंत्री 

जी से अवश्य wen कि प्रधानमंत्री जी, o बार एसा 

अखबारों में ust को आता है कि नवजात शिशु नाले के 

किनारे पायां गया। 

मेरी आपसे अर्ज है किं रेल बजट कहीं एसा A नवजात 

शिशु न हो जाए, जो किसी नाले के किनारे पड़ा है। 

(अनुवाद) 

प्रधानमंत्री जी यह इसलिए है क्योकि हमें एसा लगता है 

कि मातृत्व एक सुस्थापित सत्य है जबकि पितृत्व के संबंध 

मे सदैव संदेह रहता है। इसलिए रेल बजट एक अनाथ 

बच्चे की तरह न हो WI 

भे आम बजट पर og चर्चा नहीं करना चाहता। 

fem मेरे काबिल दोस्त aida जी उस पर चर्चा करेगे। 
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aa सिर्फ दो ad अर्ज करनी है, काबिल फाइनैस मिनिस्टर 

साहब से, गुस्ताखी माफ़ करे, (अनुवाद) आप बहुत विद्वान 

है ओर पेशे से शिक्षक है। 4 एक अशिक्षितं व्यक्ति हूं। 
मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। 4 रेशिस्तानी क्षेत्र से हूं 

महोदय, क्या मै आपसे पोलोनियस के बारे 4 आपके द्वारा 

दिए संदर्भ की फिर से जांच करने का अनुराध कर सकता 

हू। आपने यह कहते हुए हैमलेट का उद्धारण दिया हे 

"मुञ्चे दयालु लोगों के प्रति निर्दयी बनना पडता है“ 
हैमलेट गलतफहमी का शिकार होकर यह सोचते हुए कि 
उसका चाचा उसे मारने आया हे, पोलोनियस को तलवार 

से मार देता fl इससे बेहतर एक पोलिनियसं & बारे में 

संदर्भ दहै जा A aan पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता 

हूं। अपने पुत्र से विदा लेते समय उस्ने यह कहा था 
"ध्यान रखना न उघार लो ओर न उधार .दो।' अब वित्त 

मंत्री जी मँ यह कहना चाहता हूं कि आपने जो उद्धरण 

विया है उसकी अपेक्षा शेक्सपियर का यह उद्धारण 

बेहतर zl 

(हिन्दी 

वह दूसरी बात है। 44 आपका एक जिक्र अखबार 

मे oug कि फिसकल डफीसिट को देखकर आपको रात 

को नीद नहीं आती है। मुञ्चे इसको user बड़ी तकलीफ 

gel wera मिनिस्टर साहब, आप गलती से नीद की 

गोलियां की aig वगैरह मत लेने लग जाना, फिसकल 

डेफीसिट तो अभी भी होते रहते हैं। जो हम इलाज करते 

है, उसका जरा एकन्दो बार आजमाकर देखिए । आप हमारी 

बात नहीं मानते, तो मेरे दोस्त wae जी से ye coffe 

आप अच्छी तरह से चलाएं ओर आप सफल हों यह 

हमारी मंशा है। हम यह चाहते है, क्योकि आपकी सफलता 

मे मुल्क की सफलता है। 

प्रधानमंत्री जी से मै निवेदन करना चाहूंगा, 

(अनुवाद) 

माननीय प्रधानमंत्री जी हम आपके राजनैतिक शत्रु नहीं दहै 

जैसा कि एक अवसर परर हाउस ओंफ कामन्स मे कहा ` 

गया था, "हम आपके राजनैतिक प्रतिद्टन्दी है । महोदय, आपके 

राजनैतिक या अन्य शत्रु आपके de ओर आपके आस-पास 

a हुए él यदि आप ध्यान देना चाहते है तो इस बात 

पर ध्यान |



1149 weUld के अभिभाषण 

(हिन्दी 

मेरी वजीर-ए-आजम साहब से एक ओर अर्ज Fl 

ta मैने ous, आप राष्ट्रपति भवन या कहीं ओर पधारे 

हुए थे, तब अखबार वालों ने आपसे पूछा, अखबार वाले 

अक्सर ta ही करते है, बड़े उट-पटांग से सवाल Ww 

लिया करते है, तो उन्होने आपसे yer कि आपके पांस 

नवर दहै या नही? आपने कहा कि "हमारे पास संख्या zr 

मेरी आपसे एक अर्ज है, यह वाकया हम ved भी देख 

चुके है, इसी राष्ट्रपति भवन 4, आपको शायद जरूर याद 

होगा...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइये |...(व्यवधान)..- 

श्री शरद यादव (मधेपुरा); जसवंत जी, आप एक oH 

पर चलिए। आप अंग्रेजी में भी जा रहे हैँ ओर हिन्दी मे 

भी जा रहे है. तो मुशिकिल हो रही हे।...(व्यव्धान्) 

श्री जसवंत fie: अब A हिन्दी मे ही sep! कुछ 

हिन्दी मेँ dtm, लेकिन मुञ्चे आपसे veel अंग्रेजी मे अर्ज 

करनी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी, राष्टरपति भवन 

से एक बार tam BM था, "हमारे पास 272 सदस्य हैँ 

ओर अन्य सदस्य भी समर्थन देना चाहते er कहीं आप 

यह गफलत तो नहीं कर रहे Sl यह सवाल नवरस का 

नहीं है, यह सवाल इकबाल का tl मेरा आप से अर्ज दहे 

कि आज के दिन वाकई मे देश के इकबाल का सवाल 

1 अगर आज हम किसी बात की चिता ले कर चलते 

है तो देश के इकबाल ओर इज्जत की लेकर चलते हे। 

इसलिए शुरू में अर्ज किया था कि संवत श्री का पर्वं हे। 

जो परीक्षा पर्वं देश का है वह समाप्त हो चुका है। हम 

चाहते है कि आप सफल el 

अनुवाद) 

हम चाहते है कि आपको सफलता मिले क्योकि आपकी सफलता 

मे ही देश की सफलता है। ओर मैने यही कहा है। 

(टिन्दी 

मेरे दो पार्द ओर रै। पहला, उजर्ट नेशनल mel 4 

tat नेशनल पार्क के बिल्कुल छोर पर रहने वाला 

हू ।..(व्यवधान) मं tae नेशनल पार्क का अनुवाद क्या 

करल? रेगिस्तान मेँ उद्यान तौ adi होता हे। इसलिए sue 

नेशनल पार्क ही कहना पड़ रहा हे।...(व्यक्धान) 

29 फाल्गुन, 1933 (रक) प्रर क्षन्यवाद WATT 1150 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा); मरुस्थल राष्ट्रीय 

उद्यान |... (TEA) 

श्री जसवंत सिंहः दुष्मा of मरुस्थल मे उद्यान कहां 

से आएगा? 

श्रीमती सुषमां स्वराजः हम लगाएगे। वह आएगा । आपके 

कार्यक्रम से आएगा ।...(व्यवधान) 

श्री जसवंत सिंहः वहां वाईस गांव है। सरकार से 

मेरी अर्ज है कि बाड़मेर ओर जैसलमेर के इलाके के 

aga गांव 81 अब इन वाईस गांवों मेँ Hy से. पानी 

निकालने के लिए आप बिजली नहीं देते Fl आप कगे 

यह राज्य सरकार का काम है। हम कहां से दे?...(व्यवधान्) 

शत्रुघ्न जी, मैने आप के गैरहाजिरी मे आपका रेफरेन्स कर 

दिया है...(व्यवधान्) आप met यह सरकार का काम FI 

मेरी आप से अर्ज है कि उन aga गांवों मे, मेरा घर, 

मेरा गांव उसके छोर पर है, मैने अपना बचपन वहां, 

बिताया है, हम gal से पानी नहीं निकाल ma तो क्या 

करेगे? आप क्या चाहते 8? 

[ATTA] 

मेरा अगला ओर अंतिम मुदा गोरखालेड प्रादेशिक प्रशासन 

के बारे मेँ है, महोदया, बिना किसी आपत्ति के मै स्पष्ट 

रूप से सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री ओर उसके बाद 

माननीय गृह मंत्री ओर तत्पश्चात उनके पूर्वं सहायक श्री 

माकन जी जो कि उनके te a हुए है को ओर 

सरकार को गोरखा संबंधी मुदे पर समर्थन देने के लिए 

बधाई देना चाहता दहूं। 4 awards क्षेत्रीय प्रशासन की 

स्थापना करने के लिए तृणमूल के नेतृत्व को भी बधाई 

देना चाहता हूं। यह सामरीक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 

कदम है जो कि dra F तृणमूल सरकार की तत्परता 

ओर कार्यकुशलता को दर्शाता है। मै ममता जी, केन्द्रीय 

गृहमंत्री, श्री चिदम्बरम जी, ओर उनके कुशल राज्य मंत्रियों, 

श्री माकन साहिब ओर वित्त मंत्री जी को इस way 4 

दिए गए समर्थन पर हार्दिक बधाई देना चाहता gl 

भै गोरखालँड के बारे में दो या तीन अनुरोध करना 

चाहता हूं। यह क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्णं हे 

इसलिए पूरी सभा को इसका समर्थन करना चाहिए। संयोग 

से दार्जिलिंग जिला जिसका मँ प्रतिनिधित्व करता gl हमारे 

नेता आडवाणी जी ओर दार्जिलिग के गोरखा लोगों के



1151 WRT कं आभिभाष्ण 

{श्री जसवंत सिह] 

आग्रह के कारण यह देश का एकमात्र we जिला दै 

जिसकी सीमा चार अन्तररष््रीय सीमाओं से लगती है कृपया 

इस क्षेत्र के महत्व को पहचानिए। 

प्रादेशिक प्रशासन, areas के गठन की दिशा में 

पहला कदम हे, परन्तु वे सीधे tres नहीं बना सकते। 

अतः गोरखालैड प्रशासन की स्थापना की जाए। इस क्षेत्र 

की भौगोलिक स्थिति एसी है मानो यह चिकन की नैक 

पर स्थित हो ओर जैसा कि A एक बार बंगाल के 

वर्तमान राज्यपाल से भी यही कहा था, यह न केवल नैक 

पर स्थित है बल्कि यह चिकन नैक की ग्रासनली पर 

स्थित हे। यह सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है. 
इसका विकास किया जाना चाहिए! अतः वित्त मंत्री जी 

मेरा आपसे अनुरोध है कि संलग्न क्षेत्रं को महत्व दै जहां 
बड़ी संख्या गोरखा लोग रहते 81 मेरा तृणमूल कांग्रेस से 
भी अनुरोध हे कि यदि संलग्न क्षेत्रों का अध्ययन करने के 
लिए किसी समिति का गठन किया जाता है तो उस 

समिति के तर्कं को स्वीकार किया wei संलग्न क्षेत्रों का 

निर्धारण किया जाए ओर तत्पश्चात ut शामिल किया जाए। 

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर} यदि मुञ्चे ow 
समय बोलने का अवसर दिया जाए तो A आपको यह 

जानकारी दे सकता हूं कि पूर्वं मुख्य न्यायधीश ओर बंगाल 
के भूतपूर्वं राज्यपाल श्री जस्टिस श्यामल सेन की अध्यक्षता 

मँ एक समिति का गठन किया जा चुका fi समिति 4 

अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ओर माननीय गृह मंत्री 
ut कौ इसकी जानकारी है कि किस प्रकार का प्रतिवेदन 

प्रस्तुत किया गया है। नवीनतम कदम गोरखालैँड प्रादेशिक 

अधिनियम aid) & पहले यह दार्जिलिंग गोरखा fee. 

परिषद (डी.जी.एच.सी.) था ओर अब इसे बदलकर जी.टी 

कर दिया गया है। अतः, हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी 

की पहल पर गृह मंत्रालय ने इस निर्णय का अनुमोदन 

कर दिया el उन्होने दार्जिलिंग का दौरा किया था। वहां 
बड़ी संख्या मे लोग जुटे थे। लोगों ने इस विचार का 

समर्थन किया। इससे कथित रूप से कुछ संदेह पैदा हुए 

है किंतु हम यह सोचते है fe बातचीत के माध्यम 3 
इनका समाघान कर॒ लिया जाएगा। 

लोक सभा के सदस्य के रूपमे आप उस निर्वाचन 

aa का प्रतिनिधित्व करते & अतः आप इस समस्या का 

समाधान करने A हमारी मदद कर सकते Fl तृणमूल 

19 Ald, 2012 

"कार्यवाही gard मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

फर धन्यकाद Wid 1152 

काग्रेस ओर हमारी नेता. कुमारी ममता बनर्जी हल्का हल 

तलाशने का पूरा प्रयास कर रहे है ओर आशा दै कि 
यदि सी.पी.आई.(एम.) रुकावट पैदा न of तो इसका समाधान 

कर लिया जाएगा...(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदयाः गुरुदास दासगुप्त जी, प्लीज आप ae 

जाइये। 

(अनुकाद 

हम इस विषय पर कोई व्यापक चर्चा नहीं करने जा 

रहे el कृपया बैठ जाइये । 

(AVIA) 

अध्यक्ष महोदयाः जसवंत सिंह जी क्या आप इनकी 

बात का जवाब देंगे? आप अपनी बात जारी `रथिएर। हम 

इस पर os चर्चा नहीं कर सकते। | 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः de जवाब नहीं दे रहे हैँ मुञ्चे नहीं 

लगता कि वह आपकी बात जवाब दे रहे हैं। क्या आप 

अपनी बात पूरी कर रहे हँ? आप बोलिए। इसके अतिरिक्त 
कार्यवाही वृत्तान्त मे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

(व्यकष्षान)* 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तान्त मेँ कुछ ओर सम्मिलित 
नहीं किया जाएगा | 

(व्यवधान)* 

श्री जसवंत सिंहः मै कोई qua नहीं दे रहा 
हूु...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः . ठीक है। जसवंत सिह ofl 

(ATTA) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइप्। 

(CRIP) 

sft जसवंत सिंहः मेरे लिए भी यह मुश्किल है...(व्यक्धान) 

t
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अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तान्त मे कुछ भी सम्मिलित 

नहीं किया जाएगा 

...(व्यवधान)...* 

(हिन्दी) 

यह क्या हो रहा है? 

(TFN) 

[IZA] 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। 

श्री जसवंत सिंहः यदि व्यवधान पैदा न किया जाए तौ 

मे अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। कृपया मुञ्चे दो मिनट 

दीजिर्। 

यह बहुत संवेदनशील मुदा है। उनमें से लगभग 175 

हजार लोग फौज में tl मेँ बंगाल के विभाजन कां Ya 

नहीं दे रहा हूं। कृपया इस बात को स्वीकार कीजिए कि 

युनान ने हमारे लिए अगला दवार खोला है...(व्यवधान्) 

मै इसकी सिफारिश नहीं कर रहा g1 मँ केवल एक 

प्रतिनिधि हूः आप वहां रह रहे हे ।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करं 

ओर अब अपनी बात समाप्त कीजिषप्। 

श्री जसवंत सिंहः एक ओर मुदा gl 

अध्यक्ष महोदयाः मेरे विचार से समय बहुत महत्वपूर्ण 

| कृपया ward कीजिए। 

श्री जसवंत सिंहः मेरा अनुरोध माननीय ग्रह मंत्री जी 

से है..(व्यवधान) 

(हिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग as जाइये। 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः थोड़ा सा शान्त हो जाइए। 

...(व्यवधान) 

"कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

29 फाल्गुन, 1933 (शकः) पर धन्यवादं प्रस्तीक 1154 

(अनुवाद) 

कुछ गोरखा लोगों को जनजाति का दर्जा दिया गया 

है। अन्य को नहीं दिया गया हे। मुञ्चे आशा है कि ' 

माननीय गृह मंत्री इस मामले को बहुत संवेदनशीलता ओर 

सम्जदारी से संभालैगे। मेरा उनसे ओर सरकार से यह 

अनुरोध है कि गोरखा लोगों को जनजाति ओर गैर जनजाति 

वर्गौ मेँ न ger जाए क्योकि यदि उनमें से कुछ जनजाति 

वर्ग मेर तो शेष भी जनजातियां As! इससे एक बड़ी 

समस्या का समाधान हो जाएगा। 

मेरा अंतिम अनुरोध माननीय वित्त मंत्री जी से हे। 

मुञ्चे सभी वित्त मंत्रियों की समस्याओं की जानकारी हे । ga 

सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार की भी जानकारी है 

परन्तु, इस बात को way कि दार्जिलिग 30 वर्षो तक 

परेशानियों का सामना करने के बाद फिर से एक नई 

शुरुआत करने के लिए उन्हे धनराशि की आवश्यकता हे। 

कृप्या इस पर॒ सहानुभूतिपूर्वक विस्तार efor 

अंत में क्योकि हिन्दी 

यहां wa देखा स्पीकर साहिबा, आजकल यहां शेर-ओ- 

शायरी बहुत चलती है।...(व्यवधान्) 

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग); शेर-ओ-शायरी वाले AT! 

उनकी wel हो गई ।...(व्यवधान्) 

एक माननीय सदस्यः वो त्रिवेदी जी A... aaa) 

श्री जसवंत सिंहः मँ नहीं जानता कि अभी बदायूं के 

कौन Rees रहै, लेकिन बदायूं के एक शायद फानी 

थे। ut का एक शेर दहै प्रधान मंत्री जी के लिए - 

देश pri वो तेरी तकदीर की aaa नहो, 

जा रहा है इक जनाजा दौश पर तकदीर के। 

“श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) मेँ माननीय ॐ. गिरिजा 

व्यास जी द्वारा पेश किए गए तथा ड. शशी थरूर द्वारा 

अनुमोदित usaf भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजौर 

समर्थन करता हूं। जैसा ड. व्यास ने अपने प्रारंभिक भाषण 

मे कहा कि महामहिम रष्टरपति जी का भाषण देश की 

विभिन्न दिशाओं मेँ वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करके सरकार 

दारा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे 

तथा आने वाले वर्ष मेँ किए जा रहे प्रयासों का विवरण 21 

"भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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[श्री नवीन जिन्दल] 

इनमें न किसी घटनाक्रम को fur का प्रयत्न रै 

तथा न ही वस्तुस्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर रखने की अनावश्यक 

कोशिश की गई है। इससे पहले कि मै इस अभिभाषण में 

की गई बातों का उल्लेख कर तथा उन पर अपने विचार 

wd, अनुभव के आधार पर जो मेरी एकं धारणा बनी है, 
वह भँ माननीय सदन को बताना चाहता हू। 

इस वर्ष भारत की संसद की स्थापना के 60 a 

पूरे होने जा रहे हैँ तथा हम पूरे विश्वास के साथ कह 
सकते है कि Cima मे संसदीय संस्थाओं एवं प्रजातांत्रिक 

परंपराओं का लगातार विकास हो रहा हौ इन संस्थाओं 

की wg भारत मेँ मजबूत हुए ह तथा जनता जनार्दन की 
प्रजातात्रिकं शासन प्रणाली A आस्था बदरी है। भारत में 

संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार है, निष्पक्ष न्यायप्रणाली 

है, व्यवस्थित कार्यपालिका है तथा पूर्णतः स्वतंत्र मीडिया 
तंत्र हे। हर व्यक्ति एवं संस्था को बिना किसी भेदभाव के 

भारतीय संविधान के प्रति कंटिवद्ध रहकर अपने विचार 

व्यक्त करने की त्था अपना विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता 

i) अभी पांच राज्यों A मतदाताओं ने अपने मत का अपने 

प्रदेशो की सरकार बनाने का प्रयोग किया हे) यह गर्वं की 

बात है कि इतने बड़े स्तर पर भारत के लगभग एक 

चौथाई मतदाताओं ने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत 

का प्रयोग किया हे। 
ति 

| इतने बड़े चुनाव को wis ढंग से करवाने के. 

लिए म भारत के निर्वचन आयोग तथा शासकीय व्यवस्थां 

को बधाई देना चाहता ह| इससे भी यह सिद्ध होता है 
कि आम भारतीय मतदाता का विश्वास जनतांत्रिक प्रणाली 

मे ओर मजबूत हुआ है। \ 

यह भी हर्ष कां विषय है कि इन चुनावों मतदाताओं 

नै agag कर हिस्सा लिया ओर इन्हीं प्रदेशो मं पहले की 

अपेक्षा डाले गए मतो की संख्या मे भारी बदोत्तरी हुई zl 
| हमरे आसपास के देशों मेँ जो राजनीतिक vara पुथल 

मची हुई है, उसके मुकाबले हमारे देश मे राजनीतिक 

स्थिरता व परस्पर विश्वास का वातावरण si यह हम 

सबके लिए हर्ष तथा गौरव का विषय है| 

` र्ट्रपति जी के अभिभाषण मेँ सबसे पहले देश की 

आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, उसमे 

यह स्वीकार किया गया है कि 2010-11 में हमारी अर्थव्यवस्था 
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की वृद्धि दर 8.4 फीसदी थी, लेकिन वह इस वर्ष घटकर 

7 फीसदी हो गईं है। इस अभिभाषण मे यह विश्वास 
दिलाया गया हैं कि इस विषय मे उठाए जा रहे सकारात्मक 

सुधारों व ˆ योजनाओं के द्वारा देश की आर्थिक विकास दर 

पुनः 89 फीसदी पर आ जायेगी। जहां कई पाश्चात्य देशौ 

मे तथा यूरोप के देशों में मेदी फली हुई है ओरं उनकी 

विकास दर दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। 

(प हमारे नीति feet तथा भारत नेतृत्व तेथा 

की मूलभूत सुदृढ सोच का फल है कि हमारे 
विशाल देश A उस मंदी ओर कमी का असर कम से 

कम हुआ है तथा अभी भी हमारी विकास दर एक अच्छे 

स्तर Wel a पूर्ण विश्वास है fe संसद के हर वर्ग 
दारा सरकार को हर प्रकार का सहयोग मिलेगा तथा देश 

उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर ml 

खाद्यान उत्पादन, वितरण तथा उम्मूलन व 

लिगानुपात समस्या दूसरी ज्वलत समस्या जो देश के सामने 
मुंह खोले खड़ी है, वह है भुखमरी, कुपोषण तथा लिगानुपात। 

हमारी आबादी 120 करोड़ से ज्यादा हो गई tl अभी 

हाल ही मे प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर लगभग 50. “ 

प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कुपोषण का शिकार st 2011 

मेँ हुई जनगणना के आधार पर 1000 बालकों के अनुपात 

मे 0 से 6 साल की आयु तक केवल 914 बालिकाएं है 

भारत की स्वतत॑त्रता के बाद यह अनुपात सबसे कम है जो 

गंभीर चिता का विषय है ओर इस दिशा 4 राष्ट्रीय तथा 

राज्य स्तर पर शीघ्रताशीघ्र उचित कदम उठाए जाने की 

आवश्यकता हे। 

मेरा Yara है कि भ्रूण हत्या करने वाले के विरुद्ध 
सख्त से सख्त कारवाई की जाए ओर इस fem में जौ 

भी नियम है, उनका wed से अनुपालन किया wy यह 
भी उतना ही आवश्यक है fe लड़कियों के लिए उचित 

शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी 

बनाने के लिए योजनाएं चलाई जाए, बाल विवाह `परं पूर्णतः 
रोक लगे, तथा परिवार का आकार सीमित करने 4 मावृशक्ति 

का भी पूर्णं अधिकार atl ` 

2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह भी स्पष्ट 

हुआ है कि 9 वर्षो मे पहली वार ग्रामीण जनसंख्या की 

तुलना में शहरी जनसंख्या अधिक अनुपात मेँ बढ़ी है। 
इसके कई कारणों का उल्लेख माननीच राष्ट्रपति जीने भी 

अपने अभिभाषण मे किया S| ग्रामीण aa मँ उपयुक्त
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जीविका साधनों का न होना, शिक्षा, स्वारथ्य की तथा अन्य 

सुविधाओं का न होना इनके मुख्य कारण #1 बड़ी खुशी 

की बात है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना 

इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम है, जिससे ग्रामीण 

प्ररिवारों को ग्रामीण aa में ही लगातार रोजगार के अवसर 

उपलब्ध कराए जा Why! 

इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत काम gst वालों 
के लिए तथा अपने छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए 

सस्ते बयाज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाएं अन्य तकनीकी 

व प्रशासकीय सहायता आसानी से मिले, जिससे नगरों की 

तरफ जनता का पलायन रुके ओर हमारे देश के गांव 

अपने आप मे एक समृद्ध इकाई के रूप मेँ उभर Wel 

यहां पर एक ओर विषय पर ध्यान केद्धित करने की 

आवश्यकता है fe गांवों से शहर A हो रहे लगातार 

लोगों के पलायन से शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण 

वहां की आधारभूत संरचना व लोगो को दी जाने वाली 
सुविधाओं मे age की आवश्यकता है। 

पिछले og वर्षो से सरकार द्वारा संचालित जवाहर 

लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन ने देश के महानगरों 

मे लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाने का 

सराहनीय कार्य किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण 

मे बताया है कि अब इस मिशन को देश के अन्य प्रथम 

श्रेणी ओर मध्यम नगरों 4 भी कार्यान्विति किया जाएगा। 

इस कदम से न केवल महानगरों पर दबाव कम होगा, 

बल्कि यह शहरीकरण के व्यापक प्रसार ओर विकास को 

भी सुनिश्चित करेगा। 

जी खुशी की बात है कि शहरी क्षेत्रों मेँ आजीविका 

सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्दी ही आजीविका मिशन 

शुरू करने जा रहीदहै, जौ काम GA के इच्छुक कारीगरी 

के fay कौशल प्रदान करने की व्यवस्था तथा साधन उपलब्ध 

कराएगा | _ | 

( राष्ट्रपति के भाषण मेँ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 

योग्यता पद्धति के विकासं हेतु समान सिद्धान्त ओर दिशा- 

निर्देश तय करने के लिए usta व्यवसायी शिक्षा योग्यता 

व्यवस्था स्थापिति करने की बात कही गईं दै। मेरा यह 

मानना है कि इस व्यवस्था से आने वाले वर्षो में देश के 

युवाओं को कुशल एवं योग्य बनने के लिए बेहतरीन अवसर 

Prot" 
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यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष 2012-13 मेँ 85 लाख 

लोगों को ओर i2dt पंचवर्षीय योजना मेँ 8 करोड़ लोगों 

को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 1500 नए प्रौद्योगिक 

प्रशिक्षण संख्याओं ओर sooo कौशल विकास oat की 

स्थापना की जाएगी। निश्चित रूप से इस व्यवस्था के 

स्थापिते हो जाने पर आने वाले ai में युवाओं को कुशल 

एवं योग्य बनने के बेहतरीन अवसर fae 

यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष 2012-13 4 85 लाख 

लोगों को ओर 12वीं पंचवर्षीय योजना मे 8 करोड लोगों 

को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 1500 नए प्रौद्योगिक 

प्रशिक्षण संस्थाओं ओर 5000 कौशल विकास wal की 

स्थापना की जाएगी। निश्चित रूप से इस व्यवस्था के 

स्थापित हो जाने पर आने वाले वर्षो मे युवाओं का कुशल 

एवं योग्य बनने के बेहतरीन अवसर मिलंगे। 

/ इस अभिभाषण मे भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा काले धन 

को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे . 

प्रयत्नो का भी उल्लेख है। मेरी मान्यता है कि भ्रष्टाचार 

दूर करने के लिए सर्वप्रथम देश A ओद्योगिक तथा कृषि 

उत्पादन मे बद्धोत्तरी की अत्यंत आवश्यकता हे। 12 0 करोड़ ` 

की आबादी के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना 

अपने आप मेँ एक विकराल समस्या है। बड़ी खुशी की 

बात @ कि 12वीं पंचवर्षीय परियोजना में वर्तमान 2.5 फीसदी 

से 4 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया 

गया है, जो एक सराहनीय कदम है। 

[sta उत्पादन के साथ-साथ उसके व्यवस्थित वितरण 

की होना भी अति आवश्यक है। हमारी सरकार 

का यह प्रयास होना चाहिए कि किसान को उसके उत्पादन 

का उचित मूल्य मिले, उसके उत्पाद का उचित भंडारण 

हो सके, उन कारणों को समाप्त किया जाए जिनसे पैदा 

किए हुए अनाज की आवश्यक बर्बादी होती है। यह अति 

चिता का विषय है कि एक तरफ एकत्रित अनाज सडता 

रहे, तथा जिनको उसकी आवश्यकता है, उन तक वह न 

yea सके। 

देश की आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद पर समय 

समय पर सदन मे र्चा हो चुकी है ओर उस चर्चा के 

आधार पर केन्द्रीय तथा राजकीय सरकार जो कदम उठा 

रही है, उनमें एक समन्वय होकर इन तत्वों को समाप्त 

करने की क्षमता आनी चाहिए। इसके लिए एक समन्वित _ 
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[श्री नवीन जिन्दल] 

नीति की तथा उसके संपादन की आवश्यकता है। यदि 
किसी विषय को लागू करने से पर्वं चर्चा की आवश्यकता 

है, तो उसमें संकोच नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित 

करना अति आवश्यक है कि हमारी सरकारे देशवासियों को 

एक भयमुक्त॒ तथा er) मुक्त जीवन जीने के लिए 

अनुकूल वातावरण दे Wd! 

मै स्वयं एक खिलाडी हुं तथा देश म विभिन खेलों 
के प्रशिक्षण संचालन तथा खिलाडियों को अपने अपने क्षेत्र 

मँ विलक्षणता प्राप्त हौ सके इसका पक्षधर हूं मै चाहता 
हं कि हर खिलाड़ी को उचितं प्रशिक्षण मिले, सुख-सुविधाएं 
मिले ताकि न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी 

वह खेलं के इतिहास में गौरवशाली प्रदर्शन केर सके। इस 

दिशा में समुचित धन सामग्री आवंटित की. जाए हो सके 

तो कोरपोरेट सरक्टर को भी सरकार इसमे बराबर का 

भागीदार बनाप्। 

बहुत सारे अन्य विषय है, जिनकी ओर मै समय के 

अभावं के कारण केवल daa मे ही उनका उल्लेख करना 

mem! जैसे | 

® Wa कर प्रणाली तथा कर दाताओं को सुविधाएं 

e वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं 

e लाम वंचित वनवासियों के लिए gan 

e कमजोर, असुरक्षित तबकों का विकास 

 अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण 

e किसानों को उर्वरक (खाद) की उचित उपलब्धता 

तथा सब्सिडी 

शहरी बेघर लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 

e पर्यटन उद्योग मे रोजगार पैदा करना 

e विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उपाय 

® रेलवे का आधुनिकीकरण 

® राडकों के विकास को प्राथमिकता 

e गेस उत्पादन में वृद्धि . 

वैज्ञानिक a ओद्योगिक उत्कृष्टता के जरिए 

सामाजिक व॒ आर्थिक परिवर्तन 

e रोना के तीनों अंगों के आधुनिक व॒ विकसित 

बनाने के लिए किए जां रहे उपाय 

19 मार्च, 2012 पर धन्यकाद Wild 1160 

अतः मेँ मेरा यह कहना है कि संयुक्त प्रगतिशील 

संगठन की सरकार (यू.पी.ए.) माननीय ईडा. मनमोहन सिंह 

जी के नेतृत्व मे तथा काग्रेस अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया 

गांधी जी के मार्ग-निर्दशन में एवं युवा नेता श्री राहुल गांधी 

जी के अथक प्रयासों द्वारा भारत को एक सर्वागीण व 

समग्र विकासं की ओर निश्चित रूपः से लेकर जाएंगे जिसमें 

हर भारतीय एक सामान्य सुख साधन सम्पन्न जीवन व्यतीत 

कर सकेगा, जिससे भारत विश्व में एक आर्थिक ओद्योगिक 

q राजनीतिक शक्ति के रूप में जाना जाएगा। 

इन्हे शब्दों के साथ, में आपका आभार प्रकट करता 

हू कि आपने Ww अपने विचार व्यक्त करने का अवसर 

दिया तथा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद 

प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता gl 

(अनुवाद) 

प्रधानमंत्री (डो. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, 4 

माननीय राष्ट्रपति जी को उनके ज्ञानवर्धक अभिभाषण के 

लिए हार्दिक धन्यवाद करने हेतु तथा अपनी ओर से इस 

सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों खड़ा हुआ हूं ` राष्ट्रपति 

के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा ge है जिसमे श्री जसवंत 

सिह जी ने भी अपना योगदान दिया है। मै च्चा मे भाग 

लेने के fay दलों के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। 

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के vet ओर उनके 
अनुपालन के लिए सरकार द्वारा ved गये कदमो का 

खाता प्रस्तुत करने के साथ साथ अभिभाषण A उल्लेखित 

चुनौतियों का सामना करने & लिए सरकार के प्रयासों की 

भी चर्चा करता gl राष्ट्रपति के अभिभाषण परा 10 में उन 
पच महत्वपूर्ण चुनौतियों का जिक्र किया गया है जिनका 
सामना आज हमारा देश कर रहा el वे है 

(1) हमारी बहुसंख्यक आबादी के लिए आजीविका सुरक्षा 

हेतु प्रयास ̀ करना ओर अपने देश से गरीवी, 

भूख ओर निरक्षरता को समाप्त करने के कार्य 
मे योगदान करना; 

2) अपने लोगों के लिए da ओर ene विकास 

के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा हासिल करना; तथा 

देश कै लोगों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरो 

का सृजन करना; 

(3) अपने तीव्र विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित 

करना,
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(4) अपनी पारिर्थितिकीय ओर पर्यावरणीय सुरक्षा को 

संकट मे डाले विना अपने विकास संबंधी लक्ष्य 

प्राप्त करना; ओर 

(5) न्यायसंगत, बहुलवादो, धर्मनिरपेक्ष ओर -समावेशी 

विकास के sh के भीतर अपनी आंतरिक ओर 

बाहरी सुरक्षा की गारंटी देना। 

महोदया, ये पांच चुनौतियां है जिनका सामना शेष 

ढाई वर्षो मे हमारी सरकार को करना zl 

जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है तो मेरे सहयोगी, 

माननीय वित्त मंत्री जी में आर्थिक सर्वेक्षण सभा पटल पर 

रख दिया हे ओर आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की Rafa 

का व्यापक लेखाजोखा पेश करता है। वित्त मंत्री ने अपने 

बजट भाषण म हमारे सामने उपर्थिति चुनौतियों का भी 

जिक्र किया हे। महोदया, इन सब विषयों पर अगले सप्ताह 

सामान्य बजट & दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसलिए, 

मे देश की अथव्यवस्था पर विचार करते हुए संक्षेप में बात 

करूगा। 

मद्ये विश्वास है कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 

हम एक एसे दौर से गुजर रहे है जहां सभी देशो के 

हालात अत्यंत कठिन हैँ। वर्षं 2011-12 सभी देशों के लिए 

मुश्किलों भरा रहा है। हर जगह वैश्विक विकासं मे कमी 

आई है। 2011 4 ओद्योगिक देशों की वृद्धि दर केवलं 1.6 

प्रतिशत रही। जो कि पूर्वं वर्ष की दर से आधी है। 
वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के के 

दौर से गुजर रही है। उत्तरी अफ्रीका ओर पश्चिम एशिया 

मे घटनाओं से हाइद्धोजन के मूल्यों मेँ भारी वृद्धि हई 

जिससे अन्य चीजों के साथ-साथ उर्वरकों ओर Geri के 

मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव us रहा है ओर इसने हमारे 

भुगतान संतुलन पर भी दबाव डाला zl 

महोदय, इस पृष्ठभूमि, मे हमारी आर्थिक वृद्धि दर 

सात प्रतिशत रही रहै जौ यद्यपि हमारी आशा से धीमी थी 

परन्तु इसे प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। निश्चय दही, हम 

इसे स्वीकार्य नहीं मान सकते। हमें अगले वर्ष् इसे बढ़ाने 

का प्रयत्न करना चाहिए ओर यथासंभव उच्च विकास मार्ग 

पर लौटना चाहिए ओर साथ ही यह भी सुनिश्चित करना 

चाहिए कि हम उचित मूल्यों में स्थिरता लाने के साथ 

साथ समावेशी विकास & अपने उदेश्य को हासिल करने 

की दिशा A आगे बहगे। महोदय, इसके लिए हमे इस 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) पर धन्यवाद UT 1162 

सम्माननीय सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक 

वर्गो की राय को शामिल करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय 

सहमति बनाने की जरूरत है यह एक ta अवसर है 

जब हमे संकीर्ण राजनीति से ऊपर vor चाहिए ओर एक 

राष्ट्र के रूप मे एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। 

महोदया, 2008 से पहले पांच al तक इसने 9 

प्रतिशत की दर से विकास किया ओर मै मानता हूं कि 

हम विकास दर को पुनः प्राप्त कर सकते & aad कि 

अनेक कठिन फैसलों पर हम सहमति बना सके। यदि हम 

उस उदेश्य A सफल होते है ता हम सुनिश्चित करेगे कि 

एक आर्थिक शक्ति के रूप मे भारत विकसित होता रहे 

ओर हम अपने देश से गरीबी कम करने की आर्थिक 

क्षमता हासिल कर सके तथा स्वास्थ्य; शिक्षा, कौशल विकास 

ओर स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण 

क्षेत्रों मे विद्यमान अंतर कौ दूर कर Uhl श्री जसवंत 
सिह ने पेयजल आपूर्ति की समस्या का जिक्र किया aml 

मै उन्हें आश्वस्त करता हूं कि देश के सभी नागरिको के 
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की उच्च 

प्राथमिकता ह | 

(TTA) 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तान्त मे pe भी सम्मिलित 

नहीं किया जायेगा। 

(TET 7)... 

St. मनमोहन सिंहः महोदया, ate सदस्यों ने हमारे 

समाज के कमजोर वर्गो की समस्याओं का जिक्र किया है 
ओर भै उनसे सहमत हूं कि हमे विशेषरूप से असंतुलित 
विकास जिसको हमारी आबादी के कमजौर वर्गो जैसे अनुसूचित 

जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिट वर्गो, अल्पसंख्यकां 

ओर अन्य वंचित समूहं को नकारात्मक रूप से प्रभावित 
किया हे, पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मै माननीय 

सदस्यों को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस महत्वपूर्ण कार्य 

पर ध्यान देगे...(व्यवधानः) 

महोदया, बारहवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे इस वर्ष के 

मध्य में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डीसी.) को प्रस्तुत किया 

जाएगा, आर्थिक तेज, सतत ओर अधिक समावेशी विकास 

के लिए विश्वसनीय कार्य-योजना निर्धारित करेगी। मै विस्तार 

"कार्यवाही gaia मे सम्मिलित नर्हीं किया गया)
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[डो. मनमोहन सिह] 

मेँ नहीं जाना चाहता परन्तु माननीय सदस्यों को याद दिलाना 

` चाहता हूं कि हमारा मार्ग सरल नहीं है। 

asi विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को भी 

wast fe हम जो कठिन फैसले ad हवे इस तथ्य से 

ओर भी कठिन हो जाते हैँ कि हमारी गठबंधन की सरकार 

है ओर हरमे आम सहमति कायम रखने की जरूरत को ध्यान 
मेँ रखते हुए नीति तैयार करनी होगी। वह रेल बजट प्रस्तुत 

करने के बाद घटनाक्रम से इस प्रकार की चुनौतियां we 

रूप से सामने आती है। भँ इस मौके पर माननीय सदस्यो 

को नवीनतम स्थिति की जानकारी दे रहा gi महोदय, मुद्ध 
पिछली देर रत्रि मेँ भी दिनेश त्रिवेदी से एक ई-मेल संदेश 

ओर उसके बाद एक ओपचारिकं पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 

उन्होने रेल मंत्री के तौर पर अपना त्यागपत्र दिया है। 

मै श्री त्रिवेदी का arma स्वीकार कर लेने की 

सिफारिश के साथ इस पत्र को राष्ट्रपति जी को अग्रेसित 

कर रहा gl at श्री त्रिवेदी के जाने पर खेद हे। 
उन्होने ta रेल बजट पेश किया था जिसमे उनके पूर्ववत 
रेल मंत्री द्वारा तैयार किए गए विजन 2020 को परा 

करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई शी। जल्दी ही नए रेल 

मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। उनके पासं हमारी रेल 

व्यवस्था को आधुनिकीकरण जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य आगे बढ़ाने 

की दायित्व होगा। | 

अध्यक्ष महोदया, हमारे जैसे विशाल ओर जटिल देश 

मे ओर जहां हमारे देश के किसान श्रेम-बल का 65 

प्रतिशत दिस्सा है यह अवश्यंभावी & कि संसद ओर सरकार 

को भारत मेँ कृषि की स्थति के बरे में चिता el माननीय 

सदस्यों के साथ साथ मंत्री द्वारा किसानों दारा की जा 

रही आत्महत्याओं के प्रति दुःख व्यक्त करता हू। 

भै सभा को आश्वस्त . करता हूं fe हम एक नये 

जोश के साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगे कि 

हमारे देश के किसी भी किसान को आत्महत्या जैसा गंभीर 

गदम उठाने के लिए मजबूर न होना WI 

हमारी सरकार ने कृषि के विकास, कृषि 4 सार्वजनिक 

निवेश बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि 

मे प्रौद्योगिकी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, उच्च 

प्राथमिकता देती है। इसी का परिणाम है कि विगत पांच © 

-वर्षो के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर तीन प्रतिशत 
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से 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक wel well इस वर्ष 250 

मिलियन टन Bers का Ros उत्पादन प्राप्त होने की 

संभावना है। । 

पिछले वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी 

मिशन ओर खाद्य सुरक्षा मिशन ने कृषि के विकास के 

लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में भरपूर योगदान दिया 

है। किंतु 4 यह नहीं wen कि ओर go नहीं किया जा 

सकता। बारहवीं पंचवर्षीय योजना मे हम कृषि के विकास 

पर ओर ध्यान गे क्योकि किसानों का हित हमारी सरकार 
के लिए सर्वोपरि है। यह हमारी प्राथमिकता होगी जिस पर 

हम पूरी मेहनत से कार्य करेगे। 

महोदय, देश मेँ कीमतों की स्थिति का भी जिक्र. 

किया गया था। मेँ यह स्वीकार करता हूं कि fled दो 
वर्षो मे कीमतों की वृद्धि एक समस्या बन गई है। dg 

से एेसे संकेतं हैँ कि कीमतें नियंत्रण में आ रही है परन्तु 

हमे सतर्क रहना vem! इसी संदर्भ a वित्त मंत्री जी के 

वित्तीय घाटा नियंत्रित करने के प्रयास बहुत महत्वपूर्णं है। 

अंतरष्ट्रीय अर्थव्यस्था A आ रहे बदलावों के कारण वर्ष 

2008-09 मे हमारा वित्तीय घाटा बढ़ गया था किंतु हमे ` 

आशा थी कि वर्ष 2011-12 4 वित्तीय घाटे को कम करके 

उचित स्तर तक वापस ले atl वित्त मंत्री मेँ उस वर्ष 

के लिए 4.8 प्रतिशत के वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया 

था। किंतु एसा प्रतीत होता है कि वित्तीय घाटा 59 प्रतिशत 
तकं ऊपर जा सकता है। वित्त मंत्री जी ने हमारी सरकार 
से अगले वर्ष तक वित्तीय घाटे को कम करके 5.1 प्रतिशत 

ae लाने का वायदा किया है। यह बहुत महत्वपूर्णं है कि 

वित्त मंत्री जी वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने मँ सफल 
रहे है, वह भुगतान संतुलन के घाटे को भी यथोचित स्तर 
तक नियंत्रित करने में सफल रहे है क्योकि मूल स्थिरता 
के साथ विकास के साथ-साथ मूल्यों में यथोचित स्थिरता 

लाना अनिवार्य है। 

चकि इन सभी ql पर बजट के दौरान विस्तार से 
चर्चा की जाएमी अतः मेँ इन मुद्दों को अधिक नहीं लगारऊगा। 

तथापि, oe wa मामले हैँ जिनका भ उल्लेख करना चाहुंगा 
ओर इनमें से एक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एन.सी.टी.सी.) 

की स्थापना से संबंधित है। एन.सी.टी.सी. से संबंधित मुदं . 

पर चर्चा करते हुए श्री राजनाथ ̀ सिंह जी ने आतंकवाद 

की समस्या से निपटने में हमारी सरकार की - ईमानदारी 
पर सवाल उठाये थे।
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महोदया, आतंकवाद से निपटना ओर wrap ढंग से 
बामपंथी उग्रवाद से निपटना ये दो प्रमुख चुनौतियां है जो 

आज देश मे विकास के लक्ष्यो विशेषकर मध्य भारते के 

त्रो मे विकास लक्ष्यो को प्राप्त करने मे बाधक हें। छत्तीसगद्, 

मध्य प्रदेश, flere, ARGS राज्य बामपंथी उग्रवाद से 

प्रभावितं हें। यदि हमें अपने विकास के लक्ष्य प्राप्त करने 

है तो वामपंथी उग्रवाद ओर आतंकवाद पर नियंत्रण अत्यंत 

आवश्यक हे 

महोदया, मै सदन ol आश्वस्त करता & कि हमारी 

सरकार अपने नागरिकों को पूर्णतया सुरक्षित जीवन दशां 

प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ओर यह आतंकवाद के 

संकट से निपटने के लिए हर संभव कदम उठायेगी। वास्तव 

मे एन.सी.टी.सी. की स्थापना इस दिशा मे एक महत्वपूर्ण 

कदम है। यह चिता व्यकत की जा रही है कि oF 
सरकार राज्य सरकार के अधिकार aa मे अतिक्रमण करने 

की कोशिश कर रही है ओर यह सुद्याव दिया मया है 

कि इससे पूर्वं की एन.सी.टी.सी. कार्यं करना शुरू करे 

राज्य सरकारों को विश्वास मे लिया जाना चाहिए्। सबसे 

पूर्वं सरकार द्वारा नियुक्त मंत्री समूह की रिपोर्ट ओर द्वितीय 

` प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश प्रस्तुत की ag है 

तब से एन.सी.टी.सी. की स्थापना के प्रश्न पर विभिन्न य॑त्र 

पर विचार विमर्श किया गया है। 2001 4 पहले से एक 

मल्टी-एजेसी संटर एन.सी.टी.सी. की स्थापना भी की गई 

शी ओर मुख्यमंत्रियों की आंतरिक सुरक्षा संबंधी इसकी dont 

मे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए परस्पर समन्वय 

बनाने के लिए स्केद्रित ओर प्रभावी विचार-विमर्श कौ 

आवश्यकता पर चर्चा की mei जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा 

बताया गया है कि अदेश जारी होने के पश्चात अनेक 

मुख्य मंत्रियों ने चिता व्यक्त की शी ओर मैने we जवाब 

दिया है कि अगला कदम उठाने सरे पूर्वं उनसे परामर्श 
किया जाएगा। 

12 मार्च, 2012 कों विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों 

एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ परामर्शं किया गया था। 

आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक पहले 15 फरवरी 
2012 को होनी शी लेकिन चुनावों के कारण इसे स्थगित 

` करना पड़ा। यह अब 16 अप्रैल 2012 को होनी 21 
इसलिए अगली कार्यवाही करने से पहले उचित ओर व्यापक 

परामर्श किया जाएगा। 

महोदया, मेरे विचार से एन.सी.टी.सी. की संकल्पना 
ओर एन.सी.टी.सी. का कार्यकरण दो अलग मुदे el इसं 
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बात पर सभी सहमत है कि एन.सी.टी.सी. की संकल्पना 

निरपवाद है। ओर एन.सी.टी.सी. के कार्यकरण के संबंध में 

मतभेद हो सकते है लेकिन मुञ्चे विश्वास है कि विचार - 

विमर्श ओर बातचीत के द्वारा इन मतभेदो को Yo जा. 

सकता है ओर सहमति बनाई जा सकती है। इस दिशां में 

यह हमारा पूरी ईमानदारी से किया गया प्रयास होगा। 

महोदया, चर्चा के दौरान उठाया गया दूसरा मुदा 
श्रीलंकाई तमिलों की Raft से संबंधित है। कुछ सदस्यों 

ने श्रीलंका की स्थिति के संबंध मे चिन्ता जताई है। श्रीलंकाई 

तमिलों के कल्याण के संबंध मे माननीय सदस्यो की चिन्ताओं 

ओर भावनाओं से केन्द्र सरकार पूर्णतः सहमत हे। श्रीलंका 

मे संघर्ष समाप्ति के बाद से हमारा ध्यान लगातार श्रीलंका 

के तमिल नागरिको के कल्याण पर कैद्रित है। उनका पुनर्वास 

ओर पुनस्थापन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हे। 

14 मार्च को दिये गये विदेश मंत्री के स्वप्रररित वक्तव्य 

मे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमो को 

रेखांकित किया गया है। श्रीलंका सरकार के साथ हमारे 

रचनात्मक समद्मौतों ओर हमारे gee कार्यक्रमो सहायता के 

परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में स्थिति सामान्य 

नही है। श्रीलंका सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधान के 

हटाने ओर श्रीलंका के उत्तरी प्रान्तों मेँ स्थानीय निकायो के 

चुनाव कराने से भी स्थिति में सुधार हुआ है! सदस्यों ने 

श्रीलंका में दीर्घकालिक संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के 

उल्लंघन ओर जेनेवा में चल रहे संयुक्त we मानवाधिकार 

परिषद के 19d सत्र में अमरीका द्वारा श्रीलंका मै समाधान 

ओर उत्तरदायित्व के de A प्रस्तुत fet गये प्रारूप 

प्रस्ताव संबंधी मुदे भी उठाए Tl भारत सरकार ने श्रीलंका 

सरकार द्वारा तमिल समुदाय की शिकायतों के निवारण के 

लिए सुलह की यथोचित प्रक्रिया के अपनाए जानै पर बल 

दिया है। इस संबंध A हमने श्रीलंका सरकार द्वारा नियुक्त 

आयोग की रिपोर्ट जो कि श्रीलंकाई संसद के समक्ष रखी 

गयी है, में निहित सिफारिशों को लागू करने का आहूवान 

किया है। इनमे संघर्ष के दौरान पैदा हुए घाव को भरने 

तथा श्रीलंका मे स्थायी शान्ति ओर सुलह की प्रक्रिया कौ 
कायम रखने के लिए बहुत से रचनात्मक उपाय शामिल 

किये गये है। 

हमने श्रीलंकाई सरकार को कहा है कि वह श्रीलंकाई 

संविधान के 13d संशोधन को & तरह लागू करने के 
लिए तमिल राष्ट्रीय गठबंधन संहित सभी दलों फे साथ
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rst. मनमोहन सिह] 

व्यापक चर्चा के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने 

की अपनी वचनबद्धता का पालन करे ताकि सत्ता का उचित 

हस्तांतरण हो स्के ओर समस्या का सही Use समाधान 

किया जा wel हम आशा करते है कि श्रीलंकाई सरकार ` 

इस मुदे की सवेदनशीलता को wad हुए इस संबंध में 

स्पष्टता निर्णायक ओर दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएगी। इस 

प्रक्रिया के माध्यम से हम उनके संपर्क में wet ओर we 

श्रीलेकाई तमिलों के चुनै हुए प्रतिनिधियों के साथ वार्ता 

आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते wei! 

जहां तक जेनेवा A चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार 

परिषद के (श्वे wa मेँ अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किये गये 

प्रारूप प्रस्ताव का संबंध है, हमें अभी तक संकल्प का पाठ 

प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, मे सभा को अंतिम विश्वास 

दिलाना चाहता हूं कि हम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने 

के पक्षधर हें। हमें आशा है कि इसमें हम श्रीलंका में 

तमिल समुदाय का भविष्य सुरक्षित करने oe वहां समानता 

गौरव ओर न्याय प्रदान कराने तथा उनके आत्मसम्मान की 

रक्षा करने के अपने उदेश्य को परा कर WT 

डो. एम. ताम्बिदुरई (करूर): क्या आप प्रस्ताव का समर्थन 

, करने वाले है?...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया जारी रखें । कुछ भी कार्यवाही 

वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा | 

(व्यवधान)... * 

अध्यक्ष महोदयाः कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित 

नहीं किया जायेगा, | 

(व्यवधान)... 

डो. मनमोहन सिंहः महोदया, श्री जसवंत fae जी ने 

Trees प्रादेशिक प्रशासन का मुदा उठाया है। 4 इस 

समा को आश्वस्त करना चाहता दह कि इमने इस कठिन 
wre के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पूरी ईमानदारी से 

प्रयास किया हे इस परिणाम तक vet के लिए हम 

पश्चिम बंगाल सरकार के योगदान की सराहना करते है 

भै सदन को भरोसा fea चाहता हूं कि जो भी मुदे 

19 मार्च, 2012 

"कार्यवाही gaia में सम्मिलित नहीं किया गया। 

पर धन्यवाद प्रस्ताव 1168 

छूट गये हँ उनमें ओर स्थायी समाधान के लिए हम उसी 

रचनात्मक भावना के साथ काम करेगे 

महोदया, मेँ इस सभा का ओर अधिक समय नहीं 
लेना चाहता। मै एक बार पुनः अपनी ओर से तथा सभी 

सदस्यों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके § 

mae अभिभाषण के लिये धन्यकाद देता हूं। | 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव 

पर चर्चा अब पूरी हो गयी है। इससे पहले कि 4 धन्यवाद 

प्रस्ताव पर संशोधनं को सभा के समक्ष मतदान के लिये 

w, मे यह सूचित करना चाहती ¢ कि सदस्यों द्वारा 

प्रस्तावित संशोधनों के क्रम संख्या को दशनि वाली पर्चियां 

श्रीमती सुषमा स्वराज, सर्वश्री भर्तृहरि महताब, शैलेन्द्र कुमार, 

अर्जुन चरण सेठी, गणेश सिह, राजू शी. गुरुदास दासगुप्ता, 

बसुदेव आचार्य, ॐ. रामचन्द्र डोम ओर श्री शेख tga 

हक द्वारा सभा पटल पर रख दी गयी थी। क्योकि इस ` 
बारे में एक घोषणा 14 मार्च, 2012 को ही कर दी गई 

off | 

मुञ्चे यह भी सूचित करना है कि संशोधन संख्या 
1165 की पर्ची सर्वश्री गुरदास दास गुप्ता ओर अर्जुन 

चरण सेठी एवं संशोधन संख्या 1279 के लिए श्री वसुदेव 

आचार्य, डो. रामचन्द्र डोम ओर श्री शेख, सैदुल हक दारा 

पटल पर रखी गयी ofl संशोधन संख्या 1165 एवं 1279 

एक जैसे है। सामान्यतः एक जैसे संशोधनं के संबंध में 

सूचना देने वाले wel के नाम मुद्रित सूची मेँ सूचना, 

प्राप्ति की तारीख ओर समय के अनुसार एक साथ रखे 

दिये. जाते है। किन्तु समय के अभाव मे एसा नहीं किया 

जा सका। यदि नामों को एक साथ रखा जाता तो श्री 

वसुदेव आचार्य का नाम Udell गुरुदास दासगुप्ता ओर अर्जुन 

चरण सेदी के नामों से ऊपर प्रदर्शितं किया जाता। 

इस संदर्भ में A माननीय सदस्यों का ध्यान निर्देश 
सं. 42 की ओर भी आकृष्ट कराना चाहती दहं जिसमे अन्य 

बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि जब 

कार्य सूची मेँ करई सदस्यों के नाम 4 रखा हुआ कोई 

प्रस्ताव, उन सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को लिखिते रूप से सूचना 

देने पर प्रस्तुत wen जये; तो उसे उस सदस्य द्वारा 

प्रस्तुत wasnt जायेगा, जिसका नाम कार्य-सूची मेँ पहले 

आता हो ओर यदि वह सभा में उपस्थित न हो या उसने 

प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अपने अभिप्रायं की सूचनां न
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दीहो, तो दूसरे या तीसरे आदि सदस्य द्वारा, जौ कि 

उपस्थित हो ओर केवल उसी सदस्य का नाम, यथास्थिति, 

उस प्रस्ताव, के प्रस्ताव के रूप भें कार्यवाही 4 दिखाया 

जाएगा। 

निर्देश 42 को देखते हुए संशोधन संख्या 1279, जोकि 

संशोधन संख्या 1165 के समरूप है, को श्री बसुदेव आचार्य 

द्वारा प्रस्तुत किया माना जाएगा। क्रम संख्या 1165 ओर 

1279 पर प्रदर्शित पर्थियो, जो इस संशोधन के संदर्भ में 

अन्य सदस्यों द्वारा भेजी गयी थी, पर विचार नहीं किया 

जाएगा। 

अव मै धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनं को सभा के 

मतदान हेतु रख रही et क्या मँ सभी संशोधनं को सभा 

के मतदान हेतु एक साथ रख? 

कुछ माननीय सदस्यः नहीं| 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोगों को इस पर आपत्ति है? 

ठीक हे। श्रीमती सुषमा स्वराज। 

(leh 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, 

मै संशोधन (1) जो एक नंबर सूची मे प्रकाशित है, प्रस्तुत 

करती हूं। सामान्यतः महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजे जाने 

वाला धन्यवाद प्रस्ताव संथोधनों के साथ पारित नहीं होता 

है लेकिन अगर परिस्थिति असमान्य हो जाय तो इस विधा 

का उपयोग करना पड़ता है। इस बार भी एक we 

असाधारण परिरिथति निर्मित हुई है कि aA लोक सभा की 

नियमावली के नियम 18 का उपयोग करना पड रहा है। 

मैने एक ही संशोधन पेश किया हे, जो आपके सामने अभी 

प्रस्तुत किया है। हमारे संविधान का ढांचा कुछ बुनियादी 

तत्वों पर खड़ा tl उन बुनियादी तत्वों की जब गणना की 

जाती है तो संघीय ढांचा प्रमुखता से आता है। देश के 

wire न्यायालय ने अनेकानेक निर्णय देकर यह कहा है 

fe देश के बुनियादी adi से किसी तरह की छेडछाड 

नहीं की जा सकती है। मुञ्चे अफसोस से कहना पड़ता दै 
कि यह सरकार जब से आई दहै, बार-बार अलग-अलग 

तरीके से देश के संघीय ढंचे पर प्रहार कर रही हा, 

उसके साथ छेडछाड कर रही है ।...(व्यक्धान) हमने अलग 

से चर्चा मांगी टै।...(व्यवधान) हमने केन्द्र राज्य संबंधों पर 

अलग से चर्चा मांगी है। Ace. मेँ चर्चा तय भी हौ गई 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) फर धन्यकाद WAI 1170 

हे इसलिए उन तमाम उदाहरणं ओर प्रसंगो को हमारी 

तरफ से उस समय प्रस्तुत किया जाएगा जब केन्द्र राज्य 

संबंधो पर चर्चा करेगे। आज मै चर्चा का फलक लंबा नर्हीं ` 

कर सकती क्योकि मुञ्े केवल संशोधन पर बोलना है। 4 

अपनी बात संशोधन तक ही सीमित wee ओर Het कि 

एन.सी.टी.सी. कर WT इस सरकार की एक ताजा मिसाल 

हे जिसने संघीय ga पर प्रहार किया है। मेरे wes 3 

फरवरी, 2012 का amex है जिसमे संविधान की धारा 73 

से शक्तियां लेते हुए इस सरकार ने एक आफिस मेमोरेडम 

जारी किया, इसको कहा गया- 

(अनुवाद) 

wg आतंकवादरोधी केन्द्र (संगठन कार्य, शक्त्यां 

ओर दायित्व) आदेश, 2012" 

(हिन्दी) 

भै केवल इसका 3.1 ओर 3.2 एक छोटा सा पैराग्राफ 

पढ़ना चाहती él 

(अनुवाद) 

er 3.1 ओर 3.2: एन.सी.टी. सी. के निदेशक विधिविरुद्ध 

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(ई) 

के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट eh 

एन.सी.टी.सी. के परिचालन खण्ड के अधिकारियों को 

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की 

धारा 43ए कै तहत गिरफ्तार करने ओर तलाशी लेने 

की शक्तियां प्राप्त होंगी |" 

(हिन्दी 

इससे दो प्रश्न उभरते है, पहला है कि एन.सी.टी.सी. 

का गठन sects ब्यूरो मे किया जा रहा है। एक 

गुप्तचर एजेंसी को एक जांच wet बनाया जाय, यह 

अपने आप मे, न्यायिक व्यवस्था 4 विकृति पैदा करता हे। 

लेकिन आप we इतनी बृहद शक्त्यां दे दे, पावर दू 

सर्च पावर टू अरेस्ट, जो काम कानून के नीचै राज्य ओर 
राज्य सरकारों का है। आप कहते है कि डायरेक्टर्स ओर 

सारे एन.सी.टीसी. के अफसर पावर आफ सर्च, पावर आफ 

अरेस्ट रखेंगे, क्या यह सीधे-सीधे संघीय cid पर अतिक्रमण 

नहीं है?...(व्यव्धान)...क्या यह राज्य॒के अधिकारों का हननं 

नहीं है। जैसे ही यह आर्डर जारी हुआ, उसके बाद एक
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[श्रीमती सुषमा स्वराज] 

के बाद एक मुख्यमंत्री ने विरोध ward हुए प्रधानमंत्री जी 

को पत्र लिखा। दस मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, 

तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य 

प्रदेश, छत्तीसगढ़ ओर उत्तराखंड । ये एक दही विचारधारा के 
मुख्यमंत्री नहीं हें । अगर इसमे छः भा.ज.पा. के मुख्यमंत्री 

हतो एक Sa. के है एक अन्ना डी.एम.के, एक ज.द.यू 
के है ओर एक इनकी सरकार मे शामिल दल, सहयोगी 

दल तृणमूल काग्रेस की मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी है। 

मेरे पास सभी मुख्यमंत्रियों के पत्र है, लेकिन 4 केवल 

ममता बनर्जी के पत्रके दो पैराग्राफ पटना चाहती = जो 
इनके सहयोगी दल की मुख्यमंत्री है। उन्होने लिखा है- 

| (अनुकद्य 

"स आदेश के तहत आसूचना ब्युरो मे स्थित राष्ट्रीय 

आतंकवादरोधी केन्द्र, एन.सी.टी.सी. को विस्तृत शक्तियां प्रदान 
की गई हें। एन.सी.टी.सी. के परिचालन खण्ड के अधिकारियों 

को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की 

धारा 430 के तहत गिरफ्तार करने ओर तलाशी लेने की 

शक्तियाँ प्राप्त होँगी। राज्य सरकारौ के पदाधिकारियों सहित 

सभी प्राधिकारी एन.सीःटी.सी. को सूचना(दस्तावेज उपलब्ध 
कराने के लिये भी बाध्य होगे। 

(हिन्दी) 

आगे लिखती #- 

(अनुवाद) 

इस प्रकार से यह आदेश जांच ओर व्यवस्था बनाए 

रखने के मामलों मे राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन 

प्रतीत होता है। 

(हिन्दी 

ओर आगे वह कहती हैँ 

(अनुवाद) 

"हमारे जैसे किसी संघीय ad में केन्द्र सरकार का 

कोई भी निर्णय, जो राज्य सरकारों की शक्तियो ओर 

अधिकारो का. अतिक्रमण करता हो, पर्याप्त परामर्श 
तथा राज्य सरकारों की सहमति के बाद ही किया 

जाना चाहिए! इस मामले मेँ एसा नहीं किया गया" 

19 मार्च, 2012 पर Ide प्रस्ताव 1172, 

(हिन्दी) 

यह उनका आरोप zi 

[HAE] 

राज्य सरकार को केन्द्र सरकार या फिर केन्द्रीय 

एजेन्सियों द्वारा शक्त्यो का मनमाना प्रयोग जिससे भारत 

के संविधान में निहित राज्यों के अधिकारों ओर विशेषाधिकारों 

का हनन होता है, स्वीकार्य नहीं है। 

इसलिए भै अनुरोध..." 

हिन्दी) 

यह ममता जी कह रही zl 

[STATE] 

"इसलिए मेँ दिनांक 3 फरवरी, 2012 के अदेश के 

पुनरीक्षण एवं वापस लेने हेतु आपके हस्तक्षेप का अनुरोध 

करती ei" | 

(टिन्वी 

यह ममता जी का पत्र है ओर एसे ही पत्र दस 

आफर मुख्य मंत्रियों A लिखे हें! अध्यक्ष जी, मै केवल 

एक बात कहना चाहती & कि प्रधान मंत्री जी जब यह 

मुदा विवादित हो चुका था, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण मे . 

इसका उल्लेख करवाने की क्या जरूरत थी ओर अगर 

आपने उल्लेख करवाना ही था, आपको यह लगता था कि 

यह आपकी उपलब्धि है तो एक वाक्य आप आगे som 
देते कि एन.सी.टी.सी. के गठन को लेकर कुछ sind 

मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रकट की गई है, हम उनकी शंका का 

समाधान करने के बाद ही इसे लागू ei अगर आप 
इतना ही लिख देते तो मामला समाप्त हो जाता। लेकिन 

यह आपने नहीं लिखवाया, क्यों नहीं लिखवाया? अध्यक्ष जी, 

यह इस सरकार की अहंकारी कार्यशेली है, जिसके कारण 
एसे संकट खड़े होते हैं । इसलिए मै कहना चाहती हूं कि 
यह इसी अहंकारी कार्यशैली का परिणाम है कि रेल बजट 
प्रस्तुत होने के बाद रेल मंत्री को इस्तीफा दैना पड़ता है। 
यह इसी अहंकारी कार्यशैली का परिणाम" है कि आपके 

अपने दल के संसदीय कार्यं राज्य मंत्री आपके नेतृत्व को 

ललकारते है। 

अध्यक्ष महोदयाः अब समाप्त कीजिए, आपकी बात आ 

गई। यह अभैन्डमेन्ट 21
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श्रीमती सुषमा स्वराजः यह इसी अहंकारी कार्यशैली का 

परिणाम है कि आपके सहयोगी दल के मंत्री गाधी मूर्ति 
के सामने धरना देने पर मजबूर होते #1 यह आप ही 
की agent शैली का परिणाम है कि जिस दिन वित्त 

मंत्री बजट प्रस्तुत करते है तो आपके सहयोगी दल के 

चित्त राज्य मंत्री सदन से नदारद होते Fi 

अध्यक्ष महोदयाः सुषमा जी, अब आप समाप्त कीजिए। 

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, qe एक बहुत 

महत्वपूर्ण बात कनी है, अभी-अभी प्रधान मंत्री जी ने 

एन.सी.टी.सी. पर बोला है। मै आज भी ae कहती हूं कि 
अगर गृह मंत्री खड़े होकर यह कहने के लिए तैयार रहै, 

क्योकि इस ओडर में लिखा है कि यह 1 मार्च, 2012 से 
लागू होगा| अगर आप यह कहने के लिए तैयार रै कि 

आपने मुख्य मंत्रियों की जो dow 16 अप्रैल को बुलाई है, 

उसमे उनकी शंकाओं का समाधान करने कै बाद आप इसे 

लागु करेगे तो भँ यह संशोधन वापस ले सकती हं..(व्यवधान्) 

नही, यह नहीं कहा, उन्होने कहा कि बैठक बुलाई है। 4 

इसे स्पष्ट कर gl dow एक ओपचारिकता मात्र हे। अभी 

` प्रधान मंत्री जीने कषा कि 12 तारीख को डीजीज ओर 

चीफ सेक्रेटरीज कौ वैठक बुलाई गई of) मै बता दुं कि 
उस बैठक मेँ Rafe को ae से बदतर करने का काम 

किया है! अगले ही दिन इंडियन एक्सप्रेस मे एक खबर 

निकली थी 

(अनुवाद 

"दिल्ली cert Kea ओन एन.सी.टी.सी. sre बी. 

सी.एम.स. स्टेनोग्राफर्स" | 

(हिन्दी) 

गृह मंत्री जी आपको याद है fe अगले दिन एक 

पूरक प्रश्न पूछते हुए मैने आपसे कहा था कि इसकी 
सच्चाई क्या है ओर आपने कहा था कि आपने होम 

रक्रेटरी को बुलाकर Yet! 

(अनुवाद) 

मुञ्चे सभा का संचालन करने दीजिए। 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त कीजिपए। 

(ATA) 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

(हिन्दी 

श्रीमती सुषमा स्वराजः तव होम सेक्रेटरी ने कहा कि 

उन्होने एेसी कोई बात नहीं कही। लेकिन मै अध्यक्ष जी ` 

कहना चाहती हू. । 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप समाप्त कीजिए, पूरा wets 
मत दीजिए। 

 (अनुकाद) 

आप संशोधन पर बोल रही 1 

(न्दी 

श्रीमती सुषमा स्वराजः मेने इसकी खोज की है। आपने 
यहां यह कहकर कि होम Gre ने यह बात नहीं करी, 

इस बडे अखबार की प्रतिष्ठा ओर उसके संवाददाता की 

प्रतिष्ठा के सामने weed लगाया था। लेकिन मेँ आज 

इस सदन मे खड़े होकर कहना चाहती दहं कि A उस 

अधिकारी से स्वयं बात की है, जिसका उल्लेख इसमे है। 

अध्यक्ष महोदयाः देखिये, आप अमैन्डमेन्ट पर॒ बोलिये, 

आप ओर विषय पर मत wedi 

श्रीमती सुषमा स्वराजः उस अधिकारी ने कहा है कि 

होम रैक्रेटरी ने यह कहा कि 

(अनुवादा 

मुञ्चे आशुलिपिक बनने की यह प्रवृत्ति पसन्द नहीं FI 

हिन्दी) 

उस अधिकारी ने यह तक कहा, उस अधिकारी ने 

विरोध wart हुए कहा कि 4 कुछ दिन पहले तक यही 

था, क्या राज्य में जाकर A स्टेनोग्राफर हौ गया। 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः सुषमा जी, कृपया स्वयं को संशोधन 
के मुदे तक सीमित रखिये। पूरा भाषण मत दीजिप। 

(हिन्दी 

श्रीमती सुषमा स्वराजः मै कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ` 

यहां बैठे है, गृह मंत्री यहां a है, wR आपने यह 
वैठकं उसी ओपचारिकता के तौर पर बुलानी है ओर अगर 

एर Fide WTF 1174
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[श्रीमती सुषमा स्वराज] 

we धमकाना है तो हमारा समाधान नहीं होगा। लेकिन 
अगर गृह मंत्री यह कहने के लिए तैयार है कि वह 16 
तारीख की मीटिंग तक इसे लागू नहीं करेगे, क्योकि इसमे 
1 मार्च, 2012 लिखा है। 

अध्यक्ष महोदयाः अव ठीक है, आपकी बात समाप्त हो 

Te | 

BRIA 1.00 बजे 

अध्यक्ष महोदयाः अगर आप यह कहने को तैयार है। 

„. (व्यवधान) 

RCIA 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया मुञ्चे सभा का संचालन करने 
दीजिए। यह सब क्या है? 

...-(व्यवक्षान) 

(हिन्दी 

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से 

सरकार से. यह कहना चाहती हूं कि अगर आप यह 
कहने को तैयार है कि 16 अप्रैल तक आप इसे लागू 
नहीं करेगे ओर मुख्यमत्रियों की शंकाओं का समाधान करने 

के बाद ही लागू करेगे तभी 4 अपना संशोधन वापस लै 
सकती हू, वर्ना हम इस पर॒ मतदान करवाएंगे। 

(अनुकद्य 

अध्यक्ष महोदयः वेया - कोई अन्य माननीय सदस्यगण 

अलग से अपने संशोधन को मतदान हेतु सभा के समक्ष 
रखना चाहते है 

श्री बसुदेव आचार्य (वांकुरा)ः मेँ अपना संशोधन अलग 

से रखना याहता FI 

अध्यक्ष महोदयाः आपकी संशोधन संख्या क्या है 

श्री बसुदेव आचार्यः मेरी संशोधन संख्या 1279 21 यह 
-नेता प्रतिपक्ष दारा प्रस्तुत संशोधन जैसा ही है। 

अध्यक्ष महोवयाः यह एक अलग संशोधन होना चाहिए। 

श्री ager आचार्यः मँ एन.सी.टी.सी. के गठन w संशोधन 

प्रस्तुत कर रहा हूं। | 

19 मार्च, 2012 पर धन्यकाद प्रस्ताव 1176 

महोदया, जब 2009 मेँ एन.आईए. विधेयक सभा मेँ. 

रखा गया था तो हमने आपत्तियां उठाई effi हमने उसका 

विरोध किया था! हमने उस समय सभा में कहा था कि 

यह राज्य की शक्तियो का अतिक्रमण करेगा। उस विधेयक 

पर बहस का wae देते हुए गृह मंत्री ने आश्वासन दिया 
था कि वह राज्य सरकारों से परामर्शं करेगे ओर यदि 

जरूरी हुआ तो राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना वह 

मामले कों दोबारा देखेंगे । 

(दिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः आप ga जाइए खड क्यों हो गए zl 

(अनुवाद) 

मैने इसे अपनी feast में पड़ा है। क्या आपने मेरी 

टिप्पणी सुनी है सि 

श्री बसुदेव आचार्यः महोदया, AN अपनी बात समाप्त 

करने दीजिपए।...(व्यवधान्) अब, राज्य सरकारों से परामर्श 

किए बिना सरकार ने एम.सीटी.सी. के गठन का निर्णय ¦ 

लिया है। एक आदेश जारी किया गया है कि एन.सी.टी.सी. 

12 मार्च से काम करना शुरू कर देगा। यह इस सरकार 

की मंशा दिखाता है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण" का 

जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों. 
के साथ परामर्श किया जाएगा। 

मेरा प्रश्न यह है कि एसा निर्णय लेने से पहले - 
जो राज्य की शक्तियो का उल्लंघन करता हो - इस 

सरकार द्वारा किस प्रकार राज्य worl इस देश के 

संघीय a ओर संविधान पर एक कै बाद w हमला 

किया जा रहा है। 

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है। धन्यवाद, कृपया समाप्त 
ˆ कीजिए। 

श्री वसुदेव आचार्यः मँ जानना चाहता हूं कि एन.सी.टी.सी. 

के गठन का निर्णय वापिस लिया जाएगा। इस पर राज्य 

सरकारों के साथ व्यापक परामर्श किया जाएगा। हम एसे 
संगठन के खिलाफ है जो राज्य की शक्तियों का उल्लंघन 

करता el देश कां संघीय ढांचा ओर संविधान पहले ही 
इस सरकार के बहुत से कार्यो के कारण गड़बड़ाया हुआ 

है। इसलिए, मै इसका विरोध करता हूं तथा अपना संशोधन 
मतदान हेतु रखता eI
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अध्यक्ष महोदयाः श्री भर्तृहरि महताब। कृपयां संक्षेप में 

अपनी बात रखिए। आपको संशोधन संख्या क्या है 

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया मेरी संशोधन संख्या 

1177 @| ग्यारह सौ सतहत्तर का संबंध राष्ट्रीय आतंकरोधी 

केन्द्र के तहत केन्द्र सरकार की शक्तियों से संबंधित 21 

यहां महामहिम राष्ट्रपति ने ae उल्लेख किया है कि 

राष्ट्रीय . आसूचना firs ओर रष्द्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र 

का उदेश्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने 

मं भारत की क्षमता मे सुधार करना है। राष्ट्रीय आतंकवाद 

रोधी केन्द्र के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों का 

मुकाबला करने मे भारत की क्षमता मे सुधार करने का 

दावा किया गया रै...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें । 

श्री भर्तृहरि महतावः माननीय प्रधानमंत्री ने यह उल्लेख 

किया है कि इस संबंध मे परामर्शं किया जाएगा। महानिदेशक 

(पुलिस) ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार 

विमर्शं किया है ओर विभिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के 

साथ परामर्श 16 अप्रैल को किया जाएगा। 

साथ ही, प्रधानमंत्री ने दो बातों का उल्लेख किया 

है- पहली बात है एन.सीटीसी. के गठन की संकल्पना 

ओर दूसरी बात है एन.सी.टी.सी. का कार्यकरण। यह कोई 

ag बात नहीं है। गत फरवरी से केन्द्र सरकार यह कहने 

का प्रयास कर रही है कि एन.सी.टी.सी. के गठन का 

सिद्धान्त रूप में कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। परन्तु 

मुदा यह नहीं है। यदि कुछ मुख्य मेत्री लगातार प्रधान 

मंत्री को 3 फरवरी के कार्यालय अदेश के वापस लेने के 

लिए लिख रहे है तो इसका अभिप्राय है कि वे एन.सी.टीसी, 

के `गठन की संकल्पना का विरोध कर रहे है एन.सी.टी.सी. 

के कार्यकरण का मुदा उसके बाद आता ह। 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदयाः क्या आपकी बात हो गई? 

श्री भर्तृहरि महताब महोदयाः अभी तक तो मैने ge 

कहा ही नहीं है। 

अध्यक्ष महोदयाः आप कहिए, जल्दी कहिए। 

(TIA) 

29 फाल्गुनं, 1933 (शक) पर धन्यवाद प्रस्ताव 1178. 

[FIA] 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया जाइए। कृपया अपनी बात पूरी 

कीजिए्। अव श्री शैलेन्द्र कुमार ater! 

श्री भर्तृहरि महताब महोदयाः मुञ्चे अपनी बात पूरी करने 

दीजिए। जहां तक मुञ्चे अंग्रेजी व्याकरण का थोड़ी बहुत 

ज्ञान है उसके आधार पर 4 यह was. हूं कि 2001 

संयुक्त राज्य अमरीका मे स्थापित की गई wt जैसी ही 

एक तर्ज पर एक एजेंसी "एन.सी.टी.सी." के गठन की 
संकल्पना की गई थी। हिटलर के शासन काल के अतिरिक्त 

सिक्युरिटी सर्विस संस्थाओं को ange के अतिरिक्त पुलिस 

शक्तियां भी प्राप्त थी विश्व॒ कौ किसी भी लोकतांत्रिक 

व्यवस्था F आसूचना एजेंसियों को पुलिस शक्तियां प्राप्त 

नहीं हे..(व्यवधानः) 

(हिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः आपकी बात बहुत लंबी हो रही है। 

आप इतनी लंबी बात मत कीजिए। शैलेन्द्र कुमार जी सीट 

से उविये ओर बोलिये। 

।अनुकादा 

श्री भर्तृहरि महताबः महोदया, मे उस पत्र का उल्लेख 

कर रहा दहं जो हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक ने 
13 फरवरी को प्रधान मंत्री को लिखा था जिसमें यह कहा 

गया था कि आदेश का पैरा सं. 301 निर्दिष्ट प्राधिकारी के 

रूप में निदेशक, एन.सी.टी.सी. को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप 
(निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 23 के अंतर्गत शक्तियां 

प्रदान करता हे। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार राज्य 

सरकार के तलाशी, wet ओर गिरफ्तारी के अधिकारों को 

छीन रही है। ये पुलिस शक्तियां है ओर ये पुलिस शक्त्यां 

आसूचना एजेंसियों को कभी नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, 

हमं इस रूप मे एन.सीटी.सी. के गठन के विरुद्ध है। 

एन.सी.टी.सी. अदेश को वापस ` लिया जाए ओर तत्पश्चात् 

प्रधान मंत्री मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन कर 

सकते है । 

(टिन्दी 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) महोदया, मैने भी महामहिम 

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर संशोधन दिये ei 

संशोधन संख्या 140 से 148 ओर 1179 से 1181 FI 

अभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे Fl 
“See 
aww
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अध्यक्ष महोदयाः आप अपना अमेंडमेट नम्बर gant 

श्री शैलेन्द्र कुमारः महोदया, मैने अभी बता दिया है 

अध्यक्ष महोदयाः आप कोन सा मूव कर रहे है? 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी); महोदया, 140 से 148 

ओर 1179 से 1181, एन.सी.टीसी. पर जौ मैने संशोधन 

दिया है। । 

अध्यक्ष महोदयाः यह आप कौन सा aishe qa कर 
रहे है? 

श्री शैलेन्द्र कुमारः संशोधन संख्या 140 से 148 ओर 
1179 से 1181 हे। इसमे मैने कई संशोधन दिये हैं । इनमें 

म केवल एन.सी.टी.सी. पर कहना चाहूगा। जैसा अभी सम्मानित 
सदस्यों के Ysa आए है कि संवैधानिक संघीय ca मेँ 

राज्यों को जो अधिकार दिये गये है. चूंकि एन.सी.टी.सी, 
पर वर्तमान में बहुत बृहद् रूप से चर्चा है, सभी राज्यों 

के प्रमुख ` सचिवों ओर पुलिस प्रमुखो कौ भी मीटिग यहां 

बुलाई गई शी, उनकी भी राय ली गई थी। कुछ राज्यों 

से इस पर एतराज हुआ है। 4 उसमें ज्यादा विस्तार से 

नहीं जाना ae लेकिन अपने दल की तरफ से इतना 

कहना wen कि संघीय ca मेँ राज्यों को जौ अधिकार 
. दिये गये है, उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, उसका 

हनन नहीं होना चाहिए। अगर प्राइम निमिस्टर की तरफ 

से...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप किस अभमैडभैट पर बोल रहे है? 

श्री शैलेन्द्र कुमारः भँ एन.सी.टी.सी. पर ही बोल रहा | 

अध्यक्ष महोदयाः आपने जो नंबर दिये है, वे एन.सी.टी.सी. 

से संबंधित नहीं Sl आप नंबर कुछ ओर दे रहे है, बोल 

कुछ ओर रहे sl यह उस पर नहीं Zz! 

...(व्यवधान) 

श्री शैलेन्द्र कुमारः 44 करई esa दिये gl उसमें 

एन.सी.टी.सी. का भी हे।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोवयाः die है, उसका नंबर saga 

श्री शैलेन्द्र कुमारः 1179 से 1181 मे मेने चार-पांच 

संशोधन दिये हें। एन.सी.टी.सी. उसमे मुख्य है! उसी पर 

मै बोल रहा था। मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि 
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प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो हम पूरी तरीके 
से उसका सपोर्ट करते है, लेकिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों 

ओर पाटी लीडर्ख को बुलाकर विचार-विमर्श करे ओर उसी 

आधार पर हो तो ठीक रहेगा। 

(अनुकादा 

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) महोदया मै सं. 1166 
से 1172 तक अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं] ये सभी 

संशोधन भारत के कामकाजी वर्ग से ys हुए है जिसके. 

बारे मेँ नतो महामहिम राष्ट्रपति नै अपने अभिभाषण में 

कोई उल्लेख किया है ओर न ही - माननीय प्रधान मंत्री जी 

ने अभिभाषण का उत्तर देते हुए कोई उल्लेख किया है। 
यह वस्तुतः आश्चर्य की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति ने 

माननीय प्रधान मंत्री के परामर्श पर अनेक समस्याओं जैसे. 

देश में श्रम कानूनों के उल्लंघन की समस्या; ठेका श्रमिकं 
के हाशिए पर जानै की समस्या; कामकाजी वर्गं के बीच 

बढ़ती निर्धनता की समस्या का उल्लेख fey बिना अपना 

अभिभाषण दिया है। यह वर्ग देश की संपदा का सृजन 

करता है। श्रमिक संपदा का निर्माण करते ह। माननीय 

प्रधान मंत्री के पास at की चोरी करने वाले व्यक्ति के 

साथ उसकी एयरलाइन संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने के 

लिए समय है। उनके पास करों की चौरी करने वाले 

लोगों से बात करने का समय है परन्तु, देश के श्रमिक 
संघों से बात करने का समय नहीं है। अतः मै ये सभी 

संशोधन प्रस्तुत कर रहा zl 

अध्यक्ष महोदयाः मेँ अब श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा 

प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के fay 
Tet | 

प्रश्न यह हैः 

कि प्रस्ताव के अंत 4 निम्नलिखित जोड़ा जाए 

"परन्तु खेद है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कोई 

परामर्श किए बिना राष्ट्रीय आसूचना firs ओर राष्ट्रीय 

आतंकवाद रोधी केन्द्र का गठन किया गया है ओर 

इन संस्थाओं का गठन देश के संघीय add पर 

अतिक्रमण है ओर इनसे राज्यो के अधिकारों का 

उल्लंघन होता है |" 

(अनुकादा 

अध्यक्ष महोदयाः जो सदस्य इसके पक्ष में है वे कृपया 

"हां कहे ।
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कुछ माननीय सदस्यः हां। 

अध्यक्ष महोदयाः जो विरोध मेँ ह पे कृपया "नही we! 

अनेक माननीय सदस्यः नहीं । 

अध्यक्ष महोदयाः मेरे विचार से निर्णय set निर्णय 

वालों के पक्ष मे gal 

कुछ माननीय सदस्यः निर्णय हां वालों के पक्ष मेँ हुआ। 

(AVIA) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया दीर्घाएं खाली कर दी जाए। 

...(व्यवधान) 

(हिन्दी 

श्री दारा सिह चौहान (घोसी); अध्यक्ष महोदया, हम केन्द्र 

सरकार के द्वारा प्रदेश सरकारों के अधिकारों के अतिक्रमण 

का ओर संघीय aa पर प्रहार का विरोध करते है ओर 

वोकञाउट करते हैँ। 

अपराह्न 01.15 बजे 

(अनुवाद) 

तत्पश्चात् श्री दारा सिह चौहान तथा कुछ अन्य माननीय 

सदस्य सभा भवन से बाहर चले TW! 

...(व्यवधान) 

इस समय श्री कल्याण बनर्जी तथा ge अम्य माननीय 

सदस्यगण समा से बाहर चले Wl 

...(व्यवधान) 

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल): अध्यक्ष महोदया, मेँ व्यवस्था 

का प्रश्न उठा रहादहूं। वे सभा से बाहर कैसे जा सकते 

है?... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः Go को कार्यवाही वृत्तान्त मेँ सम्मिलित 

नहीं किया जाएगा। 

(AINA) 

अध्यक्ष महोदयाः go भी कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित 

नहीं किया जा रहा zl 

...(व्यवधान)" 

"कार्यवाही वृत्तान्त मेँ सम्मिलित नहीं किया गया। 

29 फाल्गुन, 1933 (शकः) 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य, दीर्घाएं खाली हो गयी 

=| अव महासचिव सदस्यगणों को स्वचालित मत अंक मशीन 

के संचालन की प्रक्रिया के बारे मे सूचित करेगे। 

महासचिव स्वचालित मतदान रिकोडिग प्रणाली के प्रचालन 

के संबंध मेँ निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों 

का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैः 

1. मत-विभाजन शुरू होने सें पूर्वं प्रत्येक माननीय 

सदस्य अपमे स्थान पर चले जाएंगे ओर केवल 

अपने स्थान से ही मतदान करेगे। 

2 जैसा fe आप सभी देख सकते रहै, माननीय 

अध्यक्ष-पीठ के दोनों तरफ सूचक des पर oneal 

जल रही है। इसका मतलब & कि मतदान 

प्रणाली सक्रिय कर दी गई हे। 

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत 

बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को कृपया we 

साथ cad अर्थात् 

माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्ले 2 पर 

लगा एक "लाल" बटन ओर साथ ही सीट के 

डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित get मे से 

एक बटन 

पक्ष A... हरा बटन 

विपक्ष मे .. लाल बटन 

भाग नहीं faa... पीला बटन 

4. जब तक अलार्म gat ओर न बज जाए ओर 

"लाल" वत्ती “ger न जाए, दोनों gest को दबाए 

रखना आवश्यक हे । 

5. महत्वपूर्णः माननीय सदस्य कृपया नोट करे कि 

यदि दूसरी बार अलार्म बजने तक दोनो aed 

को एक साथ दवाकर नहीं रखा जाता। तो मतदान 

दर्ज vet होगा। 

6. मतत विभाजन के दौरान कृपया var बटन (पी.) 

नहीं दबायं | 

7. माननीय सदस्य वारतव मँ अपना मतदान Yow बो 

पर तथा अपने 'डस्क युनिट' पर देख सकते =! 
qt 
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[महासचिव] | "आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा) 

8. यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर) 
द्वारा मतदान की मांग कर सकते है। | 

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम) 
अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी) 
"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोडा जाए यथा 

"लेकिन खेद है कि अभिभाषण मे इसका कोई उल्लेख 

नहीं हे कि राष्ट्रीय anger fire ओर usta 

कछाड्धिया, श्री नारनभाई (अमरेली) 

करुणाकरमने, श्री पी. (कासरगोड) 

आतंकवाद रोधी केन्द्र का गठन राज्यों के मुख्यमंत्नियों कश्यप, श्री dies (शिमला) 
से परामर्श के बिना किया गया है तथा इन दो wei, श्री राम सिंह (चुरु) 

संगठनों के प्रावधान देश के संघीय ca पर अतिक्रमण 

है तथा राज्यों के अधिकारों का हनन ee कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा) 

(व्यवधान) कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली) 

श्रीमती सुषमा स्वराजः मै मत विभाजन की मांग करती हूं। कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल) 
व्यवधान) कुमार, श्री वीरेन्द्र Hag) 

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका) 
अध्यक्ष महोदयाः अब मत विभाजन होगाः लोक सभा 

मे मतविभाजन हुः । “गणेशमूरत, श्री ए. (इरोड) 
(TINA) गहदीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट) 

गवली -वाशिम अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, कृपया एक मिनट ` श्रीमती भावना पाटील (यवतपाल-वाशिम) 
प्रतीक्षा ati चूंकि मशीन चल नहीं रही है, हम इसे बंद गाधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर) 
कर पुनः चालू कर रहे zl गाधी, श्रीमती मेनका (आंवला) 

इसि . धि विभाजन होगा ् ^ पि ; अक पनः मत-विभाजन होया गीते, श्री अनंत गंगाराम (रामगढ) 

लोक समभा मे मतविभाजन BIT: गौडा, श्री शिवराम (कोणल) 

मते विभाजन संख्या 1 पक्ष में अपराहून 1.30 बजे चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी) 

 अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम) | चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (विंडोरी) 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ) चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल) 

अजनाला, St. रतन सिह (खडूर साहिव) चौधरी, श्री भूदेव (जमुडी 

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावली) चौहाण श्री marae पी. (पंचमहल) 

अर्गल, श्री अशोक (भिंड). | dem, श्री भहेन्द्रसिह पी. (साबरकांठा) 

अहीर, श्री हंसराज गं, GEM जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत) 

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा) | “पर्ची के माध्यम से मतदान किया।
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जाट, श्रीमती पूनम वेलजीमाई (कच्छ) 

जाघव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा) 

जायसवाल, ॐ. संजय (पश्चिम चम्पारण) 

जावले, श्री हरिभारऊ (जलगांव) 

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर) 

जोशी, ड. मुरली मनोहर (वाराणसी) 

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड) 

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ) 

oy. श्री लक्ष्मण (मयूरभंज) 

ठाकुर, श्री अनुराग Re (हमीरपुर fea) 

Sai, श्री TAT (मंगलदोडई) 

, डोम, डो. रामचन्द्र (बोलपुर) 

तम्बिदुरई, ई. एम. (करूर) 

तोमर, श्री मरेन्द्र सिह (मुरैना) 

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम) 

दासगुप्त, श्री गुरुदास (elec) 

दुबे, श्री निशिकांत (गोड) 

देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर) 

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर) 

qd, श्रीमती ज्योति बबेतूल) 

aa, श्री संजय (अकोला) 

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर) 

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा) 

नामधारी, श्री इन्दर सिह (चतरा) 

निषाद, कैष्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर) 

पटेल, stadt कमला देवी (जांजगीर चम्पा) 

पटेल, श्री देवजी एम (जालौर) 

पटेल, श्री नाथुभाई गोमनभाई (दादरा ओर नागर हवेली) 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण) 

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट) 

पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा) 

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर) 

पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर) 

पाटसाणी, डो. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर) 

पाटील, श्री wet नाना (जलगांव) 

पाटील, श्री dare. aaah 

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व 

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्म) 

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडोह) 

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव) 

पुरकायस्थ, श्री केबीन्द्र (सिल्वर) 

ares, श्री सोहन (ककिर) 

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर) 

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल) 

बासके, श्री पुलीन बिहारी crear) 

बुन्देला, श्री forex सिह (खजुराहो) 

"वेस, श्री रमेश (रायपुर) 

Asa, श्री मंगनी लालं (इं्यारपुर) 

मजूमदार, श्री | प्रशांत कुमार (बलूरघाट) 

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई) 

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग) 

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक) 

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकि नगर) 

"महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर) 

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी) 

पर धन्यवाद प्रस्ताव 1186 

‘Td के माध्यम से मतदान किया।
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"मुंडा, श्री कड्या (खूंटी) |  ... शुक्ला, श्री बालकृष्ण ॒खांडराव (बड़ोदरा) © 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर) - सतपथी, श्री तथागत (arte) 

| मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य) | सम्पत, श्री ए  (अट्गिल) 

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया) | | साय, श्री | विष्णु देव (रायगढ़) 

"यादव, प्रो. रजन प्रसाद (पाटलिपुत्र) साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद) 

यादव, श्री शरद (मधेपुरा) : सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर) 

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुवनी) | सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलगिर) . 

राघवेन्द्र. श्री बी.वाई. (शिमोगी) सिंह, श्री उदय पूर्णिमा) | 

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण) ` सिह, श्री कल्याण (एटा) 

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड) | सिंह, श्री गणेश {सतना) 

wea, श्री रामसिह (छोटा उदयपुर) | सिह, श्री जसवंत (दार्गिलिग) 

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर) सिंह, श्री दुष्यत (आलावाड़) 

रामशंकर, प्रो. (आगरा) | | | | भ्सिह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद) 

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी) हि सिह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया) | 

राय, श्री Tee नाथ (कूच विहार) सिह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा) 

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुड़ी) ` सिंह, श्री राकेश (जबलपुर) 

राय, श्री रुद्रमाधव (कंघमाल) सिह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद) 

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम) सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) 

Ram, श्री बाजू बन त्रिपुरा पूर्वी सिंह, श्री राधा मोहन पूर्वी चम्पारण) 

लिगम, श्री पी. (तेनूकासी) - सिह, श्री सुशील कुमार (ओरंगाबाद) 

wera, श्री मनसुखभाई डी. (भरुच) सिह, श्रीमती मीना (आरा) 

विश्वनाथ काटी, श्री रमेश (चिक्कोडी) सिददेश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे) 

वेणुगोपाल, ङं. पी. (तिरुवल्लूर) सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग) 

शर्मा, श्री जगदीश (जहांमाबाद) सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब) 

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी) सुशांत, डौ. राजन PTS) 

शिवासामी, श्री सी. (तिरुपुर) सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक) 

| "पर्ची. के माध्यम से शुद्धि की। ` a cd के माध्यम से waar किया।
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सेम्मलई, श्री एस. (सलेप 

सोलंकी, डो. किरीट प्रेमजी भाई (अहमदाबाद) 

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन) 

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा) 

स्वामी, श्री जनार्दन (Frag) 

हक, te सैदुल (वर्धमान-दुर्गापुर) 

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर) 

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर) 

विपक्ष मे 

अग्रवाल. श्री जय प्रकाश (उत्तर पूर्वं दिल्ली) 

अजमल, श्री बदरुदीन (धुबरी) 

अजहरुदीन, मोहम्मद (मुरादाबाद) 

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन) 

अब्दुल्ला, ड. फारुख श्रीनगर) 

amare, श्री नारायण सिंह (राजगढ़) 

अहमद, श्री ई. (मालापुरम) 

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची 

आरून रशीद, श्री ova. (थनी) 

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर) 

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशाली जिला-असम) 

इलेगोवन, श्री टीके.एस. (चेन्नई उत्तर) 

ईरीग, श्री निनोग (अरुणाचल पूर्व) 

एटोनी, श्री vel (पथनमथीदट्ा) 

ओला, श्री शीशराम (सुसू) | 

ओवेसी, श्री असादूदीन (हैदराबाद) 

कमलनाथ, श्री छिन्दवाड़ा) 

"कमांडो, श्री कमल किशोर (बहराइच) 

29 फाल्गुन, 1933 (चक) पर Fadia प्रस्ताक 1190 

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे) 

कामत, श्री गुरुदास sg उत्तर-पश्चिम) 

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली) 

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी) 

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर) 

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम) 

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी) 

के.पी., श्री महिन्दर सिह (जालंधर) 

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला) 

खंडेला, श्री महोदव सिह (सीकर) 

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराप पाटील (नांदेड) 

खत्री, डो. निर्मल (फैजाबाद) 

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलवर्गा 

शरान, श्री हसन (cere) 

खुरशीद, श्री सलमान (फरखाबाद) 

Ted, श्री मुकेश भेरवदानजी (बनासकांठा) 

गाधी, श्री राहुल (अमेठी) 

गाधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली) 

गाधीसेलवन, श्री एस.(नामाक्कल) 

mapas श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य) 

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरवार) 

Tg, श्री प्रेमचन्दं (उज्जेन) 

गोगो. श्री दीप (कलियाबोर) 

"घाटोवार, श्री पबन सिंह fee) 

चाको, श्री पी.सी. era 

am, श्री सी.एम. (नागालैँड) 

न्पर्ची के माध्यम से मतदान fea
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चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिङीगुल) डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन apart 

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा) तंवर, श्री अशोक (सिरसा) 

चिन्ता मोहन, ड. (तिरुपति) । तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी) 

चौधरी, Si. तुषार (बारडोली) ताविआड, Si. प्रभा किशोर (दाहोद) 

चौधरी, श्री अबू हशीम Gi (मालदा दक्षिण) तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना) 

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती) तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली) 

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा) ` । थरूर, ॐ. शशी (तिरुवनंतपुरम) 

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर) ` थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी) 

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़) - otra, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम) 

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर) थमस, श्री ad. (इदुक्की) 

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर) दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य) 

जयतरक्षकन, डँ एस. (असंकोनम) दास, श्री भक्त चरण (कालाहाडी) 

` जगन्नाथ, डो. मन्दा (नागरकुरनूल) | दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज) 

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर) दीक्षित, sft संदीप पूर्वी दिल्ली) 

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली) | देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु) 

जाघव, श्री बलीराम (पालघर) | देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण) 

| जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर) | धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी) 

` जिन्दल, श्री नवीनः (Peas) धुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर) 

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर) नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर) 

जेन, श्री प्रदीप ca) नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर) 

जोषी, ड. सी.पी. (भीलवाड़ा) | नाईक, डो. संजीव गणेश (ठाणे) 

जोशी, श्री महेश (जयपुर) | नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा) 

, आंसी लक्ष्मी, श्रीमती वोचा (विजयनगरम) नारायणसामी, श्री वी. gah 

टन्डन, श्रीमती अन्नु (उन्नाव) | निरूपम, श्री संजय (मुबई-उत्तर) 

cer, श्री प्रदीप . (अल्मोड़ा) | नूर, कुमारी मौसम (माला उत्तर) 

टेगोर, श्री मानिक (विरुद्ुनगर) पटेल, श्री किसनभाई वी. (वनसाड) 

डिएस, श्री aed (नामनिर्देशित) - पटेल, श्री दिनशा (खेडा)



= 
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पटेल, श्री wee (भन्डास गौदिया) ` ‘axa, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर) 

पटेल, श्री Warns गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर) भगोरा, श्री ARTA (बांसवाड़ा) 

पवार, श्री शरद (माधा) भुजबल, श्री समीर (नासिक) 

पाटील, st. पद्मसिह बाजीराव (उस्मानाबाद) ag, श्री संजय (बारगढ़) 

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली) मणि, श्री जोस. के. (कोटलट्यम) 

पाण्डेय, ड. विनय कुमार श्रावस्ती) मलिक, श्री जितेन्द्र सिह (सोनीपत) 

पायलट, श्री सचिन (अजमेर) | aR, श्री बसोरी सिह (मंडला 

पाल, श्री जगदम्बिका (ुमरियागेज) महन्त, ड. चरण दास (कोरबा) 

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर) महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल) 

पाल, श्री विन्सेट एच. (शिलांग) माकन, श्री अजय (नई दिल्ली) 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम) माज्ञी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर) 

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी) भादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगः 

प्रभाकर, श्री der (करीमनगर) | fret, डो. ज्योति (नागौर) 

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर) मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली) 

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा मीणा, नमोनारायम (टौक-सवाई माधोपुर) 

प्रमदास, श्री (इटावा) मीणा, श्री रघुबीर सिंह (उदयपुर) 

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़) Tavs, श्रीमती इन्प्रड (नामनिदेर्धित) 

बधेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस) मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर) 

wax, श्री राज (फिरोजाबाद) मुक्तेमवार, श्री विलास (नागपुर) 

aged, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर) मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार) 

aig, श्री के. (नरसापुरम) मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर) 

"वावा, श्री के.सी. सिह नैनीताल ऊधमसिंह नगर) मेषे, श्री दत्ता (वघ) 

बालू. श्री टी.आर. (्रीपेरुम्बुदूर) मैन्या, sf. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर) 

बावलिया, श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई (राजकौर) मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर) 

बिसवाल, श्री हेमानन्द (सुन्दरगद्) यादव, श्री अरुण (खंडवा) 

वेग, डो. मिर्जा nega (अनंतनाग) यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दरावाद) 

aor, श्री कामेश्वर (फ्लामू) "पर्ची के माध्यम से मतदान किया।
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यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान) 

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद) 

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर) 

राघवन, श्री एम.के. (कोञ्चिकोड) 

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा) 

राजुखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार) 

राजू. श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाडा) 

रादडिया, श्री विडुलभाई हंसराजभाई (पोरवंदर) 

रामकिशुन, श्री (चन्दौली) 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा) 

wang, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली) 

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम) 

राव, ड. के.एस. (खम्माम) 

राव, श्री रायापति सांबासिवा Ag) 

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार) 

waren, श्री Viva. (मिजोरम) 

रेडी, श्री अनन्त. वैकटरामी (अनंतपुर) | 

रेडी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले) 

रेडी श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल) 

रेडी, श्री केजेएस.पी. (कुरनूल) 

वर्धन, of of (महाराजगंज, उर) 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा) 

वर्मा, श्री सज्जन (देवास) 

वर्मा, श्रीमती wor (हरदो) 

वासनिक, श्री मुकुल (एमटेक) 

विजयन, श्री ए.के.एस. rma) 

विवेकानन्द, डौ. जी. (grace) 

19 मार्च, 2012 एर धन्यवाद WTI 1196 

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम) 

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजासुन्दरी) 

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलपणु्या) 

वुणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई 

व्यास, डो. गिरिजा (farts) 

शर्मा, St. अरविन्द कुमार (करनाल) 

शानवास, श्री एम.आरई. (वयनाड) 

शारिक, श्री शरीफुरीन (बासमूला) 

शदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर) 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज) 

शेखर, श्री नीरज (बलिया) | 

शेखावत, श्री गोपाल सिह (राजसमंद) 

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जर्हीसबाद) 

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा) 

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश) 

` सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप) 

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर) 

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर) 

साई प्रताप, श्री ए.  (राजमपेट) . : 

सारदीना, श्री. फ़ंसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा) 

सिगला, श्री विजय इदर सिंह (संगरूर) 

सिंधिया, श्री ज्योतियादित्य माघवराव ` (मुना) 

सिंह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर) 

सिह, | 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

चौधरी लाल (उधमपुर) 

डो. संजय (सुल्तानपुर) 

राव इन्द्रजीत (गुडगांव). 

श्री अजित (बागपत)
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सिह, श्री इज्यराजं (कोटा) अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए। 

सिह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद) छपा अपने-अपने स्थान पर जाइए । 

सिह, श्री एन. धरम (बीदर) ed , 
सिह श्रो जितेन (अलवर - bail oer i | के अध्याधीन, » मत-विभाजन 

सिंह, श्री ब्रजमूषण शरण (कैसर गंज) पक्ष मेः +41 

सिह, श्री यशवीर (नगीना) विपक्ष मे. 226 

सिह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब) प्रस्ताव अस्वीकरत aT! 

सिह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद) संशोधन अस्वीकृत हआ, 

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी) अध्यक्ष महोदयाः अब भँ श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत 

सिह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब) संबोधन संख्या 1279 को सभा के मतदान के लिए et 

सिह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल) प्रशन यह हैः 

सिव्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक) कि प्रस्ताव के अंत मेँ निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्- 

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेशनल gece 

fre ओर नेशनल काउन्टर टेररहइज्म GRY की स्थापना 

` सुगावनम, श्री ईजी. (कृष्णागिरि) राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श किए बिना कर 

दी गई दहै तथा दोनों निकायो के उपबंध देश के ` 
संघीय aa का अतिक्रमण करते है तथा राज्यों के 

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा) अधिकारों को कम करते है, के बारे मे उल्लेख नहीं 

Eau | 

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल) 

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर) 

सुले, श्रीमती सुप्रिया (वारामती) 
...व्यवधान) 

Geren, कुमारी (अम्बाला) 
श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) 4 मत-विभाजन की मांग 

सोलंकी, श्री भरतसिह (आनन्द) करता हूं ।..(व्यवधान) 

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज) अध्यक्ष महोदयः दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैः 

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम) प्रश्न यह हैः 

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् 

= सिंह 
, श्री die सिंह (रोहतक) “निम्नलिखित सदस्यो के पर्चियौ के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि 

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्दाबाद) की पक्ष मे 144 + west कीर्तिं आजाद, रमेश बैस ए. गणेशमूर्ति 

| सुमित्रा महाजन, wait उड़िया मुंडा, पशुपतिनाथ सिंह ओर प्रो. 

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा) रंजन प्रसाद यादवः 148 

विपक्ष मे 225 + सर्वाती खिलाड़ी लाल वैस, कामेश्वर बैठा, पतन 
...व्यक्घान, सिंह 

( ) सिह घारौवन ओर saa खान = 230
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मत विभाजन संख्या 2 पक्ष मे 

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेशनल gees 

fis ओर नेशनल Greer टेररइज्म सेन्टर की स्थापना 

` राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्शं किए बिना कर दी 

गई है तथा दोनों निकायों के उपबंध देश के संघीय 

aa का अतिक्रमण करते है तथा राज्यों के अधिकारों 

को कम करते हे, के बारे A उल्लेख नहीं SI" 

(APIA) 

लोक सभा में मत विभाजन हुआ। 

अपराह्न 1.32 वजे 

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम) 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ) 

अजनाला, Si. रतन सिह (खडूर साहिव) 

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती) 

अर्गल, श्री अशोक (भिंड) 

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर) 

आचार्य, श्री बसुदेव igen 

, *आजाद, श्री कीर्तिं (दरभंगा) 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर) 

arian, श्री एम. (विलुपुरम) 

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी) 

Persea, श्री नारनभाई (अमरेली) 

करुणाकरन, श्री पी, (कासरगोड) 

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला) 

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु) 

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा) 

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली) 

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल) | 

कुमार, श्री वीरेन्द्र (tea) 

"पर्ची के माध्यम से मतदान किया। 

19 मार्च, 2012 ` पर धन्यवाद प्रस्ताक 1200 

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका) . 

"गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड) 

गहीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट) 

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतपाल-वाशिम) 

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर) 

गाधी, श्रीमती मेनका (आंवला) 

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़) 

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल) 

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया गुवाहाटी) 

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (विंडोरी) 

चौधरी, श्री वंस गोपाल (आसनसोल) 

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई) 

dem, श्री प्रभातसिह पी. (पंचमहल) 

dem, श्री महेन्द्रससिंह पी. (साबरकांठा) 

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत) 

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाईं (कच्छ) 

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा) 

जायसवाल, डो. संजय (पश्चिम चम्पारण) 

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव) 

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर) ` 

जोशी, डो. मुरली मनोहर (वाराणसी) 

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड) 

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ) 

oy, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज) 

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर हि.प.) 

डका, श्री रमेन (मंगलदोड) 

डोम, ड. रामचन्द्र (बोलपुर) 

‘Td के माध्यम से मतदान fear
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तम्बिदुरई, ड. एम. (करूर) 

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना) 

दास, श्री खगेन त्रिपुरा पश्चिम) 

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल) 

दुबे, श्री निशिकांत (गोड) 

देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर) 

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर) 

gd, श्रीमती ज्योति. (बेतूल) 

ara, श्री संजय (अकोला) 

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर) 

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा) 

नामधारी, श्री इन्दर fae (चतरा) 

निषाद, कैष्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर) 

पटेल, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर चम्पा) 

पटेल, श्री देवजी एम (जालौर) 

पटेल, श्री नाथुभाई गोमनभाई (दादरा ओर नागर हवेली) 

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण) 

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट) 

पांडा, श्री doa (केन्द्रपाड़ा) 

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर) 

पाटसाणी, ॐ. प्रसन कुमार (भुवनेश्वर) 

पाटील, श्री एटी. नाना (जलगांव) 

पाटील, श्री सी.आर. (नवखारी) 

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व) 

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग) 

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह) 

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव) 

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र (सिल्वर) 

erg, श्री सोहन (कांकेर) 

बासवराज, श्री जी.एस. (CARR) 

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल) 

बासके, श्री पुलीन बिहारी (आड्ग्राम) 

बुन्देला, श्री जितेन्द्र॒ सिंह (खजुराहो) 

"वेस, श्री रमेश (रायपुर) 

मंडल, श्री मंगनी लाल GARY) 

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार  (बलूरघाट) 

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई) 

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग) 

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक) 

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकिं नगर) 

"महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर) ~ 

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी) 

"मुंडा, श्री कड्या (खटी) 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर) 

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य) 

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगडिया) 

"यादव, प्रो. रजन प्रसाद (पाटलिपुत्र) 

यादव, श्री शरद (मधेपुरा) 

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुवनी) 

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा) 

राजेन्द्रन, ait सी. (चेनई दक्षिण) 

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़्) 

राठवा, श्री रामरसिंह (छोटा उदयपुर) 

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर) 

1202 

‘Ta के माध्यम से मतदान किया। 
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रामशंकर, प्रो. (आगर) 

राय, श्री अर्जुन irae 

राय, श्री नृपिन्द्र नाथ (कूच विहार) 

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुड़ी) 

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल) 

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम) 

Ram, श्री वाजू बन (त्रिपुरा पूर्व 

लिगम, श्री पी. तेनूकासी) 

बसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरुच) 

विश्वनाथ art, श्री रमेश (चिक्कोडी) 

वेणुगोपाल, ड. पी. (तिरूवल्लूर) 

शर्मा, श्री जगदीश (जहांनाबाद) 

शांता, श्रीमती जै. (बेल्लारी) 

शिवासामी, श्री सी. (तिरुपुर) 

शुक्ला, श्री बालकृष्ण wierd (वडोदरा) 

सतपथी, श्री तथागत (दंकानाल) 

wud, श्री ए. (अटिगल) 

साय, श्री विष्णु देव rts) 

साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद) 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर) 

सिह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलगिर) 

सिंह, श्री उदय (पूर्णिमा) 

सिंह, श्री कल्याण (एटा) 

सिंह, श्री गणेश (सतना) 

सिंह, श्री जसवंत (दार्मिलिग) 

। सिह, श्री guia (आालावाड़) 

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद) 

19 मार्च, 2012 

‘audi के माध्यम से मतदान किया। 
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सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया) 

सिह, sf भोला (नबादा) 

सिंह, श्री मूरारी लाल (सरगुजा) 

सिह, श्री राकेश (जबलपुर) 

सिह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद) 

सिह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) 

सिह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण) 

सिह, श्री सुशील कुमार (ओरंगावाद) 

सिह, श्रीमती मीना (आरा) 

सिदेश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे) 

सिन्हा, श्री ada (हजारीबाग) 

सिन्हा, sft शत्रुघ्न (पटना ules) 

सुशांत, ड. राजन (कांगड़ा) 

Oa, श्री अर्जुन चरण (भद्रक) 

सेम्मलई, श्री एस. (सलेप) 

सोलंकी, डो. किरीट wash भाई (अहमदाबाद) 

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खर गौन) 

स्वसज, श्रीमती सुषमा (विदिशा) 

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग) 

हक, शेख सैदुल (वर्धमान-दुगपुर) 

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर) 

हुसेन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर) 

विपक्ष मे 

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर पूर्वं दिल्ली) 

अजमल, श्री बदरुदीन (धुबरी) 

अजहरुदीन, मोहम्मद (मुरादाबाद) 

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन) 

अब्दुल्ला, Si. फारुख (श्रीनगर)
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अमले, श्री नारायण सिह (राजगु) 

अहमद, श्री ई. (मालापुरम) 

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची) 

आरन रशीद, श्री जै.एम. (थनी) 

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर) 

ordi, श्री fara सिंह (स्वशाली जिला-असम) 

इलेगोवन, श्री टी.के.एस. des उत्तर) 

ईरीग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व) 

Ger, श्री vel (पथनमथीट) 

ओला, श्री शीशराम ay 

ओवेसी, श्री असादूदीन (हैदराबाद) 

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा) 

"कमांडो, श्री कमल किशोर (बहराइच) 

कलमाड़ी, श्री सुरेश (पुणे) 

कामत, श्री गुरुदास ag उत्तर-पश्चिम) 

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली) 

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी) 

कुमारी, श्रीमती चन्द्रश (जोधपुर) 

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम) 

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी) 

केपी. श्री महिन्दर सिह (जालंधर) 

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला) 

Gen, श्री महोदव सिंह (सीकर) 

खतगांवकर, श्री भास्करराव am फटील (नांदेड) 

खत्री, ड. निर्मल कजाबाद) 

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन. (गुलबर्ग) 

"खान, श्री हसन (लदाख) 

29 फाल्गुन, 1933 (शकं) पर धन्यकाद प्रस्तावे 

aia, श्री सलमान (फरखाबाद) 

Ted, श्री मुकेश भेरवदानजी (बनासकांठा) 

गधी, श्री राहुल (अमेदी) 

गाधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली) 

गाधीसेलवन, श्री एस.(नामाक्कल) 

1206 

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य) 

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरवार) 

गुड. श्री प्रेमचन्द (उज्जैन) 

amg, श्री दीप (कलियाबोर) 

*"घाटोवार, श्री पबन सिह (डिन्रूगढ़) 

चाको, श्री पी.सी. (भ्रिसूर) 

यांग, श्री सी.एम. (नागालैंड) 

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिडीगुल) 

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा) 

चिन्ता मोहन, ड. (तिरुपति) 

चोधरी, डो. तुषार (बारडोली) 

चौधरी, श्री ag हशीम खां (मालदा दक्षिण) 

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती) 

चौधरी, 

चौधरी, 

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़) 

चोधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर) 

=, जयंत (मथुरा) 

=, हरीश (बाड़मेर) 

चौहान, श्री संजय रिंह (बिजनौर) 

जगतरक्षकन, जो. एस. (असकोनम) 

जगन्नाथ, डौ. मन्दा (नागस्कुरमूल) 

जयप्रदा, श्रीमती (रामपुर) 

न्पर्ची के माध्यम से मतदान fear! ‘ud के माध्यम से मतदान किया।
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जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली) 

जाधव, श्री बलीराम (पालघर) 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर) 

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र) 

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर) 

जैन, श्री प्रदीप (आंसी) 

जोशी, St सी.पी. (भीलवाडा) 

| जोशी, श्री महेश (जयपुर) 

आंसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम) 

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव) 

eter, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा) 

टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धुनगरः) 

. डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्दशित) 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी) 

तंवर, श्री अशोक (सिरसा) 

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी) 

ताविआड, ड. प्रभा किशोर (दाहोद) 

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना) 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली) 

थरूर, डो. शशी (तिरुवनंतपुरम) 

थामराईसेलवन, श्री आर. (धरममपुरी) 

्थोमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम) 

थमस, श्री पी.टी. (इदुक्की) 

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य) 

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी) 

argh, श्रीमती दीपा (रायगंज) 

दीक्षित, श्री सन्दीप पूर्वी दिल्ली) 

19 मार्च, 2012 WW धन्यकाद Wid 1208 

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र॒ reg) 

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण) 

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी) 

GTR, श्री आर. (चामराजनगर) 

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर) 

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर) 

माईक, डो. संजीव गणेश (ठाणे) 

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा) 

नारायणसामी, श्री वी. (पुड्येरी) 

निरूपम, श्री संजय aad उत्त) 

नुर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर) 

श्री किंसनभाई वी. (वनसाड) 

श्री दिनशा (खेडा) 

पटेल, 

पटेल, 

पटेल, श्री wpa (भन्डास गोँदिया) 

पटेल, श्री aang गंडालाल कोली (सुरेनद्रनगर) 

पवार, श्री शरद (माधा) 

पाटील, ॐ. wahie बाजीराव (उस्मानाबाद) 

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली) 

पाण्डेय, ई. विनय कुमार (श्रावस्ती) 

पायलट, श्री सचिन (अजमेर) 

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज) 

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर) 

पाल, श्री विन्सेट एच. (शिलांग) 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम) 

 -पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी) 

प्रभाकर, श्री पौन्नम (करीमनगर) 

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)
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प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा) 

Waar, श्री (इठावा) 

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़) 

बधेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस) 

बब्वर, श्री राज (फिरोजाबाद) 

asd, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर) 

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम) 

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल ऊधमसिंह नगर) 

बालू, श्री cham. श्रीपेरुम्बुदूर) 

बावलिया, श्री कुवरजी भाई मोहनभाई (राजकोट) 

बिसवाल, श्री Sarre (RTT) 

बेग, डो. मिर्जा महबूब (अनंतनाग) 

बैठा, श्री कोमेश्वर (Fey) 

“ara, श्री खिलाडी लाल (करौली-धोलपुर) 

WORT, श्री ARTE (बांसवाड़ा) 

yaa, श्री समीर (नासिक) 

ae, श्री संजय (RS) 

मणि, श्री जौस. के. (कोटट्यम) 

मलिक, श्री जितेन्द्र सिह (सोनीपत) 

मसराम, श्री बसोरी सिह (मंडला) 

महन्त, डो. चरण दास (कोरबा) 

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल) 

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली) 

Ars, श्री प्रदीप (नवरंगपुर) 

ares, श्री fama अर्जनभाई (जामनगर) 

fat, डौ. ज्योति (नागौर) 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

पर्ची के माध्यम से मतदान किया। 

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली) 

मीणा, नमोनारायन (टौक-सवाई माधोपुर) 

मीणा, श्री रघुबीर सिह (उदयपुर) | 

भैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रड (नामनिर्देशित) 

मुखर्जी, श्री प्रणव (जंगीपुर) 

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर) 

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार) 

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर) 

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा) 

मेन्या, si. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर) 

मोडइली, श्री एम. वीरप्पा {चिकबल्लापुर) 

यादव, श्री अरुण (खंडवा) 

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद) 

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान) 

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद) 

रहमान, श्री अब्दुल वेल्लोर) 

राघवन, श्री एव.के. (कोड्िकोड) 

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा) 

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार) 

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा) 

रादड्धिया, श्री विडलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर) 

रामकिशुन, श्री (चन्दौली) 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली GSH) 

रामासुब्बू. श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली) 

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम) 

राव, ड. के.एस. (खम्माम) 

राव, श्री रायापति सांबासिवा gz) 

पर धन्यवाद प्रस्ताव 1210



1211 wen के अभिभाषण 

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार) 

waren, श्री सी.एल. (मिजोरम) 

रेडी, श्री अनन्त वेकटरामी (अनंतपुर) 

रेडी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले) 

रेडी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल) 

रेडी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल) 

लाल, श्री पकौड़ी (राबर्टसगंज) 

वर्धन, श्री हर्षं (महाराजगंज, उप्र) 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद गोंडा) 

वर्मा, श्री सज्जन (देवास) 

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई) 

वासनिक, श्री मुकुल (एमटेक) 

विजयन, श्री एके.एस. crime) 

विवेकानन्द, डो. जी. grace) 

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम) 

वंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजासुन्वरी) 

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलपपुञ्या) 

वुणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई) 

व्यास, st. गिरिजा (चित्तौड़ग्र) 

शर्मा, ड. अरविन्द कुमार (करनाल) 

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड) 

शारिक, श्री शरीफुदीन (बासमूला) 

fire, श्री सुशील कुमार (शोलापुर) 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज) 

शेखर, श्री नीरज (बलिया) 

शेखावत, श्री गोपाल सिह (राजसमंद) 

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीसबाद) 

संगमा, कुमारी अगाधा (तुरा) 

19 मार्च, 2012 पर Faq TANF {1212 

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश) 

सईद, श्री हमवुरुलाह (लक्षद्वीप) 

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर) 

सरोज, श्री तूनी (मछलीशहर) 

साई प्रताप, श्री ए. (रोजमपेट) 

सारदीना श्री पफ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा) 

सिंगला, श्री विजय इईदर सिंह (संगरूर) 

सिंधिया,. श्री ज्योतियादित्य माधवराव, (मुना) 

. सिह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर) 

सिंह, ` चौधरी लाल (उधमपुर) 

सिह, ई. संजय (सुल्तानपुर) 

सिंह, राव इन्द्रजीत ¦ (गुड़गांव) 

सिंह, श्री अजित (वागत) 

सिह, श्री SRR (कोटा) 

सिह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद) 

सिह, श्री एन. धरम (बीदर) 

fae, श्री जितेन्द्र (अलवर) 

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज) 

सिह, श्री यशवीर (नगीना) 

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब) 

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद) 

सिह, श्री वीरभद्र (मंडी) 

` सिह, श्री सुखदेव (फतेहगद् साहिब) 

सिह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल) 

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक) 

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल) 

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)
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सुधाकरण, श्री के. aR) 

सुरेश, श्री कोडिकुन्नीलं (मावेलीकारा) 

सुले, श्रीमती सुप्रिया (वारामती) 

सेलजा, कुमारी (अम्बाला) 

Beat, श्री भरतसिह (आनन्द) 

हक, श्री मोहम्मद -असरारुल (किशनगंज) 

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम) 

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट) 

ger, श्री ax सिंह (रोहतक) 

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद) 

हुसेन, श्री इस्माइल (बारपेटा) 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः शुद्धि के अध्यधीन; * महाविभाजन का 

परिणाम इस प्रकार हैः 

पक्ष मेः 146 

विपक्ष मेः 227 

प्रस्ताव अस्वीकृत हआ। 

संशोधन अस्वीकृत हुआ, 

अध्यक्ष महोदयाः अब A श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत 

संबोधन संख्या 1177 को सभा मे मतदान के लिए wet 

श्री भर्तृहरि महताब (कटक); हम मत विभाजन चाहते है। 

अध्यक्ष महोदयाः दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई 

ह| wa यह @: 

कि प्रस्ताव मे अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात 

"निम्नलिखित सदस्यौ के भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की 

पक्ष मे 146 + सर्वं श्री कीर्तिं आजाद, श्रीमती सुमित्रा महाजेन ओर कमलेश 

पासवान = 149 

विपक्ष 4 227 + सर्वश्री खिलाड़ी लाल बैरवा, पवन सिंह घाटोवार, हसनखान, 

विलास मुत्तेमवार ओर शीशराम ओला = 232 

"परन्तु खेद है कि "राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र के 

अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारो के बारे में इस 

अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। 

लोके समा मौ मतविभाजन हशः 

मत विभाजन संख्या 3 पक्ष में अपराह्न 1.35 बजे 

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम) 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ) 

अजनाला, St. रतन सिह (खडूर साहिव) 

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती) 

अर्गल, श्री अशोक (भिंड) 

अहीर, श्री SRT गं. (चन्द्रपुर) 

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा) 

"आजाद, श्री कीर्तिं (दरभंगा) 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर) 

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम) 

उदासी, af शिवकुमार (हावेरी) 

कषछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली) 

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगौड) 

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला) 

कस्वां, श्री राम सिह (चुरु) 

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा) 

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली) 

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल) 

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगदृ) 

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका) 

"गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड) 

गदीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट) 

"पर्ची के माध्यम से मतदान fal 

पर धन्यकाद प्रस्ताव
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गवली, stadt भावना पाटील (यवतपाल-वाशिम) 

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर) 

गाधी, श्रीमती मेनका (आंवला) 

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रामगढ़) 

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल) 

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी) 

चव्टाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी) 

` चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल) 

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई) 

der श्री प्रभातसिह पी. (पंचमहल) 

dem, श्री seats पी. (साबरकांठा) 

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत) 

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ) 

जाधव, श्री प्रतापराव गणपत्तराव (बुलढाणा) 

जायसवाल, St. संजय (पश्चिम चम्पारण) 

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव) 

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर) 

जोशी, डो. मुरली मनोहर (वाराणसी) 

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड) 

टन्डन, श्री लालजी (लखन) 

oy. श्री लक्ष्मण (मयुरभंज) 

ठाकुर, श्री अनुराग सिह (हमीरपुर हि.प.) 

डेका, श्री WAT (मंगलदोईी 

` डोम, ड. रामचन्द्र (बोलपुर) 

तम्बिदुरई, डो. एम. (करूर) 

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना) ` 

दास, श्री wa त्रिपुरा पश्चिम 

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल) 

19 मार्च, 2012 पर धन्यकाद Wed 1216 

दुबे, श्री निशिकांत (गोड) 

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर) 

qd, श्रीमती ज्योति agen 

घोत्रे, श्री संजय (अकोला) 

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर) 

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा) 

नामधारी, श्री इन्दर fee (चतरा) 

निषाद, कैष्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर) 

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर चम्पा) 

पटले, श्री देवजी एम (जालौर) 

पटले, श्री नाथुभाई गोमनभाई (दादरा ओर नामर हवेली) 

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण) 

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट) 

पांडा, श्री. वैजयंत srg) 

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर) 

पाटसाणी, ङ. प्रसनन कुमार (भुवनेश्वर) 

पाटील, श्री wel नाना (जलगांव) 

पाटील, श्री dar. (नवसारी) 

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व) 

पाण्डेय, कुमारी सरोज दुर्ग) 

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह) 

पासवान, श्री कमलेश (वांसगांव) 

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्वर) 

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर) 

बासवराज, श्री जी.एस. (Ape) 

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल) 

बासके, श्री पुलीन बिहारी (आड्ग्राम) 

बुन्देला, श्री fds सिंह (खजुराहो)
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"वेस, श्री रमेश (रायपुर) 

मंडल, श्री AMT लाल (ञ्ं्ारपुर) 

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट) 

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई) 

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग) 

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक) 

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकि नगर) 

"महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर) 

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी) 

मुंडा, श्री @fsar (खटी) 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर) 

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य) 

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगडिया) 

"यादव, प्रो. रजन प्रसाद (पाटलिपुत्र) 

यादव, श्री शरद (मधेपुरो) 

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुवनी) 

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगी) 

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण) 

राजेश, श्री Val. (पालक्काड़) 

wed, श्री wate (छोटा उदयपुर) 

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर) 

रामशंकर प्रो. (आगरा) 

राय, श्री अर्जुन (सीतामदी) 

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कुच विहार) 

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुड़ी) 

राय, श्री Baad (कंघमाल) 

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम) 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

Ram, श्री बाजू बन त्रिपुरा पूर्व) 

लिगम, श्री पी. तेनूकासी) 

बसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरुच) 

विश्वनाथ कड़ी, श्री रमेश {चिक्कोडी) 

वेणुगोपाल, St. पी. (तिरुवल्लूर) 

शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद) 

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी) 

शिवासामी, श्री सी. (तिरुपुर) 

शुक्ला, श्री बालकृष्ण Wiss (बड़ोदरा) 

सत्पथी, श्री तथागत (ढेकानाल) 

सम्पत, श्री ए. (अटिगल) 

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़) 

साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद) 

सिधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर) 

सिह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर) 

सिह, श्री उदय पूर्णिमा) 

सिह, श्री कल्याण (एटा) 

सिह, श्री गणेश (सतना) 

सिह, श्री जसवंत (दार्जिलिग) 

सिंह, श्री दुष्यत (आलावाड़) 

"सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद) 

सिह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया) 

सिह, डो. भोला (नवादा) 

सिह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा) 

सिह, श्री राकेश (जबलपुर) 

सिह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद) 

सिह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) 

पर धन्यक्ाद प्रस्ताव 1218 
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सिंह, श्री राधा मोहन पूर्वी चम्पारण) इंगती, श्री fa सिंहं (स्वशाली जिला-असम) 

सिह, श्री सुशील कुमार (ओरंगाबाद) इलंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर) 

सिह, श्रीमती मीना (आरा) . ait, श्री fait (अरुणाचल पूर्व) 

सिदेश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे) एटोनी, श्री. vel (पथनमथीट्ध) 

सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग) | | ओला, श्री, शीशराम (यनू) 

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब) ओवेसी, श्री असादूदीन (हैदराबाद) 

सुशांत, ड. राजन (कांगड़ा) कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा) 

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक) "कमांडो, श्री कमल किशोर (बहराइच) 

सेम्मलडुं श्री एस. (सलेप) कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे) 

कामत, श्री गुरुदास (मुबई उत्तर-पश्चिम) 

कुमार, श्री रमेशं (दक्षिण दिल्ली) 

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी) 

कुमारी, श्रीमती चन्द्रश (जोधपुर) 

सोलंकी, ड. किरीट wash भाई (अहमदाबाद) 

Geet, श्री मकनरसिह (खरगौन) 

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा) 

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग) 
कुरुप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम) 

हक, शेख सेदुल (वबर्धमान-दुर्गापुर) : 
कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी) 

के.पी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर) 

कोर, श्रीमती परनीत (पटियाला) 

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर) 

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर) 

विपक्ष में खंडेला, श्री महोदव सिंह (सीकर) 

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर पूर्वं दिल्ली) खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराप पाटील (नांदेड) 

अजमल, श्री बदरुदीन (gent am, डौ. निर्मलं (फैजाबाद) 

अजहरुदीन, मोहम्मद (मुरादाबाद) Ge, श्री मल्लिकार्जुन ean 

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन) "खान, श्री हसन .(लदाख) 

अब्दुल्ला, ई. फारुख (श्रीनगर) | खुर्शद, श्री सलमान (फरखाबाद) 

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़) | Ted, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा) 

अहमद, श्री ई (मालापुरम) गांधी, श्री राहुल (अमेठी) 

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची) गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली) 

आरून रशीद, श्री जे.एम. (थेनी) a गाधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल) 

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर) "पर्ची के माध्यम से मतदान किया।
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गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य) 

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरवार) 

गुड्, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन) 

गोगोई श्री दीप (कलियाबोर) 

"घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिन्रूगटृ) 

चाको, श्री पी.सी. (rE) 

चांग, श्री सी.एम. caries) 

चित्तन, श्री waved. (डिडीगुल) 

चिदम्बरम, श्री पी.- शिवगंगा) 

चिन्ता मोहन, st. (तिरुपति) 

चौधरी, ड. तुषार (बारडोली) 

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर) 

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण) 

चौधरी, 

चौधरी, 

= जयंत (मथुरा) 

% हरीश (बाड़मेर) 

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी wears) 

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर) 

चौहान, श्री संजय सिंह dak 

जगतरक्षकन, ॐ. एस. (असकोनम) 

जगन्नाथ, St. मन्दा (नागरकुरनूल) 

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर) 

जाखड़, श्री वद्रीराम (पाली) 

जीधव, श्री बलीराम (पालघर) 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर) 

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र) 

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर) 

"पर्ची के माध्यम से शुद्धि की। 

जैन, श्री प्रदीप (्ंसी) 

जोशी, डो. सी.पी. (भीलवाड़ा) 

जोशी, श्री महेश (जयपुर) 

arf लक्ष्मी, श्रीमती ara (विजयनगरम) 

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव) 

टम्टा, श्री ` प्रदीप (अल्मोडा) 

| टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धुनगर) 

डि.एस., श्री aed (नामनिर्देशित) 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी) 

तंवर, श्री अशोक (सिरसा) 

war, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी) 

ताविआड, Sf. प्रभा किशोर (दाहोद) 

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना) 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली) 

थरूर, डो. शशी (तिरुवनंतपुरम) 

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी) 

थामस, प्रो. के.वी. (एर्नकुलम) 

ae, श्री ddl. (इदुक्की) 

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य) 

दास, श्री भक्तं चरण (कालाहांडी) 

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगज) 

दीक्षित, श्री सन्दीप पूर्वी दिल्ली) 

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु) 

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण) 

धनपालन, श्री केपी. (चालाकुडी) 

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर) 

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर) 

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर) 

OY वधन्यक्राद प्रस्ताव 1222



1223 राष्ट्रपति के अभिभाषण 

नाईक, डो. संजीव गणेश (ठाणे) 

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा) 

नारायणसामी, श्री वी. gga 

निरूपम, श्री संजय (मुबई-उत्तर) 

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर) 

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वनसाड) 

पटेल, श्री दिनशा (खेडा) 

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डास गोदिया) 

पटेल, श्री Warns गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर) 

पवार, श्री शरद (माधा) 

पाटील, ड. caste बाजीराव (उस्मानाबाद) 

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली) | 

पाण्डेय, डो. विनय कुमार (श्रावस्ती) 

पायलट, श्री सचिन (अजमेर) 

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज) 

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर) 

पाला, श्री विन्सेट एच. (शिलांग) 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम) 

Ufa, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी) 

प्रमाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर) 

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर) 

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा) 

प्रमदास, श्री (इठावा) 

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ) 

बधेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिह (हाथरस) 

qx, श्री राज (फिरोजाबाद) 

ase, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर) 

19 मार्च, 2012 

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम) 

"वावा" श्री के.सी. सिह (नैनीताल ऊधमसिह नगर) 

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरुम्बुदूर) 

बावलिया, श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई (राजकोट) 

बिसवाल, श्री हेमानन्द (aN) 

बेग, ॐ. मिर्जा sega (अनंतनाग) 

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू) 

‘xa, श्री खिलाडी लाल (करौली-धोलपुर) 

भगोरा, श्री ARTA (बांसवाड़ा) 

भुजबल, श्री समीर (नासिकः) 

as, श्री संजय (aR) 

मणि, श्री जोस. के. (कोटदट्येम) 

मलिक, श्री जितेन्द्र सिह (सोनीपत) 

` मसराम, श्री बसोरी सिह (मंडला) 

Hed, ॐ. चरण दास (कोरबा) 

महाराज, श्री सतपाल Meade) 

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली) 

Are, श्री प्रदीप (नवरंगपुर) 

aren, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर) 

र्या डो. ज्योति (नागौर) 

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली) 

मीणा, श्री नमोनारायन (टौक-सवाई माधोपुर) 

मीणा, श्रीं रघुबीर सिह (उदयपुर) 

मैक्लोड, श्रीमती srs (नामनिदेर्शित) 

मुखर्जी, श्री प्रणव (जंगीपुर) 

मुक्तेमवार, श्री विलास (नागपुर) 

पर धन्यवाद Wild 1224 
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मुनियप्पा, श्री के.एच, (कोलार) 

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर) 

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा) 

मेन्या, ड. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर) 

Asef, श्री एम. वीरप्पा (चिकंबल्लापुर) 

यादव, श्री अरुण (खंडवा) 

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद) 

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान) 

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद) 

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर) 

राघवन, श्री एव.के. (कोञ्चिकोड) 

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा) 

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार) 

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा) 

रादडिया, श्री विद्लभाई हंसराजभाई (पोरबंदर) 

रामकिशुन, श्री (चन्दौली) 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (क्डकरा) 

wages, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली) 

राय, श्री प्रम दास (सिक्किम) 

राव, ई. के.एस. (मछलीपट्टनम) 

राव, श्री रायापत्ति सांबासिवा (मुंटूर) 

रावत, श्री हरीश (हरिद्रार) 

waren, श्री सी.एल. (मिजोरम) 

रेडी, श्री अनन्त वेकटरामी (अनंतपुर) 

रेडी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले) 

रेडी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल) 

रेडी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल) 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) पर Fade प्रस्ता 

वर्धन, श्री ef (महाराजगंज, उप्र) 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा) 

वर्मा, श्री सज्जन (देवास) 

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई) 

वासनिक, श्री मुकुल (एमटेक) 

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापडिनम) 

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम) 

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजासुन्दरी) 

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुञ्चा) 

वुणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई) 

व्यास, ड. गिरिजा (चित्तौड़गढ़) 

शर्मा, डो. अरविन्द कुमार (करनाल) 

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड) 

शारिक, श्री शरीफुदीन (बारामूला) 

शिदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर) 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (कंरीमर्गज) 

शेखर, श्री नीरज (बलिया) 

शेखावत, श्री गोपाल सिह (राजसमंद) 

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा) 

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश) 

सरद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप) 

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर) 

सरोज, श्री Geri (मछलीशहर) 

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट) 

सारदीना, श्री पफ़़ांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा) 

सिगला, श्री विजय इंदर सिह (संगरूर) 

1226



1227 राष्ट्रपति के अभिभाषण 

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (मुना) 

सिह, श्री आर.पी.एन. (कुशीनगर) 

सिह, चौधरी लाल (उधमपुर) 

` . सिह, ॐ. संजय (सुल्तानपुर) 

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव) 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

अजित carr) 

इज्यराज (कोटा) 

उदय प्रताप (होशंगाबाद) 

एन. धरम (बीदर) 

fore (अलवर) 

सिंह, 

सिह, 

सिह, 

fee, 

सिंह, 

सिह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल) 

श्री 

श्री 

श्री 

श्री 

श्री 

सिंह, श्री ब्रजमूषण शरण (कैसर गंज) 

श्री यशवीर (नगीना) । 

श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब) 

श्री रेवती रमन (इलाहाबाद) 

श्री वीरभद्र (मंडी) 

श्री सुखदेव (फतेह गढ़ साहिब) 

सिव्वल, श्री कपिल (चांदनी चौक) 

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल) 

सुगावनम, श्री ईजी. (कृष्णागिरि) 

सुघाकरण, श्री के. (HAR) 

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा) 

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती) 

 सैलजा, कुमारी (अम्बाला) 

सोलंकी, श्री भरतसिह (आनन्द) 

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज) 

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम) 

19 मार्च, 2012 पर धन्यवाद प्रस्ताव 1228. 

हान्डिकं, श्री बी.के. (जोरहाट) 

हुडा, श्री ae सिंह (रोहतक) 

हुसेन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद) 

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा) 

अध्यक्ष महोदयाः शुद्धि के अध्यधीन, * मत विभाजन का 

परिणाम इस प्रकार हैः 

पक्ष मैः 145 

विपक्ष मेः 227 

प्रस्ताव अस्वीकृत हआ, 

संशोधन अस्वीकृत gsi! 

अध्यक्ष महोदयाः मेँ श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा प्रस्तुत 

संशोधन संख्या 1166 से 1172 कों सभा के मतदान के 

लिए रखुंगी | 

श्री गुरुदास दासगुप्त (lee): महोदया, हम मत-विभाजनं 

चाहते हैँ | 

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, हम मत-विभाजन 

चाहते है| 

अध्यक्ष महोदयाः दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गयी FI 

प्रशन यह हैः 

fe प्रस्ताव के अंत 4 निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्- 

"किन्तु खेद है fe अभिभाषण F देश मे किसानों 
द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की बढ़ रही घटनाओं 

कौ गंभीरता से न लिए जाने के बारे में उल्लेख 

नहीं हि|" (1166) ॑ 

कि प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्- 

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्थायीवारहमासी काम 

के a रहे oe जहां संविदा कामगारों को, नियमित 

“निम्नलिखित सदस्यो ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया] शुद्धि 
की पक्ष में 145+ श्री कीरति आजाद, श्रीमती सुमित्रा महाजन ओर 

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र = 148 face मेँ 227 + सर्वश्री खिलाडी 

लाल बैरवा, पवन fee घाटोवार ओर हसनं खान = 230.



1229 राष्ट्ति के अभिभाषण 

कर्मकारों कौ दी जा रही मजदूरी तथा अन्य लाभो 

से मना कर दिया जाता है, पर ध्यान न देने के 

बारे मे उल्लेख नहीं है" (1167) 

कि प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् 

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मेँ न्यूनतम मजदूर 
अधिनियम मे संशोधन करने की आवश्यकता जिससे 

सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके ताकि 

सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण 10,000 रू. 

प्रतिमाह से कम नहो, के बारे मेँ उल्लेख नहीं or 

(1168) 

कि प्रस्ताव के अंत 4 निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् 

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण 4 ge यूनियनों के 45 

दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण को लागू करने 

आई एल.ओ. कन्वेशन सं. 87 ओर 98 के तत्काल 

अनुसमर्थन के बारे में उल्लेख नहीं हे ।" (1169) 

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्- 

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण F लाभ अर्जित करने 

वाले केन्द्र सरकार के उपक्रमं मे सरकारी इक्विटी 

के विनिवेश को रोकने की आवश्यकता के बारे में 

उल्लेख नहीं Fl" (1170) 

fe प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखिते जोडा जाये, अर्थात्- 

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मेँ श्रमिक ort के 
उल्लंघन के लिए बिना किसी अपवाद अथवा छूट के 

ओर कड़े दंडात्मक उपायों के साथ श्रमिक कानून 

को wat से लागू करने के बारे मे उल्लेख नहीं 

el" (1171) 

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्- 

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र के 

कर्मकरौ हेतु बिना किसी रुकावट के सार्वभौमिक 

सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने ओर श्रम संबंधी 

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों प्र पर्याप्त संसाधनों 

मे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के सृजन की आवश्यकता के 

वारे मे उल्लेख नहीं Fl (1172) 

लोक सभा मै मत.विभाजन हुजा। 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

मत विभाजन संख्या 4 पक्ष में 

पर धन्यवाद प्रस्तके 1230 

अपराह्न 1.37 बजे 

sist, श्री सुरेश (बेलगाम) 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र मेरठ) 

अजनाला, ॐ. रतन सिंह (खडूर साहिब) 

अडसुल, श्री area (अमरावती) 

अर्गल, श्री अशोक (भिंड) 

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर) 

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा) 

"आजाद, श्री कीतिं (दरभंगा) 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर) 

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम) 

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी) 

कष्ठाङिया, श्री नारनभाई (अमरेली) 

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगौड) 

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला) 

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु) 

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा) 

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली) 

कुमार, श्री विश्व॒ मोहन (सुपौल) 

कुमार, श्री वीरेन्द्र (cleats) 

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका) 

"गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड) 

गहीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट) 

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतपाल-वाशिम) 

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर) 

गाधी, श्रीमती मेनका (आंवला) 

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगट्) 

‘adi के माध्यम से मतदान किया।



1237 ~ereufy के अभिभाषण 

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पर., 

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी) 

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी) 

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल) 

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई 

चौहाण श्री प्रभातसिह पी. (पंचमहल) 

dem, श्री महेन्द्रसिह पी. (साबरकांठा) 

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत) 

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ) 

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतरावे (बुलढाणा) 

जायसवाल, ड. संजय (पश्चिम चम्पारणः) 

 जावले, श्री हरिभारऊ (जलगांव) 

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर) 

जोशी, ई. मुरली मनोहर (वाराणसी) 

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड) 

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ) 

Sy. श्री लक्ष्मण (मयूरभंज) 

ठाकुर, श्री अनुराग ` सिह (हमीरपुर हि.प.) 

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई 

डोम, डँ. रामचन्द्र (बोलपुर) 

तम्बिदुरई, Si. एम. (करूर) 

तोमर, श्री नरेन्द्र सिह (मुरैना) 

दास, श्री खमेन (त्रिपुरा पश्चिम) 

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल) 

: दु, श्री निशिकांत (गोड़ा) 

देवी, श्रीमती अश्वमेधं (उजियारपुर) 

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर) 

qa, श्रीमती ज्योति बेतूल) 

19 मार्च, 2012 पर धन्यकाद WNIT 1232 

धोत्रे, श्री संजयं (अकोला) 

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर) 

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा) 

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा) 

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर) 

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर चम्पा) 

पटले, श्री देवजी एम॒ (जालौर) 

पटले, श्री नाथुभाई गोमनभाई (दादरा ओर नागर हवेली) 

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण) 

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट) 

पांडा, श्री dada (केन्द्रपाडा) 

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर) 

पाटसाणी, ड. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर) 

पाटील, श्री wel. नानां (जलगांव) 

पाटील, श्री सी.आर. (नवसारी) | 

पाठक, श्री हरिन (अहमदावाद पूर्व 

पाण्डेय, कुमारी सरोज दुर्ग) | 

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह) 

पासवान, श्री कमलेश (वांसगांव) 

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्वर) 

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर) 

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल) 

बासके, श्री पुलीन बिहारी (आ्ग्राम) 

विश्नोई, श्री कुलदीप 

बुन्देला, श्री जितेन्द्र॒ सिंह (खजुराहो) 

वैस, श्री रमेश (रायपुर) 

मंडल, श्री म॑ंगनी लाल (इं्यारपुर)



1233 weal के अभिभाषण 

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट) 

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई) 

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग) 

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक) 

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकि नगर) 

"महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर) 

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी) 

"मुंडा, श्री ofa eh 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर) 

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य) 

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगडिया) 

"यादव, प्रो. रजन प्रसाद (पाटलिपुत्र) 

यादव, श्री शरद (मधेपुरा) 

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुवनी) 

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगी) 

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण) 

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड) 

wea, श्री wate (छोटा उदयपुर) 

राणा, श्री राजेन्द्र सिह (भावनगर) 

रामशंकर प्रो. (आगरा) 

राय, श्री अर्जुन far) 

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच विहार) 

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुड़ी) 

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल) 

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम) 

Rar, श्री बाजू बन त्रिपुरा पूर्व) 

लिगम, श्री पी. तेनूकासी) 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

बसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरुच) 

विश्वनाथ are, श्री रमेश (चिक्कोडी) 

वेणुगोपाल, ड. पी. (तिरुवल्लूर) 

शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद) 

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी) 

शिवासामी, श्री सी. (तिरुपुर) 

शुक्ला, श्री बालकृष्ण ॒खांडराव (बडोदरा) 

सत्पथी, श्री तथागतं (arte) 

सम्पत, श्री ए. fete 

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़) 

साहू. श्री चंदूलाल (महासमुंद) 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर) 

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलगिर) 

सिह, श्री उदय पूर्णिमा) 

“सिह, श्री कल्याण (एटा) 

सिह, श्री गणेश (सतना) 

सिह, जसवंत (दार्जिलिंग) 

सिह, 

सिह, 

श्री 

सिंह, श्री दुष्यत (आलावाड्) 

श्री पशुपति नाथ (धनबाद) 

श्री प्रदीप कुमार (अररिया) 

सिह, Sf. भोला (नबादा) 

सिंह, 

सिह, 

मूरारी लाल (सरगुजा) 

राकेश (जबलपुर) 

सिह, 

सिह, 

सिह, श्री सुशील कुमार (ओरंगाबाद) 

श्री 

श्री 

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद) 

श्री 

श्री राधा मोहन पूर्वी चम्पारण) 

णर धन्यवाद प्रस्ताव 

राजीव रंजन उर्फ ललन सिह (मुंगेर) 

1234 
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सिह, श्रीमती मीना (आरा) si, श्री fal (अरुणाचल पूर्व 

सिदैश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे) एटोनी, श्री vay (पथनमथीडा) 

सिंहा, श्री यशवंत (हजारीबाग) ओला, श्री शीशराम यनू) 

सिंहा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब) ओवेसी, श्री असादूदीन (हैदराबाद) 

सुशांत, ड. राजन (कांगड़ा) कमलनाथ, श्री (छिन्दवाडा) 

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक) 
"कमांडो, श्री कमल किशोर (बहराइच) 

सेम्मलई श्री एस. (सले) कलमाड़ी, श्री सुरेश (पुणे) 

कामत, श्री गुरुदास (मुबई उत्तर-पश्चिम 

सोलंकी, St किरीट प्रेमजी भाई (अहमदाबाद) (Oe ) 

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली) 

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी) 
सोलंकी, श्री मकनसिह (खरगोन) 

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा) 

~ कुमारी, श्रीमती चन्द्रश (जोधपुर) 

हक, शेख सैदुल (वर्धमान-दुर्गापुर) 
कुरुप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम) 

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर) 
कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी) 

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर सिह 
3 ता) केपी. श्री महिन्दर सिह (जालंधर) 

विपक्ष मे कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला) 

अग्रवाल, श्री जय. प्रकाश (उत्तर पूर्वं दिल्ली) खंडेला, श्री महोदव सिह (सीकर) 

अजमल, श्री बदरुदीन (धुबरी) खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराप पाटील (नांदेड) 

अजहरुदीन, मोहम्मद (मुरादाबाद) खत्री, डा. निर्मल (फैजाबाद) 

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन) खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलवर्गा) 

अब्दुल्ला, डो. फारुख (श्रीनगर) | खान श्री ` हसन (लदाख) 

अमलबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़) खुर्शद, श्री सलमान (फरखाबाद) 

अहमद, श्री ई. (मालापुरम) गवी, श्री मुकेश भेरवदानजी (बनासकांठा) 

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची) गांधी, श्री राहुल (अमेठी) 

आरून रशीद, श्री जे.एम, (थनी) - गाधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली) 

आवले, श्री जयवंत्त गंगाराम (लातूर) गांधीसेलवन, श्री एस.(नामाक्कल) 

इंगती, श्री बिरेन सिंह {स्वशाली जिला-असम) गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य) 

इलैगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर) uct के माध्यम से मतदान किया।
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गावित, श्री माणिकराव glee (नन्दुरवार) 

7g, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन) 

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर) 

‘rela, श्री पबन सिह dees) 

चाको, श्री पी.सी. (भ्रिसूर) 

चांग, at सी.एम. (नागालैड) 

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिडीगुल) 

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा) 

चिन्ता मोहन, डो. (तिरुपति) 

चौधरी, डो. तुषार (बारडोली) 

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर) 

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण) 

चौधरी, 

चौधरी, 

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़) 

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर) 

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर) 

%»
 

जयंत (मथुरा) 

= हरीश (बाड़मेर) 

जंगतरक्षकन, ङो. एस. (अराकोनम) 

जगन्नाथ, ङ. मन्दा (नागरकुरनूल) ` 

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर) 

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली) 

जाधव, श्री बलीराम (पालघर) 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर) 

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र) 

जेना, श्री श्रीकांत (बालासौर) 

जैन, श्री प्रदीप amin 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) 

पर्ची के माध्यम से मतदान किया। 

जोशी, ड. सी.पी. (भीलवाड़ा) 

जोशी, श्री महेश (जयपुर) 

आसी लक्ष्मी, श्रीमती ara (विजयनगरम) 

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव) 

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा) 

टैगोर, श्री मानिकं (विरुद्धुनगर) 

डिएस, श्री चार्ल्स cardia 

डेविडसन, श्रीमती जे. देलन (कन्याकुमारी) 

तंवर, श्री अशोक (सिरसा) 

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी) 

ताविआड, =f. प्रभा किशोर (दाहोद) 

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना) 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली) 

थरूर, St. शशी (तिरुवनंतपुरम) 

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी) 

tra, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम) 

्थोमस, श्री पी.टी. (इदुक्की) 

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य) 

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी) 

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (राय्गंज) 

दीक्षित, श्री सन्दीप पूर्वी दिल्ली) 

देव, श्री वी, किशोर चन्द्र (आरूकु) 

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण) 

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी) 

धरुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर) 

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर) 

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर) 

नाईक, of. संजीव गणेश (ठाणे) 

पर धन्यवाद प्रस्ताव 1238
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| नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा) 

नारायणसामी, श्री वी. (पुडचेरी) 

निरूपम, श्री संजय (मुबई-उत्तर) 

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर) 

पटेल, sft किसनभाई वी. (वलसाड) 

पटेल, श्री दिनशा (खेडा) 

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डासं गोदिया) 

ved, श्री Barns गंडालाल कोली (सूरेन्द्रनगर) 

पवार, श्री शरद (माधा) 

पाटील, ड. wate बाजीराव (उस्मानाबाद) 

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली) 

पाण्डेय, ड. विनय कुमार श्रावस्ती) 

पायलट, श्री सचिन (अजमेर) 

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज) 

. पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर) 

पाल, श्री विन्सेट एच. (शिलांग) 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम) 

निया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी) 

प्रभाकर, श्री ura (करीमनगर) 

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर) 

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा) 

प्रेमदास, श्री (इठावा) 

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ) 

बधेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस) 

Far; श्री राज (फिरोजाबाद) 

 बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर) 

aR, श्री के, (नरसापुरम) 

19 मार्च, 2012 We शन्यकाद प्रस्ताक 1240 

"वावा", श्री के.सी. सिह (नैनीताल ऊधमसिंह नगर) 

बालू, श्री cham. (श्रीपेरुम्बुदूर) 

बावलिया, श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई (राजकौट) 

बिसवाल, श्री हेमानन्द (सुन्दरगढ्) 

बेग, ड. मिर्जा महवृूब (अनंतनाग) 

ia, श्री कामेश्वर (पलामू) 

‘axa, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर) 

भगोरा, श्री ARH (बांसवाड़ा) | 

भुजबल, श्री समीर (नासिक) 

ag, श्री संजय GR) 

"मणि, श्री जोस. के. (कोट्यम) 

मलिक, श्री जितेन्द्र सिह ̀ (सोनीपत) 

मसराम, श्री बसोरी सिह (मंडला) 

महन्त, डो. चरण दास (कोरबा) 

महाराज, श्री सततपाल (गढ़वाल) 

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली) 

meh, श्री प्रदीप (नवरंगपुर) 

मादम, श्री विक्रममाई अर्जनभाई (जामनगर) 

मिर्धा, ङौ. ज्योति (नागौर) 

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली) 

मीणा. नमोनारायन (टौक-सवाई माधोपुर) 

मीणा, श्री रघुबीर सिंह (उदयपुर) 

भैक्लोड, श्रीमती stirs (नामनिदेशित) 

मुखर्जी, श्री प्रणव (जंगीपुर) 

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर) 

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार) 

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)
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मेघे, श्री दत्ता (वर्धा) 

 मैन्या, डौ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर) 

alge, श्री एम. dion (चिकबल्लापुर) ` 

यादव, श्री अरुण (खंडवा) 

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद) 

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान) 

aed, श्री मधु गौड (निजामाबाद) 

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर) 

राघवन, श्री एव.के. (कौञ्िकोड) 

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा) 

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र॒सिंह (धार) 

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (THATS) 

रादड्धिया, श्री विडलभाई हंसराजभाई (पोरवंदर) 

रामकिशुन, श्री (चन्दौली) 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा) 

रामासुब्बू. श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली) . 

राय, श्री प्रम दास (सिक्किम) 

राव, ई. के.एस. (खम्माम) 

राव, श्री रायापति सांबासिवा ex) 

रावत, श्री हरीश (हरिद्रार) | 

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम) 

रेडी, श्री अनन्त वैकटरामी (अनंतपुर) 

रेडी, श्री एम, श्रीनिवासुलु (ओंगोले) 

रेडी, श्री एस.पी.वाई, (नांदयाल) 

रेडी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल) 

लाल, श्री पकड़ी (राबर्दसगंज) 

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उप्र) 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) फर धन्यवाद प्रस्ताव 

वर्मा, श्री बेनी ware isn 

वर्मा, श्री सज्जन (देवास) 

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई) 

वासनिक, श्री मुकुल (एमटेक) 

विजयन, श्री एके.एस. (नागापट्टिनम) 

विवेकानन्द, St. जी. पेड़ापल्ली) 

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम) 

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजासुन्दरी) 

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुञ्चा) 

वुणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई) 

व्यास, st. गिरिजा (चित्तौड़गढ़) 

शर्मा, डो. अरविन्द कुमार (करनाल) 

, शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड) 

शारिक, श्री शरीफुदीन (बासमूला) 

fire, श्री सुशील कुमार (शोलापुर) 

शुक्लवेद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज) 

शेखर, श्री नीरज (बलिया) 

शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमंद) 

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहींसबाद) 

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा) 

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश) 

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप) 

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर) 

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर) 

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट) 

सारदीना श्री फ़रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा) 

fitter, श्री विजय इंदर सिह (संगरूर) 

1242
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सिंधिया, श्री ज्योतियादित्य माधवराव (मुना) 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

सिंह, 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

सिह 

सिह, 

सिह, 

सिह, 

पिर 
सिंह, 

सिह, 

श्री आर.पी.एन. (कुशीनगर) 

चौधरी लाल (उधमपुर) 

डो संजय (सुल्तानपुर) 

राव इन्द्रजीत (गुड़गांव) 

ख 
ॐ 

ॐ 
ॐ 

ॐ 
ॐ 

ॐ 
ॐ 

ॐ 
ॐ 

ॐ अजित (बागपत) 

इज्यराज (कोटा) 

उदय प्रताप (होशंगाबाद) 

एन. धरम (बीदर) 

जितेन्द्र॒ (अलवर) 

ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज) 

यशवीर (नगीना) 

रवनीत (आनंदपुर साहिब) 

रेवती रमन (इलाहाबाद) 

वीरभद्र (मंडी) 

सुखदेव (फतेहगढ़ साहिव) 

श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल) 

fia, श्री कपिल (चांदनी चौक) 

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल) 

सुगावनम, श्री ech. (कृष्णागिरि) 

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर) 

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावैलीकारा) 

सुले, श्रीमती सुप्रिया (वारामती) 

सैलजा, कुमारी (अम्बाला) 

सोलंकी, श्री arate (आनन्द) 

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज) 

` हर्ष, कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम) 
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हान्डिक, श्री बी.के. (जोरषहाट) 

| हुडा, श्री die सिंह (रोहतक) 

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुशिदाबाद) 

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा) 

अध्यक्ष महोदयाः शुद्धि के अध्यधीन, * मत विभाजन का 

परिणाम इस प्रकार हैः 

पक्ष मेः 144 

विपक्ष मेः 227 

प्रस्ताव अस्वीकृत gar! 

संशोधन अस्वीकरत हुआ।' 

अध्यक्ष महोदयाः अब मै सभी संशोधनं को सभा के 

मतदान के लिए wept 

अध्यक्ष महोदयाः अव मै मुख्य प्रस्ताव को सभा के 
मतदान -के लिए रखुंगी। 

समी संशोधन प्रस्तुत हए ओर अस्वीकृत gv! 

"किं राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दो मे एकं 

समावेदन प्रस्तुत किया जाए 

"कि इस सत्र मे समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति 
के उस अभिभाषण के लिए किए जो उन्होने 12 मार्च, 

2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों के समक्ष 
देने की कृपां की है उसके अत्यंत आभारी हैँ" 

प्रस्ताव स्वीकृत gai! 

अपराहन 1.32 बजे 

तत्पश्चात् लोक सभा ARE 230 बजे तक के 

लिए स्थगित हुई। | 

“निम्नलिखित सदस्यों ने ut के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि 
की पक्ष मेँ 144+ श्री कीर्तिं आजाद, श्रीमती सुमित्रा महाजन ओर 
श्री कल्याणं सिंह = 147 विपक्ष मेँ 227+ सर्वश्री खिलाड़ी लाल 

बैरवा, पवन सिंह wear ओर हसन खान, जोसके मणि ओर 

शीशराम ओला = 232
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अपराहन 2.33 ` बजे 

लोक सभा मध्याह्न भोजन के Vea HET 

2.33 Tor धनः समवेत ge! 

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुड 

रियम 193 के अधीन व्वा 

सरकार की ब्रुदिपर्ण नीतिया के कारणः श्रमिक 
वर्ग के बीच are असंतोष 

अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदयाः अब सदन A मुदा संख्या 16 पर 

च्चा की जायेगी। श्री गुरुदास दासगुप्ता। 

(दिन्ती 

श्री गुरुदास दास्षगुप्त (घाटल); अध्यक्ष जी, यह हमारे 

लिए सौभाग्य का विषय है कि आपने मजदूरों के बारे में 

एक चर्चा हिंदुस्तान की पार्लियामेट में उठाने की हमे अनुमति 

दी है। हमने पार्लियामेट oem में जाकर देखा है कि 

दस साल मे कभी लोक सभा मेँ मजदूरों के बारे मेँ कोई 

चर्चा नहीं el आपने इसके fay अनुमति दी, इसलिए 

आपको हम बधाई देना चाहते हे ।...(व्यकधान) 

श्री शैलेन्द्र कुमारः आपको इसलिए बधाई क्योकि आप 

हिंदी मे बोल रहे el 

श्री गुरुदास दासमगुप्तः अध्यक्ष जी, आपको हम सिर्फ 

 स्पीकर के नाते बधाई नहीं देगे। 

एक चीज ओर है कि हिन्दुस्तान 4 पहले श्रम मंत्री 

श्री बाबू जगजीवन राम जी थे। उनका पार्लियामेन्द्री कैरियर 

हमारे सामने है। वे सिर्फ पहले श्रम मंत्री नहीं थे उनके 

नेतृत्व मँ हिन्दुस्तान मेँ मजदूर के हित में बहुत कानून 

पार्लियामेन्ट A बनाए गए थे। 

[TJ] 

अध्यक्ष महोदया, ad उनकी लड़की है । महोदया, आपकी 

नसो A उन्हीं का खून है। आपके पूर्वजों का एक गरिमामय 

इतिहास रहा हे। अतः इस समय जबकि अध्यक्ष पीठ पर 

आप विराजमान दै, यहं सर्वथा उचित है कि भारतीय संसद 

कामकाजी भारतीयों की समस्याओं पर चर्चा ol भँ बाबू 

29 फाल्गुन, 1933 (रक) oti चर्चा 1246 

जगजीवन राम जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता दुं तथा 

पूरे एकं वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद इस विषय पर चर्चा 
की अनुमति देने के लिये आपको शुभकामनाएं देता =! 

eth 

हम हमारे साथी, पार्लियामेन्ट मेम्बर सब को यह बताएंगे 

कि कोई पालिटिकल deal का सवाल नहीं उठा रहे 

| हम हिन्दुस्तान के वंचित जनता का सवाल उठा रहे 

है। हम चाहते हँ कि आप भी इसे ध्यानपूर्वकं ql हम 

आप की भी मेहरबानी चाहते है कि इस सवाल के ऊपर 

आपको जो बोलना है। बोलिए! देखिए, जब हम हिन्दुस्तान 

के पचासं करोड़ मेहनतकश जनता के बारे मे बात कर 

रहे है तो पार्दिया्मेट मै इस समय कितने लोग हाजिर 

aa) आप लोग हाजिर है, आपकी मेहरबानी है। 

यह हम नहीं बोल सकते है कि da गैलरी कैसी ZI 

अनुवाद) 

यद्यपि यह मेरे अधिकार aa मे नहीं areal कितु 

मीडिया, संसद ओर पूरा देश, देश मँ आधारभूत मानवीय 

समस्याओं को अनदेखा किये जाने संबंधित गंभीर मामलों 

पर चर्चा कर रहे 81 भारतीय लोकतंत्र यही एक दुखद 

पहलू दै। कृपया संसद सदस्यो, मीडिया ओर सरकार को 

इस विषय पर सोच विचार करने दे। महोदया, मँ आपका 

आभारी हूं किं आपने qe अल्पावधि चर्चा की अनुमति दी 

है। सबसे पहले मै तीन al पर चर्चा eT! (व्यवधान) 

(हिन्दी 

मेहरबानी करके बात मत कीजिए। 

(अनुवाद) 

§ tea इसलिये कह रहा हूं क्योकि मै अपने मन 

की बात कहता हूं। भै कोई मंजा हुआ वक्ता नहीं gl 

समस्या यह है कि...(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

सर पार्लियामेद्री मिनिस्टर को कोड आफ कन्डक्ट मांगने 

के लिये बोलिए।...(व्यवधान) 

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन 

कुमार बंसल): आप क्या कर रहे है?...(व्यवधान) |
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श्री गुरुदास दासगुप्तः आप बात कर रहे fl हम को 
बोलने नहीं देते।...(व्यवधानः) 

(अनुवाद 

यह चर्चा देश मे पहली बार इतने बड़े पैमाने पर 

हुई हड़ताल कै कारण हो रही ZI | 

(टिन्ी 

इतिहास में पहली बार, हिन्दुस्तान मे जितनी भी ee 

यूनियन्स है, आई.एन.टी.यू.सी. जिसका प्रेसिडेंट काग्रेस का 
एक wath है। 

(अनुकदा 

देश के इतिहास मे पहली बार wh मान्यता प्राप्त 
es यूनियन्स एक साथ oil माननीय श्रम मंत्री इसकी 
सत्यता की जांच करा सक्ते हैँ। देश F 11 केन्द्रीय 
मान्यता प्राप्त es यूनियन्स tl सभी एक साथ ffl हम 

राजनैतिक बाधाओं को दूर ae. A सफल रहे zl यह 
एक उपलब्धि है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिये। स्टेक 
aeed के बारे मे चर्चा हो रही थी। 

(हिन्दी 

मेडम, सुबह हम प्रधान मंत्री जी का भाषण सुन रहे 

थे। 

[AFA] 

वह ea teed के बारे में बोल रहे a स्टेक 

Breed कौन रह?...(व्यकधान) 

(हिन्दी) 

पहली बार, हिन्दुस्तान में सब gs यूनिन्स इकट्ठी 
हो चुकी el सिर्फ यही नही, आपको बुरा नहीं लगना 

चाहिए fe केरल मेँ मुस्लिम लीग की जौ ट्रेड यूनियन है 
उसने हम को सपोर्ट किया। महाराष्ट्र 4 शिवसेना की ee 

यूनियन ने हमको सपोर्ट किया। ` 

(अनुवाद) 

देश में कामकाजी वर्ग मे दलगत राजनीति से परे 

वृहत एकता है। यह हुआ ओर सभी ने इस बात को 

माना fe स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह देश मँ सबसे बड़ी 

हड़ताल Sl यह एक मुदा था। 
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दूसरा, यह चर्चा एक दुभग्यपूर्णं घटनाक्रम के बाद 
चली है। बजट से पहले यह घोषणा की ms थी कि 

भविष्य निधि पर व्याज दर में 1.25% की कटौती की 

जायेगी। इसका हम सभी पर प्रभाव पड़ेगा। पहले यह 

9.5% शी! बजट से एकं दिन पहले यह घोषणा की गई 

शी कि इसे 8.25% कर दिया जायेगा। 

(टिन्दी 

हमारे हिन्दुस्तान 4 मेहनतकंश जनता के लिये सोशल 

सिक्युरिटी नहीं है। 63 साल की आजादी मेँ हमारे लिए 
कोई सोशल सिक्युरिटी नहीं थी। सिर्फ एक रप्रोविडैट फंड 

el आपने उस प्रोविडैट we का इंटरस्ट घटा दिया। 

(अनुकाद] 

सभी ¢s यूनियन्स ने इसका fete fea 

(हिन्दी) 

मेरी खबर है fe हमारे श्रम मंत्री जी भी इसके 
खिलाफ थे। परे न्यास as ने इसका विरोध किया, किन्तु 
उन्होने te बजट के एक दिन पहले feo देश में 
कामकाजी वर्गं के हितों की किस हद तक सरकार अवहेलना 
कर सकती है - सिनिकल डिसरिग्राई 4 ogy कर एसी 
अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा =I 

(हिन्दी 

बजट से एक दिन पहले उन्होने dite फंड का 
सूद 1.25 प्रतिशत कम कर दिया। इससे पहले इतना कम 

नहीं था। यह दूसरी बार है। 

जब हिन्दुस्तान में इतना शोर-शराबा ठो रहा है, प्रधान 
मंत्री जी हमसे नहीं मिलते, es यूनियन से नहीं मिलते। 

क्या कारण है? वे पंजीपतियों से मिलते है, बिजनसमेन से 
मिलते है, कारपोरेट हाउस से मिलते हैं। वे उनकी जनरल 
बोडी मीटिंग मे जाते हेै। 

कलं वित्त मंत्री 

(अनृकाद) 

जी कारपोरेटसं की बैठक में उपस्थित थे किंतु, हमं 

प्रधान मंत्री जी से बात करने का मौका नहीं मिला। क्या 

लोकतंत्र इसी प्रकार काम करता है ओर आम आदमी के 

सरोकारों की चिता करता है। यह पृष्ठभूमि है।
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महोदया, अब मुदा यह है कि कामगार कौन हे? क्या 

वह जो मजदूरी के लिये काम करता है। उसकी संपत्ति 

क्या है? उसकी संपत्ति शारीरिक क्षमता है। उसकी सम्पत्ति 

उसकी श्रम शक्ति है...व्यवधान्) बल प्रयोग नहीं बल्कि 

शारीरिक uff! मसल पावर या बल प्रयोग ys करते zl 

कृपया कामकाजी लोगों को गुंडा न करह...(व्यवधान) अज्ञानता 

किसी संसद सदस्य का गुण नहीं Fl 

महोदया, वे अपनी श्रम शक्ति के बदले मजदूरी पाते 

S| वास्तव मे देश को संपन्न वही लोग बनाते FI! 

(हिन्दी 

हम आपसे wea बिजली कौन बनाता है? इंजीनियर 

नहीं मजदूर बनातेः है । हमारा भैनसन किसने बनाया, मजदूर 

ने बताया। साड़ी किसने बनाई, मजदूर ने बनाई, ताजमहल 

किसने बनाया, मजदूर ने बताया। हम बनाते है, सेम, पित्रोदा 

ने नहीं बनाया। हम सब जानते ह किं मशीन से उत्पादन 

नहीं होता। 

अनुवाद) 

केवल मशीनों से कुछ नहीं बनाया जा सकता, हमं 

श्रमशक्ति की आवश्यकता होती है। चाहे मशीन कितनी भी 

आधुनिक क्यों नहो, श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, 

कामगारों की आवश्यकता होती ही है, कृपया मेरी बात 

Te का प्रयास कर जो देश को संपन्न बनाने का 

कार्य करते है वै स्वयं इस संपन्नता का भोग नर्हीं कर 

Wd | 

(eh 

हम बनाते है लेकिन खाते नहीं। जो बनाने वाला है 

वह खाता नही, जो लूटने वाला है वह खाता है। क्या 

देश मे एेसा चलेगा? बनाने वाला खाएगा Ae 

(अनुवादा 

मै आपके समक्ष पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता हूं, अपनी 

नहीं बल्कि सरकारी सेवा की। बनाने वाला खाएगा नही, 

लूटने वाला खाएगा। क्या यह जनवाद है? क्या यह सामाजिकं 

व्यवस्था समानता पर आधारित है? 

क्या महात्मा गांधी ने एसी स्वतंत्रता चाही Tl क्या 

लाखों लोगों ने इसी स्वतंत्रता के लिये अपने प्राण-न्यौछावर 
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किये? § yom हूं कि देश 4 कितने लोग कामगार है? 
वह मसल पावर या बल शक्ति के बारे मे बात कर रहे 

थे। 

(हिन्दी) 

हिन्दुस्तान मेँ कितनी आबादी ह? हिन्दुस्तान F 110 

करोड आबादी है ओर मजदूर 50 करोड़ है...(व्यवधान्) 

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): 120 करोड़ है...(व्यवधानः) 

(अनुकादा 

श्री गुरुवास दासगुप्तः यह भी wal का विषय है; 4 

मानता हूं कि 120 करोड़. है । किंतु चौधरी जी आपको यह 

मानना पडेगा कि देश की 50% जनसंख्या कामगार - zl 

आपको माननां VST! आपके कारखाने मे भी बीड़ी कामगार 

है। यदि कुल जनसंख्या 120 करोड़ है तो 50% `जनता 

कामगार है। उनकी स्थिति कैसी है? 50 करोड़ कामगारो, 

कामकाजी लोगों मेँ से 97% असंगठित मजदूर Tl 

(हिन्दी) 

असंगठित मजदूर किसे कहते है । जिनको कोई सहारा 

नहीं, कानून का सहारा न्ही। ` 

(अनुवाव) 

जो किसी भी सामाजिक लाभ के अंतर्गत नहीं आता। 

(हिन्दी 

जिनके लिये wee we नहीं हे, मनिमन वेजेज 

नहीं है ईएस.आर्ई सी. नहीं है, उनको इस समाज 4 जीने 

का कोई अधिकार adi है। देश की आजादी के 63 साल 

बाद भी यह हाल zl 

(अनुवाद 

स्वतंत्रता प्राप्ति के 63 साल बाद भी भारतीय लोकतंत्र 

की यह स्थिति है। 

महोदया, असंगठित मजदूर कौन है? वे जो अपने 

मालिक की दया पर निर्भर करते है। मालिक उन्हे बोर्लेगे 

कि चले जाओ, तो वे चले जायेगे। वे सभी कठिनाइयों मे 

जीवन व्यतीत करते है। संगठित मजदूर कौन से दै? संगठित 

mag की स्थिति ge बेहतर है कितु उन्हं भी सरकार
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` द्वारा अपनाई जा रही नयी उदारवादी आर्थिक नीति नै बुरी 
तरह से प्रभावित किया है। वे भी इस नयी उदारवादी 
नीति का शिकार बने है| 

हाशिए पर बैठे इस वर्ग की दुखद स्थिति का परा 
विवरण देने के लिये भ आपको एक संस्मरण सुनाता हूं। 
भे एक द्रेड यूनियन्स्टि & 18 साल की आयु में मँ 
राजनीति F आ Tal "उनकी अत्यंत gee ओर निराशाजनक 
स्थिति का वर्णन करने के लिये मँ आपको कोई ger 
वाक्या बताने नहीं जा रहा। मैने सरकारी दस्तावेजों को भी 

Tet है ताकि मेरे विवरण मेँ कोई विरोधाभास न zi 
सरकार ने असंगठित set के लिये राष्ट्रीय आयोग की 
स्थापना el एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में इस 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2007 F प्रस्तुत की। उसने 

क्या कहा? म यहां उद्धृत कर रहा & मेहरबानी करके 
सुन लीजिए। उन्होने कहा: 

"उनमें से अधिकांश की कार्य करने की स्थिति बहुत 

शोचनीय है ओर आजीविका -के विकल्प बहुत कम हैँ। हम 

eight इंडिया का नारा दे रहे है अर्थात् हम कह रहे 
है कि भारत नै सफलतापूर्वक वैश्वीकरण की चुनौतियों का 
सामना किया है॥" किंतु देश में एेसी gue स्थिति अभी 
भी विद्यमान हे। 

यह मेरी रिपोर्ट नहीं हैः यह उनकी रिपोर्ट है यह 
एक wend अर्थशास्त्री की रिपोर्ट है, 

(टिन्वी 

एक तरफ शाइनिंग इंडिया बोल रहे & afi sari 
बोल रहे है। अमेरिका ओर चीन के वाद हिन्दुस्तान है। 
यह भाषण हमारे मंत्री देते है, लेकिन 

[SF Fare] 

रिपोर्ट यह दशती है कि meta इंडिया के te 

देश के 97 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों की जीवनयापन र्थिति 

बहुत खेदजनक है। क्या यह लोकतंत्र है? 

(दिन्दी 

हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन क्या जीने का 

अधिकार है? मैडम, आप्र बताइए कि हमें जीने का अधिकार 
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है? हमें वोट देने का अधिकार जरूर है लेकिन आज हमें 

जीने का अधिकार नहीं है। 

(अनुवाद 

आज हमें जीने का अधिकार नहीं है। 

(अनुवाद 

यह एक राष्ट्रीय आयोग के निष्कर्ष है| 

राष्ट्रीय आयोग ने आगे भी बहुत ge कहा है; इस 
भाग में जो कुछ कहा गया. है यदि मँ उसे vem हूं तो 

विश्व॒ का सबसे अधिक असंवेदनशील व्यक्ति भी भावुक हो 

जाएगा। इसमें कहा गया है कि 79 प्रतिशत असंगठित 

श्रमिकों के पास अपने रोजगार या कार्य करने की स्थिति 

अथवा सामाजिक सुरक्षा के संबंध मेँ कोई कानूनी सुरक्षा 
नहीं है, वे अत्यधिक गरीबी मेँ जी रहे है ओर 'शाइनिग 

इंडिया की गरिमा से बाहर है। उक्त अर्थशास्त्री ने कितनी 

खेदजनक स्थिति को उभारा है। 

(हिन्की 

wet इंडिया उनके लिए नहीं है, प्रंजीपतियों के 
लिए है। शाइनिग इंडिया हमारे Aad sie पार्लियामेट के 

लिए हे, लेकिन मजदूर के लिए नहीं ZI 

(अनुवाद) 

क्या उनके लिये एक ge नीति तैयार करने के लिए 

यह सब पर्याप्त नहीं है? 

महोदया, मेँ आपको एक ast ar चाहता हूं। मन 

दो पत्र लिखे थे। 4 .आपको यह बताना चाहता हूं कि 
मैने कल दो पत्र लिखे थे। एक पत्र माननीय प्रधान मंत्री 

जी को संबोधित ol चूंकि इस विषय पर चर्चा की जा 

रही है, इसलिए मैने उनसे सभा में उपस्थित रहने के 

लिए कहा था परन्तु वह यहां उपस्थिते नहीं है। मैने वित्त 
मंत्री जीसे भी यही अनुरोध किया था परन्तु वे भी यहां 

मौजूद नहीं है। मैने संसदीय कार्य मंत्री से भी सभा 4 

उपस्थित रहने का आग्रह किया था परन्तु वे भी यहां 

मौजूद नहीं है। सरकार इसी तरह 47 करोड़ भारतीय 
am की मानवीय समस्याओं धर ध्यान दे रहा है। 

[ery 

जान से बात करो दिल से बात करौ। 

\
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(अनुवाद) 

मगरमच्छी आंसू बहाने से आपको कोई समर्थन नहीं 

मिलेगा। गरीबी की पीड़ा wake: भुखमरी की पीडां 

समञिएः कृपया इस ब्रात को. महसूस कीजिए कि जब 

किसी व्यक्ति का रोजगार चला जाता है तो उस प्र क्या 

गुजरती है। आप यहां केवल मेरी बात सुनने के लिए नहीं 

a हे। मुदे विश्वास हे fe a लोग सभा की कार्यवाहियोँ 

को भी कभी नहीं देखते। यह एक एसी राजनैतिक व्यवस्था 

है जो इस देश को संपन्न बनाने वालों के प्रति कायरतापूर्ण 

तरीके से निष्क्रिय है। 

महोदया, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के 

लगभग 90 करोड़ लोग प्रतिदिन 20 रुपये मे गुजारा करते 

है ओर 79 प्रतिशत श्रमिक प्रतिदिन 20 रुपये पर॒ जीवनयापन 

करता el 

(हिन्दी 

अधीर बाबू बोलिए, एक बंडल बीड़ी का दाम क्याहै? 

श्री अधीर चौधरीः आपकी इस रिपोर्ट से हम सहमत 

नहीं है 1... (व्यवधान) 

(अनुवाद) 

श्री गुरुदास दासगुप्तः ठीक है। 

(हिन्व) 

आप हमारी रिपोर्ट से सहमत नहीं है लेकिन वेज 

कितना है बताइए?...(व्यवधान) 

[STATE] 

आपके वक्तव्य के लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं 

परन्तु मेरा यह कहना है कि यह आपकी सरकार दारा, 

प्रधान मंत्री जी द्वारा 2004 मेँ गठित एक राष्ट्रीय आयोग 

का वक्तव्य है...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृतान्त मे कुछ भी सम्मिलित 

नहीं किया जाएगा। 

(व्यवधान)..* 

"कार्यवाही वृत्तान्त मेँ सम्मिलित नहीं किया गया। 
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श्री गुरुदास वासगुप्तः यदि माननीय सदस्य चाहते हैँ 
तो मै a जाऊगा...(व्यवधान) 

(टिन्दी 

अध्यक्ष महोदयाः दासगुप्ता जी, आप बोलिए्। कोई अन्य 

नहीं बोल रहा है । 

.. (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग सुनिए। फिर आपकी बारी 

आएगी, आपको भी बोलना है। 

...(व्यवधान) 

अप्यक्ष महोदयाः आप क्यों बोल रटे रहै? आप क्यों 

खड़े हो गए 

(ITAA) 

अध्यक्ष महोदयाः डाक्टर डोम आप क्यो खड़े हो गए? 

आप afer 

...(व्यवधान) 

(अनुवाद) 

श्री yeaa दासगुप्तः महोदया, 4 वित्त मंत्रालय द्वारा 
प्रस्तुत आर्थिक wer का अवलोकन कर रहा gl 4 
उद्योग ओर कृषि के संबंध में आर्थिक adem का संदर्भ 

दे रहा हूं। इन दोनों क्षेत्रों के बारे में सर्वे में वर्णन किया 
गया S| कृषि के संबंध मे यह कहा गया हैः 

"सकल घरेलू उत्पाद मे. कृषि की कम होती हिस्सेदारी 
के war & बावजूद आप वितरण के पर्क्य मे 
इसका महत्व है क्योकि देश का लगभग 58% रोजगार 

कृषि क्षेत्र प्रदान करता है।" 

उनका यह कहना है कि कृषि की हिस्सेदारी में 

कमी आ रही है जिसका अर्थ है fe उत्पादन लागत में 

कभी आ रही है। यदि उत्पादन लागत मै कमी आ रही 

है जैसा कि उनका कहना है तो मजदूरी 4 भी कमी 

आनी चाहिए। यह आरंभिक अर्थशास्त्र की एक सामान्य सी 

बात है। 

अब भै आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर उद्योग 

aa की बात करता हूं। इसमें यह कहा गया है कि
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ओद्योगिक aa में रोजगार 64.6 मिलियन से बदकर 100.07 

मिलियन हो गया है। ओद्योगिक क्षेत्र मे रोजगार 4 वृद्धि 

हुई हे परन्तु. यह वृद्धि किन लोगों के लिए है? इसमे 

यह उल्लेख किया गया है यह निर्माण aa मे रोजगार F 

वृद्धि होने के कारण हुआ है ओर निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों 
का प्रतिशत 21.9 है। 

(हिन्दी) 

वे कह रहे है कि निर्माण कर्मियों का काम ज्यादा 

हुआ Fi 

अनुवाद] 

देश 4 निर्माण aa के श्रमिकों की den में वृद्धि 

हुई हे। यह वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये विवरण के 
अनुसार eI 

महोदया, निर्माण श्रमिकों की क्या स्थिति है? मै कारपेरेट 

समाचार पत्रों द्वारा किए गए ge सर्वेक्षणों का उल्लेख 

कर रहा हं न कि किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी कारपोरेट 

समाचार पत्रों का उल्लेख कर रहा El 11 जुलाई, 2011 

को एक अग्रणी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र मे यह कहा 

गया थाः 

"दिल्ली Ael के निर्माण कार्य मेँ लगे ठेका श्रमिकों ने 

जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया...“ 

आगे यह भी कहा गया हैः 

"मामूली सी बात पर हमारा रोजगार समाप्त कर 
दिया जाता है। हमें प्रतिमाह वेतन नहीं दिया जाता 

है। हमें दो माह मेँ एक बार भुगतान किया जाता 

है। हमे छुट्टी के दिनं काम करने का te नहीं 

दिया जाता...“ 

इसमें कुछ ओर oad कही ` गई हैः 

"भर्ती के समय हमें ठेकेदार को 15000 से लेकर 
70,000 रुपये तक देने होते है, इसके बावजूद हरमे 

न्यूनतम feet से कम भुगतान किया जात्ता er 

वहां जैसा किं बताया गया है बहुत से नारे लगाए 

जा रहे थे, ये नारे कौन-कौन से sat ने भविष्य निधि, 
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ई एस.आई.सी. सुविधाओं ओर wet के दिन काम करने के 

लिए दोगुनी feet की मांग कर रहे थे। साथ ही वे 

भविष्य निधि ई.एस.आई.सी. ओर न्यूनतम मजदूर arp 
को लागू करने की मांग भी कर रहे थे। यह दिल्ली कीं 
स्थिति है। धनराशि कौन खर्च करता है? हमने दिल्ली मेट्रो 

हेतु बजट में धनराशि स्वीकृत की है। यह भारत सरकार 
ओर दिल्ली सरकार की जानकारी 4 है...(व्यवधान्) इसमें 

हंसने की बात नहीं है। बल्कि खेदजनक है। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कार्यालय दिल्ली में 

है। उनका यह कहना है कि we न्यूनतम मजदूरी नर्ही 
मिलती! उनका कहना है fe we भविष्य की सुविधा नहीं 

मिलती! उनका यह भी कहना है किं we प्रतिमाह भुगतान 
नहीं किया जाता। वे यह भी कह रहे है कि os न्यूनतम 

मजदूरी नहीं मिलती। इसके लिए किसे जिम्मेदार -ठहराया 

जाए। 

सरकार का यह कहना है कि इन ठेका श्रमिकों की ` 

संख्या में वृद्धि et t) परन्तु, ठेका श्रमिकों की यह 
स्थिति है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? इसके 

लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है या केन्द्र सरकार? न्यूनतम 

मजदूरी अधिनियम किसने बनाया? यह कानून किसी राज्य 

विधानमंडल ने नहीं बनाया है। यह कानून संसद द्वारा 

बनाया गया है। इसका प्रवर्तन कौन सी एजेंसी करेगी? 

सरकार प्रवर्तक wr हैं। आरोपी wer 4 Fl केन्द्र 

सरकार wer मेँ zl 

यदि आप अपने कानूनौ को दिल्ली मेँ भी लागू नहीं 

कर सकते तो देश मेँ अन्य स्थानों पर क्या होगा? महोदया, 
कृपया मेरी बात gi यदि एसा दिल्ली मे हो रहा है 
तो देश के अन्य भागो मे क्या होगा? 

निर्माण क्षेत्र केः श्रमिक से जुड़ा एक अन्य पहलू है। 

एक कानून बनाकर उनके लिये एक कल्याण कोष का 

गठन किया गया था। यह कोष उनके उत्थान कै लिये 

निर्मित किया गया है। कोष की धनराशि का चौदह प्रतिशत 

व्यय किया जा चुका है। महोदया, कृपया मेरी बात सुन 

लीजिए्। ठेका श्रमिक हेतु कल्याण कोष से केवलं 14 

प्रतिशत धनराशि व्यय की ag है जबकि श्रमिकों की संख्या 

बद्र रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस dda मेँ 

आपको द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण आपको 

मेरी बात. पर हसना चाहिये या खेद व्यक्त करना चाहिए
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4 स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं 

क्योकि इस विषय पर चर्चा के दौरान सरकार के महत्वपूर्ण 
सदस्य अनुपस्थित है । यह उनकी राजनैतिक उदासीनता को 

दर्शाता है। यह राजनैतिक उदासीनता दहै।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः श्री गुरुदास दासगुप्त के भाषण के 

अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त 4 कुछ भी सम्मिलित नहीं किया 

जाएगा | 

(व्यवधान)... 

श्री गुरुदास दासगुप्तः भारत के एक अन्य अंग्रेजी दैनिक 

somite समाचार पत्र मे 14 सितम्बर, 2011 को एक 

सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया ai 

अपराहन 3.00 बजे 

यह सर्वेक्षण ग्रामीण मजदूरी के war के संबंध में eI 

(हिन्दी) 

हम गांव की. बात कर रहे है जहां 60 प्रतिशत लोग 

रहते हे। 

(अनुवाद) 

कुल 60 प्रतिशत श्रमशक्तति कृषि कार्य में लगी हे। 

(हिन्दी) 

उनकी वेज की हालत क्या है? हम अपनी बात नहीं 

कह रहे zt! 

[HI] 

एक अग्रणी समाचारपत्र इस स्थिति के बारे A क्या 
कह रहे है? अग्रणी समाचार पत्र के अनुसार ग्रामीण 

अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को समायोहितं करने के उपरान्त 

पिछले 10 वर्षो के दौरान ग्रामीण मजदूरी के vam 4 

कमी आई हे। | 

(हिन्दी 

अरे महंगाई हो रही है, मजदूर की मजदूरी कम हो 
रही है ओर सरकार सो रही है। जनवादी सरकार तो 

चलेगी जरूर, वोट भी मिलेगा जरूर, दुबारा ` मंत्री भी बनेंगे 

vara वृत्तान्त मे सम्मिलित vel किया गया। 
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जरूर, लेकिन महंगाई हो रही है ओर मजदूर का वेज 

कम हो रहा है। 

(अनुवाद) 

मेडम, यह एक आर्थिक समाचार-पत्र की रिपोर्ट कह 

रही है, मेँ नहीं। कुछ मामलों मे इसमे कोई परिवर्तन नहीं 

हुआ 31 अधिकतर मामलों F इसमे agent हुई el यदि 
यह अपरिवर्तित रही है तो इसका अर्थ है कि वास्तविक 

मजदूरी कम ge st आप महंगाई को नियंत्रित नहीं कर 

सकते हं । आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु प्रबंध नहीं 

कर सकते हें। आप किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं 

दे सकते ह! लेकिन उनकी मजदूरी कम हो रही है। 

(हिन्दी) 

स्पीकर जी “ 

दिल चाहिए, दिल नहीं है तो... 

(अनुवाद) 

w लोग हँ 

(हिन्दी 

हम आपको नहीं पोलिटिकल सिस्टम को बोल Wel 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन wey: सुनिये, 

आपको बात करने का अधिकार है, feast करने का 

भी अधिकार है लेकिन...(व्यक्धान) एसी ad आपको नहीं 

कहनी चाहिए ।...(व्यवधानः) 

श्री गुरुदास दासगुप्तः हम आपको नहीं बोल रहे रहै, 

हम सिस्टम को बोल रहे Sl (व्यवधान) 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः कृपया आप अपनी बात को हमें 

समञ्याइये क्योकि आप सीनियर है ओर 4 जानता हूं आप 

अपने हिसाब 8 बेहतर हैँ 

(अनुवाद 

श्री गुरुदास दासगुप्तः ठीक है। मै इस बात को 

wad हू । 

"अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त 4 सम्मिलित नहीं 

किया गया।



1259 नियम 198 क 

(हिन्दी 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः आपकी बात सुनकर हमे खुशी 

होती है कि कम से कम आप अच्छे सजेशन्स देते है, तो 

उसका हमें कुछ न कुछ लाभ होगा ओर 

(अनुकादा 

हम इसे लागू करने की कोशिश करेगे। 

(हिन्दी 

अगर आप ईंस्द्रीगेट या प्रवोकेट करेगे तो वह फेल 

हो जाएगा। कृपया आप अपने को थोड़ा Rete कीजिए, 

आपको अच्छा भाषण आता है, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी 

है, ade स्कूल मे us हुए है, वेस्ट बंगाल से अति ze 
लेकिन मै इतना ही wen कि आप थोड़ा रिस््रिक्ट 

DUTT |... (ATTA) 

(अनुवाद) 

श्री गुरुदास दासगुप्तः मेडम, मेँ इनसे पूर्णतः सहमत 
a मैने सिर्फ इतना कहा कि मे भुक्तभोगी gl 

भै इनसे पूर्णतः सहमत दं परन्तु भै कह रहा हूं कि 

मँ भुक्तभोगी gl 

| भैडम, अब भ एक पाक्षिक ust पत्रिका से दौ 

Ruel का उल्लेख कर रहा हूं। एक रिपोर्ट आच्छ प्रदेश 

मे बुनकरों के बारे में है तथा दूसरी तमिलनाडु मे पत्थर 

तोड़ने वालों से संबंधित है। 

एक राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका ने बुनकरो एवं पत्थर .. 

तोड़ने वालों से संबंधित सर्वाधिक soa असंगठित श्रमिकों 

के दो at के जीवन यापन की परिस्थितियों के बारे में 

Te उल्लेखनीय सर्वेक्षण कराया था, इनमें से एक आन्ध्र 

प्रदेश तथा दूसरा तमिलनाडु A किया गया ai 

बुनकरों के बारे मे उनका कहना है "बुनकर सबसे 

ज्यादा ऋणग्रस्त Saar) कृपया मेरी बात सुनिये। यह 

रिपोर्ट किसकी है? यह भारत सरकार का हैडलूम ससस है। 

(दिन्दी 

फोर्टनाइट जरनल सेम दो रिपोर्ट पदर रहा ( यह 

कोई हमारी रिपोर्ट नहीं हे। हमार नहीं है, गवर्नमेट sie 

इंडिया के teqy tea से कोट कर रहे ZI 
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[JAE] 

उनके अनुसार "बुनाई पर आश्रित परिवार की ahaa 

आय 75- रू. प्रतिदिन er यदि. एकं परिवार में 5 व्यक्ति 

है तो यह आय प्रति व्यक्ति 5 रु. प्रतिदिन होती है। यह 

उनको जीवन यापन की स्थिति gl इनकी संख्या कितनी 

है इनकी संख्या 1,77.000 है। यह बात कौन कह रहा 

है? we मेरी तरह कोई कम्युनिस्ट अथवा जोशी की तरह 
कोई कट्टरवादी नहीं कह रहा है (व्यवधान) 

St. मुरली मनोहर जोशी -(वाराणसी) 4 खुश हूं कि 

आपने मुञ्चे कट्टरवादी कहा। इसका अर्थ है कि मेरा 
कट्ृटरवाद बहुत कमजोर नहीं अपितु मजबूत है ।...(व्यवक्ान) 

अध्यक्ष महोदयाः मेरे विचार से आपको अब समाप्त 

करना चाहिए। आप 30 मिनट बोल चुके zl 

श्री गुरुदास दासगुप्तः मेडम, मेँ अव बस समाप्त करने 
वाला हूं। यह भारत सरकार के हैडलूम ससस को saya 

करते हुए एक राष्ट्रीय पक्षिक पत्रिका द्वारा कहा जां रहा 

| हमे शर्मिन्दा होना चाहिए। 

अब भै एक पत्थर तोड़ने वाले के बारे मेँ बताने जा 
रहा हूं। मँ उसी पाक्षिक द्वारा 9 मार्च, 2012 को प्रकाशित 
रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं। इसका शीर्षक है ‘tea 

ओफ SRN", 

"पत्थर तोडने का काम करने वाले एक कामगार को 

उसके घरं से बाहर खींचकर बुरी तरह पीटा गया 

ओर मानव मल खाने के लिए बाध्य किया गया।' 

महोदया, यह रिपोर्ट 21 मै Ws? उसे मानव मल 

खाने के लिए बाध्य किया गया। यह खबर एक जाने 

माने पाक्षिक मे प्रकाशित es Sl यह हो रहा है। 
ta क्यों हुआ? क्योकि उसने विरोध किया था। वहां 
जो जघन्य बर्बरता हो रही है वह मानवता के प्रति 

पाप हे। हम श्रीलंका में मानवता के प्रति किये जा 

रहे अपराधो की बात कर रहे Fi मै आपसे सहमत 

हूं। किंतु तमिलनाडु A हो रहे इस प्रकार के अपराधो 
के बारे मेँ आप क्या कहेंगे? खुलेभम होने वाले इस 

अपराध के बारे में आपका क्या कहना है?...(व्यवधान) 

यह दो वर्ष पहले हुआ था। 

, अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइये । 

...(व्यवक्षान
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अध्यक्ष महोदयाः अन्य कुछ भी कार्यवाही gaa 4 

सम्मिलित नहीं किया जाएगा। | 

...(व्यवधान)* 

अध्यक्ष महोदयाः आपका समय समाप्त हो गया Fl 

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, मुञ्चे बस थोड़ा ही ओर 
बोलना है। मै समाप्ति पर gl 

सार्वजनिक क्षेत्र के बारे मँ क्या कहना है? मैने निजी 

क्षेत्र के a मे यह कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या 

हुआ? केद्र सरकार स्वामी है। be सरकार के सार्वजनिक 

क्षेत्र 4 50 प्रतिशत कामगार ठेका ओर नैमिर्िंफ कामगार 

el महोदया, संसद में भी ठेका मजदूर है। संभवतः कुछ 
मामलों में उन्हें भी नियमानुसार भुगतान नहीं मिलता a 

बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारणर यह किया जा रहा हैः 

बेरोजगार युवाओं के पास किसी भी मजदूरी पर काम 

स्वीकार करने के अलावा ओर कोई विकल्प नहीं है। हर 

जगह यह हो रहा है। | 

महोदया, mea इंडिया उभरते हुए भारत की यह 
कहानी है। एक TRA हुए राष्ट्र के पीषछठे यही कहानी है। 

राजनैतिक प्रणाली के विश्वासघात की यही कहानी है। 4 

केवल एक सरकार पर आरोप नहीं लगाता। यह परी 
राजनैतिक व्यवस्था का विश्वासघात है। हम इस तरह से 

प्रगति करेगे ओर इस तरह से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 

प्रवेश कर रहे है। कामकाजी जनता को दर किनार करके 

ही अभी तक विकास कियां जाता रहा है। 

महोदया, यह ओर भी दुखद है किं एक लोकतांत्रिक 

समाज मे विरोध करने के अधिकार को भी छीना जा रहा 

हे। हमें विरोध नहीं करने दिया जा रहा है। हमें यूनियन 
बनाने से मना किया जा रहा हे। हमें हड़ताल करने से 

रोका जा रहा el यह हमारा मूल अधिकार Fl संसद 
दारा बनाये गए 48 कानून देश मे लागू है। इन सभी 

कानूनों का उललंघन किया जाता है। भ एक उदाहरण 

emi भविष्य निधि योजना 4 4,50,00,000 लोग लाभार्थी हँ 
ओर चूक 1,50,000 करोड़ रुपये की है। क्या आप एसी 
कल्पना कर सकते है? कानून कहां है? 

क्या मै कह सकता & कि सरकार इस कटु सच्चाई 
के प्रति आंखें बंद किए हुए है। यह कदु सच्चाई से 

"कार्यवाही वृत्तान्त मेँ सम्मिलित नहीं किया गया। 
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अनजान है। प्रधान मंत्री Hal की समस्याओं के बारे में 

कुछ नहीं कर रहे हैँ! यदि प्रधान मंत्री यहां होते तो मेँ 

एसा weal वह मेरे अच्छे मित्र fl वह संसद A कब 

आए थे? वह 1985 मे आए थे) भै कहता कि प्रधान मंत्री 

जी को बताने दौ fe A उनसे कितनी बार मिला। कितनी 

बार मैने उनसे अनुरोध किया कि मारुति मे आरोप-पत्र न 

होने पर भी 500 कामगार की छंटनी कर दी a उन्हें 

वापिस लीजिए। कितनी वार मैने प्रधान मंत्री को कहा, मैने 

उनसे प्रार्थना की कि गुड़गांव 4 ee यूनियनों को पंजीकृत 

नहीं होने विया जा रहा है; कृपया हस्तक्षेप wl मुद्ध 
खेद है कि प्रधान मंत्री के पास fener के मालिक, 

जिसने कर अपवंचन किया है, मिलन का वक्त है परन्तु 

उनके पास ge यूनियनों से मिलने का वक्त नहीं है। जब 

हम 2004-2008 तक सरकार का समर्थन कर रहे थे तो 

केवल एक बार बैठक gy etl वह हमसे नहीं मिल 

सकते। हम पहुंच से बाहर हैँ; हम हितधारक नहीं है हम 

प्रर ध्यान देने के जरूरत नहीं है; हम अलग-थलग कर 

दिया जाता दहै। महोदय, क्या यही होता रहेगा? 

यदि प्रधान मंत्री की कारपोरेट के प्रति प्रतिबद्धता है 
तो oe कामगारों के प्रति भी प्रतिबद्ध होना afew किंतु 

ta लगता है कि path मंत्री जीका एक ही नेत्र है। 

अंत मे, मेँ सभी रेड युनियन की तरफ से इस 

संसद में यह घोषणा करता हू, हम कामगार पर यह 
अत्याचार नहीं होने Sh हम . तुमको नहीं ait gs 
यूनियनों को एक ओर हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर 
न Rl कामगारों को दो दिन की हड़ताल करने पर 

मजबूर न OXI सभी gs यूनियन संगठित Fl हम करई 

दशकं से सरकार द्वारा की जा रही गैर-कानूनी गतिविधि 

को स्वीकार नहीं कर wad! हम इसे स्वीकार नहीं करेगे। 

(हिन्दी 

ठम क्या चाहते है? हम काम का दाम चाहते है। 

मेहरबानी करके बताओ। हम क्या चाहते है? हम ट्रेड 

यूनियन करने का अधिकार चाहते हैँ। हम क्या चाहते है? 

सब काम का समान दाम होना चाहिए। हम क्या चाहते 

है? हम मिनिमम वेजेज चाहते है। हम क्या चाहते है? 

हम असंगठित मजदूर के लिए कानून चाहते €1 हम क्या 

चाहते है हम जीने का अधिकार चाहते है। हमं क्या 

चाहते है? हम बिजली बनाते हैं। लेकिन हमारे धर में
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[श्री गुरुदास दासगुप्त] 

बिजली नर्हीं है। हम कपड़ा बनाते है लेकिन हमारी घरवाली 

बिना कपड़ो के | हम गेहं बनाते है लेकिन हम भूखे 
रहते fl क्या एसे चलेगा? बनाते हम है ओर खाएंगे 

आप। 

(अनुवाद) 

मे एक सरल तथ्य से अपनी बाते समाप्त wel 

आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ संख्या 225 पर लिखा हेः 

"यह न केवल उद्योग की संक्रमण ama को ae 

है बल्कि यह करई प्रकार से संभावित निवेशकों को 

भी हतोत्साहित करता el" 

वे श्रम कानून की बात कर रहे el वे श्रम कानून 

नरम बनाने की प्रार्थना कर रहे 81 यह चर्चा 4 किसी 

भी कानून को अनुमति नहीं दी जा रही है; किसी भी 

कानून को लागू नहीं किया जा रहा, क्य यह पंजीवादि्यों 

के लिए खुली छूट नहीं है। प्रगति के लिए, विकास के 

लिए कामगारों का बलिदान तो अवश्य दिया जाना चाषिष्। 

किंतु उनकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिषए्। 

सरकार यह दलील दे रही है। महोदया, Ft यह देखकर 

खुशी हो रही हे। 

मेरे प्रिय मित्र श्री मल्लिकार्जुन ने एक साक्षात्कार 

दिया है। इसकी एक प्रति मेरे पास sl उन्होने कहा है 
कि श्रम कानून आर्थिक विकास के रास्ते मे नहीं आते। 4 

oe बधाई देता gl वास्तव मे वह इस सरकार 4 arm 
के हिमायती मंत्री है। मै oe बधाई देता gi 

(हिन्दी) 

महोदया, अंत में हम चाहते है कि आप लोग मेहरबानी 

करके हमारे साथ इस सवाल को उठाइृए। सरकार को 

मजबूत कीजिए। इसमे कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हम 

चाहते है कि इकट्ठा होकर हम wa रोटी के लिए agi 

हम आजादी के लिए जरूर ag! रोटी के लिए हम लड 

कि हमारे देश मे जो मेहनत करके अनाज पैदा करते है, 

कपड़ा बनाते है. उनके हित A हम आप सबसे आशीर्वाद 

चाहते है। आप सब es यूनियन को आशीर्वाद दीजिए्। 

हमे लड़ने दीजिए्। हम asd हुए ही आगे agi ओर 

asd asd इंसान की मंजिल तक आगे wet 
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अनुवाद) 

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) अध्यक्ष महोदया, 4 नियम 

193 के अंतर्गत श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए मुदे 

की प्रशंसा करता हुः परन्तु भँ बताना ag कि इस 

विषय के लिए मेरी उतनी अच्छी तैयारी adi है जितनी 

मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी की थी क्योकि मेरे दल के नेता 

द्वारा मुञ्चे एक घंटा पहले ही वाद-विवाद मे भाग लेने का 

निदेश दिया गया है। 

हम सबने श्री गुरुदास दासगुप्ता जी की भावनाओं से 
पूर्ण संवेदनशील भाषण को सुना ओर एसा लग रहा था 

fe जैसे कि किसी te युनियन के मंच पर व्याख्यान दे 
रहे Bll हम जानते हैँ कि श्रमिक हित उनका मुख्य मुदा 
रहता हे।. वह बहुत पुराने ओर विख्यात te युनियन नेता 
| हम सब भारत मेँ श्रम आंदोलन मेँ उनके योगदान की 
प्रशंसा करते है। परन्तु we ved मै कहना चाहता हूं 
ओर श्री गुरुदास दासगुप्त को याद दिलाना चाहता हूं fH 
निर्यात ने कम्युनिस्टो को इस देश के कुछ भागों विशेषकर 
पश्चिम बंगाल, केरल ओर त्रिपुरा पर शासन की जिम्मेदारी 

दी थी। पश्चिम बंगाल मे कम्युनिस्टों ने 34 at a अधिक 

समय तकं शासन किया था। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट 

शासन के दौरान कम्युनिस्ट शासन द्वारा प्रतिपादित गलत 

ओर पुरानी us गई अप्रचलित विचारधारा कै कारण 65 

हजार ओद्योगिक इकाईयां बंद कर दी गई.(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः क्या हो रहा है? कुछ भी कार्यवाही 

gaa में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

...(व्यवधान)" 

श्री अधीर चौधरीः उन्होने यह सिद्ध करने का प्रयास 

किया fe कामगारों को केवल पैसा दिया जाना चाहिये, 

उनसे काम नहीं लिया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल 4 

वामपंथी शासन के दौरान कार्य संस्कृति पूरी तरह ध्वस्त 
हो गई fl वामपंथी शासन के दौरान लाखों semi की 

छटनी की Tg! 

मेँ अपने केम्युनिस्ट मित्रो को ध्यान दिलाना चाहता हू. 
कि एक गरीब कामगार भिखारी पासवान जो दलित समाज 

से संबंधित रहै जिसने मिल मालिक के अत्याचार का विरोध 

करने के लिए हड़ताल में भाग लेने का साहस किया था, 

"कार्यवाही वृत्तान्त A सम्मिलित नहीं किया गया।
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उसे मरवा दिया गया जबकि पश्चिम बंगाल की वामपंथी 

सरकार इस भयानके घटना को मूक दर्शक बनी देखती 
रही । 

अब, दिल्ली मे वे संत बन रहे है, परन्तु पश्चिम 
बंगाल म गरीब लोगों ओर कामकाजी वर्ग का वर्षो तक 

उनके असम्य रूप से ही सामना हुआ। 

श्री अधीर चौधरीः यही कारण है fe पश्चिम बंगाल 

के लोगों जिसमें मजदूर भी शामिल रहै, ने उन्हे सत्ता से 

हटाना पसन्द किया। ये लोग यहां श्रमिकों के कल्याण कीं 

बात कर रहे el मँ अपने कम्युनिस्ट मित्रं का ध्यान इस 

ओर दिलाना चाहता हं fe भारत A पश्चिम बंगाल ही 
अकेला एसा राज्य है जहां भविष्य निधि का सर्वाधिक पैसा 

बकाया था। 

भारत मेँ पश्चिम बंगाल ही अकेला एसा राज्य है 

जहां हजारो मजदूरों को उनके भविष्य निधि sai से वंचित 
किया गया क्योकि इनके 34 साल के शासन के दौरान 

इनकी ओद्योगि ओर निगमित क्षेत्रं के साथ मिलीभगत थी 

जिनपर गरीब Aol को उनके अधिकारों से वंचित रखने 

हेतु दबाव डाला गया था। अब ये सब कुछ भूल रहे है। 
अब ये मजदूर वर्गं के कल्याण हेतु उपदेश दे रहे FI 

क्या केभी उन्होने गरीब लोगों को काम का अधिकार 

देने के बारे में सोचा? क्या आम आदमी को काम का 

अधिकार केभी उनके घोषणा पत्र में शामिल किया गया 

नही । संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमति सोनिया 

गधी की प्रेरणा से पहली बार इसकी संकल्पना की गयी 
ओर इसे लागू किया जा रहा है, हालांकि सभी लोग 
संप्रग सरकार को बुर्जुभआ की सरकार कहते हैँ जौ 

सामप्राज्यवादियोँ की समर्थक हैँ, लेकिन इसी gun सरकार 
ने आम आदमी को काम का अधिकार दिया है। 

क्या ge mt सोचा कि लोगों को खाद्य सुरक्षा 

दी जा सकती है? weil इसी सरकार ने एसा aT! 

यही नर्ही, इस सरकार ने हमारे देश में खाद्य सुरक्षा को 

लागू करना शुरू भी कर दिया है। इसे इस वर्ष के बजट 

मे भी शामिल किया गया है, जिसका पाठ इस प्रकार हैः 

"हमारी सरकार ने सभी लक्षित लोगों विशेषकर गरीब 

ओर दुर्बल वर्गो के लिए खाद्य सुरक्षा का एक कानूनी हक 

बनाते हुए परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा सृजित करने के 
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निश्चित उपाय किए है! usta खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 

संसदीय स्थायी. समिति के समक्ष er 

ye इस gi सरकार से कुछ सीखना चाहिरए्। 

इन्हे इस संप्रग सरकार से कुछ सीखना चाहिये। 

क्या sen कभी सोचा कि आम आदमी को शिक्षा 

का अधिकार विया जा सकता है नहीं। हमने इस सरकार 

ने ही महसूस किया fe भारत तेजी से समृद्ध होता हुआ 
देश दै। 

डा. मुरली मनोहर जोशीः शिक्षा का अधिकार राष्ट्रीय 

Wie गठबधन की सरकार द्वारा संविधान A सम्मिलित 

किया गया था...(व्यवधान) 

(दिन्ती 

अध्यक्ष महोदयाः आप ated, आप उन्हे fered मत 

करिये। आप क्यों खड़े हो गये, वैदिये। 

(ATE) 

[JAE] 

अध्यक्ष महोदयाः श्री अधीर चौधरी के अतिरिक्त कुछ 

भी संसद के कार्यवाही वृत्तान्त 4 सम्मिलित नहीं erm 

` ...(व्यवधान))" 

श्री अधीर चौधरीः महोदया, मै छद्म आधुनिकतावादियौं | 
से बात कर रहा FIG) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाईये। we बोलने दीजिये। 

कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त 4 सम्मिलित नहीं erm! 

(ATH T)* 

अध्यक्ष महोदयाः यह कार्यवाही वृतान्त 4 सम्मिलित महीं 

होगा। इसलिए कृपया बैठ जाइये । 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः श्री चौधरी, आप जारी wa! कृपया 

आसन को संबोधित करे। 

,..(व्यकष्षान) 

"कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।
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श्री अधीर चौधरीः पश्चिम बंगाल पहले ही शिक्षा के 

aa मे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 4, चिकित्सा के aa में 

` ओर अन्य सभी सामाजिक ast मे बदनाम है। वाम दलों 
के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल पहले ही बदनाम हो 

चुका tary हमरा देश उन्नति कर रहा & ओद्योगिक 
जगत समेत परा विश्व॒ हमसे Fat कर रहा है, यहां तक 
कि अमरीका के राष्ट्रपति श्री ओबामा अमरीका 4 छात्रौ 

को प्रोत्साहित करते रहे है कि "यदि आप ठीक से नहीं 

vert तो सारी नौकरियां बवैगलोर चली जाएंगी। इसका 

मतलब है कि हम आगे बद्र रहे हैं। अब विकसित देश 

भारत का अनुकरण ओर इससे होड कर रहे है ओर यही 
कारण है कि हमें विश्व मेँ तीसरी आर्थिक शक्ति का दर्जा 

मिलि है, ओर यही श्री गुरुदास जी की geal का कारण 

भी zl 

हमारी सरकार ने इससे कभी इंकार नहीं किया है 

कि हमने wi ast मेँ पूरी प्रगति कर ली है। नही, एेसा 

नहीं है। इसके कुछ अरुचिकर पहलू भी tl हम अन्य 

क्षेत्रों जहां से हमारे समाज का गरीव ओर कमजोर तबका 

आता है, मेँ अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे adi ze 

है! लेकिन इसका मतलब यह नहीं है किं हमने go नहीं 

किया 21 हमने बहुत सारा काम कर लिया है परन्तु 

अपना देश्य प्राप्त करने के लिए अभी हमें मीलों आगे 

जाना है। हमारा उदेश्य केवल राजनैतिक उद्धार दही नहीं 

बल्कि आर्थिक उद्धार भी करना है। हां, अभी भी असंतुलन 

है...(व्यवधान) अभी भी असमानता दहै, अभी भी विसंगतियां 

हैः ओर अभी भी हमारे समाज 4 भेदभाव है ओर कोई 

भी इससे इकार नहीं कर॒ सकता...(व्यवधान) 

मँ संबंधित मंत्री का भी ध्यानं आकर्षित करना AEM 

कि 2004-2005 A राष्ट्रीय प्रतिदर्शं adem संगठन दारा 

कराये गए सर्वेक्षण के अनुसार देश A संगठित ओर असंगदित 

दोनों asl मेँ कुल रोजगार 45.9 करोड़ था। इसमे से 

42.6 करोड़ ‘ined क्षेत्र मेँ था ओर शेष 433 करोड़ 
असंगठित aa मेँ wl असंगठित क्षेत्र के 433 करोड़ श्रमिकों 

मेँ से 26.9 करोड़ श्रमिक कृषि क्षेत्र में लमे हुए थे; 26 

करोड़ श्रमिक कृषि क्षेत्र मेँ लगे हुए थे; 26 करोड़ निर्माण 

aa मे; ओर शेष विनिर्माण गतिविधियों, व्यापार, परिवहन, 

संचार तथा सेवाओं मेँ लगे हुए थे। बी संख्या 4 असंगद्रित 

श्रमिक गृह-आधारित है ओर बीड़ी बनाने, अगरवत्ती . बनाने, 

पापड़ बनाने, सिलाई ओर wed कार्य जैसे व्यवसाय में. 

लगे हुए zl 
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समस्या यह है कि हमारे देश में कामकाजी वर्गं के 
कल्याण हेतु अनेक कानून sl हमारे देश मे arp की 
कमी नहीं है परन्तु समस्या यह है कि उन orp के 
आशय ओर विषय वस्तु का सही अर्थो मेँ क्रियान्वयन नहीं 

किया जा रहा दै ओर यही कानून की आवश्यकता है। 
अनेक कानून जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम 
मजदूरी अधिनियम, 1948; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; 
ठेका श्रम (विनियमन ओर उत्सादन) अधिनियम, 1970; भवन 

ओर अन्य सन्नर्माण कर्मकार (नियोजन ओर सेवा शर्त 

विनियमन) अधिनियम, 1996; भवन ओर अन्य सन्निर्माण कर्मकार 

कल्याण अधिनियम 1996 विद्यमान है जो संगठित क्षेत्र में 

कर्मकारों पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष wT से लागू zl 

परन्तु इन orl को कौन लागू करेगा जिससे कर्मकार 
को लाभ मिल we? यह राज्य सरकार का दायित्व Fl 

महोदया, मै ta जिले से हूं जहां बड़ी संख्या 4 

बीड़ी कर्मकार रहते है। मेरे जिले A लाखों बीड़ी कर्मकार 

बीड़ी बनाने, बीड़ी निर्माण के कार्य में लगे हुए Fl हमारे 

वित्त मंत्री उस क्षेत्र से निर्वाचित है जहां बीड़ी कर्मकारों 

की बड़ी आबादी है। | 

मै माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता ह 

कि जहां तक 1976 की बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि 

अधिनियम का संबंध है, जो कि बीड़ी कर्मकारों के लाभ 

के लिए संसद द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून ह, 
यह पता चला है कि निधि aa A तेजी से कमी 

आ रही है। यह निधि बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए 

आवश्यक पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं कर पा रही Sl यह 

विशेष निधि विनिर्मित प्रति हजार वीडियों पर 0.5 प्रतिशतं 

उपकर एकत्र करके ang गई थी। किंतु महंगाई के दौर 

मे जब हर चीज की कीमतें बढ़ रही है मै waa हं 

fe यह निधि गरीब a कर्मकारं का अपेक्षित कल्याण 

करने के लिए अपर्याप्त zi 

महोदया, इस कल्याण अधिनियम मेँ एक प्रावधान है 

कि बीड़ी कर्मकारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा 

क्योकि बीड़ी कर्मकार दमा, स्पान्डिलाइटिस, bos के रोगो, 

त्वचा रोगों इत्यादि से पीड़ित है! स्थायी समिति ने अपने 

प्रतिवेदन मे कहा कि देश भर मेँ सात अस्पतालों ओर 

204 ओषधालयों के माध्यम से 5.5 लाख चिन्हित किए गप 

बीड़ी कर्मकारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही. 

S| पंजीकृत कर्मकारं ओर गेर-पंजीकृत कर्मकारं की संख्या
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के संबंध में भारी बेमेल ओर विवाद है। एसा इसलिए है 

क्योकि इस क्षेत्र 4 अनेक बेईमान व्यापारी हमेशा बीडी 

कर्मकारों की वास्तविक संख्या छिपाने का प्रयास करते है, 

जिसके परिणामस्वरूपं वास्तविक बीड़ी कर्मकारों को इस 

अधिनियम के माध्यम से प्रदान की जा रही कल्याण सुविधाओं 

से वंचित किया जा रहा हे। 

समिति ने यह भी कहा कि बीड़ी कर्मकरो की जरूरतों 

को पूरा करने के लिए अस्पतालों की संख्या अपर्याप्त है। 
इनमे से अधिक श॒ अस्पताल gem के स्थानों पर ओर 

कर्मकारों की vet से बाहर है जिसके कारण वे चिकित्सा 
सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति F नहीं है। समिति 

ने पाया कि बीड़ी रोलिग से जुटी सामान्य समस्याएं ह - 
श्वास संबंधी, दमा, शरीर दर्द, सिर दर्द, आंखों मे चुभन, 
क्षय रोग ओर स्पौन्डिलाइटिस। ये बीड़ी werd ओर बीड़ी 

बनाने मेँ लगे हुए अन्य लोगों को भी प्रभावित करती है। 

समिति नोट करती है कि det कर्मकारों के लिए बने 

सभी सात अस्पतालों मे स्थान उनकी आबादी के अनुपात 

मँ नहीं है। यही नही, हम अस्पतालों मे बीड़ी कर्मकारों 

की चिकित्सा जरूरतों को परा करने हेतु पर्याप्त उपकरण 

भी नहीं है ओर इन अस्पतालों 4 चिकित्सा तथा पैरामेडिकल 

स्टाफ की भी भारी कमी है| 

अध्यक्ष महोदयाः अधीर रंजन जी, आपका समय पूरा 

हो गया। 

श्री अधीर dent: महोदया, 4 माननीय मंत्री का ध्यान 

आकर्षित करना चाहता हूँ क्योकि वह हमारे देश में कर्मकारों 

के कल्याण के सरोकारों के प्रति बहुत संवेदनशील है। 4 

एसे राज्य से आता हूं जो जूट की खेती ओर Ge उद्योग 
के लिए विख्यात है। पश्चिम बंगाल राज्य मेँ कई YE 
मिल बंद हो चुकी हैं। सैकड़ौँ कर्मकारों को उनके हक से 

वंचित रखा गया है। बिना बकाया चुकाये भाग जाने वाले 

मिल मालिक ye कर्मकारों का शोषण कर रहे el तथापि, 

कुकर्मा के बावजूद भी वे जुट मिल मालिक Geen घूम 

रहे el 

अपराहून 03.37 बजे 

(श्री फ़्रांसिस्को कोज्मी सारदीना पीठासीन हुए) 

जहां एक तरफ लाखों ye किसान पश्चिम बंगाल 4 

ye पैदा कर रहे है परन्तु उन्हे अपनी उत्पादन लागत 
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के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है व्ही 
दूसरी तरफ जो ye el में कार्य कर रहे है उन्हें भी 
उनके हक से वंचित किया जाता el इसलिए, भ माननीय 
मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरी farsi पर ध्यान दें 

ओर मै मानता हूं कि माननीय मंत्री हर निश्चित ओर 
. प्रभावी उपाय करेगे ताकि हमारे देश में गरीब कर्मकारों की 

कार्य की दशाओं मँ सुधार किया जा wel get शब्दों के 

साथ, भँ अपना भाषण समाप्त करता gl 

(हिन्दी 

डा. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी); सभापति जी, हम 

एक बहुत महत्वपूर्णं विषय पर इस सदन मे चर्चा कर रहे 

#1 यह विषय अब किसी एक राजनैतिक पार्टी या किसी 

एक सरकार से संबंधित नहीं है। यह देश की 70 से 75 
प्रतिशत गरीब जनता के भाग्य से संबंधित है जो किसी 

एक पार्टी से बंधे हुए adi हैँ। वे सभी पार्टियों मे ह ओर 

इस आशा से है fe कोई न कोई शायद उनकी अंधेरी 

रात मे भी सुबह का उजाला ला सके! इसलिए मेरा 

सदन से यह अनुरोध है कि इस सवाल पर पार्टी के 

हिसाब से ad, परंतु देश की जो नीतियां रहै, उनके 

हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। 

सभापति जी, wa हमारा संविधान बना था, तब उसमें 

हमने कुछ ad कही ffl हमने संविधान के अनुच्छेद 43 

मेँ यह कहा था ओर उसमे जो डायरैक्टिव प्रिसिपल दिया 

गया हे - 

अनुवाद) 

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या 

किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग. के या अन्य प्रकार 

के सभी कर्मकारों को काम, निर्वह मजदूरी, शिष्ट जीवन 

स्तर ओर अवकाश का संपूर्णं उपभोग सुनिश्चित करने वाली 

काम की amt तथा सामाजिकं ओर सांस्कृतिक अवसर 

प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ओर विशिष्टतया mat 4 

कुटीर उद्योगं को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर IM 

का प्रयास करेगा 

अनुच्छेद 46 4 यह कहा गया है कि 

राज्य, जनता के दुर्बल वर्गा के, विशिष्टता, अनुसूचित 

जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा ओर अर्थं संब॑धी 

हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा ओर सामाजिक 

अन्याय ओर सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
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(हिन्दी 

मैने संविधान के इस अनुच्छेद का जिक्र इसलिए किया, 

क्योकि नेशनल कमीशन ओन रूरल लेबर ने यह कहा है 
किं सबसे अधिक मजदूरो का शोषण एग्रीकल्वर वेज वर्कर 
का होता है। कृषि के aa में काम करने वाले मजवूर की 
सबसे अधिक दुर्गति है, सबसे अधिक शोषण है ओर हमें 

यह स्वीकार करना चाहिए कि पचास प्रतिशत उसमे सें 
शेडयूल्ड grea ओर veges gee gi इस देश की 
Ween ae की संख्या, इस देश की कुल मजदूरों की 
संख्या का पचास प्रतिशतं हे। 94 प्रतिशत मजदूर इस देश 
मँ असंगठित क्षेत्र मे है, जिसमें 11 ats लोग कृषि के 
मजदूर हँ ओर इनमें भी 50 प्रतिशत संख्या शेङ्यूल्ड कार्ट्स 
ओर शेडयूल्ड GE की है। अब यह देखने की बात है 
कि इतनी बड़ी मजदूर संख्या, इतना बड़े लेबर फर्स की 
आर्थिक स्थिति क्या है? सरकार की नीतियों ने अभी तक 
इसके बारे मे क्या किया है? हमारे देश की सभी सरकारों 
की नीतियां इसमे उजागर होंगी। क्या इन मजदूरों को 
न्यूनतम वेतन मिल रहा है? इन Aa के लिए न्युनतम 
am निश्चित करने के लिए क्या कोई काम प्लानिंग कमीशेन 

नै या सरकारों ने या श्रम मंत्रालय ने किया है? यह 
बुनियादी सवाल है। 4 आपको बताना चाहता = - 

(अनुवाद) 

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग का यह कहना है कि 

भारत में अधिकांश कृषि stat की वार्षिक आय इतनी 

कम है कि वे अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को भी 
पूरा नहीं कर सकते फिर आगे वह यह भी कहता है 
कि ए.उन्ल्यू डन्ल्यु. ओर उन पर आश्रित परिवार के सदस्यो ` 
की अत्यंत गरीबों का प्राथमिक कारण we है कि पर्याप्त 

Aa की तो बात ही छोड़िए os न्यूनतम मजदूरी भी 
नहीं मिल रही है। 

(हिन्दी 

, होगा? अगर संविधान यह कहता है कि fede लिविंग 
(ess मिलना चाहिए। अगर संविधान यह कहता है, जैसा 
कि 44 आपके सामने us कर सुनाया - 

(अनुवाद) 

कृषि, ओंद्योगिक ओर अन्य सभी कामगारौ को एसी 

, जीवन निर्वाह मजदूरी, कार्य करने की स्थिति सुरक्षित करना ` 
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जिससे एक अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित हो wal | एक 

अच्छा जीवन स्तर क्या है? । 

(हिन्दी) 

क्या fete ess ओंफ लाइफ केवल शहरी लोगों 

के लिए होगा? क्या fede ees ओंफ लाइफ केवल धनी 

लोगों के लिए होगा या एक सामान्य आदमी को, कृषक 

को, किसी मजदूर को, असंगठित मजदूर को ओर यहां 
तक कि संगठित क्षेत्र के मजदूर को भी यह fede wed 

site लिविंग मिलेगा? यह डिसेट Wed site लिविंग क्या 

है? इसकी क्या परिभाषा है? इस fede का. क्या मतलब 

है? जैसा वह अभी बता रहे थे ओर जैसा मैने कुछ 

Ried में देखा है कि गोबर मे से चुनकर अनाज खाने 

at स्थिति आज बहुत से शेडचूल्ड कोस्ट्स ओर शेङ्यूल्ड 
geet लोगों की है। क्या यह fede eed ओंफ लिविंग 

है? कोई व्यक्ति वहां बीमार A जाने पर एक tae 
खाने के लिए भी पैसा न ger सके, क्या fede wed 

ओफ लाइफ है? एसे किसी परिवार का बच्चा विद्यालय में 

wet के लिए न जा सके, क्या यह fede ed ओओंफ 

लाइफ है? क्या यह वही fede teed ओंफ लाइफ रै, 

जिसके लिए af 1948 मेँ मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया 

था ओर उसको फिर आगे geet गया? आज हम यह 

Ten wet कि किन सरकारों ने मिनमम वेज we की 

परिभाषा दी है? क्या वह आज की परिस्थिति में ठीक है? 

क्या इस मिनिमम वेज मेँ विभिन क्षेत्रों के लिए awe 

समानुपातिकता है, कोई we @ कोई Ree है? 

क्या आप कोई वजह बता सकते & कि नीतियां क्यों नहीं 

बन रही है? संविधान कहता है कि नीति wey कानून 

बनाइए। अब यह हम सब जानते है कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स 
Hi... (TATA) | 

(अनुवाद) 

श्री गुरुदास दासगुप्तः देर से आने के लिए मै माफी 

चाहता हूं 

डा. मुरली मनोहर जोशीः कशी नहीं से देर भली। अब 

हम वेदेमातरम ओर भारत माता की जय बोलने जा रहे 
el मै आपका स्वागत करता हूं। 

सभापति महोदयाः माननीय सदस्यो कृपया अध्यक्ष पीठ 
को संबोधित DAT
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डा. मुरली मनोहर जोशीः ये क्या है? मिनिमम कन्जम्पशन 

नीङ्स कितनी होंगी? सभापति महोदय, ये सारे बुनियादी 

सवाल है जो सरकार कौ तय करना है। अगर इस देश 

की आबादी का 60-70 प्रतिशत इस तरह से गुजारा करेगा 

तो आप इस देश को बड़ा कैसे बनाएंगे? sae इंडिया 

तो इस तमाम रेगिस्तान के बीच में एक बहुत छोटा-सा 

दीप है, ओर सफ्फरिग इंडिया भी इस देश का एक बहुत 

बड़ा इलाका है, जो भाग्य लेकर sel, केवल दुर्भाग्य लेकर 

आया है। इसलिए शायद वह इस दुर्भाग्य को बदलने के 

लिए आपकी तरफ देखते हैँ कि कभी आप इसे भाग्य में 
deci ओर फिर निराश होकर बैठ जाते है। यह सवाल 

बड़ा गहरा है। var भारत कभी भविष्य 4 महाशकित्ति नर्ही 

बन सकता? आप कैसे इस देश को महाशक्ति बनाएंगे? 

अगर 70.75 करोड़ लोग इस दुर्दशा में ग्रस्त है, आर्थिक 

दृष्टि सो बदहाली में है जो बीमारी मे इलाज नहीं करा 

सकते, ˆ बच्चो को ue नहीं सकते, दो जून खाना नहीं खा 
सकते, एेसे इस देश भारत को हम दुनिया की महान 

शक्ति बनाने का दावा कैसे कर सकते है? वह केवल 

arma मं ett! 

मुञ्चे अफसोस है fe माननीय प्रधान मंत्री जी यहां 

नहीं €1 योजना विभाग भी उन्हीं के पास है। माननीय 

वित्त मंत्री जी भी यहां नहीं gl माननीय श्रम मंत्री जी रहै, 

लेकिम माननीय उद्योग मंत्री यहां नहीं है, माननीय शिक्षा 

मंत्री जी यहां-नहीं €1 टेक्नौलोजी, शिक्षा, ये सारी चीजें 

इन चीजों के साथ जुडी हुई 1 केवल श्रमिक को हम 

वायदा कर देँ या कागज पर कुछ बना दे तो इससे काम 

नहीं होगा। उनके बच्चे कैसे प्रशिक्षित होगे? उनको कैसे 
आप ले जाएंगे? उनको उत्पादक कैसे बनाएंगे? वह देश 

के उद्योगों में, देश की अर्थव्यवस्था 4 किस प्रकार अपना 

योगदान दे ah, इसके बारे मे आप क्या व्यवस्था करेगे, 

मेरी समञ्च में नहीं आता। 

हमारे पास आपके श्रम विभाग की रिपोर्ट है जो श्रम 

की स्थिति के बारे मेँ वतताती है fe हमारे देश में बेरोजगारी 

की दर बद्र रही है। यह भारत F रोजगार एव॑ बेरोजगारी 

की स्थिति 

(अनवा) 

रोजगार ओर भारत में बेरोजगारी की स्थिति, . 2009-10 

29 फाल्गुन, 1933 (रक) 

1 
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(हिन्वी 

वह कहता है कि arm दर श्रम बल मे हजार 

व्यक्तियों मे बेरोजगारों की dear सामान्य स्थिति के अनुसार 

पी.एस.एस. प्लस ए.एस.एस., ग्रामीण क्षेत्रों मे 16 एवं शहरी 

aati मेँ 34 दहै। यह शहरी महिलाओं मे 57 ओर शहरी 

पुरुषों मे 28, ओर ग्रामीण क्षेत्रों 4 पुरुषों ओर महिलाओं 

मँ 16 है। चालू दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की 
दर सामान्य Rafe एवं साप्ताहिक स्थिति के अनुसार प्राप्त 

दरों से अधिक है ओर इसके अनुसार बेरोजगारी की दर 

ग्रामीण क्षेत्र मेँ 33 एवं शहरी क्षेत्र में 41 Fl चालू दैनिक 

स्थिति सी.डी.एस. के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र 4 68 ओर 

शहरी क्षेत्रों में 58 है। इसी तरह से युवकों मे, जिनकी 

आयु 15 से 29 वर्ष थी, इनमे बेरोजगारी दर पूरी जनसंख्या 

की तुलना मेँ बहुत अधिक हे। यही 15 से 29 वर्ष आयु 
की वह शक्ति है जो सबसे प्रोडक्टिव दै, सबसे ऊर्जावान , 

है। अगर वह fies गयी तो फिर वह बहुत सालो तक 

fragt रहेगी। उसका फिर कोई उपयोग नहीं erm 

(अनुवाद 

यह आर्थिक afer a 

(हिन्दी) 

भारत आगे af 2025-30 तक न्ह. शायद वर्ष 2040 

तक दुनिया का सबसे नौजवान देश रहेगा। अगर आज 

उसकी हालत यह है कि वह बेरोजगार रहेगा तो मै नहीं 

जानता कि आप उस देश के भविष्य की क्या कल्पना कर 

सकते है? मुञ्चे चिता होती है, ae उर होता हे। यह 

रिपोर्ट कहती है कि सामान्य स्थिति के अनुसार इन शिक्षित 

युवकों मे बेरोजगारी दर ग्रामीण पुरुषो के लिए 8 प्रतिशत, 

ग्रामीण महिलाओं के लिए 18 प्रतिशत, शहरी पुरुषों के 

लिए 40 प्रतिशत ओर शहरी महिलाओं के लिए 23 प्रतिशत el 

आप देख रहे है कि हमारे देश A बेरोजगारी की 

दर की यह स्थिति है। यह किन नीतियों का परिणाम है, 

इसको तो हम आगे देखेगे। लेकिन, अभी जरा लैटेस्ट 

settee wi की तरफ भी देख ai संगठित क्षेत्र मे 

रोजगार यह इ्कोनोमिक सर्वे के 13.16 में लिखता हे - 

CLS | 

2010 मे सार्वजनिक ओर निजी संगठित aa a, 

सम्मिलित रूप से रोजगार में 1.9 प्रतिशत की दर से
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वृद्धि हुई जो कि गत वर्ष की वार्षिकं वृद्धि से कम है। 
निजी aa 4 वार्षिक वृद्धि दर सार्वजनिक क्षेत्र से काफी 
अधिक fi तथापि, दोनों ast के संबंध मेँ 2010 में 
रोजगार में वार्षिक ge A कमी आई हेै। 

मार्च, 2010 मेँ संगठित क्षेत्र में रोजगार में महिलाओं 

की हिस्सेदारी 20.4 प्रतिशत शी ओर तब से यह बस 

स्थिर बनी ed हे। 

(हिन्दी 

अब आप देखिए, क्या हालत हेै। 

(अनुवाद) 

सार्वजनिक ओर निजी क्षेत्रों मेँ समग्र रोजगार यही है। 

(हिन्व 

आपकी टेबल 13.9 कहती हेै। 

(अनुवाद) 

सार्वजनिक क्षेत्र मेँ 2008 से 0.7 प्रतिशत परिवर्तन 
हुआ जो कि 2010 4 0.4 प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ 

है कि दर में कमी आई 2 

(हिन्वी 

पहले जो 0.7 wee था, वह 0.4 ude हो गया। 

(अनुवाद) 

रोजगार की विकास दर मेँ कमी आई 21 

(हिन्दी) 

यानी नौकरियां, जौब्म ओर साधन कम है। प्राइवेट 
सैक्टर मेँ जो ये सन् 2008-09 का परसंटेज 5.1 था, वह 
घट कर 4.5 रह गया है। इस तरह से सारे aa a जो 

दोनों deed है, उनमें मिला कर. जो पहले ग्रोथ रेट सन् 

2008-09 मे 23 था, वह 2009-10 मेँ घट कर 1.9 रह 

गया Sl सन्. 2010-11 मेँ वही gs है। तमाम रिपोटर्स आ 

रही है, आपके सर्वे बराबर कह रहे है। इसका अर्थ यह 
है कि आपके प्राइवेट सैक्टर ओर पब्लिक भैक्टर, इन 
दोनों मे एरमप्लोयमेंट घट रही है। ये घटा हुआ एमप्लोयरमेट 
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है तो ये कहां जाता है? अगर आप इस पर गौर करेगे 
तो वह उधर जाता है, जिसका नाम get का्रेक्चुअल 

oR ell यह जो ware vacate था, यह जब 

कम हुआ, कम तो हो रहा है, तो यह कहा गया? 

इसलिए कटरक्चुअल लेबर मेँ जाने की रफ्तार ag रही दै 

ओर ware cae मेँ आने की War घट रही है 

काद्रेक्वुअल लेबर की दास्तान कुछ तो गुरुदास दास जी 

नै सुनाई, 4 Rite नहीं we! लेकिन यह सबसे खराब 

बात है। मै अभी देख रहा था, कौटिल्य नै जौ आज से 

oy हजार साल पहले बात कही थी, मुञ्जे देख कर कुछ 
आश्चर्य भी हुआ। वह सरकार को कहता है- 

वह कह रहम है कि जो आदमी ईमानदारी से काम 
कर रहा हे ओर देश की सम्पत्ति में वृद्धि कर रहा है 

ओर देशभक्त &- उसको आप wane oy! उसको 

आप. काटिक्ट wd टेम्परेरी मेँ मत रखिए. उसे ware 
wey, क्योकि वह कहता है कि वह ईमानदारी से काम 

कर रहा है। वह देश की सम्पत्ति को बढ़ा रहा है। ae 

भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, इसलिए उसे आप wane 

करिए! यहां जो ईमानदार आदमी काम कर रहा है, अपना 

खून-पसीना बहा कर काम कर रहा है, उसे आप waite 

के लिए भेज रहे है ओर जो भ्रष्टाचार कर रहै हैँ -माफ 

कीजिए, उनको आप प्रमोशन -पर प्रमोशन दिए जा रहे है। 
यह क्या बात है? सारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में 

इतना आंदोलन है। आज भी ` भ्रष्टाचारी खुले घूम रहे है, 
लेकिन जो ईमानदार एवं देशभक्त आदमी दहै, जिसका कोई 

निहित स्वार्थं नहीं है, जो दो-जून रोटी के लिए मेहनत 
करना चाहता है, अपना खून-पसीना बहाना चाहता है, जो 

देश की सारी, जितनी भी मशीनरी है, उसे चलाता है, 

रेल, मोटर, बस एवं मशीन W चलाता है, उसको आपं 

निकाल कर बाहर कर देते है कि तू ईमानदार है, इसलिए 
तुम बाहर चले जाओ। तुम se पर काम करो ओर ये 
बेईमान हे, इसे आगे asi! इसका नतीजा क्या हुआ है, 
आप जरा देखीए। हमारे देश मे इसका एक ओर परिणाम 

हुआ है, वह परिणाम यह है, आप देखें कि we का .. 
क्या हाल हुआ है। आज जिस तरह से वेजेस् ae रहे 

है, वेये है. 

(अनुवाद) 

“भारतीय. बाजार ने सीईओ. की वेतन वृद्धि मेँ विश्व 

के अग्रणी देशों को users fear सी.ईओ. की wm किस 

तरह बढ़ रही El 2010.11 मेँ वेतन ओर मत्ते के रूप में
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7.35 करोड रु. किसी व्यक्ति का वेतन मै यहां व्यक्ति का 

नाम नहीं लूगा। 

(हिन्दी 

ये 11 wie से बढ़ गया, 204 किसी दूसरे को 
मिला, वे भी कहीं सीईओ. थे, वह 27.5 wee से बढ़ा। 

किसी को 1.84 करोड़ का मिला ओर किसी एक sal. 

को 0.58 मिलियन ser का कम्पनसेशन मिला दूसरी 
तरफ 15 रुपए प्रति दिन के ऊपर आप लोगों को रहने 

के लिए मजबूत कर रहे sl 15 रुपए प्रति दिन आपने, 
आपकी प्लानिंग कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया कि 15 

रुपए बेसिक मिनिमम है। 25-26 रुपये होने पर ओर 32 

रुपये होने पर तो वह अमीर हो जाता है, लेकिन 15 

रुपया सब्सिस्टेस है ओर यहां हमने कैलकुलेट किया कि 

एक उद्योग में एक उद्योगपति की आमदनी 17 लाख रुपये 

प्रति दिन है। उसका कोई हिसाब तो होना चाहिए. 17 

लाख रूपये प्रति दिन ओर उसी के यहां आप कोई न्यूनतम 

वेतन तय नहीं करना चाहते। कोई हिसाब रहेगा कि नहीं 

रहेगा। 

सम्पत्ति बढ़नी चाहिए. इसमे किसी कौ एतराज नहीं 

है। गुरुदास दासगुप्त जी को भी एतराज नहीं है, बसुदेव 

आचार्य जी चले गये, उनको भी एतराज नहीं है, मुञ्चे भी 

एतराज नहीं है। देश की सम्पत्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन 

उसका वितरण die होना चाहिए. डस्द्रीव्यूशन ठीक होना 

चाहिए ओर वह तभी हो सकता है, जब आप न्यूनतम 
वेतन ओर अधिकतम वेतन, इसका कोई तो फार्मूला तय 
करिये, off से तो शुरू BRA एक समय जब देश 

आजादी की लडाई लड़ रहा था तो उस समय नारे लगते 

थे कि न्यूनतम ओर अधिकतम 4 एक ओर दस का अनुपात - 

होना चाहिए] 1:10, हमारे यहां समाजवादी पार्टी के संसद् 

सदस्य ad है ड. लोहिया यही कहते थे, 1:10, आज 

क्या हाल है। 15 रुपया ओर 17 लाख रुपया, इसमे कोई 

हिसाब है, कोई अनुपात है? उसको 17 लाख देना है तो 

दीजिए, मगर इसको भी तो 1.70 लाख दीजिए। मुञ्चे इसमे 

tars महीं है कि पैसा कमाइये, लाइये, देश की सम्पत्ति 

को बदाइये, लेकिन नर्ही...( व्यवधान) 

श्री गुरुदास दासगुप्तः पोलिटिकल पार्टीज को dif! 

ड. मुरली मनोहर जोशीः पोलिटिकल uch को दें 

तौ आपको भी मिलेगा, उसमे कोई चिन्ता की बात नहीं 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) ont? चर्चां 1278 

हे। मेरे कहने का अर्थं यह है कि वह सम्पत्ति की वृद्धि 

ओर वितरण, सारे देश का सामूहिक रूप से संगदित आन्दोलन 
यह मांग करता है ओर सरकार उससे मिलना भी नहीं 

चाहती। मुञ्चे जानकर बहुत तकलीफ हुई, जब गुरुदास 

दासगुप्ता जी ने यह कहा कि सारी os यूनियंस के लोगों 
ने माननीय. प्रधानमंत्री जी को ge कहा था, लेकिन उन्होने 
मिलने की तकलीफ गवारा नहीं की ओर तब मिलने लमे, 

जबकि सारी स्द्राइक घोषित हो गई ओर तब उन्होने अपनी 

sta इंडिया gs यूनियन काग्रेस के प्रतिनिधि को बुलाया 

कि आइये, जरा बात कर al a खुशी है कि उन्होने 

कहा कि 4 अकेले बात नहीं करूगा, अगर आप सबको 
बुलाएंगे, सब के साथ बात होगी a मै बात करूगा। आप 

इस बात पर गौर कीजिए कि यह परिस्थिति इस देश के 

सामने ai आ रही हे। अब यह नहीं चलेगा कि हम 

कुछ खास-खास लोगों को ओरं बहुत अधिक मात्रा मे धनवान 

बनने दे ओर देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को -हम गरीबी 
के रौरव नर्क मँ GM के लिए इजाजत <<! आपको 
देखना चाहिए कि दुनिया भर मे क्या हो रहा है। 

वै अभी बीड़ी मजदूर की बात कर रहे थे, मेरे यहां 

बहुत बड़ी मात्रा A बुनकर है, सारे अन्ध प्रदेश मे बुनकर 

ह। हमारे यहां देश के अन्दर जो काम करने वाले हणजारो- 

लाखों लोग & वे कहां जाएंगे? वे भी मनुष्य है, हमारे 

इसी संविधान के अन्तर्गत we जीवन का अधिकार मिला 

हे। आप जो अन्तरराष्ट्रीय संगठन है, car ओर्गेनाइजेशंस 

हे, उनके प्रस्तावों की आप waft नहीं करते, उनको 

मानने के लिए तैयार नहीं होते। सारी दुनिया मेदो देश 

है, जो इन अन्तरष्ट्रीय श्रमिक कानूनों को नहीं मान रहे 
है। एक gigs eeu aie अमेरिका ओर दूसरा देश 

सो-कोल्ड wet dai यह क्या बात है? अन्तरष्रीय 

स्तर पर अभी जो बात है, आप वर्ल्ड बैक की ओर सारी 

नीतियां तो मान लेते हैँ, जब देश की आजादी की age 

हुई थी तो उसके बाद यहां की अर्थ-व्यवस्था के लिए 

हमारे मित्र, ये लोग नारे लगाते थे कि लाइसेंस-कोटा- 

whe राज है, एल.पी.क्यू. है, अब एल.पी.जी. का राज 

हो गया है, लिब्रलाइच्ड-प्राइवेटाइज्ड एण्ड ग्लोब-लाइज्ड, WA 

(अनुवाद 

एल.पी.क्यू. से एल.पी.जी. 

(हिन्दी) 

यह क्या बात है? इसे आपने बदलकर जी कर दिया, 

लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। भँ एक बात के बारे
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[डा. मुरली मनोहर जोशी] 

मे आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हुं कि यह जो 
आई.एम.एफ. ओर as da की नीतियां हे, जिसे are 

कंसंसस ओर ब्रिटेन वुड्स संगठनों की नीतियां कहा जाता 

है, वे दुनिया भर में फेल हो wm उन नीतियों का 
मतलब केवल यह है कि ग्रोथ ओर ग्रोथ के लिए इनइक्वेलिटी 
कम्पलसरी है। aed सिस्टम sti ग्रोथ“ बिना इनडइक्वेलिटी 

मे ग्रोथ नहीं हो सकती। जो भी उस सिस्टम को अपनाता 
हे, हमारे पड़ोस में चाइना है, वहां भी इनइक्वेलिटी है। 
वहां भी लेबर लस पर पूरा हर तरह का अंकुश हे, कुछ 

कानून नहीं है। प्रोस्पैरिटी ag रही है, मगर dard में 
असंतोष वहां भी ag रहा है। 

अपराह्न 4.00 बजे 

परिस्थिति को Was की जरूरत है। जो भी ग्लोबलाइजेशन 

की पलिरिक्स हैः यह जो भी अर्थव्यवस्था & यह इनड्क्वलिटी 

पर बेस्ड है। उसका फंडामेटल विषमता है, बिना विषमता 

के ग्रथ वह नहीं मानते है। इसलिए वह मेटेन करते हैँ 

इनइक्विलिटी को, चाहे वह रवोलमार्ट यहां आए, चाहे वह 

कैरी फोर. आए, चाहे कोई ओर एम.एन.सी. आए, चाहे 

ददा कंपनियां आएं वह इनइक्विलिटी मेटेन करती #1 

“a ae मिनिस्द्री का बयान vet है। अगर वह 

बयान सही है, तो मै बहुत बधाई दूंगा कि cay मिनिस्द्री 

(अनुकद्य 

ने खुदरा क्षेत्र मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कभी मंजूरी 
नहीं दी। 

(हिन्ती 

आपके सेक्रेटरी का बयान है किं यह गलत है। एफ.डी.आई, 

नहीं आना चाहिए, उन्होने ठीक कहा है। श्रमिकों के घोर 

विरोध में होगी, अगर एफ.डी.आई. यहां Gea में आयेगी, 

सारे stat की दुर्गति होगी ओर सारे उद्योगपतियौँ की 

दुर्गति होगी। इसलिए अगर यह बात सही है ओर आपके 

मंत्रालय की यह पालिसी है, तो मै आपको बधाई दूंगा 

ओर यह में निवेदन करूगा कि इस पर टिके wi यह 

हम लोगों की मांग है। westerns. इन tea 4 मिनिमम 

ओर मेक्सिमिम वेजेज का अंतर ठीक हो। यह क्या है? 

, आप मिनिमम at डिसाइड कीजिए। लिविग॒वेजेज तो 

बहुत बाद में है, फेयर वेजेज भी नहीं है, मिनिमम वेजेज 

19 मार्च, 2012 अधीन चर्चा 1280 

से tre aia ओर लिविंग aro मिनिमम वेजेज दही 

नहीं आए अभी तक 1948 के कानून के बाद, फेयर वेज 
कब आएगा, लिविंग वेज तो पता नहीं कि र्वी सदी में 

आएगा या 23वीं सदी A आएगा। इस बात को बहुत 

गहराई के साथ देखने की जरूरत है। 

महोदय, जो अव्यवस्था है यह बुरी तरह से फेल 
हो गयी है। इसको आप किसी नाम से दे, Romi ae 
या कुछ ओर। ये Ro केवल बड़े आओदमियों के Row 

है, यह Whe seat के नहीं हँ । स्टिग्लिट्ज जो किसी 

जमाने मे dee बैक ओर आई.एम.एफ. के एडवाइजर हुआ 

करते थे, उन्होने यह स्वीकार किया है कि 

(अनुकादा 

वैश्वीकरण गरीबों के हित मेँ नहीं gt यह गरीब 

देशों के हित में नहीं है। यह किसी देश में गरीबों के 

हिते में काम नहीं कर रहा है। इसका सही ठंग सेः 

प्रबंधन नहीं किया गया है। 

(हिन्दी) 

भने कहा है कि 

(अनुवाद) 

इसका ना सिर्फ प्रबन्धन गलत रहै बल्कि वैश्वीकरण 

का ढांचा ही गरीब विरोधी 2 

(हिन्ी 

उसका फंडा्मेटल ही यही है। इनक्वलिटी को बनाए 

बगैर ग्लोबलाइजेशन काम नहीं कर सकता है। 

(अनुकादो 

wet के बीच असमानता ओर दो ust के बीच 
असमानता। 

(हिन्दी 

घर मे यहां इनडइक्वलिटी लाओ ओर दुनिया में 

इनइक्वलिटी लाओ, यह कभी भी एक इगैलेटेरियन इक्वलिटी 

बेस्ड सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकता, इस बात को 

हमे समना चाहिए। पश्चिम मेँ जो कुछ हो रहा है, ` 

उसको eau! लोग dies एंड रजब्स एंड vier कह
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रहे दै ओर वहां के जो नए आर्थिक विचारक है, वे 

चिंतित #1 वे कहते है fe अगर diet नहीं आएंगे, 

अगर लोगों को उचित मात्रा मेँ वेतन नहीं मिलेगे, तो 

देशो में भीषण क्रांतियां हो सकती हैं । हम एक ज्वालामुखी 

पर at, अगर हमारे देश में इन सब लोगों ने, इन 

वेसहारा लोगों ने, इन सर्वहारा लोगों A अगर यह ठान 

लिया कि इस सारी अर्थव्यवस्था को बदलना है, तो उस 

अस्सी करोड़ जनसंख्या के सामने आप कितने दिन fed 

अगर अमेरिका की तरह से जैसे अंक्युपाङड दी वालब्द्रीट 
हुआ दहै, अगर यहां ओंक्यूपाइ दी पार्लियामँट होने लगा 
या आक्यूपाई कोई ओर wie होने लगा, तो कितने दिन 

आप टिकैगे, किसकी मदद से fed Gag जाइए, सावधान 

रहिए। इस देश के लिए खतरे की बात 2! 4 बताना 

चाहता हूं fe जो उस समय as बैक के wie 

श्री जेम्स डी. वोल्फेन्सन थे, उन्होने आज से कुछ साल 

पहले क्या we था? उसकी भी कथा यह है कि मेने 

उनको मजबूर किया कि आप अपना ts क्लियर कीजिए 

तो उनके आदमी नै आकर मुञ्चे उनकी तकरीर थमायी। 

वह wed है? 

(अनुकादा 

"पिछले सप्ताह पेरिस में भै विभिन संगठनों के युवा 

नेताओं से मिला जो दुनिया भर के 120 करोड़ से 

ज्यादा लोगों का प्रतिमिधित्व कर रहे थे। इस don 

मेँ ग्रामीण युवा ओर बेघर बच्चे, एड्स ओर गृहयुद्ध 

के कारण अनाथ हुए बच्चे, बहिष्कृत रोम समुदाय के 

युवा ओर अक्षम युवा लोग शामिल थे। वे लोग शक्ति 

ओर परस्पर सद्भाव से मिले। उन्होने पूछा कि हमारी 
wt tar क्यो नहीं कर सकती er 

(हिन्दी 

वह हमसे yo रहे हैँ कि हम आपस मे बैठकर बात 

कर सकते रहै निजाम बदलने के लिए. तो आप क्यौ नहीं 

कर सकते है? फिर वह आगे कहता है कि 

(अनुवाद 

सभापति महोदय, वर्षं 2015 तक 25 वर्षं से कम आयु के 

3 अरब लोग होगे ओर उनमें से ज्यादातर भारत में el 

व्ही लोग भविष्य | लेकिन जैसा fe पेरिस मे युवा 

लोगों नै जोर देकर कहा, वे केवल भविष्य ही नहीं है वो 

अभी वर्तमान Zé 
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भविष्य के नाम पर आप उनका वर्तमान बर्बाद नहीं 

कर सकते। 

(दिन्ती 

आप किसी भविष्य की आशा A उनके वर्तमान को 

नष्ट नहीं कर करते है। 

[SANE] 

उन्होने यह भी कहा "हमें बहुत आशाएं भी है 

(हिन्दी) 

वे आगे कहते हैः 

अनुकाद) 

उन्हे उत्तर देने के लिए हमें अपनी दुनियां से 

कट्टरपंथी ताकतों को दूर करना होगा। कई मामलों 

मेये वो aed & जिनके कारण असंतुलन बना हुआ 

है। विश्व की 6 अरब की जनसंख्या मे 1 अरब 

लोगों ने वैश्विक सकल घरेलू vara के 80 फीसदी 

पर wan किया हुआ है जबकि "बाकी अरबों लोग 1 

Ser प्रतिदिन से भी कम पर जीवन यापन हेतु 

संघर्ष कर रहे हैँं। विश्व में यह असंतुलन बना हुआ 

| अगले 25 at मेँ अमीर देशो की जनसंख्या 4 

5 करोड़ लोग ओर qs at ओर लगभग द्र 

अरव लोग गरीब देशो की जनसंख्या 41 अमीर देशों 

मे ओर भी अधिक असंतुलन है जो हथियारों ओर 

साजो-सामान के विकास पर खर्च करते हैं। वै उस 

पर भारी धनराशि खर्च करते gl वे गरीब देशों की 

स्थिति पर नाम मात्र का ध्यान देते eI" 

तत्पश्चात् उसने बहुत से उदाहरण fed कि यह 

विकसित दुनिया ma दुनिया के साथ किस प्रकार का 

भेदभाव कर रही हे। यही वो नीतियां & जिनको आप 

अपना रहे है। 

(दिन्ी 

यही पालिसिज है। आप भी वही कर रहे tl हर साल 

आप पांच लाख करोड़ रुपये बड़े उद्योगपतियों के लिए 

wa ORAM करते gl आप बीड़ी उद्योग के लिए बात 

कर रहे थे। आप उनको कितना पैसा देते है? मै Gra 

की बात करता gi 4 we कारखानेदारों की बात करता `
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[डा. मुरली मनोहर जोशी] 

gl आप कितना te उनको देते है आप नए बजट में 
चालीस हजार करोड़ रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 
वह इसी गरीव आदमी के ऊपर जा रहा है। पूरा मजदूर 
के ऊपर जा रहा tage आप की कौन-सी नीतियां 
है। जब मँ आप कह रहा हूं तो उसमे भँ भी शामिल ZI 
भे यह नहीं कह रहा & कि यह केवल एक ही सरकार 
की है। 

(अनुवाद) 

यह सब की विशेषता है। । , 

(हिन्दी) 

हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस तरफ ओर 
उस तरफ, इधर ओर उधर, बाहर जो चले गएरहैवे भी, 
आपके साथ जो हवे भी ओर जो हमारे साथ टैव भी 
एक बार मिल कर भगवान के वास्ते कुछ विचार 
कीजिए।...(व्यवक्षान) अगर नहींहो तो कम से कम देश के 
ae, अपनी मातृभूमि के ae, इसकी उन संतानों के 
वास्ते विचार कीजिए जो पिछले साठ-पैसठ सालों सै आपकी 
RH आशा भरी निगाहों से देख रहे हैँ जिनके आंसू अभी 
तक Ye नहीं gl आप उस आदमी की तरफ देखिए 
जिनके चेहरे प्र afta; हैं। आप उस आदमी की तरफ 

देखिए जिसकी आंखें बिल्कुल र्थिर हौ गई है, जिसके 
लिए समय स्थिर हो गया है। जिसके लिए अस्तित्व का 
कोई मतलब नहीं है। यह लड़ाई, यह संघर्ष हमें मिल कर 
उन आदमियों के लिए करना है। केवल इसी भारत के 
लिए नहीं दुनिया के तीन बिलियन आदमियों की लडाई 
हमे अपने संसद के माध्यम से ost है कि कहीं भी 
कोई भूखा नहीं रहेगा। कहीं भी किसी को वेजेज के 
आधार पर॒ इनडिसेन्ट लाइफ के लिए जानै की जरूरत 
नहीं ust! हम सारी दुनिया के भव्य विश्व का निर्माण 
करने का संकल्पय आज यहां से al सब को मिल कर 
Weed तेना होगा। यही भारत का संदेश होगा कि इक्कीसवीं 
सदी अगर भारत की होनी है ओर भारत को यदि महान 
बनर्ना है तो पहला संकल्प यहां से शुरू करना होगा कि 
अगर भारत के हर व्यक्ति को कम से कम आप ffir 
वेजेज नहीं दे सकते है, फेयर वेजेज नहीं दे सकते है तो 

. मिनिमम वेजेज तो दीजिए ओर इस भारी असंतुलन को 
दूर कीजिए! मै आपका बहुत-बहुत . आभारी wen अगर 
आप इस तरफ कुछ ध्यान zt . 
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श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग); जब यह सदनं लंच के 
लिए उठा ओर मै घर गया तो मुञ्चे अपने निर्वाचन क्षेत्र 
से सूचना मिली कि यहां हम मजदूरौ की चर्चा कर रहे 
थे ओर वहां हजारों fe संख्या मे मजदूरों को इनक्रोचमेट 
हटाने के नाम पर घर से निकाला जा रहा है। हमारे 
यहां यह बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। कोल इंडस्ट्री हमारे 
यहां है। हमारे यहां कोयला की wart हैँ ¡ यह सब जो 
कुछ किया जा रहा है यह भयानक जुल्म है। मै सरकार 
से प्रार्थना करता हूं कि अभी तुरन्त इस बात को संज्ञान 
4 लीजिए ओर उनको जो नोटिसेज दिए गए है उनको 
वापस लीजिरए्। aa को इस तरह जो किसी गुरबत में 
जी रहे है उनको इस तरह बेघर करने का काम आप 
एकदम Aa कीजिरए्। 

(अनुवाद) 

सभापति महोदयः आपने अपनी बात रखी। कार्यवाही 

वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित adi किया जाएगा । 

(व्यवधान)... * 

[fed 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी); सभापति महोदय, आपने 
qa श्री गुरुदास दासगुप्त दवारा 24 मार्च, 2011 को सरकार 

की gfegt नीतियों के कारण श्रमिक वर्गं के बीच व्यापक 
असंतोष की चर्चा पर नियम 193 के अतिर्गत बोलने का 
अवसर दिया, इसके लिए मै आपका आभारी हूं। मै सबसे 
पहले सम्मानित सदस्य गुरुदास दासगुप्त जी को बधाई 
देना चाहूंगा कि उन्होने बहुत ही age ओर अच्छे तरीके 
से हिन्दी मे अपनी स्पीच di 4 यह भी कहना am 
कि भविष्य मेँ दादा इस प्रकार ate ताकि हम उनसे कुष्ठ 
सीख सके ओर आज भी देश की जो 70 फीसदी जनता 
गांवों मेँ रहती है, वह आपकी बेहतर स्पीच सुनकर कुछ 
लाभ ले Wel आप सरकार के संज्ञान मेँ जो बात लाए ` 

है, सरकार भी उस पर ge करने कै बारे मेँ सोचे। 

अपराह्न 4.41 बजे 

(श्री अर्जुन चरण सेठी पीठासीन ET! 

सभापति जी, यहां गुरुदास दासगुप्त जी नै हमारे 

स्वर्गीय नेता जगजीवन राम जीका नाम लिया। वे देश के 

“कार्यवाही वृत्तान्त मेँ सम्मिलित नहीं किया गया।
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श्रम मंत्री रह चुके €1 वे हमारे बीच दलित, शोषित 

समाज से आए थे। उन्होने केन्द्र सरकार के विभिन मंत्रालयों 

मे कार्यभार देखते हुए देश का काफी विकास किया, खासकर 

we समाज के विषय में जौ दलित, शोषित ओर गरीब 

लोग थे। हमे याद है जब हम छोटे-छोटे थे तौ जगजीवन 

राम जी के लिए हमेशा यह नारा लगाते थे ~ हरिजन 

नेता एक ही नाम, जगजीवन राम, जगजीवन राम। आपने 

उनका उल्लेख किया, मँ आपका aga आभारी हूं। उसी 

कड़ी मे मुदे याद आता है, मेरे स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी 

भी इंदिरा जी, राजीवं जी की मिनिस्द्री A लेबर मंत्री ai 

मेरा भी थोडा सा fede लेबर मंत्रालय से जुड़ा रहता 

है। इसलिए 4 आपके बीच बोलने के लिए खड़ा हुआ ह| 
आज यहां जो बातें हुई, जैसे अभी तमाम लोगों ने यह 

बात कही, देश की करीब 77 प्रतिशत आबादी के 84 

, करोड़ लोग, जिनके बारे में यहां च्चा हो रही थी, 4 

उनके विषय मे कहना wen कि अगर जनगणना करवा 
ली जाए, तो मेरे ख्याल से उसमे segs ance, tees 

द्राइब्स ओर पिष्ठ्डे वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है। वे 

आजादी से पहले, आजादी के बाद ओर अब भी बराबर 

नीव के पत्थर कौ तरह अपना खून-पसीना बहाकर देश के 
विकास मे अग्रणी भूमिका निभां रहे gl आज यहां उनकी 
बेहतरी के लिए हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कर रहे 

है । सम्मानित दासगुप्त जी ने बद्धे विस्तार से बताया। ये 

चूकि कामरेड ह ओर कम्युनिस्ट से जुड़े हुए है, मेने देखा 

है कि गुरुदास दासगुप्त जी ने हमेशा असंगठित क्षेत्र के 

wig के लिए इस सदन मेँ आवाज उठाई। उसी कड़ी 

मे हम कहना wel कि अगर देखा जाए तो जौ 50 

करोड़ मेहनतकश लोग है जिनमे खेतिहर मजदूर से लेकर 
कर-कारखानो मे काम करने वाले ह, उनकी पूरी जिदगी 

जोखिम भरी होती है। उनका घर ओर जीवन स्तर देख 

लीजिए. साक्षरता नहीं है, स्वास्थ्य की कोई विशेष व्यवस्था 

नहीं हे, यहां तक fe अगर वे रोज न कमाएं तो उन्हें 

खाने को नर्हीं मिल पाता। उनके खुद के बच्चे भूखे रहते 

| अगर आप आज भी देश के महानगरों मे रात्रि में 

निकले तो सरकारी भवनो के नीचे, पुलिया के नीचे या 

was yt के नीचे जहां वे सोते है, उसके ऊपर छत 

भी नहीं होती। यह स्थिति है ओर हम CH AG के 

बारे मे यहां चर्चा कर रहै है। बहुत feat से यह देखा 

गया है कि जो भी सरकारे आती है, वे किसानो, मजदूरो, 
खासकर बेरोजगार लोगों के लिए बात करती gi लेकिन 

अमीरी-गरीबी के बीच जो खाई है, वह देश की 64 वर्ष 
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की आजादी के बाद भी दूर नहीं हो पाई है, बढ़ती जा 
रही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ग्रामीण ओर शहरी 

क्षेत्रो की खाई भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। आज यही 

कारण है कि जब एसे वंचित लोगों को अत्याचार, शोषण 

Hoax भी मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो वे 

देहात, ग्रामीण क्षेत्रो से शहरों की तरफ पलायन करते है, 

आज बड़ी संख्या मे मजदूर देश कौ राजधानी दिल्ली, 

कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बेगलुरू, मुम्बई आदि जाते zs 

बड़े-बड़े महानगरों मे आप देखेगे, तो आपको इमुग्गी-्ओंपड़ी 

Fw वाले लोग we ही समाज के मिलेगे। देश में 

बहुत सी सरकारे आयीं ओर seh इनकी बेहतरी के 

लिए बहुत सारी योजनाएं बनायी, लेकिन कुछ नहीं हो 

पाता। अभी म रिपोर्ट A देख रहा al लघु एवं मध्यम 

मध्यम मंत्रालय द्वारा संचालित करई योजनाओं के बारे में 

माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर सम्मानित राज्य सभा 

या लोक सभाम भी प्रश्न ge गये। सरकार की तरफ से 
जवाब आया कि इनके उत्थान के लिए, इनको काम देने 

के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्णं जयंती 

शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 

योजना ओर कुछ वर्षो पहले महात्मा गांधी रष्द्रीय ग्रामीण 

रोजगार योजना भी आपने लागू की। लेकिन हमने क्या 

किया, आज उसका मूल्यांकन करने का वक्त आ गया FI 

हमारे जो शहर के सम्मानित सदस्य है, उनसे न कहकर 

मै ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्यों से कहना 

mem, मेरे पांचों विधान समा क्षेत्र ग्रामीण aa के दै 
आज भी उनकी स्थिति, उनका जीवनस्तर बहुत बदतर है। 

सरकार ने उनका जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत से 

कार्यक्रम लागू किये रै, चाहे वह राज्य सरकार हो या 
केन्द्र सरकार हो, लेकिन हम उनके जीवनस्तर को अभी 

तक ऊपर नहीं उठा पाये Sl आप शहर मे देख cil 

हम लोग शहर से आते हैँ ओर इलाहाबाद मेँ हमारा घर 

है। माननीय मंत्री जी वहां बहुत से चौराहे हँ, जिनका 

कोई नाम नहीं है, लेकिन लेबर चौराहे का नाम प्रमुखता 

से लिया जाता है। यदि इलाके का नाम अल्लाहपुर है, तो 

करेगे कि लेबर चौराहा चले जाओ। यहां पर जोशी जी 

वैठे है, वे जानते हैं! बड़े-बड़े महानगरों के जो भी चौराहे 

है, वहां पर ये मजदूर गांव से चलकर शहरों मे केवल 
काम got के लिए आते fi यही नही, हजारो की संख्या 
मे वे बेचारे वहां खड़े रहते Fl उसमे राजगीर, मजदूर 

आदि तमाम लोग €1 अगर काम मिलता है, तो बेचारे 

काम करते है नहीं तो फिर वापस चले जाते है।...व्यक्धान) 



1287 नियम 193 के 

[श्री शैलेन्द्र कुमार] 

उनकी बोली लगती है। यहां पर लाल सिंह जी a हुए 

ह। वे बता रहे 8) यह बात सही है कि उनकी बोली 
लगती है। उनसे gor जाता हे किं कितनी मजदूरी mM 
सौ रुपये लगे या 120 रुपये ah अगर वह दो सौ रुपये 
कहता दै कि रेट नीचे करते Fl अगर उसे काम नहीं 

मिलता, तो वह कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो 
जाता है। आज यह स्थिति है। ve लोगों के लिए हम 

यहां चर्चा कर रहे Sl यह बहुत गंभीर मामला हे। आपके 
श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट आयी हे।...(व्यवधान 

सभापति महोदय, मैने अभी बोलना शुरू ही किया 

है 1...(व्यवधान) आप आज इसी पर बहस करने दीजिर्, 

क्योकि रेल मंत्रालय पर डिसकशन होनी थी, लेकिन वह 

नहीं हो रही ।...(व्यवधान) 

सभापति महोदयः आप बोलिये। 

...{ व्यवधान) 

श्री शैलेन्द्र कुमारः बहुत-बहुत धन्यवाद । श्रम मंत्रालय 

की एक रिपोर्ट आयी है, जिसमे आपने श्रम शक्ति का 

` एक आंकड़ा दिया है कि आजं भी देश में 93 फीसदी 

असंगठित aa के लोग @1 असंगठित क्षेत्र के कामगार, 

जिनकी देश में 43 करोड़ संख्या है, 64 वर्ष आजादी के 

बाद भी आज उनकी स्थिति बहुत खराब sl ये लाचार 

ओर बेबस रहै। अगर वै एक दिनि काम न करे, तो खा 

- नहीं wal उनके बच्चे भूखे सो जाते Sl वे एक ही वक्त 

खा पाते हैँ। उन्हे कर्ज लेना पडता है। पड़ोस के घर से 

वे उधार लाते है, तमाम दुकानों से उधार लाकर वे खा 

पाते ह। आज उनकी यह स्थिति है। यह सोचने की बात 

है fe आजादी के इतने वर्षो बाद भी हम इनके fay 

कुछ नहीं कर पाये। जैसे दादा ने कहा कि संगठित क्षेत्र 

के fay हमने प्रोविडंट फंड सहित थोड़ा बहुत किया है, 

लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के aol के लिए हमने अभी 

तक कोई कारगर योजना नहीं बनायी। आज उनका शोषण 
ओर agen व्यापक tr पर बड़ी हुई हे। wet भी 

कोई बात आती है, तो इन्हीं के ऊपर थोपा जाता है। 
चूकि ये न तो कानून जानते है ओर न ही साक्षर है। ये 

कमजोर होते है ओर शरीर से भी बलवान नहीं होते। 

इनके ऊपर ag भी तोहमत ami जाती दै, a वे 

बेचारे उसे लते भी हैं। ये आज हमारे समाज की विसंगतियां 
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1 मै mem कि एसे wah के लिए हमं सोचना चाहिए 
ओर कुछ करना चाहिए। अगर कोई देवी आपदां आती है, 
चाहे ae हो या सूखे की स्थिति आती है, तो एसे लोगों 
के ऊपर दही ज्यादा चोट usd है, एसे लोग ही उससे 

ज्यादा प्रभावित होते है। मुञ्चे याद है कि एसे लोगों के 

लिए दही काम के बदले अनाज की योजना चलाई गयी थी, 

लेकिन ta लोगों के लिए हमने कोई ware यौजना 

नहीं बनाई है जिससे हम उनके जीवन-स्तर को उठाने के 

लिए कुछ कर॒ सके। जेसा यशवंत सिन्हा जी ने कहा, 

अगर Rats देखा जाए, तो नवसूजित प्रदेशों जैसे 

आरखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ 

आदि राज्यों की स्थिति बहुत बदतर है, एसे राज्यो की 

ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा। यहां के 

लोग बड़े महागनरों A जाते है, वै कलाकार है, अपने: 

हाथों से इतनी अच्छी बिल्डिग्स बनाते है, नक्काशी करते 

है, उनके हाथों में हुनर है, लेकिन उसका आज तकं 

हमने उपयोग नहीं किया है। एेसी कोई कारगर योजना 

महीं बनी है, जिससे हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर 

abl यही लोग बीपी.एल. मे है, गरीबी रेखा से नीचे. 

रहने वाले लोग fl आज यह दुर्भाग्य है देश का, सदन 

मे ag बार चर्चा भी हुई है, कि आज तक हमने सही 
मायने मे गणना ही नहीं की कि Aiwa, गरीबी. रेखा 
से नीचे रहने वाले कैसे ओर कितने लोग Fl सक्सेना 

कमेटी, अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी, योजना आयोग है, आपके 

श्रम मंत्रालय से या ग्रामीण विकास मंत्रालय से जो फिगर्सं 

आते है, लेकिन सही ford हम नहीं बता पाए zl अब 

आप जनगणना शुरू करने जा रहे है, लेकिन कर्ही-कहीं 
प्रदेशों 4, जिलों मे शिकायतें आ रही है कि बी.पी.एल 

की सूची ठीक तरीके से नहीं बनाई जा रही है। आज 

जरूरत इस बात की है कि अगर नयी योजना चालू हो, 
नए तरीके से देख रहे है, तो इसको जरा गंभीरता से 

देखना पड़ेगा । इनके लिए आपने एक योजना चलाई है - 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमे आपने स्मार्ट ae 

बनाया है। जब ये बीमार होते है, इनकी स्थिति होती है, 
तो उसके लिए स्मार्ट os बनाया गया ei मै mem कि 
एसे लोगों का इलाज मुफ्त मेँ करना चाहिए। आपके मंत्रालय 

मे यह रहै, चिकित्सा व्यवस्था है, मोबाइल गाद्धियां हँ, आपके | 

पास sacs है, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती . 

है। जहां पर बहुत संख्या में इस प्रकार के लेबर है, वहां 
पर आपकी वैन्स ओर ceed नहीं पहुंच पा रहे है, उसे
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देखने की जरूरत है। अर्जुन सेनगुप्ता जी ने रिपोर्ट दी 

कि 48 करोड़ लोग है, जो 20 रुपये से कम पर अपना 

गुजारा करते Sl यह बात पहले भी आईं है, इस पर 

विस्तार से चर्चा ge, 4 इसमे नहीं जानां चाहूंगा, लेकिन 

सरकार ने एक योजना लागू की है - भारतीय खाद्य 

सुरक्षा योजना, जिसका बिल भी अने वाला है। सुप्रीम 

कोर्ट में इसके बारे मे किसी ने पी.आईएल. की, तो सुप्रीम 

कोर्ट ने योजना आयोग से रिपोर्ट मांगी है। बड़े quia के 

साथ कहना ws रहा है कि जो रिपोर्ट दी है, उसमे कहा 

गया किं 26 रुपये ग्रामीण aa में ओर 32 रुपये शहरी 

aa A कमाने वाले लोग गरीब नहीं हैं। यह एसे dah 
के साथ बहुत बड़ा मजाक है। ये सब वाते दिल ओर मन 

को बहुत कचोटती है। खासकर दासगुप्ता जी को बहुत 

तकलीफ होती होगी, तकलीफ हम लोगों को भी होती है 

क्योकि हम लोग भी उसी समाज से आते हैं। हम लोगों 

ने गरीबी-गुरबत देखी है। हम लोगों ने देखा हे कि ग्रामीण 

क्षेत्रों मे क्या स्थिति हे... व्यवक्षान) 

चौधरी लाल सिह (उधमपुर): बाकी समाज मे भी है 

एसे al 

श्री शैलेन्द्र कुमारः हां, ह एेसे लोग। 

महोदय, आज अगर देखा जाए, तो जो फंड सिक्योरिटी 
की बात कही जा रही है, गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर 

वालों को दौ रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 35 

किलोग्राम प्रतिमाह देने की बात आप कह रहे Bl यह 

` बड़ी अच्छी योजना है, अगर लागू हो जाए। लेकिन दूसरी 
तरफ भुखमरी से मरने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 

कहा fl आज करीव छः करोड टन से ज्यादा अनाज 

as जाता है, भीग जाता है, बेकार हो जाता है, जिसको 

हमं वितरित नहीं कर पा रहे tl आज एसे वंचित लोग 

भी है जो एक किलोग्राम te के लिए काम करने के 

लिए जाते है जब वे लौटकर आते है, तब उनके बच्चों 
का पेट भरता है। ef एसे बच्चों के लिए भी सोचना 

am! aay सरकार वर्ष 2020 का जौ विजन मानकर 

~ चल रही है, उसमें अगर देखा जाए तौ विकास दर की 

बात कही है। लेकिन वर्ष 2010-11 4 अप देखें तो विकास 

दर 9 प्रतिशत से agnor 6.1 प्रतिशत हो गयी हे। 
यूपी.ए. सरकार ने आठ से नौ प्रतिशत बढ़ाने की बात 

कही. हे। देश की जनगणना के अनुसार हमारे मुल्क में 

18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोगों की, ये भी युवा ही 
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meant, संख्या 60 प्रतिशत दहै। इनमे ज्यादातर we लोग 

है, जिनके पास काम adi है इसलिए इन लोगों के हाथ 

मे काम दीजिए. उनके लिए रोटी, कपड़ा ओर मकान की 

व्यवस्था कीजिए। 

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करे । 

श्री शैलेन्द्र कुमारः जैसा कि यू.पी.ए. सरकार ने ओर 

पूर्वं wen जीने भी कहा है कि अगर हम विकास 
दर आठ से नौ या दस प्रतिशत तक ले जाएं तो हिन्दुस्तान 

विकसित देश कहलाएगा, लेकिन यह आजं भी विकासशील 

देशो में गिना जाता zl 

सभापति जी, a ओर बाते भी कहनी शी, लेकिन 

आपने समय का हवाला दिया है इसलिए मै अब अपनी 

बात को समाप्त करना चार्हुगा ओर आपका आभार व्यक्त 
करना चाहंगा कि आपने ya समय दिया। मँ अंत में 
सरकार से ओर खासकर मल्लिकार्जुन खरगे जी से अनुरोध 

oom, वह कमजोर वर्गं के लोगों के fey, असंगठित क्षेत्र 

के मजदूरों के लिए काफी सोचते है, उनके लिए योजनाएं 
भी लाते है, इनके दिल मेँ उनके प्रति दर्द है, आप जरूर 
कुछ न कुछ इस wae के लिए अपने जवाब 4 घोषणा 

करेगे। 

डो. बलीराम (लालगंज) सभापति जी, आपने मुञ्चे नियम 

193 के तहत इस विषय पर हो रही चर्चा मेँ बोलने का. 

अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता gi 4 
अपनी बात कहने से पहले श्री गुरुदास ae को भी 

धन्यवाद देना mem, जिन्होने एक एसे महत्वपूर्ण मुदे को 
इस सदन मेँ उठाया है, जो कि गरीबों से सम्बन्धित है। 

आज पूरे मुल्क मे असंगठित मजदूर किस हालत मं 
जी रहे है, इसका जिक्र हमारे करई माननीय सदस्यों ने 

किया 21 आजादी के पहले 1942 में बाबा साहेव ॐ. 

भीमराव अम्बेडकर ने satel के सामने इस बात को रखा 

था ओर कहा था कि देश मेँ 80 प्रतिशत एसे असंगठित 

मजवूर है, खेत मजदूर है, जिनके बच्चों को तन ढकने के 
लिए न कपड़ा मिलता दै ओर न खाने कौ भोजन। इस 

तरह सेये लोग ओर इनके बच्चे नंगे ओर भूखे ही सो 

जाते €1 जो Ga मजदूर है, अनाज पैदा करते & लेकिन 

इनके बच्चों को खाने के लिए नही मिलता el अगर 

सरकार एसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो 

ये लोग अपने war छोडकर देश के बड़े-बड़े महानगरों 

मे चले जाएंगे।
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(ड. बलीराम] 

आज आजादी के 64 साल बीत रहे Sl इन 64 

सालों में इस देश की सरकारों ने एसे angi के लिए 
एसी कोई व्यवस्था नहीं की। वैसे तो बड़े पैमाने पर करई 

आयोग विठाए गए ओर og समितियों का गठन हुआ। इन 

आयोगो ओर समितियों की रिपोटर्स में भी यह दर्शाया गया 
है कि आज भी 84 करोड़ लोग एसे है जो 20 रुपए से 
oy A अपना गुजर-बसर कर रहे oi इसलिए 4 आपके 
माध्यम से सरकार को, विशेषकर श्रम मंत्री जी को, जो 

यहां मौजूद है, उनका ध्यान आकृष्ट करना Wen! असंगठित 
मजदूर चाहे किसी a aa मे हो, चाहे किसी भी इडस्द्रियल 

ae मे हो, we उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती है, 
जितना वे काम करते है काम के हिसाब से मजदूरी नहीं 
मिल रही है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह उन 
aa की मजदूरी तय करे! आज जिस कद्र महंगाई बढ़ 
रही है, उसके हिसाब से एसे असंगठित aaa को पर्याप्त 
मजदूरी नहीं मिलने के कारण उनके बच्चे आवश्यक वस्तुओं 
से वंचित रह जाते है इसलिए इन सब बातों को ध्यान 4 

रखकर उनके लिए मलजदूरी तय करनी चाहिए। आज जैसे 
बाजारों मे सामान विक रहा है उसी तरह से आज मजदूर 

बड़े-बड़े शहरो मेँ ओर यहां तक कि गांव के जो भिला 

मुख्यालय है, जैसा कि माननीय शैलेन्द्र जी नै भी जिक्र 

किया है, चट्ी-चौराहों पर sod है कि कोई हमारा सामान 
खरीदे। इस तरह से मजदूर दिन-भर वहां बैठकर इंतजार 

करते ह कि कोई खरीदार आये! इसलिए यह बहुत बडी 

चिता का विषय है कि आजादी के 64 सालों के बाद भी 
सरकार 2020 के मिशन का सपना देख रही है कि हम 

तरक्की करेगे, लेकिन एसे al के बारे में हम नहीं 
सोच रहे है जो वास्तव मे खाने के लिए भी मोहताज हैँ 
ओर जिनके बच्चो को दो वक्त तक का खाना नहीं मिल 

रहा है। 

बी.पी.एल. की सूची बनी है, तमाम हमारे आयोग 
गठित ey है. उन्होने Roed दी है किं यहां पर 40 
प्रतिशत से ज्यादा एेसे लोग है जो गरीबी की रेखा से 

नीचे का जीवन-यापन oe रहे Sl इसलिए बी.पी.एल. की 

जो सूची बनी है जो aed उपलब्ध कराए गये है क्या 
उस मात्रा में उपलब्ध कराए गये हे? चाहे आरखंड हो, 

ओडिशा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, 
एसा तमाम इलाके & जहां पर बड़ी मात्रा मे, बड़े पैमाने 

पर गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। आज args, 
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बिहार ओर छत्तीसगढ़ के मजदूर बड़े पैमाने पर पंजाब 

ओर हरियाणा 4 फसली सीजन के समय, खेती करने के 

लिए जाते है! वे खेतीहर मजदूर वहां w 56 महीने 
रहते है ओर इसके बाद वापस चले जाते fl बहुत से 

मजदूर Vel पर, oh प्रर काम करते है ओर shar 

we काम करवाने के लिए ले आते ह ओर उन्हे पूरी 

मजदूरी न देकर बीच में अपना हिस्सा रखते Fl 

आज दिल्ली मे आरखंड & लोग भरे पडे हे, विहार 

ओर छत्तीसगढ़ के लोग भरे प्डे है ओर वे घरों में काम 

करते है। अगर ses 4000 रुपये मिलते ह तो 2000 

रुपये ठेकेदार उनसे ले लेता है, Ge केवल 2000 रुपये 

ही मिलते है! इसलिए सरकार को एसी नीति बनानी चाहिए 

कि जो परिवार wa मजदूरों से काम करवाते ह उनके 

द्वारा उनकी पशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेकेदारो को 
बीच में से हटाकर मजदूर को उनकी पूरी मजदूरी मिले, 
तब जाकर उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसलिए 

सभापति महोदय, म आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोघ 

करना mem कि wa असंगठित मजदूरो को आपकी तरफ 

से न्याय मिलना चाहिए। आज तमाम इंडस्द्रियल acc में 

उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है ओर वे मजदूर 

ah डालकर रहते हँ ओर होता यह है कि जो उस 

जमीन के मालिक होते है वे उनकी gah को गिरा देते 

है, तोड देते है ओर वे खुले आसमान के नीचे जीवन 

बसर करने के लिए विवश होते gt! एेसे लोगों की ओर 

भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जौ लोग मजदूरी 

करके अपना जीवन-यापन कर रहे है उनके लिए रहने की 

व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। 

यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हम देखते हैँ 
fe किस पार्टी का आदमी इस मुदे पर बोल रहाहै तो 

दूसरी पार्टी का आदमी उठता है ओर कहता है कि 
आपकी सरकारे दूसरे राज्यों A क्या कर रही है, आपके 

राज्यों में क्या हो रहा है। आज गरीबी का सवाल है यह 
किसी पार्टी का सवाल नहीं है, असंगठित मजदूर का 

सवाल हे! यह इस देश की विडम्बना है किं हम बात तो 

21d सदी की कर रहै है, दूसरे देशों से अपने मुल्क की 

तुलना कर रहे है तो हमें अपने देश के गरीबों के बारे 

मे भी सोचने की जरूरत है। अगर गरीब लोग, असंगठित 

मजदूर खुशहाल नहीं होगे, तो देश भी कभी खुशहाल नहीं 

हो सकता है। इसीलिए म कहना चाहता दहं किं एसे 
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असंगठित गरीब परिवारों मे खुशहाली आ स्के, इसके लिए 

सरकार को नए नीतियां ओर नई योजनाएं बनानी चाहिए। 

सरकार ने योजनाएं बनाई भी है, जैसे मनरेगा योजना चल 

रही है, स्वर्णं जयंती योजना चल रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण 

गारंटी रोजगार योजना चल रही है ओर इरी तरह करई 

ओर भी योजनाएं चल रही हैँ, लेकिन उनका पूरा लाम 
इन लोगों को नहीं मिल पाता है। हम लोग इन्हीं लोगों 

दारा चुनकर आते है, इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि 

हम कैसे अंतिम आदमी तकं इन योजनाओं का पूरा लाभ 
पहुंचा सकते ह । इन योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार फैला दै 

fe काम कोई कर रहा है ओर उसका फायदा we ओर 

उठा रहा है। जिसके पास कांड है, अगर उससे पठे तो 

वह कहता है fe मै तो काम ही नहीं कर रहा हं 

क्योकि उसके we पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है 

ओर लाभ उठा रहा है। इन योजनाओं की सुचारू रूप से 

मोनिटरिग करने की आवश्यकता है. ताकि एेसे गरीब लोगों 

के साथ न्याय हो स्के, भेदभाव न हो सके तथा उनकी 

मजदूरी का कोई हक न छीन सके। 

अंत मे म पुनः श्री गुरुदासं जी का धन्यवाद करते 

हुए सरकार से मांग करता हं किं एसे असंगठित मजदूरों 

की तरफ निश्चित रूप से ध्यान दे, जिससे हर a के 

लोगों का फायदा हौ सके। हम आज सदन मेँ उनके बारे 

+ चर्चा कर रहे ह ओर पूरा देश इस चर्चा को देख 

रहा है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैँ 

कि निश्चित रूप से कोई एेसा प्लान बनाएं जिससे कि 

आपका जो दायित्व गरीब लोगों के स्तर को उठाने काहे, 
वह पूरा हो सके ओर गरीबों के हित की योजनाएं बननी 

चाहिए। इन्हीं बातों के साथ भ अपनी बात समाप्त करता 

हुं 

श्री शरद यादव (मधेपुरा) सभापति महोदय, आज की 

चर्चा बहुत जरूरी है ओर समाज की विकट समस्या है। 
आज देश मे जो हालात है, वे बेकाबू हें। विशेष तौर पर 

जिस सवाल को गुरुदास जी ने आज सदन में उठाने का 

काम किया हे, वह समस्या बहुत विकट है ओर साथ ही 

साथ दुखदायी ओर तकलीफ देने वाली -है। 4 तो een 

कि देश एक तरह से लाचारी, sae, गुरबत के एसे 

गभीर संकट से गुजर रहा है, जो समय के साथ yea 

जा रहा el जिन लोगों के बारे F चर्चा कर रहे है, 

उनकी आंखे ठहर गई हे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं 
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el वे बिलकुल जानते नहीं है कि सुबह उठने के बाद 
क्या शाम को उनको खाना नसीब होगा या adi मंडियां 

ओर ठेके, जहां मेले में जानवर विकते & उनमें ओर इन 

लोगौ 4 कोई फर्क नहीं हे। मँ मानता हूं कि इस मंत्रालय 

की इतनी उपेक्षा जब से बाजार आया है, wa a नई 

नीति आई है तब से हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के बाद 

यह विभाग बहुत उपेक्षित हुआ है ओर मंत्री जी के हाथ 

मे pe नहीं है। मै cae मिनिस्टर रहा हूं। अभी अभी 

बजट पेश होने के पहले ही जो असंगठित मजदूर है, 
उनके लिए प्रोव्डिट फंड की व्याज दर 9.5 थी, उसे 

घटाकर 8.25 कर दिया गया। मै मंत्री था मेरे जमान मेँ 

भी यह बात बहुत जोर शोर से उठी थी ओर मैने दुनियाभर 

के दबाव के बाद यह बात नहीं मानी ओर 9.5 जो 

उनकी ब्याज दर थी, उसे बनाये रखा। उससे हमें बहुत 

दिक्कत हुई लेकिन हम सुविधा के लिये यहां नहीं aml 

यह ales गोल्ड है, यह बात आपके यहां नहीं चलती । 

यह सब नकली ad बनी हुई tl मजदूरो के बावत 

जितने कानून ह, वे सब के सब पूरी तरह से किताब में 

ही बने हुए él उनको फाड़कर फेकने की जरूरत है। वे 

किसी काम के नहीं हैं। कोई सुनता नहीं है। ये बता रहे 

थे तव ये मजदूरो के बारे F बोल रहे Al गुरुदास 

दासगुप्ता जी जब बोले तो उन्होने जब समय मांगा था, 

प्रधान मंत्री जी का वक्त नहीं मिला। मँ अपनी चर्चा शुरू 

करने से पहले oem कि इस देश की आजादी का ale 
मकसद ol विश्व के सबसे बड़े आदमी महात्मा गांधी थ| 

उनके अनुसार यह था कि इस देश मे आने वाली सरकारें 

चुनी ge सरकारे होगी। उनको लग गया था कि आजादी 

आने वाली है। उस समय sata सरकारों का सिलसिला 

बन गया था। उन्होने कहा कि दिल्ली, लखनऊ ओर 

अहमदाबाद H सरकारे आएंगी। वे बड़ी-बड़ी बते करेगी कि 

हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन उनको 

मानना etl हिन्दुस्तान में 1-2 कि.मी. tea चलोगे तो 

आपको हिन्दुस्तान का बनिहार मिल जाएगा। जो असंगठित 

लेबर के बारे मे उन्होने wer कि गांधी जी उसे बनिहार 

कहते थे, जिसे हम मजदूर कहते gi गुजराती में ओर 

हमारे इलाके में इसको बनिहार कहते हें । वो आपको 1-2 

कि.मी. के अंदर मिल जाएगा। वह जौ दिल्ली, लखनऊ 

ओर अहमदाबाद की सरकार बोल रही है, यदि बनिहार 

की जिंदगी A कोई we नहीं आए तो उसी समय तय 

कर लेना कि वह सरकार असत्य बोल रही है ओर उसे
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[श्री शरद यादव] 

पलटने का, उसे बदलने का उसी दिने विचार कर लेना। 

उन्होने आगे यह भी लिखा fe यह आजादी इसके लिए 

लड़ी जा रही है। यह गुलामी सबसे ज्यादा इसे तबाह 

कर रही है। यह जो ब्रिटिश हकूमत आई है, यह सिर्फ 

इसके sys ओर इसके काम॒ को dea नहस करने के 
far आई है। उनका कहना यह था कि आजादी सिर्फ 

इनके लिए ag है ओर यह आजादी रोज सरक-सरक 

कर उनसे दूर जा रही FI 

जी.डी.पी. बढ़नी चाहिए, प्रधान मंत्री सुबह जिक्र कर 

रहे थे। सरकार जी.डी.पी. बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक ZI 

बढ़नी चाहिए, मुञ्जे इसमे कोई एतराज adi है। लेकिन ये 
जो हालात है, अर्जुन सेन गुप्ता की जौ रिपोर्ट है, 80 
फीसदी आदमी 20 रुपये रोज. पर है ओर वह भी एवरेज 

है। मै उनकी बात को दरकिनार oe देता gl आपके 
अनुसार यह कितना प्रतिशत है? यह बात भी पता लगाने 

का काम आप नहीं करते है। अर्जुन सेन गुप्ता को आप 
Va करते 81 वे नरसिंह राव जी के वित्त सलाहकार 

थे। आपकी पार्टी के राज्य सभा के Aa थे ओर बहुत. 

नेकं इंसान थे। मे we श्रद्धांजलि देता xl उनका स्वर्गवास 
जरूर हो गया है। उन्होने देश के सामने हकीकत लाने 

का काम किया। wa मैने उनकी रिपोर्ट पदी, भै we 
कि उनकी रिपोर्ट को हर राजनीतिक कार्यकर्ता को जरूर 

Tet चाहिए। उन्होने हालात की जिस सच्चाई को खड़ा 

किया है, जिस तरह से बेनकाब किया है, वे सच्चे देशभक्तं 

थे लेकिन यह सरकार उनकी रिपोर्ट को मंत्री जिस हिकारत 

से देखते हें, गलत है, FS tl सच क्या है बताओ? तुम 
बता दो सच क्या है? देश की इतनी बडी आबादी जो 

-श्रम करती है, पसीना बहाती है, दौलत बनाती है, उसमें 

ओर जीडीपी. मे कोई समन्वय होना चाहिए या नहीं होना 

, चाहिए? कोई संतुलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 

कोई मेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह देश 

किसका है? एक तरफ़ 50 फीसदी लोग है, देश इनका है 

| या दूसरी तरफ 10-12 फीसदी लोग है, उनका है? 10-12 
फीसदी लूट लें, परी तरह से हर तरह के कानून कौ 

रोद वे, अदालत उनकी, विधान सभा उनकी, मीडिया उनका 

ओर लोक सभा में हम लोग है लेकिन लोक सभा हमारे 

काबू मेँ नीं आती। हम बहुत दिन से यहां & लेकिन 
काबू मे नहीं आती। लोक सभा भी एसे आदमी को बनाती 

है, एसे आदमी को खड़ा करती है जो दिन भर इसकी 
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रक्षा करता है, दिन भर व्यवस्था के हक A लाटी लेकर 

खड़ा रहता है ओर तर्क पर तर्कं करने की परी क्षमता 
रखता #1 कहते है देश चमक रहा है। देश अगि बढ़ 

रहा है। जब सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण 

पर चर्चा हो रही थी तब मे भी बोल रहा था कि चमक 

रहा है, जो अधेरा है वह अंधेरा है वह छोटा नहीं ZI 
पूरा देश संपूर्णं हे। eda यदि है, लोकशाही यदि है 
तो बहुसंख्यक बेबस रहै, लाचार हैं। वे दाने-दाने को तरसते 

S| जानवर एक बार मेले मे बिकता है ओर आदमी इस 

देश में रोज बिकता है। हर शहर मे, हर कस्बे मे, हर 

dre पर मजदूर की मंडी लगती है। हमने इतनी योजनापं 
चलाई 81 मै ऊब गया हूं, ये योजनाएं नहीं है ये भक्षण 

के लिए है, कुछ लोगों के खाने के लिए. gel के लिए 

#1 गांव ओर शहर में wR है, जो मजबूत है, उनकी 
लूट के लिए हमने करोड़ों रुपए vey है! ये apg 
कहीं काम नहीं करती 1 मँ कितने नाम लूं, मेरे पास 
वक्त नहीं है ओर आप घंटी बजा Gl इतनी योजनाएं है 

fe अगर भँ एक एमपी. को खड़ा करके w लूं तो वह 

बता नहीं पाएगा। बनाने वाले को भी नहीं पता है जबकि 

अधिकारी को पता है। उसे मालूम है Rife वह व्यवस्था 
को बचाने वाला सबसे चतुर कारीगर है। अधिकारी अच्छी. 

तरह से जानता है, वह चतुर आदमी है। सीधी बात हे 
कि बहुत योजनाएं हैँ । खरगे साहब, इसकी जिम्मेदारी आप 
पर है। प्रधानमंत्री जी से कहिए कि इन पूर्वं योजनाओं को 
oy करे, बंद at ठीक of ओर एक सीधी सरल योजना 

शुरू atl भै नहीं कहता इसे acl, आप इस पैसे को 

देश में निर्माण पर इतने बड़े पैमाने पर लगा सकते FI 

70 फीसदी खेती बिना पानी के है, आप सारी योजनाएं 

पानी पर लगा दो ओर कह दो कि इसी पर रोजगार 

मिलेगा। ओर देश भी wot होगा ओर आप जिस लेबर 

की बात कर रहे हो, जिसके बारे मे बहुत तरह से श्री 
दासगुप्ता जी ओर अन्य वक्ताओं ने वर्णन किया होगा, 

उन्होने बहुत विस्तार से बताया होगा कि इसकी क्या हालत 

है। आजकल जो बिल्डर्स है ओर यह ठीक कह रहे थे 
fe जो ईट us वाले है, लेकिन ईट ws वाले गांवों मेँ 

काम खोले हुए हैँ। लेकिन जो बिल्डर्स है, जो 20 मंजिल, 
30 मंजिल ओर सौ मंजिल खड़ी कर रहे है, उनके यहां 

जो लेबर दै, oe देखने की जरूरतं है! वह किस तरह 

से अपनी जान को जोखिम मेँ ही नहीं डालता है, बल्कि 
वह रोज फांसी पर aga है ओर रोज फांसी से उतरता 

. है। वह जल जाए उसकी कोई खबर नहीं है। गाजियाबाद
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मे मर जाए. कोई खबर नहीं है। नोएडा A उसके बारे F 

og खवर adi है ओर गुड़गांव a तो बहुत बड़ा विस्तार 

हो रहा है, लेकिन वहां भी उसके मरने की a खबर 

नहीं है। यानी उसकी मौत ओर उसका जन्म दोनों जुड़ 
गये है । वह कब पैदा होता है, कब मरता है, उसकी उग्र 

ज्यादा है। लेकिन मेहनत कर करके उसकी Va 10, 15 

या 20 साल कम हो जाती है। ये जो इतनी ar 

बनाकर रखी है, जौ जीडीपी. है, यदि देश ठीक रास्ते 

पर चलना चाहता है, खरगे साहब मै आपसे कहना चाहता 

& कि आप जिनं लोगों की नकल कर रहे हो, वह 
सभ्यता आज नहीं तो कल Gehl वह सभ्यता इंसान 
विरोधी है, वह सभ्यता इसलिए टिकी हुई है, क्योकि उन्होने 

200, 250 ओर 300 सालों तक दुनिया को लूटा है। आप 
उनकी सम्पन्नता पर मत जाओ, उनकी सम्पन्नता दुनिया 

भर में हें। इस देश को उन्होने ढाई सौ साल लूटा है 
ओर सब जगह उनका राज रहा है। आस्द्रूलिया, अमरीका 

ओर कनाडा यूरोप की ओलाद है, आप उनकी बराबरी मत 

करो। वह सभ्यता इतने सालों तक दुनिया को लूटकर बनी 

है कि उस लूटी हुई सभ्यता की जौ अर्थ नीति है, 
उसका जो इकोनोमिक मोडल है, उसे आप पूरी तरह से 

हाथ से नहीं ves हुए हो, बल्कि उसे आप दांत से 

पकड़े हुए हो ओर उसे पकड़कर सिर्फ आपं ही नहीं 

बल्कि परा देश मौत के कगार पर जा रहा है, यह 
रिटेल एफ.डी.आई. को लीजिए! जौ हमारा हजारों वर्ष का 

बाजार है, उसका इवेलुएशन हुआ। यह कोई दो-चार वर्ष 

की बात नहीं है। अभी जैसे ही दीपावली आयेमी तो आप 

देखना ये चाकलेट वाले लोग, ये कैडबरी वाले लोग सारी 

जगहों पर षडयंत्र करेगे ओर सारे दिन टी.वी. पर आयेगा। 
जौ किसान दिल्ली के आसपास दौ गाय या चार, पांच 

भसे रखे हुए है, उनके बारे में मिलावट की खबर देगे। 
लेकिन अभी मिलावट की कौर खबर नहीं हे। वे सब 

wares cae है। लेकिन अभी उनके बरे में alg 

खबर नहीं है। उसे ढोकर लाने वाला वही है, लेकिन वे 

खबर शुरू कर at कि इसमे यह मिलावट है ओर टीवी 
पर इतना प्रचार करेगे कि लोग मिठाई खरीदना बंद कर 

ay, एक दिन te भी आने वाला है। आज हिंदुस्तान की 

जो मिठाई है, दुनिया A उतनी वैरायटी कहीं नहीं है। 
लेकिन ये लोग अपनी wt हुई मिठाई यानी मशीन से 

बनाई हुई दो ओर तीन वर्ष पुरानी चीज को यहां बेचते 
S| जबकि यहां ताजा कलाकंद बनता है, ताजी मिठाई 

बनती है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रचार नहीं है। अभी 
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दीवाली आयेगी, अभी होली गई है, तब 24 de टीवी पर 

मिठाई 4 मिलावट के बारे F चर्चा होने लगेगी। बाल्टियां 

दिखा्येगे, पता नहीं कौन सा एक नकली आदमी खड़ा 

करेगे ओर आसपास जो गरीब लोग रहते है, खासकर इस 

धधे मे दिल्ली के आसपास गुज्जर जाति के लोग लगे हुए 

el उनके पास अन्य कोई दूसरा धंधा नहीं है, उनके पास 

सिर्फ यही धंधा है। यानी देश को चलाने की सारी जिम्मेदारी 

ओर ईमान की जिम्मेदारी उसी की दहै। उसे ईमानदार 

होना चाहिए, उसे सच्चा होना चाहिए, उसे अपमानित होने 

के लिए तेयार रहना aul हमने wi सभ्यता बनाकर 

रखी है, यह कोई ग्लोबलाइजेशन से नर्हीं बनी, हजारों वर्ष 

की हमारी सभ्यता है, इसके बारे में Ae तकलीफ होती है 
कि इस सभ्यता कौ कैसे सुधारू। इस सभ्यता का जो 

मतलब है कि जो छोटा है, जितना छोटा है, जितनी 

मेहनत करता है, उतना हम लोग उसे हिकारत से देखते 

#1 उतनी ही हिकारत से हम लोग उसे देखते है! जो ` 

बड़ा है, लुटेरा है, जो बेईमान है, उसे बड़ा कह कर 

सलाम करते हें। जो छोटा है उसे हडकाते Tl उसे. 

कहते ह - ए! चुप ओर जौ बड़ा है उसे कहते है सलाम 

साहब । हमारी सभ्यता यह हो गई है कि जो ऊपर है, 

उसे me ओर जो नीचे है, जो अस्सी फीसदी लोग है, 

जिन लोगो की चर्या हो रही है उनको well ओर लोकं 

समा भी यही कर रही FI | 

सभापति महोदयः यादव जी, आप अभी कितनी देर 

ओर बोलेगे 

श्री शरद यादवः सभापति जी, अगर आप कहते है तो 

मै बैठ जाता ¢! आप तो इस दर्द ओर तकलीफ a 

सबसे ज्यादा जानते हैं। म जिन लोगों की बात कर रहा 

& खरगे साहब तो उन्हीं लोगों 4 से निकल कर आए 

है । लेकिन a इनके चेहरे पर तेज ओर गुस्सा wel देखा 

है। मंत्री हैँ तो इसका सीधा मतलब यह है कि विभाग 

की हर चीज को प्रोटेक्ट करने की ओथ आपको संविधान 

नै दिलाई है। आप इसमे da क्यों पड़ रहे Fl गुरुदास 

जीने जौ सवाल उठाया है, उस सवाल को आप देश ` 

का सवाल क्यों नहीं बनाते है? हम लोग आपके साथ Fl 

आप खड़े होइए। आप बिल्कुल एक सा चेहरा बना कर 

a हैं। यह ठीक नहीं है। यह बहुत दर्द ओर तकलीफ 

का सवाल है। यह इस देश के इंसानों का सवाल FI 

यह आजादी, महात्मा जी ने रोज कहा उसी के लिए आ
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रही है। यह आजादी उससे दूर होती जा रही है। आपका 

सूबा तो गजब कर रहा है। वहां तो आयरन ओर बेचा 
जा ver है ओर करोड़ों रुपयों A चुनाव हो रहा है। 

गरीव तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। इसलिए 

वहां तो ओर नाश हो रहा है कि जो वोट है, जो 

संविधान का आईना है, जब वही aa हो जाएगा तो 

लोकतंत्र क्या बचेगा? 

सभापति जी, मै इस सवाल का समाधान देता हूं कि 

आपने जितनी भी कैद्रीय योजनाएं बनाई है, इनको समेटो, 

लपेटो ओर एक निर्माण की योजना लाओ पानी लने की, 

विजली बनाने की, सड़क बनाने की ओर उसमें लोगो को 

काम दो। इस गरीबी को बचाए रखने का यह Hel का 
काम क्यों कर रहे है? आप क्यों इस देश को कंगाली 

का समुद्र बनाए हुए है we पूरी तरह से बज-बज कर 

रहा रै। चारो तरफ इंसानों की जिंदगी तबाही ओर बर्बादी 

के कगार पर खड़ी है। इस सवाल को सबसे पहले लेना 

चाहिए ओर लोक सभा को इसमे इनिशिएट करना afer 

श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी, आपको खड़ा हौ कर इसमें 
एक नया रास्ता पकड़ना चाहिए। आज आप बगैर पष्ठ 

सारी बात कह दीजिए। | 

[SFA] 

श्री कल्याण बनजीं (श्रीरामयुर) माननीय सभापति महोदय, 

आज गुरुदास जी ने एक बहुत ही संवेदनशील मुदा उठाया 
हे। अगर भै कहूं कि आंकड़ों की हेरफेरी & बाद भी 
मजदूरो कौ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मँ यह नहीं कह 
रहा & कि प्रत्येक क्षेत्र मे शोचनीय रिथिति है लेकिन कुल 
मिलाकर वे लोग अच्छी स्थिति मे नहीं है। मै सरकार या 
फिर वर्तमान श्रम मंत्री को दोष नहीं दे रहा gl 

दशकं से केन्द्रीय सरकार ओर राज्य सरकारें मजदूर 
की स्थिति सुधारने का प्रयास करती रही Fl Ge अच्छे 
जीवन यापन की स्थिति देना ना केवल केन्द्र सरकार बल्कि 

राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी है। 

गुरुदास जी ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया 

है लेकिन उनकी सरकार ॐ5 सालों मे पश्चिम बंगाल के 
ag को अच्छी जीवन यापन की Refs नहीं दे पाई। 
श्रम कानून को लागू करना केन्द्र सरकार ओर राज्य 

सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे पास पर्याप्त. 

मात्रा मेँ श्रम कानून मौजूद el 

19 मार्च, 2012 anit चर्चां 1300 ` 

अपराह्न 5.00 बजे 

(डा. एम; तम्बिदुरई Yori gy 

केन्द्र. सरकार एवं राज्य सरकारे दोनो ही we लागू 

करने में असफल रही हैं। यही वास्तविकता है। यही 
व्यवहारिकता है। इसीलिए sagt की वर्तमान स्थिति के 
लिए ना केवल वर्तमान सरकार दोषी है बल्कि इससे पहले 

की सरकारे चाहे वो केन्द्र में रहीहो या राज्यों मे, we 
भी as दिया जाना चाहिए्। वो सब संयुक्त रूप से श्रम 

कानून को लागू करने के अपने उत्तरदायित्वं के निर्वहन 
मे विफल रही हैँ चाहे वह कानून इस संदन द्वारा बनाये 

गये हों या फिर संबंधित राज्यों दारा अपने विधानमंडलों 4 

संशोधन कर बनाए गए हों। 

मै श्री गुरुदास दासगुप्त को याद. दिलाना चाहता हुं 
कि तीन साल पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले 4 
कई चायबागान Fag नेः आत्महत्या की थी। इसलिए सभी 

राज्यों मँ मजदूर की स्थिति खराब है। जो नीतियां बनाई 

गयी ओर जो कानून बनाए गए वो हमारे देश में लागु ही 
नहीं किए गये। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रिथति zs 

आप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ले लीजिए यदि 
इस सदन A इस देश के worl ओर श्रमिकों को 

न्यूनतम मजदूरी दी है ओर ये न्यूनतम मजदूरियां श्रमिकों 
तक नहीं पहुंची है तो यह कद्र तथा राज्य सरकारों दोनों 

dat की गलती है। यह सर्वमान्य स्थिति है। इसका तात्पर्य 

है कि अधिकारी ओर अन्य लोग अपने कर्तव्यो के निर्वहन 

मे विफल रहे है। † 

महोदय, मँ ठेका श्रमिक का एक उदाहरण देता EI 

सबसे दयनीय स्थिति ठेका श्रमिकों की है। जिन श्रमिक 

को 25 या ॐ वर्ष पूर्वं ठेका श्रमिकों के रूप मेँ लगाया 

गया था oe अपने-अपने प्रतिष्ठानों में अभी aw नियमित 

या आमेलित नहीं किया गया है। 

महोदय, ठेका श्रमं (विनियमन ओर उत्सादन) अधिनियम 

की धारा 10 के अनुसार यदि कोई कार्य बारहमासी प्रकृति 

का दहै तो किसी भी ठेका श्रमिक को इस प्रकार के 

वारहमासी प्रकृति के कार्य में नहीं .लगाया जाना चाहिषए। 

उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वहां ठेका श्रमिकों को समाप्त 

करना पड़ेगा। सही है या गलत है परन्तु 2001 मे उच्चतम ` 

न्यायालय द्वारा एस.एल.ए.ईएस. मामले A एक निर्णय दिया 
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गया था। जब भी इस अधिनियम की धारा 10 लगाई 

जाएगी तो ठेका श्रमिकों को समाप्त कर दिया जाएगा 

परन्तु वे उस कार्य में नियमित अथवा अभिलित किए जाने 

के पात्र नहीं है। उस निर्णय के आने के बाद से 11 वर्ष 

बीत चुके है। हम सब इन श्रमिकों की बात कर रहे हैँ 

परन्तु हम यह कहकर कि जैसे ही धारा 10 की अधिसूचना 
जारी की जाती है उस प्रतिष्ठान के ठेका श्रमिकों को 

आमेलन का अधिकार मिल जाएगा, ठेका श्रम (विनियमन 

ओर उत्सादन) अधिनियम मेँ अभी तक कोई संशोधन नहीं 

लागू st अभी तक हम यह नहीं am है। 

मे माननीय श्रम मंत्री-यह पहले अपने राज्य मेँ छह 

या सात बार श्रम मंत्री रहे है-से अनुरोध करता हूं कि 

वह इस मामले पर विचार at! महोदय, आज आप पाएंगे 

कि कुछ प्रतिष्ठानं मेँ ठेका श्रमिकों की संख्या नियमित 

श्रमिकों से ज्यादा है। दुर्भाग्य से इस पर अभी तक विचार 

नहीं किया गया है। दोनों सक्षम सरकारे अपने-अपने संशोधन 

ला सकती हँं। अतः कद्र सरकार अथवा वर्तमानं श्रम मंत्री 

पर ही आरोप लगाना गलत है। 

महोदय भारत सरकार ने 11 नवम्बर, 2011 को पत्रकारों 

ओर गेर-पत्रकार समाचार-पत्रों ओर समाचार wiftal के 

लिए न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया वेतन बो की सिफारिश 

को अधिसूचित किया था। परन्तु यह बहुत ही दुर्भायपूर्ण हे 

कि चार माह बीत जानै के बाद भी समाचार-परत्रों ओर 

समाचार एएजेसियों के प्रबंधन द्वारा वह अधिसूचना लागू नहीं 

की गई, जिससे मीडिया संगठनों के कर्मचारियों, जिन्हे पिछले 

चौदह वर्षो से वेतन मेँ वृद्धि नहीं मिली हे, के लिए भारी 

समस्या पैदा हो रही FI 

महोदय, समाचार-पत्र ओर समाचार wt कर्मचारी 

संगठनं परिसंघ ने कल 1 बजे संसद का घेराव करने का 

निर्णय लिया है। इसलिए भै माननीय श्रम मंत्री से कल 1 

बजे से पूर्वं उनके मामले का निपटारा करने का अनुरोध 

करता &!| मंत्री महोदय, जब अपने पहले ही सिफारिश 

अधिसूचित कर दी है तो आप set लागू क्यों नहीं कर 

रहे है? उनकी 14 asf की मांगों पर विचार किया जा 

चुका है ओर सिफारिश उनके पक्ष A fi अधिकार को 

पारदर्शी बना दिया गया है। आय अधिकार को स्वीकार 

कर रहे el फिर आप उस अधिकार का लाभ क्यों नहीं 

दे रहे El 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) Hy Taf 1302 

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार ye उद्योग के 
बरे 4, पश्चिम बंगाल में जुट उद्योगों की दशा बहुत ही 
खराब है। पश्चिम बंगाल ओर असम राज्य A बहुत सारे 
qe उद्योग gi परन्तु बहुत से जुट उद्योग अक्सर बंद 
किए जा रहे है ओर oe भी वहां कार्य करने वाले जूट 
भ्रमिकों पर ध्यान देने वाला wil हजारों ye कामगार 

अचानक बेरोजगार हो जाते है क्योकि जिन ge उद्योगों में 
वे कार्य कर रहे थे वे कंद हो रहे FI 

इसलिए म माननीय मंत्री से इस मामले पर ध्यान 

देने ओर हमारे देश मे ge बैग के उपयोग को प्रोत्साहित 
करने कां अनुरोध करता FI 

माननीय सभापति महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि की 

व्याज दर मँ अचानक कमी जिसका श्री गुरुदास दासगुप्त 

ने पहले ही जिक्र किया है, निराशाजनक दहै। केवल कर्मकार 

या कर्मचारी ही नहीं बल्कि सभी मध्यवर्गाय लोग संकट के 

समय अपनी भविष्य निधि ओर अपनी भविष्य निधि पर 
व्याज पर निर्भर ved S| यदि sat से कोई भी राशि 

oe जाती हैया कम की जाती है तो यह उनके जीवन 

मे बहुत बड़ी कमी होगी। इसलिए, भे माननीय मंत्री से 
पहले वाली र्थिति बहाल करने का अनुरोध करता =! 

यद्यपि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी 
राज्य बीमा चिकित्सालय है परन्तु दुर्भाग्यवश वे सही a 

से कार्य नहीं कर रहे है। यषां तक fe जिस कामगार 

के पास अपना ई.एस.आर्ई. कार्ड ह उसे भी जरूरत के 

समय ई.एस.आई. as का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए 

ई.एस.आई. चिकित्सकों 4 ओर आधुनिक उपकरण तथा ओर 

अधिक चिकित्सकों की आवश्यकता है ताकि संकट के समय, 

जब किसी कामगार को कोई गम्भीर रोग हो जाए तो उस 

समय युं कहे कि जब उसे गम्भीर दिल का दोरा पड़ता 

है तो उसका तत्काल उपचार हो सके। 

महोदय, सभी ast मेँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू 

नहीं किया जा रहा है। आप असंगठित श्रमिक वर्ग के 

बारे मे जानते है। ये असंगठित श्रमिक सबसे दयनीय स्थिति 

मे रह रहे fl इसलिए, इन असंगठित श्रमिक वर्गो का 

ध्यान रखने के उदेश्य से नई ओर अधिक अत्याधुनिक 

नीतियां लाये जाने की जरूरत है। 

महोदय, चूंकि 4 विधि व्यवसाय से जुड़ा & इसलिए 
मै प्रतिदिन एसी दयनीय दशा से पीड़ित श्रमिकों के चेहरे
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देखता gl विशिष्ट तौर पर ओद्योगिक श्रम oni के 
अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों मेँ बताया गया तंत्र बिल्कुल कार्य 
नहीं कर रहा FI 

यदि हम अधिकरण में जाएं तो हमे कहां ae न्यायाधीन 

नहीं मिलता। यदि वहां न्यायाधीश होता भी है तो वह 12 

बजे आएगा। वह केवल एक या दो घंटे कै लिए वहां 
रहेगा। श्रमिक अनाथ बच्चों की भांति अधिकरण के गलियारों 

Had रहते tl अधिकरण में उच्चतम न्यायालय तक 

PAN प्रणाली हैः पहला - अधीकरण, दूसरा उच्च न्यायालय 

ओर फिर उच्चतम न्यायालय। क्या किसी श्रमिक के लिए 

इसे Aol संभव है? यह असंभव है। इसलिए. एक तंत्र 

निर्धारित करना होगा। यद्यपि, अधिनियम स्वयं त्वरित da 

की बात करता है परन्तु वास्तविकता a यह त्वरित तंत्र 

नहीं बन पाया है। श्रमिकों की शिकायतों के समाधान हेतु 
उदेश्य से एक त्वरित तंत्र लाना होगा। | 

चकि मुञ्चे यह अवसर इसलिए मिला है क्योकि श्री 

गुरुदास दासगुप्त ने यह अति संवेदनशील मुदा उठाया है 
इसलिए मँ माननीय श्रम मंत्री से ओद्योगिक विवाद अधिनियम 

के अंतर्गत एक उपयुक्त संशोधन लाने का अनुरोध करता 

हूं ताकि oe weld के स्तर पर या अधिकरण के स्तर 

पर अंतरित राहत का अधिकार मिल wel अधिनियम में 

इस बारे मे po भी नहीं कहा गया है। अधिनियम यह 

शक्ति नहीं देता है। यदि किसी व्यक्ति को वर्खस्ति कर 

दिया जाता है तो उसके पास wet कै स्तर पर या 
अधिकरण के स्तर. पर अंतरिम राहत का कोई अधिकार 

नहीं होता है। कृपया इसके बारे मे ad ओर इसे लेकर 

आएं। इसका sitet के लिए संतुलनकारी प्रभाव होगा। 

मैने जहां से शुरू किया था उसी पर समाप्त करता 

हुं। आज, श्रम प्रतिष्ठान के कार्यालयों को सभी श्रम कानून 

लागू करने चाहिए। हमारे पास लगभग 50 या 60 श्रम 

कानून है। सारे श्रम कानून विद्यमान sl कम से कम आप 

इसे लागू करे। यद्यपि, संविधान ने निदेशक तत्वों के अंतर्गत 

हमे कामगारों को अच्छे जीवन स्तर का सिद्धान्त दिया है 
परन्तु हम जानते है fe यह असंमव है। अच्छे जीवन 

स्तर को भूल Weal हमारे देश" में दैनिक श्रमिकों का 

कोई सार्थक जीवन भी नहीं है। इसलिए, A श्रम मंत्री से 

सभी श्रम कानून लागू करने का अनुरोध करता हूं 
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सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। 

श्री कल्याण बनर्जी: मे अब समाप्त करूगा। 

मुञ्चे आशा है कि यहां सभाम जो भी सदस्य उपरिथित 

है उनमें से कोई भी अपने निर्वचन क्षेत्र A जाकर यह 

नहीं oem कि श्रमिकों का जीवन स्तर अच्छा 81 हर 

व्यक्ति को स्वीकार करना पडेगा कि उनका न्यूनतम जीवन 

स्तर भी नहीं है। इसलिए, आज इस सभा में एक संकल्प 

पारित किया जाना चाहिए कि saat को अर्थपूर्ण जीवन 
प्रदान करने के लिए कदम vor जानै चाहिए। कम से 

कम, Ge भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 
संरक्षित अधिकारो का लाभ मिलने a 

श्री ए. सम्पत (अटिगल); महोदय, मेरे विद्वान वरिष्ठ 

सहयोगी श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा आरंभ की गई चर्चा मेँ 

भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद, 

मै उसी मुदे पर अपनी बात आरंभ करूगा जिस मुदे 
पर मेरे मित्र श्री कल्याण बनर्जी ने अपनी बात समाप्त की 

el मै उनकी बात को आगे बढ़राता el यह बहुत -अच्छी 
बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सम्माननीय 

सभा में इस देश के कामकाजी वर्गं के dd मेँ veyed 

दशर el | 

मै श्रमिक वर्म के gel को उठाने, उनके लिए प्रचार 

करने ओर पहली बार सफलतापूर्वक हड़ताल करने जिसमें 
इस देश के सभी राष्ट्रीय श्रमिक संघों ने भाग लिया, के 

लिए इस देश के संपूर्णं कामकाजी वर्गं का धन्यवाद करता 
ह| स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अव हमें यह अनुभव हौ 
रहा है| 

महोदय, आपने देखा होगा कि चर्चा के दौरान जब 
कुछ बहुत वरिष्ठ नेता इस सम्माननीय सभा मेँ ge बहुत 

महत्वपूर्णं मुदो को उठा रहे थे। दुभग्यिवश मेरे oo मित्र 
व्यंग्य मेँ मुस्करा रहे थे ओर उनमें से कुछ हंस भी रहे 

थे। 

आपकी अनुमति से भँ माननीय श्रम मंत्री श्री मल्लिकार्जुन 

खरगे की सहायता लेना चाहता हूं! हम सभी की उनसे 
कुष्ठ आकाक्षाएं ओर उम्मीदें हैं। उनका एक लक्ष्य होना 

` चाहिए। परन्तु, aa हम क्या देख रहे है? मे उन्हें ओर 
मेरे मित्रों को भी इस सम्माननीय सभा 4 आमंत्रित करता 

ह| यदि हम 'शाइनिंग इंडिया के वारे में चर्चा कर रहे हैँ
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तो निसंदेह हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि असल में 

शाइन कौन कर रहा है। मुञ्चे लगता है कि कत्रिस्तान के 

कंकाल दही सम्पन हो रहे 81 मेँ अपने मित्रों को चमचमाती 

ee विलासिनतापूर्ण गाड़ियों की बजाय सडक पर निकल 

कर लोगो की दशा देखने के लिए अपने साथ चलने का 

निमंत्रण देता हूं। महोदय, आंख ओर कान होते हुए भी 
कुछ लोग कुछ देखना ओर सुनना नहीं aed! 

भ एक एसे राज्य से आता हूं जहां क महान दलित 
नेता, श्री अय्यंकली ने 115 वर्ष पहले लोगों को यह नारा 

दिया था कि "यदि शासक, महाराजा ओर अधिकारी आपके 

अधिकारों को स्वीकार नहीं करते है तो हड़ताल कर दो। 

भुखमरी आपके लिए कोई नई बात नहीं है।" तत्पश्चात 

पश्चिम बंगाल मे पालकी ले जाने वाले ओर उनके बाद 

हावड़ा मे रेलवे श्रमिकों ने हड़ताल की। हमें इस बात का 

कड़ा अनुभव दै। रायल इंडियन नेवी मेँ काम करने वाले 

हमारे लोगो, हमारे बंधुओ, हमारे पूर्वजां ने बगावत aw! 
अतः यह सब इस देश में gan है। 

महोदय, 4 कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं 
ओर मुञ्चे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री जी उन पर 

विचार करेगे। वर्ष 1957 मे used भारतीय श्रम सम्मेलन 

मे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए एतिहासिक 
दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। इसके बाद माननीय उच्चतम 

न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयो ने भी हमारे इस तर्क की 

पुष्टि कर दी। परन्तु आज क्या स्थिति है? इस वर्ष फरवरी 

माह की 14 ओर 15 तारीख को भारतीय श्रम सम्मेलन के 

44d सत्र के एजंडा मेँ तीन मुख्य विषय थे। पहला न्यूनतम 
मजदूरी दूसरा सामाजिक सुरक्षा ओर तीसरा रोजगार ak 

नियोजनीयता महोदय, यदि श्रमिक संघ का कोई नेता श्रमिकों 

की समस्याएं vor है तो हमारे मंत्री we सुनने के लिए 
इतने अनिच्छुक क्यों है? कम से कम oe आमंत्रित करके 

आमने सामने बैठकर उनके साथ एक कप कोफी पीते हुए 

उनके साथ चर्चा कर सकते है! लेकिन ver नहीं होता। 

महोदय, इस देश में, हमारे शासक कारपोरेट जगत 

की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए बहुत तत्पर रहते हैँ 

परन्तु, वे आम आदमी की आवाज सुनने के लिए तैयार 

नहीं हैं। मेरे विद्वान मित्र श्री कल्याण बनर्जी ने ठीक ही 

कहा है fe एक आदमी उच्चतम न्यायालय कैसे जा सकता 

है? 4 पिछले 25 वर्षो से वकालत के पेशे मे हे म करई 
वार उच्चतमं न्यायालय गया हू? उच्चतम न्यायालय के गलियारों 
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म यह अफवाह ¢ ओर मैने अपने मित्रों के मुंह से भी 

यह सुना है किं यह कैसिनो न्यायपालिका है। यदि लोगों 

को न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलता है तो we कहां 

न्याय मिलेगा? आप नौकरशाहों की प्रक्रिया ओर उनकी 

Tas से परिचित है। ए का अर्थ हे was, बी 

का अर्थं है Gees यह मजाक नहीं है आप कहीं भी 

जाकर इसकी जांच कर सकते हैः सी का अर्थ है Gare 

- वै हर समय कन्फ्यूज रहते हँ । ओर डी का अर्थ है 
fs - हर कार्य में विलंब होना। यह भारतीय नौकरशाही 

की एवबी.सी.डी. है। यदि यह सब चलता रहता है तो 
ar सहन महीं करेगे! हर बात की एके सीमा होती है। 

महोदय, आप ओर मँ सभी इस बात को जानते हैँ 

कि इस देश में 40000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र मे न कोई 

कानून है न सरकार वहां कोई डाकघर भी नहीं है। एसा 

केसे हुआ? क्योकि आप सबको इस बारे 4 पता है इसलिए 

4 oo ओर नहीं ace! श्रम orl का सबसे अधिक 

उल्लंघन कौन करता है? यह कार्य भारत सरकार करती 

है। खाद्य ओर नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रो. के.वी. ्थोमस वहां 
मौजूद थे। 48 घंटे पहले मलप्पुरमं जिला जहां से हमारे 

एक माननीय -मंत्री जी आते है, के Herr मे एफ.सी.आई. 

के एक डिपो a एफ.सी.आई. प्रबंधन ने बंद कर दिया। 

एफ.सी.आई. wed के अंतर्गत पिछले 22 वर्षो से हजारों 

लोग नैमित्तिक श्रमिक ओर ठेका श्रमिक के रूप मेँ कार्य 

कर रहे ol उनके विरुद्ध सारी अनुशासनात्मक कार्यवाही 
तो की जाएगी परन्तु उन्हे कोई लाभ नर्हीं दिया जाएगा। 

एयर इंडिया कै अंतर्गत, 20 वर्ष पहले बहुत से युवा 

नैमित्तिक strat के रूप में भर्ती evi वे आज भी वही 

कार्य कर रहे él आज वे कितने घंटे कार्य करते है? 

बारह घंटे से अधिक...(व्यवधान) 

1980 के दौरान संयुक्त wey अमरीका मे एक संगठित 

श्रम आंदोलन हुआ। उनकी मांग of आठ घंटे कार्य, आठ 

घंटे आराम ओर आठ घंटे AAR! यहां भारत मे क्या 

होता है हम सभी जानते हँ। क्या हम शर्म शब्द को भूल 
गए हैँ क्या हमे स्वयं पर शर्म नहीं आती? यहां महिलाओं 

ओर बच्चों का सबसे अधिक शोषण होता है। यह वस्तुस्थिति 

है। हम आज भी बच्चो को काम परर रखते है! वस्त्र जो 
हम पहनते है जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते है जो हम 

खाते पीते है उन wa भारत के बच्चों के आंसू, खून 
ओर पसीने का अहसास होता है। यह सब आज भी होता 

el मै इसके लिए बहुत शर्मिन्दा gi
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[श्री ए. सम्पत्] 

आज हमने विभिन समाचार पत्रों मँ कुछ लेख पद 
él wita नाइटेगल को आदर्श मानने. वाली ad आज 
आंदोलन के मार्गं पर चल रही है। मेरे जन्म लेने के बाद 
सबसे पहले मुञ्चे उठाने वाली मेरी मां नहीं थी। मेरे जन्म 
के पश्चात् सबसे पहले मेरे रोने की आवाज सुनने वाली 
मेरी मां नहीं थी। मेरा जन्म होनै पर सबसे पहले मेरे 

चेहरे को देखकर हंसने वाली भी मेरी मां नहीं थी। वह 
एक अनजान महिला एक नर्स थी जो मुञ्चे लेकर मेरी मां 
के प्रास आई। परन्तु आज देश मेँ हजारों नसो को न्यूनतम 
मजदूरी भी नहीं मिल रही है उनका कार्य करने का समय 
भी निर्धारित नहीं है; उनके मामले में कोई श्रम कानून 
लागू नहीं है; सभी श्रम ort का उल्लंघन किया जाता 
el अतः श्रम प्रवर्तन उल्लंघन किया जाता है। अतः, श्रम 

प्रवर्तन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार 

का प्राथमिक दायित्वे लोगों का भरण पोषण करना, उन्हे 

वस्त्र ओर आश्रय प्रदान करना ओर उनके बच्चो को शिक्षा 

प्रदान करना है। | 

भै भारत में कामकाजी वर्ग की दशा के संब॑ध मेँ 

बहुत चिंतित हूं। देश के 90 प्रतिशत लोग कामकाजी वर्ग 
से जुड़े है। दुर्भाग्य से W oo जन प्रतिनिधि है जिन्हें 
उनकी aaa ओर चीखें सुनाई नहीं देती, जो we कभी. 

कभी एक मुसीबत समते हें। वे देश के आम लोग Fz 

Pe रसे जन प्रतिनिधि या राजनैतिक दलों के एसे नेता 

है जो यह मानते है कि वे आर्थिक शक्ति के बल पर 
राजनैतिक अधिकारों को खरीद सकते @1 नही, महोदय, 
var नहीं हो सकता क्योकि यह देश बिकाऊ नहीं है। 

मेरे माननीय मंत्री जी we रहे है कि इन संस्थानं 
को चलाने के लिए ओर संविधान के उपबंधों का अनुपालन 

सुनिश्चित करने के लिए हमारे पस धनराशि नहीं है। मँ 

संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान की नीव की 

संविधान मे निहित मौलिक अधिकारों की बात कर रहा <I 
इन अधिकारों का हनन हो रहा a! एसा कैसे हौ सकता 

है? अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हौ रहा है! संस्था बनाने के 
अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। एसा समय था जबकि 

बंदूक की नोक पर कुछ भी किया जा सकता ol एक 
एसा समय था जब लोकोमोटिव चालकों को लोकोमोटिव 

चलाने के लिए बाध्य किया जाता था। परन्तु याद रखिरए 

एक एसा भी समय था जबकि दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस 
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आई.टी.बी.पी., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ. मँ आम 

पुलिसकर्मी भी अपने अस्त्र-शस्त्र त्यागकर हड़ताल पर चले 
गए थे। यह घटना 1979 की है। 

अतः, यदि सरकार यह कहती है कि उसके पास 
धनराशि नहीं है तो मेरा यह नम्र निवेदन है किं भारत 

ओर भारत के sex विदेशी gat में काफी धनराशि जमा 

है। भँ कठिन परिश्रम से अर्जित धनराशि की बात नहीं 

कर रहा हं मै परिश्रम से अर्जित धनराशि का कोई भाग 

नहीं चाहता। मै अपने मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार 

चाहता हूं। यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अतः, 
मँ आपके माध्यम से यह अनुरोध करता ¢ कि श्रम कानून 
का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। केन्द्र सरकार, भारत 

सरकार एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाए। सरकार 

को एक आदर्श स्थापित करना चाहिए! ` 

श्री भर्तृहरि महताब (कटक); महोदय, मुञ्चे केवल पांच ` 

बाते कनी है। 4 यहां दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण . 
कामकाजी वर्ग मे व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर 

अपने मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा शुरू की a चर्चा 

पर विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ zl 

पिछले दो दशकों 8 हमारे देश मेँ भारी बदलाव 

आए हैं। सरकार ने निश्चय ही गरीबी उन्मूलन मेँ कुछ 
प्रगति की है ओर रोजगार गारंटी, गरीबी रेखा से नीचे के 

परिवारों को सस्ता wena ओर किसानों को केम व्याज 

पर ऋण oe कार्यक्रमों ने निर्धनतम लोगों को राहत प्रदान 

की है परन्तु इनसे देश मेँ शांति स्थापित करने 4 मदद 
नहीं मिल रही है। इसका एक कारण यह हो सकता है 

कि देश 4 असमानता निरंतर ब्रती जा रही। बड़ी कम्पनियों 

के at में लगभग 28 प्रतिशत वृद्धि दर्शी गई है 

जबकि वक्री में दो प्रतिशत की वृद्धि esl इसका क्या 

अर्थ है? लाभ A भारी वृद्धि का अर्थ है कि व्यापारी पैसा 

बना रहे tl दूसरी ओर स्थिर विक्री का अर्थ है कि 
लोगो के पास वस्तुएं खरीदने & लिए क्रम शक्ति नहींहै। 

कृषि वस्तुओं की कीमत एतिहासिक रूप से निम्न 

स्तर पर है। गांव वाले बेहतर आय की तलाश मे शहरों 

मे पलायन कर रहे हैँ। गांवों ओर शहरों के बीच असमानता 

as रही है। एसी ही असमानता शहरों के अंदर भी ag 
रही है। शहरी कामगारों का वेतन लगभग 20 प्रतिशत 

बद्वा है परन्तु इसी अवधि में व्यापारियों की आय 20 गुणा
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बद्री है। हमने जो नौ प्रतिशत की विकास दर हासिल की 

है यह उसकी वास्तविक तस्वीर 21 विकास दर प्रशंसनीय 

है परन्तु इस वृद्धि के साथ असमानता में भारी वृद्धि ee 
ol उच्च विकास दर से सरकार अधिक कर एकत्र कर 

पायेगी ओर इस धन का उपयोग गरीबी उन्मूलन की योजनाएं 

चलाने के लिए कर पायेमी परन्तु वास्तव में यह सरकार 

असमानता को दूर करने मे परी तरह से विफल रही है। 

वस्तुतः उनकी यह नीति असमानता मे वृद्धि की स्वीकार्यता 

पर आधारित है। 

qa इस देश मे हाल ही मेँ हुई हड़ताल पर कुछ 

अलग बात कहनी है। इसी राजनैतिक परिदूष्य म 11 

प्रमुख se यूनियनों द्वारा हाल हीमे की गई 24 घंटे की 

देशव्यापी हड़ताल इस सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों 

के विरोध में थी। परन्तु इसके हास्यास्पद पक्ष को देखिये। 

सरकार के खिलाफ एकं गम्भीर आरोप यह है किं यह 
श्रम Ad पर विफल रही है जिससे दक्षता ओर विकास 

पर विपरीत प्रभाव ust है। संप्रग पर कम्यूनिस्टों के 

गतिरोध के कारण श्रम सुधार नहीं हो सके। पश्चिम बंगाल 

ओर केरल मे कम्युनिस्टौ को सत्ता से हटा fey जाने 

के बावजूद भी संप्रग-॥ यथास्थिति बनाकर रखे हुए el 

क्या वह प्रधान मंत्री, डो. मनमोहन सिह ही नहीं थे 

जिन्होंने पिछले माह भारतीय श्रम सम्मेलन 4 स्वीकार किया 

कि वर्तमान नीतियों ने हाल ही 4 नियोजित" लोगों के 

हितों की "अनुचित रूप से" रक्षा की हे। क्या इसने नई 

नौकरियां सृजित करने में बाधा नहीं पहुंचाई है? भ आशा 

करता € कि मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डाल सकतेहै। 

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मांग कम हीने 

की Raf मे अतिरिक्त श्रमशक्ति, से पीछा wer के लिए 

ओद्योगिक इकाईयों के लिए नियम पर्याप्त रूप से लचीले 

नहीं है। परिणामस्वरूप, अनेक कम्पनियां अर्थव्यवस्था 4 उछाल 

भी कंपनी की श्रमशक्ति मे विस्तार न करके कम लोगों से 

कार्य करने की प्राथमिकता देती हे। 

हाल ही मे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्दिष्ट विनिर्माण 

aa मेँ कार्यरत कम्पनियों को कर्मचारियों की नियुक्ति ओर 

छंटनी पर विशेष लाभ के विरुद्ध निर्णय लिए जानै के 

पश्चात् सरकार के एक प्रमुख नीतिगत कदम, "राष्ट्रीय विनिर्माण 

नीति" ने अपनी उपयोगिता खो दी है, उसके क्षेत्र का 

संकुचन हो गया है परन्तु ts यूनियनों को अपना अस्तित्व 
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सही सिद्ध करने की जरूरत दहै ओर इसलिए हडताल 

कराई गई, संभवतः केवल हड़ताल के लिए हड़ताल। 

संप्रग सरकार ने 2009 मे सत्ता मे वापसी के बाद 

से पांच प्रमुख हटड़तालों का सामना किया है। पहले की 

हड़ताल ईधन के मूल में वृद्धि ओर मल्टी बांड रिटेल में 
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के कदम से संबंधित 

थीं। यह सच है fe पिछले वर्ष के ग्यारह माह के दौरान 

9 प्रतिशत की मुद्रास्फीति ने आम आदमी की क्रय शक्ति 

घटा दी है किंतु वैक कर्मचारियो, विशेषकर सार्वजनिक aa 

के कर्मचारियों, fire बड़ी संख्या मे हडताल में भाग 

लिया था, का वेतन मुद्रास्फीति-सूचकांक से प्रभावित era ze! 

हमारे देश में ge यूनियनों की वैककिग ओर वित्तीय 

aa में उल्लेखनीय उपस्थिति दहै। इस वार aka के 

क्लियरिग हाउस बंद थे। गैर-सरकारी ओर विदेशी da 

जहां ge यूनियन नहीं हे, वे भी प्रभावित gl 

सभापति महोदयः श्री महताब, कृपया अब समाप्त करे। 

श्री भर्तृहरि महताब: इससे क्या हासिल हुआ? देश को 

श्रम ओर उत्पादक क्षमता का नुकसान Ben! तथापि, हड़ताल 

का एक रोचक पहलू भी है। पश्चिम बंगाल A कुमारी 

ममता बनर्जी सरकार ने एक खुली चेतावनी जारी की कि 

सरकारी कर्मचारियों की spt से अनुपस्थिति को सेवा में 

व्यवधान माना जाएगा। बाद मे उन्होने वाम-प्रायोजित बध 

को तोडने मे सफलता का दावा किया ओर घोषणा की कि 

विध्वंसकारी बंध उनके राज्य ओर देश का भविष्य नहीं है। 

एक बात सिद्ध करने के बाद अब Te इसे अगले पड़ाव 

पर ले जाने की जरूरत है न कि लम्बे समय से लम्बित 

श्रम कानून सुधारों को रोकने में अपनी राजनीतिक कट्टर 

प्रतिददिता दोहराने की। 

आज, सम्पूर्ण भारत में उद्योग ओर सेवा दोनों क्ष्रौं 

मे, ठेका.श्रम ओद्योगिक की आवश्यकताओं को पूरा करने 

का साधन बन गया है। इसके अलावा, भारत के निम्न 

मध्यम वर्गं की आकाक्षाओं में वृद्धि ओर कुशल श्रम की 

आपूर्ति wr मे व्यवस्था की असमर्थता के कारण तेजी 

magi में होने वाली तीव्र वृद्धि से लागत मेँ भी भारी 

वद्धि eg है। उद्योग अब स्थायी रोजगार कौ एक प्रगतिशील 

अर्थव्यवस्था की जरूरतों को WI करने के साधन के रूप 

मेँ नही देखते। 
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[श्री भर्तृहरि महताब] 

भारत मे, कुछ सीमा तक fata क्षेत्र सफेदपोश 

का वर्ग अर्थात् ag वर्ग का दबदबा रहा जबकि श्रमिक 
वर्म wea गया अथवा श्रम के नैमित्तिकरण से प्रतिस्थापित 

कर दिया गया। 

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त pI 

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मुञ्चे बोलने के लिए दो 

मिनट ओर चाहिए। 

सभापति महोदयः मै आपको समाप्त करने के लिए 

कह रहा & क्योकि 6 at हरम सारा काम पूरा करना 
पड़ेगा। 

श्री भर्तृहरि महताब: जी श्रीमान, अब ठेका श्रमिकं अब 

मुआवजे ओर लाभो में वार्षिक वृद्धि, कार्यकाल की सुरक्षा 

ओर पदोन्नतियों की आशा नहीं कर सकते बल्कि ठेका 
व्यवस्था से उन्होने असुरक्षा कर ही अनुभव किया। ठेका 

श्रम में लचीलापर ओर कम लागत आती है परन्तु यह 

श्रम की योग्यता नष्ट कर देता zl 

हमे यह न भूलना चाहिए कि as पैमाने पर यूनियनों 

के गठन ओर स्थायी श्रम दशाओं के साथ साथ बद्री By 

मुद्रास्फीति से उच्च ओर उच्च मुआवजा, कम उत्पादकता, 

पूरी तरह प्रतिस्पर्धा करने मे समर्थ न होना, जेसी समस्याएं 

पैदा होती है ओर अंततोगत्वा सम्पूर्णं उद्योग का विनाश 

होता है। 

भारत के विनिर्माण उद्योग ने यही प्रवृत्ति देखी है 
ओर देखा एकं संवेदनशील सरकार । जिसने अपनी बात पर 

अडिगं sat से हर मानं ol श्रमिक के pricy से 

उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। 

सभापति महोदयः अगले वक्ता श्री अनंत गंगाराम गीते है। 

` श्री भर्तृहरि महतावः महोदय, 4 यह qa देने जा 

रहा Sl श्रम orp से अधिक मदद नहीं मिली क्योकि 
प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता sat के ओर छटनी की 

योग्यता सीमित शी इससे पहले कि यह ओर फैले ओर 

भारत के विनिर्माण क्षेत्र को नुकसान पहुचाए, इस संबंध में 

नीति बनाए जाने की आवश्यकता हे। इसलिए, नियोक्ताओं 

-को आवश्यक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत के 

श्रम कानूनों मे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नवीन 
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परिस्थितियों में नीतिगत प्रतिक्रिया न करने से कोई समाधान 

नहीं निकलेगा। स्थिति काबू से बाहर हो, इससे पहले ही 
भारत को नीतिगत कदम उठाने की wera है। अगले 20 

वर्षं भारत निर्माण के ह| यदि हम अपना कार्यं ठीक कर 

लें तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया जा सकता Zz 

नियोक्ताओं ओर कर्मचारियों दोनों को निष्पक्षता ओर बराबरी 

का ध्यान रखना चाहिए। ` 

सभापति महोदयः श्री aa गीते जी कृपया अपना भाषण 

पांच मिनट मे पूरा करे क्योकि हमें छह बजे तक इस 
बहस को परा करना है। दस ओर वक्ता है जो अपनी 

बारी का इंतजार कर रहे है। 

ffe-dh 

श्री अनंत गंसाराम गीते erg): सभापति महोदय, जी, 

म श्री गुरूदास दासगुप्त जी को धन्यवाद देता हूं कि 

उन्होने यह चर्चा करने का अवसर हमे यहां पर दिया है। 

मै धन्यवाद इसलिए देता हं कि 28 फरवरी को पूरे. देश 

के कामगार संगठनों ने एक दिन की हड़ताल की। हड़ताल 

सफल रही! सारे राजनीतिक दलों की यूनियन्स उस हड़ताल 
मे शामिल el इससे पूर्वं fat भी कामगार संगठनों के 

नेता है, उन्होने प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहा लेकिन 

दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जी उस हड़ताल से पूर्वं नहीं मिल 
पाए या उन्होने शायद इन कामगार संगठनों से मिलना 

उचित नहीं माना। इसलिए आज नियम 193 के तहत 

गुरूदास दासगुप्त जी ने यह चर्चा सदन के सामने पेश 

की है ओर सरकार को मजबूर होना प्ड़ रहा है। जो 
कामगारों का gwad है उसे सुनने के लिए सरकार को 

मजबूर होना Us रहा है। 

सभापति महोदय जी, ये जो वर्किंग क्लास है, लगभग 

70 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए tl जब दो 
दिन पहले वित्त मंत्री जी नै -सदन कै सामने बजट पेश 

किया तब बजट के पहले ही रात, एक दिन पहले जौ 

संगठित क्षेत्र के मजदूर एवं कर्मचारी है उनके प्राविडेट 

फंड पर 1.25 wie gare कम कर के करोड़ों कर्मचारियों 

के ऊपर हमारे वित्त मंत्री जी ने अन्याय किया। फिर यह 

लग रहा था कि शायद बजट से कुछ राहत मिलेगी 

लेकिन बजट से कुछ राहत नहीं मिली। उन्होने इन्कम 

टैक्स we की लिमिट एक लाख अस्सी हजार रुपये से 

दो लाख रुपये तक बदा दी Tl उन्होने इन्कम टैक्स छूट
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की लिमिट बीस हजार रुपये तो बदा दी है लेकिन सर्विस 

टैक्स wie दो प्रतिशत बढ़ा कर, एक तरफ तो बीस 

हजार रुपये की सहूलियत ओर दूसरी तरफ उन्होने चालीस 

हजार रुपये उन्हीं कर्मचारियों की जेब से निकाल fev 

आपने जो wie सर्विस टैक्स दो ate ब्दा दिया हे, 

लगभग साल भर मे एक कर्मचारी पर उससे ज्यादा बोद्ध 

बढा दिया है। लगभग 43 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र 

Fg श्रम मत्री जी ने पिछले wa में कर प्रश्नों के 

जवाब मे जो जानकारी दी है उसके मुताबिक रोजगार 

चाहने वाले जो पद्े-लिखे शिक्षित युवक हमारे देश मेहे, 
वर्ष 2008 का जो आंकड़ा है, उनके अनुसार संख्या 26 

करोड़ 96 लाख 53 हजार, यानि लगभग 27 करोड़ FI 

लगभग 27? करोड़ युवक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैँ 

जो रोजगार चाहते है। 

एसे युवकों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। इसलिए 

70 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले लोगों के दुखनदर्द की 

चर्चा इस सदन में हो रही है। 4 श्रम मंत्री जी से 

कहना oem कि यहां जो चर्चा हो रही हे, उसका उत्तर 

अत मे वे देगे। यह उनका अधिकार है, उन्हे उत्तर देना 

है। लेकिन यह सदन उनसे केवल उत्तर नहीं चाहता, 

केवल जवाब नहीं चाहता बल्कि सरकार इस बात को 

स्वीकार करे किं 70 करोड़ से अधिक लोग, जो इस 

वर्किंग क्लास से जुड़े हुए है, वे देश मेँ आज दुखी है, 

परेशान =) उनका जीना मुश्किल हो गया है। इस बारे में 

मुञ्चसे पूर्वं माननीय सदस्यों ने अपनी बते रखी है । इसलिए 
सरकार को वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि 

आज 70 करोड़ से ज्यादा आबादी परेशान है। हम वर्ष 

2020 मे विकसित wet की पंक्ति मेँ जाने का, उनकी 

बराबरी करने का सपना देश रहे हैँ, लेकिन आज भी इस 

देश की .120 करोड़ की आबादी A से 70 करोड आबादी 

wi दै जिनके लिए सम्मान से जीना भी मुश्किल है यानि 

मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी oe रोजगार नहीं मिलता। 

म पिछले महीने aad feet के अध्ययन दौरे पर 

दार्जिलिग गया था। जब हम वहां के चाय बागानौं में गए 

तो हमें मजदूर यूनियन के नेता मिले। उन्होने कहा कि 
चाय बागानों में जो लोग मजदूरी करते है, we एक दिन 

का रोजगार 65 रुपये से लेकर 90 रुपये तक मिलता है। 

आपको आश्चर्य होगा कि जब यूनियन के नेता र्टैडिग 

कमेटी से मिलने आए तो उन्होने रोजगार बढ़ाकर नहीं 
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मांगा, उन्होने कहा कि हमे रोजगार मिलेगा या नहीं, बढ़ेगा 

या नही, हमें नहीं. पता, लेकिन आज जौ मजदूर 65 

रुपये, 90 रुपये A मजदूरी करके जी रहा है, उसे जीवित 
रहने के लिए कम से कम एक सरकारी अस्पताल दीजिए। 

यह देखिए fe यूनियन की मांग क्या थी। armed मिनिस्द्री 

की रस्टैडिग कमेटी के Ros मेँ यह सारी ad आई हुई 
है ।...व्यवधान) सभापति जी, मै ज्यादा समय नहीं लंगा, 

wea मिनट मे अपनी बात समाप्त कर रहा El चाहे संगठित 

मजदूर हो या असंगठित हो, यह कामगारों की हालत ZI 

23 फरवरी, 2012 के जनसत्ता अखबार A एक 

आर्टिकल आया है। उसकी हैडिग है - रोजगार सुरक्षा की 

बात क्यों नहीं होती। उसके एक पैराग्राफ को यहां उद्धूत 

करना सही होगा। मेँ आपकी ̀ इजाजत से उसे यहां पटना 

Tem! fire यह आर्टिकल लिखा है, उनका नाम श्री 

मस्तराम कपूर हे ।...(व्यवधान) 

(अनुवाद) 

सभापति महोदयः आप संक्षेप में wel पूरा पैराग्राफ 

पटने की आवश्यकता नहीं है। 

(दिन्दी 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः मै पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ 

रहा हूं, सिर्फ चार लाइनें ve रहा हूं। उसमे लिखा है - 
गरीबी की समस्या मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, मंत्री जी, आप भी 

Ort तो ठीक होगा|... व्यवधान) 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः मै सुन रहा = 

श्री अनंत गंगाराम गीतेः धन्यवाद। उन्होने कहा है - 

गरीबी की समस्या मनरेगा, खाद्य सुरक्षा या नकद सब्सिडी 

देकर हल नहीं हो सकती। यह योजनाएं राजनेताओं के 

लिए वोट वैक ओर we लोगों के लिए अवैध कमाई का 

स्रोत तो हो सकती है लेकिन रोजगार से मिलने 

वाला...(व्यव्धान 

[SYA] 

सभापति महोदयः यह सुसंगत नहीं है। 

(हिन्दी) 

श्री अनंत गंगाराम गीतैः सभापति जी, आप कमेंट पास 

करने से पहले अगला वाक्य तो सुनिये। आप अगला वाक्य



1315 तयम 198 के 

[श्री अनंत गंगाराम गीते] 

सुनिये, उसके बाद ode पास कीजिए्। मै भ्रष्टाचार पर 

नहीं बोल रहा हूं, मै उससे सहमत नहीं gl मै उससे 
आगे का वाक्य पढ़ रहा हूं, जिसे आप सुनिये। "लेकिन 
रोजगार से मिलने वाला स्वाभिमान ओर सम्मानपूर्णं जीवन 

नहीं दे सकती। प्रत्येक श्रम योग्य व्यक्ति के लिए उचित 

रोजगार की व्यवस्था ही आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होना 
चाहिए यह अगला वाक्य ज्यादा महत्वपूर्णं है। 

सभापति जी, इसी सोच से सरकार को अपनी नीतियां 

बनानी wet! आज दासगुप्ता जी ने नियम 193 मे कहा 

दे, वह सरकार की गलत नीति के कारण है। वर्किगं 

क्लास के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उनकी जौ हालत 

दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, उनका जीना मुश्किल हो 
रहा है, वह सरकार की गलत नीतियों के कारण है। 

इसलिए इन नीतियों पर जब हम चर्चा कर रहे @ तो a 

मंत्री जी से कहना dem कि आप एसी नीति बनाये, 

जिस नीति के तहत जौ श्रम मंत्री रहै, जो इस देश के 

70 करोड़ श्रमिकों के श्रम के गार्जियन हे, Fe इस श्रम 

को हमारे देश का We मानना चाहिए. हमारे देश की 

सम्पदा माननी afew! यदि हमारे मंत्री इन 70 करोड 

श्रमिक के श्रम को देश की सम्पदा मानते है, तो उस 

सम्पदा के तहत हमारी श्रम नीति होनी चाहिए। 

(अनुकादा 

सभापति महोदयः चूंकि यह बहुत महत्वपूर्णं विषय है 
जिस पर हम वर्चा ox रहे है, अतः विशेष मामले के 

रूप 4 जिन सदस्यों के पास लिखित भाषणं है ओर वे 

इसे सभा पटल पर रखना चाहते है वे रख सकते Zl 

अब श्री सी. शिवासामी। 

श्री सी. शिवासामी (तिरुपुर): आदरणीय सभापति महोदय, 

सर्वप्रथम मै आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 

Wa नियम 193 के तहत इस चर्या में बोलने का अवसर 

दिया। एक तरफ ऊंची-ऊची इमारतों मेँ रहने वाले लोग 

ओर दूसरी तरफ ज्युगगी-ञ्लोपड़़ियो 4 अभाव की जिन्दगी 

जीना ओर इसे एक we दुनिया कहना हंसी उदाने 

लायक है तथा पूरी दुनिया भगवान के साथ हम पर 

हंसेगी। हमारे पूर्वं मुख्यमंत्री भी यही राग अलाप रहे Zz 

"मूलतः तमिल मे Ry गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी 
रूपान्तर। 
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यह एक कटु सत्य है कि केन्द्र की सरकार केवल 

अमीरों का पक्ष लती है तथा we ओर अधिक धनवान 

बनाने में लगी है। कोई भी निश्चितं कार्य योजना ओर 

नीतियां गरीबों के उत्थान के लिए नहीं है। मेरे तिरूपुर 
लोकं सभा निर्वाचन क्षेत्र मे तिरूपुर एक बुनकर उद्योग 

a है जो विदेशी मुद्रा के रूप मे हजारों करोड रुपये 

कमाता है। चूंकि मेने वहां ओद्योगिक इकाइयों 4 काम कर 
रहे ag’ की जीवन यापन स्थितियों तथा परेशानियों को 

देखा दे, इसलिए मै इस चर्चा में भाग ले रहा हूं ताकि 
उनके विचार ओर भावनाओं को सामने रख uel 

आज मेहनतकश ओर मजदूर दो प्रकार की श्रेणियां 

है। एक तरफ वो है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है तथा 
उनके लिए ओद्योगिक तथा श्रम कानून है ओर दूसरी 
तरफ मजदूरों की वो श्रेणी है जिनके पास न तौ सामाजिक 
सुरक्षा है ओर न ही वो संगठित Fi बीड़ी मजदूर, कृषि 

मजदूर, दैनिक ̀ वेतन भागी तथा कृषि क्षेत्र मेँ भार वाहक 

मजदूर असंगठित क्षेत्र मे Fi वस्त्र उद्योग तथा SIT 
Ret मे काम करने वाले मजदूर श्रम कानून के दायरे मे 

है तथा संगठित क्षेत्र के मजदूरों के रूप मे oe सामाजिक 

सुरक्षा प्राप्त हे। यदि हम Ag की इन दो श्रेणियों की 

तुलना करे तो हमें पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र के 

कामगारों को बमुश्किल सामाजिक सुरक्षा मिल पाती है तथा 

उनका जीवन स्तर भी fest gar है। इसी तरह अगर 

हम संगठित क्षेत्र की जमीनी हकीकत को देखें ओर सवाल 

करे कि wa खुश ओर we है, तो जवाब निराशजनक 

हो सकता है! वैश्वीकृत ओर मुक्त अर्थव्यवस्था में मीतियों 
का क्रियान्वयन इस तरह से किया जा रहा है fe वो 

संगठितं क्षेत्र के मजदूरौ के लिए भी फायदेमंद साबित नही 
हो रहा है। हमारीं अधिकांश ओद्योगिक इकाईयां सरकार 
की नीतियों खासतौर पर निर्यात नीति से बुरी तरह से 
प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से ओद्योगिक इकाईयां बंद 

हुई ¢ ओर नौकरी जाने से कामगार बेरोजगार होः गए 

Zl इसके कारण we जीवन मे मुश्किलों ओर परेशानियों 

का सामना करना Us रहा है। 

अपनी बात wan के लिए उदाहरण के तौर पर 

भै सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता gl कपास उत्पादक, 

किसानों तथा कृषि मजदूर को लाभ पहुचाने कै नाम पर 

सरकार ने कफस के निर्याति की अनुमति दी हे। भै यह 

बताना चाहता हूं कि इसका असर एकदम उल्टा होगा।
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कपास को संसाधित किए बिना उसका नियति करने से न 

तो खेतिहर समुदाय को फायदा होगा ओर न ही कताई 

बुनाई मजदूर को। इस तरह सीधे कपास निर्यात करने 

की नीति से तौ केवल जमाखोर व्यापारियों ओर बिचौलियों 

को दही फायदा होगा। कताई ओर बुनाई इकाईयां जोकि 

संसाधित कपास पर निर्भर है, सरकार की कपास निर्याति 

नीति से बुरी तरह प्रभावित होगी। इसका सीधा परिणाम 

यह होगा कि एसी gaa बंद हो जायेगी ओर aga से 
कामगार बेरोजगार हो GIT 

तिरुपुर कस्वा जो बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध दै, 

वस्त्र ओर बुनाई के तैयार सामानों को निर्याति कर विदेशी 

मुद्रा के रूप में हर साल दस हजार करोड़ रुपये afer 

करता है। सरकार की कपास निर्यात से प्रतिबन्ध हटाने 

की गलत नीति ने कपास उत्पादकों ओर कृषि aa को 

प्रभावित किया है। Ons इकाईयों के ddr में न्यायिक 

आदेशो के कारण कई wns इकाईयां बंद हो गयी Zz 

इसके कारण वहां बुनाई ओर वस्त्र उद्योग बुरी तरह प्रभावित 

हुआ है। सरकार को ओद्योगिक इकाईयो ओर ओद्योगिक 

कामगारों दोनों को बचाना चाहिषए। 

सरकार को freq की बुनाई ओर रंगाई इकाइयों 4 

कार्यरत मजदूरो से ई.एस.आई, कोष हेतु भारी भरकम राशि 

मिलती है। at यह कहते हुए दुःख होता दै कि उस 

ae से ई.एस.आई. कोष मे इतना अधिक योगदान होने 
के बावजूद तिरुपुर मे कोई भी ई.एस.आई. अस्पताल नहीं 

खोला गया है। सरकार द्वारा कर्मचोरी भविष्य निधि पर 

दिये जाने वाले व्याज में कटौती करना भी दुःखदायी है। 

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के रूप मेँ हमारी नेता के 

मार्ग-निर्दशन में अच्छा शासन किया जा रहा है। उनके 

द्वारा गरीव मजदूर को 20 किलो चावल का मुफ्त वितरण 

करने जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की. गयी हेँ। 

यह भूख मुक्त कार्य बल ओर भुखमरी से होने वाली मौत 
से बचाव सुनिश्चित करने के लिए है। समाज के निम्नतम 

वर्गं की महिलाओं के उत्थान के लिए तथा उनके द्वारा 

सामान्य जीवन यापन करने के लिए हमारी नेता द्वारा 

मिक्सी, ग्राइन्डर तथा de आदि वितरित किए जाएंगे। ग्रामीण 

परिवारों को स्वरोजगार देने तथा उनके जीवन-स्तर को 

सुधारने हेतु ve As एवं बकरियां दी गयी =I 

मै इस सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि 

यह उद्योग जगत के हाथों की कठपुतली बन गई है 
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जवकि असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले मजदूर वर्ग को 

मंधार मे छोड़ दिया gl सरकार को पहल करके दोनों 
aal के Avg की जिन्दगी को प्रभावित करने वाले विभिन्न 

तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए तथा निवारक एवं पुनर्वास 
के उपायों को लागू करना चाहिए। सरकार से यह अनुरोध 
करते हुए मे अपनी बात समाप्त करता हूं कि वह एसी 

उचित नीतियां बनाये जिनसे कामगार वर्गं की आंखों के 

आंसू पोछे तथा ज्यादा कामगारों ओर उनके परिवारों के 

जीवन मे सुधार हो। 

"डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (मुवनेश्वर) पूरी दुनिया 1 

मई को श्रम दिवस मना रही el श्रमिक अभी भी भूखे हें 
ओर भोजन न होने के कारण भुखमरी का शिकार हो रहे 

हे। दुनिया के सभी श्रमिकों को संगठित हो जाना चाहिए, 

यह नारा तब लगाया गया था जब po stot की जघन्य 

हत्या कर दी गई थी! उस खून-खराबे के बाद से हम 
श्रम दिवस मना रहे है। परन्तु दुनिया मे हुआ क्या? गरीब 

ओर गरीब हो रहे ह ओर धनवान ओर धनवान हो रहे 
हैं । यह अंतर wor ओर विपन्न के बीच खाई को बदरा 

रहा है। ताज महल से कोणार्क तक ओरं मिस्र के Ron 

से कम्बोडिया से अंगकोर वाट तक श्रमिकों के महान बलिदान 

को सब जानते है। श्रमिक के बलिदान का श्रम दिवस के 

इतिहास A कभी वर्णन नहीं किया गया। हमारी एतिहासिक 

धरोहर रो आधुनिक कला तक, गिरजा मंदिर ओर मास्को 

से बोद्ध स्तूप तक, aoa एलोरा से सिधु सभ्यता तक 

जहां भी आप जाएं तो पाते है कि वहां पत्थरों पर उकेरी 

ey भव्य कलाएं श्रमिक के स्वर्णिम हाथों के कारनामे él 

इसके अलावा भी आधुनिक भारत में भी आप बड़े-बड़े 

वंगले, भवन निर्माताओं के महल जैसे भवन, बाग-बागी्चोँ से 

लेकर पत्थरों ओर बाल तक 4 हर जगह श्रमिक की 

उंगलियों से बने आलंकारिक डिजाइन देखने को मिलते eI 

गरीब आदमी को बुद्धिमत्ता ओर त्याग को स्वीकार करना 

चाहिए। गरीब श्रमिक हर जगह पत्थर ओर deem asd 

हुए पर्वतों पर पसीना बहा रहे हं। श्रमिक आज भी धूप 

मे पसीना बहा रहे है, अपने gal की कुर्बानी दे रहे हैँ 
ओर फिर भी अपने बच्चों के यहां तक कि एक दिन का 

भोजन भी उपलब्ध नहीं करा mal वे दुख ओर गरीबी 4 

जीवन जीने कै आदी हो गये हैँ क्योकि यही उनकौ सम्पत्ति 

है। स्वतंत्रता के पश्चात् उनकी अनदेखी नहीं की जानी 

"भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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चाहिए थी। जब तक सरकार द्वारा अपने जीवन का बलिदान 
करने वाले इन श्रमिकों को मान्यता नहीं दी जाती तब 

तक असमानता, उनमें ae रही उत्तेजना ओर आवेश को 

शांत नहीं किया जा weal आज अल्सेशियाई कुत्ता भी 

प्रतिदिन 1 कि.ग्रा. से ज्यादा मटन खाता el मटन का 

दाम अब लगभग 300- रुपये है जबकि श्रमिक की मजदूरी 

इस समय लगभग 150- रुपये है। यह एक बहुत ही 

बेहतर उदाहरण है जिस पर चर्चा की जा सकती है। एक 

कुत्ता जौ किसी धनवान व्यक्ति के भवन मे अपना जीवन 
मजे से बिताता है उसका दाम एक भूखे व्यक्ति से अधिक 

है जौ भोजन ओर मकान के बिना कष्टपूर्णं जीवन विताताहे। 

सरकार, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 

के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की दशा सुधारने के 

लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा sal की सुरक्षा के लिए 

स्मार्ट ors आधारित विना नकद मूल्य gay स्वास्थ्य बीमा 
प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 

(आर.एस.बी.वाई.) शुरू की गई थी ओर कुछ ओर प्रावधान 

भी किए गए थे। आर.एस.बी.वाई. भवन ओर अन्य निर्माण 

कार्यो में लगे श्रमिकों फेरी वाले, बीड़ी कामगारो, ओर अन्य 

लाभार्थियों जिन्होने 15 दिनों से अधिक कार्य किया है के 

साथ-साथ घरेलू कामगारों के लिए भी लागू की गई eI 
पात्रता मान्दंड मे संशोधन करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था 

पेंशन योजना का विस्तार किया- गयां है। पहले 65 वर्ष की 

आयु के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिको 

इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र थे! स्वास्थ्य ओर 

चिकित्सा सुविधाएं, बीमा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, जलापूर्ति 

ओर मातृत्व लाभ सहित कल्याणकारी उपाय किए गए हैँ 

तथा सरकार द्वारां satel के कल्याण के लिए तैयार की 

गई सभी योजनाओं ओर कार्यक्रमो को लागू किया गया हे। 

इसके बावजूद, श्रमिक भोजन के बिना मर रहे हैँ ओर 
स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता बहुत खतरनाक र्थिति 

ta कर रही है, उनकी समस्याएं अभी भी बनी हुई हे। 

क्या देश के ओद्योगिक ओर गैर-ओद्योगिक aa 4 महिला 
श्रमिकों की दशां के संबंध A कोई अध्ययन कराया गया दहै 
अथवा उनके योगदान का कोई आकलन किया गया eI 

पुरुष श्रमिकों की तुलना मे महिला श्रमिकों का राज्यवार 

प्रतिशत कितना है ओर कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का 

ब्योरा क्या है? क्या सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए 

कों विशेष योजना तैयार की है सरकार द्वारा वेतनमान 

मे विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा 
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रहे bl महिला श्रमिकों की स्थिति के बारे मं विशिष्ट 

अध्ययन कराया गया है] राज्य-वार विनिर्माण उद्योगो, में 

लगे महिला ओर पुरुष कर्मकारों से संबंधित जानकारी एकत्र 

की गई है जिसमें श्रमिक विकास अप्रभावी है ओर समान 
पारिश्रमिक अधिनियम, जिसमे किसी भेदभाव के बिना समान 

प्रकृति के कार्य के लिए पुरुषों ओर महिलाओं के बीच 

समानता बनाये रखने का उपबंध किया गया है, लागू किया 
गया किन्तु श्रमिकों के फायदे के लिए कुछ नहीं हुआ ओर 

वे अभी भी आश्रम, जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं 

के बिना कष्ट येल रहे है। 

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजंगारों की संख्या 

देश 4 शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति वर्णित करती 21 

रोजगार कार्यालयों A लगभग 38.8 मिलियन बेरोजगारों के 

नाम दर्ज थे। कैपस भर्तियों के कारण अधिकांश स्नातकं 

पंजीकरण नहीं कराते। यह जरूरी नहीं कि काम मांगने 

वाले सभी लोग a बेरोजगार होते है, रोजगार कार्यालयों 

मे पंजीकरण कराते al एसे मामले भी हो सकते हैँ 

जिनमे नौकरी मांगने वाली निर्धारित अवधि 4 अपने कार्ड 

का adem न करा सके हों ओर नवीकरण न होने के 

कारण उनके नाम रजिस्टर से हटा दिये गये zl 

मेरा सम्माननीय सदन में विनम्र निवेदन है कि ge 
भी प्रगति नहीं हुई ओर जीवन अभी की दशाएं अभी भी 

दयनीय है ओर प्रगति A बाधक sl सरकार को श्रमिकों 

ओर उनके परिवारो, जो gg होने से पहले ही मर रहे 
है, की सुरक्षा पर समुचित ध्यान देना चाहिए al बेहतर 

भविष्य के लिए सीमा के माध्यम से उनके परिवारों के 

लिये स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित at जानी चाहिए्। 

मँ विधान सभा में aha होने से पहले से ही es 

यूनियन नेता के रूप में लम्बे समय से लड़ता आ रहा हं 
ओर फिर विधान सभा तथा संसद का सदस्य निर्वाचित 

होने के बाद मै बार-बार इस बात को उठाता रहा z 
ओर माननीय मंत्री को याद दिलाता रहा हूं कि मैरे 
निर्वाचन क्षेत्र राजधानी aa भुवनेश्वर मे एक श्रमिक अस्पताल 
बनवाया जाए। धनराशि स्वीकृत हो चुकी है ओर सरकार 

ने स्थान भी पहले ही निश्चित कर लिया है। 4 नहीं 
जानता कि कार्य मं विलम्ब क्यो हो रहा है ओर मेरे द्वारा 
fet गये प्रयासों ओर राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित 
कर दिए जानै के बावजूद भी कमी कहां tl पर्याप्त धन 
आवंटित कर दिए जाने के बावजूद भी कद्र कार्य शुरू 
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करने की अनदेखी al कर रहा है। मै माननीय प्रधान 

मंत्री ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 

कि गरीब कामगारो, जिन्हे स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, 

की सुरक्षा करने हेतु इसी वर्ष तत्काल युद्ध स्तर पर कार्य 

प्रारम्भ करने पर उचित ध्यान Fl 

(हिन्दी) 

डो. रघुवंश प्रसाद सिह (वैशाली); सभापति महोदय, 

हिन्दुस्तान 4 जिन लोगों ने ga पार्लियामेट का Ga खम्भा 

बनाया होगा, उन पर आज बहस हौ रही है। गांव-देश मं 

जो कामगार रहै, जो खेत-खलिहान मे काम कर रहे रहै, 

कहीं हलवाही कर रहे हें, चरवाही कर रहे है, घसवाही 

कर रहे है, भुसवाही कर रहे है, दवनी-निकौनी कर रहे 

है, firs का काम कर रहे है, कुदाल चला रहे है, 

कही-कर्हीं फावड़ा चला रहे है, कारखानों A जो काम कर 

रहे रहै, ईटा oA का काम, पत्थर तोड़ने का काम, हथौड़ा 

चलाने का काम, कारखानों में अथवा देश के निर्माण मं 

जो लोग लगे हुए है, गाड़ी चला रहे हैं, मेहनतकश जहां 

कहीं भी लगे है, ये जो करोड़ों लोग काम मे लगे हुए 

है, उन पर आज यह बहस हो रही है। Feet दासगुप्ता 

जी ने इसे शुरू किया है, बहुत अच्छा काम उन्होने किया 

है, इसीलिए जो माननीय सदस्य इसमें भाग ले रहे ह कि 

जो करोड़ों मेहनतकश लोग ह. उन पर आज बहस चल 

रही दहै। उनका क्या सवाल है, उनकी समस्याएं क्या है, 

इस पर विचार होना हे ओर फिर उसके लिए क्या समाधान 

arm! रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई एवं जीवन की 

बुनियादी चीजों की आवश्यकता कैसे परी होगी, इस पर 
विचार हो रहा है। आप कहते & कि daa में we! मँ 

कहना चाहता हूं fe गरीब आदमी की बात तो deo 4 

ही कह दी जाएगी, लेकिन जरूरत है कि जो कहा जाए 

उस पर ध्यान देने atl हम लोग ज्यादा बहस करके 

उनकी समस्याओं को vost देते = 

देश मँ तीन तरह के कामगार él एक ह बेरोजगार 

कामगार, जिनके पास काम नहीं है, दूसरे संगठित aa में 
काम करने वाले है, उनकी यूनियन होती है ओर हमारे 
कई वामपंथी मित्र उन युनियंस के लीडर We) ये लोग 
थोड़ा-बहुत लड्-अगड़कर Ge राहत Vea है, फिर भी 

उनकी समस्याओं का पूर्णतः समाधान नहीं होता है। तीसरे 

है असंगठित क्षेत्र A काम करने वाले, fore हम प्रवासी 
मजदूर भी कह सकते हें। ये लोग अपने गांवों से पलायन 
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करके रोजी-रोटी की तलाश में wel का रुख करते हे। 

सन् 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते है कि सबसे 

ज्यादा पलायन इन्हीं लोगों का हुआ है ओर पलायन agi 

है। इसका मतलब यह & कि प्रवासी sagt की संख्या 
मे arnt gy है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला 

कोई नहीं हे, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है। 

प्रवासी मजदूर यानि असंगठित क्षेत्र A काम करने 

वाले लोग शहरों a ओर अन्य जगहों में घर बनाने का 

काम करते है। आज Rua इस्टेट का काफी नाम है। ये 

मजदूर वहां ईट EA का काम करते है, Wg करते हैः 
लेकिन Se पषछठने वाला कोई नहीं है कि we कितनी 

मजदूरी मिल रही है, वे कैसे रह रहे Fl सरकार ने 

राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम बना दिया, उससे 

इन लोगों कौ कुछ मदद मिली। साल में 100 दिन इन्हे 

काम मिला, लेकिन बाकी दिनं मेँ ये खेत मेँ काम करेगे 

अथवा कहां करेगे, इसे देखने वाला कोई नहीं Fl इसकी 

स्थिति क्या है, इनके परिवार मेँ बच्चों के पास पढ्ाई- 

लिखाई के साधन नहीं & बीमार को दवा उपलब्ध नहीं दहै 

यानि इनकी समस्याएं बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई Fl 

समयाभाव के कारण मेँ संक्षेप में कहना DET! हमारे 

देश मेँ पत्रकार संगठित क्षेत्र A अते Fl इनकी बात 

काफी महत्व रखती है। ये लोग पदरे-लिखे, अच्छा बोलने 

वाले होते है, लेकिन असंगठित aa मेँ काम करने वाले 

लोग अनथ होते है, अपनी पीडा का वर्णन महीं कर पाते 

#1 जो पत्रकार लोग है, इनके एक नहीं og संगठन él 

ये लोग uefa है, राजनीति 4 उथल-पुथल करने की 

क्षमता रखने वाले लोग हैं। इनके करई संगठन रहै, जेसे - 

कंफडरेशन sin न्यूजपेपर एंड न्युज with इम्प्लाइज 

आर्गेनाइजेशन, आल इंडिया न्यूजपेपर इम्प्लाइज thee, 

इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, नेशनल यूनियन ओंफ जर्नलिस्ट्स, 
फैडरेशन aie पी.टी.आई. इम्यलाइज grey, Zvi. 

वर्कर्स॒॑यूनियन। ये सब इनके संगठन gi कल ये सभी 

संसद का Wa करेगे! आज 19 तारीख है, कल यानि 

20 मार्च को यै लोग संसद का घेराव करने वाले है, 

इसलिए किं इनके वेतनमानों के लिए सरकार ने मजीठिया 

वेज बोई का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, 

लेकिन अभी तक लागू नहीं हुईं है। सरकार ने उस बारे 

मे नोटिफिकेशन चार महीने पहले जारी कर दिया था, 

लेकिन अभी तक लागू नहीं हुजआ। इस कारण ये लोग
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[डो. रघुवंश प्रसाद सिह] 

कल संसद का घेराव करेगे। इन संघों के दवारा कंफड़रेशन 

die ap एंड न्युज witht इम्पलाइज आर्गेनाइजेशन 

द्वारा सरकार से कहा जा रहा है कि मजीदिया आयोग 

की रिपोर्ट क्यो नही लागू की जा रही है। जब पढ़-लिखे 

ओर संगठित लोगौ की यह हालत है, तो जो aang है, 

असंगठित क्षेत्र A काम करने वाले हे, मेहनतकश है, जिनकी 

कोई यूनियन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, उनकी क्या 

हालत होगी, आप अच्छी तरह से समदम सकते ZI 

4 सरकार से जानना चाहता & कि जब इन पढे- 

लिखे, संगठित लोगों की, जो राजनीति में कोई भी उलट. 

पलट कर देते है, उनकी यह दुर्दशा है तो हमारे गरीब 

आदमी, जो खेतों 4, खलिहानों मे, ore 4, घर निर्माण 

मे कार्य करते हे, उनका क्या होगा, उनकी क्या स्थिति 

होगी 

सायं 6.00 बजे 

एक राजीव गाधी श्रमिक कल्याण योजना का क्या 

हुआ, क्या खाली कागजो मे मजदूरों का फायदा हुआ। 
राजीव गांधी जीका नाम ले दिया लेकिन उस योजना का 

हुआ क्या? सरकार को बताना चाहिए कि राजीव गांधी 

श्रमिक कल्याण योजना का क्या हुआ? 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मेँ क्या है कि we 

बीमारी होगी तो उनका कुछ इलाज होगा, तो casa के 
लिए 30,000 रुपया दिया जाएगा। क्या गरीब को कैसर 

नहीं होगा, क्या गरीब आदमी की किडनी खराब नहीं हो 

रही है, हार्ट की खराबी नहीं हो रही हे, डायबिटीज, 

waster उसको नहीं हो रहा है लेकिन गरीब आदमी 

का 30000 रूप्ये मे क्या होगा? क्या उसका इतने पैसे 4 

इलाज हो पाएगा? हमारे गरीब मजदूर के इलाज की 

व्यवस्था क्या आपने की है? ws स्वास्थ्य बीमा योजना 

के ऊपर हमारे दो सवाल हैं। वर्ष 2004-2005 के आंकड़ों 

के अनुसार 43 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र A काम कर 
रहे है लेकिन अब तो उनकी संख्या 50 करोड को पार 

ax गयी 'होगी। अब तक उनका कितना बीमा हुआ है, 
सरकार बताए? रोजगार गारंटी कानूनी मे जो मजदूर काम 
कर रहा है 100 फीसदी उसकी स्वास्थ्य बीमा हुई या 

नहीं | | 

आम बीमा योजना मे गरीब आदमी का क्या हुआ? 
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(अनुवाद) 

सभापति महोदयः रघुवंश प्रसाद जी, कृपया समाप्त 

कीजिये! 6 बज चुके हैं। आपको संक्षेप में बात करनी 

होगी। मैने आपको पहले ही पांच मिनट दे दिए है। आपने 

इतना ज्यादा समय ले लिया है! कृपया अपनी बाते समाप्त 

करे। 

अब, 6 बज चुके Sl सात ओर सदस्यों को अभी 

बोलना है। यदि सभा सहमत हो तो हम इस चर्चा के 

लिए 7 बजे तक का समय agi सकते 1 हमे शून्य 
काल' भी लेना होगा। 

अनेक माननीय सदस्यगणः जी atl 

(हिन्दी) 

Si. रघुवंश प्रसाद fee: यह करोड मजदूरो का सवाल 

है जिससे निर्माण का काम होमा। भाषणों से ओर लिखा- 

ut से देश का कुछ नहीं होता| अनाज का उत्पादन 

मेहनत करने से होता है, कारखाने मेँ उत्पादन मेहनत 
करने से होता है, दुनिया मेँ जिदगी मेहनत से चलती है। 
मेहनत के सवाल पर हम क्या कंजूसी से बात करेगे। देश 

के करोड़ों लोगों की नजर संसद पर लगी हुई है कि 
यहां क्या बोला जा रहा है तो हम पूरी बहस्र करेगे। 

तभी तो मजदूर पूरा निर्माण करेगा ओर खेतों मँ उत्पादन 

qm, कारखानों मेँ उत्पादन बढ़ेगा तथा देश-प्रदेश के निर्माण 

का काम होगा। 

दक्षता उन्नयन एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना का 

क्या हुआ? US की सामाजिक सुरक्षा निधि के द्वारा मजदूरो 

की समय-समय पर सहायता की जाएगी, उस निधि का. 

क्या हुआ? उस निधि से मजदूरों की सहायता होनी चाहिए 

महोदय, असंगठित क्षेत्र मे जो हमारे कामगार लोग 

है उनकी पेंशन का क्या हुआ? आज 8 लाख 8? हजार 
लघु उद्योग बंद Sl अगर 1010 मजदूर भी उसमे होगे 
तो करीब Se करोड़ मजदूर बेरोजगार हौ गये। उनके 
लिए सरकार नै क्या किया, यह हम जानना चाहते FI 

जो मेहनतकश लोग & उनके लिए रोटी-कपड्ा-मकान की 

गारंटी का इंतजाम जब तक नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान 

पिडा रहेगा। इसलिए सरकार को सभी संगठनों के साथ 

मिलकर.वैठकर सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान 
कैसे हो।
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(अनुकादा 

“श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट) आदरणीय सभापति 
महोदय, म अपनी पार्टी, आर.एस.पी. की तरफ से उन 
निर्भीक श्रमिकों fret कुछ दिन पूर्वं सफलतापूर्वक ओंद्योगिक 
हडताल की थी को बधाई देता हूं। मै नियम 193 के 
अंतर्गत इस सम्माननीय सभा मेँ इस महत्वपूर्णं मुदे को 
उठाने के लिए श्रमिक नेता श्री गुरुदास दासगुप्त का भी 
धन्यवाद करता el 

भारतीय अर्थव्यवस्था दो स्तम्भं पर टिकी eg है जिनमें 
एक किसान है ओर दूसरा मजदूर। बजट से पहले आर्थिक 
सर्वेक्षण 2012 प्रस्तुत किया गया है। इसमे यह कहा गया 

हे कि कृषि खेत्र मे तेजी से कमी आई है जिसके 

परिणामस्वरूप श्रमिकों कौ मजदूरी मेँ कमी आई है। इस 

आधार पर निर्धन किसानों की स्थिति का अनुमान लगाया 

जा सकता si उत्पादो की घटती कीमतों के साथ मजदूरी 

मे भी कमी आई है। ओद्योगिक aa भी इस समस्या को 

देखा जा सकता है। श्रमिक को कठिन परिश्रम करने के 

बाद भी उचित मजदूरी नहीं मिलती। उनमें से अधिकांश 

निर्माण aa मे ठेका श्रमिकों के रूप मेँ कार्य कर रहे है। 

इन असहाय लोगों को नियमित मजदूरी नहीं मिलत्ी। oe 
अवकाश नहीं मिलता ओर यदि वे अवकाश लेते हैँ तो 

उनकी मजदूरी काट ली जाती है। we न्यूनतम मजदूरी 

भी नहीं मिलती। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य 

निधि ओर नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं है। उनके 

ऊपर हमेशा बेरोजगारी की तलवार लटकी रहती है। 

भारत सरकार कै पास लगभग 48 श्रम कानून हैँ 

परन्तु इन oe का कभी समुचित रूप से कार्यान्वयन 

नहीं किया जाता। 97% कामकाजी लोग असंगठित aa a 

ह। wa तक उनकी स्थिति नहीं सुधरती तब तक देश 
की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। उत्तरी बंगाल मेँ मेँ 

जिस स्थान से अता हूं वहां चाय बागान श्रमिक बहुत सी 

समस्याओं का सामना कर रहे ol बीच-बीच A उमकी 
Bet होती रहती है ओर बेरोजगार sel के सामने 

कोई विकल्प नहीं होता। चाय बागान बंद हो रहे हँ ओर 
निर्धन श्रमिक भूखे मर रहे है। पश्चिम बंगाल मे जुट 

मिलो कौ भी यही र्थिति है। अधिकांश कारखाने dq हो 

“मूलतः बंगला गँ दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी 

रूपांतर | 

29 फाल्गुन, 1933 (रक) what वर्चा 1326 

चुके है ओर श्रमिक पीड़ित हो रहे है। हजारों मजदूरों 
का रोजगार छिन चुका है। सरकार ने 2004 मेँ राष्ट्रीय 
आयोग जैसे अनेक आयोगं का गठन किया है परन्तु, कोई 
उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। मध्यस्तथा न्यायालय 
की शरणं मे जाने पर श्रमिकों को कुछ नहीं मिलता 
क्योकि जब न्यायालय उनके पक्ष मेँ निर्णय देता है तो 
संसद तुरंत उस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संकल्प 

पारित कर देती है। इस परंपरा पर तत्काल रोक लगाई 

जानी चाहिए। 

हाल ही मेँ हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में 

हड़ताली steal का उत्पीडन ओर उनकी धमकी दी जा 

रही ol यह ठीक बात नहीं हे। पश्चिम बंगाल की माननीय 

मुख्य मंत्री को इस मुदे पर ध्यान देना चाहिए्। आपके 
माध्यम से आदरणीय श्रम मंत्री जी से मेरा यह अनुरोधदहै। 

पूरे विश्व में श्रमिक उन पर हो रहे उत्पीडन के 

विरुद्ध संगठित हो रहे sl वे आंदोलन कर रहे है ओर 

सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैँ। वे न्याय चाहते है अपने 

अधिकार वापस पाना चाहते है। श्रमिक अपने साथ हो पृहे. 
अनुचित व्यवहार, अवैध श्रम oral के विरुद्ध अपनी आवाज 
उठा रहे है ओर यदि उनकी मांग परी नहीं होती है तो 
एसी ओर हड़ताल करने का प्रयास कर रहे #1 भारत 4 

भी श्रमिक अपने हितों के संरक्षण के लिए संगठिति हौ "रुह् 
el उनकी बात को धैर्यं पूर्वक सुना जाना चाहिए; अन्यथा 
वे अपना आंदोलन तेज कर सकते है ओर अपने अधिकारो 

को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हे। 

पत्रकार ओर मीडियाकर्मी भी अपनी मांगों को परा 
कराने के लिए बहुत शीघ्र हड़ताल करने जा रहे है । अतः 

कामगार वर्गं में फिर से शक्ति का संचार हो रहा है। 

we उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। अन्यथा देश कभी 

प्रगति नही करेगा अर्थव्यवस्था कभी सुदृद्र नहीं ert 

vel शब्दों के साथ, मै इस चर्व मेँ भाग लेने का 
अवसर प्रदान करने के fay आपका धन्यवाद करता हूं। 

(हिन्दी) 

श्री कामेश्वर वैठा (पलामू) सभापति महोदय, आज सदन 
म ys va विषय पर बोलने का अवसर मिला है, जिस 

पर हम तमाम देशवासी जिदा दहै, जो राज कर रहे रहै, 

हम उनकी मेहनत W चाहे वह खेत का मजदूर हो, चाहे



1327 नियम 193 के 

[श्री कामेश्वरं gar 

qe फेक्टरी का मजदूर हो, आज उनकी ही मेहनत पर 
हम तमामं देश के लोग राज कर रहे FI 

हमे उस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि हम 

आज आजाद भारत की संतान है। हमारा देश आजाद 

भारत के नाम से जाना जाता है। आजाद प्रजातंत्र के नाम 

से हमारा देश जाना जाता है। पूरी दुनिया में हमारे 

आजाद भारत कां कैसा स्वरूप है? इस स्वरूप के बरे में 

हम माननीय सदस्यों को सोचना होगा कि कैसा आजाद 

भारत है? जो दिन भर खेतों A काम करे, उसके वच्चे 

शाम को भूखे सो जाएं यह कैसा आजाद भारत है कि 
लखों महिलाएं सिर्फ रोटी की खातिर जिस्म बेचने को 

मजबूर है? मै अपने ards प्रदेश की ओर आपका ध्यान 
आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे बगल मे छत्तीसगढ राज्य 

हे। ama ओर उड़ीसा भी है। आज भारते का कोई te 

राज्य नहीं है चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात 

हो, सूरत हो, दिल्ली हो, आप इन सभी राज्यों मं इ 
71रखंड के लोग देख सकते है, चाहे वो आदमी हो, या 

महिलाएं हों या बच्चे हो, हर गांव की महिला या बच्चे 

wel न कहीं इन प्रदेशों में जरूर आपको मिल जाएंगे 

चाहे वो dew कर रहे हों यायो ईट-भटे का काम 

कर रहे हों या होटल में gt we धोने का काम कर 
रहे ati 

आज आारखंड जो इतना बड़ा राज्य है, जो भारत के 
लिए सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा देता है लेकिन आज 

आारखंड की हालत बहुत दयनीय है। हमारे यहां बहुत सी 

Gar है, कोयला, र्बोक्साइट इत्यादि की wart हें । उत्तर 
प्रदेश में भी एल्युमिनियम की hat है लेकिन छत्तीसगढ़ 

से चलती है लेकिन उन माइन्स F 70 से 75 पैसे की 
भी वेसी मजदूरी मजदूरो को नहीं मिलती है। हमारे यहां 

खेत मेँ काम करने वाले a की मजदूरी आप देखेंगे 
तो उनकी मजदूरी जौ वर्षो से थी, आज भी करई जगह 

पर कमोबेश वहीं है। 4 26 साल तक उनके fay ही 

संघर्षं कर रहा था जो दो जून की रोटी के लिए तरस 
रहे थे ओर जिनकी अस्मिता लूटी जा रही थी तथा जो 

सामन्ती हुकूमत के चलते aad के नीचे we जा रहे FI 
माननीय गुरुदास दासगुप्ता जी ने जिस तरह से सदन में 

‡ उन मजदूर के प्रति जो पीड़ा रखी है, उनके दर्द के 

बारे में जो जिक्र किया है चाहे वौ असंगठित मजदूर हो 
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चाहे वह खेत या कारखाने का मजदूर हो। मै इसके लिए 

उनका defeat से स्वागत करता हुं ओर Wl विश्वासं 

हुआ कि इस सदन मे wel a कहीं एसे लोग बैठे है जो 

उनकी दीन-दशा ओर उनकी wet कौ बहुत अच्छी तरह 

से जानते ह ओर तमाम सदन of ga पीडा से उन्होने 

अवगत कराने की कोशिश की है। 

सभापति महोदय, मेरा भी आपके माध्यम से सरकार 

से निवेदन है कि इन असंगठित मजदूरो की पीड़ा के बरे 

मे सोचें! हमारे यहां जितनी भी फेक्टरीज है, जितनी भी 
माइन्स हैँ, उन माइन्स मे असंगठित मजदूरो की मजदूरी 
न्यूनतम मजदूरी कौ तौ छोड़ दिया जाए, वे. अपनी मजदूर 
के लिए ठेकेदारों के रहमोकरम पर निर्भर रहते है, इसलिए 
सरकार उन असंगठित sagt की पीड़ा-दर्द को wae! 
मेरा इतना ही निवेदन FI 

“st गणेश सिंह (सतना); आज नियम 193 के तहत 

मा. सदस्य श्री गुरुदास दास गुप्ता ने जो विषयं देश के 

असंगठित क्षेत्र के sel की दुर्दशा के बारे में उठाया है, 
मै अपने दल के aa ft मुरली मनोहर जोशी जी के 
विचारों से अपने को संबद्ध करते हुए A बताना चाहता हूं 

कि देश के लगभग 50 करोड़ श्रमिक जौ विभिन्न क्षेत्रो में 

काम करते हुए शोषण के शिकार हो रहे Sl यह देश के 
लिए अत्यते शर्म की बात दै। आजादी के बाद नारा 

लगाया गया था "कौन बनाता हिन्दुस्तान भारत का मजदूर 

किसान" | 

लेकिने आज देश को बनाने वाले किसान मजदूर 
दोनों की हालत दिनों दिन खराब हो रही & दोनों के 
सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा 

है। श्रमिक कई क्षेत्रों में काम करता हुआ करई हिस्सों में 

del हुआ है। उसके शोषण का सबसे बड़ा कारण यही 

है। कोई ta कठोर कानून नहीं है जिससे उसकी रक्षा 

हो सके! उसके मौलिक अधिकारों का लगातार हनन at 
रहा Sl कितना बड़ा gua है कि जो भवन बनता है 
उसके पास रहने के -लिए पड़ी नहीं है, जो अनाज पैदा 

करता है वह भूखा है, जौ कपड़ा बनाता है उसके बदन 
में कपड़ा नहीं है, जो दिन रात जीवम भर काम करता 

है उसके पास मृत्यु के बाद कफन का कपड़ा तक खरीदने 
के लिए पैसा नहीं रहता। 

"भाषण समां पटल प्रर रखा गया।
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सुबह से अपना श्रम बेचने.के लिए श्रमिक खडा 
रहता el एसा दुनिया 4 ओर कहीं देखने को नहीं मिलेगा । 
यूरोप के देशों मेँ जो अधिक मेहनत करता है, उसे सबसे 
अधिक वेतन मिलता है लेकिन हमारे देश a wert जो 
सबसे अधिक मेहनते करता है उसे सबसे कम पैसा मिलता 
gl जौ सबसे कम काम करता है, वह सबसे अधिक पैसा 
पाता है। उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता FI 

एक तरफ एक aftr 15 रुपये दिन भर मेँ एवरेज 
कमाई आंकी गई है, दूसरी तरफ 17 लाख रुपये हर रोज 
उद्योगपति की कमाई आंकी गई है, इस अंतर को कैसे 
खत्म किया जयेगा। उद्योग क्षेत्रों मेँ श्रमिकों का भयंकर 
शोषण हो रहा है। स्थायी मजदूर, बदली का मजदूर, ठेका 
का मजदूर, सबका काम एक जैसा है किंतु बदली मजदूर 
तथा ठेके के मजदूर को 100 रुपये से कम मजदूरी 
मिलती er 

उद्योगों मे हर रोज एक्सीडेट 4 श्रमिक मारे जा रहे 
है, Wy उसके बदले परिवार को कुछ नहीं मिलता। 

श्रम न्यायालयं के eel को कोई भी कंपनी मानने 
को तैयार नहीं है। श्रमिकों की सुरक्षा के सारे कानूनों का 
मजाक Se जा रहा है देश मे एक सशक्त कानून की 
जरूरत FI 

मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को दो हिस्सों a 
बांटकर योजनाओं का लाभ दे रही हे। पहली योजना A 
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना दूसरी मुख्यमंत्री भवन सनिर्माण 
कर्मकार मंडल योजना। 

इन दोनों योजनाओं के तहत पूरे परिवार की सुरक्षा, 
इलाज की व्यवस्था, Fed की पढ़ाई की व्यवस्था, बेटी की 
शादी की व्यवस्था, मकान की सुविधा, गर्भवती माता की 
45 दिन की. घर ad मजदूरी, पति को 15 दिन की घर 
qo मजदूरी, पौष्टिक आहार के लिए पैसा, यहां तक कि 
अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो उसके लिए आर्थिक सहायता 
राशि देने का प्रावधान किया गया है। देश के करई शहरों 
मे भवन बनाने वाले sal का भयंकर शोषण हो रहा 
है, उन पर रोक लगानी चाहिए। इसी तरह की नीति पूरे 
देश में बनायी जाए। परे देश मँ काम करने वाले श्रमिकों 
की पहचान करायी जाए। बुनियादी सुविधाएं तथा न्यूनतम 
मजदूरी तय की wel श्रमिकों के उत्थान के लिए नए 
ओर कठोर कानून बनाये जाए। 
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श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): माननीय सभापति महोदय, 
आपने मुञ्चे गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाई गई गंभीर चर्चा पर 
बोलने का मौका दिया, इसके लिए म आपकी बहुत आभारी 
gl मुञ्चे बताया गया कि दस साल बाद इस विषय पर चर्चा 
सदन मे चली है, जिसमे लाखों करोड़ लोगों की बात सदन 
मँ उठाई जा रही है! हम इस विषय की गंभीरता को इससे 
Wad सकते हँ कि आज हाउस खाली है। हम कितने गंभीर 

है, हम इस बात कौ wa सकते है । उन मेहनतकश लोगों 
की बात कह रहे है, fore मजदूर कहते FI आज जनतांत्रिक 
प्रणाली वाले देश मेँ मेहनतकश लोगों की बात कहने वाले 
लोग, गंभीरता से सोचने वाले कितने कम & ये हम was 
7 सकते ei अभी बजट आया ओर एफ.डी.आई. का रेट ओर 
कम oe दिया गया। हम एक तरफ Pad सभ्यता से 
as कर रहे हँ ओर दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था कहीं न 
कहीं चुनौती दे रही sl आज दैनिक मजदूरी करने वाले, 
कलकारखाने मे मजदूरी करने वाले el मजदूर हँ जो 
कठिन श्रम ओर संघर्ष करते हँ लेकिन अगर उनके साथ 

कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके बच्चों के लिए 

कोई इतजाम नहीं होता है। उनके लिए कोई ge यूनियन 

नहीं है, उनकी तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। 

उनके अपाहिज होने के बाद उनके घर की स्थिति क्या होती 
है, उनके बच्चे कैसे भूखे रहते है, उनका परिवार कैसे दाने. 
दाने को मोहताज हो जाता है, ये सब हम अच्छी तरह 

जानते है। कोई सामाजिक या न्यायिक व्यवस्था इनके लिए 
नहीं है। हमे इनकी तभी याद आती है, हम इनकी सुध तभी. 
लेते है जब चुनाव आता है ओर वोट लेना होता 21 फैक्ट्री 
म काम करने वालों के लिए भविष्य निधि भी होती है, oe 
सहायता भी मिलती है। लेकिन A उन लोगों की बात कहना 

चाहती हूं जो असंगठित है, उनकी संख्या कहीं ज्यादा Zz 
बीड़ी बनाने वाले, पत्तल बनाने वाले, खेतिहर मजदूर, बुनकर 
जैसे बहुत लोग él बीड़ी बनाने वाली मजदूर ओरते ज्यादा 
से ज्यादा एक दिन मेँ 25 रुपए कमाती है। जब वै बीड़ी 

बनाकर ले जाती & तो कंपनी का मुंशी एक तिहाई हिस्से 

को यह कहकर अलग कर देता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं 

है, गुणवत्ता की कमी है, हम इसे नहीं ले सकते। उन्हे शर्त 
के हिसाब से बाध्य किया जाता है। 4 उन मुंशियों के बारे 

मे कह रही हूं जो skal का शोषण करते है। उनका 
परिवार 25 रुपए प्रतिदिन कमाने के बाद नमक के साथ 

रोटी खाकर दिन PARA है। जब उनका शरीर 50-60 

साल की उप्र मेँ स्वस्थ नहीं रहता, कमर ya जाती है,
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(ated पुतुल कुमारी] 

पैर दुख जाते है, आंखो 4 मोतिया्बिंद उतर आता है, तब 
उनको कोई नही yoo! A पत्तल बनाने वाले मजदूरों की 

बात कह रही हूं जौ आदिवासी क्षेत्र से आते है। ये उनकी 
आजीविका का साधन दहै, जब वे Gael बनाकर लेकर जाते 

है oe रास्ते में तंग किया जाता है। रेल F AG तंग 

करता है, सी.आर.पी.एफ. के जवान तंग करते है। 

महोदय, मै बुनकरों के बारे 4 बहुत गंभीर बात कह 

रही हूं ओर grant को मजदूरोँं की श्रेणी मेँ रख रही हूं 
जौ बहुत खराब बात Si एसा नहीं होना चाहिए क्योकि 

होनहार बुनकर के हाथ के कपड़े ब्रांडिड दुकानों मेँ बिकते 

el उन मजदूरों को होली, दीवाली ओर ईद के मौके पर 
पैरो दे दिए जाते है जबकि वे पूरे साल कामगार मजदूर 
की तरह उनके लिए काम करते 81 आज ays मजदूरी 

को वेश से हटा दिया गया है लेकिन. आज भी agen 

मजदूरी उन गांवों मे जिदा है जहां बुनकर काम करते Zz! 
एक परिवार के चार आदमी कपड़ा बनाते है, परे दिन में 

पांच मीटर ओर ज्यादा से ज्यादा छः मीटर कपड़ा बनाते 

#1 एक मीटर कपडे का दाम 15 रुपए मिलता है ओर.“ 

ज्यादा अच्छा कपड़ा होता है तो 20 रुपए मिलता 21 

चार लोग मिलकर काम करते हँ ओर 80 रुपए मजदूरी 
मिलती 2! "इंडिया wes, इंडिया wefan, इंडिया safer 

के बरे मेँ कितना ही के, कितना ही आर्थिक सुधार कै हि 

बारे में कहं लेकिन यह free का एक पहलू है। सिक्के 

के दूसरे पहलू की तरफ अधेरा है, जहां मजदूर सिसक 
रहे है, जहां वे गरीब ओर war #1 हमें सिक्के के 

दोनों पहलुओं को देखना होगा। wa तक दोनौ पहलू 

बराबर नहीं होगे तब तक हम आर्थिक सुधारो की बात 
नहीं कर सकते है। हमे इस तरफ ध्यान देना होगा तभी 
हम विश्वस्तर पर चुनौती दे wit, एक नई व्यवस्था को 

कायम कर सकेगे। 

आपने मुञ्चे बोलने का मौका दिया इसके लिए 4 
आपको धन्यवाद देती हूं। 

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर); सर, अगर -आप इस समय 

के te जीरो ओर लगा दे तो काम सही है, अन्यथा 

weer क्या है। हमारे देश मेँ जो आर्गेनाइज्ड ओर 

अनआर्गेनाइज्ड मजदूर है, अगर इनके लिए हम नहीं बोलेगे 

ओर जो इतनी बद्विया डिस्कशन हमारे बुजुर्ग, हमारे बडे 

भाई श्री दासगुप्ता जी ने शुरू की है। भ कह सकता हू 
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कि यह मसला एक सोच का है। सवाल यह नहीं दहै, 
सरकारे os आई ओर करई चली गई करई आर्येगी ओर 

कई चली जायेगी। सवाल यह है कि इतने वर्षो के बाद 
मै उस सरकार को क्रिटिसाइज करूगा ओर वह इस सरकार 

को क्रिटिसाइज करेगे। अफसोस है कि हम सोचते क्यों 

नही, हम UR क्यों नहीं सोच रहे है कि मजदूर का 

शोषण हो रहा है, यह सब मानते Fi सब मान we हैँ 
कि मजदूर गरीब है। सब मानते दै कि मजदूर की हालत 
खराब है। सब मानते है कि वह diva. से भी नीचे 

है। सव मानते. है कि उसका गुजारा नहीं हो रहा FI 
लेकिन सवाल यह है कि मानने .के बाद इसे ठीक क्यौ 

नही किया जा रहा है) मुञ्चे इस बाते का बहुत दुख zl 
भ आपको कहना चाहता हं कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी 
तक कोई एक मिनिमम रेट कर दीजिए! जो ऊपर देना 

चाहता है, वह दे, लेकिन कम से कम मजदूर की जिंदगी 
का गुजारा तो चले, आखिर वह भी इंसान है, wy 
जस्टिस है, इंसानी इंसाफ की बात है। वह भी इस देश 

के इंसान है। वह इस देश का महत्वपूर्ण पिलर है। जिसकी 
मेज्योरिटी, जिसकी तादाद, जिसकी पापुलेशन इस देशं में 

सबसे ज्यादा है। क्या va de का सिर्फ एक्प्लायटेशन 

होगा, उसे सिर्फ लूटा ही जायेगा। मै आपको क्या सुनाऊं, 
हम सारे हिंदुस्तान की बात कर रहे है, अब भै आपको 

` {अपने स्टेट की बात सुनाता हूं! मेरे राज्य मेँ आर्टिकल 
370 है ओर 370 के कारण जो इस देश के बनाये गये 

कानून है, वे लागू ही नहीं होते है। वहां जौ डेली वेजर 

है, were cae है, Ge दो सौ रुपये w मंथ मिलते 

है, जो नीड बेस्ड लगा है। इसके अलावा एक कम्युनिटी 
पार्टिसिपेशन है, उसे पांच सौ रुपये महीना मिलता है, 
लेकिन उन्हे 28 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तीस महीने 

की तनख्वाह नहीं मिली। वे कौन है, वे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन 

है, उनकी अंग्रेजी इतनी जबरदस्त है, अंग्रेजी के asd 
इतने जबरदस्त 8, लोग कहने हैँ कि हमें कम्युनिटी 

पार्टिसिपेशन मं लगाओ ओर जब उसे लगाते है तो उसकी 

शादी हो जाती है। क्योकि सबको मालूम होता है कि 
लडका नौकरी पर लग wal उसकी aka इंतजार करती 

है fe इसकी तनख्वाह नहीं आ रही है। एक महीना हौ 
गया, दौ महीने हो गये फिर चार महीने हौ गये। पहला 

धोखा उसके साथ सरकार ने किया ओर उसने उस aka 

के साथ भी धोखा कर दिया। उसका परिवार भी बन 

Ta! afer तनख्याह नही आई । वह qari नहीं ले गया,
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खाना दंग से महीं खिलाया, इज्जत नहीं मिली। मै आपसे 

कहना चाहता हूं यह हमारे लिए शर्म की बात है। आज 

जितने भी हम पोलिटीशियंस है, हम इसके जिम्मेदार है। 

इसमें tear नहीं है कि यह नहीं है, वह नहीं है। इसके 

लिए सारे जिम्मेदार है। 

महोदय, हमने दुनिया में टैक्स सूने है, अमीरों पर 

टैक्स सुने, अभी भी taal की बात हो रही oti cai 

के बरे मे कई लोगों नै बोला। लेकिन यह मेरी waa से 

बाहर है कि जहां हमारे नीति मे ही कोई कमी FI 

कटरा के 25 हजार मजदूर, जो ft; पालकी वाले ओर 

घोडे वाले हैं। क्या आपने दुनिया 4 कहीं लेबर टैक्स 

सुना है। हमने हमेशा इन्कम टैक्स के बारे मे सूना, wat 
या टोल टैक्स के बारे में सुना। लेकिन यह aR टैक्स 

कहां से आया। मँ अचम्भित हूं fe कोई FA वाला नहीं 
है। खरगे साहब को मेने पहले भी बताया el लेकिन क्या 

करे, यह इनके बस का रोग नहीं है। यह किसी के बस 

का रोग नहीं है, यदि हम सब मिलकर ait तो यह 
हमारे बसं का रोग हे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला हे। 

मजूदर सुन रहे होगे, A उन्हे भी कहना चाहता हूं कि 
आपका कुछ होने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं 

है। क्योकि नीति ad है, मन ही नहीं है, सोच नहीं है, 
हर बंदा चाहता है fe भै तकरीर ap ओर वाह-वाह सुन 

ओर तकरीरे करू। इन्होने भी सरकारे चलाई हें। 

wen भी सरकारे चलाई हं। लेकिन कोई माडल 

नहीं बना। कोई स्टेट माडल हे? कोई पार्टी माडल दै? 

कम्यूनिस्ट, काग्रेस, aod या कोई ओर पार्टी बताए कि 

किसने अपने राज्यों मे इन wel के लिए कुछ किया 
है? केवल लूट मची zl 

मनरेगा की बात की जाती है जिसमें लोगों को सौ 

दिन का रोजगार दिया जाता है ओर 120 रुपये महीना 

feet में दिए जाते @ उस feast की भी चोरी ओर 

हेरा-फेरी की जाती है, उसमे भी टांका लगाया जाता है। 

मजदूरों की बहुत दुर्दशा है। मुञ्चे इसके लिए खेद है। 

Waa कहना vem) डी.डी.सी. बनी, बी.डी.सी. बनी, 
एस.पी.ओ. बने ओर पांच सौ नौजवान एक्प्लाइट होकर 23 

वर्षो मे cater मे, मिलिटैसी मे गोलियों का शिकार हो 

कर शहीद हो गए है। लेकिन ae एस.पी.ओ. था, वह 

fw. मे था, वह डीडी.सी. में था, उसका खाता कहीं 

नहीं था, उसके लिए कोई कानून नहीं था, न उसके 

परिवार को oe मिला। मिला तौ सिर्फ शोषण। 
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हमारे लोगों को दूर पहाड़ों पर पटाने के लिए टीचर 
के पद पर नियुक्त किया मया। मोबाइल स्कूलों में नियुक्त 

किया गया। सर, सुनिए प्ट्-लिखे ओर अनपढ़ मजदूर की 
हालत बहुत दयनीय ओर मुश्किल है। मै आपके माध्यम से 

इस सरकार से कहना चाहता हूं, ee एक कमेटी बनाई, 
इतनी रिपोर्ट आई, इतने प्रपोजल आए, वे किस बात के 

है? अब तक इपिलिमेट क्यों नहीं हुए। 

(अनुवाद) 

श्रमिक विरोधी कौन दै? 

(टिन्दी 

सभापति महोदयः माननीय मंत्री आपके प्रश्न का उत्तर 

देगे। 

चौधरी लाल fee: सर, मंत्री जी से मेरी आखिरी 

विनती है। मंत्री जी, अगर आप एक es a कि कश्मीर 

से कन्याकुमारी तक सभी मजदूर को क्या न्यूनतम मजदूरी 

मिलनी चाहिए। भँ मांग करता हूं कि मजदूर को कम से 
कम पांच सौ रुपये प्रति दिन की मजदूरी मिलनी afer, 

नहीं तो वह नहीं जी सकता zl 

अनुवाद) 

“श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली); कामगार wt हमारी 

अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। ग्रामीण 
am को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमारी 

सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा कार्य योजना लागू की हे। 

यह योजना ग्रामीण ast मे कामगारों को न्यूनतम मजदूरी 

दिलाने a सहायक है। साथ दही यह योजना श्रमिकों के 

शोषण की समस्या का समाधान करने मेँ भी सहायक है। 

सरकार की वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीति के कारण 

अधिकांश freed ओर शिक्षित श्रमिकों को विदेशों मे रोजगार 

के अवसर प्राप्त हो रहै हैँ! यह हमारी अर्थव्यवस्था के 

विकास A सहायक है। 

संगठित कामगारो को सरकार से लाम प्राप्त हो रहे 

है। परन्तु, साथ ही श्रमिक संघों के नेताओं ओर प्रबंधन के 

बीच सहयोग न होने के कारण अधिकांश उद्योगों मँ कम 

उत्पादन Bt रहा है ओर उनमें तालाबंदी की संभावना है। 

श्माषण सभा पटल पर रखा WAT!
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[श्री एस.एस. TRS 

हमारे क्षेत्र मे बी संख्या में बीडी मजदूर रहते ZF! 
इन मजदूरो का ठेका बीड़ी प्रबंधन द्वारा शोषण किया जाता 

है। उक्त ठेका बीड़ी wave पेंशन ओर भविष्य निधि का 

उचित रूप से संचालन नहीं करते। 

असंगठित कामगारो का विनियमन किया जाना आवश्यक 

है। सरकार को उनके बच्चों को शिक्षा ओर चिकित्सा 

` सुविधाएं प्रदान करने तथा भविष्य निधि ओर अन्य आवश्यक 
सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए ओर 

' समुचित कानून बनाने चाहिए। 

, सेवानिवृत्त बीड़ी मजदूरो ओर कपास मजदूरों को बहुत 

कम पेंशन मिलती है। बहुत कम पेंशन eh के कारण 
बीड़ी मजदूरों के सामने अनेक समस्याएं आ रही Fl 

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेशन सामान्यतः कम 

से कम 2000/ रुपये निर्धारित की जानी afew! इससे 
उन्हे अपनी वृद्धावस्था मे अपना भरण पोषण करने A सहायता 

मिलेगी। 

आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरो की कमी sl 

उन्हे Gal F काम करने के लिए प्रोत्साहित काम हेतु 

कृषि मजदूरी मेँ वृद्धि की जानी चाहिए। | 

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे, मुक्कुडल स्थित अस्पताल बीड़ी 

मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। आजकल 
डाक्टर निर्धन बीड़ी मजदूरों को उचित उपचार नहीं दे रहे 

| हमारे क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने 
के लिए ओर अस्पताल खोले जाने चाहिए। | 

| कपास उद्योगों में महिला कामगारों को न्यूनतम वेतन 
न मिलने से उनके सामने अनेक परेशानियां आ रही है। 
we अस्थायी कामगार के रूप मे रखा जाता है। उन्हें 

कर्मचारियों के शोषणे से बचाए जाने की आवश्यकता Zz 

हमारे देश का निर्माण करने कै लिए स्वस्थ ari 

की आवश्यकता 2! अतः हमारी सरकार को कर्मचारियों को 

सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। किसी भी 

तरह का आर्थिक संकट क्यों न हो सरकार को श्रमिक 
की धनराशि का इस्तेमाल नहीं करना afew श्रमिकों के 
लाभ मँ कमी नहीं की जानी चादिए। केवल तभी ori 
के बीच किसी असंतोष के बिना हमारा देश विकास कर 

सकता है। | 

19 मार्च, 2012 ` अधीन waf 1336 

*श्रीमती बोचा आसी लक्ष्मी (विजयनगरम); सरकार की 

दोषपूर्ण नीतियों के कारण मजदूर वर्ग से संबंधित यह एक 
महत्वपूर्णं मुदा है। महोदय, हमारी सरकार श्रम ore को 
मजबूत. बनाने का हमेशा स्वागते करती है तथा मजदूरो के 

जीवन को मजबूत बनाने हेतु विभिन पहलुओं जैसे आर्थिक 
पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा Se बेहतर जिंदगी प्रदान करने 

की दृष्टि से विभिन्न श्रम कानूनों को कठोरता से लागू 
करने पर॒ गंभीरतापूर्वकं ध्यान देती है। माननीय श्रम मंत्री 

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ड. मनमोहन 

सिंह तथा हमारी प्रिय संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाधी 
के कुशल नेतृत्व मे मजदूरों की भलाई हेतु W देश में 

विभिन क्षेत्रों में बहुत सी योजनाओं को लागू किया zl 

मनरेगा योजना बड़ी योजनाओं मे से है तथा संप्रग 

सरकार की एक उल्लेखनीय woofer है। मे इस सबका 

उल्लेख इसलिये कर रही हूं क्योकि बहुत से कृषि मजवृूर 

मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे हैँ तथा उनके 
जीवन स्तर मेँ वृद्धि हुई fi महोदय, बहुत सारे मजदूर 

विभिन्न क्षेत्रों मे काम कर रहे bi बहुत सी महिला मजदूर 

देशभर में अनेकों उद्योगों तथा कंपनियों मे काम कर रही 
है । महोदय, भँ आपके माध्यम से श्रमं मंत्री जी से अनुरोध 
करती ¢ कि वह मेरे विजयनगरम निर्वाचन क्षेत्र मे रह 
रहे तथा बहुत गरीबो मेँ जीवन यापन कर रहे YE उद्योग 

मजदूरो की स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार हेतु एवं उनके 

परिवारों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाएं एवं we 

लागू wy 

(हिन्दी 

"श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) आज नियम 193 

के अंतर्गत भारत मे कार्यरत श्रमिकों के समक्ष कठिनाई की 

चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योकि आज दुनिया मेँ चायना 

के बाद भारत में ही सबसे अधिक संगठित एवं असंगठित 

मजदूरो की संख्या है। इतने बड़े मानव संसाधन हमारे 
पास उपलब्ध हैँ जिसके योगदान से भारत के समक्ष पिछले 

ast में आई मंदी के बावजूद stat की मेहनत के कारण 

भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बनाए रखने A सफल हो 

सके। इसके बावजूद stot के समक्ष काफी चुनौतियां एवं 

कठिनाई आज भी विद्यमान है। भारत मेँ लगभग 50 तरह 

के श्रमिक कानों के उपलब्ध होने के बावजूद श्रमिकां का 

Ty संभा Gea पर रखा गया।
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शोषण बरकरार है। आज भी उन or से कामगारों के 

हितों की रक्षा कम हो पा रही है। श्रमिक ort कौ 

पालन करने वाले श्रम आयुक्त एवं उनके अधीन राज्यो में 

श्रमिकों के हितों की रक्षा करने मे असफल साबित हो रहे 
Si एक तरफ श्रमिक गरीब एवं असंगठित होते है जिससे 

वह कानूनी रूप से मिल-मालिकों के खिलाफ ast में 

प्रभावी नहीं हो पाता है। उद्योगपति आजकल श्रमिकों को 

न्याय देने के बजाय Te उच्चतम न्यायालय तक कानूनी 
ase मे vos रहता है जिसमें तमाम श्रमिकों की या 

तो मौत हो जाती है या वह आत्महत्या करने के fay 

मजबूर हो जाता टै। भारत मेँ संगठित श्रमिकों की समस्याओं 

का समाधान नहीं हो पाता है। पिछले तीन at 4 वैश्विक 

मंदीकरण के नाम पर भी श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं 

मे कटौती sgl दूसरी तरफ भारत के असंगठित श्रमिकों 

के हितों की रक्षा बिल्कुल नहीं हो पा रही है। असंगठित 

मजदूर अपने हक एवं हकूक के fay, न्याय के लिए 

केवल भटकते रहते है ओर वह निराश होकर के घर बैठ 

जाते ह। आज देश में बहुत बड़ी संख्या मेँ घरों, कार्यालयों 

एवं प्रतिष्ठानं में सुरक्षाकर्मियों की भर्ती हो रही zl 

सुरक्षाकर्मियों को रोजगार देने वाली निजी एजैसी है। वे 

निजी एजेंसी बहुत बडे पैमाने पर शोषण कर रही है। 

उदाहरण स्वरूप यदि एजेंसी अपने द्वारा दिए गए सुरक्षाकर्मी 

के लिए प्रतिष्ठानों से 5000 रुपया लेता है तो उसे बमुिकिल 

5000 रुपया दिया जाता है। इनकी सुरक्षा प्रदान करने के 

लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। यदि कोई कानून हे 

तो वह प्रभावी नहीं हो पा रहा है। इसी तरह प्रवासी 

मजदूर, खेतिहर, मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं मं 

लगे हुए श्रमिकों को भी पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा FI 

प्रतिष्ठानों मे श्रमिकों के पद रिक्त रहने के बावजूद नियमित 

नियुक्तियां न॒ करके आउटसोर्सिग संविदा के मजदूरो से 

काम कराया जाता है। संविदा के wal को पूरा पैसा 

भी नहीं मिलता है तथा उन्हे कोई कानूनी सुरक्षा भी 

उपलब्ध नहीं है। इस तरह से असंगठित क्षेत्र मे कार्य 

करने वालो को न तो चिकित्सा सुविधा उपलब्य होती है 

ओर न तो श्रमिक कानूनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र से 

मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होता है। महिलाओं को 

प्रसूति लाभ भी नहीं मिल पाता है! खान के श्रमिकों का 

भी वड़े पैमाने पर शोषण हो रहा zl इसी तरह चीनी 

fat मै कार्यरत श्रमिकों का बड़े पमाने प्रर शोषण हौ 

रहा है। अतः सरकार को प्रभावी ढंग से देश के श्रमिकों 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) अधीन चर्चां 1338 

की समस्याओं को लागू करना चाहिए तथा उद्योगपतियो एवं 

मालिको के द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन करने पर उनके 

खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की अपेक्षा करता हूं। क्योकि 

किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार उस देश का श्रमिक 

होता है। इसी के साथ मै अपने विचारो को क्रियान्वयन 

की अपेक्षा राज्य सरकारों से आपके माध्यम से करना 

चाहता हूं। भारत सरकार को अर्जुनसेन गुप्ता की संस्तुतियाो 

को भी लागू करने हेतु राज्य को सलाह भेजनी चाहिए। 

अंत A A oem कि सामाजिक सुरक्षा, बीमा पशन, 

वृद्ध, विकलांग आदि लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिरए्। 

मुञ्चे विश्वास है कि निर्माण aa मे लगे मजदूर. के हिता 

की सुरक्षा राज्य सरकार प्रभावी ढंग से करे। 

डो. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम); 

सरकार की त्रुदिपूर्णं नीतियों के कारण श्रमिक वर्गं के बीच 

व्यापक असंतोष की स्थितिः 

नियम 193 के अधीन श्रमिक मेँ व्यापक असंतोष की 

स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने पर 

मै विशेष रूप से आपका आभारी =! 

भारत के आजादी के बाद बनाया गयां संविधान ओर 

डा. बाबा साहब अंबेडकर एवं अन्य संविधान के स्थापतियाँ 

ने संविधान में श्रमिकों के बरे A जो भी प्रावधान किया 

गया है। उस से विपरीत नीतियों के लिए ये सरकार 

जवाबदेह zl 

इस देश में श्रमिक ओर किसान सबसे ज्यादा मेहनत 

करते है ओर इस बड़े देश का विकास मे अपना अहम 

योगदान देते 81 मगर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 

उन दोनों वर्गो को sa सरकार की गलत नीतियों के 

तहत किनारे पर किया गया. है। ) 

श्रमिर्को की बात ot तो उनके बरे A गदित की 

गई नीतियों को नजर अंदाज करके उनको भारी नुकसान 

पहुंचाया जा रहा eI 

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की नीतियों की बजट से 

सबसे ज्यादा श्रमिक प्रभावित हुआ है। आउटसौर्सिग एवं 

aie जोब की नीतियों के कारण श्रमिकों पर अतिक्रमण 

gn है ओर श्रमिक का जिसको नजर अंदाज करके 

short को तगड़ा मुनाफा मिल रहा है। श्रमिक वर्गं अपना 

खून, पसीना एक करते हुए भी दो वक्त की रोटी भी 

नहीं पा सकता हे।
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cst. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी] 

उदारीकरण का आउटसोर्सिंग ओर कोन्दरक्वुअल जोव 
की बजट से आरक्षण की संविधानिक नीतियों को चोट 

wag हे। म समलता हूं कि ये नीति असंवैधानिक एवं 

गरीब ओर दलितों के विरुद्ध है। श्रमिक वर्ग मेँ सबसे 

ज्यादा दलित एवं गरीब ad ¢| 4 सरकार से मांग 

करता § कि सांविधानिक आरक्षण को चुस्त किया जाए 

ओर आउटसोर्सिग एवं कटैक्वुअल प्रथा की तिलांजली देनी 

ater | 

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति ओर भी बदतर 

हे ओर इन वर्ग का शोषण किया जाता है ओर उनके 

लिए स्पष्ट रूप से उनके हितों के लिए कानून बनाने 
चाहिए ताकि उनको न्याय मिल wa 

“श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मै. मजीठिया कमेटी 

की रिपोर्ट की अनुपालना शीघ्रता से चाहता हुं जिसमें प्रेस 

से जुडे हुए होकर को भी इसमे सम्मिलित किया oan 

होकर भी aa है तथा अधिकतर Tex सेक्शन aie 

सोसायटी से संबंधित FI 

(अनुवाद) 

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, जो भी अपना 

लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते है वो रख 

सकते हेँ। | 

(हिन्दी) 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) सभापति 

जी, श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने आज सदन के सामने 

विचार के लिए विषय रखा है- 

(अनुक्त) 

"दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण मजदूर वर्ग में 
vot व्यापक असंतोष की स्थिति" 

(हिन्दी 

इस विषय पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने अपने 

विचार रखे &- श्री अधीर चौधरी, खौ. मुरली मनोहर जोशी, 

श्री यशवंत . सिन्हा, श्री शैलेन्द्र कुमार, ड. बलीराम, श्री 

‘HTD सभा पटल पर रखा गया। 

19 मार्च, 2012 sea वर्चा 1340 

शरद यादव, श्री कल्याण बनर्जी, श्री. ए. सम्पत, श्री अनंत 

गंगाराम गीते, श्री सी. शिवासामी, ड. रघुवंश प्रसाद सिह, 

श्री प्रशान्त कुमारं मजूमदार, श्री कामेश्वर बैठा, श्रीमती पुतुल 

कुमारी ओर चौधरी लाल fhe! 

17 माननीय सदस्यों ने इस च्चा मेँ भाग लिया है 

ओर बहुत से विषय प्रस्तावित fed है। अगर 4 भी फिर 

से उन सभी विषयों को प्रस्तावित ow तो शायद ओर दो 

घंटे लगेगे। इसके बजाय जो मोटी चीज है जो रपौलिसी 

aed है, उनके बरे मै कहगा। उसके बाद जो हमने नोट 
कियाहै, जो कुछ भी हमें उसके बारे मे कहना है, फिर 

भै एक-एक करके बताता जाऊंगा। जौ बाकी विषय रह 

ae, उन पर॒ हम विचार करेगे। 

(अनुकादा 

महोदय, सर्वप्रथम A उन सभी माननीय सदस्यों को 
धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होने मजदूर वर्गं की समस्याओं 
पर प्रकाश डाला ओर इस संव॑ध मे बहुत महत्वपूर्णं जानकारी 
दी। म खासतौर पर माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त 

जी को भी धन्यवाद देना चाहता हं जो हमेशा से ही 
सरकार द्वारा wg की समस्याओं के dda मेँ vod 
गये कदमो के बड़े समर्थक रहे है..(व्यवधान्) "समर्थक" का 
अर्थ यह नहीं है कि वह ate में शामिल हो गए FI 
इसका अर्थं मजदूरो के मुदो को aM से रै.(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्री गुरुदास दासगुप्तः मंत्री बनाओगे तो सपोर्ट करेगे। 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः FI, आइये जल्दी आडइये। ` 

(अनुकादा 

मै सदन का ध्यान सरकार द्वारा श्रमिक के कल्याण 
के लिये, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए 

vay गये कुछ कदमो की तरफ आकर्षित करना चाहता 

el सरकार एसे श्रमिकों के लिये बहुत चतित है ओर 
इसीलिये हमने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 

बनाया है। हमारा यह प्रयास है कि श्रमिकों के इस रवर्ग 
को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के. लिये योजनाएं बनायी 

जायें । इसी प्रकार कल्याण योजनाओं के लिए राष्ट्रीय सामाजिक 

सुरक्षा कोष की भी स्थापना की गयी है। । 

गरीबी की रेखा से नीचे वाले sel ओर उनके 

परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिये स्मार्ट
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are आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना "राष्ट्रीय स्वास्थ्य 

बीमा योजना" शुरू की गयी ofl 2.83 करोड़ परिवार इस 

योजना के दायरे में el इस योजना के आरम्भ से सरकार 

इस पर 1630 करोड़ खर्च कर चुकी है। वर्तमान मे 24 
राज्य ओर संघ aa मेँ यह योजना ay है ओर बाकी 
राज्य भी इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके Fl 

इस योजना का दायरा बद्राकर इसमे भवन एवं अन्य निर्माण 

mag, पटरी पर सामान बेचने वालो, मनरेगा मजदूरो। 
लाभार्थियों fire पिछले वर्ष मे 15 दिनों से अधिक काम 

किया हो तथा बीड़ी मजदूरों को भी शामिल किया गया 
है। सरकार का प्रयास है कि असंगठित क्षेत्रों के अन्य 

व्यवसाय समूहो को amg तरीके से इस योजना में 
शामिल किया जाये। 

ठेका Ag के समक्ष आ रही कदठिनाइयो के संबंध 
में काफी चिन्ता है। उनकी दुर्दशा से हम भी aga चिन्तित 

ह ओर इसीलिये हमने ना केवल अधिनियम के उपबंधों को 

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है, बल्कि 
ठेका मजदूरी को प्रतिबंधित करने के लिये 82 अधिसूचनायें 
भी जारी की eo! 

ठेका मजदूरी से संबंधित मुदं की जांचे के लिये 
सरकार द्वारा एक त्रिपक्षीय समूह गदिते किया गया हे। 

समूह ने 31 दिसम्बर, 2009 को अपनी रिपोर्ट पेश की हे। 
मुहं के महत्व को देखते हुए 22 जनवरी 2010 को सम्पन्न 

हुए राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन 4 इन पर विस्तार 

से चर्चा की गयी ef) रिपोर्ट को 23-24 नवम्बर, 2010 को 

सम्पन्न हुए 43d भारतीय श्रम सम्मेलन में भी पेश किया 

गया था। 

इन विचारविमर्शं के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 

Gara सामने आये él विभिन क्षेत्रं से प्राप्त जानकारियों 

के आधार पर ठेका मजदूरी (विनियमिन ओर उत्सादन) 

अधिनियम, 1970 को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव 

तैयार किया गया है ओर सरकार इन पर सक्रिय रूप से 
विचार कर रही है। 

श्रम कानून को ogg से लागू कराने के लिये हम 
वचनबद्ध दह! जहां तक केन्द्रीय परक्षेत्र का प्रश्न है तो 

श्रम कानूनों को लागू कराने हेतु मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) 

के आधीन एक सुस्पष्ट तथा प्रभावी तंत्र मौजूद है। 

इसी प्रकार राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएस.आई सी.) 

ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपी.एफ.ओ.) का अपना 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) ah चर्चा 1342 

पूर्वतन तन्त्र है। राज्यो मे भी इसी प्रकार की व्यवस्थापं 

है। चूंकि राज्य सरकारों की भी श्रम कानूनों के कार्यान्वयन 
मेँ भूमिका है इसलिए हम राज्यों में श्रम मशीनरी को 

Ge बनाने ओर श्रम कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के 

लिए उनके साथ लगातार संपर्क मे है। सरकार ने निम्नलिखित 

नौ अधिनियमों अर्थात मजदूरी संदाय अधिनियम, बोनस संदाय 
अधिनियम, Rey अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, प्रसूति, 

प्रसुविधा अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, कर्मचारी राज्य 

बीमा अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम ओर ओद्योगिक विवाद 

अधिनियम मं संशोधन किए हे। 

इन नौ अधिनियमों मे गत दो वर्षो के दौरान संशोधन 

किए गए él यह wag के प्रति सरकार की चिता को 

दर्शाता है। परन्तु, इसके बावजूद हमे बहुत कार्य करना है 

AT) हमे इन कानूनी कायन्वियन के माध्यम से अभी 

बहुत कार्य करना है। राज्य सरकारों ओर हमे अभी कानूनों 
का कार्यान्वयन करना है। मै आपसे सहमत हूं परन्तु, साथ 

ही यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि 

इनका राज्यों मे भी ose से कार्यान्वयन el 

केन्द्रीय ओद्योगिक dae तन्त्र सदेव यह प्रयास रहा 

हे कि केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों 4 
शांति ओर सामंजस्य बनाए wel केन्द्र के अंतर्गत आने 

वाले प्रतिष्ठानं मे ओद्योगिक dd कुल मिलाकर संतोषजनक 

हे, यद्यपि, मेरे मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त ओर आचार्य इस 

बात से सहमत नहीं el यह एक अलग बात है परन्तु, 
कुल मिलाकर इनके संबंध शांतिपूर्ण FI 

रोजगार का सुजन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं 

मे से एक है। वैश्विक आर्थिक मंदी ने विश्व की अधिकांश 
अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है ओर वड़े पैमाने 
पर रोजगार समाप्त हुए हैं! वैश्विक संकट ने भारत को 

भी प्रभावित किया है। तथापि, महत्वपूर्णं बात यह है कि 

आर्थिक मंदी के बावजूद इस अवधि के दौरान कुल रोजगार 

मे कोई कमी नहीं आई...(व्यवधान) 

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) आई.एल.ओ. की रिपोर्ट के 

अनुसार 40 लाख श्रमिकों का रोजगार छिन गया है। 

श्री मल्लिकार्जुन ut: 4 उस बात पर चर्चा करूगा। 

भारत श्रम बाजार सहित भारतीय अर्थव्यवस्था नै इस 

संकट के दौरान लचीलापन बनाए रखा ओर 2009-10 में
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[श्री मल्लिकार्जुन खरगे] 

eed सर्वेक्षण हेतु एन.एस.एस.ओ,. द्वारा जारी आंकड़ों के 

अनुसारं 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान अद्यतन 

दैनिक स्थिति के आधार पर लगभग 20 मिलियन नए 

रोजगारों का सृजन हुआ। इस अवधि के दौरान बेरोजगारी 

दर भी 8.3 प्रतिशत से कम होकर 6.6 प्रतिशत हो गई 

जबकि अधिकांश देशो मे बेरोजगारी की दर मेँ वृद्धि दर्ज 

की eI 

देश में वार्षिक आधार पर आंकडे प्राप्त करने ओर 

रोजगार ओर बेरोजगारी की स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए 

रखने के लिए सरकार ने वार्षिक रोजगार ओर बेरोजगारी 
सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया है। इससे सरकार को 

आवश्यकता पड़ने पर कभी भी समय पर जरूरी कदम 

उठाने में सहायता मिलेगी। 

अर्थव्यवस्था की नियोजित वृद्धि हेतु विभिन्न कदम उठाने 
के अतिरिक्त सरकार ने रोजगार सृजन & विभिन्न कार्यक्रमं 

जिनमे स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम 

स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ओर 

महात्मा मांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शामिल 

है, का कार्यान्वयन करने जैसे विशेष उपाय भी किए Zz 

| स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 
2011 तक 10.98 लाख लोगों को लाभ मिला zl 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य we उद्यमो 

की स्थापना हेतु ऋण संबद्ध राजसहायता प्रदान करके प्रत्यक्ष ` 
रूपं से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है] इस योजना 

का कार्यान्वयन 2008-09 से 2012-13 तक किया जाना है 

तथा इसके अंतर्गत 37.37 लाख रोजगार के अवसरों का 

सृजन करने के लक्ष्य रखा गया जिसके लिये मार्जिन धनराशि 

के लिए 4735 करोड़ रुपये के ओर पिषछड़े ओर "संपन्न 

कषेत्रं के बीच एक लिक बनाए रखने के लिए 250 करोड़ 

रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। 

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत योजना 

के आरंभ से जनवरी 2012 तक बैक ऋण राजसहायता के 

माध्यम से लगभग 173.34 लाख स्वरोजगारी लोगो की सहायता 

की गई हे। 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीणं रोजगार गारंटी अधिनियम 

के अंतर्गत वर्तमान वर्ष मे फरवरी, 2012 तक लगभग 4.10 

करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। 
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स्वरोजगार के अवसर. प्रदान करने के लिए स्वर्ण 

जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को ussite ग्रामीण आजीविका 

मिशन के रूप 4 पुनर्गठित किया गया है। अगले वित्तीय 
वर्ष म इसके अंतर्गत आवंटन में 34 प्रतिशत की वृद्धि की 

गई है| 

प्रधान मंत्री रोजगार. सृजन कार्यक्रम हेतु 2012-13 में 

23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 

सरकार, विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत 

बड़ी संख्या मे लोगों के कौशल विकास हेतु गंभीर प्रयास 

कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री नै 2022 तक 500 

मिलियन लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का 

लक्ष्य रखा है ओर श्रम ओर रोजगार मंत्रालय द्वारा 100 

मिलियन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। हमने 

2011-12 4 1.9 मिलियन लोगों के लक्ष्य की तुलना में 

मंत्रालय की प्रशिक्षण क्षमता को बद्राकर 2.7 मिलियन कर 

दिया है। 

सभी सरकारी आई.टी.आईस. को आधुनिकं बनायां जा 

रहा है ओर उनम नए पाल्यक्रम आरभ किए गए है ओर 

अधिकांश आईटी.आई. दो से तीन पालियों में चल रहे FI 

गत॒ पांच ait में 4000 से अधिक सरकारी ओर निजी 

आई टी.आई. की स्थापना की गई है। भारतीयं गुणवत्ता परिषद 

द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, आधुनिक आई.टी.आरई. 

मे बेहतर अवसंरचना के कारण रोजगार दर बदरकर लगभग 

80% से 99% तक हो me ZI 

विशेष रप से असंगठित क्षेत्र में स्कूल की use 
बीच viet वाले ओर मौजूद श्रमिकों की नियोजनीयता 4 

सुधार करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 

मोङ्बुलर एम्प्लोपेबल स्किल्स (एम.ई.एस.) पर आधारित कौशल 

विकास पहल (एस.डी.आई) आरम्भ की गई Fi 

इस योजना के अंतर्गत अब तक 12.65 लाख व्यक्तियों 

को प्रशिक्षित किया गया है। वामपंथी sore से प्रभावित 

34 जिलों मेँ कौशल विकास प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित 

करने के लिए सरकार ने लगभग 233 करोड़ रुपये के 

आवंटन के लाभ एक नई योजना आरंभ की zl 

सरकार वैश्विक वित्तीय संकट ओर आर्थिक मंदी के 

कारण भारत में रोजगार की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव 

पर तिमाही सर्वक्षणों के माध्यम से सितम्बर, 2008 से लगातार 

निगरानी बनाए हुए है..(व्यवधान)
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सभापति महोदयः कृपया मंत्री के भाषण में व्यवधान न Stet | 

माननीय मंत्री को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार हे। 

श्री मल्लिकार्जुन at भारत मे रोजगार पर आर्थिक 

मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एसा पिछला 

सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा अक्तूबर-दिसम्बर 2011 की अवधि 

हेतु कराया गया था। 

सर्वेक्षण के दौरान आठ चयनित क्षत्र नामतः वस्त्र 

जिसमे परिधान भी शामिल है, चमा, धातु, ओंटोमोबाइल, 

रत्न ओर ang, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकीषवी.पी.ओ. तथा 

हथकरघा।पावरलूम में 2188 इकाइयो्रतिष्ठानों से जानकारी 

एकत्र की गु थी। चयनित क्षेत्रो मे समग्र रोजगार मं 

अक्तूबर 2008-दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान 25.84 

लाख की निवल वृद्धि हुई। यह अर्थव्यवस्था के केवल आठ 

क्षेत्रों के लिए एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का निष्कर्ष हे। एसी 
आशा है कि सभी क्षेत्रो को एकं साथ मिलाकर अर्थव्यवस्था 

मे कुल रोजगार सृजन इससे बहुत अधिक होगा। 

असंगठित क्षेत्र में रोजगार मे वृद्धि के अलावा संगठित 

aa के रोजगार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई gl जहां 

2004-05 मेँ संगठित क्षेत्र का रोजगार 264 मिलियन था 

वहीं यह ager 28.7 मिलियन हो गया है जो कि अब 

तक का सबसे अधिक zl 

देशभर मे समान वेतन ढांचा बनाने ओर न्यूनतम मजदूरी 
मे असमानता कम करने के लिए नेशनल फ्लोर लेवेल 

मिनिमम वेज use फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी की 

अवधारणा विकसित की गई है।...(व्यवधान) 

सभापति महोदयः कृपया कोई टिप्पणी न wy! 

...व्यवधान) 

सभापति महोदयः आपको टिप्पणी करने का कोई हकं 

नहीं है। यदि आप कुछ you चाहते है तो अध्यक्ष पीठ 

को संबोधित कर, उनके भाषण मेँ व्यवधान न उत्पन्न कर| 

यह सही नहीं है। 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः महोदय, मुख्यतया ओद्योगिक 

कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 वृद्धि को 

ध्यान मेँ रखते हुए समय-समय पर इसमे संशोधन किया 

गया 81 इसे 01-04-2011 से 100 रुपये प्रतिदिन से 

बद्वाकर 115/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया हे। चूकि यह 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) अधीन qaf 1346 

एक गैर-सांविधिक उपाय है इसलिए राज्य सरकारों का 
न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार तय।संशोधित करने के लिए 

कहा जाता है कि किसी भी अधिसूचित रोजगार मेँ न्यूनतम 
मजदूरी usta फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी से कम न 

हो। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मे संशोधन करने का एक 

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हे। 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 

कर्मचारियों को कवर करने हेतु वेतन सीमा को 10,000/- 

रुपये से बद्राकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया 

है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों के लिए एक 

पहचान आईडी. as योजना शुरू की गई है ओर लगभग 

70 लाख लाभार्थियों को ars जारी किए जा चुके el इस 

ae से afta व्यक्ति ओर उनके परिवार के सदस्य कीं 

भी कभी भी यहां तक कि अलग-अलग स्थानों पर रहते 

हुए भी चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकेगे। axa. 

(ई.एस.आई.सी.) ने प्रत्येक राज्य मेँ मोडल अस्पताल के रूप 

मेँ एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है ओर अभी 

तके 18 राज्यँ मेँ मडल अस्पताल खोले जा चुके zi 
मृतक कर्मचारी के सभी पात्र ara को आश्रित लाभ के 

आवधिक मासिक भुगतान की न्यूनतम राशि ई.एस.आई. नियम 

1950 के अंतर्गत 1 मार्च 2012 से बद्वाकर 1200/ रुपये 

कर दिया गया है। ईपी.एफ.ओ. ओर greet. दोनों 

ने अपने संगठनों के कम्प्यूटरीकरण ओर आधुनिकीकरण की 

महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई है| 

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत चिकित्सा 

बोनस की राशि को 2500- रुपये से बद़राकर 3500/- रुपये 

कर दिया गया है। 

सरकार नै मानव द्वारा दुलाई हेतु अधिकतम वजन से 

संबंधित storia श्रम संगठन अभिसमय सं. 127 की भी 

अभिपुष्टि की है। कार्य-स्यल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर पर्यावरण ॥ 

संबंधी wsta नीति ओर एच.आई.वी./एड्स संबंधी राष््रीय 

नीति घोषित कर दी गई हे। खान अधिनियम में संशोधन 

करने के लिए एक विधेयक राज्य समा मे पुरःस्थापित 

किया गया है। 

श्रम से संबंधित मामलों w चर्चा करने के लिए 

भारतीय श्रम सम्मेलन सर्वोच्च त्रिपक्षीय मंच है। भारतीय 

श्रम सम्मेलन का 44वां सत्र फरवरी 14-15, 2012 को हुआ 

था।
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[श्री मल्लिकार्जुन खरग] 

उसने विचारविमर्शं के लिए तीन महत्वपूर्ण विषय चुने 
- एक सदस्य ने भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया है अर्थात 
न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, नियोजनीयता ओर रोजगार 

इन कार्यसूची मदं पर विचार विमर्श de ere सम्मेलनं 
समितियों मे हुआ जिनमें कामगार, नियोक्ता ओर सरकार 

के प्रतिनिधि शामिल थे। सरकार को इन मदों पर बहुमूल्य 
सिफारिशे प्राप्त हुई । मेँ माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता 

& कि सरकार निश्चय ही इन सिफारिशों पर कारवाई 
करेमी ...(व्यवधान) \ 

सभापति महोदयः oe अपनी "वात पूरी करने दीजिये। 

...(व्यवधान्) 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः इसके अलावा रघुवंश प्रसाद सिह 

जी, फिर गुरुदास arya जीने मेट्रो रेल के मुदं का 
उल्लेख किथा। न्यूनतम मजदूरी क्रियाकलापोँ. ओर रोजगार 
के लिए निर्धारित किए जाते है, प्रतिष्ठानों के लिए नही। 

दिल्ली मद्र से जुड़े हुए बहुत से क्रियाकलाप यथा-सफाई 

करना, निर्माण, लदाई, उतराई, वाच एंड as इत्यादि पहले 
ही os के अधीन अते हैँ ओर मै निश्चय ही रिपोर्ट 
मंगाकर इसे देखुंगा। 

इसके बाद श्री रधुवंश प्रसाद सिंह जी ने मजीठिया 

वेतन बोई के बारे मे कहा। मजीविया बोर्ड का पंचाट 

11-11-2011 को अधिसूचित किया गया att हमने सभी 

राज्यों ओर नियोक्ताओं से पंचाट लागू करने का अनुरोध 
किया है। हाल हीमे, श्रम ओर रोजगार मंत्री दोनों ने 
ओर सचिव ने सभी राज्य सरकारों को इस वेतन बोड के 

शीघ्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक समिति 

गदित करने हेतु लिखा है ओर हम इसकी निगरानी कर 

रहे है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अभी तक कोई कार्रवाई 

नहीं की है। 4 इसे tam ओर सुनिश्चित करूगा कि 
इसे तत्काल लागू किया wel इसके साथ ही मेँ सदस्यों 

से अनुरोध करता हूं fe इसे लागू करने के लिए राज्य 
सरकारों पर दबाव बनाये । 

सभापति महोदयः सदस्य यह काम कैसे कर सकते है 

(ATH) 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः हमारे अपने-अपने राज्यों मे अलग- 
अलग सरकारे है। यदि हमारे सांसद दबाव बनाये. तो 

निश्चित ही संबंधित मंत्रालय इसे करेगे...(व्यवधान) 

19 मार्च, 2012 set चर्चा 1348 

आप सब जानते है कि श्रम समवर्ती सूवी में शामिल 

है। जौ भी कानून आ सकते है वह राज्य सरकार द्वारा 
लागू किये जाएगे। अधिक से अधिक हम निगरानी कर 
सकते हें, उनको कह सकते हैँ, उनसे अनुरोध कर सकते 

el परन्तु अंततोगत्व राज्य सरकारों को शक्तिशाली बनना 
चाहिए ओर इसे लागू करना चाहिए। इसीलिए, 4 यह कह 
रहा हूं...(व्यवध्षान) 

अव, अर्जुन सेनगुप्ता ` जी की अध्यक्षता में अंसगठित aa 

मेँ राष्ट्रीय उद्यमिता आयोग के संबंध में, हमारे वयोवृद्ध नेता 

गुरुदास दासगुप्तजी ओर अन्य नेताओं ने इस बारे मे उल्लेख 
किया है। 4 सिर्फ दौ या तीन उदाहरण देता हूं जिनमें 
हमने कार्रवाई की है। हमने संमवतः इसे पूरी तरह लागू न 
किया हो परन्तु ge क्षेत्रों मे हमने कार्रवाई की है। 

एक है श्रम ओर रोजगार मंत्रालय ने एन.सी.ईयू.एस. 
की for पर विचार किया असंगठित कर्मकार सामाजिकं 

सुरक्षा अधिनियम, 2008 -अधिनियमित किया गया था। असंगठित 

कर्मकारो के लिए बहुत सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई ` 
गई थी जेसे कि स्वास्थ्य बीमा कवर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
बीमा योजना, इंदिरा गधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 
उच्चतर वृद्धावस्था पेंशन, ओर जीवन तथा निःशक्तता बीमा 

की व्यवस्था हेतु आम आदमी बीमा योजना। ये सब योजनाएं 

fre असंगठित कर्मकारं पर लागू किया जाएगा ।...(व्यवधान)) 

सभापति महोदयः मंत्री महोदय, आप अध्यक्ष पीठ को 

संबोधिते कीजिए! मंत्री के भाषण अलावा ge भी कार्यवाही 
gaia मँ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

(व्यवधान)... * 

श्री मल्लिकार्जुन ae: विनिर्माण कामगारो का कल्याण 

सरकार के लिए बड़ी चिता की बात रही है...(व्यवधान्) 

हमने बार-बार राज्यों से उनके लिये कल्याणकारी arn 

बनाये ओर उनके कल्याणार्थ विनिर्माण कामगार उपकर निधि 
का उपयोग करने का आग्रह किया है। कामगारों & लिए 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है...(व्यवधान्) 

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधितः we 

` ,..(व्यवधान्) 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः एक ax नहीं बल्कि कई बार 
मने विनिर्माण कामगारों ओर उपकर के क्रियान्वयनं के संबंध 

"कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
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मे लिखा है। कुछ राज्यों ने अच्छा कार्य किया है, उदाहरणार्थ, 

तमिलनादु, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा ओर 

यहां तक कि दिल्ली। परन्तु कुछ राज्यों ने उपकर के 

माध्यम से धनराशि का प्रयोग किसी भी योजना के लिए 

vel किया है। मै नाम दे सकता दुं परन्तु भै उन सब 

चीजों पर विस्तार से बात नहीं करना चाहता। यह राज्य 

सरकारों के हाथो में sl वे समिति गठित करते & वे ही 

इसे ay करते ह ओर पैसा भी उन्हीं के अधिकारों 4 

होता हैः जो dat मे दहै। 

इसलिए oe ही यह करना है। wet इस समस्या 

के प्रति ओर संवेदनशील बनाना चाहिए।...(व्यवधधान्) न्यूनतम 

मजदूरी बदलते हुए महंगाई भक्ते मे सम्बद्ध होती है...(व्यवधान्) 

सभापति महोदयः आप जो कुछ भी कहना चाहते है, 

कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। सीधे मत पूिये। 

आपं जो कर रहे है उचित नहीं gl उन्हे अपनी बात पूरी 

करने ¢| 

, ...(व्यवधान) 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः राष्ट्रीय - प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 

eed सर्वेक्षण के अनुसार नैमित्तिक श्रमिक हेतु ग्रामीण मजदूरी 

को 2004 में 49 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 2009-10 4 

93 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया। परन्तु यह भी पर्याप्त 

नहीं है। मै इससे बिल्कुल सहमत Fl अगले वर्ष एक बार 

फिर हमे इस पर विचार करना होगा। 

अब, बीडी कर्मकार कल्याण कोष के बारे मे - उपकर 

के माध्यम से एकत्रित धन बीड़ी कर्मकारों के लिए विभिन्न 

कल्याण योजनाओं के लिये आवश्यक धनराशि को पूरी करने 

के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार ने अतिरिक्त अस्पताल 

ओर ओषधालय खोलने के लिए बजटीय सहायता के माध्यम 

से अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है। पश्चिम बंगाल, ary 

मेँ जहां कहीं भी बीड़ी बनाने की इकाईयां हँ नये ओषधालय 

तथा अस्पताल स्वीकृत किए गए है...(व्यवधान्) हमने बीड़ी 

कामगारों के लिए अस्पताल स्वीकृत किए ह...(व्यवधान) 

सभापति महोदयः श्री आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण 

कीजिए। माननीय मंत्री की बात के अलावा ओर कुछ भी 

कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा | 

(व्यवधान)... * 

29 फाल्गुन, 1933 (शक) at? qaf 1350 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः यह भी महत्वपूर्ण है कि राष््रीय 
स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करते हुए इसके अंतर्गत 

सम्मिलित किया गया है..(व्यवधान) सब जानते है किं बीड़ी 

उपकर अपर्याप्त है। हमारे पास saga निधि ओर अस्पतालों 

के लिए बजटीय सहायता है। हमें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध 

करायी गई है ओर यह हम उस योजना को कार्यान्वित 

कर रहे है...(व्यवधान) 

सभापति महोदयः उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। 
पहले उन्हे पूरा करने al 

(TAT T) 

(हिन्दी 

श्री मल्लिकार्जुन at: यह मेरा अंतिम मुदा है। 4 
डिटेल मेँ अभी बोलता हू, उसमे कुछ adi है, लेकिन 

सजेशन मैने आपके सामने रखा है। एक बात जरा मुञ्च 

अच्छी नहीं लगी, जंची नही, वह यह है कि बार-बार 
गुरुदास दासगुप्त जी ओर बहुत से Aad हिट एण्ड रन 

हो गये। बहुत से सदस्यों ने बात की ओर चले गये। 

(अनुकादा 

अधिकांश समय वे हमारे Ya का हम जो भी 

कहना चाहते हैँ उसे सुनना नहीं चाहते। आप देखिये। 
माननीय प्रधान मंत्री 15 सितम्बर, 2010 ओर 13 अक्तूबर 

2011 को प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार समारोह के लिए आये 

थे। उन्होने हाल ही में 14 फरवरी 2012 को gy भारतीय 
श्रम सम्मेलन, कामगारों की संसद at भी संबोधित किया 

हे। माननीय वित्त मंत्री ने फरवरी, 2012 मे हुए ई-एस.आई सी. 

की हीरक जयंती समारोह में शामिल होकर कामगारों के 

पक्ष को प्रोत्साहित fear al वह कामगारों ओर उनके 

कल्याण से ast योजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान 

करके हमारे मंत्रालय की हर प्रकार से सहायता कर Wel 

सायं 07.00 बजे 

हमारे मंत्रालय नै हाल ही मेँ बीड़ी कामगारौ के 

लिए नए अस्पताल ओर ओषधालय खोलने की योजना बनाई 
है। हम वित्त मंत्रालय से प्राप्तं बजटीय सहायता के माध्यम 

से योजना को लागू करने जा रहे हें। 

इस प्रकार, वे इन सब चीजों मे हमारी सहायता कर 

रहे #1 प्रधान मंत्री हमारा समर्थन कर रहे है। वित्त मंत्री
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हमारा समर्थनं कर रहे है...(व्यवधान) कृपया एक मिनट के 

लिए प्रतीक्षा ot! मे उस मुदे पर भी आऊंगा...(व्यवधान्) 

(हिन्दी 

अगर गरीबों ओर वर्कर्स के लिए उनके पास मन 

नहीं होता, a आज जो एलोकेशन सोशल सिक्योरिटी में 

है, खासकर चाहे मनरेगा हो, मिड-ड-मील हो, राइट-टू 
एजूकेशन हो...(व्यवधान्) आप जितना काम करार्येगे, उतना 
पसा आएगा, आप उसकी चिता मत ORY! पहले काम 

कराइए। पहले फूड सिक्योरिटी हो, ये सारी चीजे सोशल 

सिक्योरिटी की wera ह ओर सारी गरीबों के लिए ही 

ठै ओर उनके हित में ही किया जा रहा है। इसके 

बावजूद भी यह कहना कि इस गवर्नमेट को गरीबों के 

बारे मे कोई चिता नही, कर्मचारियों के बारे मे चिता नहीं 

है, बी.पी.एल. लोगों के बारे में चिता नहीं है, यह ठीक 

नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो, रूरल हेत्थ 

मिशन हो, ये सारी चीजे इन्दं के लिए है ओर जो दूसरी 
योजनाय जिनके बारे मे मेने बताया, ये सभी लेबर के हित 

Ft) इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस गवर्नमेट 

को गरीबों ओर कर्मचारियों के बारे मे कोई चिता नहीं हे। 

दूसरी बात, अब wise फंड के लिए...(व्यवधान) आप 
ठहरिए। आप रेज करते है, फिर उसका रिप्लाई तो होना 

ही है। रूल 193 में जौ आपने रेज किया ओर दूसरी 
बहुत सी ad भी कीं।...(व्यवधान) 

[FTW] 

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, मै संसदीय कार्य मंत्री 
का स्वागत करता हं! कम से कम भाषण समाप्ति के 

समय तो वह आ गए..व्यवधान) 

(हिन्दी 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः यहां पर बहुत क्रिटिसाइज इसके 

लिए gan कि प्रोवीडेट फंड का dere रेट 8.25 हुआ है, 
यह कम tt इसे गवर्नमेट ने कम कर दिया है। एसा 

कहा गया ।...(व्यवधान) आप सुनिये। 

4 आंकड़े पढ़ता हूं वर्ष 2005-06 मेँ 8.5 wee 
दिया था, af 2006-07 में 8.5 ude, वर्षं 2007-08 में 

8.5 uric, af 2008-09 मेँ 8.5 ade, a¥ 2009-10 4 

19 मार्च, 2012 अधीन चर्चा 1352 

8.5 Ue, af 2010-11 4 9.5 wie, यानी 1 wee 
ज्यादा दिया। यह क्यो दिया, वहां पर एकारन्टिग मे जौ 

एक्युमुलेटिड पैसे थे, 1722 करोड़, सरे gel ने यह 

सोचा ओर यह सलाह दी कि यह जो 1722 सरप्लस फंड 

है, इसे हमारे aod को, बेनीफिशरीजं को ओर कंस्द्रीब्यटर्स 
को दिया जाये। उनकी सलाह के अनुसार हमने लास्ट 

टाइम वित्त मंत्री जी को रिकमेड किया fe हमारे पास 

एडीशनल इतनी Ofer है, इसलिए आप हमको 9.5 wie 

की मंजूरी दीजिये। उस वक्त भी फादु्नेस इडिपार्टमेट 4 
एतराज किया। वह बोले कि आपका vee TRI इनकम 

केवल 8.5 का है, 9.5 का नहीं है, इसलिए आप 8.5 

wee कीजियि। फिर हमने लिखित मे दिया कि अगर 

इसमे कुछ कमी होती है तो हम अगले साल, जो हमारे 
पास Wy आयेगा, उस रेवेन्यू मे से इसे आप डिडक्ट 
कर सकते fl सारे बोई aw ety, प्रोवीडेट फंड के 

जितने भी Aad & सबने मिलकर यह डिसीजन लेकर 

भेजा ओर 9.5 wee पर आए। इस aad हमारी इन्कम 

8.25 Wee तक है। इसलिए फाडुनैस डिपार्टमेंट का यह 

कहना है कि 8.25 दही आपकी एनुअल इन्कम दै, इसलिए 
आप 8.25 wee से ज्यादा अगर दिए तो कल के दिन 

ईपी.एफ.सी. में पैसे कम होगे ओर आगे दूसरे लोगों को. 
तकलीफ ert! यह गरीबों का पैसा el हम इसको निकाल 

कर दूसरे जगह पर डाल नहीं सकते Tl इसे कोई लेकर 

नहीं जा सकता है! इसे हम VEX Bes, एसे जगह 

इन्वेस्ट करते & जिस जगह से हमें यह गारंटी हो कि 

हमारा पैसा भी सेफ रहे ओर इन्टरेस्ट भी समय पर मिले 

ताकि हम लोगों को डिस्द्रीब्यूट at! इस नीयत से पैसा 
रखते हैं । अगर हम पैसे को शेयर होल्डिग मे इधर-उधर 

या बाहर के कंपनियों को दिया तो ओर भी ज्यादा आ 

सकता है। अगर यह पैसा किसी दूसरे जगह पर वह 
सेफ नहीं रहा वहां कोड घोटाला हुआ तो कल के दिन 

चार करोड लोग या हमारे दूसरे wad जो भी है, छह 
करोड लोग उन सबका पैसा गायब हो जाएगा} इस नीयत 

से ही हम सिक्योड डिर्पोजिट रखते हँ जिस जगह हमारा 
पेसा सेफ रहता है ओर इन्टरेस्ट भी मिलता है। हम ने 

इस नीयत से पैसा रखा है। आज हमको 8.25 इटरेस्ट 

रेट मिला है। यह लास्ट ईयर का इन्कम tl इस साल 

थोड़ा ज्यादा मिलने की आशा इसलिए है कि da की दर 

दिसम्बर से ज्यादा हो Ws तो नेचुरली हम को भी व्ह 

फायदा इस साल मिलेगा ओर नेक्स्ट ईयर वह ज्यादा हो 

जाने की संभावना है)! इसलिए इसमे कोई मिसअंडरस्टैडिग 
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नहीं होनी चाहिए। गलतफहमी से Var नहीं होना चाहिए 

कि इसको 9.5 ude से आज एकदम 8.25 परसेट कर 

दिया है। vate है इसलिए ta कर दिया है। यह एंटी 

लेबर #1 यह ठीक नहीं है। पैसा हमारे पास है। पंचायत 

मे जैसे - एक तरफ te यूनियन के लीडर्सं रहते है 
इम्प्लायर्स रहते & ओर दूसरी तरफ गव्नमेन्ट रहती है। 
ये तीनों लोग ओर फायनैस डिपार्टमेट के रिप्रजेन्टेटिव सभी 

मिल कर एक निर्णय लेते ह उसमें डफिनेटली कभी ce 

यूनियन के लीडर अपना डिमांड ज्यादा रखते & ओर कभी 
दुम्प्लोयर यह कहते है कि उसको उतना देना ठीक नहीं 

| ओवर aia पिक्चर, हम को उस आर्गेनाइजेशन को 

चलाना है, उस आर्गेनाइजेशन को जिन्दा रखना है ओर 

लोगों के हित मे काम करना है) इस दिशा 4 गवर्नमेट 

4 यह काम किया है। इसलिए इसमे कोई दूसरी 

मिसअंउरस्टैडिग करने की जरूरत नहीं है। मै आपसे यही 

अपील करूगा कि यह 9.5 ude से एकदम 8.25 Wee 

कर दिया एसी न्यूज Be होना अच्छा नहीं होगा। इसलिए 
भँ उनसे अपना Raw Be रखने की विनती करता =! 

सारे इरेस्पेक्टिव site पालिटिकल uch ओर सभी सदस्यों 

ने ta सलाह ast दिया है कि इसमे कोई पार्टी पालटिक्स 

नहीं लाए इसलिए मै तमाम सदस्यों का धन्यवाद करते हुए 

अपनी बात को समाप्त करता El 

(अनुक 

सभापति महोदयः हां, श्री गुरुदास दासगुप्त। 

श्री गुरुदास दासगुप्तः मंत्री जी, मेरी ओर से एक ही 
प्रश्न है। 4 आपको ya दे रहा हूं कि कृपया ww 
युनियनों के पंजीकरण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने ओर 

कानून के क्रियान्वयन पर विचारविमर्शं करने के लिए सभी 

राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक बुलायें। कृपया एक बैठक 

gay ओर न्यूनतम मजदूरी की अनुमति दें। कृपया सभी 

सदस्य राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाने के Yaa पर 

सहमति I 

श्री vet एंटोनी (पथनमथीटटा) न्यूनतम मजदूरी को भी 

शामिल किया जाना चाहिए...(व्यवधान) 

श्री गुरुदास दासगुप्तः न्यूनतम मजदूरी को शामिल कर 

दिया गया दै। 

सभापति महोदयः माननीय सदस्यो, जब श्री दासगुप्त 

जी बोल रहे रै तो आप शोर al कर रहे है? कृपया 

अपना स्थान ग्रहण करे। 
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श्री गुरुदास दासगुप्तः मंत्री महोदय, क्या आप राज्य 

श्रम मंत्रियों की बैठक के लिए सहमत दहै? 

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः यह अच्छा Ysa है मै निश्चित 

रूप से इस पर विचार करूगा। 

सभापति महोदयः ठीक हे। 

Bi, श्री विष्णु पद राय, आप केवल एक प्रशन WS सकते हे । 

श्री विष्णु पद राय (अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह) 

सेफ धन के संबंध में भारतीय wee वैक पहले से 9.25 

की व्याज दर दे रहा zl 

(टिन्वी 

आपने वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक 8.5 wee gore 

रेट fl स्टेट वैक ओर इंडिया के पार्लियामेट sia 4 

डिपाजिट पर 9.25 इंटरेस्ट रेट देता है तो आप वहां पैसा 

क्यों adi रखते हें। मजदूर के हित मे आपने काम नहीं 

किया। इसलिए 4 आपसे अनुरोध oem कि सेफ मनी के 

लिए 9.25 dere रेट एस.बी.आई, दे रहा है तो आपने 

क्यों घटा दिया? 

(अनुवाद) 

सभापति महोदयः अब, श्री बसुदेव आचार्य। 

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, माननीय मंत्री ने बीड़ी 

कामगारों के लिए अस्पताल का जिक्र किया है। मेरे जिले 

पुरुलिया मेँ आलदा मँ एक अस्पताल है। निर्माण कार्य पूरा 

हो चुका है। भने पहले ही एक पत्र मंत्री जी को लिखाहै। 

अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका zi 

अस्पताल चालू करने के लिए क्या सरकार आवश्यक स्टाफ 

ओर डाक्टर उपलब्ध कराएगी ताकि बीड़ी मजदूर को विना 

ओर देर किए इसका लाभ मिल Wel 

(हिन्दी 

श्री मल्लिकार्जुन Get हर माननीय सदस्य ने कहा 

कि अगर स्टेट बैक aie इंडिया 4 fife रखें तो 9.5 

प्रतिशत व्याज मिलता है, तो आप 8.5 प्रतिशत क्यों दे रहे 

है? उसके पूरे fore fl अगर मे we ug तो एक-दो 

पेज ओर है कि अगर हम सिक्युरिटी मे रखें तो कितना 

मिलता है। afar मे रखे तो कितना मिलता है। इन
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[श्री मल्लिकार्जुन खरग] 

सारी चीजों की वजह से Req की ओवर aia जो 

पिक्चर इमर्ज होती है, वह Ray हम feet करते 

है। मान a आप भी मेरी जगह पर आएं तो यही करने 

वाले है क्योकि आपको इस फंड को सेफ रखना है ओर 

कंद्रीब्यूटर्स के हित मे काम करना है।...{व्यवधान) 

श्री विष्णु पद रायः स्टेट बक ओंफ इंडिया मेँ है। 
...(व्यवधान) 

श्री मल्लिकार्जुन wet: हमारे पैसे स्टेट बैक ओंफ 
इंडिया में ही है, भ दूसरी जगह नहीं रखने देता। बहुत 
से लोग कहते हैँ कि वहां रखें, लेकिन वहां भी अलग- 

अलग है। अगर आप कहं तो मै ugar बता देता 

हूं 1...(व्यकधान) 

(अनुवाद) 

सभापति महोदयः नहीं, यह बिल्कुल dip है। 

(टिन्दी) 

श्री मल्लिकार्जुन wet: आपने अस्पताल के बारे में 
कहा बीड़ी geet अस्पताल के लिए हमने एडिशनल फंड्स 

दिए है। अगर कहीं दिक्कत है तो भै अपने डायरैक्टर 
जनरल (लेबर वेल्फेयर) से कहूगा कि जहां stecd नहीं 

है, वहां स्टाफ भेजने की कोशिश करे ।...(व्यवधान) 

(अनुवादो 

हमे स्टाफ भर्ती करना होगा] हम इसके लिए प्रयास 

करेगे...(व्यवधान) 

(अनुवाद) 

सभापति महौदयः अब सभा शून्य oer आरंभ करेगी। 

श्री निखिल कुमार चौधरी 

|. (ATEN) 

सभापति महोदयः श्री निखिल कुमार चौधरी के भाषण 

के अत्तिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में ge भी सम्मिलित नहीं 

किया जाएगा। 

(व्यवधान) 

"कार्यवाही वृत्तान्त 4 सम्मिलित महीं किया गया। 
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सभापति महोदयः आपको अपनी बात संक्षेप में कटनी 

है। हर सदस्य को बोलने के लिए दो मिनट का समय 

दिया जाएगा, उससे अधिक नरहीं। 

(दिन्की 

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) सभापति महोदय, 
मै आपका आभार व्यक्त करता हं fe आपने मुञ्चे एक 

लोक महत्व के विषय प्रर बोलने की इजाजत दी।...(व्यवधान) 

बिहार राज्य के कटिहार जिला होकर गुजरने वाला एकमात्र 

राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर पुरसेला मे कोसी नदी 
पर अवस्थित पुल जो. wake, भौगोलिक ओर आर्थिक 

दृष्टिकोण से अत्ति महत्वपूर्ण है, उसकी ̀ स्थिति बहुत ही 
जर्जर है। उस पुल से होकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, 
उत्तर पश्चिम के तमाम पप्रांतों से होकर पूर्वोत्तर राज्यों के 

fy वह सड़क महत्वपूर्ण है। वह राष्ट्रीय उच्च पथ है। 

अभी फोर लेन मेँ gad हुआ है। लेकिन उस पर बने 

हुए ब्रिज की हालत बहुत खराब है। उसकी समय-समय 

पर मरम्मत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस ya 
की र्थिति ठीक नहीं है। आए दिन दुर्घटनाएं होती #1 

राजमार्ग के माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित है। 4 आपके 
माध्यम से अपील करतु हूं कि अगर उस सङ्क की 
मरम्मत पुरजोर ठंग से नहीं की गई तो बड़ी दुर्घटनाएं हो 
सकती हैँ। die वह सड़क, राष्ट्रीय राजमार्गं 31 फोर लेन 
मे कन्वर्ट है। उस पर फोर लेन पुल बनाने की व्यवस्था 

जल्दी से जल्दी की जाए। स्थिति यह है कि उस सड़क 

पर एसे जाम लगते है जिससे दो-दो दिन तक लोगों की 

गायां उस पुल ओर उसके दोनों किनारों पर खड़ी रहती 
el लोगो को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 

है। इसलिए म इस लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित 

करना चाहता & fe उस ya को तवज्जह मिले ओर 

जल्द से जल्द उस पर फोर लेन का पुल Al 

ड. ज्योति frat (नागौर): सभापति महोदय, मेँ अपने 

संसदीय at नागौर के मकराना शहर की ओर ध्यान 

आकर्षित कराना चाहती हूं. जो अपन ada के लिए सदैव 
विश्व प्रसिद्ध रहा gl मकराना Ada की खासियत पुरे 

संसार मे फली हुई है। विश्व प्रसिद्ध इमारतें जैसे आगरा 

का ताजमहल, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर 

विलवाड़ा के विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिरों तक अनगिनत इमारत, 

मदिरो, मस्जिदो, gal A मकराना मार्बल शोभा बढ़ा रहा 

है। भूगर्भं शस्त्रियों व पत्थर के जानकारों का मत है कि 
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मकराना का Ada विश्व मे सबसे पुराना व सबसे बेहतरीन 

किस्म का है। यह 90 प्रतिशत से ज्यादा शुद्ध कैल्शियम 
ware है, जिसमे पानी की सीपेज बिल्कुल नहीं होती। 
यह बहुत कठोर होते हुए भी aes के लिए सर्वोत्तम है। 
इसकी सतह पर एक भी पिनहोल या स्फरैचेज बहुत कम 

होते है, जिसकी वजह से यह सीधे ही उपयोग किये जान॑ 
योग्य होता है। इसकी खासियत है कि इसमे किसी किस्म 

के कैभिकल की जरूरत नटीं पड़ती ओर सदियों बाद भी 

इसकी स्फेदी बनी रहती है। मकराना मेँ लगभग 56 मिलियन 

टन मार्बल का भंडार है, जिससे लाखों लोग अपना रोजगार 

पूरे भारत मे ही नही, दूसरे देशों में भी चलाते है। इससे 

हर साल करोड़ों रुपये का Ray प्राप्त होता है। 

महोदय, इन सब विशेषताओं के बाद भी आज मकराना 

ada अपने अस्तित्व के लिए ya रहा है। मकराना मार्बल 
उद्योग की सबसे बड़ी परेशानी उसके eg के डिस्पौजल 

से लेकर war नाम से नकली ada a जाने तक 

He | 

मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि इतनी सारी 

खूबियों ओर मकराना ada के नाम से अन्य adel को 

बेचे जाने से रोकने के लिए आवश्यक दै कि मकराना 

Ada को जियोग्राफिकल इंडीकेशन दिया जाये, जिससे मकराना 

ada की विश्व.प्रसिद्धि बरकरार रहे ओर इससे एक सामूहिकः, 
सामुदायिक अधिकार की प्राप्ति मकराना को प्राप्त हो सके। 

(अनुकादा 

Sf. रत्ना डे (हुगली); धन्यवाद महोदय। बर्दवान जिला, 

पश्चिम बंगाल मं west राजमार्ग-2 पर पनगढ़र बाई पास 

को यद्यपि करई af पहले स्वीकृत किया गया था परन्तु 

उसे अभी तक आरंभ adi किया गया है ओर wang 

बाजार मे मौजूदा दो लेन वाला art दिन प्रतिदिन बदतर 

होता जा रहा है ओर वहां प्रतिदिन वाहनों की लंबी 

कतार लगती है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ og 

doh होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 

इस दो लेन वाले at का रख-रखाव करने मेँ विफल 

रहा हे। 

मै माननीय मंत्री जी से इस मार्ग पर अवरोध ओर 

भीड़भाड को दूर करने कै लिए ओर इसे अच्छी स्थिति में 

लाने के fay तत्काल उक्त at लेन मार्ग को विकसिते 

कराने का अनुरोध करती हूं। 
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श्री ए. संपत (अटिगल) मै एक बहुत महत्वपूर्णं मुदे 

को उठाना चाहता हूं यह मुदा देश के विभिन्न निजी 

अस्पतालों मे कार्य करने वाले val की दुर्दशा के बारे में 

हे। सरकार बस मूकदर्शक की तरह कार्य कर रही है। a 

आपके माध्यम से मारत सरकार से एकं निवेदन करना 

चाहता हूं। आप सभी जानते & कि 8 मार्च को aise 

महिला दिवस के रूप में. मनाया जाता है। परन्तु, ae 

जिनमे सै अधिकांश कम उम्र की महिलाएं है, बहुत सी 

समस्याओं का सामना कर रही दहैँ। करई अस्पतालों का 

प्रशासन उनके कार्य ग्रहण करने के दिन ही उनकै प्रमाण 

पत्र ओर दस्तावेज जब्त कर लेता है। उनके साथ बंधुआ 

Tag! की तरह व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि 

उनसे त्यागपत्र लिखवाकर फाइल A रख लिया जाता है। 

we न्यूनतम मजदूरी, तक नहीं दी जाती; उन पर मातृत्व 

लाभ अधिनियम ओर बोनस संदाय अधिनियम का लाभ नहीं 

दिया जाता, oe भविष्य निधि ओर पशम लाभ भी प्रदान 

wet किया जाता। we कितने वर्षो तक इसी तरह कार्य 

करना होगा? उनमें से अधिकांश विभिन्न निजी अस्पतालों में 

पांच से आठ amt से कार्य कर रही है परन्तु, उनकी 

नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं हे। उनका निर्दयतापूर्णं तरीके 
से शोषण किया जाता दहै। यह अमानवीय व्यवहार है। 

कई अस्पतालों मं उन्होने अपना संघर्ष अपना आंदोलन 

शुरू कर दिया gi we संगठित होने के अधिकार से 

वेचित किया गया हे! we संगठित होने; संघ ओर संस्थां 

बनाने का अधिकार है। परन्तु, देश के कई भागों में प्रबंधन 

उनके कार्यकलापों पर रोक लगाने ओर इन संस्थाओं दारा 

वार्ता किए जाने पर रोकं लगाने के लिए असामाजिक aad ` 

की सेवाएं ली जा रही हं। अतः मेरा यह aa निवेदन दहै 

कि सरकार इस संबंध में पहल atl भारत सरकार विभिन्न 

राज्य सरकारों से परामर्श करे ओर सभी अस्पतालों मे श्रम 

कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास 

करे! महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ओर मुञ्ज 
आशा है कि सभी राज्यं से विद्वान मित्र इसमे भाग लंगे। 

महोदय, इस संबंध A हम सब आपकी सहायता चाहते 

है. (व्यवधान) 

सभापति महोदयः जौ सदस्य स्वयं को इससे संबद्ध 

करना चाहते ह वे पर्चियां भेज सकते है| 

...(व्यवधानः)
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सभापति महोदयः सर्वश्री प्रशान्त कुमार ATR, पी.आर. 

नटराजन, vet ver, पी.टी. थमस, पी. करुणाकरन ओर 
एस.एस. Tags को श्री ए. संपत द्वारा उठाए गए मामले 

के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है। 

(हिन्दी 

श्री WAI महाराज (गढ़वाल); सभापति महोदय, 4 

आपके माध्यम से सदन का ध्यान पर्वतीय राज्यों को फार्मासिटी 

एवं मेडिसिटी के रूप मे विकसित करने की ओर आकर्षित 

करना चाहता हूं। हिमालय की गोद मे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल 
प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य हैँ, जहां की जलवायु जङी-बुटियों 
के उत्पादन & लिए बहुत अनुकूल है। इन जड्ी.बूटियों के 

उत्पादन से अनेक रोगों के उपचार की दकाइयां विकसित 

की जा सकती हैं) उत्तराखण्ड के चमोली, उत्तरकाशी, 

waar, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि te . जिले है जहां 

जडी.-बूटियो के उत्पादन की अपार संभावनाएं है, विशेषकर 
चमोली जिले A गैरसैण ओर द्रोणागिरी पर्वत। अतः मेरा 

आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पर्वतीय राज्यों 
मे एसे क्षेत्र कौ चिन्हित कर सरकार उनको फार्मासिटी 

एवं aA के रूप 4 विकसित करने की कोई विशेष 

कार्ययोजना बनाए ओर उसे कार्यान्विति करे। 

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): महोदय, भै सदन 

का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि देश मेँ जो लगातार 

कुपोषण के मामले सामने आए है ओर खास तौर पर 

हमारे देश के नन्हे-मुन्ने बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे 
ei qt दुनिया मँ जो पांच वर्ष से कम उम्र के at की 

मृत्यु होती है, उनमें करीब 22 फीसदी हमारे देश में होती 
है ओर mach जौ नियो-नेटल sa होती है, उनमें से 30 
फीसदी हमारे देश मँ होती है। खासतौर से मँ जिस 

राज्य से आती हूं, मध्य प्रदेश मे सबसे ज्यादा कुपोषण के 

मामले, 55 फीसदी मामले सामने आए ह ओर खास तौर 

पर आठ आदिवासी बाहुल्य जिलों म सबसे ज्यादा qa 
कुपोषण का शिकार हो रहे sl अगर इस पर ठीक ढंग 
से ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में हम 

अपने देश के भविष्य का निर्मणि fea ae कर पाएंगे। 

मै इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि आवश्यकता 

इस बात की है कि केन्द्र सरकार इस मामले को गंभीरता 

से संज्ञान मेँ ले ओर राज्य सरकारों के साथ बैठकर इस 

विषय पर गंभीरता से wey vou, फिर इस पर जो 

अध्ययने कराए, उसके बाद उसका क्रियान्वयन भी at! 
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qH उम्मीद है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने भी 
इस पर काफी yg दिए है, उस पर क्रियान्वयन की 
जब बारी आएगी, तब केन्द्र की सरकार गंभीरता का रुख 

अपनाएगी ओर राज्य सरकारों के साथ मिलकर se पर 

आवश्यक कदम उठाएमी। 

(अनुकादा 

सभापति महोदयः बच्चों में कुपोषण के बारे A कुमारी 

मीनाक्षी नटराजन ERT उठाए गए मुदे के साथ श्रीमती 
अन्नू टंडन, ड. ज्योति Pret ओर श्रीमती बोचा ani 
लक्ष्मी को संबद्ध होने की अनुमति दी जाती 21 

‘at शिवराम गौडा (कोप्पल); माननीय सभापति महोदय, 

मै कर्नाटक मे मेरे निर्वाचन क्षेत्र arora के अंतर्गत सिगपुरा 

ओर कुकंडा गांवों के लोगों के खराब स्वास्थ्य. की ओर 

सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू। 

महोदय, डिस्टिलरी इकाइयों के कारण लोगों के स्वास्थ्य 
पर बुरा असर पड़ रहा है। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 
सिगपुरा ओर कुकंडा गांवों 4 daa डिस्टिलरी इकाई है। 
उक्त feet के कारण तुंगभद्रा नदी मेँ प्रदूषण हौ रहा 
हे, जो कि मेरे क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा है। कर्नाटक 
मे एक कहावत है "तुंग पण, गंगा स्नान" जिसका अर्थ हे 
तुंग नदी का पानी पीने के लिए ओर गंगा नदी कां पानी 

नहाने के लिए अच्छा है। परन्तु, dwt Rei इकाई 

के अपशिष्ट ओर खतरनाक पदार्थो के उत्सर्जन के कारण 
इन दिनों तुंग नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। 

उक्त डिर्टिलरी को इस आधार पर पांच हजार ' एकड़ 

भूमि दी गई थी कि वह मेरे जिले के लोगों के लिए एक 
पेयजल परियोजना लगाएगी। दुर्माग्यवश, हमारे लोगं को 

स्वच्छ पेयजलं नहीं मिल रहा है, इसके विपरीत इस 

डिस्टिलरी इकाई के कारण उनके स्वारथ्य के लिए खतरा 

पैदा हो रहा है। यह बहुत चिता की बात है कि इससे 

महिलाएं ओर बच्चे अधिक प्रभावित है क्योकि we त्वचा 

रोग ओर अन्य बीमारियां a रही 1 लोग प्रतिदिन दयनीय 

जीवन जी रहे 1 उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए स्वच्छ 

वायु, जल ओर पर्यावरण नहीं मिल रहा है। 

इलेकक्टरौनिक ओर समाचारपत्रापत्रिकाएं इन सभी समस्याओं 

को कवर ओर उजागर करती fi गत॒ एक सप्ताह से 

"मूलतः कन्नड मै दिए गए भाषण के अग्रेजी अनुवाद कौ हिन्दी 
रूपान्तर
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लोग आंदोलन कर रहे & ओर डिस्टिलरी इकाई के विरुद्ध 

गंभीर कार्यवाही की मांग कर रहे #1 लोग प्रदर्शन कर 

रहे @ ओर धरना दे रहे है| 

अतः, 4 केन्द्र सरकार से समस्या का अध्ययन करने 

हेतु पर्यावरण विदां ओर विशेषज्ञों का एक दल भेजने ओर 

संबंधित डिस्टिलरी इकाई के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने 

का अनुरोध करता =! 

eet शब्दों के साथ भै अपना भाषण समाप्त करता si 

श्री के. सुगुमार (lech): पौल्लाची निर्वाचन aa 

तमिलनाडु के कोयम्बदूर जिले में है। पोल्लाची की जनसंख्या 
मे अधिकांशतः उद्योगपति, श्रमिक, छात्र ओर कार्यालय में 

कार्य करने वाले लोग £1 वे लोग ea से यत्रा करते FI 

पोल्लाची 4 एक हजार करोड़ रुपये की लागत से आमान 

परिवर्तन का कार्य चल रहा है ओर भँ सरकार से इस 

कार्य मेँ तेजी लाने ओर उसे शीघ्र पूरा करने का अनुरोध 
करता दहूं। 

पोल्लाची मे वर्तमान रेलवे स्टेशन, पोल्लाची शहर के 

एक कोने में fed है ओर लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचने 

मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके 

अतिरिक्त पौल्लाची रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग 

बहुत संकरा है। जनता पोल्लाची के उत्तर A adie 

गांव के निकट एक ओर रेलवे स्टेशन की मांग कर रही 

है। उस रेलवे स्टेशन को पोल्लाची का स्थायी रेलवे स्टेशन 

बनाया जा सकता है। पोल्लाची नगरपालिका ने भी इस 

संब॑ध मे एक संकल्प पारित किया है ओर उसे आगे की 

कार्यवाही के लिए रेल मंत्रालय को भेजा गया हे। 

भै इस सभा के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जीसे 
आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने पर कोयम्बदूर की 
तरफ कोविलपलयम, तामराइकुलम, ओर des ओर vari 

की तरफ fraud ओर पूलनकीनर में रेलवे स्टेशन 

बनाने का अनुरोध करता हूं क्योकि, जब यह रेल लाइन 
मीटर गेज थी उस समय यहां ये रेलवे स्टेशन थे। 

(हिन्दी) 

श्री महेश्वर हजारी (समस्तीपुर) सभापति महोदय, बिहार 

राज्य में नेशनल हाइवेज की Usd केन्द्र सरकार के सड़क 

परिवहन मंत्रालय की उपेक्षा & कारण यातो बन नहीं पा 

रही है या जो आधी-अधूरे बनी है, वह धनराशि उपलब्ध 
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न कराने की वजह से मरम्मत at हौ पाने के कारण 
ge रही Sl राज्य सरकार द्वारा बार-बार परिवहन मंत्रालय. 

से सड़कों के निर्माण हेतु लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति 

की मांग कीला रही है, Rg केन्द्र सरकार है कि सुनने 

को तैयार vet है। 

महोदय, मै अपने विहार राज्य की एक सड़क की 

उपेक्षा के Wd में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता I 

एन.एच. 103 सड़क का आधा-अधूरा निर्माण वर्षं 2008-2010 

मे हुआ था, पर खेद की बात है कि उसके द्वितीय चरण 

की स्वीकृति वर्तमान समय तक मंत्रालय के समक्ष लंबित है। 

राज्य सरकार द्वारा बार-बार मंत्रालय को प्राक्कलनं भेजा 

गया, पर केन्द्र सरकार किन कारणों से स्वीकृति नहीं दे 

रही है, समञ्च से परे Fl 

एन.एच. 103 सड़क जिला वैशाली से समस्तीपुर ओर 

बेगुसराय को vist है! इसकी लंबाई so किलोमीटर है 
तथा यह इन जिलों की मुख्य use arf भी है। इसके 

निर्माण 4 केन्द्र सरकार दारा घोर लापरवाही बरती जा 

रही है, यह चिताजनक है। 

महोदय, इसी मार्गं A जन्दाहा के आगे बाया नदी 
पर अत्यंत पुराना एक जर्जर पुल है, वह कभी भी ध्वस्त 

हो सकता है। इस पुल के निर्माण हेतु भी राज्य सरकार 
द्वारा कई बार वर्ष 2008 से ही प्राक्कलन भेजा जा रहा 

है, पर खेद की बात है fe इस पुल के निर्माण की भी 

स्वीकृति मंत्रालय द्वारा नहीं दी जा रही 2 

मेरा आग्रह हे कि अविलम्ब एन.एच. 103 के द्वितीय 

चरण ओर बाया नदी पर पुल के निर्माण हेतु मंत्रालय के 

समक्ष राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर अमल 

सुनिश्चित किया जाए, जिससे सड़क के दूसरे चरण का 

निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो ओर स्थानीय जनता को सुदृढ 

सड़क का लाभ मिल सके। साथ ही विहार सरकार द्वारा 

राष्ट्रीय राजमार्गं का अपने कोष से निर्माण कराया गया 

था। उस राशि का भारत सरकार बिहार सरकार को 

भुगतान करे, जिससे वह अगले चरण मे भी काम कर 

ae | 

(अनुकाद) 

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर); महोदय, मै कोयम्बटूर 

संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्वं करता हूं। कोयम्बटुर एक
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[श्री पी.आर. नटराजन] 

उद्योगोन्मुखी शहर है। साथ दही यह शहर शैक्षणिक ओर 

चेन्नई के बाद चिकित्सा पर्यटन का केन्द्र हे। इसीलिये इस 

aa मे राजमार्गं विभाग की भूमिका पर अधिक बल देने 

की कोई आवश्यकता नहीं है। 

कोयम्बटूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47, 67 ओर 209 

से अच्छी तरह जुड़ा 8) राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या-47 सर्वाधिक 

महत्वपूर्णं हिस्सा हे जो पश्चिमी ओर उत्तरी तमिलनाडु को 

केरल से visa है। सलेम-चंगापल्ली तकं 100 किलोमीटर 

के हिस्से कौ फेज-दो के तहत 4 लेन की सड़क के रूप 

मे विकसित किया गया है तथा चेंगापल्ली से वलायार तक 

का बाकी हिस्सा 100/00 कि.मी. से 182/400 कि.मी. अभी 

हाल ही मे आई.वी.आर.सी.एल. इन्फ्रास्द्रक्वर एण्ड प्रोजेक्टस 

लि को 6/4 लेन करने हेतु प्रदान किया गया ze! इस 

परियोजना मेँ पूर्वी सिरे पर स्थित कोयम्बटूर बाई पास को 

भी शामिल किया गया दहै। 30 वर्षो अर्थात 2-10-2029 तक 

की निर्माण अवधि के लिये एल एण्ड टी sR के 

साथ दिनांक 3-10-1997 को हुए समञ्जते के तहत कोयम्बटूर 

वाईपास a निर्माण मूलतः बी.ओ.टी. योजना के तहत किया 

गया था. ओर यह 19-1-2000 से अस्तित्व मे आया। नवम्बर 

2009 मे जब use परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 

एल एंड टी इन्फरास्द्रक्वर को समापि नोटस जारी किया 

TH, तब एलं एंड टी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय 

का सहारा लिया। जहां तक मुञ्चे पता है, भारतं सरकार 

ने याचिका के विरोध मे आज तक कोई भी प्रति शपथ 

पत्र दाखिल नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप आई.वी.आर.- 

सी.एल. gorge एंड प्रोजेक्टस लि. पर कार्य नहीं कर 

सका। 

fea नौ महीनों मे मामले की अत्यावश्यकता के बारे 

मै माननीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को कई बार 

` सूचित किया गया किन्तु कोई भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त 

नहीं हुआ। मननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कम 

से कम अब मामले को गम्भीरता से लं ओर Re याचिका 

का जल्द से जल्द निपटान कराने के लिये एक प्रति शपथ 

पत्र दाखिल करे ताकि कोयम्बटूर बारईपास सड़क को 4 

लेन बनाने के लिये कोई समाधान निकल सके। धन्यवाद । 

श्री पी.टी. aire Ege: महोदय, इस मामले पर भँ 

स्वयं को संबद्ध करता |! 

सभापति महोदयः दीक el 

19 मार्च, 2012 अधीन चर्या 1364 

श्री नृपेन्दुनाथ राय (कूच बिहार} महोदय, भै आपका 

ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2009 4 

भारत सरकार द्वारा भारत भर के आंतरिक ्लँकों मे आदर्शं 

विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र 

कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में 8 ब्लाक है। इनमे से सिताई 

ब्लोक सामाजिक-आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा fies: हुआ दहै 

ओर वहां साक्षरता प्रतिशत भीं बहुत कम है। इस Kile के 

ज्यादातर am अनुसूचित जाति का मुस्लिम समुदाय से 

संबंधित है जोकि क्रमशः 63 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत el 

ब्लोक की sant ग्राम पंचायत के अन्तर्गतं oer 

गांव मे एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने के लिए सभी 

सहायक aaa के साथ एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को 

भेजा गया था ताकि इस क्षेत्र में शिक्षा का समय परिदृश्य 

तैयार हौ सके! इस आदर्श विद्यालय को खोलने के लिये 

आवश्यक 4 एकड़ जमीन की खोजबीन पश्चिम बंगाल सरकार 

के शिक्षा विभाग द्वारा कौ गयी थी, लेकिन इतना ज्यादा 

समय बीत जानै पर भी ga आदर्श विद्यालय को स्थापित 

करने के dd a कोई प्रगति नहीं हो पाई है। 

इसलिए मै माननीय मानव ` संसाधन विकास मंत्री से 

इस मामले मे शीघ्र कारवाई करने- का अनुरोध करता दहं 

ताकि कूच विहार, पश्चिम बंगाल के सिताई ब्लाक की 

अदवारी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कोनछात्रा गांव मँ जल्द 

से जल्द आदर्श विद्यालय की स्थापना की जा Ah! 

(दिन्दी 

डौ. भोला सिंह (नवादा); सभापति जी, आज -बिहार 

अपने शताब्दी वर्ष कै प्रकाश-उत्सव को मना रहा है। इतिहास 

ने जो उसे fet का शिकार बनाया है, आज. उसकी 

कालिमा को वह धोने मेँ लगा हुआ है। 4 आपके माध्यम 

से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि शताब्दी वर्षं में 

. मोकामा, बडहिया, नालंदा की एक लाख हैक्टेयर जमीन. 

जो ताल जमीन है, जहां मसूड़ी ओर are की पेदावार 

होती है। पहले हैलीकोष्टर से वहां दवाई का छिड्काव 

होता था लेकिन पिछले 15-20 वर्षा से वह व्यवस्था समाप्त 

हो गयी है। डो. के.एल. राव जो उस समय भारत सरकार 

के सिचाई मंत्री थे, उस इलाके में गये थे ओर वहां 

प्रत्येक af हरोहर नदी से पानी आता है ओर उसी से 

उसका पटवन होता है लेकिन वह पानी चला जाता है ओर 

उसकी कोई. निश्चित अवधि नहीं है। के.एल.राव जी ने
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जो yaa दिया कि वहां 1213 नाले बनाए जाएं ओर 

उन नालो के किनारे पौधे ओर वृक्ष लगाए wet वहां 

चिडियां आकर act ओर वे fafsat कीड़ाखोरी करेगी 

ओर किसानों की tear की रखवाली wohl हम आपके 

माध्यम से वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहते है कि 

स्वयं इंदिरा जी कहा करती शीं कि मँ दाल इसलिए 

मंगाती € कि हमारे geal की efsai पुष्ट ell आज दाल 
के कारण सरकार भी सकते में ver करती है। हम आपसे 

आग्रह करना चाहते है कि इतमा बड़ा कटोरा नालंदा, 

asa, मुकामा है, इसे केएल. राव के जो निर्देश हैं 

आप उसके आलोक में डम बनाकर के, पानी को संजोकर 

के पानी की व्यवस्था करे। इन्हीं तथ्यों की ओर मै आपके 

माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, भँ आपके 

माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश भर 

मे जो घोटातौ की गुंज सुनाई दे रही है, उसके संबंध 4 
भारत सरकार के स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय 

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो एन.आर.एच.एम, 

के तहत स्कीम चलती है, उसमे जो समय-समय पर घोटाले 

होते रहते हैँ । उत्तर प्रदेश ओर अन्य राज्यों के भी घोटाले 

आपने सुने है, हमारे राजस्थान में भी एन.आर.एच.एम. के 

तहत घोटाला घटित हुआ है। मँ आपके माध्यम से कहना 

चाहता हूं किं 108 एम्बुलेस सेवा उपलब्ध करवाने के fay 
जो हआ है उसमे तीन wa fl एक तो टर्म अफ 

रेफरेस इस तरह से डिजाइन किये गये कि एक विशेष 

कंपनी को ही उसका ठेका मिला। दूसरा एंगल यह है कि 
इसमे बिल बढ़ा-चदा कर पेश किए गए ai जितनी We 

होनी चाहिए थी उससे 10 गुना, 20 गुना तथा कई जगह 

तो सौ गुना ज्यादा We की गई हे। यह बात मै नहीं 

कह रहा हूं, बल्कि एन.आर.एच.एम. के जौ राज्य को 
वित्तीय निदेशक है, जो wed एडवाइजर है, जिन्होने 

आडिट की है, उन्होने यह आरोप लगाया है। एन.आर.एच.एम, 

स्कीम भारत सरकार की है ओर इसमे बहुत बड़ा घोटाला 

हुआ है। 

तीसरा एंगल नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। जिस कम्पनी 

को ठेका दिया गया है, वह कम्पनी पाकिस्तान के आई.एस.आई. 

ओर्गेनाइजेशन से जुडी है! मेरा कहना है कि इसमे सी.बी.-आई, 

जांच होनी चाहिए ओर दूध का दूध तथा पानी का पानी 

होना चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि एन.आर.एच.एम, 

स्कीम A इतना घोटाला क्यों हौ रहा है। 

29 फाल्गुन, 1933 (शकः) sett चर्चां 1366 

डो. किरीट प्रेमजीभाईं सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम); 

महोदय, मै अपने को श्री मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय 

से सम्बद्ध करता =! 

(अनुवाद 

श्री एस.एस. ware (तिरूनेलवेली)ः सभापति महोदय, 

कृषि से संबंधित यह एक बहुत महत्वपूर्णं मुदा है। मेरे 

संसदीय aa तिरूनेलवेली मे काफी अधिक संख्या में लोग 

कृषि कार्य में लगे हैँ ओर वे मुख्यतः धान, केला ओर 

सब्जियों की खेती करते है। अनेकं अवसरो पर उनकी 

तेयार फसल जो कटाई हेतु तैयार होती है अचानक 

शक्तिशाली चक्रवातों के कारण नष्ट हो जाती है, जिसके 

परिणामस्वरूप, रातो-रात उनको भारी नुकसान होता है ओर 

वो अपनी बुवाई लागत भी वसूल नहीं कर पाते तथा प्रायः 

कर्ज के जाल मेँ फंस जाते ze 

हाल दही मे 10 मार्च 2012 को आये शक्तिशाली 

चक्रवाते के कारण लगभग 3 लाख केले के पौधे जो पकने 

के लिये तैयार थे, नष्ट हो Tal एसा बार-बार होता है 

जिसके कारण तिरूकरानकुड़ी, चेरानमादेवी, इरावदी, Helos, 

वी.के. पुरम, अंबासमुद्रिम, कटड़ायम ओर ननगुनेरी के fart 

को भारी नुकसान होता है। 

हालांकि सरकार as, सूखा ओर सूनामी को प्राकृतिक 
आपदा मानते हुए इनके कारण फसल को हुए नुकसान 

के लिये किसानों को मुआवजा दे रही है, लेकिन चक्रवात्त 

को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया el 

अतः मै केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता 

हुं कि वह अधिकारियों को मेरे aa के केला उत्पादकं 

को "चक्रवातः की वजह से हुए भारी नुकसान का समुचित 

मुभआवजा प्रदान करने हेतु निर्देश दे ओर साथ ही चक्रवातः 

को प्राकृतिक आपदा माना जाए ताकि किसानों को समुचित 

मुआवजा मिले क्योकि श्चक्रवात' न केवल मेरे क्षेत्र A बल्कि 

पूरे देश में आ रहे है ओर किसानों को प्रमावित कर रहे 
है। किसानों को प्रभावित कर रहे "चक्रवातः को प्राकृतिक 

आपदा माना जाना चाहिये। 

सभापति महोदयः श्री dict alma को इस विषय से 

सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है। 

(हिन्वी) 

श्री हंसराज गं. अहीर (चन््रपुर)ः महोदय, भै देश के 

कपास उत्पादन करने वाले किसानों की समस्या के बारे में
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[श्री हंसराज गं. अहीर 

कहना चाहता द| यह समस्या सरकार द्वारा निर्मित हे। 
देश में कपास की उपज देश की जरूरत से अधिक a 

रही हेै। पिछले वर्ष भी हमारे देश में अधिक उपज gg 

थी ओर हम कपास का निर्याति कर रहे थे। इस at भी 

कपास निर्यात करने की देश की ifort होते हुए भी 

अचानक छह मार्च को वाणिज्य मंत्री ने कपास निर्यात पर 

पाबंदी लगाने से कपास के दाम एक हजार रुपए प्रति 

क्िविटल नीचे आ awl इससे किसानों को भारी नुकसान 

हुआ el पिछले af at te ही हुआ था जब कपास का 

मूल्य छह हजार रुपए प्रति किवटल था, तो अचानक afte 

मंत्रालय नै निर्याति पर पाबंदी लगा दी शी, तो कपास का 

मूल्य तीन हजार रुपए मतलब आधा दाम हो गया था। 

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बार-बार एसे निर्णय लेने के कारण 

किसान परेशान है ओर कपास उत्पादन करने वाले किसानों 

का नुकसान हौ रहा है। 

मै आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 

देश मेदो सौ से ढाई सौ वेल्स की कपास की ar 

की wera है, जबकि हमारे यहां वर्ष 2009-10, 2010-11, 

2011-12 मे अधिक उपज हुई है ओर उपज लगातार बढ़ती 

जा रही है। बंगलदेश, पकिस्तान तथा अन्य देशों मे, 

चाइना मेँ भी भारतीय कपास की मांग हो रही है। सरकार 

की गलत नीतियों की वजह से किसानों को जो नुकसान 
हुआ दहै, यह नुकसान वाणिज्य मंत्रालय की वजह से हुआ 

a! कृषि मंत्री कहते हँ कि yet पूछा नहीं गया ZI 
कृषि मंत्री जी के बयान से शंका ter होती है। अखबारों 
मँ छप रहा है ओर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दूसरी इडस्द्रीज 

से भ्रष्टाचार की ad सामने आ रही है! भँ कहना चाहता 

हुं कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए करोड़ों किसानों का नुकसान 

करने वाले वाणिज्य मंत्रालय की नीति पर हमे आरोप 

लगाना दै ओर इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते 

है कि सी.बी.आई. जांच हो। किसानों का बार-बार नुकसान 
किया जा रहा है। ये किसान वहीं के है, जहां किसान 

आत्महत्याएं ज्यादा हो रही gl 

डो. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम); 

सभापति जी, मै आपके माध्यमं से केन्द्र सरकार से निवेदन 

करना चाहता हं fe अहमदाबाद एवं गुजरात के अन्य 

शहरों मेँ दिल्ली ओर मुम्बई की तरह सस्ती सी.एन.जी. 

गैस उपलब्ध कराई wel अहमदाबाद ओर गुजरातं के 
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अन्य शहरो मे जो बाहर से गैस Ana है, वह बहुत 

महंगी पडती है। इसीलिए मेरा निवेदन & कि गुजरात में 
भी सस्ती गैस मुहैया कराई जानी चाहिए। 

गुजरात सरकार गैस सब्सिडी के रूप में केन्द्र सरकार 

के तकरीबन 660 करोड़ रुपये बचत करने में सहयोग देती 

है। गुजरात सरकार ने पाइपलाडन के जरिये करीबन 8.7 

लाख घरों मे te मुहैया करवाई है। इसी वजह से 

उपभोक्ताओं को गैस सिलेडर नहीं लेना पड़ता है। इस 

हिसाब से केन्द्रीय गैस कंपनियों & 21356 सिलँडर में 

सब्सिडी की बचत होती है जौ कुल मिलाकर 281 करोड़ 

रुपये है। इसी तरह गुजरात सरकार समग्र राज्य में 242 

सी.एन.जी. आउटलेट के तहत तकरीबन 2 लाख 60 हजार 

वाहनौ को सी.एन.जी. गैस उपलब्ध करवाती है। इसी तरह 

terra एवं डीजल में सब्सिडी में 380 करोड़ रुपये की 

बचत में राज्य सरकार केन्द्र सरकार को सहयोग देती है। 

इसी तरह गुजरात सरकार के सकारात्मक प्रयत्नो से 

केन्द्र सरकार को तकरीबन 660 करोड़ रुपये की सब्सिडी 

के रूप में बचत होती है। 4 आपके माध्यम से oF 

सरकार से मांग करता हूं कि अहमदाबाद एवं गुजरात के 
अन्य शहरों में दिल्ली ओर मुम्बई की तरह एपी.एम. के 

तहत सस्ता सी.एन.जी. गैस उपलब्ध करवाया जाए। 

(अनूका 

सभापति महोदयाः श्री अर्जुन राम मेघवाल, ड. किरीट 

सोलेकी ERI उठाए गए विषय से सम्बद्ध हो wad हें। 

श्री पी.टी. थमस (इदुक्की); 4 सरकार से अनुरोध करता 

हं कि वह केरल तट पर ABM के साथ बार-बार हो 
रही दुखद घटनाओं से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर 

तत्काल ध्यान el इटली के जहाज सरे agai की गोली 

मारकर हत्या तथा मछली पकड़ने की नौका से जहाज 

टकराने की एक अन्य घटना से Asai मे असुरक्षा की 

भावना फैल गई है। यह घटनाएं तटीय सुरक्षा बढ़ाने तथा 

तटरक्षक पुलिस की कार्यशेली सुधारने की जरूरत को उजागर 

करती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य A अपने तटीय एवं 

जल aa की सुरक्षा सभी समुद्र तटीय देशो के लिए एक 

बड़ी चुनौती बन गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय जहाज अवैध रूप से 

भारत के मत्स्य aa मे घुसकर भारत की समुद्री पारिस्थिति 

को बुरी तरह क्षति पर्हुवा रहे है तथा मछलियो की उपलब्धता 

ओर समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे gl इन सभी
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पहलुओं को ध्यान मे रखते हुए तटीय जलक्ेत्रों मे जल्द 

से जल्द अधिक ` सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये कदम 

उठाये जाने चाहिये। मँ अनुरोध करता हूं कि तटीय सुरक्षा 
पुलिस थानों को समुचित जहाज ओर तकनीक सुसज्जित्त 

करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं जाएं। 

श्री Gel vert (पथनमथीट्टा); म सरकार से कोच्चि 

तट पर तेल खोज के लिये खुदाई शुरू करने का अनुरोध 

करता हूं, जिसे पिछले 2 साल से अस्थायी तौर पर बन्दे 

किया हुआ है। यह पता चला है कि कोच्चि तट पर 

मौजूद तेल खोज gail से प्राप्त भूगर्भीय नमूनों की रसायनिक 
जांच मे हाइद्धो-कार्बन, कार्बोहाइदेट ओर अन्य रसायनिक 

तत्वो के मिलने की पुष्टि ge है। इससे पता चलता है 
कि कोच्चि तट पर तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है। 

कोच्चि तट के तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार को देश की 

बिजली जरूरतो एवं घरेलू उदेश्यों के लिये प्रभावी रूप से 

उपयोग मे लाया जा सकता Sl यह अनुमान लगाया गया 

है fe विद्युत उत्पादन के लिये कोच्चि तट की गैस कीं 
कीमत 2 रुपये प्रति यूनिट होगी। वहीं आयातित गैस की 

कीमत 17/ रुपये प्रति यूनिट होती है। इसलिये मै सरकार 
से आग्रह करता हं fe कृपया कोच्चि तट पर तेल खोज 

का कार्य शुरू किया जाये। 

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा); महोदय, आधुनिक 

चिकित्सा पद्धति, जोकि त्वरित रोग निदान की अग्रणी तकनीक 

है, किसी भी भयानक बीमारी या दुष्कर रोग॒की पहचान 

ओर उपचार करने F समर्थ है। परन्तु दुर्माग्य से सरकारी 

अस्पतालों के पास ना तो सुविधाएं है, ना उपकरण है 

ओर ना ही विशेषज्ञ चिकित्सक हैँं। इसलिए, लोगों को 
निजी अस्पतालो, कारपोरेट अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ता 

है जहां सभी सुविधाएं tid सम्पूर्णं देश मेँ हर जगह 
फले हुए ei दुर्माग्यवश गरीब ओर वंचित वर्गं इनका खर्च 

नहीं उठा सकते। वे इन अस्पतालों A इलाज पर आने 

वाला खर्च वहन नहीं कर॒ wed! इसलिए, आधुनिक उपचार 

सुविधाएं गरीब वर्ग के लोगो के लिए उपलब्ध नहीं ZI 

हम प्रतिदिन विभिन्न बीमारियां देखते हे । 

म जब 2004 4 विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षत्र से 

निर्वाचित हुआ तौ हृदय रोग, Wa का आंत से संबंधित 

रोगों या अन्य प्रकार के विभिन्न रोगों से ग्रस्त बहुत से 

बच्चे, वृद्ध, पुरुष ओर महिलाएं आदि मेरे पास आया करते 

थे। वे इलाज कराने 4+ असमर्थं थे क्योकि वे इलाज का 
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खर्च नहीं उठा सकते थे। वे बेसहारा महसूस करते Al 
सौभाग्य से उस समय वर्ष 2007 में अन्य प्रदेश 4 कांग्रेस 

सरकार राजीव आरोग्य श्री नामकं नीति लेकर आई जहां 

ara प्रदेश मे 90 प्रतिशत परिवार लगभग सभी परिवार. 

इस नीति के अंतर्गत शामिल किए गए जिसके वे प्रतिवर्ष 

2 लाख रुपये तक का इलाज किसी भी कारपोरेट, अस्पताल 

निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में करा सकते थे। 

इस प्रकार राजीव आरोग्य श्री जैसी योजनाओं के माध्यम 

से विभिन्न परिवारों को ge हद तक सुरक्षा ओर संरक्षण 

प्रदान किया मया है। यह एक बीमा योजना थी। 

सभापति महोदयः कृपया मुदे बताईये किं आप सरकार 

से क्या चाहते zl 

श्री एल. राजगोपालः प्रत्येकं राज्य मे इस योजना पर 

प्रतिवर्ष 2,000 करोड़ रुपये wd आयेगा। हम चाहते हैँ कि 

vel योजना देशभर मे उपलब्ध होनी चाहिए। आन्प्र प्रदेश 

मे इसकी लागत 2,000 mls रुपये आईं थी ओर इस 

आधार पर पूरे देश मेँ इसे लागू करने पर लगभग 24,000 

करोड रुपये की लागत आयेगी। इसलिए, हम चाहते हैँ 

कि भारत सरकार Wi योजना लेकर amyl वस्तुतः तमिलनाङु 

सरकार, महाराष्ट्र सरकार ओर केरल सरकार ने भी इस 

योजना को लागू किया था। कितु उन्होने इसे आंशिक तौर 

पर लागू किया था। हम चाहते & कि भारत सरकार 

सम्पूर्णं देश मे इस योजना को लागू करे ओर इस पर 

आने वाला व्यय साद्या करे। बीमा लागत का लगभग 75 

प्रतिशत कद्र सरकार द्वारा ओर शेष भाग राज्य सरकारों 

द्वारा वहन किया जाना चाहिए। यदि हम tar करते हैँ 

तो करोड़ों लोगों को विशेषकर वंचित ओर गरीब लोगों को 

सुरक्षा ओर. संरक्षण प्रदानं कर पा्येगे। स्वास्थ्य का अर्थ 

यह नहीं है कि केवल धनवान लोगों को ही स्वास्थ्य 

सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लोगो को 

उपचार सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए! इसलिए, 4 

आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हू कि 
इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे ओर राजीव आरोग्य 
श्री नामक स्वास्थ्य योजना को लागू करे। 

श्रीमती बोचा sit लक्ष्मी (विजयनगरम)ः महोदय, मेँ श्री 

एल. राजगोपाल द्वारा sary गए मामले के साथ स्वयं को 

सम्बद्ध करती €! 

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): मेँ देश कै बहुत भागों 

मे अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परंपरागत वन निवासी
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[श्री हंसराज गं. अहीर] 

(वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2007 के धीमे 

क्रियान्वयन पर गहरी चिता व्यक्त करता ei पांच वर्ष बीत 

जाने के पश्चात भी अधिनियम का कार्यन्वियन देश के 

अनैक राज्यों में बेहद असंतोषजनक है। इसका मुख्य कारण 

राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी है जो राज्य aor 

जनजातीय लोगों को वन भूमि का अधिकार देने से इंकार 

करती है वे जनजातीय लोगों को विस्थापित करके नव 

उदार नीति के तहत वन भूमि का बड़ा भाग कारपोरेट 

ओर aia कम्पनियां कर रही gl जहां तक गैर. 

जनजातीय परम्परागत वन निवासियों को अधिकार देने का 

प्रश्न रै तो स्थिति उतनी ही खराब है। अपना अधिकार 

सिद्ध करने के लिए इन वन निवासियों को कम से कम 

तीन Wea seta 75 वर्ष तक ai A रहना पड़ता है। 

संप्रग-॥ सरकार गैर-जनजातीय वन निवासियो का दुख भूल 

चुकी है! मै पुरजोर मांग करता. ¢ कि वन अधिकार 
ˆ अधिनियम को पूरी गम्भीरता से शीघ्र लागू करे ओर अन्य 

परम्परागत वन निवासियों के लिए 75 वर्ष पुराने साक्ष्य 

खंड को परिवर्तित करे। 

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): महोदय, असम की 

लगभग 30 प्रतिशत आबादी जनजातीय आबादी दहै। इसमें 

बोदो, राभा, मिसिग, ord, टी ager ओर कुछ अन्य 

जातियां सम्मिलत हैँ! किंतु इतनी बड़ी आबादी के बावजूद, 

इन लोगों की रिथति परी तरह से ठीक नहीं है? जनजातीय 

विकास की योजनाओं के समस्त लाभ इन लोगों तक नहीं 

tea पाते जिसके कारण आप बेहतर जानते zl 

भै असम की राभां जनजाति की दुर्भाग्यपूर्णं स्थिति की 
ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। राभा जनजाति, असम 
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की प्रमुख जनजातियों म से एक है। इनकी अपनी एक 

समृद्ध संस्कृति हेै। 

परन्तु आर्थिक ओर राजनैतिक दृष्टि से वै बहुत fies 
el दो वर्ष पूर्वं इन जनजातियों ने बहुत सी समस्याओं का 
सामना किया, उन्होने मोत ओर तबाही का सामना किया 

जिसे मैने इस सभा मे उठाया al 

राभा जनजाति ने राभा हासोग aa को अलग इंगित 

करने की मांग की थी जो लम्बे समय से विलम्बित Fi वे 

इसे शतिपूर्ण ठंग से वार्ता, बातचीत ओर विचार-विमर्श के 

माध्यम से करना चाहते हं। अन्य जनजातियों या गैर- 

जनजातीय लोगों के साथ sist करके adil वे चाहते है 

कि उनकी समस्या बातचीत से सुल्ाई जाए। राभा हास्योग 

के चुनाव बहुत समय से नहीं हुए sl परिणामस्वरूप अब 
वै नौकरशाहों की दया पर निर्भर है! इस जनजाति के 

मात्र एकं प्रतिशत लोग दही सरकारी सेवा में zl 

अतः पहचान कायम रखने के लिए. सांस्कृतिक विरासत 

की रक्षा ओर समग्र विकास हेतु तत्काल आवश्यक कदम 

vot जायें ताकि ये लोग देश के शेष भागों से मुकाबला 

कर सके। | 

सभापति महोदयः सभा. कल 20 मार्च, 2012 Yalan 
11 बजे तक पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है। 

सायं 07.50 बजे 

तत्पश्चात् लोक सभा मगलकार 20 मार्च 2012/30 

फाल्गुनः 1933 (शक) के ग्यारह कजे तक के लिए 

स्थगित Ege! 
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29 फाल्युन, 1933 (रक) 

तारकित weit कौ सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

करसं. सदस्य का नाम तारांकित 

प्रश्न संख्या 

1 2 3 

1. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 61 

डो. किरोड़ी लाल मीणा 

2. श्री अनुराग सिह ठाकुर 62 

3. श्री अम्बिका बनर्जी 63 

श्री एस. पक्कीरष्पा 

4. डो. भोला सिह 64 

श्री वीरेन्द्र कुमार 

5. श्री राम सिंह क्वा 65 

6. श्री मंगनी लाल मंडल 66 

श्री पी. कुमार 

7. श्री सुशील कुमार सिह 67 

श्री माणिकराव होडल्या मावित 

8. श्री due शाहनवाज हुसैन 68 

श्री महेश्वर हजारी 

9. श्री पोन्नम प्रभाकर 69 

10. श्री दत्त मेघे 70 

श्री जगदीश शर्मा 

11. श्री कालीकेश नारायण सिह देव 71 

कुमारी सरोज पाण्डेय 

12. श्री पूर्णमासी राम 72 

श्री आनंद प्रकाश परांजपे 

13. श्री प्रशान्त कुमार Aa 73 

श्री मनोहर तिरकी 

14. श्री कोशलेन्द्र कुमार 74 

श्री रामकिंशुन 

अनुक्धः।/ 1374 

1 2 3 

15. श्री पी.सी. मोहन 75 

श्री नामा नागेश्वर राव 

46. श्री dada पांडा 76 

श्री रवनीत सिह 

17. श्री भूदेव चौधरी 77 

श्रीमती सुमित्रा महाजन 

18. श्री वीरेन्द्र कश्यप 78 

19. श्रीमती मेनका गांधी 79 

श्री गोपाल सिह शेखावत 

20. श्री ए. सम्पत 80 

श्रीमती जे. शांता 

अताराकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

क्र.सं. सदस्य का नाम प्रशन संख्या 

1 2 3 

1. श्री बसुदेव आचार्य 775 

2 श्री अधलराव पाटील शिवाजी 783, 784, 864, 

847 

3. श्री आनंदराव अडसुल 783, 784, 804, 

847 

4. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 795, 796, 808, 

884 

5 श्री राजेन्द्र अग्रवाल 860, 888 

6 श्री हंसराज गं. अहीर 777, 842 

7. श्री बदरुदीन अजमल 898 

8 श्री नारायण सिह अमलाबे 750 
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1 2 3 1 2 3 

9. श्री अनंत कुमार 808, 819 33. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण 792 

10. श्री add कुमार ems 770, 846 34. श्री संजय सिह चौहान 810 

11. श्री सुरेश अंगी 820, 897 35. श्री दारां सिंह चौहान 764 

12. श्री घनश्याम अनुरागी 762 36. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 718, 791, 793, 

13. श्री अशोक अर्गलः 729 890 

14. श्री जयवंत गंगाराम sae 778 आ. श्री एनःएस.वी, चित्त ma 

15. श्री कीर्तिं आजाद 809, 889 ॐ. श्री निखिल कुमार चौधरी 869 

16. श्री गजानन ध. बाबर 783, 784, 804, ॐ. श्रीमती श्रुति चौघरी 695, 795, 814 

847, 877 40. श्री अधीर चौधरी 763, 876, 888 

17. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 891 41. श्री भक्त चरण दास 851, 885 

18. श्री रमेश बैस 896 42. श्री राम सुन्दर दास 765 

19. श्री कामेश्वर gar 876 43. श्री गुरुदास दासगुप्त 784, 796, 892, 

सिह 893 
20. श्री प्रताप सिंह बाजवा 716, 781, 785, 

915 44. श्रीमती दीपा दासमुंशी 892 

21. ड. बलीराम 837, 888 45. श्री रमेन डका 807 

22. श्री अम्बिका बनर्जी 872 46. श्री के.डी. देशमुख 154 

23. श्री सुदर्शन भगत 861 47. श्रीमती रमा देवी 730, 790, 839, 

। 890 
24. श्री ताराचन्द भगोरा 859 । 

, 48. श्री के.पी. धनपालन 738 
25. श्री संजय भो 878, 879 

49. श्री संजय as 872, 873 
26. श्री समीर भुजबल 767, 880 

50. श्री आर. ध्रुवनारायण 731 
27. श्री पी.के. fag 706, 895, 910 3 

हेमानंद 51. श्रीमती ज्योति yd 795, 813, 880, 
28. श्री हेमानंद विसवाल 758 | J | 

। 895, 896 

29. श्रीमती बौचां आंसी लक्ष्मी 814, 832 
52. ड. रामचन्द्र डोम 775 

30. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 711, 815, 820, निशिकात | 
| 53. श्री निशिकांत दुबे 763, 829 

। 896 । 

54. श्री गणेशराव AMIR दूधगांवकर 797, 880, 892, 
31. श्री सी. शिवासामी 702, 867 & 

55. श्रीमती प्रिया दत्त 788, 891 
32, श्री हरीश चौधरी 694, 763, 775, $ 

887, 894 56. श्री पी.सी. गदीगौदर 811 
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57. श्री मुकेश भेरवदानजी aed 868 83. श्री वीरेन्द्र कश्यप 902 

58. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ 878, 879 84. श्री राम सिह कस्वां 884, 907 

59. श्री वरुण गांधी 824, 871, 797 85. श्री लालचन्द कटारिया 765, 845, 877 

60. श्री ए. गणेशमूर्ति 778, 789 86. श्री चंद्रकांत GR 699, 793, 833, 

61. श्री माणिकराव होडल्या गावित 884 872, 880 

62. श्री राजेन AA 801, 890 87. ॐ. क्रुपारानी किल्ली 795, 808, 822, 
890, 898 

63. श्री एल. राजगोपाल 778, 830, 
88. st. किरोड़ी लाल मीणा 877, 920 

64. श्री शिवराम गौडा 856 arty 
89. श्री कमल किशोर "कमांडो 763, 850 

65. श्री डीबी. we गौडा 777, 784, 823 
90. श्री मारोतराव Bast कोवासे 700 

66. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 795 
91. श्री जी.वी. हर्ष कुमार 782, 791, 885 

67. शेख aga हक 775 
92. श्री विश्व मोहन कुमार 773, 795 

68. श्री महेश्वर हजारी 713, 793, 870, 
93. श्री अजय कुमार 828 

900 

०4. श्री पी. कुमार 774 
69. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 888 ४ 

95. श्री शैलेन्द्र कुमार 756 
70. श्री प्रतापराव गणपत्रराव जाधव 694, 871 

96. श्री एन. पीताम्बर कुरूप 854 
71. श्री बलीराम जाधव 843 = 

„ 97. श्री यशवंत लागुरी 790, 826, 839, 
72. ईड. संजय जयसवाल 825 

894 

73. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 761, 795 सिह 
98. श्री सुखदेव सिंह 692 

74. श्री बद्रीराम जाखड़ 733 लिगम 
99. श्री पी. लिगम 892, 893 

75. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट 865, 901 
4 इ 100. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम 693, 759, 784, 

76. श्री हरिभाऊ जावले 726, 919 
856 

77. श्री नवीन जिन्दल 746, 808, 822 
101. श्रीमती सुमित्रा महाजन 888 

78. श्री महेश जोशी 834 
102. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो 727 

79. St. मुरली मनोहर जोशी 778, 883 
# | 103. श्री नरहरि महतो 697, 836, 905 

80. श्री प्रहलाद जोश्षी 777, 814, 892 
104. श्री भर्तृहरि महताब 838 

81. श्री पी. करुणाकरन 775, 780 
105. श्री प्रदीप Arai 781, 853, 871, 

82. श्री कपिल मुनि करवारिया 776, 887, 888 879 
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106. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 874, 879, 882 130. श्री गोरखनाथ पाण्डेय 852 

107. श्री मंगनी लाल मंडल 872, 873 131. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 878, 879 

108. श्री जोसं के. मणि 769, 791, 873 132. श्री देवजी एम. पटेल 749, 778, 876 

109. at हरि मांञ्जी 736 133. श्रीमती जयश्रीवेन पटेल 691, 884, 913 

110. श्री रघुवीर सिह मीणा 760, 793, 803, 134. श्री बाल कुमार पटेल 862, 890 

९11 135. श्री किसनभाई वी. पटेल 781, 853, 874, 

111. श्री अर्जुन राम मेघवाल 710, 910, 912 879 

112. श्री भरत राम मेघवाल 704, 884, 908 136. श्री हरिन पाठक 792, 795, 805 

113. श्री महाबल मिश्रा 857, 894, 897 137. श्री संजय दिना पाटील 752, 769, 881, . 

114. श्री सोमेन मित्रा 901 882 

115. श्री पीसी, मोहन 898 138. श्री ए.टी. नाना पाटील 703, 762 

116. श्री गोपीनाथ मंडे 717, 896 139. श्रीमती भावना पाटील गवली 797, 880, 892 

117. श्री विलास मुत्तेमवार 835, 886 140. श्री सी.आर, पाटिल 166 

118. श्री ete सिंह नागर 708 141. श्री भास्करराव बापूराव पाटील 878, 879 

119. श्री श्रीपाद येसो नाईक 892 खतर्गावकर 

120, डो. संजीव गणेश नाईक 752, 769, 881, 142. श्रीमती कमला देवी पटले 742, 890, 912 

882 | 143. श्री पोन्नम प्रभाकर 825, 910, 916 

121. श्री नामा नागेश्वर राव 87५ 144. श्री नित्यानंद प्रधान 760, 875 

122. श्री इंदर सिंह नामधारी 794 145. श्री प्रेमचन्द Weg 786, 898 

123. श्री नारनभाई कणछाड़िया 880, -895, 896 146. श्री प्रेमदास 844 

124. श्री असादूद्दीन ओवेसी 743, 781, 791, 147. श्री पन्ना लाल पुनिया 698, 870, 906 
820 

148. श्री odie पुरकायस्थ 778 
125. श्री पी.आर. नटराजन 759, 870 

149. श्री एम.के. राघवन 821 
126. श्री जगदम्बिका पाल . 848, 877 

127. श्री वैजयंत पांडा 760, 875 80. श्री Waa. राजेश me 

128. श्री प्रबोध पांडा 796, 858, 892 151. प्रो. रामर्शकर 796 

129. कुमारी सरोज पाण्डेय 777, 795, 801, 152. श्री कादिर राणा 829 
894 153, 748 
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154. श्री रायापति सांबासिवा राव 701, 734, 763, 177. श्री जगदीश शर्मा 886 

835 नीरज 
178. श्री नीरज शेखर 818, 882, 886, 

155. श्री जे.एम. आरुन रशीद 871 900 

156. श्री रामसिह weal 735, 780 179. श्री सुरेश कुमार शेटकर 751, 782 

157. ड. रत्ना डे 867, 889 180. श्री राजू शेट्टी 725 

158. श्री अशोक कुमार रावत 757 181. श्री Vel wert 799 

159. श्री अर्जुन राय 770, 778 182. श्री बालकृष्ण ॒खांडरावं शुक्ला 790, 793, 871 

160. श्री विष्णु पद राय 723 183. श्री viva, सिदेश्वर 720, 780, 844, 
161. श्री रुद्रमाघव राय 774, 785, 854, 885 

882 184. श्री भूपेन्द्र सिह 696, 795, 904 
162. श्री गथा सुखेन्द्र रेडी 777 त सिंह 

~ च ड 185. श्री दुष्यंत सिंह 783, 784, 804, 
163. श्री एम. श्रीनिवासरुलु रेडी 706, 816, 884 847, 877 

164. श्री अनन्त वेकटरामी रेड़ी 788, 817, 881 186. श्री गणेश सिह 791, 856, 894 

165. श्री एम. वेणुगोपाल रेडी , 724, 831, 888, 187. श्री इज्यराज सिह 694. 763. 775 

918 894 

166. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 697, 836, 905 188. श्री जगदानंद सिह 772 

167. श्री एस. अलागिरी 722, 761, 871 189. श्री के.सी. सिंह ser 827 

168. श्री एस. Wag 732, 778 190. श्री महाबली सिह 888 

169. श्री एस.एस. रामासुब्बू 771, 774, 791, 191. श्रीमती मीना सिह 779 
844, 881 सिह । 

192. श्री मुरारी ` लाल सिह 707 
170. श्री ए. सम्पत 871 

rife 193. श्री पशुपति नाथ fae 740, 871 
171. श्री पफरासिस्को are सारदीना 795, 812, 895 वि 

194. श्री राधा मोहनं सिंह 840, 887, 895 
172. श्रीमती सुशीला सरोज 870, 900 

195. डो. रघुवंश प्रसाद सिह 835 
173. श्री तूफानी सरोज 829, 849 8 

सिह 730, 739 
174. श्री हमदुल्लाह सईद 705, 784, 827, 96. श्री राकेश सिंह 

909 197. श्री रतन fee 795, 888 

175. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 815, 855 198. श्री रवनीत सिह 871, 885 

176. श्रीमती जे. शांता 784, 808, 872, 199. श्री यशवीर~सिंह ` 817, 818, 882, 

903 886, 900 
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1 2 3 1 2 3 

200. चौधरी लाल fie 874 226. श्री आर. थामराईसेलवन 709, 871, 911 

201. श्री वृजभूषण शरण सिंह 841 227. Si. एम. तम्बिदुरई 795, 864 

202. श्री रेवती रमणः सिंह 774, 867 228. श्री पी.टी. ्थोमस 753, 871 

203. श्री राधे मोहन. सिंह 768 229. श्री मनोहर तिरकी 874, 879, 882 

204. श्री राजीव रंजन सिह उर्फ ललन 770, 883 230. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी 800 
सिंह 231. श्री नरेन्द्र सिह तोमर 711, 714, 815 

सिह 232. श्री लक्ष्मण 875, 887, 894, 
205. राजकुमारी रत्ना सिह 795, 833, 890 | SS 

895 
206. श्री उदय प्रताप सिह 765, 845, 877 

233. श्री शिवकुमार उदासी 815, 897, 898, 
207. श्री उमाशंकर सिह 793 899 

208. Sf. संजय सिह 790, 826, 875 234. श्रीमती सीमा उपाध्याय 713, 870, 900 

209. श्री wera सिरिसिल्ला 701, 763 235. श्री हर्ष वर्धन 798 

210. डौ. किरीट प्रमजीभाई सोलंकी 769, 866, 901 236. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 745, 795, 863 

211. श्री anaes सोलंकी 747, 795 237. डो. पी. वेणुगोपाल 823, 872, 890 

212. श्री के. सुधाकरण 737 238. श्री सज्जन वर्मा 795, 806, 815, 

. 897 
213. श्री के. सुगुमार 871, 884, 886 . 

239. श्रीमती ऊषा - वर्मा 713, 870, 900 
214. श्रीमती सुप्रिया सुले 881, 882 

| 240. श्री अद्गुरु एच. विश्वनाथ 898, 899 
215. श्री कोडिकुन्नील सुरेश 744, 777, 784 | 

241. श्री पी. विश्वनाथन 820, 897 
216. ड. राजन सुशान्त 755 

242. श्री भाउसाहेव राजाराम वाकचोरे 863 
217. श्री एन. चेलुवरया स्वामी 741, 915 

243. श्री अंजनकुमार एम. यादव 694, 722, 730, 
218. श्री मानिक टैगोर 802, 890 790, 885 

219. श्रीमती अन्नू टन्डन 782 244. श्री धर्मेन्द्र यादव 783, 784, 804, 

220. श्री अशोक dax 728, 778, 808 847, 877 

221. श्री विभू प्रसाद तराई 822 245. श्री दिनेश चन्द्र॒ यादव 770, 846 

` 246. श्री ओम प्रकाश यादव 715, 914 
222. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे 778, 787, 890 

247. प्रो. रंजन प्रसाद यादव 882, 893 
223. श्री मनीष तिवारी 879 | 

` ~ 248. श्री मधुसूदन यादव -- 712 
224. श्री जगदीश ठाकोर 721, 917 नि 

| 249. योगी आदित्यनाथ 831 
225 902
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अनुक्धः॥ 

तारकित प्रश्नों की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

वाणिज्य ओर उद्योग 61, 69, 74 

रक्षा ; 62, 75, 77 

पर्यावरण ओर वन 66, 70, 72, 79 

श्रम ओर रोजगार 67, 68 

ase परिवहन ओर राजमार्ग 63, 65, 78, 80 

पोत परिवहन 73 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता 64 

इस्पात : 71 

वस्त्र 76. 

अताकित प्रश्नो की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

वाणिज्य ओर उद्योग : 691, 706, 710, 721, 731, 751, 754, 769, 776, 781, 782, 

783, 787, 791, 795, 797, 798, 799, 830, 835, 838, 843, 

846, 847, 870, 872, 883, 885, 887, 896, 897, 917 

रक्षा : 698, 702, 704, 705, 718, 730, 739, 741, 755, 767, 775, 

785, 801, 802, 809, 810, 818, 823, 844, 848, 855, 859, 

860, 862, 867, 869, 873, 877, 884, 886, 889, 904, 920 

पर्यावरण ओर वन ) 696, 699, 700, 701, 703, 708, 711, 713, 717, 719, 720, 

725, 729. 734, 738, 740, 745, 748, 750, 753. 763, 768, 

770, 771, 772, 788, 792, 805, 806, 822, 826, 831, 832, 

833, 841, 845, 856, 857, 861, 863, 868, 891, 893, 900, 

901, 903, 913, 915 

श्रम ओर रोजगार 695, 714, 716, 722, 724, 726, 736, 759, 760, 774, 777, 

779, 780, 784, 789, 796, 808, 816, 817, 824, 827, 840) 

875, 892, 912 

सडक परिवहन ओर worn 692, 693, 697, 707, 709, 712, 715, 732, 737, 743, 744, 

747, 749, 752, 758, 761, 762, 764, 765, 766, 786, 790, 

793, 800, 803, 807, 811, 813, 815, 820, 828, 834, 836, 

839, 842, 849, 850. 853. 858, 865. 866, 871, 878, 880. 

881, 882, 888, 899, 905, 908, 910, 911, 914, 919
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पोत परिवहन : 728, 812, 819, 821, 851, 852, 854, 876, 879, 918 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता : 723, 727, 735, 742, 756, 757, 874, 898, 902, 906, 907, 

909 

इस्पात 733, 773, 794, 804, 829, 837, 864, 895, 916 

वस्त्र : 694, 746, 778, 814, 825, 890, 894.
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